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पनवंदन 


प्रोफेसर भ्रुल्तार मिडेल कौ रचनाओं में एक ऐसे महान विद्रोही का स्वर 
सर्वत् सुनायी पड़ता है, जिसने आ्िक अनुसन्धान में पूर्वाग्नत्‌ और अवसर- 
वादिता के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा उठा रखा है। पर यही ग्रुन्तार मिर्डल एक 
व्यक्ति के रूप में बालकों-जैसा सरल भौर निश्छल हो सकता है, इस बात का 
परिचय मुझे उनसे फरवरी 973 में अपनी पहली मेंट के समय मिला। 
प्रोफेसर मिंडेल की रचनाओ से मेरा लम्बे अर्स से घनिष्ठ परिचय था और उनसे 
पत्न-सम्प्क भी । पर मैं उस व्यक्तित्व की कल्पना नहीं कर पाया था जो अशोक 
होटल के कक्ष में उस समय मेरे सामने विराजमान था। मुलाकात का यह 
सिलसिला कई दिनो तक चला ओर उनसे कई घण्टों के वात्तलाप में विकास 
के मानवीय पहलू, आर्थिक विकास और सामाजिक सुधारों के पारस्परिक सम्बन्ध 
ओर एक-दूसरे पर इनकी निर्भरता, सामाजिक और आथिक क्रान्ति की 
आवश्यकता, ऊपर से क्रान्ति और नीचे से जन-सामान्य के दवाव, कृषि के पुनर्गठन 
ओर इसकी समस्याओं तथः विकास में शिक्षा के महत्त्व आदि विषयों पर चर्चा 
हुई, जिसका प्रकाशन योजना आयोग के मुखपत्न 'योजना' में तीन किस्तो में हुआ । 
इन लम्बी वार्त्ताओं में मैंने जो प्रश्न उठाये उनका उन्होंने जिस सहजता 
ओर संवेदनशीलता से उत्तर दिया छससे प्रकट होता था कि यह व्यक्ति किस 
सीमा तक कम-विकसित देशों, विशेषकर भारत को समस्याओं से स्वयं को 
सम्बद्ध अनुभव करता है। मैंने उनके भीतर भारत के विकास के लिए जो 
खछटपटाहट और व्यग्रता देखी बह मेरे लिए एक अत्यन्त दुर्लभ अनुभव था। भारत 
के विकास और आथिक उन्नति के सन्दर्भ में भारत के लोगो की जिम्मेदारी का 
उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आपके देशवासियों को यह संकल्प लेना चाहिए 
कि हम अमीर नहीं बनना चोहते, ईमानदार बनता चाहते हैं । बस यह संकल्प 
ले लेने के बाद कोई भी समस्या समाधान से परे “ नही रह जायेगी । उन्हें भारत 
के लोगो की क्षमता में अटूट विश्वास है और वे स्वयं को भारत का एक निप्ठावान 
मित्र और,हितपी बताने में बड़े गये का अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि 
भारत में मेरा हृदय खो गया है और में आपके देश की नियति से स्वयं को 
व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ अनुमव करता हूँ। एक वैज्ञानिक के नाते भविष्य 
कथन में अनास्या रखने वाले प्रोफ़ेसर मिर्डल की बातो से मुझ भ्रतिपल यह 
विश्वास प्रकट होता हुआ दिखायी पड़ा कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है, पर 
इस भविष्य के निर्माण के लिए भारत के लोगों को स्वयं मूलत. अपने प्रयासों से 
आगे बढ़ना होगा । 


उनके बृहद्‌ अध्ययन का भी यही निचोड़ है। वे सम्भवतः पहले अर्थशास्त्री 
हैं, जिन्होंने कम-विकसित देशो की समस्याओं का, विशेषकर भारत की समस्याओं 
का विस्तार से अध्ययन करने के बाद कहा कि यह देश पश्चिम के तरीकों से 
कभी विकास नहीं कर सकते । उन्होंने दूसरे महायुद्ध के बाद के आर्थिक दृष्टिकोण 
को उपनिवेशी सिद्धान्त की तरह ही पु्वा्रहग्रस्त बताया । उन्होंने भौतिक विकास 
से कहीं अधिक व्यक्ति के हित और उन्नति को महत्व दिया । 
विवेकपूर्ण, तर्कसम्मत ओर आमूल परिवर्तनवादी सुधारों में प्रोफेसर 
मिईल सबसे अधिक महत्त्व भूमि-सुधार की समस्या को देते है। उन्होंने कहा 
कि यद्यपि इसका निहित स्वार्थों द्वारा प्रबल विरोध होगा, पर सच्चे अर्थों में 
भूमि-सुधार लागू करने के अलावा भारत के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है, 
क्योकि भूमि-सुधार से ही खाद्य समस्या, तथा गाँवों मे अल्प-रोजगारी ओर 
बैरोजगारी की समस्या को थुलझाया जा सकता है । इसके अलावा गाँव के लोगों, 
विशेषकर भूमिहीन सेत मजदूरों का शहरों की ओर भागना, और इसके परिणाम- 
स्वरूप शहरों की गन्दी वस्तियों की वाढ को भी रोका जा सकता है । 
तकंसम्मत आचरण प्रोफेसर मिडंल के लिए केवल कथनी तक ही सीमित 
नही है, यह वात भारतीय भाषाओं की लिपि क्या हो, इस पर विचार के समय 
प्रकट हुई । मैंने प्रोफेसर मिडल का ध्यान उनके इस आशय के वक्‍तव्यों की 
ओर आकृष्ट किया था कि वे भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि अपनाने 
की बात क्‍यों कहते है। मेरा तर्क था कि देवनागरी लिपि के स्थान पर हिन्दी 
के लिए रोमन लिपि का प्रयोग पूरी तरह अवैज्ञानिक होगा | उनके शंका उठाने 
पर मैंने स्वयं उनके नाम के उच्चारण का उदाहरण देते हुए कहा कि रोमन 
लिपि भें जिस रूप में आपका नाम लिखा जाता है, उसके कारण हमारे देश में 
भिन्न रूपों में इसका उच्चारण होता है, पर देवनागरी लिपि मे लिखें जाने पर 
इसका केवल एक ही उच्चारण हो सकता है। तकंसम्मत आचरण के हामी 
प्रोफसर मिल ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि आपको इस बात . 
का उल्लेख मेरी पुस्तक 'दि चैलेंज आफ वल्ड पावर्टी' के हिन्दी संस्करण के 
आरम्भ में अवश्य करना चाहिए । 
प्रोफेतर मिर्ेल अपनी रचनाओं के हिन्दी में प्रकाशन के प्रति अत्यन्त 
उत्साहित थे। वे चाहते थे कि उनके विचार इस देश के लोगो तक स्वयं उनकी 
अपनी भाषा में पहुँचें। मैं आशा करता हैं कि मिर्डल साहित्य का हिन्दी में प्रकाशन, 
प्रस्तुत पुस्तक जिसकी पहली कडी है, हमारे देशवासियों के मन में वाछित 
सुधारों के लिए आवश्यक चेतना जाग्रत करेगी । 


>-महेर््र भारद्वाज 


प्राकंकथन 


सन्‌ 964 की सर्दियों में उच्च अन्तर्रोप्ट्रीय अध्ययनों के जॉन्स होपकिस्स 
स्कूल ने क्रिस्टियन ए० ह॒टेर भाषणमाला समारम्भ करने का निश्चय किया, 
जिसका उद्देश्य उस विख्यात अमरीकी को यथासम्भव श्रद्धांजलि अपित करेना था, 
जिसने लगभग बीस वर्ष पहले इस स्कूल की स्थापना की थी। स्कूलों के. प्रवन्धकों 
को आशा थी कि हमारा भापणमंच, जो देश की राजधानी में है, उच्चकोटि की 
विशेषज्ञता-प्राप्त व्यक्तियों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के बारे में विभिन्‍न रष्टिकोग 
प्रकट करने ओर कुछ ऐसे बुनियादी सवालों पर गहराई से विचार का अवसर 
देगा, जो तेजी से' बदल रहे संसार मे संयुक्त राज्य अमरीका के समक्ष मौजूद हैं। 
सन्‌ 969 की भाषणमाला के लिए इस स्कूल के संकाय ने स्वीडन के 
विख्यात विद्वान्‌ू और समाजसेवी, डॉक्टर गुन्तार मिडंल को आमन्त्रण दिया, 
जिन्होंने हाल में तीन खण्डों में विभाजित अपना विराद ग्रन्य एशियन ड्रामा : 
ऐन इन्कवायरी इन टू दि पावर्टों ऑफ नेशन्स प्रकाशित किया था। डॉक्टर 
मिर्डल ने तुरन्त हमारा निमनन्‍्त्रण इस विचार से स्वीकार कर लिया कि उनके 
भाषण एशियन ड्रामा का तर्कसंगत परिणाम बन सकते हैं। तदनुसार, मार्च, 
969 में उन्होंने उच्च अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों के जॉन्स होपकिन्स स्कूल में समृद्ध 
भौर निधन देश : 970 से आरम्भ दशक में विकास की नीति शीर्षक से 
तीन भाषण किये । 
यह पुस्तक इन्ही भाषणी का विकसित रूप है। जेसाकि शीर्षक से प्रकट 
होता है, मुंल विषय वही है, लेकिन अन्य अनेक नये विपय इसमें जोड़ दिये गये हैं 
ओर मूल भाषणों के अलावा पर्याप्त मात्रा में नयी सामग्री भी दी गयी है । इसके 
परिणामस्वरूप नीति-सम्बन्धी निर्णयों की एक पुस्तक तयार हुई, जो विकसित 
और विकासशील दोनो देशों के लिए वास्तविक महत्त्व और दिलचस्पी की होगी। 
970 से आरम्भ दशक में पंदार्पण. करते समय अन्य समस्याओं के अलावा 
दो सबसे बड़ी समस्याएँ हमारे सामने मौजूद हैं: (!) विश्व समुदाय क्रिस 
प्रकार ऐसे संधर्पों से बच सकता है, जो खुल्लमखुल्ला परमाणु युद्ध का रूप 
धारण कर सकते हैं; ओर (2) हम किस प्रकार विश्व-साधनों का प्रयोग करें 
कि मानवता गरीबी की तात्कालिक चुनौती का सामना कर सके और फिर 
बेहतर वस्तुओं की ओर आगे वढ सके । 
कटु सत्य यह है कि हम इनमें से किसी भी मोर्चे पर अधिक भ्रमति नही कर 
सके हैं। आयिए क्षेत्र में, बहुत अधिक वातचीत चलो है, लेकिन विकास कार्यों 
के लिए श्रायः पर्याप्त पूँजी उपलब्ध नहीं हुई और इसी प्रकार प्रायः पर्याप्त 
प्रभावगाली कारंवाई का भी अभाव रहा! दस वर्ष पहले ४ फ्त राष्ट्र ने ।960 
में आरम्म दशक को विकास-दशक घोषितें किया था। इसके बाद के यर्पों से 


हे (गे मिका 


जब मै अपनी पहली पुस्तक, एशियन ड्रामा : ऐन इन्क्वायरी इन टू दि पावर्दो 
आफ नेशन्स की यीजना बना रहा था, मैंते अतुभव किया कि इसका समापन नीति 
सम्बन्धी एक अध्याय मे होता चाहिए। यह सच है कि मैं सदा मुल्य सम्बन्धी 
प्रकट मान्यताओं के आधार पर काम करता हूँ, जो इस पुस्तक के सम्बन्ध में 
आधुनिकोकरण के आदरश ही हैं, अतः में अनेक अध्यायों और अनुभागों में नीति 
सम्बन्धी निष्कप॑ निकाल सकता था, और ये निष्कर्प उत तथ्यों के आधार प्र 
मिकाले जाते, जिन्हें में समझता था कि मैं तथ्यों और यथार्थ सम्बन्धो के आधार 
पर प्रमाणित कर चुका हु। लेकिन उस पुस्तक में इस बात का विस्तार से 
' 'विवैचन नहीं हुआ कि कम-विकसित देशों के विकास को सम्भव बनाने और तेज 
करने के लिए कम-विकसित देशों और विकसित देशो को क्या प्रमुख नीतियाँ 
अपनानी चाहिए। 

लैकिन मैंने देखा और मेरे मत में यह बात पत्नकार सम्मेलनो ओर भेंट के 
समय पूछे गये सवालों तथा अनेक समीक्षाओं में चचित मुद्दों से आयी कि ये सब प्रश्न 
वस्तुतः एशियन ड्रामा के उस आठवें भाग से सम्बन्धित हैं, जो उसमे नहीं है और 
जिसमे नीति सम्बन्धी वे प्रमुख निष्कर्ष होने चाहिए थे, जिन्हे में अपने अध्ययन के 
परिणामस्वरूप मिकालना चाहता था। सार्वजनिक दिलचस्पी के इस प्रकार व्याव- 
हारिक परिवतेन को प्रशंसा के भाव से देखते हुए और इस कारण से कि मैंने नीति 
सम्बन्धी निष्कर्षों पर अपने निश्चित विचार निर्धारित कर लिगे हैं ओर इस 
कारण से भी कि मैं बहुत ठोस बुद्धि का आदमी हूँ, मैंने वड़ी प्रसन्‍तता से इन 
प्रश्नों के उत्तर दिये । पर कभी-कभी मुझे गलत समझा गया. । 

“ 'अतः मुझे इस बात का पूरा ज्ञान है कि एशियन ड्रामा को अक्सर इस गलत 
रूप में समझा गया कि इसमे कम-विकसित देशो को उनके विकास के प्रयासों में 
सहायता पहुंचाने की कोई चिन्ता न करने के पक्ष में तर्क दिये गये है और यह 
एक ऐसी बात थी, जिसने पश्चिम के देशों के कट्टरपंथियो और विशेषकर प्रति- 
क्रियावादियों को प्रसन्नता पहुँचाई। मैंने यह भी देखा कि मेरे कुछ उदारतावादी 
मिन्न भी, जो इसी प्रकार मेरे तकों के निष्कर्षों के बारे में भ्रातिग्रस्त थे, अपने 
संदभाव के कारण मेरी पुस्तक को सामान्य सावधानी और सूझ-बूझ से नही पढ़ 
सके। मैं समझता हूँ कि कम-विंकसित देशों में मेरे विचारों को बेहतर समझा 
गया । * 

. जब मुझे उच्च अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों के जॉन्स होपकिन्स विश्वविद्यालय 
स्कूल ने तीन भाषण करने का निमन्त्रण दिया और यह वात भी स्पष्ट हुई कि 
इने भाषणों का विस्तार कर इन्हें वुस्तकाकार प्रकाशित किया जा सकता है, तो 
मुझे इस निमस्त्रण को स्वीकार करने और अपनी पहली पुस्तक के उस आठवें 
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अध्याय पर विचार करने के अवसर से प्रसन्नता हुई, जो उसमे मौजूद नही था। 
एशियन ड्रामा मे मैं इस तथ्य पर जोर देने के लिए उत्सुक रहा था कि मेरे 
अध्ययन का विपय दक्षिण एशिया भे रहते चाजी लगभग एड-तिहाई मधनवतर से 
ही है। दक्षिण एशिया के देशों से मेरा अभिप्राय सोवियत संध और चीन के 
दक्षिण में स्थित, पश्चिम मे पाकिस्तान से लेकर पूर्व मे भूतपूर्व फ्रांसीसी हिन्दचीन 
के देशों से था, जिनमे इण्डोनेशिया और फिलीपीन भी शामिल है ।? इससे भी 
अधिक यह विश्लेषण उन दो देशों--भारत और पाकिस्तान पर केन्द्रित था, जो 
ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद बने । इसका कारण इस उपक्षेत्न के लोगो की 
विशाल आवादी ही नही था, वल्कि यह तथ्य भी था कि विकास सम्बन्धी आँकडे 
और अन्य सामग्री इन देशो में बहुत वडी मात्रा में उपलब्ध है और उसे बेहतर 
ढेग से व्यवस्थित किया गया है। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि 
वहाँ विकास की समस्याओं पर लम्बे अरसे से विचार चल रहा है और यह विचार 
परिष्कार के एक ऊँचे स्तर पर जारी है। यह अन्तिम तथ्य अधिक निर्णायक भा, 
क्योकि मे रे अध्ययन का लक्ष्य समस्याओं से था और इसमे इस क्षेत्न की तत्कालीन 
परिस्थितियो का विस्तृत सर्वेक्षण करने का कोई इरादा नहीं था। ' 
अब जबकि मैं उस अध्ययन के आधार पर नीति सम्बन्धी प्रमुख निष्कर्ष 
निकालने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले दक्षिण एशिया और विशेषकर भारत और 
पाकिस्तान के वारे में ही विचार करता रहूँगा। लेकिन इस संक्षिप्त पुस्तक मे 
नीति सम्बन्धी समस्याओं का अनुशीलन यथासम्भव सामान्य होगा, अतः यह 
प्राय. समस्त कम-विकसित ससार के लिए प्रासंगिक होगा। 
लेकिन इस पुस्तक में मैं अपने विश्लेषण की केवल गर-कम्युनिस्ट देशों तक 
ही सीमित रख्‌गा। हो सकता है कि इसे पूरी तरह अच्छे विचारो से प्रेरित निर्णय 
ने समझा जाये। वस्तुतः: कम-विकसित कम्युनिस्ट देशों के समक्ष भी वैसी ही 
समस्याएं मौजूद है जैसी अन्य कम-विकसित देशों के समक्ष । लेकिन अनेक इप्टियी 
से थे थुनियादी तौर पर भिन्‍न तरीके से इन समस्याओं का सामना करते हैं। 
इसके अलावा कम-विकसित देशो को सहायता पहुँचाने के लिए विकसित कम्यु- 
निस्ट देशों और गैर-कम्युनिस्ट देशी के बीच सहयोग, यद्यपि उचित और तर्क॑संगत 
है, पर अभी भी यह बहुत आरम्भिक चरण में है। इस पुस्तक में कम्युनिस्ट संसार 
पर विचार न करने का प्रमुप कारण, बस्तुत: व्यावहारिक है, ताकि इस पुस्तक के 
आकार को सीमित रखा जा सके | 
एशियन ड्रामा वी ही एक अगली कडी होने के कारण, यह पुस्तक एक दृष्टि 
में एशियन ड्रामा की निर्देशिका है और नीति सम्बन्धी दृष्टिकोण से इसे उसका 
संदोप भी कहा जा सकता है। अंत: मैं अनेक समस्याओं के अधिक व्यापक अनु- 
शीलन और साहित्य के खरोतों के: रुप मे एशियन ड्रामा का अनेक वार उल्लेख 
करने को स्वयं को स्वतन्त समझंगा। जहां कही किसी इृष्टिवतेण अथवा मुद्दे वो 


, इस पुस्तक में दक्षिण एशिया और जिन अन्य क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है, उनकी 
परिभाषा के लिए देशिए एशियन ड्रामा : ऐन इन्ववायरी इन दू दि पावर्टी ऑफ 
नैशन्स (एसन सेन दि पेनगुइन प्रेस एण्ट पेनगुड़न बुबस, 968), अध्याय-!, 
अनुमाग-], पृष्ठ 4] रा ! 
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अधिक विस्तार से समझाने की आवश्यकता होगी, इसी ओचित्य के आधार पर, 
में अपनी अन्य पूर्व-प्रकाशित पुस्तकों का उल्लेख भी उचित मानूंगा। भ्रस्तुत, 
पुस्तक में जब कभी उपयुक्त सन्दर्भ-अन्थों के उल्लेख के विना अन्य लेखकों के 
उद्धरण दिये जायेंगे, तो इसका यही अभिप्राय होगा कि सम्बन्धित सन्दर्भे-प्रन्थों 
का उल्लेख पाद-टिप्पणियों में उल्लिखित एशियन ड्रामा के अनुभागों में हो चुका 
है । अब क्योंकि पाद-टिप्पणियों का सम्बन्ध प्राय: पूरी तरह से एशियन ड्रामा से 
है, यह आशा की जाती है कि पुस्तक के मुल पाठ में बार-बार पाद-टिप्पणियों की 
संख्या का उल्लेख सामान्य पाठक को दिक्कत में नहीं डालेगा। सामान्य पाठक 
से इन पाद-टिप्पणियों की उपेक्षा कर देने का अनुरोध किया जाता है! 

यह एक राजनीतिक पुस्तक है और इस कारण से, मेरे दर्शन के अनुसार, 
केवल विशेषज्ञों, अधिकारियो और पेशेबर राजनीतिज्ञों को ही लक्ष्य मानकर नही, 
वल्कि सम्बन्धित विषय मे दिलचस्पी रखनेवाले सामान्य लोगो .को ध्यात भे 
रखकर भी लिखी जानी चाहिए। अतः मैंने अपने सन्देश को यथासम्भव प्रत्यक्ष 
और सरल बनाने का भरपूर प्रयास किया है| यद्यपि यह कांय करने में मैंने अपने 
इस इरादे का त्याग नही किया कि नीति सम्बन्धी मेरी सिफारिशें तथ्यों और 
प्रकट रूप से वणित मुल्य सम्बन्धी मान्यताओं का तर्कसंगत्त निष्कर्ष मानी जायें। 
मैंने कोई राजनीतिक अथवा राजनयिक सतकंताएँ नही बरती हैं, वल्कि यथासम्भव 
स्पष्टता से अपनी बात कहने का प्रयास किया है । मैं जॉन केनैथ गाल्त्रथ के 
969 के उस वकक्‍ृतव्य को अपने आदर्श वाक्य के रूप मे सामने रख, सकता हूँ, 
जो उन्होंने 'अमेरिकन्स फार डेमोक्र टिक एक्शन नामक संगठन के अध्यक्ष पद से' 
अवकाश प्राप्त करते समय अपने भाषण में कहा था : 

"हम कृतसंकल्प हैं कि उदारतावादी राजनीति मे पूर्वाग्रह से मुक्ति से एक 
नया मानक कायम होगा-- आज से यह केवल ग्रवे का ही विषय न होगा, वल्कि 
एक आवश्यकता भी होगी कि हम केवल वही बातें कहे जो हम सोचते हैं और 
इन बातों को उसी रूप में कहें जिस रूप में इन्हें देखते हैं। आवश्यकता हुई तो 
हम ऐसे लोगों का विरोध करेंगे, जो अन्य रप्टियों से योग्य है, लेकिन राजनीतिक 
शब्दाडम्बर के आदी हैं । जहाँ कही न्‍ यह सन्देह होगा कि केथनी और करनी 
के बीच वड़ा अन्तर है, हम अपना वि लू मकेट करेंगे । 


इस पुस्तक का उपशीषंक बडा नाटकीय लग सकता है। लेकिन इस उप- 
शीर्षक में 'एक' शब्द का भी उल्लेख क्रिया गया है और उस पर जोर देने की 
आवश्यकता है। मैं इस तथ्य के प्रति पूरी तरह सजग हैँ कि आगामी पृष्ठों में 
जिन समस्याओं पर विचार होगा, उनके बारे में मतेवय जैसी कोई वात नहीं है । 
पाठक निरन्तर इस बात को ध्यान में रख सके, अत: मैंने तथ्यों और नीतियों के 
बारे में अपने विचारों को उत्तम पुरुष में व्यक्त किया है । 

उप-शीर्ष क से संयुवत राज्य अमरीका के गरीबी विरोधी कार्यक्रम का विचार 
हो आना उचित ही है। इस वात में सन्देह नहीं है कि कम-विकसित देशों में 
गरीबी की अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं और संयुक्त राज्य अमरीका में गरीबी गीी 
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समस्याओं के वीच घनिप्ठ समानता है और उन तरीकों के मध्य भी जिन से ये 
दोनो प्रकार की समस्याएँ जनमानस में दिखायी पडी है, और नीति सम्बन्धी 
मिर्णयों के आधार पर इन पर विचार और कारंवाई हुई है। आरम्भ मे, इन 
दोनो प्रकार की समस्याओ ने उस प्रक्रिया के माध्यम से जनता की चेतना और 
राजनीतिक क्षेत्र में महत्त्व का स्थान ग्रहण किया, जिसे मैं बोद्धिक और नैतिक 
परिशोधन कहता हूँ । 
अन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र मे यह परिशोधन दूसरे महायुद्ध के तुरत्त वाद हुआ और 
इसके बाद जो महान्‌ राजनीतिक परिवततंन हुए, वे भी इसका कारण बने । संयुक्त 
राज्य अमरीका में आथिक, सामाजिक और सास्क्ृतिक दृष्टि से कप्ट भोग रहे 
लीगो के समुदाय के प्रति जागृति और चेतना तथा इस सम्बन्ध में कुछ करने की 
आवश्यकता 950 से आरम्भ दशक के अन्त और 960 के बाद के आरम्भिक वर्षों 
तयः अनुभव नही की गयी । अन्तर-सरकार संगठनो के सचिवालयों ने आँकड़ो का 
जो व्यापक अध्ययन किया, उसने अस्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में इस परिशोधन के कार्य और 
कारण दोनों का काम किया। इसी प्रकार सयुकत राज्य अमरीका में आकड़ों 
सम्बन्धी अनुसन्धान, पुस्तकी, भाषणों और सम्मेलनो मे इसे जन्म दिया । 
जहाँ तक अन्तर्राप्ट्रीय समस्या का सम्बन्ध है, 960 से आरम्भ दशक को 
राष्ट्रपति जॉन एफ० कैनेडी के प्रस्ताव पर 'विकास दशक! घोषित किया गया। 
यह घोषणा सयुक्‍त राप्ट्र सघ की महासभा के सर्वंसम्मत निर्णय से की गयी ! 
ओऔर संयुक्त राज्य अमरीका मे राष्ट्रपति लिडन बी० जॉन्सन ने 964 के आरण्भ 
में गरीबी के विरुद्ध बिना शर्ते युद्ध वी घोषणा की और आगे चलकर “महान्‌ 
समाज” की परिकल्पना जनता के समक्ष रखी | दूसरे महाएुद्ध के वाद से पिछड़े 
हुए देशो को गरीबी के गतें से निकालने की ऐसी ही करण घोषणाएँ अवसर की 
जाती रही । 
जैसाकि इस पुस्तक में संकेत किया जायेगा, इन दोनों प्रकार की समस्याओं 
कै वीच बहुत बड़ी बुनियादी समानताएँ है। यथार्थ इप्टि से संयुक्त राज्य 
अमरीका भें ऐसे जन-समुदाय है, जो स्थानिक, सामाजिक और आशिक इष्टि से 
अधिफाश अमरीकियो से विरकुलज अलग-थलग हैं, जबकि अधिकाश अमरीवी 
बहुत आरामदेह परिस्थितियों में रत थीः_ अतः अमरीका के समक्ष विकास 
सम्बन्धी जो समस्याएँ है, वे अनेक तरीक.क से कम-विकसित देशों जैसी ही हैं । 
पर महत्त्वपूर्ण अन्तर भी हैं, जिनमे से अधिकाश का सम्बन्ध इस तथ्य से है कि 
सयुकत राज्य अमरीका में सचमुच गरीब लोग बहुत छोटे अल्पमत में है, कम- 
विकमित देशों में दनमंग बहुमत है और इसी प्रकार पूरे ससार मे भी गरीब लोगों 
बे संख्या अमीर लोगी मे बहुत चढी है 
. अन्य समानताएँ भी हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में गरीबी विरोधी कार्यक्रम 
को आरम्भ में ही बहुत मामूली समझा गया ओर स्थिति मे सुघार फे लिए जिन 
सुधारों की आवश्यकता थी और जँसी भावुक घोषणाएँ की गयो थी, गरीबी 
समाप्त करने या कार्यक्रम उसके अनुरूप नहीं था। यह योजना के अनुसार 
संचालित नटीं था। यद सचमुच कृाप्रिम बने गया और इसका संचालन कुशलता 
मे नूटी हुआ। फिए भी यह आशा वरना सम्भव था कि यह भविष्य भे घटने 


बाली पतिसी ब्रटटी धटठना का भमारम्भ था और आगे चलकर इसे व्यापक और 
हु. # + 
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यथाथंवादी आयोजन के निश्चित ढाँचे में बढ और समन्वित कर दिया जायेगा। 
यह तथ्य स्वयं प्रकट है कि विश्वव्यापी गरीबी विरोधी कार्यक्रम के रूप में हमारे 
समक्ष जो भी कार्यक्रम था, वह उन्हीं खामियों से आज भी ग्रस्त है, जिनसे पहले 
ग्रस्त था, यद्यपि ये खामियाँ कुछ बढ़ी ही है, और इस तथ्य का इस पुस्तक में और 
स्पष्टता से विवेचन किया जायेगा । 
संयुक्त राज्य अमरीका में हाल के वर्षो में गरीबी सम्बन्धी बौद्धिक और 
नैतिक परिशोधन ने अनेक शक्तियों के प्रभाव के कारण अपनी गतिशीलता खो 
दी है, जिनमें विएतनाम युद्ध मे संयुक्त राज्य अमरीका के निरन्तर अधिकाधिक 
माता में फँंसते जाने का तथ्य भी शामिल है। इस युद्ध ने अमरीका के लोगों और 
विशेषकर वार्शिगटन में बेठे उनके शासकों के ध्यान को पूरी तरह अपने ऊपर 
ही केन्द्रित कर लिया है । इसने उपलब्ध वित्तीय साधनों को भी आत्मसात्‌ कर 
लिया है और इसका एक प्रभाव स्वदेश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के रूप मैं प्रकट 
हुआ है । एक ऐसे युद्ध के अधिक गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है, जिसे अनेक 
अमरीकी संयुक्त राज्य अमरीका के शेप संसार से अपने सम्बन्धों के प्रति गलत 
इप्टिकोण पर आधारित मानने के साथ-साथ गैर-कानूनी, ऋ रतापूर्ण ओर अनैतिक 
भी मानते हैं। छुछ अन्य लोगों ने, युद्ध के प्रति इस निरन्तर बढते विरीध के 
समक्ष, स्वयं अपने देश के अभावग्रस्त लोगों के प्रति भी अपने हृदय को और 
अधिक कठोर बना लिया है । 
. जहाँ तक अत्तर्राष्ट्रीय गरीबी विरोधी कार्य क्रमों का सम्बन्ध है, हमने 960 
से आरम्भ दशक में यह देखा है कि अनेक समृद्ध देशों मे और विशेषकर सयुक्त 
राज्य अमरीका में एक समानान्तर आन्दोलन ने कम-विकसित देशों की सहायता 
करने की लोगों की तत्परता में कम्मी की है । इस बीच इन देशों का वास्तविक 
विकास व्यापक रूप से धीमा हुआ है। थे दो अन्तिम प्रवृत्तियाँ वस्तुतः इस 
पुस्तक का प्रमुख विषय हैं । 
अन्य महत्त्वपूर्ण अन्तर भी हैं, जो समानताओ को कम तकंसम्मत बनाते 
हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में ऐसा राजनीतिक और प्रशासनिक ढाँचा है, जो 
भारी-भरकम ओर केन्द्र ओर अन्य स्थानों पर निहित स्वार्थों से प्रस्त होने के 
बावजूद यथायंवादी आयोजन को सम्भव बना सकता था, इस आयोजन को 
उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से लागू करने का प्रयास कर सक्रता था---यदि 
यह करने की इच्छा मौजूद होती । जहाँ तक पूरे. विश्व का सम्बन्ध है, कोई एक 
सरकार नही है ५ आठ: इसके: निणेयों बडे लग्णयू कारलेबरला कोई एकीकूड एशएटन 
भी नहीं है ! और जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, ऐसे किसी प्रशासन और सरकार 
की सम्भावना भी दिखायी नही पड़ती । 

- हमारे थुग के अन्तर-सरकार संगठन एक बहुदेशीय पृष्ठभूमि और बहूमुखी 
परिस्थितियों में राप्ट्रीय राजनय के संचालन के सहमति-प्राप्त साँचे-भर है। 
फिर भी विभिन्‍न सरकारों की सहमति को सम्भव बनाकर ये मपना महत्त्व प्रकट 
कर सकते हैँ । इसके अलावा, इनमे से कुछ संगठन इस स्थिति से भी हैं मि उनके 
सचिवालय, अध्ययन करने के अलावा, पहल कर सरुते हैं ओर विभिन्‍न देशों 
की सरकारों के बोच जो सहमति होती है, उसे लागू करने का माध्यम बने 
सकते हैं । दा 


+ 
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कम-विकसित देशों को मिलनेवाली सहायता के आयोजन और समन्वय की 
खामियों के लिए अन्तर-सरकार संगठनों को केवल आशिक रूप से ही दोष दिया 
जा सकता है और विभिन्‍न देशो द्वारा स्वयं अपनी ओर से सहायता देने की प्रवृत्ति 
में हाल मे जो स्थिरता और कमी आयी है, उसके लिए तो इन्हें और भी कम 
दोध दिया जा सकता है। यह कमी विकसित देशो की राष्ट्रीय आय की तुलना 
मे सहायता की निरन्तर घटती हुई राशि के रूप में हुई है। वस्तुत: इन संगठवों 
के सचिवालय, उन सीमाओं के भीतर काम करते हुए और सम्बन्धित सरकारा 
की भर्त्मना का लक्ष्य बने बिना, विकसित और कम-विकसित देशो के कं 
निरन्तर वढती हुई खाई का ही नहीं, बल्कि अधिक मात्रा में सहायता देने का 
भी प्रचार कर रहे है। वे सहायता के इस आयोजन की कुछ रूपरेखाएँ भी प्रस्तुत 
कर रहे हैं। 

स्वय अपनी सहायता सम्बन्धी गतिविधियों में वे समन्दय के एक सम्मानित 
स्तर पर पहुँच जाने मे भी सफल हुए है । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय पुननिमाण 
ओर विकास बेक' तथा 'खाद्य और कृषि संगठन' के बीच व्यावहारिक सहयोग के 
परिणामस्वरूप 'बाद्य और कृषि सगठन' उससे कही अधिक बड़ी राशि दे सका है, 
जितनी वह स्वय अपने बजट से देने की बात सोच सकता था | 

लेकिन अन्तर-सरकार संगठनों के माध्यम से जो सहायता वितरित की 
जाती है, वह उस सहायता का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा है जो आज भी 
अधिकाशतया--लगभग 90 प्रतिशत---विकसित देशों की राप्ट्रीय सरकारें स्वय 
अपने आप प्रत्यक्ष रूप से देती हैं। इतना ही नही, जैसाकि इस पुस्तक में जोर 
देकर उल्लेख किया जायेगा, दोनों प्रकार के विकसित देशों से मिलनेवाली 
सद्वायता, यद्यपि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, पर उसका एक बेहद छोटा हिस्सा है, 
जो पिछई हुए देशों के विकास को सम्भव बनाने और उसे तेज करने के 
लिए मिलनी चाहिए । इस सहायता से भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात स्वयं इन 


देशों के भीतर सामाजिक और आशिक सुधार हैं, जिनकी अत्यन्त अपेक्षा और 
आवश्यकता है। 


अन्तर्राप्ट्रीय अथंशास्त्र अध्ययन संस्था, 
स्टॉकहोम विश्वविद्यालय 
| असनूबर, 969 


गुन्नार भिडल 


भाग एक 


| 2 अध्याय : 4 
टृष्टिकोणों को पूर्वाग्रहों से 
मुक्त करने का प्रयास 


कम-विकसित देशों" को विकास गोजनाओं के नीति निर्धारण में तर्केस्रम्मत 
निप्फर्ष निकालने के लिए हमें--सम्बद्ध ओर महत्त्वपूर्ण मूल्य सम्बन्धी मान्य- 
ताओं के अलावा जितवय स्पष्ट रूप से ध्यान रखा गया है--कम-विकसित 
देशों की परिस्थितियों की यथार्थवादी संकल्पता की जरूरत है।? मेरा विचार 
है कि विकास की कमी, विकास और विकास के लिए आयोजन जंसी हमारी 
वर्तमान संकलपनाओं का झुकाव उस दिशा में बहुत अधिक है जो बुनियादी 
तौर पर अवसरवादी है। इन संकल्पनाओं को वैज्ञानिक और लोकप्रिय दोनों 
प्रकार के आथिक साहित्य में और इससे भी अधिक खतरनाक तरीके से कम- 
विकसित देशों की योजनाओं में प्रस्तुत किया भया है । अतः हमारे नीति 
सम्बन्धी मिष्कपे, यथार्थ सम्बन्धी उन विचारों पर आधारित हैं, जिन्हें विधिवत्‌, 
यद्यपि जानवृध्षकर नहीं, मिथ्या किया जा रहा है । 

इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सर्वेब्यापी अज्ञान की तरह, सर्वेच्यापी 
ज्ञान का दावा करनेवालों में संत्य से हटकर अवसरवादी दिशा अपना लेने की 
भी प्रवृत्ति है ।$ ५ 

इस तथ्य को आसानी से देखा जा सकता है कि यथाथें और विचारधाराओं 
तथा सिद्धान्तों की संकल्पनाएँ उन समाजों के प्रभावशाली वर्गी के हितों से 
सामान्यतया प्रभावित होती हैं, जहां उनका निर्माण होता है और कुछ सीमा तक 
ये सत्य से उतनी विमुख हो जाती हैं, जितना उनका इन वर्गों के हितों को ध्यान 
में रखते हुए विमुख होना जरूरी है और इतिहास के एक पूर्द युग पर विचार 
करते समय हम इस वात को निश्चित रूप से समझ सकते हैं। लेकिन हम अपने 
बौद्धिक प्रयासों में सामान्यतया ऐसे प्रभावों के प्रति वचकानेपन से भरी गर- 
जानकारी का स्वाँग करते हैं, जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती रहती हैं 
और यह ऐसी बात है जो इतिहास के पहले प्रत्येक युग में लोगों ने की है । 

उन्हीं लोगों की तरह और वंसी ही दृदता मे हम यह भान लेते हैं कि हम तो 
केवल तथ्यों के अनुसार काम करते हैं, और विचार, तक तथा निष्कर्ष की अधिया 
भें केवल ययाय॑ के प्रदाण का ही सहारा लेते हैं। जब हम यथार्थ की और अधिक 
सच्ची संकल्पना पर पहुंचना चाहते हैं, तो उसकी पहली शर्तें यह होती है कि हम 
उन अवसरवादी हितों को स्पष्ट रूप से देखें, जो हमारे सत्यान्वेषण को प्रभावित 
फर रहे है और यह समझें कि इत प्रभावों का किस प्रकार संचालन होता है । 
बचबानेपन से छुटकारा पाने के इस प्रयास में विगत इतिहास पर दुष्टि डालना 
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सहायक होता है । 


उपनिवेशकाल में और ठीक दूसरे महायुद्ध के समय तक तथाकथित “पिछडें 
हुए क्षेत्रो' (उस समय इनमे से अधिकांश देश” नहीं थे) के लोगों की गरीबी के 
जो लोकप्रिय और अधिक परिष्कृत स्पष्टीकरण दिये जाते थे, वे आज हमे शुद्ध 
रूप से एक विशेष दृष्टिकोण से तैयार स्पप्टीकरण दिखायी पडते है, गितका 
उद्देश्य उपनिवेशी शक्तियों और व्यापक रूप से समृद्ध देशों को इन लोगों की 
गरीबी ओर विकास की कमी की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी से मुक्त 
करना था ।* 
उस समय इस बात की अनुभवजन्य ओर अनुभव के आधार पर प्रमाणित 
मान लिया गया था कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के निवासी इस प्रकार निर्मित है कि 
उनके भीतर यूरोप के लोगों से भिन्‍न तरीके से प्रतिक्रिया होती है : वे सामान्यतया 
अपनी आय और रहन-सहन के स्तर को बेहतर बनाने की सम्भावनाओं के प्रति 
सकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया नही करते । आलसीपन और अकुशलता की उनकी 
प्रबवत्ति और वेतन के आधार पर काम तलाश और स्वीकार करने की उनकी 
अनिच्छा इस वात का श्रमाण मानी गयी है कि उन्हें किसो भी वस्तु की खास 
आवश्यकता नही है, उनका आर्थिक अन्तरिक्ष बहुत सीमित है, उनके मन में वस 
जैसे-तैसे जीवित बने रहने, आत्मनिर्भरता, मनिश्चिन्त स्वभाव और काम के बिना 
आराम का जीवन बिताने की प्रवृत्ति है। 
अधिक परिप्कृत लेसन में इन प्रवृत्तियों की जडो को सामाजिक सम्बन्धों 
और मंस्वाओं की सम्पूर्ण प्रणाली के विभिन्‍न तत्वों में निहित माना गया और यह 
समझा गया कि ये तत्त्व धामिक मान्यताओं और रूढियों से शक्ति प्राप्त करते हैं 
ओर उपनिवेशों शक्तियाँ स्पप्ट और उचित कारणों से इन धार्मिक मान्यताओं 
और रडियी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती । यदा-कदा यह भी कहा! जाता कि 
पोषण की कभी ओर व्यापक पैसाने पर रहन-सहन का नीचा स्तर, कार्यक्षमता में 
कमी करता था और ये बातें डटकर काम करने की इच्छा और योग्यत्ता को कुछ 
सीमा तय प्रभावित करती थी । लेकिन ऐसे मानसिक लक्षणों और उत्पादकता में 
बी तथा रहन-सहन के नीचे स्तर के अन्य कारण भी थे, पर यह नहीं माना गया 
जि ऐसे स्पष्टीकरण स्वयं विकास को सच्ची सम्भावनाओं का मार्ग प्रशस्त कर 
गत थे | 
मिरन्तर डेटकर काम करने के प्रति इन लोगों की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में 
जमवायू वो भी एक महत्त्वपूर्ण कारण बताया गया | इस विचारधारा को जातीय 
दृष्टि में नियसे स्तर का होने के सिद्धान्त ने बहुत प्रभावित किया था और इस 
प्रगार ऐसी किसी भी नोति के लिए दरवाजा बन्द कर दिया था, जो उस समय 
प्रचलित मुय्तर व्यापार और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति के 
विपरीत होती । 
पश्चिम के अल 5५ सांस्शतिक नृवश-विज्ञानियों को छोड़कर, जिन्हें उपनिवेशी 
शातिरयाँ तया स्वीकार करती थी और शिनका कभी-कभी प्रघोग शासित 
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लोगों की क्षमताओं के मुल्याकन के लिए किया जाता था, इन तथाकथित पिछड़े 
क्षेत्रों की परिस्थितियों के बारे में कोई गम्भीर अनुसन्धान नही किया गया। 
नुवंश-विज्ानियों की दिलचस्पी केवल यह पता लगाने मे थी कि ये लोग कैसे 
रहते थे और किस प्रकार अपना अस्तित्व कायम रख पाते थे। कुछ अपवादों की 
छोड़कर उनका दुष्टिकोण गतिहीन था । परिवतंनों को अक्सर स्थापित सामाजिक 
सम्बन्धों मे 'ब्यवधान” बताया गया। यद्यपि ये लोग यूरोप के जातीय केन्द्रण के 
विपरीत प्रतिक्रिया कर रहे थे और सर्वाधिक आदिम जातियों के सामाजिक संगठन 
, की संगतता और सोहेश्यता प्रदान कर रहे थे--यह नृवंश-विज्ञान सम्बन्धी उनके 
अनुसन्धान की संवेदनशीलता और मान्यता थी--ले किन उनके दृष्टिकोण के मति- 
हीन अं क मे सदा उस उपनिवेशी सिद्धान्त का समयेन किया, जिसका मैंने संकेत 
किया है। 
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दुष्टि से, इन क्षेत्रों का जन-समृदाय उस समय भी इतना ही गरीब था और उनका 
- जीवन इतना ही कप्टपूर्ण था, जितना आज है। इसमें अर्थशास्त्रियों की दिलचस्पी 
का खुल्लमबुल्ला अभाव तत्कालीन विश्वव्यापी राजनीतिक स्थिति का परिचायक 
था। उपनिवेशी शासन ऐसे नही थे कि ऐसे किसी अनुसन्धान को राजनीतिक और 
सावंजनिक हित का विधय बनाकर आधथिक पिछड़ेपन के बारे में बड़े पैमाने पर 
अनुसन्धान की व्यवस्था करते । 
लेकिन अब स्थिति आमूल रूप से वदल गयी है। दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के 
याद से उन देशों की समस्याओं के बारे में, जिन्हे अब 'कम विकसित देश' कहा 
जाता है ओर जिसका अभिप्राय इस गतिशील संकल्पना से है कि उन्हे विकास 
करना चाहिए, अनुसन्धानों की बाढ-सी आ गयी | यह बाढ निरन्तर और तीत् होती 
जा रही है, जिसमे हम अर्थशास्त्रियों ने पहल की है और पिछड़ेपन, विकास तथा 
विकास के आयोजन की समस्याओं का सामाजिक परिस्थितियों को घ्यान में रपते 
हुए अध्ययन शुरू किया है। 
अनुसन्धान की दिशा और मात्रा में जो अचानक और बहुत बडे पैमाने पर 

परिवतेम आया है वह समाज-विज्ञा्ों के स्वतः और स्वय-स्फूर्त विकास का 
प्रमाण निश्चय ही नहीं है। इसके विपरीत यह उन व्यापक राजनीतिक प्रतति- 

क्रियाओं और असफलताओं का परिणाम है, जिनका एक-दूसरे से सामान्य सम्बन्ध 
है : पहले, तेजी से उपनिवेशी व्यवस्था की समाप्ति; दूसरे, कम-विकसित देशों में 

विशस की उत्कट इच्छा अथवा उस शिक्षित और परिप्कृत उच्च वर्गों की विकास 

की उत्कट अभिलापा जो अपनी ओर से सोचते, बोलते और कार्य करते हैं; और, 

तीमरे, अन्तर्राष्ट्रीय तनाव, विशेषकर शीतयुद्ध, जिसने कम-विफसित देशो के भाग्य 
की विफसित देशों की विदेश नीति की चिन्ता का एक विपय बना दिया है।* 

समाज-विज्ञान यदा-कदा ही नये परिध्रेक्ष्यों का मार्ग प्रशस्त करते हैं---हमारे कार्य॑ 

का निरन्तर पुर्ननिर्धारण नियमित रूप में राजनीति के क्षेत्र से होता है--एक 

सामान्य नियम है, यद्यपि हमने भायद ही कभी अयवा कभी भी इसे इतने अचानझ, 

आमूल और पूर्ण रूप से परिवर्तित होकर प्रवट होते हुए, प्रमाणित होते हुए देथा 
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हो! इस बार यह हम लोगो द्वारा अपनी पहल पर शुरू किया गया कार्य-भर नहीं 
रहा, जिसे घीरे-धीरे एक के बाद एक देश मे उस समय व्यापक मान्यता मिली, 
जब सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ इसके लिए और परिपक्व होती 
गयी । उदाहरण के लिए विकसेल कीन्‍्स के व्यापार के उतार-चढावो सम्बन्धी 
दृष्टिकोण का उल्लेख किया जा सकता है ।* पश्चिमी संसार के समस्त अर्थशास्त्री 
अपने कार्य के लिए नयी मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं और कार्यक्षेत्र की एक नयी 
दिशा को स्वीकार करने लगे। इस समय तक ये लोग इनका अध्ययन नही करते 
थे और ये प्रकट रूप से इस महान्‌ परिवर्तन की राजनीतिक परिस्थितियों से 
अनमभिन्ञ थे । 
इस बात की आलोचना नहीं की जानी चाहिए कि हमारे समाज मे केवल 
उस विषय का अनुसन्धान किया जाता है, जिसे राजनीतिक इृप्टि से महत्त्वपूर्ण 
समझा जाता है। इसका केवल यह अर्थ होता है कि हम वैज्ञामिक लोग उस 
समाज के आह्वान के उत्तर के रूप में कार्य करते हैं, जिसका हम एक अंग हैं 
और हम यह कार्य उन समस्याओं का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और समाघानों 
का सुझाव देने के लिए करते है जो लोगो के मन-मस्तिष्क पर छायी रहती है और 
जिनके बारे भे वे और बेहतर जानकारी चाहते हैं। यद्यपि हम यह कामना कर 
सकते थे कि वैज्ञानिकों के रूप मे हम लोगो को भविष्य के संकेतों को बेहतर रूप 
में समझ लेना चाहिए था, ताकि हमारे समाजों को नियमित रूप से अचानक 
सामने आ खड़ी होनेवाली समस्याओं का सामना ने करना पड़ता और तदनुसार 
अपनी नीतियो को इन तात्कालिक आवश्यकताओ के अनुसार जल्दबाजी में 
निर्धारित न करना पडता। 
लेकिन निरन्तर प्रकट हो रही राजनीतिक शक्तियों की आवश्यकताओं के 
अनुगार हमारे कार्य की दिश्या मे यह निरन्तर परिवर्तन उन पूर्वाप्रहों का कारण 
नहीं बन सकता, जो हमारे अनुसन्धान के परिणामों को ही निरंधक सिद्ध कर दें ! 
यद्यपि अनुसन्धान के क्षेत्न मे यह परिवर्तत उन आवश्यकताओ के अनुरूप 
हमारे काम की उचित पुनव्यंवस्था का भी प्रतीक है, जिनकी आवश्यकता समाज 
अनुभव करता है। इसके प्रति चेतना और यह जानकारी कि परिवतंन इतना 
भामूल हआ है, हम यह समझ लेने के लिए प्रेरित करेगी कि इन्ही राजनीतिक 
परिवर्मनो का प्रभाव अनुसन्धान के प्रयासों के धप्टिकोण को भी प्रभावित करेगा । 
अनुसन्धान की केवल नयी दिशा देने के अलावा, यह प्रभाव निश्चय ही कुछ असंगत 
पूर्वाग्रटों को जन्म दे सकता है। है 
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति उग्र तनावों और भावनाओं से भरी हुई है, 
सरवारें ओर देश यह अनुभव करते हैं कि उनके महत्त्वपूर्ण हित दाव पर लगे हैं ! 
पम-विकसित देगों वी समस्याओ के बारे में समृद्ध देशों में जो आधथिक अनुसन्धान 
हुआ है, उस# प्र्वाग्रहों का प्रमुख स्रोत समृद्ध देशों के राजनीतिक हित होंगे, 
क्योकि इसके हिल ६22 अनेक याता से जूड़े हैं कि कम-विकसित देशों में क्या होता 
है ओर मय होता चाहिए, कि इन देशो में किस रूप में इस हितो को सरकारी 
तोर घर और लोफपिद आधार पर मनूभव ओर व्यक्त विधया जाता है। 
मैंने अन्यत इस विधय का अधिक बिस्तार से अनुशीलन किया है ।? चर्तमान 
शनइर्भ में मैं हवयें को एस बात तक सीमित रखूँगा कि अवसरवादी प्रवृत्ति कूम- 
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विकसित देशों की समस्याओं के प्रति सामान्यतया “अम॑त्रीपूर्णं इप्टिकोण को 
जन्म नही देती । यह उस समय तक नही होता, जब तक ये देश शीतयुद्ध की इष्टि 
से विभाजित खेमों में से किसी एक खेमे के पूर्णतः: पिछलग्गू न वन जाये । 

इसके विपरीत अनुसन्धान के “राजनयिक बन जाने की प्रवृत्ति बनी रहती है । 
यह सहिप्णु और सामान्यतया आवश्यफता से अधिक आशावादी बन जाती है। यह 
कार्य ऐसे तथ्यों से वच निकलने की प्रवृत्ति के कारण होता है, जो उलझन में 
डालनेवाली समस्याओं को जन्म देते है। इन तथ्यों को अनावश्यक तकनीकी 
शब्दावली की आड में छिपाया जाता है अथवा इनका अनुशीलन बच निकलने की 
प्रवृत्ति और 'सूझवूझ' के तरीके से किया जाता है। स्वाधीनता के नव युग में, कम- 
विक्रसित देशों सम्बन्धी समस्याओं के क्षेत्र में, राजनयिक तरीके से सोचने और 
कार्य करने की प्रवृत्ति “गोरे आदमी का बोझ का एक नया स्वरूप वन गयी है। 

यदि कम-विकसित देशों का वुद्धिवादी वर्ग यह समझ जाता कि उनकी 
समस्याओं के प्रति इस इष्टिकोण में कितना कृपाभाव भरा है, तो वे इस वात से 
स्वयं को आहत और अपमानित अनुभव करते। लेकिन कुछ ऐसे कारणों से, 
जिनका उल्लेख मैं आगे चलकर करेंगा, ये लोग सामान्यतया--और यहाँ तक 
हा कड़ाई सें--स्वयं ऐसे ही पूर्वाग्रहप्रस्त चिचार का शिकार बने 
रहते हैं । 

“कम-विकसित देशों” के लिए विभिन्‍न प्रशंसापूर्ण शब्दों के प्रयोग पर जो 
सामान्य सहमति है, वह इस मानसिक पड़यन्त्र का एक संकेत और लक्षण है। 
एक ऐसा ही शब्द “विकासशील देश हे (! वस्तुत' यह शब्द तकंसंगत नहीं है 
क्योकि भारी-भरकम शब्दावली के माध्यम से यह अभिव्यक्ति यह मांग करती है 
कि क्‍या सम्बन्धित देश विकास कर रहा है अथवा नहीं। अथवा इस बात की 
सम्भावना दिखायी पड़ती है कि मह भविष्य में विकास कर सकेगा। इसके अलावा 
इस अभिव्यक्ति से यह विचार प्रकट नहीं होता, जो यह सचमुच प्रकट करना 
चाहता है: कि यह कम-विकसित देश है, यह थिकास करना चाहता है, और 
सम्भवतः यह विकास के लिए योजनाएँ वना रहा है। 

अपने-आपमे शब्दावली की यह राजनीति महृत्त्वहीन दिखायी पड सकती है, 
लेकिन इस दृष्टि से इस पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है, व्योंकि कम-विफमित देशो की 
समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक रृप्टिकोण में घुस आये गहरे पूर्वाग्र हों का संकेत इससे 
मिलता है । 

इस विशेष दिशा में पूर्वाग्रहों के. संचालन की विधिवन्‌ प्रवृत्ति एक अधिक 
यान्त्रिक कारण में भजवूत हुई है, जिसवेग सम्बन्ध उस शोघ्रता और तीद्वता से है, 
जो हम अर्थशास्त्रियों ने पहले पुरी तरह से अछूते क्षेत्र के व्यापक अनुसन्धान मे 
अपनायी है ।* 

तममंगत अनिवायंता के कारण अनुसन्धान का समारम्भ विश्लेषधात्मक पुर्व 
संकल्पनाओं अयवा मान्यताओं वेः आधार पर होता है |!" अन यह स्वाभाविझ 
था कि विकमित देशो के अध्ययन के लिए जिन मैद्धान्तिक उपादानों वा उपयोग 
फिया गया था, उनका यह सोचे बिना ही फि कम-विकसित देशों के यवाये के 
लिए वे पर्याप्त हैं जया नटी, प्रयोग पिया गया । दा 

यह कार्य इसलिए और अधिए आसानी से जिया जा सझा क्योकि वम- 
4, 


रू 
पे 
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विकसित देशो की वास्तविक परिस्थितियों और वास्तविकता पर आधारित 
सामाजिक सम्बन्धों के बारे मे बुनियादी ज्ञान की अत्यन्त कमी थी वयोंकि इन 
आँकडो छो इस इप्टिकोण की संकल्पनात्मक श्रेणियों के अनुसार एंकच्र आर 
विश्लेपित क्रिया गया था, लेकिन जब आवश्यक आँकडे एकत्र किये गये कौर 
उनका विश्लेषण किया गया, तो भी उनसे परम्परागत अथवा “युद्ध के वाद के 
दृष्टिकोण! मे कोई परिवर्तन नही आया। मैंने शब्दावली के माध्यम से भत्सवा 
से बचने के लिए 'युद्ध के बाद का इप्टिकोण” जैसी अभिव्यक्ति का भ्रयोग किया 
है। इन विश्वेषणो के परिणामस्वरूप जो अपार आँकडे प्राप्त हुए, उदाहरण के 
लिए उनमे 'वेरोजगारी' और 'अर्दध-वेरीजगारी'* के आँकड़े शामिल है, उनसे 
फिसी कम-विकसित देश के आथिक यथार्थ को समझने मे या ती कोई सहायता 
नहीं मिलती, अथवा इन आँकडो के माध्यम से जो कुछ समझाने की कीशिश की 
जाती है उसमें एकदम विपरीत निष्कर्ष निकलता है। 
इस प्रकार अनुभवजन्य आथिक अनुसन्धान उथला और लुटिपूर्ण बन गया 
और इसके साथ ही दृष्टिकोण में निहित सकल्पनाओं और सिद्धान्तों को कसौटी 
पर कमने के लि! भी कम उपयुक्त हो गया ! इसके स्थान पर, कम से कम कुछ 
समय के लिए, यह हुआ कि अब अनुसन्धानकर्ता को अपना खेल खेलने के लिए 
आफ उपलब्ध हो गये, अत' उसके भीतर अपने मूल और पूर्बाग्रहग्रस्त दप्टिकोण 
को और मजबूत बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी । 
मेरा मुस्य मुद्दा यह है कि विकसित देशों भे 'शुद्ध/ आथिक दृष्टि से किया 
गया विश्लेषण उपयोगी सिद्ध हो सकता है और इसके उपयुक्त निष्कर्प निकल 
सझते है। इसका कारण यह है कि ये सकल्पनाएँ, नमूने और सिद्धान्त विकसित 
देशो के मयार्थ के पर्याप्त रुप से उपयुक्त होते हैं। ये विश्लेषण रोजगार और 
घेगोजगारी, बचत, पूंजी विनियोंग ओर उत्पादन तथा भमग्र रूप से इत सब 
यातो के बारे में हो सकते हैं । 
लेकिन कम-विफसित देशो में यह दृष्टिकोण एकदम लाग्र नहीं हो सकता । 
यह कार्य विश्लेषण को अमंगत और बेहद त्रुटिपूर्ण बनाने की कीमत चुकाकर ही 
जिया जा सत्ता है। ऊपर वर्णित समग्र “आथिक' शब्दों का (और इनके अलावा 
यन्‍्य शब्द भी है) उस स्थिति में विश्लेषण नही किया जा सकता है, जब वाजारो 
था जस्तित्य हो न हो अबवा ये याजार बैहद या पूर्णतः अपूर्ण हो । 
पर इसमें अधिन बुनियादी कमी यह है कि यह इप्टिकोण प्रवृत्तियों और 
मंस्थाओं से प्रेरित होता हैं। विकसित देशो में ये या तो इस दृष्टि से संगत बन 
गये है कि ये विकास के उत्साह का मार्म प्रशस्त करते हैं अयवा बडी तेजी से और 
दिता गिसी स्यवधान के ब्यवस्थित हौफर विकास का मार्ग प्रशस्त करते है। 
सन बट मान्यता वम-विकसित देशो के बारे में सही नहीं हो सकती | ?? इनकी 
प्रयुनियाँ अयबा र्सान अगवा संस्याएँ ऐसी है कि वे बाजारों के सन्दर्भ मे 
विशोपण यो अव्यावरारिक चना देती है। ये विकास मे कम सहायक बनती है 
और पे बई 4085 बड़ी हृती है। इन तथा अन्य कारणों से इन्हे विश्लेषण भे 
अपनाये जानेवाते संद्धान्तिक नमूने में एफ महत्वपूर्ण और स्पष्ट स्थान दिया 
झाना भा ण । ये सच है कि ममस्त गसैंद्ान्तित विश्लेषण सरल होना चाहिए 
सेशिन उन तत्वों वो निरालरर सरलोगरण यो अनुमति नहीं दी जा सकती 
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जो 3 समाज के लिए अत्यधिक महत्त्व की हों, जिसका अध्ययन किया जा 
रहा हो। 

एक अन्य इष्टि से युद्ध के बाद का इष्टिकोण कम-विकसित देशों के आर्थिक 
विश्लेषण को आवश्यकता से अधिक आशावादी बना देता है। विकसित देशों में 
आय का जो ऊँचा स्तर कायम हो गया है और वहाँ सामाजिक सुरक्षा की जो 
व्यवस्थाएँ हैं, उनके कारण पौष्टिक आहार तथा रहन-सहन के स्तर को लोगों के 
कल्याण की रप्टि से ही देखा जाता है और उनकी कार्यक्षमता तथा काम करने 
की इच्छा और काम करते समय उनकी कुशलता आदि बातों का ध्यान नही रखा 
जाता। अतः पश्चिम में विकास के अध्ययन में हम जो प्रतिमान अपने सामने 
रखते है, उनमें इन बातों को सामान्यतया छोडा जा सकता है । 

- लेकिन जब कम-विकसित देशों के कम-विकास और विकास की समस्याओं 
का विश्लेषण किया जाता है ती इस सरलीकरण की इजाजत नही हो सकती । इत 
देशों के लोगों का रहन-सहन का बेहद नीचा स्तर उत्पादकता को प्रभावित करता 
है, जिसकी कम-विकास और विकास के किसी भी यथार्थवादी आथिक विश्लेयण 
मे उपेक्षा नहीं की जा सकती ।* मैं उस स्थिति पर विचार कर रहा था, जिसे मैंने 
अधिक यान्त्रिक तरीके से “आथिक' शब्दावली में कम-विकास और विकास की 
समस्या के प्रति दूसरे महायुद्ध के बाद का इष्टिकोण कहा है, जो उस तीतब्र गति 
का परिचायक है, जिससे प्रायः कप क्षेत्र में अनुसन्धान शुरू हुआ और हमारे 
भीतर अनुसन्धान के उन तरीकों को अपनाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति रही, जिनसे 
हम परिचित थे। लेकिन यह मामला कही अधिक जटिल है (?* मोटे तौर पर यह 
कहा जा सकता है कि यह दृष्टिकोण उन अनेक परिस्थितियों की उपेक्षा कर देता 
है, जो केवल कम-विकसित देशों की विशेष परिस्थितियां ही नही है, वल्कि ऐसी 
परिस्थितियाँ भी हैं जो इनके विकास की कमी के लिए अधिकाशतया जिम्मेदार 
हैं और उन विशेष कठिनाइयों के लिए भी, जिनका उन्हें अपनी विकास-प्रक्रिया 
में सामना करना पड़ता है । 

दूसरे दादा के बाद के इस दृष्टिकोण में जो अनावश्यक सरली करण था, 
उसमें कम-विकसित देशों की भद्दी, कठिन मथवा अरवाछित बातों की उपेक्षा कर 
दी गयी थी । अतः 'आधिका शब्दावली में विकास के माडलों का निर्माण पहले 
वर्णित उन पू्वाग्रहों का हितसाधन करता है, जो राजनयिक और आवश्यकता 
से अधिक आशावादिता के सम्बन्ध में थे। पूर्वाग्रहों के ये दो सोत एक-हुसरे से 
मिल जाते हैँ और एक-दूसरे को शपफ्त प्रदान करते है । 


अपनी संकल्पताओं, माडलों ओर सिद्धान्तों वो प्रस्तुत करते समय अय॑भशास्त्रो 
नियमित रूप से अत्यधिक व्यापक सुरक्षाओं और शर्तों का उल्लेख करने के लिए 
तत्पर रहते हैं, वस्तुतः वे यहू बाव जोर देकर कहते हैं कि अन्तत: विकास एक 
मानवीय समस्या' है और आयोजन का अर्थ 'मनुप्य को बदलना होता है। इस 
प्रसार ये लोग उन तत्त्वों के समक्ष अपना सिर झुवातते हैं, जिन्हे वे “गैर-आधथिफ 
कारबइः गहने के आदी हो चुके हैं! इसके वाद वे आगे इस प्रकार कार्य और 
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विवेचन करते है, मानो उन कारकों का अस्तित्व ही भ हो ।?९ 

अधिकांश अर्थंशास्त्वी विना किसी क्षमायाचना के यह कार्य करते हैं। कुछ 
यह कहकर अपना बचाव कर लेते हैं कि वे स्वयं को ग़ैर-आथिक कारकों का 
विवेचन करने में सक्षम नहीं समझते । दोनो स्थितियों में वे यह स्पष्टीकरण देने मे 
असफल रहते है कि इन कारकों की उपेक्षा का उनके अनुसन्धान की बेधता के 
लिए क्या अर्थ होता है। " 

आशथिक अनुसन्धान के प्रति इस दृष्टिकोण की सर्वाधिक लाभदायक व्याख्या-- 
जिसमें एक ओर तथाकथित गर-आर्थिक कारको के महत्त्व पर जोर दिया जाता 
है और दूसरी ओर उन माडलो और सिद्धान्तों मे उनकी प्राय: पुरी तरह उपेक्षा 
कर दी जाती है, जिनका अनुसन्धान और आयोजन मे उपयीग होता है--यह 
होगी कि अरथंशास्त्री इन दो वातो में से किसी एक को माने : एक, कि प्रेरित 
“आश्थिक' परिवर्तेत (अधिकांश आयोजन सम्बन्धी नमृनों मे जो अभी भी मुख्यतः 
भऔतिक विनियोग ही होता है) विकास के लिए सर्वाधिक महत्त्व के है, अथवा, 
दो, कि अनुमधान में यह प्रक्रिया की इृप्टि से उचित तरीका है कि पहले किसी 
'आधिक' सिद्धान्त का निर्धारण किया जाये और गे्‌र-आथिक कारको की सम्भाव- 
नाओ को जोडने की गुजाइश रखी जाये । 

समकालीन अर्थशास्त्रियों के अधिकांश सँद्धान्तीकरण से यह स्पष्ट है कि वे 
वस्तुतः प्रथम मान्यता के आधार पर कार्य करते है । कभी-कभी यह कार्य सामान्य 
शब्दावली में गैर-आथिक कारकों के महत्त्व पर उनके जोर देने के स्पष्ट रूप 
से विपरीत होता है । एशियन ड्रामा के समस्त अध्यायों में पर्याप्त विस्तार से 
अनेक समस्याओ के बारे भे इस मान्यता का खण्डन किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक 
में इस प्रमुप विपय पर आगे विचार होगा) ल् 

यदि इस मुद्दे के बारे में हमारे निष्कप सही है-..कि गैर-आशथिक कारक, 
मोटे तौर पर ग्झान या इप्टिकोण, मस्थाएँ और रहन-सहन के बेहद नीचे स्तर के 
कारण उत्पादकता सम्बन्धी परिणाम, कम-विकसित देशों में इतने अधिक महत्त्व 
के हैं कि इन्हें आथिक सिद्धान्त ओर आयोजन से जलग भही किया जा सकता--तों 
दूसरी भाग्यता का इसके निर्णायक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण किया 
जाना चाहिए, क्योंकि इस मान्यता में यह स्वीकार किया गया है कि एक सरलीकृत 
ओर बुनियादी मिद्धान्त में इनके बारे में बासें जोडकर गैर-आथिदका कारकों का 
ध्यान रखा जा सता है। मेरा अभिप्राय यह है कि यह मान्यता सामान्यत' 
राद्दी नहीं है । 

एक वात तो यह है कि आधथिक सिद्धान्त का यह आवद्धन कभी भी नहीं 
जिया सया। जैसा ऊपर कहा जा चुवा है, अधिकाणश अर्य॑ज्ास्त्री कम-विकसित 
देशों की मैद्धानितिक और व्यादहारिक समस्याओं, दोनो का विवेचन आर्थिक तथ्यो 
और गम्बन्धों वी सीधी-सादी संकल्‍्पना के सन्दर्भ में करते हैं। 

इसने अलावा इसे लागू भी नहीं तिया जा सकता | इस सरलीकरण के 
द्वारा अदेशास्ती अम्मर जिस लूदध्मता और तत्परता का आभास देने में 
सफल होते है, उसके बावजूद उनके विचार के तरीपे मे एक बनियादी तर्कसंगत 
धान मौजूद राती है, जा सरस्यमाओ और मास्यताओं बी उनकी परिभाषाओं 
भी स्पाटता की कमी के पीछे छिपी खक़दी है ।? ययायय मे आधथिक समस्याएं नहीं 
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होती, केवल समस्याएँ होती है और ये जटिल होती हैं । 
यह स्पष्टीकरण देना कि “आर्थिक समस्याओं का क्‍या अथे होता चाहिए 
अथवा 'आधिक' कारक क्या हैं, वास्तव में एक ऐसे विश्लेषण का संकेत करता है, 
जिसमें समस्त “गर-आथिक' निर्णायक तत्व शामिल रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि- 
कोण से एकमात्र सम्भव विभाजन---और जो एकमात्र ऐसा विभाजन है, जो 
5 की दृष्टि से खरा उतर सकता है---संगत और कम-संगत कारकों के बीच 
ता है! 
थर यह विभाजन उने समार्जी की विशेषताओं के अनुसार बदलता रहेगा 
जिनका अध्ययन किया जाता है। यह बात कही जा चुकी है कि आर्थिक सिद्धान्त 
में सामान्यतया जिन कारकों को छोड़ दिया जाता है, वे कम-विकस्ित देशों मे 
विशेष महत्त्व के हैं। 
वर्तमान सन्दर्भ में मैं स्वयं को, जो बातें कही गयी है, उनका एक उदाहरण 
देने तक ही सीमित रखूंगा : 'बेरोजगारी' की पश्चिमी संकल्पना का उपयोग 
और कम-विकसित देशों की परिस्थितियों पर विचार के सम्बन्ध में 'छिपी 
वेरोजगारी' अथवा 'अर्द्धवेरोजगारी” के कारण बताने का प्रयास | यद्यपि इस विपय॑ 
के विस्तृत विवेचन के लिए एशियन ड्रामा का अध्ययन किया जा सकता है, 77 
लेकिन विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में 'बेरोजगारी' की संकल्पना सम्बन्धी कुछ 
मान्यताओं का यहाँ उल्लेख उपयोगी होगा। 
इस मान्यता मे एक तरल श्रम वाजार के अस्तित्व की बात निहित रहती 
है, जहाँ विशेष व्यवसायों के लिए काम के घंटों और काम की परिस्थितियों का 
मानक, व्यवहार मे और कभी-कभी कानून के द्वारा निर्धारित किया जा चुका 
है; इसके अलावा जहाँ सामूहिक सौदेकारी और सामूहिक सहमति की व्यवस्था 
और जहां श्रम के स्तर में विभिन्‍न व्यक्तियों के अन्तर अर्थात्‌ उनकी कुशलता, 
कार्य की तीव़ता और कार्यकुशलता के अन्तर मानकीकरण के आधार पर कम 
किये जा सकते हैं अथवा इन्हें किसी सामान्य पैमाने के अनुसार निर्धारित किया 
जा सकता है । > 
इस तरल ओर संगठित श्रम बाजार में श्रम शक्ति के सदस्यों को मियमित्त 
रूप से रोजगार की सम्भावनाओं अथवा ऐसी सम्मावनाओं की कमी का ज्ञान 
होता है। वे इसी प्रकार नियमित रूप से काम करने को भी तत्पर होते हैं । 
वंगम हे न कर पाने ओर काम न करने फी इच्छा के बीच स्पष्ट अन्तर किया 
जाता है | 
अतः बेरोजगारों की परिभाषा में यह कहा जा सकता है कि ऐसे श्रमिक 
जिनमें आवश्यक कुशलता है, जिन्हे रोजगार की सम्भावनाओं की जानकारी है और 
जो वतमान बाजार दर पर रोजगार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें 
रोजगार प्राप्त करने में सफनता नही मिलती । श्रम की सामान्य माँग में पर्याप्त 
वृद्धि "पूर्ण रोजगार' की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। है 
'मंरननात्मक रोजगार' के बारे में अनेक शर्तों सहित ये परिस्यितियाँ अनेक 
विकसित देशो में मौजूद हैं और ये परिस्थितियाँ 'वेरीजगारी' की संकत्पना के 
प्रयोग को सम्भव बनाती हैं और वैरोजगार श्रमिकों मी संक्ष्या को आँकड़ों वे 
आधार पर आँका जा सकता है। (संयुक्त राज्य अमरीका में अनेक अर्थशास्कियों 
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ने मंरचनात्मक वेरोजगारी के अस्तित्व को उस समय तक अस्वीकार करने का 
प्रयास किया जब तक नैतिक और बौद्धिक भावोन्तयन नहीं हुआ और जब 
तक 960 के बाद के आरम्भिक वर्षो में गरीबी की समस्या के प्रति लोगो में 
जागृति नहीं आयी ।) इसके अलावा “सुरक्षित श्रम शक्ति! की परिभाषा देना भी 
सम्भव है ! 

कम-विकसित देशो भें स्थिति बिल्कुल भिन्‍न है । जो लोग स्वयं अपने धन्यधों 
में लगे है, उनके द्वारा उत्पादक कार्य की सम्भावना के निर्माण अथवा श्रमिकों 
की माँग में वृद्धि, अपने-आपमे श्रमिकों अथवा श्रम शक्ति के बेहतर उपयोग का 
मार्ग प्रशस्त नही कर सकती अथवा यह कार्य बहुत मामूली सीमा तक ही ही 
सकता है ।? 

नीति सम्बन्धी इन उपायो के पूरक के रूप में अन्य नीति सम्बन्धी उपाय 
करने होगे, जिनका लक्ष्य केवल विनियोग और अधिक श्रमिकों की माँग में वृद्धि 
करना ही नही होगा, बल्कि दृष्टिकोण और सस्थाओं में और अवसर रहन-सर्हते 
के स्तर में परिवर्तत करना होगा। आथिक विश्लेषण और आयोजन मे प्रयुवत 
सामान्य भिद्धान्तों और नमूनों से मेर-आथिक कारको को तिकाल देने से इस मामले 
भें हमारी यथार्थ सम्बन्धी सकल्पना गम्भीर रूप से विकृत बन गयी है। 

एशियन ड्रामा में मैंने 'वेरोजगारी--और अर्द-बेरोजगारी--की 
संकल्पना को दक्षिण एशिया के यथार्थ की दृष्टि से पूरी तरह अपर्याप्त मारकर 
त्याग दिया था ओर श्रम के उपयोग के अपने विश्लेषण को सीधी-सादी व्यवहार 
सम्बन्धी सकल्पनाओं पर आधारित किया था, जिनका सम्बन्ध प्रेक्षण योग्य 
तथ्यों से है * कौन से लोग काम करते हैं; दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष के 
विस भाग में कितने समय के लिए वे काम करते है और वे कितनी तीद्गरता और 
प्रभावशालिता से काम करते है ।" 

सामान्य मुद्दा, जिसे यह उदाहरण देकर मैंने अधिक स्पप्टता से समझाने वा 
प्रयाग किया है, यह है कि रोटी तैयार हो जाने के वाद चूल्हे में खमीर फेंका 
सम्भव नहीं है । मरय-आधथिक कारकों को कथित शद्ध आधिक सिद्धान्त से इस 
प्रसार नहीं जोड़ा जा सकता । सच्चे संस्थागत दृष्टिकोण में उत संकल्पनाओं को 
अपने समक्ष रखा जाना चाहिए, जो आरम्भ से ही यथार्थ के अनुरूप हो अर्थात्‌ 
समस्या के प्रति दृष्टिकोण निर्धारित करने में ही यह होना चाहिए।/ 


दूभरे मटायुद्ध के बाद वे सतही दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले बडे शक्ति 
घानी का मौजूद है और यह दृष्टिफोण गैर-आथिक कारकों की उपेक्षा कर 
निर्धारित फ्िया गया है। शीसयुद और इसके परिणामस्वरूप अवसरवादी 
प्रयुनियों फे जन्म के बावजूद, विकसित देशों के लोगों ने, अपनी सम्यता की 
मटान्‌ मालवतायादी पररग्परा के अनुसार, संय्ट में फेसे लोगो के उद्धार के प्रत्ति 
सागाजादी रल्टायेग अपनाया है । सहटग्रस्त लोगों की परिम्यिततियों के प्रति उन 
मरयपृर्ण परिवर्सतों मे दवाव के कारण यट चेतना बढ़ी, जो दूसरे महायद्ध वे याद 
अन्यर्र ट्रीय राजनीतिय स्थिति में हार । 
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यह स्पष्ट है कि कम-विकसित देशों के विकास के प्रयासों मे सहायता 
पहुंचाने की कोशिश करते समय हमारे समक्ष जो समस्याएँ आती है, बे उस 
स्थिति मे बेहद सरल और आसानी से सुलझाई जा सकने योग्य वन जायेंगी, यदि 
हमारे अनुसन्धान का इष्टिकोण व्यावहारिक हो । इस स्थिति में सहायता देना 
हमारे लिए कम महंगा पड़ेगा । और जैसाकि मैं कह चुका हूँ, समस्त स्वार्थों के 
बावजूद हमारी यह निष्ठापूर्ण आशा है कि ये देश अपने विकास के प्रयासों में 
सफल होंगे ! 
हम अर्थशास्त्री इन भावनाओं में सहभागी हैं ओर इसके साथ ही हम उन 
निहित स्वार्थो को भी देख सकते हैं, जो उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिपके रहने 
की प्रेरणा देते है, जिसके आधार पर हमें स्वयं अपने देशो में इतनी अधिक सफलता 
मिली है। प्रक्रिया सम्बन्धी कट्टरता से जो आशापूर्ण पूर्वाग्रह उत्पन्न होते हैं, 
उनसे केवल पश्चिम के अर्थ शास्त्री ही ग्रस्त नही हैं। कम-विकसित देशों के हमारे 
सहकर्मी भी, यदि अधिक नही तो कम से कम इन विचारो से इतने ही भ्रस्त हैं । 
कम-बविकसित देशों के इन अनेक अर्थशास्त्रियों को पश्चिम के विश्वविद्यालयों 
में प्रशिक्षण मिला है अथवा उन्होंने उन शिक्षकीं से शिक्षा पायी है, जिनकी शिक्षा- 
दीक्षा पश्चिम में हुई । ये सव लोग पश्चिमी परम्परा के महान्‌ आथिक साहित्य 
से प्रभावित हैं। पश्चिमी परम्परा में जिन सिद्धान्तों का जन्म हुआ है, उनकी 
जानकारी और उनके अनुसार काम करने की योग्यता से इन लोगो को स्वयं 
अपने देशों और विदेशों में भी सम्मान मिला है। 
पश्चिम के पूर्वाग्रहों अथवा रुझानों में हिस्सा बटाने की उनकी प्रेरणा उनके 
राजनीतिक इप्टिकोणों से पर्याप्त स्वतन्त्र है। इनमे अधिक आमूल परिवर्तनवादी 
निश्चय ही योजनावद्ध विकास की तेजी से सफलता में विश्वास करना चाहते 
थे। इस सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना होगा कि बुनियादी संकल्पनाओ और 
संड्ान्तिक विकास सम्बन्धी नमूनों का जी इस्तेमाल कम्युनिस्ट देशो मे हो रहा 
है और इन देशो मे इनके प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, वह पश्चिम के 
इप्टिकोण से भिन्‍न नही है। 
हमें मावस की इस मान्यता को भी स्मरण रखना चाहिए--..जिसे - आज 
पश्चिम के अर्थशास्त्रियों ने व्यापक रूप से अपनाया है, यद्यपि वे सामान्यतया 
इसके मूल स्रोत का उल्लेख नहीं करते और अक्सर उन्हें इस वात का ज्ञान भी 
नही होता-- कि ओद्योगीकरण ओर पूँजी विनियोग के प्रभाव सामान्यतया 
(अन्ततः माकस द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन उत्पादन के तरीकों के थारे में ही 
हैं) अर्थव्यवस्था के अस्य क्षेत्रीं में अधिक तेजी से फैलते हैं और संस्कृति के समस्त 
के ढांचे! का निर्धारण करते हैं, जिनमें इघ्टिकोण और संस्थाएं भी शामिल 
549 
यह मान्यता निश्चय ही दूसरे महायुद्ध के याद के इृत्टिकीण को अधिक प्रतठ 
रूप से ग्राह्म बना देती है। तेकिन यह यथार्थ वादी नही है। यथार्थ मे औद्योगी- 
करण के “प्रभारात्मक प्रभाव” रहन-सहन के कतार कय एक अंग हैं, विशेषत्तर 
शिक्षा की सुविधाओं का उपलब्ध होना और उनका उपयोग, तथा बरत॑मान दृष्टि 
* कोणों और संस्थाओं का अस्तित्व4 और यही कारण है कि कम-विकमित देशों 
में ये प्रभाव सामान्यतया धीमी गति से फैलते हैं और अपूर्ण होते हैं।!* 
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पुरातनपंथी और कम-विकसित देशो के विशेषाधिका प्राप्त वर्ग हृष्टिकोणो 
और संस्थाओं के बारे में कम से कम सुनना ही पसन्द करते है, जिन्हें तेजी से 
विकास के लिए आमूल रूप से बदलने की आवश्यकता है और वे इसी प्रकार 
निर्धन जनसमुदाय के रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाने के परिणामस्वरूप 
उत्पादकता पर पडने वाले प्रभाव की वात भी नही सुनना चाहते । 
लेकिन कम-विकसित देशो के अर्थशास्त्रियो और अधिक व्यापक रूप से इत 
देशो के बुद्धिवादियो के बीच इस पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण के लिए जो समर्थन मौजूद 
है, उसके बड़े गहरे कारण हैं। ऊपर हमने जिस समान रूप से अवसरवादी उप- 
निवेशी सिद्धान्त का विवरण प्रस्तुत किया है और इन लोगो की गरीबी और 
पिछटेपन तथा प्रगति की कमी का जो स्पष्टीकरण दिय्रा है और इसके साथ ही 
प्रमति की वहुत अधिक सम्भावनाओं के प्रकट अभाव की भी जो बात कही है, 
उसे, जैसाकि स्वाभाविक था, कृपाभाव दर्शाने दाली, अपभानजनक और अरूचिकर 
अनुभव किया गया। 
दूसरे महायुद्ध के बाद के इष्टिकोण को अपनाना उपनिवेशी सिद्धान्त के 
प्रति गहरे विरोध के भाव को प्रदर्शित करमा समझा गया (£”' इस इप्टिकोण न 
उपनिवेशी सिद्धान्त के समस्त आपत्तिजनक तत्त्वों से तुरन्त छुटकारा दिलाया, 
जिसका विकास कम-विकसित देशों की पूरी तरह असहाय स्थिति को प्रमाणित 
करने के लिए किया गया था और इस प्रकार उपनिवेशी शक्तियों को इन देशो 
के पिछडेपन की जिम्मेदारी से मुक्ति दिला दी गयी थी। केवल इस निष्कर्ष की 
भुला देना भर राहत की बात नही थी, वल्कि उन मान्यताओं को भुला देना भी, 
जिनके आधार पर इसका निर्माण हुआ था। 
वस्तुत: जातीघ मिद्धान्त का अन्तर्घान हो जाना, स्पप्ट रूप से प्रगति का 
सूचरः है, वयोकि इस सिद्धान्त का कोई भी वैज्ञानिक औचित्य नही था । इसप 
भी अधिक गम्भीर घात जलवायु सम्बन्धी तत्वों की पूर्ण उपेक्षा की है, जिसे 
उपनिवेशी सिद्धान्त मे बहन महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था। विकसित देशों मे, 
जो सव जलवायु की इष्टि से सामान्य क्षेत्तों में हैं, जलवायु के अन्तर ने आर्थिक 
दप्टि में कभी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नही किया और इस कारण से इस पर विचार 
वी कोर्ट आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन गर्म और अद्धं-गर्म क्षेत्रों भ यह वात 
सदी नटी है, जहाँ कम-विकसित देश स्थित हैं। (देखिए अध्याय-2)27 
४ सेकिन जलवायु सम्बन्धी तस्वों के प्रकट महत्त्व के बावजूद विकास की कमी, 
वष्मास और योजनाएं बनाने सम्बन्धी लेखन में अब इसका उल्लेख तक नहीं 
विया जाता और यर या दूगरे मटायुद्ध के इप्टियोण के अनुएप किया जा रहा 
है। आप सकी पुस्तकें और लेख पढने के बाद भी 'जलवायु' शब्द का उल्लेख 
तक नह्ीी पा सकते । 
उपनियेशी गिद्धान्त में दृष्टिकोणो और संस्थाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया 
3 यधपि दनका अनुशोलन बहुत ही अपरिष्कृत और अत्यधिक पूर्वाग्रहप्रस्त 
एरीते मे जिया गया था। सेविन अब दूसरे महायद्ध के बाद के दृष्टिकोण में इन्हे 
2 तरह निराल बाहर जिया गया है, विभेषफर योजनाओं में प्रतिविम्बित 
आदिर नमूनों के निर्माण में १९ है 
अधिताग मम-विरुमित देगो में ध्रच्टाचार मे यूद्धि और इसका राष्ट्रीय 


इष्टिकोणों को पूर्वाग्रहों से मुक्त करने का प्रयास 33 


सुदढ़ता तथा समस्त जायोजन और योजना के लक्ष्य पूरा करने पर जी अत्यन्त 
गम्भीर प्रभाव पड़ता है (देखिए अध्याय 7) उसका विकास की कमी, विकास 
और विकास के लिए आयोजन सम्बन्धी आथिक साहित्य मे यदा-कदा ही उल्लेख 
होता है। जब कभी इसकी ओर घ्यान दिया जाता है तब भी अक्सर इसके 
महत्त्व को कम दर्शा कर प्रस्तुत किया जाता है। 

दूसरे महायुद्ध के वाद के दृष्टिकोण में जिन तत्त्वों को छोड दिया गया है, 
कभी-कभी व्यवहार-विज्ञान के लेखक उन तत्त्वों पर विचार करते है अथवा ऐसे 
व्यक्ति उन तत्त्वों पर विचार करते हैं जो सामुदायिक विकास, कृपि विस्तार 
अथवा परिवार नियोजन जैसी समस्याओं के सम्बन्ध में काम करते हैं । ये विपय 
बिल्कुल अलग-थलग होते हैं। इनका उल्लेख विशेष पुस्तकों, लेखो और 
योजनाओं के अलग अध्यायों में होता है । यदा-कदा ही -- और प्रभावशाली ढंग 
से कभी नही -- विकास में इनके महत्त्वपूर्ण योगदान और स्थान पर उस तरीके 
से विचार होता हैं, जो आधिक सिद्धान्तों और उनमे निहिते मान्यताओं को 
चुनौती दे सके । 

उपनिवेशी सिद्धान्त का अक्सर जिस रूप में प्रतिपादन किया जाता था 
और यह्‌ मुक्त व्यापार के निष्कर्षों को जिस ढंग से तरकंसम्मत बनाने का प्रयास 
करता था, उसे ध्यान में रखते हुए कम-विकसित देशो के थ्रुद्धिवांदियों का 
इस विचार-प्रक्रिया के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन समझा जा सकता है। इसी प्रकार 
उस शक्तिशाली भावनात्मक प्रेरक शक्ति को भी समझा जा सकता है, जिसने 
उन्हे युद्ध के वाद के दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया। 

उप,नवेशों की राजनीतिक स्वाधीनता के व्यापक राजनयिक वातावरण में 
विकसित देशो के अर्थशास्व्ियों के लिए यह स्वाभाविक था कि वे उपनिवेशी 
सिद्धान्तों के प्रति कम-विकसित देशों के बुद्धिवादियों के विरोध-प्रदर्शन अथवा 
विरोध के भाव के प्रति सहानुभूति रखें। 

यह प्रतिक्रिया इस सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप भी थी कि भद्दी समस्याओं 
से बचा जाये और अनुसन्धान में राजनय की आवश्यकताओ को ध्यान में रखते 
हुए प्रत्येक वस्तु को सर्वाधिक आशाप्रद ढंग से देखा जाये। रहन-सहन के 
अत्यधिक नीचे स्तरों के परिणामस्वरूप उत्पन्न इप्टिकोणो, सस्थाओं और 
उत्पादकता की उेक्षा करते हुए, वे लोग गर-विवेचनात्मक ढंग से एक ऐसा 
सैद्धान्तिक राप्टकोण अपना सकते थे, जिससे वे परिचित थे और जिस पर उन्होंने 
आसानी से अधिकार प्राप्त कर लिया था । 

इस प्रकार पूर्वाग्रह की समस्त शक्तियाँ एक-दूसरे को प्रभावित करती रही 
ओर एक-दूसरे को शक्ति प्रदान करती रही ओर इस प्रकार इन शक्तियों ने 
विकास की कमी, विकास और आयोजन के अध्ययन के दूसरे महायुद्ध कै बाद 
के इप्टिकोण को इृड आधार पर स्थापित करने में सहायता दी पूर्वाग्रह अब एक 
छोर से दूसरे छोर तक पहुँच चुक/ था । 


इस दृष्टिकोण को अपना समर्थन देने वाले उन निहित स्वार्यों के क्षेत्र के 
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पुरातनपंथी और कम-विकसित देशो के विशेषाधिकार-प्राप्त वर्ग दप्टकोणो 
और संस्थाओं के बारे में कम से कम सुनना ही पसन्द करते हैं, जिन्‍हे तेजी मे 
विकास के लिए आमूल रूप से बदलने की आवश्यकता है और वे इसी प्रकार 
निर्घन जनसमुदाय के रहन-राहन के स्तर की ऊपर उठाने के परिणामस्वरूप 
उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभाव की वात भी नहीं सुनना चाहने । 

लेकिन कम-विकसित देशों के अयथेशास्तियों ओर अधिय व्यापक रूप में इस 
देशी के वुद्धिवादियों के दीच इस पुर्वाग्रहग्रस्त रष्टिकोण बे: लिए जो समयन मोजूद 
है, उसके बड़े गहरे कारण हैं। ऊपर हममे जिस समान रूप से अवसरवादी उप 
निवेशी सिद्धान्त का विवरण प्रस्तुत क्रिया है और इन सोगो वी गरीबी और 
पिछडेपन तथा प्रमति की कमी का जो स्पष्टीकरण दिया है और दसके साथ ही 
प्रगत्ति की बहुत अधिक सम्भावनाओं के प्रकट अमाव वी भी जो बात पही है, 
उसे, जैसाकि स्वाभाविक था, कृपाभाव दर्शान वाली, अपमानजनर और अरचियर 
अनुभव किया गया। ५ 

दूसरे महायुद के बाद के दृष्टिकोण को अपनाना उपनिवेशी सरिद्धाल्त के 
प्रति गहरे विरोध के भाव को प्रदर्शित करना समझा गया ।7 इस दृष्टियो ने 
उपनियेशी सिद्धान्त के समस्त आपत्तिजनक तत्त्वों में तुरन्त छुटकारा दिलाया, 
जिस्तका विकास कम-विकृत्तित देशो की पूरी तरह अमह्लय स्थिति को प्रभाषित 
करने के लिए किया गया था ओर इस प्रकार उपनिवेशी शक्तियों को इन देशी 
के पिछडेपन की जिम्मेदारी से मुक्ति दिला दी गयी थी। केबल इस निप्तर्प व 
भुला देना भर राहत की बात नहीं थी, बल्कि उन मान्यताओं को भुला देंना भी, 
जिनके आधार पर इसका निर्माण हुआ भा | 

वस्तुत: जातीय सिद्धान्त का अन्तर्धान हो जाना, स्पप्ट रूप से प्रगति का 
सूचक है, क्योकि इस सिद्धान्त का कोई भी वैज्ञानिक औचित्य नहों था । इसमें 
भी अधिक गम्भीर वात जलवायु सम्बन्धी तत्त्वों की पूर्ण उपेक्षा की है, जिसे 
उपनिवेशी सिद्धान्त में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था । विकमित देशों में, 
जो सब जलवायु की इप्टि से सामान्य क्षेत्रों में हैं, जलवायु वेः अन्तर में आधिक 
दृष्टि से कभी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नही किया और इस केगरण से इस पर विचार 
की कोई आवश्यकता भी नहीं थी | लेकिन गर्म और अर्द्ध-गर्म क्षेत्रों मे यह बाते 
पही नही है, जहाँ कम-विकसित देश स्थित है। (देसिए अध्याय-2)* 

लेकिन जलवायु शम्बन्धी तत्त्वो के प्रकट महत्व के घावजद विकास की कमी, 
विकास और योजनाएँ बनाने सम्बन्धी लेखन में अब इसका उल्लेख तक नहीं 
किया जाता और यह कार्य दूसरे महायुद्ध के इप्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा 
है। आप सैकडो पुस्तकों और लेख पढने के थाद भी 'जलवायु' शब्द का उल्लेख 
तक नही पा सकते । 

उपनिवेशी सिद्धान्त मे रष्टिकौणो और संस्थाओं को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया 
गया था, यद्यपि इनका अनुशीलन बहुत ही अपरिप्कृत और भत्यधिक पूर्वाग्रहग्रस्त 
तरीके से किया गया था। लेकिन अब दूसरे महायुद्ध के दाद के दृष्टिकोण मे इन्हें 


पूरी तरह निकाल बाहर किया गया है, विशेषकर योजनाओं जे 
आफ नग्न मिमाज य सम जो आलम मम 


अधिकाश कम-विकसित देशो मे भ्रप्टाचार में वृद्धि और इसका राष्ट्रीय 
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सुदृढता तथा समस्त भायोजन और योजना के लक्ष्य पूरा करने पर जो अत्यन्त 
गम्भीर प्रभाव पड़ता है (देखिए अध्याय 7) उसका विकास की कमी, विकास 
भौर विकास के लिए आयोजन सम्वन्धी आथिक साहित्य में यदा-कदा ही उल्लेख 
होता है। जब कभी इसकी ओर ध्यान दिया जाता है तब भी अक्सर इसके 
महत्त्व को कम दर्शा कर प्रस्तुत किया जाता है। 

दूसरे महायुद्ध के वाद के इणष्टिकोण में जिन तत्त्वों को छोड दिया गया है, 
कभी-कभी व्यवद्वार-विज्ञान के लेखक उन तत्त्वों पर विचार करते हैं अथवा ऐसे 
व्यक्ति उन तत्त्वों पर विचार करते हैं जो सामुदायिक विकास, कृपि विस्तार 
अथवा परिवार नियोजन जैसी समस्याओं के सम्बन्ध में काम करते हैं । ये विपय 
बिल्कुल अलग-धलग होते है। इनका उल्लेख विशेष पुस्तकों, लेखों और 
योजनाओं के अलग अध्यायों में होता है | यद्ा-कदा ही -- और प्रभावशाली ढंग 
से कभी नही -- विकास में इनके महत्त्वपूर्ण योगदान और स्थान पर उस तरीके 
से विचार होता है, जो आथिक सिद्धान्तों और उनमें निहित मान्यताओं को 
चुनौती दे सके । 

उपनिवेशी सिद्धान्त का अक्सर जिस रूप में प्रतिपादन किया जाता था 
और यह भुक्‍त व्यापार के निष्कर्षों को जिस ढंग से तकेसम्मत बनाने का प्रयास 
करता था, उसे ध्यान मे रखते हुए कम-विकसित देशो के बुद्धिवादियों का 
इस विचार-प्रक्रिया के' विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन समझा जा सकता है। इसी प्रकार 
'उस शक्तिशाली भावनात्मक प्रेरक शक्ति को भी समझा जा सकता है, जिसने 
उन्हें युद्ध के बाद के रष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया। 

उप,नवेशी की राजनीतिक स्वाधीनता के व्यापक राजनयिक वातावरण में 
विकसित देशों के अर्थशास्त्रियों के लिए यह स्वाभाविक था कि वे उपनिवेशी 
सिद्धान्तों के प्रति कम-विकसित देशों के बुद्धिवादियों के विरोध-प्रदर्शन अथवा 
विरोध के भाव के प्रति सहानुभूति रखें! 

यह प्रतिक्रिया इस सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप भी थी कि भद्दी समस्याओं 

से बचा जाये और अनुसन्धान मे राजनय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते 
हुए प्रत्येक वस्तु को सर्वाधिक आशाप्रद ढंग से देखा जाये। रहन-सहन के 
अत्यधिक नीचे स्तरों के परिणामस्वरूप उत्पन्न इष्टिकोणी, संस्थाओं और 
उत्पादकता की उपेक्षा करते हुए, वे लोग गैर-विवेचनात्मक ढंग से एक ऐसा 
सैद्वान्तिक इष्टिकोण अपना सकते थे, जिससे वे परिचित थे और जिस पर उन्होंने 
आसानी से अधिकार प्राप्त कर लिया था | 

इस प्रकार पूर्वाग्रह की समस्त शक्तियाँ एक-दूसरे को प्रभावित करती रही 
और एक-दूसरे को शक्ति प्रदान करती रही और इस प्रकार इन शक्तियों ने 
विकास की कमी, विकास और आयोजन के अध्ययन के दूसरे महायुद्ध के बाद 
के इप्टिकोण को रह आधार पर स्थापित करने मे सहायता दी पूर्वाग्रह अब एक 
छोर से दूसरे छोर तक पहुँच चुका था । 


इस इष्टिकोण को अपना समर्थन देने वाले उन निहित स्वार्थों के क्षेत्र के 
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इस खाके से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी आलोचना का प्राय. प्रत्येक क्षेत्र में 
विरोध किया जायेगा । इन निहित स्वार्थों के साय अर्थशास्त्र में बैज्लानिक विचार 
प्रक्रिया की गतिहीनता और पुरातनपंथी इृष्टिकोण को भी जोड़ द्विया जाना 
चाहिए, जब कभी प्रश्न सिद्धास्तों के स्वरूप का हो और केवल इस ढाँचे के भीतर 
किसी विशेष व्यवस्था का नहीं।”? हमारी व्यापकतम संकल्पनाओं और (्रृवे- 
कल्पनाओ के समान शक्तिशाली अन्य कोई निहित्त स्वार्थ नहीं होता। 
इस प्रकार कम-विकसित देशों की आधथिक समस्याओं के प्रति वर्तमान 
पूर्वाप्रहग्रस्त इप्टिकोण के विरुद्ध वैज्ञानिक विद्रोह, वस्तुतः श्वित्तशाली 'प्रतिप्ठान' 
के विरुद्ध है, जिसमें प्रभावशाली निहित स्वार्थ गहराई से जमे हुए है और ये 
निहित स्वार्थ उन जधिकाश लोगों के हैं, जो इन समस्याओं के अध्ययन अथवा 
समाधान में लग्रे है। चाहे वे लोग यह कार्ये अध्ययनकर्ताओं के रूप में अयवा 
राजनीतिक और व्यावहारिक रूप में क्यों न कर रहे हों । नि 
इसके बावजूद मैं यह निश्चयपूर्वक अनुभव करता हूँ कि कम-विकमित देंशों 
की परिस्थितियों के बारे में जो व प॑माने पर अनुसन्धान हों रहे हैं, वे 40-45 
वर्ष के समय में एक ऐसे पुरी तरह नये दृष्टिकोण की आवश्यकता को प्रकट 
करेंगे, जिसे मै समस्याओं की मस्थाग्रत सकल्‍्पना 2-0 “5 कि 
यथासमय यह एक वैसा ही बुनियादी परिवर्तन होगा, जैसा उपनिवेश 
सिद्धास्त से दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण में हुआ था। हमें उन अधिरांश 
तरीकों को त्यागना होगा, जिन्हें अर्थंभास्त्रियों के भध्य अक्सर गलत ढंग से 
परिष्कृत! तरीके कहा जाता है। इसी प्रकार बहुत कठोर तथा अनावश्यक 
सूक्ष्मता को भी त्यागना होगा, पर थुनियादी मान्यताओं और संकल्पनाओं को 
परिभाषा के सम्बन्ध में नही, क्योकि दूसरे महायुद्ध के बाद के परम्परागत हृरिदि- 
कोण में यही अधिक लापरवाही बरती गयी है !** 
मेरा विश्वास इस आस्था पर निहित हे कि अनुसन्धान में आत्मशुद्धि की 
क्षमता निहित होती है ।!९ तथ्य बहुत प्रभावशाली ढंग से अपनी वात कहते हैं 
और उस स्थिति में भी यह कार्य करते है--यद्यपि कुछ बिलम्ब होता है--जब 
आवश्यक जानकारी और आँकड़े सर्वप्रथम उन कीटियो के अन्तगंत एकत्र किये 
जाते है, जो अनुसन्धान में लागू पूर्वाग्रहग्रस्त इप्टिकोण के अनुरूप होती है, लेकिन 
यथार्थ को उजागर करने की रृष्ट से पर्याप्त नही होती | कम से कम मेरे अपने 
अनुसन्धान का यही अनुभव रहा है। 


लम्बे अरसे से समाजशास्तर और आचरण सम्बन्धी विज्ञानों के शोघकर्ता हम 
अर्थशास्त्रियो को यह चेतावनी देते आ रहे है कि हमें अमुक-अमुक बातो को 
नही भुलाना चाहिए । इसके बाद उन लोगो ने अपने लिए अध्ययन का एक नया 
क्षेत्र तैयार किया है । ये लोग एक-दूसरे का उद्धरण देते हैं। अपनी अनावश्यक 
रूप से झवकीपन से भरी शब्दावली विकसित करते है और समग्र इप्टि से यह 
कहा जा सकता है कि हम अर्थशास्त्रियों की अधिके बिचलित नही कर पाते । 
बस्तुत. उन्होने कम-विकसित देशों की विकास की समस्याओ सम्बन्धी हमारे 
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अम्ुख रप्टिकोण को चुनौती देने का कभी भी साहस नहीं दिखाया। और इन 
समस्याओं के समाधान के लिए वैकल्पिक मँक्रो-सिद्धान्त (सम्रप्टि भाव सिद्धान्त ) 
तैयार करने के लिए तो इतना भी नही किया। 
उन परम्पराओं के अनुरूप जो अब दो शताब्दियों से अधिक पुरानी हो चुकी 
है, हम अरथशास्त्रियों का कुछ सीमित, लेकिन सामाजिक इप्डि से उपयोगी रुझान 
होता है; हम स्वाभाविक रूप से एक पूरे देश की पूरी तस्वीर और वस्तुत. पूरे 
संसार की तस्वीर अपने सामने रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते है और राष्ट्रीय 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के गतिशील सन्दर्भ मे सोचने की जिम्मेदारी का निर्वाह 
करते है। आप किसी भी अर्थशास्त्री को किसी कम-विकेसित देश की राजधानी 
में बैठा दीजिए और उसे आवश्यक सहायता दीजिए और जल्दी ही वह एक 
योजना प्रस्तुत कर देगा । इस इप्टि से हमारी समस्त सामाजिक वैज्ञानिको के 
मध्य विलक्षण स्थिति है । कोई भी समाजशास्त्री, मनोविज्ञानी अथवा नृवश- 
विज्ञानी यह प्रयास करने की कल्पना भी नही कर सकता। 
और इस कारण से-- तथा अन्य सामाजिक विज्ञानी के हमारे सहयोगियों के 
समस्त अनुसन्धानों का स्वागत करते हुए -- मेरा अर्थशास्त्रियों के व्यवसाय में यह 
विश्वास है कि एक बार जब उन्हे उचित जानकारी मिल जाती है और जव वे 
इष्टिकोणों, सस्थाओं और उत्पादकता पर रहन-सहन के स्तर के प्रभावों को समझ 
लेते है, विशेषकर उन स्थानों पर, जहाँ रहन-सहन का स्तर बहुत नीचा है, वे 
अपने समस्त अध्ययनी और अनुसन्धानो मे इसकी अनिवार्य आवश्यकता को भी 
समझ लेते है ।? 
किसी राज्य को किन वस्तुओं की आवश्यकता है, और राजनीति क्‍या है, 
वस्तुत. एक मेक्रो योजना होती है, जिसे अनेक परिस्थितियों मे एक साथ परिवततंन 
लाने के लिए लागू किया जाता है । ये परिस्थितियाँ केवल आर्थिक ही नही होती 
और यह कार्य इस प्रकार किया जाता है कि इन सब परिवर्तनो का इस दृष्टि से 
समन्वय किया जा सके कि प्रथासो और वलिदानो का अधिकतम विकास सम्बन्धी 
लाभ मिल सके । लोकप्रिय शब्दावली में हम यह कह सकते है कि आयोजन अथवा 
योजनावद्ध विकास की यही परिभाषा होनी चाहिए । 

' अक्सर, जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है, अर्थशास्त्री अपने परम्परागत और 
संकीर्ण क्षेत्र के बाहर के विचारो को ग्रहण करने और उदारमना बनने के लिए बड़े 
उत्सुक दिखायी पड़ते हैँ। अत्यधिक उदार शर्तों और मान्यताओ का उल्लेख करने 
के बाद वे सदा की तरह शुद्ध 'अर्थशास्त्र' की शब्दावली में तर्क करने लगते है। 

इन अर्थशास्त्रियों के संशयो और शर्तों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा 
सकता है कि इस पुस्तक मे जिस प्रकार की आलोचना हुई है--और जिसे एशियन 
ड्रामा में अधिक व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया है---उसके प्रति उनकी प्रति- 
क्रिया मुख्यतः यह होगी कि लेखक, समय से पीछे है और वह खुले दरवाजो के 
भीतर घुसने का प्रयास कर रहा है। उसे एक 'समाजशास्त्री' की सज्ञा भी दी जा 
सफती है, जो एक ऐसा शब्द है, जिसे एक सच्चे अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तकार के लिए 
कुछ अपमानजनक ही माना जा सकता है। पर यह निश्चित है कि यह एक एसा 
शब्द है, जिससे उन बाहरी लोगो की ओर संकेत किया जाता है जो आशिक टॉ 
सिद्धान्तकार के अमूर्त आथिक नमूनों के परिप्कृत स्वरूप को नही समझ पाते | /* 
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परिष्कार के इस स्वाँय के साथ अवसर विचारों के इतिहास और विज्ञान के 
दर्शन और सामाजिक दृष्टिकोण की बहुत कम जानकारी भी जुड़ी होती है । अतः 
अनुसन्धान में पूर्वाग्रहों की भूमिका की समस्या को उठाना एक ऐसी बात है, 
जिसकी लोग विना समझे ही उपेक्षा कर बैठते हैं । ेु 
हाल के दशकों भें सामाजिक समस्याओं की जानकारी और सूझ-बूच में यह 
जो साभी रही है, उसे अर्थशास्त्रियों को प्रशिक्षण देने के तरीकों में बल मिला है। 
पहले महायुद्ध के समय तक प्राय कोई भी व्यक्ति एक अरयंशास्त्री के रूप में अपना 
विद्वतू-कार्य शुरू नहीं करता था। वह इसमे पहले के युग में ध्यावहारिफ वार्यों मे 
लगा व्यक्ति होता था, जो अपनी प्रौद्वस्था में अर्थशास्त्र में दिलचस्पी लेने 
लगता था। अथवा वह एकरपसा व्यक्ति होता था, जिसे गणितज्न, नैतिक, दार्ण निय, 
कील, इतिहासकार आदि के रूप में पहले प्रशिक्षण प्राप्त हुआ ही । हु 
उस समय अर्थशास्त्री कभी भी शुद्ध अयंशास्व्षियों के रेप में कार्य शुरू नहीं 
करते थे, जबकि अब लगभग आधी शताब्दी से यह सामान्य बात बन गयी है। 
इसका परिणाम यह हुआ कि एक विद्यार्थी को उस समाज की बेहद आशिक जाव- 
कारी रहते हुए ही एक प्रोफेसर बन जाने का अवसर मिला, जिसका बह अध्ययन 
कर रहा था ! ५ 
दुर्भाग्यवश, यह सच नहीं है कि कम-विकमसित देशों की विकास की समस्याओं 
के प्रति इप्टिकोण मे पहले ही सुधार हो चुका है, और अथ इसरी आलीचता 
करने की कोई तुक मही है। निरन्तर और नियमित रूप से आधिक विश्ाा्स को 
समस्याओं के बारे में यह सोचा जाता है कि इसका मूल भौतिक विनियोग में 
निहित है, यदाकदा इसके लिए तकनीकी कुशलताओं , प्रवन्ध बे; अनुभव आदि कौ 
भी जरूरत होती है। राष्ट्रीय अथवा औसत आय, बचत, रोजगार और बाजारों, 
दामों और तकनीकी गुणाकों के सन्दर्भ मे रोजगार और उत्पादन की शब्दावली 
में लगातार वर्क प्रस्तुत किये जाते है और इस बात के प्रति अधिक चिन्ता नहीं 
दिखाधी जाती कि इन देशो भें इन शब्दों का क्या अर्थ हो सफता है और ऑफकड़ो परी 
किस जादूगरी से इनका निर्धारण किया गया है । 
हाल के वर्षों में बुनियादी इष्टिकोण की यह कट्टरता उस रामय विशेष रूप 
से प्रकाश में आयी जब अरथंशास्त्रियों की एक टोली ने विकास के लिए शिक्षा के 
महत्त्व का पुनरनुसन्धान किया ४ यह बस्तुत, शिक्षाशास्त्रियों अथवा आधिक 
इतिहासकारों के लिए कोई नयी बात नहीं है और एडम स्मिथ से लेकर एलर्फंड 
मार्शल तक के सब पुरातन और नव-पुरातन अर्थशास्त्रियो ने इस बात के महत्व 
को समझा और उसमे प्रकट किया है। अब जब यह बात अथंशास्त्रियों के लिए एक 
अनुसन्धान बन गयी है तो इसका सीधासादा स्पष्टीकरण यही है कि हमारे पेशे के 
लोगो ने इस बात को भुल्ला दिया था, विशेषकर दूसरे महायुद्ध के बाद, उस समय 
से जव अपने विकास सम्बन्धी नमूनों में हम केवल 'आधिक' दृष्टि से और विशेष 
रूप से भौतिक विनियोग की इृष्टि से ही विचार करने लगे थे 
इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अर्यशास्त्रियों का यह नवीन- 
तम सम्प्रदाय--जी अपने योगदान को आधिक सिद्धाल्त के एक महत्त्वपूर्ण लवी- 
करण के हूप में देखने मे किसी संकोच का अनुभव नहीं करता---पर्याप्त आमूल 
परिदतेनवादी नही है। वछ्तुत: वे स्वयं को निवेश की संकल्पना को और ध्योपक 


रप्टिकोर्णों को पूर्वाग्रहों से मुक्त करने का प्रयास 37 


बनाने तक ही सीमित रखते हैं--जिसे उस समय तक भौतिक निवेश के रूप में ही 
समझा जाता था--और यह कार्य पूंजी-उत्पादन के नमूनों के सन्दर्भ में इस 
संकल्पना को व्यापक बनाकर किया जाता है, ताकि इसमे “मनुष्य के रूप में निवेश' 
को भी शामिल किया जा सके। अन्यथा यह नमूना, जो दूसरे महायुद्ध के बाद के 
इृष्टिकोण के लिए बडे बुनियादी महत्त्व का है, सदा की तरह अपरिवर्तित और 
सर्वोपरि छोड़ दिय। गया है। विशेष रूप से कम-विकसित देशों के सम्बन्ध मे, शिक्षा 
का यह वित्तीय दृष्टि से तिवेश और उत्पादन पर आधारित विवेचन निरथंक है। 
एडम स्मिथ और एल्फेड मार्शल कभी भी यह बात नही सोच सकते थे क्योंकि 
वे संस्थावादी थे। मार्शल ने तो शिक्षा के कारक को निवेश और उत्पादन की 
वित्तीय शब्दावली में रूपान्तरित करने के खतरे के प्रति चेतावनी भी दी थी | इस 
प्रकार के मूल्यांकन से विकास मे शिक्षा के योगदान की अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समस्या 
सम्बन्धी व्यावहारिक और उचित अनुसन्धान के मांगे मे बाधा ही पड़ सकती है 
. (देखिए अध्याय--6) । 
इस समस्या पर बुनियादी तौर पर शिक्षा के स्वरूप और इसके इष्टिकोणों 
तथा संस्थाओं पर पडनेवाले प्रभाव के सम्बन्ध में भी विचार किया जा सकता 
है, और विशेप रूप से आथिक और सामाजिक इृप्टि से तिमित विभिन्‍न स्तरों 
और इन तत्त्वों का स्वयं शिक्षा पर क्‍या प्रभाव होता है, इस सन्दर्भ मे विचार 
किया जा सकता है। विकास मे शिक्षा के योगदान की यही वास्तविक भमस्थाएँ है, 
जिनसे मनुष्य के रूप में विनियोभ के फार्मूले में बस्तुतः वचने का प्रयास किया 
जाता है । 
इस धीच' कम-विकसित देशो के लिए निरन्तर योजनाएँ तैयार की जा रही 
है। इन पर विचार हो रहा है और आगे चलकर इनका वित्तीय योजनाओ के रूप 
में, वस्तुत: सावंजनिक निवेश के लिए वित्तीय योजनाओं के रूप में मूल्यांकन किया 
जाता है !!* अब क्योकि विकास के लिए नीति सम्बन्धी जिन अधिकाश उपायो 
की आवश्यकता होती है, चाहे ये उपाय कार्यग्वयन सम्बन्धी छोटी अवधि के उपाय 
हों अथवा दृष्टिकोणों या संस्थागत ढाँचे में परिवर्तन का संकेत देते हुए अधिक 
स्थायी स्वरूप के हों, उनका वित्तीय अर्थों में लागत और लाभ से सर्वा धिक' सयोग- 
वश' ही सम्बन्ध होता है और यही बात वित्तीय निवेश वजट के बारे मे भी सही 
है। इस बात से वास्तविक आयोजन के बिना ही योजना वना लेने की सम्भावना 
का संकेत मिलता है। 
वस्तुतः एक वित्त वजट की आवश्यकता सार्वजनिक प्रशासन और. सार्व- 
जनिक व्यय को व्यवस्थित ढंग से चलाने और नियन्त्रित रखने के लिए होती है और 
अगले कई वर्षी के लिए यह वजट तैयार करना वस्तुत युक्तिसगत है। लैकिन इस 
प्रकार के 'आयोजन' को वास्तविक योजना अथवा आयोजन को आधार तक नही 
माना जा सकता, जिसके भीतर हर प्रकार की आथिक और सामाजिक 
परिस्थितियों मे प्रेरित परिवर्तत निहित होने चाहिए और ये परिवर्ततव समन्वित 
तरीके से लागू किये जाने चाहिए। 
एक संचय प्रक्रिया की चक्राकार कारणता में होनेबाले विभिन्‍न परिवर्तनों 
के पारस्परिक सम्वन्धो के गुणांकों की जानकारी न होना इस बात की सफाई 
पेश नही कर सकता कि इसके स्थान पर सरल आथिक शब्दावली में किसी नमूने 
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को प्रस्थापित कर दिया जाये। यह क्षाथिक नमूना अधिकांशतया वित्तीय और 
मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं तक ही सीमित रखा जाता है। यह वात इस दृष्टि 
से विशेष रूप से होती है, क्योकि कम-विकसित देशो में दृष्टिकोण, संस्थाएं और 
रहन-सहन के स्तर विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक महत्त्व के होते हैं ।** 
एप्ियन ड्रामा और प्रस्तुत पुस्तक में संस्थागत दृष्टिकोण यी जो चर्चा को 
गयी है, उसे स्पष्ट करने के लिए एक सामान्य टिप्पणी आवश्यक है ।? दूसरे 
महायुद्ध के बाद का एक ऐसा अर्थ शास्त्री जो परम्परागत तरीकों में विश्वास रपता 
हो, यह मिश्चय ही विश्वास करेगा कि उसका दृष्टिकोण "मात्रात्मक' है, जबकि 
सस्थावादी का दृष्टिकोण “गुणात्मक । पर वस्तृतः यहें बात सत्य के विपरीत है । 
सस्यावादी का दृष्टिकोण उसे अनुसन्धान के लिए और अधिक प्रेरित करता 
है ओर यह ऐसा अनुतन्धान होता है जो उसके सिद्धास्तों को मावात्मक यूदमता 
प्रदान कर सकता है और उन्हें बुनियादी कसौटी पर कसने के योग्य बना सकता 
है। अब क्योकि वह बुनियादी तौर पर अधिक समालोचनात्मक दृध्टि रखने 
वाता होता है अत वह नियमित रूप से यह देखता है कि परम्परागत तरीकों में 
विश्वास रखने वाले अर्थशास्त्री का मान्नात्मक सुक्षमता का दावा अनावश्यक होता 
है और अक्सर तर्कसम्मत आधार पर यह बात कही ज। सकती है । 
यह वात भी नही है कि संस्थावादी 'नमूनों के प्रति विरोध का भाव 
रखता हो ।* नमूनों का निर्माण पैज्ञानिक 5 (हा न्घान का एक सार्वभीम तरीका 
है। ठीक उसी प्रकार, जिम प्रकार ज्ञान को ठोस आधार पर स्पापित करना 
अमुसन्धान का प्रकट रूप से स्पष्ट लक्ष्य होता है। लेकिन समालोचतात्मक 
दृष्टि अपनाये बिना हवा में, सकल्पनाओं के आधार पर नमूनो का निर्माण, और 
जो सकल्पनाएँ यथार्थ के सन्दर्भ में अपर्याप्त हो और तक की कसौटी पर भी यरी 
न उठरती हों, जोर इस प्रकार ज्ञान-्राप्ति का स्वॉग करना जब वस्तुतः ऐसा 
कोई ज्ञान प्राप्त न हुआ हो, वैज्ञानिक प्रगति का प्रतिनिधित्व नही करता, बल्कि 
पह बौद्धिक धोषाधड़ी के समीप की बात होती है । 
यह मूल्यांकन कम-विकसित देशों की ओर सकेत करता है और यही बांत 
43/990:%30॥ ड्रामा ओर प्रस्तुत पुस्तक में कही गयी है। विकसित देशों के 
लिए इकोनोमैट्रिक (अथेमिति) मांडल, चाहे वे मेक्रो (समष्टिभाव) किस्म के 
ही क्यों न हों ओर इनका सम्बन्ध पूरे देश से ही, उस समय की तुलता में आाज 
अधिक सम्भव और उपयोगी हैं जब एल्फ्रेड मार्शल ने उन्हें अव्यावहारिक कहकर 
उसकी निन्‍दा की थी। आँकड़ो के माध्यम से उपलब्ध सामग्री अधिक पूर्ण ऑर 
अधिक विश्वासयोग्य है। आधिक विश्लेषण में 'मैर-आथिक' कारक इस इप्टि से 
कम महत्वपूर्ण है, वयोकि इन्हे जानबूझकर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है 
अथवा ये जल्दी ही इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते है ताकि आथिक आवेग 
प्रवाहित हो सकें। कम-विकसित देशों में विपरीत वात सच है ।९९ 
मूल्य सम्बन्धी स्पष्ट मान्यताओं के आधार पर काम करने की आवश्यकता 
के सम्बन्ध मे, मैं इस संदर्भ मे संक्षेप में चिचार करूँगा और अपनी इससे पहले की 
रचनाओ का हवाला दूँगा। यह उल्लेखनीय है कि भुल्य सम्बन्धी ये स्पष्ट मान्यताएँ 
ऐसी । जिमकी सार्थकता, महत्व और सम्भाव्यता को कसौटी पर कसा जा 
चुका है । 
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आशिक सिद्धान्त मे एक परम्परा है, जिसकी स्थापना जान स्टुआर्ट मिल ने 
अपनी आरम्भिक रचनाओं भे की थी , कि व्यावहारिक और राजनीतिक निष्कर्ष 
निकालने के लिए तथ्यों के ज्ञान को मूल्य सम्बन्धी निश्चित मान्यताओं से 
समन्वित किया जाना चाहिए। विशिष्ट बात यह है कि आधिक सिद्धान्त के 
समस्त इतिहास भें आज' तक इस नियम का कभी भी पालन नहीं किया गया, 
यचपि विपय-प्रवेश और भूमिका में अक्सर इसका उल्लेख किया गया है । 
अर्थशास्त्रियो ने सदा अपने नीति सम्बन्धी निष्कर्ष अपनी मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं 
का उल्लेख किये बिता ही निकाले है और वे आज भी थही कर रहे है। 
स्वयं अपने द्वारा निर्धारित प्रक्रिया सम्बन्धी नियम से स्वयं को मुक्त कर 
लेने की अपनी विल्लक्षण योग्यता क्रो “निरपेक्ष' दर्शाने के लिए उन्हीने एक त्था- 
कथित्त निरपेक्ष मूल्य सिद्धान्त और एक हितकारी सिद्धान्त का निर्माण किया है ! 
इन सिद्धान्ती की मान्यताओं में उस सुखवादी मनोविज्ञान तथा उपयोगितावादी 
आध्यात्मिक और नैतिक दर्शन के तत्त्वों का समावेश है, जो अब पुराने हो चुके है । 
यह उपयोगितावादी दर्शव इससे भी कही अधिक पुराने वैसनग्रिक नियम के दर्श ने 
की विस्तृत पुनरावृत्ति भर है । इसके अलावा इन सिद्धान्तो में कोई सार नहीं है । 
इसके साथ यह तथ्य भी जुड़ा है कि तथ्यों और तथ्यात्मक सम्बन्धों विषयक 
जानकारी को निर्धारित करने के सैद्धान्तिक चरण में भी मूल्य सम्बन्धी सान्य- 
ताओ की आवश्यकता होती है । उत्तर तभी दिये जाते हैँ जब पहले' प्रश्न उठाये 
गये हो । किसी दृष्टिकोण के बिना किसी दृष्टि की अथवा विचार को प्रस्तुत 
करना असम्भव है। 'आप किस स्थान पर खडे हैं, इसके अनुसार चीजें अलग-अलग 
शक्ल की दिखायी पड़ती है ।* 
कभी भी 'दिलचस्पी से रहित' समाज-विज्ञान का अस्तित्व नहीं था और 
ऐसा विज्ञान कभी भी अस्तित्व में नही आ सकता और इसके तकंसम्मत कारण 
हैं । सत्य के अन्वेषण में मूल्यांकन सदा निहित होता है, जिस प्रकार अन्य' उद्देश्य- 
पूर्ण आचरण में होता है। पर मूल्याकन छिपा हो सकता है और यह भी सम्भव 
है कि अनुसन्धानकर्ता स्वयं को इससे अनभिज्ञ ही रखे ! जैसाकि वे अस्पथ्ट और 
अपरिभाषित रहकर करते है और इस प्रकार पूर्वाग्रहों के दरवाजे खोल देते है । 
विपरीत दृष्टिकोण से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ताकिकता हमे 
पूर्वाग्रहों से स्वयं को मुक्त रखने के लिए जो एकमात्न साधन अ्रदान करती है, वह 
अपनी मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं को स्पष्ट रूप से व्यवत करने की आवश्यकता 
है । इस कार्य की आवश्यकता उस स्थिति में और अधिक स्पप्टता से अनुभव की 
जायेगी, जब हम इस बात के प्रति कम बचकानापन प्रकट करें कि हमारे विज्ञान 
की परम्पराओ, जिस समाज का हम अंग है उसके प्रभावों, और वस्तुतः स्वयं 
हमारे अपने व्यक्तित्व से हमारे दृष्टिकोण प्रभावित और वतिर्धारित होने की प्रवृत्ति 
रखते है, क्योंकि स्वयं अपने व्यक्तित्व का हमारे व्यक्तिगत इतिहास और अनुभवों, 
हमारी मनोरचन। तया हमारी मनीवृत्तियों के आधार पर निर्धारिण होता है। 
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मान्यताओं के रूप मे प्रयुकत किया गया है : तर्क वापरकता, विकास और विकास 
आयोजन, उत्पादकता मे वृद्धि, रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना, सामाजिक 
और आशिक समान स्तरीकरण, बेहतर अथवा सुधरी हुई संस्थाएँ और दृष्टिकोण, 
राष्ट्रीय सुदृढता, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, छोटे-से-छोटे स्तर पर लोकतन्त्र और 
सामाजिक अनुशासन ।४? 
ये सब मूल्य सम्बन्धी मान्यताएँ और अनेक ऐसी मूल्य सम्बन्धी मान्यताएँ, 
जिल्हे निष्कर्ष के रूप में प्राप्त किया गया है, तर्कसम्मत विचारक्रम के अनुसन्धान 
मे एक-दूसरे से सम्बन्धित होती है और अध्ययन के दौरान ही वस्तुतः इन्हें अपनी 
सूक्ष्म परिभाषा प्राप्त होती है।? वास्तविक परिस्थितियां, सदा आदर्श से बहुत 
दूर होती है । अनुसन्धान के लिए इन आदर्शो को मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं के 
रूप में प्रस्तावित करने का यह अर्थ होता है कि इन आदर्शो की प्राप्ति वी दिशा 
में परिवतंन आयोजन का वाछित लक्ष्य है । 
आधुनिकीकरण के आद्शों को मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं के रूप में कम- 
विकसित देशी के अध्ययन के लिए अंभीकार करने का केवल यही कारण नहीं है 
कि व्यापक रूप से इन देशों की सरकारो ने ओर वस्तुत' इन देशों के अधिक प्रबुद्ध 
और अपनी बात कह पाने की क्षमता रखने वाले लोगों ने इन्हे लक्ष्य निर्धारित 
करने वाली नीति के रूप में स्वीकार किया है। बहुत मे कम-विकसित देशो में इन 
आदर्शो ने प्रायः राज्य के धर्म का स्थात ग्रहण कर लिया है 
इस कारण के साथ यह महत्त्वपूर्ण तथ्य भी जुड़ा हुआ है, विशेषकर आवादी 
की वर्तमान टद्धि और भविष्य में भी इसकी वृद्धिदर में बढोतरी को ध्यान में 
रखते हुए, कि आधुनिकीकरण के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए तेजी से कदम 
बढाया जाना चाहिए, क्योकि इस प्रकार केवल प्रवाहहीमता अथवा विकास की 
कमी से ही नहीं बचा जा सकता, बल्कि यह न करने पर जल्दी अथवा देर से जन- 
समुदाय की वास्तविक भयानक निर्धनता बढेगी और उनके कप्टो में भी वृद्धि 
होगी । हे 
यह हो सकता है कि ये देश इन आदर्शो को पूरा करने में बहुत अधिक 
सफल न हो । लेकिन इस बात की जरा भी सम्भावना नहीं है कि फिर पुराने 
परम्परागत समाज की स्थापना हो सकती है | ये सश्ष देश अब उस सीमा को पार 
कर गये है, जहाँ से पीछे लौटना असम्भव है ! 
यह लग सकता है कि आधुनिकीकरण के आदर्शो को मूल्य सम्बन्धी 
मान्यताओं के रूप मे प्रस्तुत करना कम-विकसित देशी की समस्थाओं का पश्चिम 
की दृष्टि से अथवा विकसित देशों मे सामान्यतया मौजूद परिस्थितियों की दुष्टि 
से अध्ययत करना है | यह सच है कि विकसित देशों मे उससे बहुत अधिक सीमा 
तक इन आदर्शों को पूरा कर लिया यया है, जिस सीमा तक बहुत लम्बे अरसे 
तक कम-विकसित देशो में पूरा करने की सम्भावना दिखायी नही पडती । 
पर मूल्य सम्बन्धी इन मान्यताओं का चुनाव इस अध्याय के प्रमुख प्रतिपादन 
के विपरीत दिखायी नही पडता * कि कम-विकसित देशो का अध्ययन उन बातों 
के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए, जो वहाँ के यथाथे के अनुरूप और पर्याप्त हों । 
और न॒ दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोग की मेरी आलोचना के ही ये विरुद्ध 
हैं, जो विशाल जन-समुदायों के बहुत नीचे रहन-सहन के स्तर के कारण उत्पन्न 
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जज उस जान ८ 
सर आर जय ्फजढ लक है झ््‌ 
॥५. 


कान 2२. 2 
बहु नव जि प्रदयर ब्यक्ष स्थिर जया हैं, उसके पुरादे दौर स्थिर नुइश- 
दिल्ान खन्दन्धी धंप्टकओोप हो याद हो छाठी है. झिलदे परिएज्षकों शो प्हइक 
के लप मे देखने को प्रद्ति कोदडइर रहती थी ॥ 
मेरा विन्बास है क्षि अनेस क्ारयों ते यह झूव पद है। एक शाल तो रह 
है कि परम्परायत दझुल्पोत्नों क्षा सध्ष्य परिवर्तनों को प्रेरित रूरना नही है। दे 


स्थिर और यतिहीन हैं । रत: उनक्ष स्दरूप ऐसा नहों है कि उनसा उप्रोष 

कआापोजन के सक्ष्यों को निर्धारित करने में किया जा सके ॥४६ 

इस प्रकार हम आधुनिक्ीकरय के आदयों को शतियोगितात्मर शक्ति एर 
आते हैं, जिसे तकेनापरक सिद्धान्त के अन्तर्गत संगठित किया गया है। जैसे हो 
विकास की स्थापना एक निश्चित सक्ष्यके रूप में होती है, झाधुनिरीकरण के 
आदमों को स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है । जबे यह अनुभव किया जाता 
है कि आवादी में वर्तमान और भावी अनुमानित वृद्धि को देखते हुए झ्ाधिफ 
गतिहीनता मोर यहाँ तक कि आधिक झवनति को रोझने के सिए भाधमिकी- 
करण के आद्ों की प्राप्ति की ओर जधिक तेज से प्रगति की जानी चाहिए, 
तो इस वात को और अधिक बल मिलता है। 

इतना ही नहीं, जब परम्परागत मूल्यांकनों को एक अधिफ 'ऊँचे', एक अधिर 
स्पष्ट स्तर पर लाया जाता है तो यह दिखायी पड़ता है कि थे आधनिकीकरण थे 
आदणों के विपरीत नहीं हैं (९ वस्तुतः अधिकांशतया वे या तो इन आदर्शों का 
समयंन करते हैं, अथवा, कम से कम तटस्थ रहते हैं । 

इस प्रकार, उदाहरण के लिए, पहनावे और इससे भी कम लोगों के ऋपने 
इतिहास, दर्शन, धर्म (ऊँचे स्तर पर, देखिए अध्याय---3), साहित्य, कत्ता झारएँ 
के प्रति लगाव में परिवर्तत करने में विकास-प्रत्रिया की कोई दिरापरपी नदी 
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होती । अनेक परम्परागत रीति-रिवाजों में वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार 
व्यावहारिक व्यवस्था रहती है, उदाहरण के लिए यह अकसर मकानों के निर्माण 
में दिखायो पड़ती है ओर इस प्रकार आयोजन के युक्तिमंगत दृष्टिकोणो अथवा 
व्यवस्थाओं के यह वात अनुरूप होती है । हे 

पर कुछ मामलों मे आधुनिकीकरण के आदर्शों और परम्पराग्रत मूल्याकना * 
के वोच विरोध रहता है। भारत मे गोहत्या के प्रति जो परम्परा से विरोध का 
भाव मोजूद है, वह पशुपालन के तर्कंसंगत दृष्टिकोण के विपरीत है । भारत मे 
और अन्य कम-विकसित देशों में अलग-अलग भाषाओं और इससे भी अधिक 
अलग-अलग रीवियो के प्रति जो लगाव मौजूद है, वह शिक्षा की सर्वाधिक तक- 
संगत व्यवस्था और अक्सर राष्ट्रीय एकता के विपरीत वात सिद्ध होती है ।* 

इस प्रकार परम्परागत मृल्याकत आयोजन के मार्ग में निपेघ और अवरोध 
उपस्थित करते है। यदि ये इतने सशक्त होते है कि इन्हे बाध्य होकर स्वीकार 
करना पड़ता है, तो यह अवसर सम्बन्धी लागत होती है, जिसका ध्यान योजना 
सम्बन्धी गणनाओं में रखा जाना चाहिए । 

क्रम-विकसित देशों की उन समस्त परिस्थितियों के साथ, जिनेका आयोजन 
में ध्यान रखना अतिवायं है, परम्परागत मुल्याफनों का महत्त्वपूर्ण तथ्यों के रूप 
भें अध्ययन किया जाना चाहिए । वस्तुत. दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण के 
ऊपर मैंने जो आरोप लगाये हैं, यह उसका एक भाग है कि अक्सर यह कार्य 
नही टिए! गाए * फेम ++त बाल ++ मिजन-ननन नि आननओओल “गो नजी+ तल आिनलिचिय 
वस्तु 
यह्‌ 
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होती । अनेक परम्परागत रीति-रिवाजों में वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार 
व्यावहारिक व्यवस्था रहती है, उदाहरण के लिए यह अवसर मकानों के निर्माण 
में दिखायो पडती है और इस प्रकार आयोजन के युक्तिसंगत दृष्टिकोणों अथवा 
व्यवस्थाओ के यह बात अनुरूप होती है । हा 

पर कुछ मामलों में आधुनिकीकरण के आदर्शों और परम्परागत मूल्याकनों * 
के बीच विरोध रहता है। भारत में गोहत्या के प्रति जो परम्परा मे विरोध का 
भाव मौजूद है, वह पशुपालन के तर्कसंगत दृष्टिकोण के विपरीत है । भारत मं 
और अन्य कम-विकसित देशों में अलग-अलग भाषाओं और इससे भी अधिक 
अलग-अलग रीतियो के प्रति जो लगाव मौजूद है, वह शिक्षा की सर्वाधिक तके- 
संगत व्यवस्था और अक्सर राष्ट्रीय एकता के विपरीत बात सिद्ध होती है ।* 

इस प्रकार परम्परागत मृत्याकन आयोजन के मार्ग मे निषेध और अवशेध 
उपस्थित करते हैं। यदि ये इतने सशकत होते हैं कि इन्हें बाध्य होकर स्वीकार 
करना पड़ता है, तो यह अवसर सम्बन्धी लागत होती है, जिसका ध्यान योजना 
सम्बन्धी गणनाओं में रखा जाना चाहिए । 

कम॑-विकसित देशो की उन समस्त परिस्थितियों के साथ, जिनका आयोजन 
में ध्यान रखना अनिवाय॑ है, परम्परागत मूल्याकनों का महत्त्वपूर्ण तथ्यों के रूप 
में अध्ययन किया जाना चाहिए। वस्तुत दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण के 
ऊपर मैंने जो आरोप लगाये है, यह्‌ उसका एक भाग है कि अक्सर यह कारये 
नही किया गया । लेकिन इन मृत्याकनों में विकास के लक्ष्यों को ढढ़ने का विचार 
वस्तुत: तकंसंगते आयोजन से दूर हट जाने के समान होता है । कम-विकसित द्वेश 
यह करने की स्थिति मे नही हैं और उन्हींने यह किया भी नही है । 


अध्यास ; 2 
परिस्थितियों का अन्तर 


पिछले अध्याय में दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण की आलोचना इस 
निर्णय के आधार पर हुई थी कि कम-विकसित देशो की परिस्थितियाँ विकसित 
देशों की तुलना में, जहाँ यह दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक रूप से लागू हो 
सकता है, विकास के प्रति कही अधिक निषेध (सतारूढ़ व्यक्तियों के मध्य) 
और अवरोध (जन-समुदाय के मध्य ) उत्पन्न करती हैं। ये दृष्टिकोण संस्थाओं के 
कारण और बल प्राप्त करते हैं, जो इन दृष्टिकोणों के कार्य और कारण दोनों 
का कार्य करती हैं | जनसमुदाय के रहन-सहन का बेहद नीचा स्तर, श्रमिकों की 
उत्पादकता को भी बहुत निचले स्तर पर बनाये रखता है । जहाँ तक दृष्टिकोणो 
और संस्थाओं का सम्बन्ध है--यचपि यह बात रहन-सहन के स्तर के बारे में 
इतनी अधिक व्यापक रूप से सही नहीं है--यह कहना सही होगा कि यदि 
विकसित देशों के सम्बन्ध में भी यह तुलना उस युग के सन्दर्भ मे की जाये, जब 
इन देशो में औद्योगिक क्रान्तियाँ हो रही थी अथवा पिछली शतग्गब्दियों की 
परिस्थितियों से इबकी तुलना की जाये, तो यह वात खरी उतरेगी ।? 

जहाँ तक राजनीतिक संस्थाओं का सम्बन्ध है, एक स्पष्ट अन्तर यह है कि अब 
जो देश विकसित हैं वे उस समय स्वतन्त्र थे और अधिकांशतया ये पर्याप्त सुदृढ 
राष्ट्र थे और औद्योगिक क्रान्तियों से बहुत समय पहले ही सुदृढ़ राष्ट्रों 
रूप में अपनी राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने की स्थिति में थे । थे' मोटे तौर पर 
समान संस्कृतियों वाला एक छोटा-सा संसार थे, जिसके मध्य लोग और विचार 
प्रायः स्वतन्त्रतापूर्वक आते-जाते रहते थे । 

इस छोटे-से संसार में, ओद्योगिक ऋषन्‍्ति से बहुत पहले ही पुनर्जागरण, 
सुधार और बौद्धिक क्रान्ति में संकल्पताओं और मृल्यांकतों को क्रान्तिकारी रूप से 
बदल दिया था और इसके परिणामस्वरूप तर्कंनापरकता अथवा तर्क-सम्मत विचार 
प्रक्रिया की स्थापना हुई थी और परम्परागत आचरण और विचार प्रक्रिया 
कमजोर पड़ गयी थी । इन देशी में आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा का विकास हुआ 
और उनकी कृषि तथा उद्योगों में, जो उस समय तक बहुत छोटे पैमाने पर सचा- 
लित थे, आधुनिक टेक्नालॉजी का आरम्भ में भी उपयोग किया जाने लगा । 

महान्‌ वैज्ञानिक आविष्कारों और यूरोप के वाहर उपनिवेशों की स्थापना 
नें विचारों को और अधिक व्यापक बनाने में सहायता दो। वस्तुतः इसके 
परिणामस्वरूप स्वयं उपनिवेशों की तुलना में यूरोप के देशों में दुष्टिकोणों और 
संस्थाओं में परिवर्तन आया। केवल उन उपनिवेशों को ही अपवाद कहा जा 
सकता है, जो नयी दुनिया अर्थात्‌ अमरीका की तरह बहुत कम आबादी वाले 
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उपनिवेश थे, और जहां मूल निवासियों का संहार किया जा सकता था अथवा 
उन्हे अनेक तरीकों से कुछ खास इलाकों में ही रपकर यूरोप से आने वाले लोगो 
और उनकी सन्‍तान के लिए जगह बनायी जा सकती थी । 
इसके विपरीत, आज के अधिकाश कम-विकसित देश हाल में ही स्वतन्त्त हुए 
है और इन्हे ऐसे संगठित राष्ट्रों का अभी स्वरूप धारण करना है, जो प्रमाव- 
शाली ढंग से राष्ट्रीय नीतियो को लागू करने की द्षमता रखते हों । 
आधुनिकीकरण के आदर्श, जो बहुत व्यापक रूप से इन देशों के शिक्षित 
शासक वर्म के लिए एक प्रकार राज्य के धर्म के समान वन गये है, देसी नहीं 
हैं। और इन आदर्शो को साकार करने में इस शासक वर्ग में अत्यधिक निपेध 
दिखायी पडता है और जन-समुदाय में इसके लिए अवरोध उत्पन्न होता है। अत्य 
अनेक कारणो से' भी, जो इस पुस्तक में आगे स्पप्ट होते जायेंगे, यहाँ परिवर्तन 
धीमा होने की बजाय तेज गति से लाना आवश्यक है, जसाकि वर्तमान विकसित 
देशों मे हुआ था ।* 
ये बातें समग्र दुष्टि से एशियां और अफ्रीका के कम-विकसित देशों के बारे 
में सच हैं। लेटिन अमरीका के देश अनेक दृष्टियों से भिन्‍म हैं। लेटिन अमरीका 
के देशों का राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र देशों के रूप में लम्बा इतिहास है। इस 
दृष्टि से उनका परम्परागत समाज नही है कि इनकी जड़ें सैकड़ों अथवा हजारा 
वर्षो के इतिहास और परम्परा में पैठी हुई हो । ये, नयी दुनिया के देशों की तरह, 
यूरोपीय वस्तियाँ हैं, जो आरम्भ से ही अपने मार्ग से विचलित हो गयी हैं । 
और इस प्रकार उनकी वर्तमान स्थिति शेप कम-विकसित देशों से अधिक 
भिन्‍न नही है, दुष्टिकोणों और संस्थाओं की दृष्टिसे यह कतई भिन्न नहीं 
है, जो विकास के मार्ग मे निषेध और अवरोध बनती हैं | यद्यपि लेटिन 
अमरीका के अधिकाश देशो मे आय का औसत स्तर सामान्यतया ऊँचा समता 
जाता है, लेकिन गाँवों और शहरो की गन्दी बस्तियों में रहने वाला उनकी 
विशाल जन-समुदाय इसी प्रकार निर्धनता और अभाव से ग्रस्त है और आधुनिक 
जीवन की सुख-सुविधाओं से बहुत अलग-थलग पडा हुआ है । 
कम-विकसिंत देशो मे वहुत-सी दूसरी परिस्थितियाँ भी हैं, जो अब विकसित 
देशों में किसी समय मोजूद थी और जो विकास में किसी भी प्रकार सहायक नही 
बनती । अपने प्रमुख नीति सम्बन्धी निष्कर्यों पर विचार करने से पहले हमे इन 
दूसरे अन्तरों का भी सक्षेप मे उल्लेख करना चाहिए । यद्यपि ये अन्तर उन बातों 
मे शामिल नही हैं, जो टूसरे महाग्रुद्ध के बाद के इपष्टिकोण को निरथंक सिद्ध कर 
देती हैं, क्योकि इन्हे आसानी से 'आथिक' सिद्धान्त और आयोजन में शामिल 
किया जा सकता है--हम देखते है कि इस इप्टिकोण में जो गहरे पूर्वाग्रह मौजूद 
है, उनके परिणामस्वरूप कम-विकसित देशो और योजनाएँ तैयार करने की विकास 
सम्बन्धी समस्याओं के समकालीन साहित्य मे इन्हे घटाकर दिखाया गया है ! 
एक बात तो यह है कि कम-विकसित देशो में बतेमान विकसित देशों की उस 
स्थिति की तुलना में, जब उन्होने आधुनिक विकास श्रू किया था, प्राकृतिक 
साधनों की अक्सर कमी दिखायी पड़ती है। मैंने इस पूरी पुस्तक में कम-विकसित 
देशो के नक्शे के उन स्थानों की उपेक्षा की है, जहां त्तेत और ऐसे अन्य खनिज 
विशाल मात्रा में उपलब्ध है, जिनकी विकसित देशों में बहुत अधिक और 
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तेजी से बढ़ती हुईं माँग है। यह स्थान अक्सर ऐसी बस्तियाँ बन जाते है, जो एक 
या अनेक विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से घनिष्ठतापूर्व क जुड़ी होती है । 

दक्षिण एशिया, जिसमें संसार की प्रायः तिहाई, और गेर-कम्युनिस्ट कम- 
विकसित देशों की दो-तिहाई आबादी रहती है, समग्र दृष्टि से प्राकृतिक साधनों 
में प्रायः समृद्ध नही है।* अफ्रीका और लेटिन अमरीका मे, समग्र दृष्टि से प्राकृतिक 
साधन बहुतायत से पाये जाते है। लेकित यह स्मरणीय है कि आर्थिक इ॒प्टि से इन 
प्राकृतिक साधनों के उपयोग के लिए पूजी का वडी मात्रा मे विनियोग आवश्यक 
होता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। अफ्रीका के देशो को इस सम्बन्ध मे 
बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है । 

पर साधनों का आधार विकास के लिए आवश्यकता से अधिक महत्त्वपूर्ण नही 
समझा जाना चाहिए । सर्वाधिक विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में से अनेक 
--उदाहरण के लिए, डेनमार्के, स्विटजरलैड और जापान---ने अपने उद्योगो की 
स्थापना मुख्यतया आयातित कच्चे माल के आधार पर की है। यह कम-विकसित 
देशों के लिए, कम से कम बड़े पैमाने पर, इस प्रकार सम्भव नही होगा । 

फिर भी विकास का यह तरीका विकास प्रक्रिया के एकदम समारम्भ में कही 
अधिक कठिन होता है। विकास के एक अधिक विकसित दौर में, जब पूंजीमत 
लागत बढ चुकी होती है और विशेषकर वेतन ऊँचे स्तर पर पहुँच चुके होते है, 
कच्चे माल की लागत उत्पादन की कुल लागत का एक छोटा हिस्सा रह जाती 
है । इस कारण से विकसित देशो को प्राकृतिक साधनों की अपने देश के भीतर ही 
उपलब्धि पर निर्भर करने की आवश्यकता है । 

एक दूसरा बड़ा अन्तर कम-विकसित और विकसित देशों के बीच जलवाथू 
का है।* प्राय. सव कम-विकसित देश उप्ण अथवा उप-उष्णकटिवन्धीय क्षेत्रो मे 
स्थित हैं । यह एक तथ्य है कि आधुनिक युग में सर्वत्र सफल औद्योगीकरण सम- 
जनवाय वाले क्षेत्रों मे ही हुआ है। इसे शुद्ध रूप से इतिहास का एक संयोग भर 
नही कहा जा सकता, वल्कि इसका सम्बन्ध कुछ विशेष अक्षमताओं से होना 
चाहिए, जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु से सम्बन्ध हो । 

'जैसाकि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, जलवायु को उपनिवेशी सिद्धान्त 
में एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था। लेकिन अब यह साहित्य और योजना 
प्रक्रिया से प्रायः पूरी तरह अन्तर्धान हो गया है । वस्तुत. यह नये और विपरीत 
पूर्वाग्रहों का एक अतिवादी उदाहरण है । 

यद्यपि दूसरे महायुद्ध के वाद के इप्टिकोण पर आधारित अनुसन्धान, सार्वजनिक 
विचार-विमर्श और जायोजन मे इष्टिकोणों, संस्थाओं तथा रहन-सहन के तरीको 
और स्तरों से उत्पन्न जटिलताओ की विधिवत्‌ उपेक्षा करने की प्रवृत्ति रही है, 
फिर भी इन तथ्यों अथबा कारकों का विकास की समस्याओं से सम्बन्ध, बीच- 
वीच में उल्लिखित शर्तो और इस सामान्य घोषणा से कम से कम 'प्रकट' अवश्य 
हो जाता है कि विकास एक 'मानवीय समस्या' है ) दूसरी ओर जलवायु सम्बन्धी 
परिस्थितियों की या तो पूरी तरह उपेक्षा कर दी गयी है अथवा यह कहकर इस 
बात को टाल दिया जाता है कि इसका कोई महत्त्व नही हैं । 

यदि इस कारण से विकास-आयोजन में जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों के 
महत्त्व के बारे मे बहुत कम अनुसन्धान किया गया है, तो यह स्पष्ट है कि, सामात्य- 
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तया अधिकांश कम-विकसित देशों मे अत्यधिक गर्मी और आद्रता मिद॒टी के 
गुण को घटाती है और इसी प्रकार अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं पर भी 
असर पडता है। यह आशिक रूप से कुछ फसलों, जंगलों और जानवरों की 
कम उत्पादकता के लिए उत्तरदायी है और इसके कारण केवल श्रमिकों को कप्ट 
ही नही होता, बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और वे अधिक 
समय तक काम नही कर पाते और उनकी कार्यकुशलता भी प्रभावित होती है। 

आयोजित नीतियो के द्वारा इन समस्त विपरीत प्रभावों से अधिकाशतया 
वचा जा सकता है अथवा इनका मुकाबला किया जा सकता है। सेकित इन 
विपरीत प्रभावों को समाप्त करने के लिए---और यदाकदा इन्हें लाभ में बदलने 
के लिए, जो अनेक देशो मे कृषि के क्षेत्र में सम्भव है, यर्च की आवश्यक्रता होती 
है । अक्सर यह खर्च निवेश जैसा होता है । और क्योकि पूँजी और प्रशासन आदि 
पर आने वाली सच्ची लागत जैसे तत्त्वो की बहुत कमी है, अतः जलवायु सम्बन्धी 
परिस्थितियाँ अक्सर विकास के मार्ग में गम्भीर वाधाएँ डालती हैं । 

आवादी की बतंमान धनता और आवादी मे तेजी से वृद्धि की जो सम्भावना 
दिखायी पडती है वह कम-विकसित देशों और विकसित देशों के बीच एक और 
महत्वपूर्ण अन्तर है ।९ हि 

यूरोप मे औद्योगीकरण के पहले के थुगों में आबादी में वृद्धि की जो धर्म- 
निरपेक्ष प्रवृत्ति मौजूद थी, वह अपेक्षाकृत धीमी थी। यद्यपि औद्योगीकरण के दोर 
के समीप पहुंचकर इसमें कुछ तेजी आ गयी थी। इसके विपरोत अधिकाश करम- 
विकसित देशों की आबादी काफी लम्बे अरसे से सेजी से बढ़ती रही है, यंद्रपि 
यह वृद्धि वर्तेमान लेज गति से नहीं हुई थी। इसके परिणामस्वरूप कुछ कम- 
विकसित देश--उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान, जहाँ लगभग ७० 
करोड़ लोग रहते है--व्यक्ति और भूमि के ऊँचे अनुपात के रहते काम कर रहे 
हैं और यह अनुपात यूरोप के देशों के आरम्भिक युगों के व्यक्ति और भूमि के 
अनुपात से पर्याप्त ऊँचा है। यह वात इन लोगो को बिकास की सम्भावना 
इष्टि से कठिन स्थिति में डाल देती है। 

दक्षिण एशिया के अन्य भाग, लेटिन अमरीका के अधिकांश भाग, पश्चिम 
एशिया केः कुछ भाग और वस्तुत* अफ्रौका के कुछ भाग (उत्तरी हिस्सों को छोड 
कर) और उन देशो के अनेक क्षेत्र, जिनमे व्यक्ति और भमि का औसत अनुपात 
ऊँचा है, कम धने बसे है ओर अक्सर इनमे खेती के लिए बहुत अधिक जमीन 
उपलब्ध है। लेकिन अभी तक इस भूमि में खेती नही की गयी है। लेकिन सत्य यह 
है कि उन देशो में भी अधिकाशतया लोग वहुत भीड वाले क्षेत्रों मे रहते हैं, जहाँ 
बहुत बड़ी मात्रा मे सुरक्षित भूमि पडी है। ह 

इस विशाल भूमि का प्रभावशाली उपयोग घरेलू संस्थागत सुधारों पर निर्भर 
करता है, विशेषकर भूस्वामित्व और काश्तकारी के अधिकार, शिक्षा और 
प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था, और, इनसे पहले, एक ऐसा राजनीतिक वातावरण 
जो पर्याप्त राजनीतिक और आ्िक सुधार के लिए लाभदायक हो । इसके लिए 
अक्सर बडे पैमाने पर पूँजी निवेश की भी आवश्यकता होती है और कुछ मामला 
में विकसित देशो को माल भेजने के लिए निकास-द्वारो की भी जरूरत होती 
है।” यदि देश और विदेश में नीतियों के आघार पर ऐसो परिस्थितियों का 
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निर्माण नही होता, तो उस स्थिति में भी एक देश, “आवश्यकता से अधिक आबादी 
वाला बना रह सकता है, जब पर्याप्त मात्रा में पास ही प्राकृतिक साधन 
उपलब्ध हों । 

पर विकास के लिए कही अधिक हानिप्रद वात आबादी का भयंकर विस्फोट 
है, जो हाल के वर्षो में कम-विकसित देशो में आबादी में प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत 
अथवा इससे भी अधिक की दर से होता रहा है। 

दूसरे महायुद्ध के बाद के युग मे कम-विकसित देशों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
सामाजिक ओर आर्थिक परिवतंन का विस्फोट ही सिद्ध हुआ है। यह अन्य किसी 
भी सुधार अथवा विकास के प्रयास से कही अधिक महत्त्वपूर्ण रहा है और इसके 
परिणामस्वरूप सुधार और विकास प्रयासों की सफलता मे बहुत अधिक वाधा 
पड़ी है। अध्याय-5 में हम उन कारणो का उल्लेख करेंगे कि निकट भविष्य मे 

यह आशा क्यों नही की जा सकती कि आबादी में वृद्धि की दर को पर्याप्त घटाया 

जा सकता है । 

आबादी में वृद्धि की इतनी ऊँची दर--जिसका यह अर्थ है कि 20 अथवा 
25 वर्षो में आबादी दुगनी हो जायेगी--विकास के मार्ग मे बहुत बड़ी वाघा खड़ी 
कर देती है ॥! यह उस स्थिति में भी होता है, जब व्यक्ति और भूमि का अनुपात 
नीचा होता है। 

विकसित देशों ने--नयी दुनिया के उन देशों के कुछ युगो को छोड़कर जहाँ 
विकास के लिए असाधारण रूप से लाभप्रद परिस्थितियाँ थी और जहाँ वयस्क 
लोगों के प्रवास ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी--आबादी में इतनो अधिक 
वृद्धि की समस्या का कभी सामना नहीं किया। यह सन्‍्देह की बात है कि यदि इन' 
देशों की आबादी इतनी तेज गति से बढ़ती रहती तो वया इन देशों मे औद्योगिक 
ऋन्ति हो सकती थी अथवा इतनी तेज गति से हो सकती थी और समाज के 
अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों पर बहुत कम बुरा असर पड़ता । 


बर्तेमान विकसित देशो के विकास में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने 'विकास के 
इंजन' का काम किया। इन देशों के निर्यात में निरन्तर वृद्धि ने महत्त्वपूर्ण भूमिका 
मिभागी । साथ ही, अपेक्षाकृत राजनीतिक स्थिरता ने किसी नवागन्तुक के लिए 
यह आसान बना दिया कि बह अन्तर्राष्ट्रीय पूँणी धाजार से ऋण ले सके और 
अक्सर वह तीन प्रतिशत अथवा इससे भी कम ब्याज की दर पर यह ऋण प्राप्त 
कर सका । 

यद्यपि आरम्भिक उत्प्रेरणा निर्यात बढाने की थी, पर भायात को और 
अधिक बढाया जा सकता था। यही कारण है कि 9वीं शतादवदी में, उत्पादन से 
कही अधिक तेज गति से व्यापार में बुद्धि हुई । 

इसी प्रकार उपनिवेश युग में बहुत से कम-विकसित देशो को इसी प्रकार की 

उत्पेरणा मिलो और इन देशों ने अपना निर्यात बढाया ।* इन देशों के मामले में 
संचालन कारक अक्सर विदेशों पूंजी विनियोग होता था। यह विनियोग 
अधिकाशतया वागानों और खानों में हुआ । अनेक कारणों से यह विकास कार्य 
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अधिकांशतया नियमित रूप से कुछ खास इलाकों में ही हुए और इनका इन देशों 
की शेप अर्थव्यवस्था पर बहुत कम प्रभाव पडा |?" उपनिवेशी य्रुग में इनके 
परिणामस्वरूप प्रायः कही भी ओद्योगिक क्रान्ति नही हुई । 
अब जबकि थे देश विकास के लिए योजनाएं बना रहें हैं, इनके सामने बहुत 
बढी-वडी कठिनाइयाँ आती है । विकसित देशों ने जब तेजी से अपना विकास शुरू 
किया था, उस समय इन सब देशों की आवादी बहुत कम थी १ ये देश पिछड़े हुए 
लोगो के महासागर के बीच छोटे-छोटे द्वीपो के रूप में विद्यमान थे । 
अब जबकि कम-विकसित क्षेत्र आर्थिक और राजनीतिक निर्भरता से मुक्ति 
पाने का प्रयास कर रहे है, वे विकसित देशों की विकास प्रत्रिया की पुनरावृत्ति 
भर नही कर सकते। 9वी शताब्दी में किसी देश के विलम्ब से विकास शुरू 
करने के कारण उसे किसी कठिनाई था हानि का सामना नहीं करना पड़ता था, 
ब॒ल्कि वात इसके विपरीत ही होती थी। लेकिन 20वीं शताब्दी में यह एक 
गम्भीर कठिनाई है । बस 
वस्तुत पहले महायुद्ध के समय से ही अधिकांश कम-विकसित देश यह देखते 
आ रहे है कि उनकी व्यापारिक स्थिति निरन्तर निर्वेल होती जा रही है ।!! विश्व 
व्यापार के विकास की तुलना में इनकी निर्यात योग्य वस्तुओं की माँग कम होती 
गयी है। इनकी व्यापार की शर्ते इसी प्रकार निर्बल नही हुई हैं, जिसका कारण 
यह है कि निर्यात होने वाली वस्तुओं का उत्पादन अवसर बड़ा धीमा रहां। 
इनके निर्याती में वृद्धि की सम्भावना बहुत अच्छी दिखायी नही पड़ती । / 
इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के पीछे अनेक कारण मौजूद हैं। विकसित देशों भे 
टेक्नालॉजी का जो बहुमुखी ओर द्रुत विकास हुआ है, उसने बुनियादी उत्पादनों को 
माँग मे वृद्धि की धीमा कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप इन वस्तुओं के निर्माण 
में प्रयुकतत होने वाले कच्चे माल की मात्ता मे पर्याप्त कमी हुई है। इसके साथ ही 
टेक्नालॉजी की उन्नति से, विकसित देशों की इन वस्तुओं को अथवा ऐसे कब्चे 
माल को अधिक मात्ता मे कम दाम पर बनाने की क्षमता मे वृद्धि हुई है। विकसित - 
देशों में जो सरक्षण उपलब्ध है, उनसे इन प्रभावीं मे और अधिक वृद्धि हुई है । 
उद्योगो में प्रयुकत कच्चे माल के स्थान पर दूसरी चीजो का इस्तेमाल शुरू किया 
गया है। यह वात रबड़ और वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त कच्चे माल के बारे में विशेष 
रूप से सही है । 
रबड और कुछ अन्य कच्चे माल को कुछ सीमा तक छोड़कर सामान्यतया 
यह कहा जा सकता है कि कम-विकसित देश जिन अधिकाश वस्तुओं का परम्परा 
से निर्यात करते रहे हैं, आय की इप्टि से उनमे वहुत कम लचकीलापन है और इन 
में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जिसके लिए तेजी से बढती हुई माँग मौजूद हो और 
यह माँग विकसित देशो के आथिक विकास के परिमाणस्वरूप उत्पन्न हुई ही । 
विकसित देशो में ओद्योगिफ क्षेत्र में भेदभाव पर आधारित सीमा-शुह्क दरों 
के कारण, जिनमें वस्तुओं के परिष्कार या परिशोधन कीं स्थिति के अनुसार 
वृद्धि होती है, कम-विकसित देशो के निर्मात करने वाले उद्योगों के विकास पर 
बुरा जमर पड़ता है । इस बाघा के अलावा, एक ऐसे उत्पादक उद्योग की स्थापना 
वी सम्भावना इस कारण से अत्यधिक सीमित है कि विकसित देशों में पहले से 
जमे हुए उद्योग बहुत ही बेहतर परिस्थितियों मे काम कर रहे हैं । इसके अलावा 
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वस्तुओं के निर्माण और उनकी बिक्री की अत्यधिक कुशल व्यवस्था, उनकी 
बाह्य अर्थव्यवस्थाएँ, अनुसन्धान में बहुत अधिक पूंजी निवेश और इससे भी 
हे महत्त्वपूर्ण बात टेक्‍्नालॉजी के क्षेत्र में तेजी से परिवर्तंत और विकास 
॥ 2 

इधर कम-विकसित देशों की आयात की आवश्यकताएँ बढ रही हैं। एक 
बात तो यह है कि इन अनेक देशो में आबादी के विस्फोट ने अनाज के आयात 
की आवश्यकता को बढा दिया है। इसके साथ ही उन देशों को, जिनमें अपनी 
आवश्यकता से अधिक खाद्यात्न उपलब्ध है, निर्यात की सम्भावनाएँ भी कमर ही 
गयी है । इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात ऐसी वस्तुओं के ओयात की निरन्तर 
बढ़ती हुई आवश्यकता है, जिनकी विकास के लिए जरूरत है ! 

इन परिस्थितियों में, जेंसाकि स्वाभाविक और सामान्य है, आयात की जाने 
वाली वस्तुओ के भुगतान और निर्यात होने वाली वस्तुओं से प्राप्त आय के बीच 
का अन्तर बढ़ गया है। बहुत कम सीमा तक इस अन्तर को गैर-सरकारी पूँजी 
बाजार से ऋण लेकर पूरा किया गया है, जहाँ पूंजी लगाने वाले केवल इस कारण 
से ही धन देने से नहीं हिचकते कि इन देशों मे आथिक सम्भावनाएँ बहुत कम 
ओर अनिश्चित है, वल्कि इस कारण से भी कि उपनिवेशी सत्ता की समाप्ति के 
बाद इन देशों मे अक्सर राजनीतिक स्थिरता की कमी रही है। कुछ प्रत्यक्ष पूँजी 
विनियोग हुआ है, लेकिन कम-विकसित ससार के अधिकाश भाग में इसकी मात्रा 
बहुत कम रही है । 

अब क्योकि गैर-सरकारी साधनों से पूंजी के आगमन ने इसकी आवश्यकता 
को नाममात्र के लिए ही पूरा किया है, अतः इस अन्तर को विकसित देशो की 
' सरकारो के अनुदानों और ऋणो के द्वारा ही अधिकांशतंया पूरा किया गया और 
कुछ सीमा तक अन्तर-सरकार संगठनों की सहायता से, जिनमे अन्‍्तर्राप्ट्रीय 
पुननिर्माण और विकास बेक (विश्व बैंक) प्रमुख हैं'*, यह कार्य हुआ | 

कम-विकसित देशों को उपलब्ध सार्वजनिक कोपों मे अनुदानों का हिस्सा 
निरन्तर धटता रहा है। यह सच है कि कुछ सार्वजनिक ऋण ब्याज की रियायती 
दरी पर दिये गये है और इनकी अदायगी की शर्ते भी सरल रखी गयी हैं। इसके 
बावजूद ऋणों की अदायगी इन देशों के विदेशी मुद्रा के साधनों पर ग्रम्भीर भार 
वन गयी है । जैसाकि हम अध्याय-] में विचार करेंगे, हाल में यह प्रवृत्ति रही 
है कि सार्वजनिक पूँजी का आगमन रुक गया है और अनेक दृष्टियों से इसके 
स्तर में भी गिरावट आगमी है। 

विश्व बैक की मार्फत जो नियमित विकास ऋण दिये जाते हैं उनका भुगतान 
भी केचल तभी होता है, जब विकसित देशों की सरकारें इसके लिए गारण्टी दें! 
इसके बावजूद ब्याज की प्रभावशाली दर उस दर से दुगनी है, जिस दर पर 
विकसित देशों ने उस समय घन ब्याज पर लिया था, जव उन्होंने तेजी से विकास 
करना शुरू किया था । 

इन परिस्थितियों में कम-विकसित देश, आयात होने वाली वस्तुओं के स्थान 
पर देश में निमित वस्तुओं के प्रयोग के द्वारा विकास करने का प्रयास कर रहे 
हैं।+ इस नीति में एक द्रुविधा यह निहित है कि नये उद्योग शुरू करने के लिए 
सामान्यतया बड़े पैमाने पर पूंजीगत माल का आयात करना पड़ता है और मशीनों 
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के अतिरिक्त पुर्जे और हिस्से, अर्द्ध-तंयार माल और कच्चा माल अवसर निरन्तर 
आयात करना पडता है। इन आयातो के स्थान पर सहायक उद्योग चालू करने के 
लिए फिर सम्बन्धित पूंजीगत माल के आयात की आवश्यकता सामने था जाती है। 

आयात प्रतिस्थापन नीति के समक्ष अधिक गम्भीर कठिनाई यह है कि प्रति- 
स्थापन का चुनाव अथवा पसन्द तर्कंसंगत आयोजन के द्वारा अक्सर सम्भव नही 
होता । सामान्यत्तया सबसे पहली बात यह होती है कि कम-विकसित देश विदेशी मुद्रा 
की कठिनाई में फेंस जाता है और इसके बाद उसे किसी न किसी प्रकार का आयात 
सम्बन्धी नियन्त्रण लागू करने के लिए वाध्य होना पड़ता है। स्वाभाविक और 
वस्तुत: तकंसंगत कारणो से यह देश सबसे कम आवश्यक वस्तुओं के आयात को 
ही कम करता है, जिसके परिणामस्वरूप इन वस्तुओं को स्वतः सर्वाधिक संरक्षण 
प्राप्त हो जाता है । 

विकास की इप्टि से यह अनियोजित संरक्षण है। इसके परिणामत्वरूप, हर 
प्रकार के विवेक पर आधारित नियन्त्रणों के बावजुद, ऐसे उद्योग की स्थापना 
होती है, जिसे किसी प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पडता और जिसकी 
लागत भी बहुत ऊँची होती है । 


अब तक जिन आरम्भिक परिस्थितियों के अन्तरो का उल्लेख किया गया है, 
वे सव कम-विकत्तित देशों के आथिक विकास को आज उससे कहीं अधिक कठिन 
चना देती हैं, जितना वह्‌ एक समय वर्तमान विकसित देशों के लिए था। कम- 
विकसित देशों को यह लाभ अवश्य प्राप्त है कि उन्हें कही अधिक विकसित 
टेक्‍्नालॉजी उपलब्ध है, जिसका उपयोग वे निर्माण करने का भार उठाये बिना ही 
कर सकते हैं ।४ 

कुछ ऐसे कारण हैं, जिनके आधार पर इस लाभ को विशेप महत्त्व नही 
दिया जा सकता। एक कारण इस तथ्य से सम्बन्धित है कि इस टेक्नालॉजी के 
अधिकतम उपयोगी बनने के लिए यह आवश्यक हैं, कि इसे कम-विकसित देशों के 
विभिन्‍न कारको के अनुपात में आवश्यक परिवततनों के साथ अपनाया जाये। अन्य 
आरफम्भिक कठिनाइयाँ सहायक औद्योगिक ढाँचे का अभाव, जिसके निर्माण में 
समय लगता है, ओर विभिन्‍न स्तरों पर कुशल व्यक्तियो की कमी हैं । । 

शी प फिर भी निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान विकसित 

देशों में औद्योगिक ऋान्ति के समय से टेकनालॉजी के क्षेत्र मे जो विशाल प्रगति 
हुई है, उसका लाभ अवश्य मिलना चाहिए। और इस बात को कम-विकसित 
और विकसित देशो के अर्थशास्त्री और राजनीतिक तथा बौद्धिक नेता अक्सर 
बडी आशा से कहते है और अक्सर इसकी अभिव्यवित बड़ी करूणाजनक हो जाती 
है । इस वात पर प्राय. नियमित रूप से ध्यान नही दिया जाता कि यह एक स्थिर 
विचार अथवा इष्टिकोण है। 

विकमित देशों में, जिनके पास अपार साधन हैं, विज्ञान और टेक्नालॉजी की 


प्रगति कही अधिक तेज गति से हो रही है ९ आधथिक लेखन मे जिस वात को 
भ्रायः भवर्णित ढंग से छिपा लिया जाता है, वह यह प्रकट तथ्ण है स्िि लिशारिएा 
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देशो मे विज्ञान और टेवनालॉजी की जो उन्नति हुई है और जो आज हो रही है 
उसका प्रभाव कम-विकसित देशों पर पहले भी पड़ा है और अब भी पड़ रहा है और 
यह प्रभाव किस सीमा तक होता है यह बात्त कम-विकसित देशीं की विकास की 
सम्भावनाओं पर निर्भर करती है । जब इस बात को नही देखा-समझा जाता तो 
इसका कारण यही है कि यह उन सामान्य पूर्वाग्रहों का एक और प्रमाण है, जिनका 
उल्लेख पहले अध्याय में किया जा चुका है। 
यह वात इस कारण से और भी स्पष्ट' हो जाती है, क्योंकि इस गतिशील 
प्रभाव के तत्त्वों को सब विशेप अध्ययनों में देखा जाता है। यह तथ्य कि विकसित 
देशों में टेनालॉजी की प्रगति कम-विकसित देशो के व्यापार मे गिरावट के लिए 
अधिकांशतया उत्त रदायो है, उदाहरण के लिए एक सामान्य बात है और इन 
देशों के व्यापार के विकास के सम्बन्ध में इसका व्यापक और गहरा अध्ययन 
किया जाता है । 
यह भी एक सर्वेविंदित तथ्य है, और एक ऐसा तथ्य भी जिस पर अक्सर 
यथाथ्थंवादी ढंग से विचार होता है, कि विकसित देशो में मिरन्तर टेक्नालॉजी की 
प्रगति, केवल उनका वत्तेमान उच्च स्तर ही नही, आंशिक रूप से उस कठिनाई 
के लिए जिम्मेदार है, जो कम-विकसित देश अपना उत्पादन बढ़ाने और अपने 
तैयार माल का निर्यात करने में अनुभव करते है । ह 
इन विचारों को समन्वित करने का काम प्रायः नियमित रूप से नही होता । 
जो भी अनुसन्धान कार्य होता है उसका अधिकांश भाग विकसित देशो मे होता है 
और इन देशो की सरकारें, संस्थाएँ, विश्वविद्यालय और उद्योग इस अनुसन्धान 
कार्य के लिए पैसा देते हैं। अतः सचमुच यह आशा करना असंगत होगा कि ये 
अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी अयास स्वयं उनके हित की दिशा में ही 
संचालित न हों । 
अमीर देशों में हम निरन्तर खेती मे उत्पादकता बढ़ाने, कच्चे माल के 
उपयोग में कमखर्ची बरतने और देश में जो माल उपलब्ध न हो उसके स्थान पर 
दूसरे माल के इस्तेमाल का प्रयास निरन्तर जारी रखेंगे! उदाहरण के लिए हम 
जल्दी ही, जैसाकि संयुक्त राज्य अमरीका की संसद की एक समिति की रिपोर्ट में 
कहा गया है, कृत्रिम तरीकों से केवल कॉफी ही तैयार नही करने लगेंगे, वल्कि 
चाय और कोको का भी इसी प्रकार उत्पादन शुरू कर देंगे। 
ब्रिटेन के परमाणु ऊर्जा संस्थान ने यह रिपोर्ट 3 त की है कि ब्रिटन के 
वैज्ञानिकों का विश्वास है कि उन्होंने एक ऐसा सस्ता रेशा बनाने का तरीका 
निकाल लिया है जो इस्पात से चार गुना मजबूत और उससे कही अधिक' हल्का 
होगा और इस प्रकार अनेक घातुओं के स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जा 
सकेगा | इतना ही नही इसका इस्तेमाल बहुत सस्ता भी वठेगा । यह भी उल्लेख- 
नोय है कि निकेल और अलुमीनियम, जो दो ऐसी घातुएँ है, जिनकी माँग निरन्तर 
तेजी मे घबढ़ रही है और जो इस नये रेणे से होड़ कर सकेगी, अधिकांशतया 
विकसित देशो में उत्पन्न होते हैं । 
ऐसी प्रगतियों को रोकना स्वर्य हमारी सभ्यता की भावना के ही विपरीत 
होगा । विकसित देशों के हम लोग, कम-विकसित देशों की क्षति से बचाने के 
लिए केवल यही कर सकते हैं कि ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान 
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और टेक्तालॉजी के विकास के अधिकाश भाग को निर्देशित करें जिनका समाधात 
कम-विकसित देशो के हित में हो। कुछ सीमा तक यह काम पहले ही किया जा 
रहा है, जिसका उल्लेख हम आगामी अध्यायो में करेंगे ! 

इस प्रयास को उस सीमा तक ऊपर उठाने के लिए जहाँ यहूं उन आरम्भिक 
प्रभावों से कम-विकसित देशों को राहत पहुँचायेगा, जो विकसित देशों मे अत्यधिक 
तेजी से टेक्‍्नालॉजी सम्बन्धी विकास के परिणामस्वरूप उत्पन्न होगे, यह 
कावश्यक है कि विकसित देश इन देशों की दूसरे किस्म की कै अधिक 
माता मे दें । वस्तुत यह सहायता पहले के समस्त स्तरों से वही अधिक ऊंचे 
पैमाने पर दी जानी चाहिए। इस तदानीकी सहायता की चर्चा मैं आगामी 
अध्यायों मे अनेक स्थलों पर करूँगा। पर 

यह स्वाभाविक ही है कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि विकसित देशा मं 
टैकक्‍्नालॉजी की प्रगति को कम-विकसित देशों मे तुरन्त व्यवहार में लाया जा 
सकता है, जैसे पीने के पानी की सप्लाई के प्रति निरन्तर बढती हुईं चिन्ता के 
परिणामस्वरूप समुद्र के पानी का खारीपन समाप्त करने के लिए अनुसन्धान 
कार्यो पर विशाल धनराशि ख्च की जा रही है। यही वात सन्तति निरोध के 
तरीको की प्रगति पर भी लागू होती है। लेकिन में यहाँ सामान्य प्रवृत्ति की चचा 
कर रहा हूँ, विशेषकर सामान बनाने वाले उद्योगो के सम्बन्ध में । 


इस गतिशील कारक के सच्चे महत्त्व को तभी समझा जा सकता है, जब हम 
पह अनुभव करें कि विज्ञान और टेक्नालॉजी के स्तर केवल तेजी से ऊँचे ही नद्दी 
उठ रहे है, वल्कि यह भी आशा की जा सकती है कि भविष्य मे इनमें अधिक 
तैजी से वृद्धि होगी और इतका घातीय बक्र निरत्तर उध्वंगामी ही बना 
रहेगा ।!? समय रहते विकसित और अविकसित देशों में हो रहें परिवर्तनी में 
समन्वय करना ही एकमात्र विकल्प है और केवल इसी प्रकार मिरन्तर कायम 
विकास के अवरोध की ही समाप्त नही किया जा सकता, बल्कि अवनति से भी 
बचा जा सकता है। ड 

सामान्य भ्रान्ति के बावजूद, तथ्य यह है कि जो देश अब विकसित है, उनमे 
परिवर्तन तेजी से नहीं आया था। इन देशो को धीरे-धीरे परिवर्तन करने का 
लाभ मिला था और इसके साथ ही, जँसाकि हम कह चुके है, आरम्भ से इन्हे उन 
दुष्टिकोणों और सस्याओ का लाभ प्राप्त था, जो कही अधिक आसानी से 
परिवतंन की अनुमति देती थी अथवा स्वयं को इस परिवततन के अनुरूप ठाल लेती 
थी | बाहर से आधुनिकीकरण के तेजी से आगमन और उस क्रमिक संक्रमण का 
अभाव, शिसका लाभ विकसित देशों को मिला तथा आबादी का विस्फोट कम- 
विकसित देशो में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है, जहाँ एक ऐसे समाज में 
आधुमिकता के तत्त्व चारों ओर छिटके रहते हे, जहाँ अन्य बहुत-मी परिस्थितियां 
बसी ही बनी रहती है जैसी सदियों पहले थी। जैसाकि जवाहरलाल नेहरू ने 
भारत के विषय में कहा था : “हमारे पास परमाणु ऊर्जा है और हम गोबर का 
इस्तेमाल भी करते हैं । 


हा 
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यदि यह आशावबादी दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया जाये कि आधुनिकता के 
तत्त्वों का विकास महत्त्वपूर्ण विकास के केनद्रविन्ठुओ' के रूप में होता है तो हमे 
अन्य अनेक वाती को भी मानकर चलना होगा : कि स्वदेश में आवादी के भर्यकर 
विस्फोट के अवरोधक प्रभावों और विकसित देशों में इतनी अधिक तेजी से हो 
रही तकनीकी प्रगति का समाधान निकाल लिया जायेगा और कम-विकसित 
देशों के भीतर जो प्रसार प्रभाव उत्पन्न होगे, उन्हें कहीं अधिक प्रभावशाली ढंग 
से संचालित किया जा सकेगा । 

यह स्पष्ट है कि यह घटना किसी “प्राकृतिक” क्रम-विकास के द्वारा नहीं 
घटेगी और इस प्रकार यह आवश्यक हो जाता है कि योजनावद्ध विकास का 
रास्ता अपनाया जाये और थोजनाओं में उन आमूल परिवर्तंनवादी या दूरगामी 
सुधारों को भी शामिल किया जाये, जिनकी चर्चा आगामी अध्याय में की जा रही 
है। आयोजन का लक्ष्य, उन बड़ी कठिनाइयों के बावजूद, जिनका उल्लेख हमने 
इस अध्याय में किया है, राज्य की समन्वित नीतियो के माध्यम से विकास करना 
है। प्रभावशाली होने के लिए यह आवश्यक है कि आयोजन को उन अन्य अनेक 
वस्तुओं की ओर भी निर्देशित किया जाये जो दूसरे महायुद्ध के बाद के उस 
पूर्वाग्रहग्रस्त इप्टिकोण में शामिल नही है, जिसकी चर्चा मैंने पहले अध्याय में की 
है । सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण वात यह है कि ऐसी नीतियाँ अपनायी जानी चाहिए, 
जो प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिकोयों और संस्थाओं को प्रभावित करे ।?* 


विकास के विभिन्‍न स्तरों मे जो अन्तर है उनके बारे में सामरान्यतया यह 
दुष्टिकोण अपनाया जाता है कि ये अन्तर केवल “आकार” सम्बन्धी है और 
इनका स्वरूप “गुणात्मक” नहीं है, और इससे भी अधिक यह दृष्टिकोण क्रि 
विकसित और कम-विकसित देशों के बीच केवल 'समय का अन्तर है, भ्रात्तिपूर्ण 
ओर गबत हैं ।* दूसरे महाय॒द्ध के बाद के दृष्टिकोण की अन्य अनेक बातों की 
तरह इन वातों का मूल मार्क्स की विचारधारा में है। अब क्योकि इन विचारों 
को “विकास के विभिन्‍न चरणों' के तथाकथित सिद्धान्त में विकसित किया गया 
है, अतः ये उद्देश्यवादी आध्यात्मिक पूर्व-धारणाओं पर आधारित हैं ।*९ 
संयुक्त राज्य अमरीका में अनावश्यक आशावादिता लोगों की राष्ट्रीय 
मनीवृत्ति बन गयी है, जिसे एक वार जाजें केनन ने “उत्साह और आत्म-सम्मीहन 
की अमरीकी लोगों की महान क्षमता कहा था। कम-विकसित देशो के बुद्धि- 
वादियों की भी यही स्वाभाविक उत्प्रेरणा है। इसका एक प्रमाण यह है कि इन 
देशों की योजनाएँ नियमित रूप से आशावादी दिशा में आवश्यकता से अधिक 
प्रेरित होती हैं। कम्युनिस्ट देशों में आशावादिता कार्यक्रम का अंग बन जाती 
है और इसके प्रति अविश्वास को वुर्जुआ' अतिरेक बताया जाता है ।? 
अक्सर यह कहकर आशावादिता का समर्थन किया जाता है कि कठिनाइयों 
का सामना करने में दससे साहस को बल मिलता है। लेकिन यह स्पष्ट होना 
चाहिए कि इस व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाये तो अनावश्यक आशा-/ 
बादिता १९ आधारित साहस अन्ततः मीहरभंग की स्थिति में लोगो को पहुंचा देता 
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है। प्रत्येक व्यक्ति मोहभग की चर्चा करता है---हाल में कम-विकसित देशो के 
विकास के सम्बन्ध में भी इसका कम उल्लेख नही हुआ है--लैकिन ये लोग स्वय 
को यह याद नही दिलाते कि साधारणतया इसका अर्थ यह होता है कि पहले कुछ 
श्रान्तियाँ अथवा मोह मोजूद थे । 
एक अध्येता की दुष्टि से निराशावादिता की तरह ही आशावादिता का अर्थ 
एक पूर्वाग्रहग्रस्त 5 पता के अलावा अन्य कुछ नही होता। लेकिन हमे 
यथार्थवाद का ही अन्वेषण करना चाहिए, चाहे इस अन्वेषण की प्रक्रिया में 
अध्येता को स्वय अपने पेशे मे व्याप्त बतेमान विचारो से संघपं ही क्यो न करना 
पड़े । और यदि अध्येता अपना कार्य मनिष्णा से और प्रभावशाली ढंग से करता 
है, तो उसे उस स्थिति में प्रतिवाद करने या विरोध प्रकट करने का अधिकार 
टोगा, जब उसके अधिक यथार्थवादी विचारों को निराशावादी करार दे दिया 
जाये । 
जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, यथार्थवाद के प्रति मेरे प्रयास जब मुझे मेरे साथी 
अथंणशास्त्रियो में आज भी व्याप्त विकास की सम्भावना से कहीं अधिक गम्भीर 
सम्भावनाओं का दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करते हैं, तो मैं इसके परिणाम- 
स्वहूप निराशावादिता के गत में नही गिरता ! 
मेरा निष्कर्प है कि विकास के लिए अधिक और अनेक दृष्टियों से कही 
अधिक दूरगामी और आमूल परिवर्ततवादी प्रयासों की आवश्यकता होती है : 
कम-विकसित देशो में अधिक तेजी से और अधिक प्रभावशाली ढंग से बड़े पैमाने 
पर सुधार और विकसित देशो मे कम-विकसित देशो के प्रति अधिक चिन्ता और 
अधिक ठोस वलिदान करने की तत्परता । 
वर्तमान विचारधारा के आशाबादी रुझान की, जिसका प्रतिनिधित्व दूसरे 
महायुद्ध के बाद का दृष्टिकोण करता है, गहनतम नेत्तिक आलोचना इस कारण 
से है कि इसने कम-विकसित देशों मे लापरवाही को बढ़ावा दिया है और 
हा देशों में इन समस्याओं के प्रति तत्परता और गम्भी रता में कमी 
गे है। 
कम-विकसित देशो में विकास की गति को तेज करने की समस्या आज 
विश्व की समस्याओं में शामिल है--एक दूसरी समस्या शस्त्रीकरण की विवेक- 
हीन और अभी भी तेज हो रही होड को बन्द करना है--और इस सम्बन्ध में 
घटिया आशावादिता विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। आज एक ययथार्थवादी 
दृष्टिकोण में तर्कंसगत दृष्टि से एक ऐसे साहस और संकल्प की माँग की जा 
सकती है, जो प्रायः इस सीमा तक पहुँच चुका हो कि हर कीमत पर विकास 
करने के लिए तत्परता उत्पन्न हो जाये । 


इस और पिछले अध्याय में इस पुस्तक के वियय के आरम्भिक प्रतिपादन 
के बाद, अब प्रमुख व्यावहारिक नीति सम्बन्धी समस्याओं को लिया जायेगा 
ओर इन पर अलग-अलग विचार होगा । दूसरे भाग में पहले उन नीतियों पर 
विचार होगा, जिनकी स्वय कम-विकसित देशों में तर्कंसम्मत आवश्यकता है । 
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तीसरे भाग में यह समस्या उठायी जायेगी कि कम-विकसित देशों के विकास के 
लिए विकसित देश क्या कर सकते है । 

सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात स्वयं कम-विकसित देशों में सुधार सम्बन्धी 
नीतियो की है। लेकिन इसके समक्ष जो करठिनाइयाँ मौजूद है, वे इतनी बड़ी है 
कि इनमें से अधिकांश के उस समय तक सफल होने की मुश्किल से ही गुजाइश 
हे पड़ती है, जब तक विकसित देशों से अधिक मात्ना में सहायता प्राप्त न 
हो। 

राजनीति पर निर्भर विकास की महत्त्वपूर्ण समस्या को च्ोथे और अन्तिम 
भाग में लिया जायेगा : कम-विकर्सित देशों मे कान्ति के बिना सुधार करने 
की सम्भावना, अधिकांशतया विकसित देशी की नीतियों पर निर्भर बारी है । 
इसकी चर्चा भाग तीन में हुई है। 


भाग दो 


कम-विक सित देशों में आमूल परिव्तनवादी 
सुधारों की आवश्यकता 


अध्याय : 3 
समानता का प्रश्न 


. कुछ संपसान्य बततें 

कम-विकसित संसार के अधिकांश हिस्से में सामाजिक और आधिक स्तरी- 
करण असमानता पर आधारित और कठोर है--यद्यपि विभिन्‍न देशों में यह 
अलग-अलग सीमा तक है। बहुत कम देशों को छोडकर---दक्षिण एशिया में 
सम्भवत, श्रीलंका को एक ऐसा देश कहा जा सकता है?*---हाल के वर्षो मे आथिक 
असमानता वढ़ती हुई दिखायी पड़ रही है ।* 

कम-विकसित देशों की विकास समस्याओं में समानता का प्रश्न बहुत महत्त्व- 
पूर्ण है। असमानता का सम्बन्ध समस्त सामाजिक और आशिक सम्बन्धों से है । 
अत. समानता का प्रश्त सामुदायिक विकास, कृषि नीति, शिक्षा सम्बन्धी सुधार 
और वस्तुतः कराधान जैसे समस्त नीति सम्बन्धी मामलों में एक तत्त्व, और 
अक्सर एक प्रमुख तत्त्व, बने जाता है। इस दूसरे भाग के सव अध्यायों मे हम 
समानता के इस प्रश्न पर विचार करेंगे । 

लेकिन समानता के प्रश्न को इन देशों की विकास समस्याओं अथवा आयो- 
जन सम्बन्धी साहित्य में इतना महत्त्वपूर्ण स्थान नही दिया गया है। वस्तुत'--- 
जमाकि अगले अध्याय में विकास की एक महत्वपूर्ण समस्या खेती के सम्बन्ध में 
दर्शाया जायेगा--हाल के वर्षो में पहले से कहाँ अधिक पूर्णता से इससे बचने का 
प्रयास किया गया है । 

मैं इस निष्कर्प पर पहुँचा हूँ कि असमानता और असमानता में वृद्धि की जो 
प्रवृत्ति है वह विकास के सम्बन्ध में निषेधों ओर अवरोधो के सम्मिश्र के रूप में 
काम करती है और परिणामस्वरूप इस प्रयृत्ति को उलट देने की आवश्यकता 
हैं और विकास को तैज करने की एक शर्तें के हूप में अधिक समानता कायम करने 
की भी आवश्यकता है। 

परम्परा से, इसके विपरीत, पश्चिम के अर्येशास्त्री अधिकांशतया यह मानकर 
चलते हैं कि आथिक विकास और समानतावादी सुधारों में सघर्प होता है। थे लोग 
इस वाले को स्वयंसिद्ध समझते हैं कि सुधारों के लिए कीमत चुकानी पडती है 
और अक्सर गरीब देशों के लिए यह कीमत आवश्यकता से अधिक ऊँची होती है। 

यह दृष्टिकोण संस्यापित अथंशास्त्रियों की ममझौता करने की प्रवृत्ति से 
प्रेरित विचारधारा जितना पुराता है। इन अर्यशास्त्रियों को आमूल परिवर्ततवादी 
नीति की मान्यताओं से अपनी रक्षा करते के लिए इस विचारधारा को अपनाना 
पड़ा था। यह विचारधारा उनके सिद्धान्त का आधार बन गयी है और उन्होंने इस 
विचारधारा को नैसगिक नियम के मैतिक दर्शनों से लिया था और उपयोगिताबाद 
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से भी इसे प्रेरणा मिली थी, जिससे एक समय आधिक सिद्धान्त का उदय हुआ 
था । 
आधुनिक अर्थशास्त्री, जो अपने आध्यात्मिक पूर्वजों की तुलना में आधिक 
सिद्धान्त के दार्शनिक मूल के बारे मे सामान्यतया कम परिप्कृत हैं, अधिकांश रूप 
से वस यह मान लेते है कि ऐसा सधर्प मौजूद है और इस सम्बन्ध में किसी हिच- 
किचाहट का भी अनुभव नहीं करते | इस मान्यता को प्रमाणित करने के लिए 
शायद ही कभी कोई बुनियादी और अनुभवजन्य अनुसन्धान किया गया हो । 
पश्चिम मे भी आज हमे इस बात का विस्तृत ज्ञान प्राप्त नहीं है कि बचत 
का औसत, श्रम विनियोग और श्रमिक कार्यकुशलता जैसे कारक आय और सम्पत्ति 
के वितरण में विभिन्‍न सीमाओं तक समानता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार 
प्रकट करते हैं। इन विपयी पर विचार-विमर्श अधिकाशतया अमूर्त और कल्पना 
पर आधारित होता है। 
इस थीच सब विकसित देशो में वर्ड पैमाने पर समानतावादी सुधार पर आधा- 
रित नीतियाँ अपनायी गयी है और पहले महायुद्ध के समय से ही यह सुधार कार्य 
निरस्तर तीद्र गति से चलता रहा है ४ अब ये सब राज्य 'हितकारी राज्य” बन गये 
हैं। पर इस सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण बात, जिसकी ओर ध्यान दिया जानो 
चाहिए, यह है कि केवल अथंशास्त्रियो ने ही नही, बल्कि इत सुधारों की माँग 
करने वालो और प्रचारको ने भी इस परम्परागत सामान्य मान्यता को व्यापक 
रूप से स्वीकार किया कि समानतावादी सुधारो के लिए कीमत चुकानी 
पड़ती है। 
इन सुधारो के सम्बन्ध में अधिक सामाजिक न्याय स्थापित करने के सन्दर्भ 
में तर्क किय गये, जिसकी आवश्यकता को विकसित देशो में इतने व्यापक रूप से 
स्वीकार किया जाने लगा था कि ससदों द्वारा कानून बनाकर इन्हें लागू करने की 
राजनीतिक परिस्थितियों का निर्माण हो गया। यह समझा जाने लगा कि इन 
सुधारों की लागू करने के लिए कीमत चुकाना उचित ही है । 
केवल सर्वाधिक विकसित हितकारी राज्यों मे ही और वह भी बहुत हाल के 
वर्षो में यह विचारधारा सामने आयी कि हितकारी सुधार, समाज के लिए व्ययसाध्य 
हीने के स्थान पर वस्तुत: स्थिर और तीव्र आधथिक विकास की आधारशिला रखते 
में सहायक बनें। इन सुधारों का आधिक विकास पर बया प्रभाव हुआ, इसके 
बुनियादी अध्ययन का प्रयास अधिकांशतया समाजशास्त्रियों, सामाजिक कार्य- 
कर्ताओं और साख्यिकी विशेषज्ञों की दिलचस्पी का ही विपय बना रहा और अर्थ- 
शास्त्री अधिकांशतया की परी मान्यताओं से चिपके रहे--केवल हाल के 
वर्षो में इन लोगों ने नये के सम्बन्ध में यह भविष्यवाणियाँ करने की पहले 
जैसी तत्थरता नही दिखायी कि यदि इन सुधारों को लागू किया गया तो से विनाश- 
कारी साबित होंगे। इसका कारण यह है कि उनकी ऐसी अनेक चेतावनियाँ 
- अनुभव की कसौटी पर पूरी तरह गलत सिद्ध हो चुकी हैं । 


मैंने पश्चिम के अथंशास्त्रियों का अपने देशों मे सँद्धान्तिक विकास का यह 
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संक्षिप्त विवरण इस कारण से दिया है, ताकि कम-विकसित देशों में समानता के 
प्रश्न पर इन लोगों के दुष्टिकोण की बेहतर ढंग से समझा जा सके । 

जब दूसरे महायुद्ध के अन्त के बाद इन लोगों ने बड़ी जल्दबाजी में (देखिए 
अध्याय-) इन देशों की विकास समस्याओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान की दिल- 
चंस्पी दिखायी, तो उनकी एक पूर्व-धारणा यह थी, जिसे वे स्वयंसिद्ध समझते थे, 
कि ये अत्यधिक गरीब देश सामाजिक' न्याय के सन्दर्भ मे सोचने और समानता- 
वादी सुधारों की कीमत चुकाने की स्थिति में एकदम नहीं हैं। आर्थिक विकास 
करने के लिए इन्हें सामाजिक न्याय का वलिदान देना होगा । इस दृष्टिकोण का 
एक अच्छा उदाहरण पाकिस्तान के विक्तास के सम्बन्ध में हाल में प्रकाशित एक 
पुस्तक के निम्नलिखित उद्ध रण से मिल जाता है: 

“विकास और समानता के लक्ष्यों के वीच***एक संधर्ष मोजूद है।"“आय 
में असमानताएं अर्थेव्यवस्था के विकास मे योगदान देती हैँ। और यह विकास 
कम आय वाले वर्गों की वास्तविक बेहतरी को सम्भव बनाती है ।*क 

इस विचार को इस कथन के द्वारा अक्सर तकेंसंगत बनाने की कोशिश की 
जाती है कि “वितरण से पहले उत्पादन की आवश्यकता होती है।” यह एक 
ऐसा विचार है जो आ्थिक विचारधारा के विकास की पूर्ण अवधि में विकसित 
देशों में लोकप्रिय रहा । भारत के योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष 
प्रोफ़ेपर डी० आर० गाडगिल उन व्यक्तियों में थे, जिन्होंने इस प्रकार की त्क- 
प्रयाली मे निहित भ्रान्ति की ओर निरन्तर संकेत किया" “वितरण से पहले 
उत्पादन * "एक ऐसी मीति को छिपाने का मुखौदा है, जिसे इस नीति के समर्थक 
खुनकर प्रतिपादित करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं।” एक ही समप्टिभाव- 
प्रणाली में वितरण तथा उत्पादन एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। 

अधिक समानता और आथिक विकास के श्रीच संघर्ष के विचार का*““जब 
कि गरीब देशों में विकास को प्राथमिकता देनी पड़ती है---सामान्यतया समर्थन 
वर्नमान विकसित देशों का उदाहरण देकर किया जाता है| पश्चिम के देशों और 
यहाँ तक कि जापान ने भी अपने औद्योगीकरण के आरम्भिक चरणों मे असमान- 
साओं में वृद्धि का अनुभव किया था। इस प्रकार यह मान लिया जाता है कि गरीबी 
के भद्दे और खल्लमसुल्ला शोषण की जिस परिस्यिति ने बचत और अन्यधिक 
साहसपूर्ण उद्यम को सम्भव बनाया, वहीं औद्योगिक त्रास्ति को गतिशील बनाने 

का आधार वनी | 

इना शैविह्ातिका चावियाजं को लिश्वयपूर्वका विकाविका नदी मानव तेना 

चाहिए।? एक जात तो यह है कि आज अधिकांश कम विकसित देशों में श्रपता 
नीति सम्बन्धी व्यावहारिक लब्य के झूप में समानता स्थापित करने की धोपणा 
की है और यह ऐसी वात है, जी वर्दमान विकसित देशों में उन आर्थिक शुर्गी 
में घायद ही कमी हुई हो । अनेक कम-विकसित देश बाज राष्ट्रीय शी रे मे 
माध्यम से विकास कार्यो का संचालन करने क्र विवास की गति करी 
के लिए वचनबद्ध हैं, जो एक दृयरा अन्तर £॥7 दसना ही नहीं, ४॥/2#86 
स्थापना को आयोजन का एड महत्वपृर्ध संदय मिरत्तर बीषित हिए : 0 
के मरकार की समस्त नीतियों का यढ सब्य थीवित विधा शी ४ 
नीच) | 


कं ५, 
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का आर्थिक विकास पर बुरा असर पडेगा ! 

मैंने ऊपर कहा है कि हाल में उन अत्यधिक विकसित देशों में, जो हिंतकारी 
राज्यों के रूप में सबसे अधिक वढ़े-चढे है, रहन-सहन के कही अधिक ऊँचे स्तर 
के मौजूद रहते हुए निचले आय वर्मो के बारे मे जो अध्ययन किये गये है. उनसे 
यह सिद्ध होता है कि निरन्तर समानतावादी सुधारों के जारी रहने का उन देशों 
तक में उत्पादकता पर लाभकारी प्रभाव पडा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता 
चाहिए कि उसी प्रकार के सुधारों से कम-विकसित देशों को भी लाभ हीगा ! 

हम इस अनुमान का समापन, एशिया और सुदृरपुर्व के आर्थिक आयोग के 
सचिवालय के इस निर्णय का उदाहरण देकर करेंगे, जो कल्पना के आधार पर 
काम करने वाले, विशेषकर पश्चिम के, अरथशास्तियो की तुलना में कम-विकसित 
देशों के जीवन के कही अधिक समीप है: 

“वास्तविक अनुभव के आधार पर यदि निर्णय करें, तो यह स्पप्ट ही जाता 
है कि आय की बड़ी और निरन्तर बढती हुई असमानताएँ, तेज आथिक गतिविधि 
और विकास के प्रबल प्रवाह के लिए लाभदायक सिद्ध नही हुई है। वस्तुत. श्स 
बात की कही अधिक सम्भावना दिखायी पडती है कि आय के अत्यधिक संकेद्धत ने 
अक्सर स्वस्थ आ्थिक विस्तार के मार्ग मे बाधा डालो है। उसने यह काये 
विकास में जनता के हिस्सा लेने के मार्ग मे प्रभावशाली बाधा डालकर (भौतिक 
और मनोवैज्ञानिक दोनो प्रकार की वाधाएँ) किया है । इस वात की उपेक्षा नही 
की जा सकती कि विकास-नीति के वितरण सम्बन्धी पहलुओं की ओर मुक्त 
व्यापार के वर्तमान रवैये से एशिया के देशों मे राजनीतिक और सामाजिक यथा- 
स्थिति कायम रखने को वडा सुविधाजनक समर्थ मिलता है ।” ?* 


अब तक मैं कम-विकसित देशों मे समानता के प्रश्न के बारे में अत्यधिक 
अमूर्त और सामान्य शब्दावली मे विचार करता रहा हूँ। अगले अध्याय में 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृपि नीति की समस्या के सन्दर्भ मे इसी विषय पर विचार 
कहूंगा । 

लेकिन इससे पहले मैं कम-विकसित देशो मे विद्यमान असमानता के मोटे 
तथ्यो पर अधिक गहराई से नजर डालना चाहता हैं और विशेषकर यह प्रश्त 
उठाना चाहता हूँ कि सामाजिक और आधथिक खाइयो को क्यों कायम रहने दिया 
गया और यद्ट बढती हुई क्यो दिखायी पड रही है। 
2. असमाचता और सत्ता 

_ *कम-विकसित देशों में असमानता अनेक रूप धारण कर सकती है ! यह एक 

ऐसे समाज में भी उसी प्रकार कठोर हो सकती है, जिस समाज मे वस्तुतः आधिक 
इष्टि से कोई भी व्यक्ति सम्पन्न न हो---उदाहरण के लिए, मान लीजिए भारत 
के किसी गाँव में, पश्चिम बंगाल के किसी गाँव का उल्लेख किया जा सकता है, 
भूस्वामित्व ऊँची जाति के लोगों के हाथों मे है, जो स्वयं काम नहीं करते पर 
इनके पास भी जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े है। दूसरी ओर आधे अथवा इससे भी 
अधिक खेत-मजदूर मालिको की ओर से खेतो मे काम करते है और स्वर्य उतके 


समानता का प्रश्न 65 


पास कोई जमीन नही होती | !* इसके अलावा कुछ गिने-चुने अमीर जमीदारों 
का एक छोटा-सा वर्ग है, जो अक्सर गाँव से गर-हाजिर रहते हैं, और इन 
जमींदारों के मैनेजर इन गाँवों मे सर्वोपरि स्थिति में होते हैं तथा समाजों के 
सबसे निचले वर्ग के रूप मे बड़ी संख्या में भूमिहीन मजदूर होते हैं। उदाहरण 
के लिए, पाकिस्तान में सिन्ध और अन्य हिस्सों का तथा लेटिन अमरीका के 
अनेक देशों का उल्लेख किया जा सकता है । 
सामाजिक असमानता और आधथिक असमानता के बीच अन्तर करना सम्भव 
है। सामाजिक असमानता स्पष्ट रूप से व्यक्ति की स्थिति से सम्बन्धित होती 
है और सम्भवतः इसकी सर्वोत्तम परिभाषा यही दी जा सकती है कि इसमे 
सामाजिक गतिशीलता का अत्यन्त अभाव होता है और मुक्त रूप से प्रतियोगिता 
करने की सम्भावना बहुत सीमित रहती है। अर्थशास्त्र मे 'मुक्त प्रतियोगिता का 
जिन अर्थो में प्रयोग किया जाता है, उनसे कही अधिक व्यापक्र अर्थों में यहाँ 
प्रयोग किया गया है । आ्थिके असमानता अधिक सीधी-सादी संकल्पना है और 
इसका सम्बन्ध सम्पत्ति तथा आय के अन्तरों से होता है । 
लेकिन इन दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योकि सामाजिक असमानता आथिक 
असमानता का एक प्रमुख कारण होती है और साथ ही आथिक असमानता 
सामाजिक असमानता को समर्थन देती है । अधिकांश परिस्थितियों में सामाजिक 
कौर आधिक असमानता मिलाजुला मामला होती है, जिसे केवल एक विश्लेषण 
के द्वारा ही दो अलग-अलग विभागों में विभाजित किया जा सकता है और यह 
विश्लेषण स्वरूप की इष्टि से संस्थागत होना चाहिए | हे 
गरीबी और असमानता के बीच अनेक सम्बन्ध होते है। एक सम्बन्ध इस 
अध्याय का सामान्य विपय है " कि, जैसाकि हम तक देते हैं, सामाजिक और 
आथिक असमानता किसी भी देश की गरीबी का एक प्रमुख कारण होती है। 
योजना की दृष्टि से इसका यह अभिप्राय होता है कि किसो समाज को गरीबी से 
मुक्ति दिलाने के लिए अधिक समानता एक पूर्व शर्तं होती है। 
दूसरा सम्बन्ध यह है कि कोई देश समग्र अथवा औसत दष्टि से जितना 
अधिक गरीब होगा, आथिक असमानता उन लोगों के लिए कही अधिक कठोर 
कप्टों की सृष्टि करेगी जो सबसे निधन होते हैं । 7 यदि समग्र असमानता की 
सोमा की तुलना 'लोरेन्ज वक्र' की दृष्टि से विकसित देशो से की जा सके, जिसमे 
आवादी के किसी निर्धारित प्रतिशत की कुल आय का हिस्सा दर्शाया जाता 
है---जो सामान्यतया नहीं होता, यद्यपि उपलब्ध आँकडो में सूक्ष्मता मे कमी के 
कारण कुछ देशों में इसकी सम्भावना को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा 
सकता---तो इसका कम-विकसित देशों के निचले आय-वर्गों के लोगों के ऊपर 
कही अधिक बुरा असर पडेंगा। 
तीतरा सम्बन्ध यह है कि सम्भवत. आर्थिक और सामाजिक असमानता 
वर्तमान गरीबी और गरीबी से छूटकारा पाने के लिए कोई देश जिस कठिताई 
का अनुभव करता है उसका एकमात्र कारण न हो, वल्कि 28588 भी 
हो । दक्षिण एशिया में असमानता और गरीबी की सीमाओ के मोटे पारस्परिक 
सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए, यह ग्रश्व उठाना उचित ही है कि क्या गरीदी 
असमानता को जन्म देती है अथवा नही ।* 
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एक सामान्य प्रक्रिया यह होगी कि अर्थव्यवस्था के एक वहुत निचते स्तर 
पर मानवीय उदारता के लिए बहुत कम स्थान शेप रहेगा, जबकि हर श्रकार के 
सामाजिक अन्तरो अथवा भेदभावो को वनाये रखने की अधिक प्रवल आवश्यकता 
अनुभव होगी। स्वीडन की एक कहावत है कि “जव नाँद खाली हो जाती है, 
तो घोडे एक-दूसरे को काटने लगते हैं।” यदि मह सच और महत्त्वपूर्ण है तो इस 
बात को एक ऐतिहासिक संयोगमात्र नही समझा जाना चाहिए कि भारत और 
पाकिस्तान के विशिष्ट गाँवों मे, जिनमे आय के स्तर अत्यधिक नीचे है, सामान्य- 
तया बडा स्पष्ट और गहरा अन्तर दिखायी पड़ता है । 

थाईलैंण्ड या वर्मा का कोई गाँव, हो सकता है बहुत अधिक अमीर न ही, 
लेकिन कुछ ही गांव वाले अनाज की कमी मे इस सीमा तक ग्रस्त है, जिस मीमा 
तक भारत और पाकिस्तान के | थाईलैण्ड और बर्मा में मनुप्यो के बीच जो अधिक 
समानता है, उसका कारण ऊँचा आर्थिक स्तर कहा जा सकता है । हम इस वार्ते 
का भी उत्लेख कर सकते है कि ऐतिहासिक इष्टि से, पश्चिम के विकसित देशा 
में अवसर की अधिक समानता में आशिक स्तर ऊँचा उठने के साथ-साथ 
सामान्यतया बृद्धि हुई । 

पर वस्तुत कम-चिकमित देशों में असमानता के क्‍या कारण है, यह वात 
कही अधिक जहठिल है और यह भी हो सकता है कि केवल गरीबी ही इसका 
एकमात्र कारण, और कभी-दभी तो एक प्रमुख कारण भी, न हो । 


थाईलेण्ड और वर्मा जैसे देशो मे अधिक समानता का सम्बन्ध अक्सर इ5 
दो देशो के बौद्ध धर्म के साथ बैठाया जाता है। हम इस स्पष्टीकरण से पूरी 
तरह आश्वस्त नही हो सकते । विद्वत्‌ और अन्य उच्च स्तरों पर इस्लाम की 
शिक्षाएँ और अभिव्यक्तियाँ भी वीद्ध धर्म से कम समानतावादी नही है। 

इसके अलावा, सामान्यतया उस समय विश्वास म कर पाने के कारण मौजूद 
रहते है, जब पश्चिम के, और दक्षिण एशिया के भी, लेखक यह सोचते हुए 
दिसायी पड़ते है कि वे हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम अथवा ईसाई धर्म के प्रभाव 
के बारे मे जब विना किसी सूक्ष्मता के विचार प्रकट करते है, तो वे कोई महत्त्व- 
पूर्ण वाव कहते है । कारण यह है कि जब वे इम धर्मो का उल्लेख करते हैं, तव 
वे उन्हें केवल संकत्पनाओं और शिद्धान्तों के रूप में ही लेते है। अक्सर उसे 
वोद्धिक और अमूर्त रूप में इन पर विचार होता है, जिस रूप में ये अपने धामिक 
साहित्य और विद्वत्तापूर्ण धामिक उपदेशों में दिखायी पडते हैं ।?* 

धर्म का वया प्रभाव होता है, इसके अध्ययन के लिये यह आवश्यक है हि 
हम घमे के उस स्वरूप पर विचार करें जो सामान्य लीगों में वास्तविक रूप 
में विद्यमान है: धामिक कर्मकाण्ड और विभिन्‍न स्तरों में विभाजित अत्यधिः 
भावनात्मक विश्वासों और मूल्याक नों की व्यवस्था, जो नियमित रूप से परम्परा 
मे प्राप्त सस्थागत व्यवस्याओं को, रहन-रहन के तरीको और दुष्टिकोणों को 
पवित्रता, हर स्थिति में पालतयोग्य वस्तु और अपरिवर्तनीयता प्रदात करती है; 
कम-बिकमित देशो के वे जन-समुदायों के बीच सामान्यतया जिस रूप में अनेर्क 
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धर्म विधमान है, और जिनमें कोई विशेष अन्तर दिखायी नही पड़ता, उनमें 

अन्धविश्वासों और हर प्रकार के असंगत निषेधो की भरमार दिखायी पडती है 
ओर ये ऐसी वातें होती हैं जिनका इन धर्मो के उच्च” स्तर पर प्रतिपादित 
शिक्षाओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 

लोकप्रिय धर्म की एक सामान्य विशेषता यह है कि वह सामाजिक निप्क्रियता 
उत्पन्त करने के लिए एक बड़ी शक्ति के रूप में काम करता है, और परम्परा 
से जो भी सामाजिक और आश्िक समानता प्राप्त है उसका समर्थन करता है। 
यदि कही भी मार्क्स के इस कथन का औचित्य सिद्ध हुआ कि धर्म लोगों के लिए 
अफीम का काम करता है, तो यह कम-विकसित देशो के गरीब लोगों के बीच ही 
हुआ । 
बतंमान सामाजिक और आशिक स्तरीकरण, जो इतिहास की उपज है, 
रीति-रिवाजो से समर्थित है और स्वयं इन रीति-रिवाज़ों को धर्म से समर्थन 
प्राप्त होता है, जिसका अक्सर यह अर्थ होता है कि गरीब लोग अपने कप्टो के 
खिल्राफ आवाज नहीं उठाते, उमका विरोध नहीं करते, बल्कि अपने दुर्भाग्य को 
देवताओ द्वारा निर्देशित मानते है । वे यह विश्वास करते है कि समस्त आधि- 
भौतिक शक्तियों ने उनके लिए यही विधान किया है ) 

कम-विकसित देशों के प्रगतिशील नेता लोकप्रिय धर्म को चुनौती देने से 
अक्सर बचते है। ऐसा लगता है कि वे अब इस बात पर अधिक भरोसा कर रहे 
हैं कि शिक्षा के प्रसार और अधिक प्रभावशाली संचार साधनों की व्यवस्था हो 
जाने पर, अधिक तक॑सम्मत आचरण की ओर लोगो का रुझान होगा। दक्षिण 
एशिया मे कम्युनिस्ट तक धर्म का विरोध न करने की सावधानी बरतते है । 

इन सामान्य मुद्दों का उल्लेख करने के बाद अब हम एक विचित्र विरोधा- 
भास पर आते हैं। 

सब कम-विकसित देशों की नीति सम्बन्धी घोपषणाओं में अधिक समानता 
की बात कही जाती है। अपने योजनाबद्ध विकास में वे बड़े सामान्य और 
विशिष्ट रूप से व्यापक जन-समुदाय के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाने का 
व्यावहारिक लक्ष्य अपने सामने रखते है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, इन देशों की 
एक भी सरकार ने यह घोषणा नही की कि कुछ विशेषधाधिकार-प्राप्त समृद्ध लोगों 
को और अधिक अमीर वनाकर अधिक असमानता की स्थापना करना उसका 
लक्ष्य है (20 हे 

जताकि एशिया और सुटरपूर्व के आधिक आयोग के शिवालय ने हाल में 
निष्कर्ष मिकाला है : 

“अधिकांश योजनाओं में यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है अथवा उनेका यह 
अभिप्राय होता है कि उनका प्रमुख उद्देश्य व्यापक जन-समृदाय के रहन-सहन के 
स्तर को पर्याप्त ऊँचा उठाना है और रहन-सहन को ऊँचा उठाने का यह कार्य 
निरन्तर जारी रहेगा तथा तैज़ी से आरथिक विकास को इस लक्ष्य की पूर्ति का 
साधन माना जाना चाहिए, अपने-आपमे एक लद्ष्य न॒हीं। बुनियादी तौर पर 
विफास आयोजन को 'सामाजिक! रुझान पश्रदाव करने के कार्य का उल्लेख लैंत 
देः राजनीतिक नेता अपने भाषणों मे अक्सर जोर देकर करते हैं ओर बुछ देशों 
में तो संविधान की व्यवस्थाओं के द्वारा इसे और अधिक प्रभावशाली बनाया 
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जाता है 7? 


भारत मे, जहाँ गैर-कम्यूतिस्ट कम-विकसित संसार के तिहाई से अधिक 
लोग रहते है, सरकार द्वारा मान्य समानतावादी आदर्शो की अभिव्यवित्त के लिए 
बहुत लम्बी-चौडी बातें कही जाती हैं। यही कारण है कि उस समाज को अभि- 
व्यक्त करने के लिए, जिसकी स्थापना की आकाक्षा भारत करता है 'हितकारी 
राज्य', 'वर्गंविहीन समाज” और 'सहकारी राष्ट्रमण्डल' जैसे शब्दों का ही इस्ते- 
माल नही किया जाता, बल्कि समाज जिस दिशा में आगे बढ रह है और यदा- 
कदा तो समाज के वर्तमान स्वरूप के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग होता है। 
यह भी बड़ी सामान्य वात है कि देश में घट रही घटनाओ के लिए “आशिक 
और सामाजिक ऋन्‍्ति' जैसी बातें कही जाती है। आज भी अक्सर वड़े उद्योग- 
पति और राजनी तिज्ञ, 'समाजवादी' अथवा ऐसी अनेक अभिव्य क्तियी का प्रयीर्ग 
करते हैं, जिसमे 'समाजवादी' शब्द आता है और इसे अक्सर नीति का व्यावहा* 
रिक लक्ष्य बताया जाता है |? हि 
यद्यपि भारत में आमूल परिवर्तनवादी शब्दाबती का सामान्य प्रयोग सबसे 
अधिक होता है, पर समानतावादी आदर्श का पालन करने और यह स्वॉ्ग रचने 
का प्रथास कि यह आदर्श व्यावहारिक नीतियो को प्रभावित कर रहा है, प्रायः 
संव कम-विकसित देशों में बडी सामान्य बात है। अन्तर इस वात पर जीर देनें 
भर का होता है। वस्तुत. समस्त आधुनिकीकरण के बादर्णो में, जिन्हें आयोजन 
की नीतियो के लक्ष्यों के रूप में सर्वेत्न अग्रीकार किया जा रहा है, किसी भी 
अन्य लक्ष्य को इससे अधिक प्रकट विश्वास के साथ व्यक्त नही किया जाता । रे 
विरोधाभास इसलिए उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रायः सब कम-विकतित देश 
में आथिक असमानता वढ़ती हुई दिखायी पड़ती है ।/* और सामाजिक 
अममानता, एक सामान्य अभिव्यवित के रूप मे यह कहना उचित होगा, सामास्य- 
तथा घट नहीं रही है ।?! 
इन प्रवृत्तियों को अधिक सूक्ष्मता से प्रदर्शित ऋरने के मार्य में केवल यही 
कठिनाई नही है कि कम-विकसित देशों मे सम्बन्धित आँकड़ी की सामान्य कमी 
है, वल्कि जिन लोगों के हाथो में नियन्त्रण है, उनमे यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि 
वे इस विरोधाभास का सामना करने से बचते हैं और असमानता का क्‍या हो रहा 
है इसके बारे में अधिक गहराई से जाँच नहीं करते।*” यह वात और उन 
पुराननपंथी नीतियो को दुरगामी और आमूल परिवर्तंतवादी नीतियों के रूप मे 
प्रकट करने की सामान्य प्रवृत्ति, जबकि ये पुरावनपंथी नीतियाँ असमानताओं का 
और बढाती है,” अवसरवादी पूर्वाग्रही की सर्वव्यापी प्रवत्ति के अन्य उदाहरण 
प्रस्तुत करती हैं, जिनके ऊपर अध्यायय-- में विचार हुआ है। 


इस विरोधाभास---अधिक समानता के पक्ष में जोरदार शब्दी में घोषणाएँ 
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और अधिक असमानता की ओर आगे बढ़ने की प्रकट प्रवृत्ति का पारस्परिक 
विरोध--का स्पष्टीकरण निश्चय ही कम-विकसित देशों में सत्ता के वितरण 
से सम्बन्धित है ।?” 
कम-विकसित देशों में प्रायः सर्वत्न राजनीतिक सत्ता कुछ विशेषाधिकार 
प्राप्त वर्गो के हाथों मे ही है और इस स्थिति पर इस तथ्य का प्राय: कोई प्रभाव 
नही है कि इन देशों में सरकार का स्वरूप कँसा है। इन वर्गों की प्रथम कोटि मे 
बड़े जमीदार, उद्योगपति, साहुकार, व्यापारी और उच्च सैनिक तथा असैमिक 
अधिकारी आते हैं । इन उच्च वर्गों के नोचे अन्य समुदाय आते हैं, जो मिश्चय- 
पूर्दक अत्यधिक गरीब लोगो के समुदाय से बहुत ऊँचे होते हैं, जिन्हें इन देशों मे 
आग मध्यम वर्ग! कहा जाता है और जिसमे प्रायः सब “शिक्षित” लोग 
आते हैं। 
इस “मध्यम वर्ग” में अधिकांशतया उस वर्ग को भी शामिल कर लिया 
जाता है, जिसे भारत में अवसर “गाँव का समृद्ध वर्ग' कहा जाता है। इस वर्ग 
में किसान-जमीदार और कुछ अमीर काश्तकार आते हैं, जो गाँवीं में ही रहते 
हैं। इस वर्ग में मैनेजर, व्यापारी, साहुकार, अफसर और ऐसे अन्य लोग आती हैं 
जो स्थानीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नियन्त्रण की दृष्टि से 
सामान्यतया सर्वोपरि स्थिति मे होते हैं । 
वस्तुतः यह शब्दावली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह गलत है । तथा- 
कृथित “मध्यम वर्ग' के लोग केवल पश्चिमी समाजों की शब्दावली की दृष्टि से 
ही मध्यम वर्ग के हैँ---ये भूतपूर्व उपभिवेशों और इससे भी अधिक सही ढंग 
से, पश्चिम के उन देशों के तमाजों के सन्दर्भ मे मध्यम वर्ग के हैं, जो इन देशों 
पर शासन करते थे! 'शिक्षित' शब्द को इस कारण से अपना सच्चा राजनीतिक, 
सामाजिक और आधिक महत्व प्राप्त होता है कि बहुत कम लोग शिक्षित हैं। 
कम-विकसित देशों मे इन सब वर्गों को उच्च वर्ग के ही अन्तर्गत समझा 
जाना चाहिए। समस्त 'शिक्षितों' और सामान्यतया “मध्यम बर्ग' को जोड 
कर भी, यह उच्च वर्ग अपने समाजों में एक बहुत छोटा ऊपरी हिस्सा बना 
रहता है। 
शाप यहाँ हमें इस बाल का उल्लेख करना होगा कि कम-विकसित देशों मे 
जी अनेक कर सम्बन्धी और अन्य ;आक हो रहे हैं, और जिन्हे अधिक आ्थिक 
समानता के स्थापना की दृष्टिकोण से मध्यम वर्ग के हित में बताया जाता है, एक 
उच्च-उच्च वर्ग को क्षति पहुँचाकर किये जाते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण से इन 
, ० ० 7 इस सीमित उद्देश्य की 
न. है प.्रक से अधिक उच्च वर्ग के 
॥ है। यहाँ हमे उच्च वर्म 
री * हे नता की स्थापना की दिज्षा 
में वास्तविक प्रगति तभी हो सकती है, जब गरीब लोगों के विशाल जन-समुदाय 
के हितों की चिन्ता की जाये। 
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यह विशाल निर्धन जन-समुदाय अधिकाशतया निष्क्रिय, उदासीन और अपनी 
मांगों को प्रकट न करने वाला है। यह शायद ही कभी अपने हितों को आगे 
बढाने और उनकी रक्षा करने के लिए सगठित हो पाता है। इस सम्बन्ध में एक 
बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा : “जो लोग सचमुच गरीब है, वें कभी हड़ताल 
नही करते, उनके पास प्रदर्शन करने के म तो साधन है और न ही शक्ति । बहुत 
समय पहले माव्स ने भी गरीबों के सन्‍्तोप और मॉम की कमी के वारे में 
शिकायत की थी। 
इस गरीब जन-समुदाय को धामिक उन्मांद, जातीय पूर्वाग्रहो, ईर्ष्या और 
हंप के आधार पर तथा एक-दूसरे की जमीन और घरेलू सम्पत्ति चुराने तथा 
दुकानों को लूटने के प्रति जो संकोच और निषेध का भाव रहता है, उसमे ढील 
देने का अवसर प्राप्त होने पर दगों और हिसा के लिए भड़काया जा सकता है । 
भारतीय उपमहाद्वीप के भारत और पाकिस्तान में विभाजित होने के 
समय सामाजिक व्यवस्था वड़े पैमाने पर ध्वस्त हो गयी थी और इसके बाद भी 
ऐसी अनेक परिस्थितियों में इन दोनों देशों में अपैक्षाकृत छोटे प्रमाने पर यही 
हुआ ।” नाइजोरिया में धामिक और जातीय घृणा ने गृहयुद्ध को जन्म दिया और 
ऐसे ही संधर्ष अफ्रीका के नव-स्वतन्त्र देशों के अनेक हिस्सों में शुरू हो गये हैं 
अथवा इनके लक्षण दिखायी पड रहें है। यदाकदा ऐसे दगे वर्ग संघर्ष का नाटक 
करते है, उदाहरण के लिए भारत उपमहाद्वीप के विभाजन के वाद जो व्यापक 
अव्यवस्था हुई उसमें अनेक हिन्दू जमीदारो को पूर्व-पाकिस्तान से भगा दिया 
गया, अथवा मलाया के हाल के दरगों का उल्लेख किया जा सकता है, जिसके 
परिणामस्वरूप एक आपतकालीन सरंकार की स्थापना हुई और इसे मलाया के 
संवैधानिक संसदीय लोकतस्त्र के स्थान पर एक निरंकुश शासन की स्थापना 
कहा जा सकता है। 
कम-विकसित ससार के अनेक हिस्सों में समय-समय पर जमीदारों के 
खिलाफ झिसानों के छुटपुट विद्रोह होते रहे है |" लेकिन प्राय. नियमित रूप से 
यह उसी प्रकार निरथंक रहे, जिस प्रकार गृहयुद्ध से पहले की शताब्दियों में 
संयुक्त राज्य अमरीका में गुलामो के विद्रोह हुए थे । इन विद्रोही में संगठन का 
अभाव था और इनकी कोई स्पप्ट योजना भी नही थी तथा इन्हे बहुत आसानी 
में दवा दिया गया था । 
जब सार्वजनिक नीति का प्रश्न आता है, कम-विकसित संसार में जन- 
समुदाय राजनीति का लक्ष्य बन जाता है, पर शायद ही कही यह इसकी विपय- 
वस्तु बन पाता हो। जो विभिन्‍न समूह उच्च वर्ग का निर्माण करते है, और 
जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, उनके भीतर आपसी समसौतो, एफ-दूसरे 
हा ५ और यदा-कदा भीतरी ज्ट़ाई के द्वारा जन-समुदाय पर शासन 
गीता है । 
जब विभिन्‍न कम-विकसित देशों में 'जनमत' का उल्लेख किया जाता है, 
तो बस्तुतः: इसका अभिप्राय अधिकाशतया उन लोगो के मत से हीता है, जो 
अपनी वाव उठा सकते है और ये सामानन्‍्यतया उच्च वर्ग के लोग ही होते हैं। 
असर थे लोग इस वात को स्पष्ट नहीं करते, जो इस सम्बन्ध में भाषण करते 
हैं अथवा लिखते हैं, चाहे ये लोग स्वर्य इन देशों के हो अथवा पश्चिम के रहने 
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बले । 
कम-विकसित देशों में राजनीतिक विकास के वैज्ञानिक लेखन मे भी अक्सर 
इस गलत शब्दावली का प्रथोग होता है । यह अवसरवादी पूर्वाग्रह का एक और 
उदाहरण है और इसमें उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया जाता है, जो 
पश्चिम के विकसित देशों में विद्यमान है, जिसके बारे में हमने अध्याय-- मे 
विचार किया है । 
दक्षिण एशिया के अधिकाश अन्य देशों के विपरीत भारत तेजी से सार्ब- 
भोम वयस्क मताधिकार के आधार पर संसदीय प्रणाली की स्थापना कर सका 
और इसके वाद इस प्रणाली की रक्षा में भी सफल रहा। इस प्रणाली के अन्त- 
गंत संयुक्त राज्य अमरीका से भी अधिक व्यापक पैमाने पर लोग चुनावों मे 
हिस्सा लेते हैं और सम्भवत. इस प्रणाली का गैर-कानूनी ढंग से अथवा कानून- 
सम्मत तरीके से उतना उल्लंघन नहीं हुआ जितना अमरीका में हुआ है। नाग- 
रिक स्वतन्तताओं और विशेषकर विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता की रक्षा बड़ी 
तत्परता से की गयी है ! 
इसके वावजूद भारत की सरकार सामाजिक ओऔर आशिक गतिहीनता की 
सरकार रही है। लोकतन्त्न ने अधिकाश गरीब लोगों को स्वर्य अपने हितों को आगे 
बढाने के लिए सत्ता पर अधिकार करने और अपने हितों के लिए सत्ता के उपयोग 
के निमित स्वयं को संगठित करने की प्रेरणा और क्षमता प्रदान नही की है। सत्ता 
का हे उच्च वर्म के व्यक्तियों और समूहो के बीच ही मोदे तौर पर सीमित 
रहा है। 
यह तथ्य कि राजनीतिक सत्ता उच्च वर्ग के व्यक्तियों और समूहों के हाथों 
में है और व्यापक जन-समुदाय' निष्क्रिय बना हुआ है, एक ऐसी स्थिति है, जो 
दक्षिण एशिया के सब देशों में व्याप्त हैं। इस तथ्य का इस वात पर कोई प्रभाव 
नही पडा है कि कुछ देशों मे अपनी माँगें प्रकट करने वाले उच्च वर्ग के लोगों के 
वीच खुले और स्वृतन्त्र विचार-विमर्श की अनुमति है। ये वे देश है, जिन्होंने 
संसदीय लोकतन्त्न के स्वरूप को कायम रखा है और व्यापक तागरिक अधिकारों 
की रक्षा की है। 
दक्षिण एशिया के कुछ अन्य देशों मे सरकारों का तख्ता उलटने के बाद, जिन 
अधिक निरंकुश सरकारों की स्थापना हुई है, उसके परिणामस्वरूप, इस बुनियादी 
इृष्टिफोण से कोई, अन्तर नही जाया है। राजनीतिक शासन में परिवर्तन उस 
गरीब जन-समुदाय के दवाव के परिणामस्वरूप नही हुआ, जी अपने हितों के प्रति 
राजनी तिक दृष्टि से अधिक सजग हो गया हो और सामूहिक कार्रवाई के लिए 
संगछित्त हो गया हो ॥7 
इसके विपरीत नियमित रूप से इसका अर्थ उच्च वर्ग के विभिन्‍न समूहों के 
बीच सत्ता का हस्तान्तरण होता है और अक्सर सेना के उच्च अधिकारी सता 
पर अधिकार 'कर लेते हैं ओर इसके वाद सत्ता पर अपना एकाधिक्रार बनाये 
रखने के प्रयास में लगे रहते हैं। पर सत्ता का उपभोग उच्च वर्ग के अन्य समूही 
के माय विभिन्‍न सीमाओं तक मिलकर किया जाता है। 
किसी सरकार का तख्ता उलटने के कारण साधारणतया कुप्रबन्ध और 
भ्रप्टाचार बताये जाते हैं ।॥ (देखिए अध्याय--7) सा पर ऐसे किसी भी 
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अधिकार से पहले ओर उसके बाद भी सामान्य जन-समुदाय राजनीतिक प्र भाव 
से वंचित रहता है और पहली सरकार का तख्ता उलठने की कार्रवाई उनकी 
कोई भी चिन्ता किये बिना की जाती है| 
पाकिस्तान मे एकदम हाल मे जो जबरदस्त राजनीतिक उथल-पुथल हुई हैं, 
और ये पंक्तियाँ लिखते समय जिनका अन्त भी नही हुआ था, इस सामान्य नियम 
का अपवाद नहीं हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति अयूब खान के श्रध्यक्षता में जो निरकुश 
सरकार सन्‌ !958 से सत्तारूढ थी, उसके विरुद्ध उच्च वर्ग के विभिन्‍न समूहों 
ने मिलकर मोर्चा बनाया, इसमें स्वयं को 'मध्यम वर्ग' कहने वाले वर्ग का बड़ा 
'हिस्सा शामिल था । इस वर्ग में विद्यार्थी भी शामिल माने जाते हैं । 
सन्‌ 958 में सरकार का तख्ता उलटने से पहले जो “लोकतनन्‍्त्ी” शासन 
थे, वे हर दृष्टि से पुरी तरह असफल रहे और इसके परिणामस्वरूप व्यापक 
भ्रष्टाचार फैला और आर्थिक, सामाजिक तेथा राजनीतिक गतिहीनता कायम 
रही । अयूब खान और उनकी सरकार ने अच्छा समारम्भ किया। सर्वाधिक 
कुख्यात ढंग से कानून तोडने वाले लोगो में से कुछ को सजा दी, कुछ सीमा तक 
सामाजिक अनुशासन कायम किया और जायोजन के लक्ष्य के रूप में समस्त 
आधुनिकीकरण आदर्शो का समर्थन किया--बस सामान्य जन-समुदाय के लिए 
अधिक समानता की स्थापना के प्रयास को घटाकर दर्शाया गया अथवा इसे 
मात्र मौखिक प्तमर्थन दिया गया । 
वस्तुतः यह नया शासन पुराने शासक वर्ग का प्रतिरक्षात्मक पुनर्गठन था 
और इस खतरे को पहले ही देखा जा सकता था कि कालान्तर मे यहू फिर राज- 
नीतिक, संद्धान्तिक और नैतिक दृष्टि से पतन के गर्त मे गिर जायेगा । लेकिन 
हाल में हिंसक विद्रीह शुरू होने तक, इस शासन को दो कारणों से सम्भव आधिक 
विकास का श्रेय प्राप्त था: पिछले “लोकतन्त्नी' युग के दौरान जो प्रायः पूर्ण 
निष्करियता कायम हो नयी थी, यह उससे वाहुर निकल आया था और इसका नये 
शासन के लिए प्रत्यक्ष लाभ दिखायी पड़ता था और इसे भारत की तुलना में 
विदेशी से, मुख्यतया संयुक्त राज्य अमरीका से, प्रति व्यक्ति विभिन्‍न प्रकार की 
दुगनी सहायता प्राप्त हुईं थी ! संयुक्त राज्य अमरीका में इस निरंकुश शासन 
की उपलब्धियो की बेहद प्रशंसा की गयी थी और हावंर्ड विश्वविद्यालय के 
अर्थशास्त्रियों की टोली ने इस सफलता का बड़ा विज्ञापन किया, जि्होंने 
पाकिस्तान के लिए योजनाएँ बनाने में हिस्सा लिया था, लेकिन जिन्हे अब 
समाचार-पत्नो में प्रकाशित रिपोर्टो के अनुसार वहाँ से खदेड़ा जा रहा है ।** 
लेकिन नथी आय ओर इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न सम्पदा की प्रवृत्ति 
उच्च-उच्च वर्ग के सदस्यों के हाथों में ही पहुँचने की रही और कुछ सीमा तक 
खेती में लगे 'मध्यम वर्ग! को भी इसका लाभ मिला, जबकि शहरों में रहने वलि 
बेतनभोगी वर्मों का वेतन बढने नही दिया गया | एक बार फिर ख्रष्टाचार कल्पता- 
सीत ही गया और इससे उच्च सैनिक और असैनिक अफसर, मन्त्री और स्वयं 
अयूब भी तथा/अथवा उनके रिएतेदार नही बच्चे । कहा जाता है कि एक उद्योग- 
पति ने इस भ्रष्टाचार का कारण समझाते हुए कहां: “**“इस देश में अब 
पभ्रप्टाचार पहले से भी बेहद वुरी स्थिति में है। जब चोटी के लोग अमीर होते 
जा रहे हैं तो हर आदमी यही करता है । हम सब लोगों ने--व्यापारियों, 
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नौकरशाहो, मन्त्रियों ने--मिलकर जनता के शोषण के लिए संगठन बना लिया 
ह्ठै [/अ 
पाकिस्तान की सफलता की कहानी के दूसरे पहलू की जानकारी अमरीकी 
जनता को नही दी गयी और यह भी लगता है कि उनकी सरकार को भी उस 
समय तक यह जानकारी प्राप्त नही हुई, जब तक भण्डा नहीं फूट गया और पेशेवर 
रिपोर्टरों ने इस पर गहरी नजर नहीं डाली। यह असामान्य बात नहीं है कि 
पत्रकारों को सच्चाई का पता लगाना और इसे जनता को बताना पड़ता है-- 
अजवकि राजनयिक ओर गुप्तचर सूत्र इसका पता नही लगाते और प्रोफेसर लोग 
उलझन में डालने वाली बाती पर चुप्पी साधे रहते हैं । 
इस प्रकार मध्यम वर्ग और उच्च-5च्च वर्ग के उन लोगों के लिए, जो अपनी 
आवाज नही उठा सके थे अथवा जिन्हें भ्रष्टाचार का लाभ प्राप्त नही हुआ था, 
और विशेषकर पिछले शासन से सम्बद्ध कुछ राजनीतिशों के लिए विरोध प्रकट 
करने का अच्छा मौका था । अयूब शासन के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी मुल्ला भी 
थे-...जो 'मध्यम वर्ग” का एक और समूह है, जो सदा आधुनिकीकरण के अभियान 
के प्रति सन्देहू की दृष्टि रखते थे | 
जब फरवरी 969 में अयूब का प्रभाव समाप्त हो गया और उन्हे एक 
नाममात्न का राष्ट्रपति बने रहने के लिए बाध्य किया गया और उन्होंने अपने 
राजनीतिक विरोधियों से सोदेवाजी शुरू की तब एक महत्त्वपूर्ण बात और कारण 
यह था कि अब वे संगठित सैनिक शक्ति के पूर्ण समर्थन के ऊपर निर्भर नही 
कर सकते थे। सन्‌ 965 में भारत से हुई लड़ाई में पाकिस्तान की सैनिक 
पराजय के फलस्वरूप सैनिक अफसरों में असन्तोप फैल रहा था। इसके परिणाम- 
स्वरूप कटु राष्ट्रवादी आत्रीश प्रकट हुआ था, जो समस्त “मध्यम वर्ग मे व्यापक 
रूप से व्याप्त था । 
जैसीकि कल्पना की जा सकती थी,” मध्यम वर्ग के सम्ृहो के चिद्रोह का, 
जिसका प्रतिनिधित्व बड़े ढीले ढंग से संगठित अनेक राजनीतिक पा्टियाँ कर 
रही थीं, प्रायः कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं था। केवल संसदीय लोकतन्तत की 
पुनर्स्थापना और उन्मुक्त नागरिक अधिकारों की स्थापना की ही माँग थी, जिसमे 
समाचारपत्नों की स्वाधीनता पर लगी पावन्दियाँ हटाने की माँग भी शामिल थी | 
अब क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन को शान्त नहीं किया जा सका, अतः यह 
आन्दोलन आबादी के अपेक्षाकृत निचले स्तर पर भी पहुँचा । पहले बडे उद्योगों 
में काम करने वाले श्रमिकों के छोटे-से वर्ग मे--जों पाकिस्तान जैसे देश में 
लगभग “मध्यम वर्ग' की हैसियत रखता है---औओर फिर पूर्वे पाकिस्तान के प्राय: 
हर प्रकार के लोगों मे यह आन्दोलन फैला जहाँ पश्चिमी पाकिस्तान के 
उपनिवेशवाद के खिलाफ राष्ट्रीय आक्रोश बहुत बढ़ा हुआ और व्यापक है ।*९ 
हे समय समानतावादी सुधार के नारे अक्सर और अधिक जोर से सुनायी पड़ते 
लगे। 
लेकिन मुख्यतया, विशेषकर पूर्वे पाकिस्तान में, जब इस आन्दीलन ने एक 
व्यापक आन्दौलन का रूप धारण करना शुरूकिया, तो इसके साथ हो पूर्व 
परिचित तरीके से उद्देश्यहीन दंगों, लूटमार, हत्याकाण्ड, आगजनी और सामान्य- 
तया असंगठित भीड़ की हिंसा शुरू हो गयी । अब सेना के बड़ें और प्रभावशाली 
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अफसरो को एक बार फिर एक दूसरे जनरल के नेतृत्व में संगठित होना पड़ा और 
शोर मचाने वाले 'मध्यम बर्ग' के समूहों को अयूबव खान द्वारा दी गयी रियायतें 
वापस ले ली गयी, क्योकि इसी वर्ग ने यह विद्रोह शुरू किया था। मार्शल लॉ 
लगा दिया गया, संविधान को रह कर दिया गया और अन्य अनेक कानूनों को भी 
रह किया गया, विधानमण्डलो को भंग कर दिया गया और समस्त संगठित राज- 
नीतिक गतिविधि पर पावन्दी लगा दी गयी ! 

यह सम्भावित दिखायी पडता है कि एक बार फिर कुछ समय के लिए शान्ति 
कायम हो जायेगी, और पाकिस्तान भे सेना और उच्च-उच्च वर्ग के उन समृही 
का पहले से अधिक कठोर शासन किर कायम ही जायेगा, जिन समूहों का 
बलिदान सरकार की खोई हुई प्रतिष्ठा को कुछ सीमा तक पुन: ग्राप्त करने के 
लिए नही किया जा सकता । पर इस समय पूर्व-पाकिस्तान से जो व्यापक असन्तोष 
व्याप्त है, वह पहले की तरह ही विस्फोटक बना रहेगा। सम्भवत: लोकतन्त्र 
ओर अधिक नागरिक स्वतन्त॒ताओ के नये प्रयोग शुरू करने मे अभी समय लगेगा। 
हाल के वर्षो मे अयूब खान के प्रयोग से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, वह चेतावनी के 
रूप में सामने मौजूद रहेगा । 

यह अभी देखना शेप है कि नयी निरकुश सरकार ध्यापक भ्रप्टाचार को, जो 
अयूव खान के शासन के अन्तिम वर्षो मे बहुत अधिक फैला हुआ था और जिसने 
मध्यम वर्ग' के समृहो को विरोध प्रकट करने का अवसर प्रदान विया था, कित्त 
सीमा तक और कितनी तत्परता से समाप्त करती है ॥ यह भी इसी प्रकार 
अनिश्चित है कि क्या तया शासन उस उत्साह को कायम कर सकेगा जो पिछली 
सरकार के आरम्भिक वर्षो में उस समय दिखायी पडा था जब अयूव खान ने 
आधुनिकीकरण के कादर्शो के अनुरूप अनेक कदम उठाने का साहस दिखाया था। 
8 अनिश्चित है कि सेना के बडे अफसर कब तक सगठित रूप से काम करते 

१ 

इस समय जहाँ तक पूर्व-कल्पना की जा सकती है यह दिखायी पडता है कि 
फ्रिसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान में सामान्य लोगी के हाथ में वास्तविक सत्ता 
नहीं आयेगी । 


दक्षिण एशिया मे व्यापक जन-समुदाय की राजनीतिक निष्क्रियता के सामान्य 
नियम का एकमात्र स्पप्ट अपवाद विएतनाम के लोगों में धीरे-धीरे सामाजिक और 
राजनीतिक चेतना उत्पन्न होना है ।* इसका प्रभु स्पप्टीकरण दूसरे महायुद्ध से 
पट फ्रान्स के उपनिवेशी शासन के स्वरूप, युद्ध के दौरान जापानियों से सहयोग 
करने वाले वाइची शासन वाले फ्रान्स के नियन्‍्तण और इसके बाद की घटनाओं 
में मिलता है । विएतनामियों के दृष्टिकोण से उपनिवेशी युद्ध चौथाई शताब्दी से 
अधिक समय तक चला है। यह यूद्ध विएतनाम के अधिकाधिक लोगों के लिए एस 
विदेशी, श्वेत और समृद्ध राष्ट्र के सैतिक घुसपैठ के विश्ा्ध लडाई रहा है- 
पहले सथुतत राज्य अमरीया की सहायता से लड़ रहा यह देश फ्रान्स था और 
_495$4 के बाद यह देश केवल सयुक्त राज्य अमरीका रह गया ! 
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इन श्वेत विदेशियों द्वारा अपने-आपको विएतनामियों पर थोपने ओर 
आक्रामक कारंबाइयाँ करने तथा देश के विशेषाधिकार-प्राप्त समूहों से सहयोग 
करने के परिणामस्वरूप, एक प्रकार का विएतनामी राष्ट्रवाद व्यापक रूप से 
फैला, जो अब सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से आमूल परिवर्तेनवादी विचार 
से भर गया है। 
ब्रिटेन के अपने भारतीय साम्राज्य से तेजी से, बिना किसी शर्ते के और यहाँ 
तक कि उदारतापूर्वंक वापस लौट आने की कारंवाई ने, इसके विपरीत, स्वतम्तत 
भारत को एक ऐसा देश बना दिया, जहां राजनीतिक लोकतन्त़ का सर्वाधिक 
पूर्ण स्वरूप भी श्वामान्य जन-समुदाय को राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने 
के लिए प्रेरित नही कर सका । स्वतन्त्नता संग्राम में जिस आथिक और सामाजिक 
क्रान्ति का वचन दिया गया था, वह जल्दी ही अपनी गतिशीलता से वंचित हो 
गयी ॥!? 
हिन्द चीन में फ्रान्सीसियों की तरह, दूसरे महायुद्ध के बाद हालेण्ड निवासियों 
ने ईस्ट इंडीज में अपना उपनिवेशी शासन कायम रखने के लिए लगातार सैनिक 
प्रयास किये। इस कारण से और हार्लेण्ड के पश्चिम न्यूगिनी पर अपना कब्जा 
बनाये रखने के कारण---और इस सन्देह के कारण, जो पूरी तरह निराधार नही 
था कि संयुक्त राज्य अमरीका अपनी सेण्ट्रल इन्टेलीजेस एजेंसी (मी आई ए) 
के माध्यम से और दूसरे तरीकों से विद्रोहों को समर्थन दे रहा है--सुकार्णों को 
अत्यधिक उन्मादपूर्ण और प्रवल पश्चिम विरोधी प्रचार करने का अवसर 
मिला ।/ सुकार्णो श्वेत विरोधी और क्रान्तिकारी भावनाओं को ध्यापक रूप से 
फैलाने में सफल हुए, जिसे जापानियों ने इंदोनेशिया से रवाना होने से' पहले 
जानबूझकर बहुत प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा वहुसंक्यक इदोने शियाइयों और 
इंदोनेशिया में रहने वाले घीनी अल्पसंख्यकों के बीच जो तनाव मौजूद था उसका 
लाभ भी उठाया । आशिक क्षेत्र में चीनियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका के कारण यह 
तनाव स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ था, लेकिन जापा नियों ने इस तनाव को बढ़ाने 
में मदद दी थी। सम्भवत.- इन सब कारणों ने इंदोनेशिया में सामान्य लोगो को 
संगठित राजनीतिक गतिविधियों मे हिस्सा लेने के लिए जाग्रत किया, यद्यपि यह 
कार्य विएंतनाम की तरह प्रभावशाली ढंग से नहीं हो सका। 
विएतनाम की तरह ही एक नये साम्राजिक क्रान्तिकारी आन्दोलन ने, जो 
सामान्य लोगों में फैल चुका था, एक प्रकार के राष्ट्रवादी साम्यवाद का रूप 
घारण किया । वर्तमान सैनिक सरकार, जिसे मुस्लिम पार्टियों के जमीदारों के 
उच्च वर्ग का समर्थन प्राप्त है--और जिसे संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य 
पश्चिमी देशों से सहायता मिल रही है---और जिसकी स्थापना 965 की शरद 
ऋतु की भयंकर घटनाओं के बाद हुई थी, शायद अधिक स्थिर साबित न हो 
सके ४४ 


पश्चिमी हस्तक्षेप, विशेषकर जब यह सैनिक हस्तक्षेप का रूप ले सेतः है, 
किसी कम-विक्रसित देश में जन-सामान्य को राजनीतिक चेतना ओर गति के 
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उच्च स्तर तक ऊपर उठा सकता है, जो अन्यथा वहाँ मौजूद नही होती ओर इस 
प्रकार यह राजनीतिक चेतना एक शवित चन जाती है। यह बडा विद्रूपपूर्ण 
विचार है कि यह नयी सामूहिक गतिविधि, जो पश्चिम के हस्तक्षेप के कारण 
उत्पन्न होती है, पश्चिम के विरुद्ध कार्य करती है--विशेषकर शीतयुद्ध के 
कारण उत्पन्न ससारबव्यापी स्थिति मे--और आसानी से इसका साम्यवाद से 
गठजोड हो जाता है। 

ये बातें कहते समय मेरे मन में विएतनाम की वात थी और सम्भवतः उस 
सीमा तक इन्दोनीशिया की भी जो भविष्य में प्रकट होगी । लेकिन कम-विंक- 
सित देशों मे और भी समानान्तर उदाहरण है। लेटिन अमरीका में संथुक्त राज्य 
अमरीका की आर्थिक और यदा-कदा सैनिक शक्ति की दृष्टि से मौजूदगी और सी 
आई ए तथा अन्य संगठनों द्वारा अमरीका की गुप्त गतिविधियों के बारे में सामान्य 
जानकारी व्यापक जन समुदाय के कुछ हिस्सों को अधिक सतर्क और राजनीतिक 
इंष्टि से चेतनायुक्‍तत बनाती है। इसके बाद ऐसा कोई भी आन्दोलन अमरीका 
विरोधी बन जाता है और यह दूरगामी परिवर्तत चाहने वाले किसी आन्दोलन 
का कुछ स्वरूप धारण कर लेता है । जंसाकि एक अमरीकी अर्थशास्त्री मार्टित 
ब्रॉनफन बे नर मे काफी समय पहले एक बडे प्रतिभासम्पन्त लेख में उल्लेख किया 
था*! कि बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी निवेश के राजनीतिक प्रभाव किसी कऋरान्ति- 
कारी स्थिति के स्वरूप को बदल सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक यथास्थिति 
के लिए शक्तिशाली समर्थन बनने के स्थान पर, यह निवेश जब्त करने की 
कार्रवाइयो के लिए प्रलोभन बन जाते है। जब ये निवेश बहुत बड़े पैमाने पर 
होते है तो इन्हें जब्त करने की कार्रवाइयों को किसी करान्तिकारी सरकार के 
लिए आधिक लाभ की बात समझा जाता है । 

निःसन्देह यह सच है कि आधुनिकीकरण के आदशों की तुलना में राष्ट्रवाद 
को कम-विकसित देशो के सामान्य लोगों में फैलाना कही अधिक आसान है 
और यह वात्त अभीर और श्वेत पश्चिभी देशों के विदेशियों के विरुद्ध आक्रोशपूर्ण 
राष्ट्रवाद के बारे में विशेष रूप से सही है । 

अतः यह आश्चयं का विपय नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण-पंश्चिम 
अफ्रीका और रोडेशिया मे नीग्रो बहुसख्यको में व्यापक रूप से आक्रोश फैल रहा 
है। ओर इन लोगों के भन में उन अल्पमत सरकारें काया तख्ता उलट देने का 
संकल्प जग रहा है, जो इन्हे दवाये हुए हैं । इस बात पर भी आश्चर्य नहीं होता 
चाहिए कि इसके बाद यह राष्ट्रवादी आकोश, श्वेत लोगी के विश्द्ध और विशेष- 
कर पश्चिम की महान्‌ शक्तियों के विरुद्ध भड़क सकता है । 

यह भी स्पप्ट रूप से दिखायी पड़ता है कि ये महाशक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र के 
निर्णयों को लाग्रू करने के लिए उक्त अत्पमत सरकारों के विरुद्ध प्रभावशाली 
प्रतिवन्ध लागू करने में अनिच्छूक दिखायी पड़ी । इतना ही नही, ये महाशवितय्याँ 
अपने व्यापारिक हितो को विनियोंग और अन्य साधनो से दक्षिण अफ्रीका की 
अच्छी व्यापारिक स्थिति का लाभ उठाने के लिए अनुमति देती हैं ) यह कारण 
नीग्रो लोगों के इप्टिकोणों को कम राप्ट्रवादी अथवा कम प्रभावशाली नदी बनाता 
कि ब्रिटेन में ऐसे व्यापारिक हितो को श्रमिकों का उदारतापूर्ण समथेन श्राप्त है, 
“जो अपना रोजगार और आय यो देने की आशंका से भयभीत होते हैं। 
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इस वात के भी प्रमाण हैं कि अफ्रीका में पुरतंगाल के उपनिवेशों मे नीग्रो 

लोगों का विद्रोह अब जन-सामान्य को राजनीतिक चेतना और गतिविधि के लिए 
प्रेरित कर रहा है । यह तथ्य कि प्राय: पूरा श्वेत पश्चिमी संसार पुर्तगाली उप- 
निवेशवादियों को व्यापार, विनियोग और यहाँ तक कि हथियारों को सप्लाई के 
द्वारा भी सहायता पहुँचा रहा है, अफ्रीका के इस नव-राष्ट्रवाद को व्यापक रूप 
से पश्चिम विरोधी और श्वेत विरोधी बना देता है। पुतंगाल को यूरोप के मुक्त 
व्यापार संघ की सदस्यता और पश्चिमी संसार के समस्त वाणिज्य ओर सेनिक 
संगठन की सक्तिय भागीदारी के कारण यह सहायता प्राप्त होती है । 

न्यूज वीक'* में प्रकाशित एक अत्यधिक दिलचस्प भेंटवार्ता में अफ्रोका के 
एक सर्वाधिक बुद्धिमान अफ्रीकी नेता जाम्विया के राष्ट्रपति कैनेथ डी० कौंडा ने 
अन्य वातों के अलावा ये विचार प्रकट किये * 

“लेकिन जी देश स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने वालों को (रोडेशिया, 
दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका और पुतंगाली गिनीं, अंगोला और भुजाम्वीक मे), 
सहायता देने के लिए तैयार दिखायी पड़ते हैं वे केवल पूर्वी ग्रुद के ही देश हैं । 
पश्चिम के देश हथियार देकर उनकी सहायता नही करेगे । सच्चाई यह है कि 
दक्षिण अफ़रीका मे जातीय आधार पर नियन्त्रित और शासित देशों में वहुत बडें 
पैमाने पर पश्चिम के देशों की पूंजी लगी है। भौतिक लाभ के समक्ष नैतिक 
मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्यों का स्थान गोण हो गया है, जो वस्तुत. पश्चिम के 
लिए केवल छोटी अवधि में ही लाभदायक हो सकता है । लम्बी अवधि की दृष्टि 
से पश्चिम के देशों को यह स्वीकार करना होगा कि एक दिन ये भरुरिल्ला योदा 
अपने देशों के नेता बनेंगे ***** 

“मुझे यह कहना बेहद नापसन्द है, लेकिन मुझे केवल जातीय विस्फोट के ही 
लक्षण दिखायी नही पड़ रहे हैं, वल्कि सैद्धान्तिक विस्फोट के भी लक्षण दिखायी 
पड़ रहे हैं ओर मुझे भय है कि अन्त में यह एक ऐसा युद्ध होगा जिसमे, विएतनाम 
युद्ध की तरह, पश्चिम की शक्तियाँ दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव बरतने 
वाली के साथ मिलकर काले लोगों के विरुद्ध यह बहाना बनाकर लडेंगी कि 
साम्यवाद आ रहा है । 

राष्ट्रपति कोंडा का यह अभिप्राय है कि राजनयिक दवाव के द्वारा पश्चिम 
की शव्नियाँ समस्त दक्षिण अफ्रीका में समस्याओं का समाधान “वहुमत की इच्छा 
के अनुसार करा सकती हैं। यदि वे यह कार्य करती हैं, तो यह हथियार देने से 
भी अधिक महत्त्वपूर्ण होगा।” लेकिन "जास्वियां में स्वयं मेरे देशवासियों का 
जीवन और सम्पत्ति पुर्तंगाली सेनाएँ नप्ट करने में लगी हैं और इस काम में 
वे उन हथियारों का इस्तेमाल करती हैं जो उन्हे नाटो संगठन के सदस्य देशों से 
प्राप्त हुए हैं। हम सव जानते हैं कि इन हथियारों के बिना पुर्तगाली पूरी तरह 
में असहाय हो जायेंगे"****“जब मैं यहाँ इस स्थिति को देखता हूँ * तो मुझे 
लगता है कि मैं जाम्वेसी नदी पर किसी छोटी-सी नीका में बैठा हुआ है और 
यह नौका विक्टोरिया प्रभात की ओर तेजी से वढी जा रही है ।” 

अधिक सामान्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि गैर-श्वेत लोगों के ये और 
अन्य विद्रोह समस्त शेप कम-विकसित संसार में सजग लोगों में आशोशपूर्ण राष्ट्र- 

बाद का प्रचार कर रहे हैं मौर यह कम-विकसित ससार अधिफांगनया अश्वेत 
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लोगो का ही है। जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है, आक्रोशपूर्ण राष्ट्रवाद सामान्य 
लोगों मे भी अधिक आसानी से फैलता हुआ दिखायी पड़ता है और यह इन 
सामान्य लोगो को उनकी निष्कियता से छुटकारा दिलाने का कही अधिक महत्त्व- 
यूर्ण माध्यम भी वन सकता है। हर 
इस प्रकार यदि कुछ विशेष परिस्थितियों मे पश्चिम के विकसित देशों की 
नीतियाँ कम-विकसित देशों के सामान्य लोगो की सक्रिय बनामे और उनके ईस 
सक्तियता को पश्चिम विरोधी, श्वेत विरोधी और जातीय स्वरूप प्रदान करने की 
प्रेरणा देती है, तो विकसित देशों मे, कम से कम विश्व इतिहास के वर्तमान दौर 
में, प्रमुख नीतियाँ यह होती है कि कम-विकसित देशों में विशेषाधिकार प्राप्त 
समूहों को अपने देशों मे नीति निर्धारण पर अपना नियन्ध्ण कायम रखने के लिए 
समर्थन दिया जाये । 
विश्वव्यापी उपनिवेशी शक्ति प्रणाली में, जो दूसरे विश्व महायुद्ध तक चातू 
थी, एक ऐसी' व्यवस्था मौजूद थी, जो उपतिवेशी शक्ति को प्राय: (2 
से इन देशो के विशेषाधिकारप्राप्त समूहों के साथ ग्रठजीड़ करने की प्रेरणा देती 
थी । दन समूहों पर इस दृष्टि से निर्भर किया जा सकता था, क्योंकि इसका 
कानून और व्यवस्था' को बनाये रखने मे समान हित था, जिसका अधिकाशतया 
ह अभिप्राय होता था कि आर्थिक और सामाजिक यथास्थिति को कायम रखा 
जाये । 
अत अपने शासन को कायम रखते के लिए उपनिवेशी शक्ति यह अनुभते 
करती थी कि अपने उपनिवेश मे असमान सामाजिक और आशिक व्यवस्था की 
कायम रखा जाये अथवा इसे और अधिक मजबूत बनाया जाये। उपनिवे्शा 
प्रशासन की मुक्त व्यापार की श्रवृत्ति का यह प्रमुख तत्त्व था, जिसका उल्लय 
हमने अध्याय--] मे किया है। अक्सर यहाँ तक हुआ कि उपनिवेशी शकित में 
सम्बन्धित उपनिवेश में अपने शासन को दृढ बनाने के लिए नये विशेषाधिकारों 
और नये विशेषाधिकारप्राप्त समूहों का निर्माण किया ! 
इस वात में सन्देह नही है कि उपतिरवेशवाद की समाप्ति के वाद भी ऐसी ही 
बातें चत रही है और आज भी पहले की तरह उत कम-विकसित देशो में जा 
राजनी तिक दृष्टि से स्वतन्त्र है, उपनिवेशवाद का एक दुसरा स्वरूप दिखायी पड 
रहा है। यह बात लेटिन अमरीका के बारे में प्रमुख रूप से सही है। तब 
उपनिवेशवाद' शब्द के प्रयोग का यही प्रमुख ओचित्य है । 
जव उपनिवेशवाद द्वारा स्थापित राजनीतिक स्थिरता समाप्त हो गयी, तो 
यह स्वाभाविक ही था कि पश्चिम के समृद्ध देश ऐसे किसी भी नव-स्वतन्त्र देश 
के प्रति विशेष सहानुभूति दिखाते, जहाँ कोई कट्टरपंथी सरकार कड़ाई से ऐमा 
शासन कायम रखें हुए है, जिसके अन्तर्गत उपनिरवेशी युग से विरासत में 
प्राप्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति की परिस्थितियों को जँसे वा 
तैंसा रखा जा रहा हो । यु 
यह भी इसी प्रकार स्वाभाविक है कि पश्चिम के व्यापारिक हित ऐसे विसा 
देश मे पूंजी लगाने के लिए अधिक तत्पर थे। यह भी स्वाभाविक था कि उन्होने 
इन कम-विकसित देशों के अमीर और प्रभावशाली लोगो से ही अपने ध्यापा रिरके 
सम्बन्ध रघना पसन्द किया। यद्द भी स्वयं प्रमाणित है कि इस कार्रवाई ने 
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स्वदेश में इन समूहों की स्थिति को और अधिक मजबूत बनाया ।४४ 

इस तरीके अथवा श्रक्रिया का--अर्थात्‌ ऊपर वर्णित प्रवृत्तियों का स्वाभा- 
विक और प्राय” स्वचालित विकास---जोर देकर इसलिए उल्लेख किया गया है, 
ताकि यह बात स्पष्ट की जा सके कि यह भ्रवृत्ति पश्चिम के विकसित देशो के 
नीति सम्बन्धी निर्णयों से पूरी तरह स्वतन्त् रहकर पनपती' रहेगी । उदाहरण के 
लिए, स्वीडन की व्यापारिक कम्पनियाँ--जहाँ राज्य की किसी भी नीति में कम- 
विकसित देशों मे असमानता का समर्थन सम्भव नही है, लेकिन जहाँ इसके विपरीत 
नीति अपनाने के लिए सब लोकप्रिय संगठनों द्वारा जबरदस्त दबाव डाला जाता है--- 
ठीक वही प्रतिक्रिया दिखायेंगी जो संयुक्त राज्य अमरीका में दिखायी जाती हैं 
और इनका भी सम्बन्धित देशों में वही प्रभाव होगा । 


शीतयुद्ध ने इस प्रक्रि]ग को और अधिक मजबूत बना दिया। उपनिवेशों 
की समाप्ति के साथ-साथ शीतयुद्ध शुरू हुआ था और जैसे-जैसे उपनिवेशों की 
समाप्ति की कार्रवाई आगे बढ़ती गयी, शीतयुद्ध का तनाव भी बढ़ता गया। 
संयुक्त राज्य अमरीका ने इस प्रकार के अत्यधिक प्रभावशाली समथेन के लिए 
राज्य की नीति को माध्यम बनाया । यह कार्रवाई डलेस-मेकार्थी युग मे विशेष रूप 
से हुई, जब कम्युनिस्ट विरोध अमरीका की विदेश नीति का निर्णायक उद्देश्य 
वन गया था। और अमरीका ने इस प्रक्रिया को इस कारण से भी समर्थन दिया, 
क्योकि वह स्वयं को 'स्वतन्त्र संसार' का नेता होने के उत्त रदायित्वों का निर्वाह 
करने के लिए वाध्य समझता था। 

इस थुग्र में वित्तीय और सैनिक सहायता अत्यन्त प्रतिक्रियावादी शांसनो को 
अत्यधिक संकल्प से दी गयी । इसके बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई कि इन सरकारो 
ने यह धभकियाँ देकर निरन्तर स्थिति का लाभ उठाया कि यदि अमरीका से 
सहायता नही मिलेगी, तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा । आज यदि 
वित्तीय, वाणिज्यिक तथा सैनिक सहायता के वर्तमान वितरण पर नेजर 
डाली जाये, तो अधिक परिवर्तन दिखायी नही पड़ता । बस अन्तर केवल इतना 
है कि सहायता के लिए निर्धारित राशि, और अनेक इृष्टियो से इसका स्तर, घट 
गया हैं। (देखिए अध्याय--! ) 

लेकिन हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमरीका के प्रधुद्ध बौद्धिक और राज- 
नीतिक नेताओं ने निरन्तर बढती हुई दृढतां से इस प्रक्रिया को, जी उप निवेशी 
युग से विरासत में मिली है, जैसे का तैसा चलते रहने में निहित खतरे को देखा 
है। उन्होंने उस जोखिम को भी समझा है, जो दूसरे चरण में इसके विलकुल 
विपरीत हो जायेगी अर्थात्‌ यह कम-विकसित देशों मे जनसामान्य को राजनीतिक 
चेतना प्रदान करेगी और उन्हें इन गतिविधियों में हिस्सा लेने का बढावा देगी 
और फिर इसका स्वरूप अमरीका विरोध्री और अवसर पश्चिम विरोधी होगा । 
इतना ही नही, इसके परिणामस्वरूप ये देश किसी न किसी प्रकार के राष्ट्रवादी 
साम्यवाद को अंगीकार करने के लिए बाध्य होंगे । विएननाम में संयुक्त राज्य 
की नीति की भग्रानक असफलता, इन नेताओं की आलोचना का समस्त अमरीकी 
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राष्ट्र पर गहरा प्रभाव छोड़ेगी । 

इस वात को समझा जा सकता है कि इसपप्रतिक्रिया का यदा-कदा उपयोग 
संयुक्त राज्य अमरीका को कम-विकसित देशों को अधिक सहायता देने से रोकने 
के लिए किया जायेगा। यह भी हो सकता है कि पूरी तरह सहायता वन्द कर देने 
की माँग करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाये | यह माँग इस सिद्धान्त के 
आधार पर की जायेगी कि इस प्रकार की सहायताओ से संयुक्त राज्य अमरीका 
के ऊपर कुछ ऐसे दायित्व आ जाते है, जिनका अन्त सैनिक हस्तक्षेप में हो सकता 
है। लेकिन मेरा निष्कर्ष यह है कि इसके विपरीत हमे कम-विकसित देशों को दी 
जाने वाली सहायता में पर्याप्त वृद्धिकरनी चाहिए और इसके साथ ही सहायता के 
समस्त सिद्धान्त और इसे लागू करने के तरीके को भी बदलना चाहिए (देखिए 
अध्याय 9-8 ) । 

इससे भी अधिक बुनियादी तौर पर हमे कम-विकसित देशों के प्रति अपने 
इृष्टिकोण मे, विशेपकर उनके सामाजिक ओर आशिक स्तरीकरण और उनके 
इन स्तरों के सुधार-सम्बन्धी दृष्टिकोण और उपलब्धियों के प्रति अपने इृप्टि- 
बीण में परिवर्तन करना चाहिए । 

पन्द्रह साल पहले ही न्यायाधीश विलियम ओ० डॉग्रलस ने यह मत प्रकट 
फिया था कि यह बात अमरीका के विलक्षण इतिहास और महानतम महंत्वा- 
काक्षाओं के अनुरूप होगी कि वह विश्व ऋान्ति के अग्रिम दस्ते का नेतृत्व करे न कि 
जैसाकि आज तक हुआ है, संसार भर में राजनीतिक प्रतिक्रियावादियों का 
समर्थन करता रहे । भौर यह कहते समय वे रक्तपात और हृत्याकाण्डों की बात 
नही सोच रहे थे, बल्कि उनके मन में दृरगामी सुधारों की वात थी, जो राज- 
कि क्रान्तियों की हिंसा को रोक सकते हैं और इस हिंसा का स्थान ले सकते 
| 
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._ यदि विदेशों के प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाये, फिर भी कम-विकेसित 
देशों में समातता की प्रमुख समस्या यह है कि स्वदेश में विभिन्‍न शक्तियाँ प्राय: 
स्वतम्त् रूप से कार्य कर रही हैं। समानतावादी स्वाँग के विरोधाभात को समझाने 
के लिए कम्र-विक्रसित संसार के बड़े हिस्से में, जहां जन-समुदाय निध्क्रिय हैं और 
उच्च वर्ग के व्यक्ति और समृह शासन कर रहे है, राजनीतिक सत्ता के सामान्य 
वितरण पर जोर दिया जाता है जवकि अधिकांश कूम-विकमित देशों मे यथार्थ में 
बनमानता को कायम रखा जाता हैं और यहाँ तक कि इसे और अधिक बढ़ाया 
जाता है। 

उच्च वर्ग के लोगों ने भी, विशेषकर प्रमुख और विशिष्ट युद्धिवादी वर्ग के 
लोगों में, पश्चिम के समानतावादों आदर्शों को अंग्रीकार किया है और इनका 
समस्त “शिक्षित” लोगों में ध्रसार किया है । इन लोगो में प्राय: पूरा उच्च वर्ग आ 
जाता है। इम तथ्य ने इस प्रभाव को और भी अधिक बढ़ा दिया है कि साम्यवादी 
देशों से इस सम्बन्ध में जो प्रमाव पहुंचा बह भिन्‍न नहीं था । *? इन आदर्शों मे 


समानता का प्रश्न ५] 


साधारणतया आजादी से पहले के स्वतन्त्रता आन्दोलनों में अपनी भूमिकानिभायी । 
_ इन देशों में कुछ नेता निरन्तर इस विरीघाभास** पर जोर देते रहे हैं और यह्‌ 
कहते रहे हैं कि व्यापक रूप से स्वीकृत समानतावादी आद्शों को अमल में लाने के 
लिए अधिक प्रयास किये जाने चाहिए | जैसाकि भारत की एक सरकारी रिपोर्ट में 
स्पष्टीकरण दिया गया हैं: “अमीर, उच्च जाति के और शक्तिशाली लोगों को 
अपने अभागे भाइयों की स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए 
और आवश्यक बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए ।” 
लेखक का यह विचार है कि आदर्श उस समय अत्यधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य होते 
हैं, जब इनकी जड़ें प्रस्थाओं और लोगों के हृदयों में गहराई से पैठी हुई हों। जब 
मेरे कुछ सहयोगी यह विश्वास प्रकट करते हैं कि वे अपने विश्लेयणीं में लोगों की 
आत्मा अथवा अन्त.करण के प्रति अपील को कोई स्थान नही देते और वे इस 
प्रकार कठोर वैज्ञानिक इध्टिकोण अपनाते हैं, तो मैं केवल यही कहूँगा कि वे केवल 
शुद्ध अयथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते है । लम्बी अवधि की दृष्टि से प्रायः समस्त 
कम-विकसित देशों में समानतावादी आदर्शो का प्रसार निर्णायक महत्त्व का सिद्ध 
ही सकता है। ये वे आदर्श हैं, जो प्रवोधन के युग में पतपे और उस युग के वाद से 
हमारी विचारधारा उदार पश्चिम में अयवा पूर्व के कम्युनिस्ट देशों में कभी भी 
इन आदर्शों से वंचित नही रही ।४* 
लेकिन दिन-प्रतिदिन के विचार में इन आदर्शो को अक्सर और अत्यधिक 
प्रभावशाली ढंग से मूल्यांकन के निचले स्तर पर रखा जाता है और यह निचला 
स्तर हमारे आचरण को निर्धारित कर रहा है ॥ समानतावादी आदर्शों को 
महत्त्वपूर्ण बनने के लिए नीचे से दवाव की आवश्यकता होती है। और वस्तुतः 
अधिकांश कम-विकसित देशों में इसी बात का अभाव है । 
लिखित इतिहास में आज तक ऐसा कभी नही हुआ कि कोई विशेषाधिकार 
प्राप्त समूह स्वयं अपने आप और अपने आदर्शों को साकार करने के लिए, अपने 
विशेषाधिकारों को त्यांग दे और उन क्षेत्रों को, जिन पर उसका एकाधिकार है, 
अधिकारो से वंचित लोगों के लिए छोड़ दे । अधिकारो से वंचित लोगों को अधिक 
समानता की अपनी मांगो के प्रति अधिक सजग होना पड़ेगा और इन्हें साकार 
केरने के लिए संघर्ष करना होगा। इसी स्थिति में आदर्शों को सामान्य स्वीकृति 
कार्यशील और महत्वपूर्ण बन सकती है और यही कारण है कि मेरी राय में शासन 
करने वाले उच्च बर्ग मे सिद्धान्तों के स्तर पर समानतावादी आदर्शों को सामान्य 
रूप से स्वीकार करना कोई महत्त्व की वात नही है । 
लैकिन जब नीचे से इस प्रकार का दबाव प्रायः पूरी तरह गैर-मौजूद रहता 
है, जेसाकि अधिकांश कम-विकमित देशों में है, तो हमे इस वात पर आश्चर्य नही 
करना चाहिए कि उपनिवेशी युग के असमानतावादी स्ामाजिक और आधिक 
हे को कायम रखा जा रहा है और अधिक असमानता की प्रवृत्ति दिखायी पडती 
| 
इन परिस्थितियों में यह होता है कि जिन नीतियों को गरीब समुदाय की 
सहायता के लिए बनाया गया हैं, उन्हें या तो लागू हो नहीं किया जाता अथवा 
इनका लाभ उन लोगों को मिलता है, जो अधिक गरीब नहीं है / अयले अध्यार्यो 
में हम इस प्रत्रिया के संचातन के सम्बन्ध में कुछ उदाहरण रेंगे। 
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अन्त भे यह जोर देकर कहना होगा कि आदर्शों और यथार्थ के बीच जो 
खाई है, उसका स्पष्टीकरण बडा जटिल है और केवल वंचना भर कहकर इसे 
नहीं समझाया जा सकता | लोग जब अपने दिन-प्रतिदिन के प्रयासो मे अपने आदर्शों 
से समझौता करते है, तो वे सामान्यतया वंचनापूर्ण नही होते और दूसरो के कप्टो 
के प्रति पूर्ण उपेक्षा का भाव तो उनके मन मे और भी कम होता है । कम-विकसित 
देश के वौद्धिक नेता अक्सर यह विश्वास करते है कि उन्हें स्वयं को अपने राष्ट्र के 
आदर्शों के साथ एकाकार करना चाहिए। वहुत अधिक संक्ल्पशील और उत्साही 
लोग इसका प्रयास भी करते है। 

उच्च वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यह वर्ग 
समानतावादी विचारों का वाहक रहा है और आज भी है। यह कहा जा सकता है 
४ यदि घटनाक्रम इसे कभी चुनौती देगा तो इसकी नैतिक स्थिति कमजोर ही 
हेगी ।* 

“विकास की राजनीति” जीर्पक भाग-4 मे कम-विकसित देशो में सत्ता की 
स्थिति के बारे मे इस विचार को आगे वढाया जायेगा। वहाँ हम इन देशो में 
घटित उन घटनाओं पर विचार करेंगे, जो शासन करने वाले उच्च वर्ग के इन 
52835 सुधारो के प्रति प्रतिरोध को मजबूत अथवा कमजोर बना 
सकती है। 


अध्याय : 4 


खेती 


. महत्त्वपूर्ण तथ्य 

सम्भवतः दक्षिण एशिया, उत्त र-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और 
लेटिन अमरीका के प्रमुख कम-विकसित क्षेत्रों, तथा इन क्षेत्रों के विभिन्‍न देशो 
और यहाँ तक कि अनेक देशों के विभिन्‍न जिलों! के बीच जितने अधिक अन्तर 
ड के क्षेत्र में है, उतने अधिक आधथिक गतिविधि के अन्य किसी क्षेत्र में 
नही । 

कृषि नीति सम्बन्धी इस अध्याय में सवंत्ष इस बात वग एक सामान्य तथ्य 
के रूप मे स्मरण रखा जाना चाहिए; क्योकि इस अध्याय के शेप भाग में जो 
भी बातें कही गयी है, उनमें से प्रत्येक के धारे मे किसी अपवाद का उल्लेख करना 
आसान है। यद्यपि जो बातें कहीं गयी है वे सही है। इसके बावजूद सब अथवा 
प्रायः सब कम-विकसित देशों में खेती की कुछ ऐसी सामान्य परिस्थितियाँ है, 
जिनका उल्लेख करना आवश्यक है । 

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज विकसित देशों में जो खेती 
होती है वह दी भिन्‍न किस्मी की है ।? पहली किस्म की खेती में विशाल क्षेत्रों मे 
जमीन का व्यापक उपयोग होता है और इस किस्म की खेती उत्तर अमरीका, 
आस्ट्रेलिया और रूस के कम आवादी वाले इलाको में होती है! इन इलाको मे 
कभी-कभी भूमि की प्रति इकाई के हिसाव से कम उत्पादन होता है ! दूसरे किस्म 
की खेती में कृपि भूमि का सघन उपयोग होता है और जमीन की प्रति इकाई के 
हिसाब से ऊँची पैदावार मिलती है! इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों मे होती है, 
जहाँ मनुष्य और भूमि का अनुपात ऊँचा है। यूरोप और जापान मे विभिन्‍न 
सीमाओ तक यह खेती होती है। 

कम-विकसित देशों के अधिकाश हिंस्सो में खेती इन प्रमुख समूहो में से 
किसी के भी अन्तर्गत नहीं आती । इसका तीसरा ओर अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण समुह 
है। अर्थात्‌ यह समूह उन इलाकों में जहाँ मनुप्य और भूमि का अनुपात बहुत 
ऊँचा है, जमीन के व्यापक उपयोग का है । जैस।कि स्वाभाविक है, इस पारस्परिक 
सम्बन्ध से विनाशकारी रूप से तीची वास्तविक आय उपलब्ध होती है; क्योकि 
खेती की प्रति एकड़ उपज ही वहुत कम नही है, बल्कि कुल श्रम शवित का एक 
बहुत बड़ा हिस्सा इस अत्यधिक कम कृषि उत्पादन में लगा हुआ है। 

इस प्रकार दक्षिण एशिया में चार में से केवल एक श्रमिक इस मामूली 
फसल को उगाने के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए उपलब्ध है, जबकि संग्र॒क्त 
राज्य अमरीका मे दस में से नौ और यूरोप मे तीन में से दो से अधिक अमिक 
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खेती के अलावा अन्य कार्यों में लगे है। ऐसे समग्र तुलनात्मक अध्ययनों से यह 
स्पष्ट होता है कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र की बुनियादी आथिक समस्थाएँ क्‍या 
हैं। इनसे अन्य कम-विकसित देशों की स्थिति का भी आभास मिल जाता है। 
हमे सवसे पहले इस तथ्य पर विचार करना है कि अधिकाश कम-विकसित 
देशों में प्रति एकड उपज वहुत कम है? और इसके वाद ही हम इस दूसरे तथ्य 
पर विचार करेंगे कि श्रम शक्ति का उपयोग भी भरपूर नहीं होता। प्रति एकड 
अत्यन्त कम उपज के तीन प्रमुख अपवाद है । 
एक अपवाद उन देशों में देखने को मिलता है, जहाँ बागानों की फसल 
का महत्त्वपूर्ण योगदान है । इस कोटि में लेटिन अमरीका के कई देश और दक्षिण 
एशिया भें श्रीलनक्ा और मलाया आते है। यह बात उन क्षेत्रों मे विशेष रूप से 
सही है, जहाँ बागानो पर पश्चिम यूरोप के लोगो का स्वामित्व है और थे ही 
उनका प्रवन्ध करते हैं। भूमि के इस प्रकार अत्यधिक व्यापारिक आधार पर 
उपयोग को--जिसका उद्देश्य सदा निर्यात होता है--उद्योग समझना कही अधिक 
उचित होगा ।* 
माल बनाने वाले उद्योगो की तरह वागान भी अत्यधिक विशेष उत्पादक 
इकाइयाँ है, जिनमें नियमित आधार पर मजूरी पर श्रमिको को लगाया जाता 
है, जहाँ पूंजी निवेश अपेक्षाकृत ऊँचा और भहत्त्वपूर्ण होता है तथा विकसित 
टेक्‍्नालॉजी का उपयोग किया जाता है। अनेक देश में पूंजी की तीव्रता बडी 
कम है और टेक्नालॉजी पिछडी हुई है। लेकिन यह वात कम-विकसित देशो में 
परम्परागत माल बनाने वाले 3 ते के बारे मे भी अवसर सच होती है। 
बागान उद्योग, जिस पर इस अध्याय में आगे विचार नहीं किया गया है, 
साधारणतया आज तेजी से विस्तृत होता हुआ उद्योग नही है, कैवल पश्चिम 
अफ्रीका के कुछ देशों में ही यह हो रहा हैं । 
यदा-कदा दूसरा अपवाद, लेकिन सदा नहीं, खेती के उस हिस्से का होता है, 
जिसके अन्तर्गत अनाज के अलावा अन्य नकदी फसलो का उत्पादन होता है, 
जिन्हें सामान्यतया निर्यात किया जाता है। सम्भवत अधिकाश कम-विकसित 
देशों में येती का यह भाग अनाज पैदा करने से अधिक लाभदायक है । 
इस प्रकार नकदी फसलें उगाने में जिस क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है, 
उसमे कमी करके अनाज का उत्पादन बढाने का प्रयास करना कोई विवेकसंगत 
बात नहीं है और इसी कारण से ऐसी किसी नीति की सफलता की भी प्राय॑- 
कोई आशा नहीं है।” भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में 'अधिक अनाज 
उपजाओ अभियानों के अन्तर्गत अनाज की उपज बढाने के जो प्रयास यदाकदा 
फिये गये हैं, उन्हे प्रायः नियमित रूप से कोई विशेष सफलता नही मिली है । 
जैसाकि बागान उद्योग के बारे भें सही है, खेती के इस क्षेत्र को भी जो 
अनाज के अलावा अन्य नकदी फसलें उगाने में लगा है, अधिक बढाने की 
गुजाइश नहीं है। यदि हम पूरे कम-विकसित संसार पर विचार करें, तो यह 
स्पप्ट हो जायेगा कि विभिन्‍न देशों के बीच इन नकदी फसलों के बारे में जो 
प्रतियोगिता की स्थिति मौजूद है, उसके कारण यह कारंवाई लाभदायक नहीं हो 
मरी । थे फसलें ऐसी भी नहीं हैं, जितकी माँग विकसित देशों में तेजी से बढ़ 
रही हो । 
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प्रत्ति एकड़ अत्यधिक कम उपज के नियम का तीसरा अपवाद कम-विकसित 
देशों के मिस्र जैसे उन कुछ गिने-चुने हिस्सों में देखने को मिलता है, जहाँ लगातार 
का की सुविधा उपलब्ध रहती है और मनुष्य तथा भूमि का अनुपात बहुत 
ऊँचा है। 
कम-विकमसित देशों में खेती के अत्यधिक बडे भाग का सम्बन्ध अनाज पैदा 
करने से ही है। और इस अध्याय में मुख्यतया अनाज के उत्पादन की परिस्थि- 
तियो पर भी विचार होगा । यह कार्य बहुत कम शर्तों के साथ किया जा सकता 
है, क्योंकि अनाज के अलावा नकदी फसलें उगाने वाले क्षेत्र की उत्पादकता का 
विकास भी प्रायः अनाण के उत्पादन के समाव ही रहा है और इस पर भी 
परिवर्तन और निष्क्रियता के आकस्मिक तथ्यों का इसी प्रकार प्रभाव पड़ा है ।९ 
कम-विकंसित संसार के बड़े हिस्से में खेती की उपज बहुत कम ही नही 
है, बल्कि यह उपज पीढियों से कम रही है और सम्मवतः सदा उपज की यही 
स्थिति रही | अंग्रेजी शांसन के अधीन भारत जैसे विशाल क्षेत्र में आजादी से 
बहुत समय पहले ही उपज बहुत अधिक घट गयी थी ।” 
यदि सब कम-विकसित क्षेत्ञों को एक साथ लिया जाये, तो महायुद्ध के बाद 
को अवधि में उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन यह बृद्धि आवादी की वृद्धि के 
एकदम अनुरूप नहीं हुई । खराब मौसम के कारण ही 965 में खेती की उपज 
में वास्तविक कमी हुई और 966 मे केवल एक प्रतिशत वृद्धि हुई, जिसका 
परिणाम यह हे कि इन दो वर्षोंमे प्रति व्यक्ति अनाज का उत्पादन चार 
प्रतिशत कम हो गया । लेकिन बाद के दो वर्षों में उत्पादन फिर पुरानी स्थिति 
में पहुँच गया । 
कम-विकसित देशों में उत्पादन में यह धीमी वृद्धि हाल तक मुख्यतया कृषि 
भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण हू । यद्यपि उत्पादन के प्रतिशत में इस हिसाव 
से वृद्धि नही बैंठती । इस सम्बन्ध मे सामान्य सहमति है कि भविष्य मे इन देशी 
में उत्पादन में वृद्धि अधिक उपज के द्वारा ही मुख्यतया सम्भव हो सकेगी, वयोकि 
खेती योग्य भूमि निरन्तर अधिकाधिक दुर्लभ होती जा रही है और इस' जमीन 
में खेती के लिए निरन्तर अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। 
एक अमरीकी विशेषज्ञ, लेस्टर आर० ब्राउन के लिए कम-विकसित ससार 
में कृपि नीति का मुख्य प्रश्न यह है : “कम-विकसित देश कितनी जलदी अनाज 
के उत्पादन मे वृद्धि के लिए कृषि भूमि के विस्तार के तरीके के स्थान पर अनाज 
का उत्पादन बढ़ाने के तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू करते है।” यदि नीति 
का लक्ष्य, अनाज के उत्पादन को इतना अधिक' और इतनी' तेजी से' बढाना है, 
जिसकी अपोपण और पौष्टिक आहार की कमी दोनों की जल्दी से समाप्ति के 
लिए और तेजी से बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
आवश्यकता है, तो यह बात विशेष रूप से सच है । 
इसके साथ इस तथ्य को भी जोड दिया जाना चाहिए कि भारत और 
पाकिस्तान जैसे बहुत अधिक आवादी वाले गरीब देशों में प्रति एकड़ उपज 
न्यूनतम है और अन्य देशों के उन जिलों में भी यही हाल है, जो औसत से' अधिक 


धेन है । ह 
कम-विकसित देशों और उन विकसित देशों के बीच खेती की उपज एक ; 
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सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अन्तर को प्रकट करती है, जो अत्यधिक कम आवादी वाले 
इलाकों में कृपि भूमि के व्यापक उपयोग के तरीके का लाभप्रद ढंग से इस्तेमाल 
नही कर रहे हैं। इन देशो मे कृषि उपज केवल बहुत ऊँची ही नही है, बल्कि 
काफी लम्बे अरसे से, विशेषकर दूसरे भहायुद्ध के समय से, बहुत अधिक तेजी 
में बढ रही है और इस प्रकार एक निरन्तर बढ़ती हुई खाई का निर्माण कर रही 
है । खेती में निरत्तर बढती हुई यह खाई, आय के निरन्तर बढते हुए अन्तर में 
भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।?” 
कम-विकसित देशों में कम उपज के साथ-साथ और कम उपज के कारण 
भी पौष्टिक आहार की कमी की गम्भीर समस्या मौजूद है ।!! 
अधिकाश कम-विकमसित देशो मे लोगो को भोजन के रूप में कैलोरी की जो 
औसत माता प्राप्त होती है, वह पूर्ण स्वास्थ्य और काम करने की क्षमता के 
लिए आवश्यक औसत से बहुत नीची है। इन देशो में आय की अत्यधिक 
बअसमानता के कारण आबादी के एक बहुत बडे हिस्से को, इससे भी कम भोजन 
मिलता है। जैसाकि हमने पिछले अध्याय से कहा है, आधिक असमानता 
अधिकाण कम-विकसित देशो में बढती हुई दिखायी पड रही है । 
कैलोरी की कम मात्रा से भी अधिक सामान्य वात प्रोटीन, विटामित और 
पुछ महत्वपूर्ण पनिजो, जैसे लोहा, कैल्णियम और फासफोरस की कमी है और 
ये खनिज अधिकाश कम-विकसित देशो के लोगो को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नही 
होते । 
स्थिति इस कारण से और अधिक विगड जाती,है कि खान-पान की आदत त्कक- 
संगत नहीं है और इनमें उन पोपक तत्वों का अभाव रहता है, जिनका ऊपर 
उल्लेप फिया गया है, पर उदाहरण के लिए चीन के लोग अपने भोजन के चुनाव 
मे घड़ी मतकंता दिखाते है। यद्यपि सर्वोच्च वर्गों को छीडकर प्राय. स्व आय 
वर्गों मे भोजन की आदत तऊंसंगत नही है, पर गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य की 
रक्षा करने वाले पोषक तत्त्वों का अभाव, जो सामान्यतया अधिक महेंगे खाद्य 
पदार्थों में उपलब्ध होते हैं, विशेष रूप से गम्भीर रहता है| 
टुसके साथ ही छूत को बीमारियों तथा कीटाणुओं के कारण फैलने वाली 
बीमारियों के परिणामस्वरूप--ये वीमारियाँ गर्म और कुछ कम गर्म जलवायु मे, 
इटन-्सत्स के नीचे स्तर और विशेपकर बुरी आवास व्यवस्था, अपर्याप्त भोजन, 
सार्वजनिक ओर निजी स्वच्छता के नीचे स्तर के कारण फँलती है।*---भोजन का 
सही उपयोग करने वी शरीर की क्षमता कम हो जाती है ! 
अनेक अध्ययनों से निरन्तर यह निश्चित निष्कर्ष मिकला है कि कम माता में 
भोजन वे रुप में कैलोरी की प्राप्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न 'छिपी भर सौर 
विशेषत्र भोजन में पौष्टिक तत्वों का अभाव स्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा 
उत्पन्न करता है और अधिक व्यापक रूप से, आलस्य को जन्म देता है और पहल 
बरने की क्षमता वो समाप्त कर देता है ! 
दक्षिण एशिया वे लोगों के बारे में सामान्यतया जो स्वभावगत बातें कही जाती 
है. आध्यात्मिद चिस्तन वी ओर सरक्षान, आध्यास्मिय मसार को अधिक महन्व 
देना, निष्चियता और आराम पसन्द करना आदि, यदानवदा अधिक बद्धिवादी 
स्वर पर विसी एक देश अयवा समस्त शुशिया के धामिक सिद्धान्त, दर्शन, अथवा 
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कुछ विशेष 'मुल्यो' में प्रतिविम्बित होता है--वें वस्तुतः भोजन में पौष्टिक तत्त्वो 
की कमी और स्वास्थ्य की बुरी स्थिति के कारण हो सकती हैं ।?* 

एशिया और सुदूर पूर्व के आधिक आयोग (इकाफे) के सचिवालय की एक 

हाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि “आलस्य जैसी जातीय विशेषताएँ' "अथवा 
जीवन के प्रति ईप्यायोग्य दार्शनिक इष्टिकोण पौष्टिक आहार की कमी अथवा 
इसके अभाव जंसे महत्त्वपूर्ण पर्यावरण सम्बन्धी कारक ही सकते हैं ।/ अन्य 
गरीब देशों में सामान्य जातीय और सास्क्ृतिक विशेषताओं के बारे मे जो ऐसे ही 
विचार प्रकट किये गये हैं, उनका कारण भी यही हो सकता है । 

प्रोटीन की कमी छोटे बच्चों और गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली स्त्रियों के 
लिए विशेष रूप से हानिप्रद हो सकती है| हाल के वर्षो मे छोटे बच्चों में प्रीटीन की 
कमी के कारण उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों की ओर ध्यान आकृष्ट 
किया गया है और कहा गया है कि प्रोटीन की कमी से मस्तिष्क की कोशिकाओं 
की संख्या में कमी होती हैं ओर इससे मानस्तिक विकास में बाधा पड़ती है । 

जैसाकि खाद्य और कृषि संगठन ने कहा है, कम-विकसित देशों के अधिकांश 
लोगों के बारे में यह माना जा सकता है हि वे किसी न किसी सीमा तक पौष्टिक 
आहार की कमी अथवा अभाव से पीडित रहते है । इस वात से उनकी निर्धनता 
की स्थिति विशेष रूप से खराब हो जाती है। और इस बात को ध्यान में रखते 
हुए यह कहा जा सकता है कि वे इस स्थिति मे भी अपनी आय का एक बडा 
हिस्सा खाने की चीजों पर खर्चे करते हैं। दक्षिण एशिया में वे अपनी आय का 
दो-तिहाई हिस्सा अथवा इससे भी अधिक भोजन पर खर्च करते है । 

कम-विकसित देशों में पोप्टिक आहार की स्थिति दूसरे महायुद्ध के समय 
से सामान्यतया सुधरी नहीं है। अनेक देशों भे हो सकता है कि स्थिति और 
खराब हो गयी हो, विशेषकर खेती में लगे बहुसंख्यक खेत मजदूरों की । 

व्यापक जनसमुदाय में वर्तमान भोजन की कमी, आवादी के विस्फोट और 
खाने की चीजों के उत्पादन में धीमी वृद्धि ने कम-विकसित देशो मे संसारव्यापी 
भूख की भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी है। जैसाकि कुछ बर्ष पहले प्रोफेसर 
अल एल० वुड्स ने कहा था : 

“संसार टकराहट के रास्ते पर आगे बढ रहा है'"'जब विस्फोट की स्थिति में 
पहुँची विश्व की आवादी की महाशक्ति खाने की चीजी के उत्पादन की स्थिर 
प्रवृत्ति से टकरायेगी, तो किसी न किसी वस्तु का समाप्त होता आवश्यक है । यदि 
हम इस टकराहट की आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए निरन्तर अधिक 
ध्यान नही देते, तो एक दशक के भीतर ही संसार के अनेक भाग विताश' के कगार 
पर इस सीमा तक पहुँच जायेंगे कि शान्ति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो 
जायेगा ।!? अनेक बडे देशो में, जेसे भारत और पाकिस्तान मे और कम-विकसित 
संसार के सब क्षेत्रों में अनेक छोटे देशों में सम्भवत एक दशक पहले ही भूण 
का संकट उत्पन्न हो चुका था । और अनेक देशो मे, जिनमे वे देश भी शामिल 
हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, यह !7965 और 966 में बहुत गम्भीर 
रूप धारण कर लेता वशर्तेंकि यह ऐतिहासिक सयोग उत्पन्त भ हुआ होता कि 
सथुक्त राज्य अमरीका ने अपनी कृषि नीति के इरादों के विपरीत बहुत बड़ी , 
भात्रा मे अनाज का भण्डार संचित न कर लिया, जिसे इन देशों को साव-. 
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जनिक कानून 480 के अन्तर्गेत दिया गया । 
संसार में अनाज के इस पुनवितरण पर कम से कम इस पैमाने पर एक ऐसी 
अस्थायी कार्रवाई के अलाबा अधिक निर्भर नही किया जा सकता जिसके अन्तर्गत 
संयुक्त राज्य अमरीका मे उपलब्ध अतिरिक्त अनाज को बहुत बडे पैमाने पर 
रियायती दरों पर इन देशों को दिया गया। इसके अलावा इस कारंवाई से केवल 
भोजन के रूप में कैलोरी की भयावह कमी को भी पूरा किया जा सकता है । 
समृद्ध विकसित देशो और गरीब कम-विकसित देशो के वीच कितनी बड़ी 
असमानता है--जो उस अमूर्त आय सम्बन्धी अन्तर से प्रकट होती है, अथवा 
उसके पीछे रहती है जो निरन्तर बढ रहा है--यह बात उस समय तुरन्त प्रकट 
हो जाती है जब हम यह विचार करते हैं कि किन लोगो को प्रोटीन और अन्य 
पौष्टिक स्वास्थ्यप्रद आहार प्राप्त हैं। 
प्रोफेसर जार्ज वोम॑स्त्रोत ने निरन्तर इस तथ्य को दोहराकर सावंजनिक 
प्रयोधन के लिए वडी सेवा की है कि अनेक कम-विकसित देश निरन्तर बड़ी भात्रा 
मे उच्च कोटि की प्रोटीन की दृष्टि से समृद्ध खाने की चीजों को निर्यात कर रहे 
हैं, ताकि समृद्ध विकसित देशों में आवश्यकता से अधिक खाने की प्रवृत्ति को 
कायम रखा जा सके और बढ़ाया जा सके * उदाहरण के लिए अफ्रीका और लेटिव 
अमरीका के क्षेत्रों स मछली का, जबकि ये ऐसे इलाके हैं जो दक्षिण एशिया से 
भी अधिक प्रोटीन के अभाव से ग्रस्त हैं, निर्यात किया जाता है, ताकि संयुक्त 
राज्य अमरीका और यूरोप में ब्राइलरो और मवेशियो को उन्हें खाने के लिए 
दिया जा सके । इसके अलावा अन्य मनेक कम-विकसित देशों से भी सोयाबीन, 
खली, टूना मछली और अन्य मछलियाँ तथा गोश्त भी निर्यात किया जाता है । 
इसका परिणाम यह होता है कि अमीर देशों के लोग संसार में उपलब्ध 
स्वास्थ्यकर भोजन का कुल मिलाकर बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं और 
इसका उपयोग बहुत कम किफायत से करते हैं जैसाकि कम-विकसित देशों में 
करना आवश्यक हीता है । इसके साथ ही ये लोग इसी प्रकार मवेशधियों को 
पिलाने के लिए बहुत वडी मात्रा में अनाज प्राप्त करते हैं । 
कम-विशरसित देशों भे प्रति एकड़ कम उपज उस स्थिति में विशेष 
आधातजनक दिखायी पडती है, जब हम यह देखते हैं कि इन मामूली-सी फसलों 
को उगाने के लिए बहुत बड़ी श्रम शक्ति का इस्तेमाल होता है। यह कुछ 
श्रम शवित के पचास प्रतिशत से भी बहत अधिक होता है | भारत में खेती के 
फाम में लगे लोगो की सख्या कुल आवादो का 70 प्रतिशत है । लेकिन इस बडी 
आबादी को भी अपने देश की अनाज की आवश्यकता पूरी करने में काफी समय 
में सफतता नहीं मिली, जबकि इस देश में पौष्टिक आहार का स्तर बहुत नीचा 
है। 
हु इसफा यह अभिप्राय है कि केवल भूमि की उत्पादकता ही कम नहीं है, 
बल्कि अधिताश कम-विकसित देघों में श्रम शक्ति की उत्पादकता भी बहुत 
वम है ।!* इसके अलावा विकसित और कम-विकसित देशों में श्रम की 
सतपादाता फे बीच बडा अन्तर है और जो कहीं अधिक तेजी से बढ रहा है 
और मठ चम काफी लम्बे अरसे से चला आ रहा है । 
फम-धिउसित देशों की कृषि में श्रम की अत्यधिकः नीचे स्तर की उत्पादकता 
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की जो जठिलताएँ है, उनको प्रायः समझा नहीं जाता। विशेषकर उन कम- 
विकसित देशों में जहाँ खेती में लगी श्रम शक्ति और कृषि भूमि के बीच ऊँचा 
अनुपात है। सामान्य विचार यह है कि उनका खेती का तरीका श्रम का अधिक 
उपयोग करने का है । 
कुछ सीमा तक यह थात मिस्र जैसे देश के बारे मे सही हो सकती है-- 
जिसकी प्रति एकड़ उपज भी ऊेची है, यद्यापि यह निरन्तर बढती हुई आवादी 
की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है--लेकिन यह बात 
कम-विकसित ससार के अधिकांश हिस्से के बारे में सही नहीं है, जहाँ छपज 
बहुत कम है। सामान्य विचार के विपरीत कृषि में श्रम के सधन उपयोग का 
तरीका नहीं अपनाया जा रहा है, वल्कि अधिव संख्या में श्रमिकों का उपयोग 
ही किया जा रहा है ।?४ 
प्रति श्रमिक के हिसाब से श्रम का हिस्‍सा काम के घंटों की इष्टि से बड़ा 
कम है और कार्यकुशलता भी बड़े नीचे स्‍तर की है। इस प्रकार प्रति एकड कम 
उपज श्रम शक्ति का भरपूर उपयोग न कर पाने का परिणाम है । इसका दूसरा 
पहलू यह हैं कि श्रम के हिस्से में वृद्धि से---जिसे श्रमिकों की संख्या सम्बन्धी 
अनुपातो को बेहतर बनाकर तथा काम के घटो और कार्यकरुशलता के स्तर को 
ऊँचा उठाकर प्राप्त किया जा सकता है ??-- उत्पादन बढेगा और इस कार्य के 
लिए श्रम के अलावा अन्य किसी टेक्नालॉजी की इष्टि से' नयी विधियों अथवा 
अतिरिक्त पूँजी निवेश की आवश्यकता नहीं होगी । 
यद्यपि यदा-कदा ही यह निष्कर्ष निकाला जाता है, लेकिन देशों, जिलो और 
काश्तकारो के बीच भी क्रंपि उत्पादन का जो अन्तर विद्यमान है उससे यह 
सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। खेती की उपज के इन अन्तरो का विवरण 
विस्तार से समस्त कृषि व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययनों में प्राप्त है । इन अध्ययनों 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि मिट॒टी के गुण और खेती की अन्य भौतिक परि- 
स्थितियों में कोई अन्तर न होने के वाबजूद उपज में बहुत अन्तर होता है। इन 
मामलों में खेती की विधियों मै भी कोई अन्तर नही होता, जिनका उपयोग आस- 
पास के इलाको के कुछ किंसानों द्वारा किया जाता है। अत. अधिक विकसित 
विधियाँ अपनाकर उपज को और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इससे इस 
बुनियादी तत्व को छिपाने की अनुमति नही दी जानी चाहिए कि आज टेक्नालॉजी 
के वर्तेमान स्तर पर जो नयी विधियाँ उपलब्ध हैं, उनके रहते भी श्रम शक्ति का 
भरपूर उपयोग नहीं हो रहा है। 
अनेक कम-विकर्सित देशों में श्रम शक्ति का एक हिस्सा कोई भी काम नही 
करता, यद्यपि यह स्थिति विभिन्‍न देशों में अलग-अलग है। अधिक सामान्य और 
महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो अधिकाश श्रमिक काम करते है, वे बहुत छोटी 
अवधियों--प्रतिदिन, सम्ताह, महीना ओर वर्ष--के लिए काम करते है और 
यह काम बहुत तीव्रता अथवा कार्यकुशलता से भी नही किया जाता | यह पश्चिम 
और यूरोप के कम्युनिस्ट देशों की परिस्थितियों से मिथ्या तुलना का एक उदा- 
हरण है और दूसरे महायुद्ध के बाद के पूर्वाग्रहग्रस्त इप्टिकोण के अनुरूप है 
और इस बात को 'ेरोजग्रारी' और “अद्धंवेरोजगारी' की शब्दावली में समझादा 
जाता है ११९ 
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म-विकसित देशों मे इस आचरण का स्वरूप एक लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रिया 
के डक निर्धारित दृष्टिकोणों मे निहित है । इन्हें सस्थाओ ने, विशेषकर आधिक 
और भा र्जिक स्तरीकरण की सस्थाओं ने, आधार दिया है्‌ जिनका सव्ंप्रथम 
पल भूस्वामित्व और खेती के पटटे से है और ये व्यवस्थाएँ भूमि के उपयोग 
हे हर नि रण करने में सहायक बनी है ।?* रे 
॥ : साथ ही पौष्टिक आहार की स्थिति बड़ी बुरी है और यह स्थिति भी 
कब इैमेबी से उत्पन्न हुई है और इसका विशेष कारण कम उपज है। इसके 
3 पे स्वरूप काम करने की इच्छा और क्षमता तथा डटकर काम करने की 
परपाम न बुरा असर पडता है और खेती की उपज बढ नहीं पाती। और 
विश कार्य-वगरणों बय यह दुष्चकऋ” प्रमुख वगरण बन जाता है, जिसे ध्यान मे 
वभिल्ना, तने की चीजो के प में विकास के लिए सहायता यदि सुनियो- 
रीके मे और अन्य दृष्टियों से भी बेहतर परिस्थितियों मे दी जाये, तो 
गे " उपज बढ़ाने मे सहायक घन सकती है । हि 
दा टिवोणो , संस्थाओं और रहन-सहन का नीचा स्तर कम-विकसित देशो मे 
किस प्र, तीस के मार्ग में बाधा और अवरोध वन सकता है तथा श्रम के 
घह उपयोग और कृषि की उपज बढाने की नीतियो की प्रभावशालिता के मार्ग 
भेभी सि प्रकार बाधक वन सकता है, इस पर इसी अध्याय में आगे चलकर 
4 हुए में विचार होगा | लेकिन यदि अमूर्त दूध्टि में इस स्थिति पर विचार 
कि * गये, लो इसमे कुछ अच्छाई छिपी हुई दिखायी पडती है । कम-विंकसित 
५ मी बरती का पिछटापन अपने-आपभे एक अनुकूल कारक होना चाहिए ।/ 
अवाकि भारत के एक प्रमुय अर्थशास्त्री एम० एल० दाँतवाला ने--जबकि 
भारत + गे की औसत उपज जापान और ब्रिटेन की तुलना में चौथाई से 
भी को टै---जोर देकर कहा है “खेती की ज्ञात विधियों का अधिफ व्यापक 
उपपोग जिसके लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश की प्राय कोई आवश्यकता नही है, 
आग्स्भिरी बे में हर हालत में, तेजी से उत्पादन बढाने में सहायक होगा।” _ 
उत्ता अत द्ली प्रसिद्ध भारतीय सहयोगी, एस० आर० सेन ने इस मुह 
वि ि कर विस्तार मे समझाते हा कटा है: 
वा अधि... उपज का अस्तर केवल विभिन्‍न क्षेत्रो में ही महीं, वहिक किसानों 
कल विभिे. समूहों में भी दियायी पडता है। एक ही क्षेत्र न्‍ सर्वोत्तम किसानो 
में औमत रेसानो वे तुलना में प्रत्ति एकड़ कई गुनी अधिक उपज प्राप्त का 
छल सर्वेच्तिम ओर औसत के बीच भारत में तकनीकी दृष्टि से बड़े-बड़े 
जप की तुलना में कही अधिक अन्तर दै। यह भारतीय कृषि के पिछड़े हुए 
बनकर रा होने के साथन्याथ इसकी विकास वी क्षमता का भी प्रमाण है। 
और  ट ि के वियास वो योजनावद वियास के लिए “लाभपारी क्षेत्र 
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बताते £ धन यदि सब कम-विप गिल देशो के सारे में नही नी कम से बम अधियास 
पर हमे इतनी ही सच है! इस समय अधिक उत्पादन प्राप्त करते के लिए 


गा मौजूद है, उनतया लाभ ने उठा पाने बी असफलता वाए स्पप्टीऋरण 

अप यही दिया जा सयता है वि इस समय काम के जो तरीके अपनाये जा 

ब> कै उस या सही उपयोग गठी होता । हमे इस बात या यहाँ उल्लेश 
| है 
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करना होगा कि विभिन्‍न देशो, क्षेत्रों और खेतों में उत्पादन का जो बहुत बड़ा 
अन्तर है और जिसका स्पष्ट सम्बन्ध काम के घण्टों और श्रम की कार्यकुशलता 
के अन्तर से है, यह सिद्ध करता है कि आधथिक विचार-विमश्श में अपनायी जाने 
वाली यह घिसीपिदी मान्यता, जो दूसरे महायुद्ध के बाद के पुर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण 
पर आधारित है कि श्रम की सीमान्त उत्पादकता शून्य है, तथ्यों के अनुसार 
बिल्कुल गलत है और संद्धान्तिक दृष्टि से अमान्य है ।: 

इस प्रकार खेती की उपज में सुधार करने की बडी सम्भावना खेती के उन 
तरीकों में परिवर्तत करने से साकार हो सकती है, जिनके परिणामस्वरूप श्रम 
शक्ति का कम उपयोग होता है और जिसका श्रह अभिप्राय है कि खंती में 
अधिकांशतया जमीन का व्यापक उपयोग हो रहा है, जबकि मनुष्य और भूमि का 
अनुपात ऊँचा है। हम इस प्रश्न पर आगे चलकर फिर विचार करेंगे । 

उपज के बेहतर परिणामों सहित श्रम के उपयोग और उपयोग की तीव्रता 
को पूरे वर्ष भर खेती करने, खेती की देखभाल करने और फसल की कटाई में 
इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही यह तथ्य भी मौजूद है कि कम- 
विकसित देशों में सर्वत्र अतिरिक्त श्रम के इस प्रकार उपयोग की आवश्यकता है, 
जिसे पूंजी निवेश समझा जाये, क्योकि इससे भविष्य में और अधिक उपज बढ़ने 
की पूरी सम्भावना रहती है ।? 

उदाहरण के लिए सड़कों, पुलों, सिंचाई नहरों, भूमि का कटाव रोकने के 
लिए तटवन्धों, अनाज भरने के लिए गोदामों, पानी की निकासी के लिए खाइयों, 
कुओ और तालाबो के निर्माण तथा बनारोपण और चरागाहो में सुधार के लिए 
बहुत अधिक सघन श्रम की आवश्यकता होती है और इसके लिए स्थानीय रूप से 
उपलब्ध श्रम के अलावा बहुत कम साधनों की आवश्यकता पड़ती है । 

गाँव के लोगीं के फालतू समय के उपयोग का प्रत्यक्ष सम्बन्ध खपत से है : 
स्कूल की इमारतों, औपधालयों, शौचालयों और मन्दे पानी की निकासी के लिए 
नालियों के निर्माण; पीने के पानी के लिए स्वच्छ कुओं; धूल और कीचड से' 
बचने के लिए गाँव की. गलियों को पक्का करने; मकानों की स्थिति में सुधार 
करने, साधारण फरनीचर बनाने, चूही। को मारने अथवा बच्चों को नहलाने- 
धुलाने और मक्खियो को उनकी आँखो से दूर रखने के कार्य किये जा सकते है । 
यह भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि खपत की दृष्टि से इन' बातो 
की व्यवस्था अत्यधिक उत्पादक सिद्ध होती है । 

अतिरिक्‍त श्रम का उपयोग करने की इन विभिन्‍न सम्भावनाओं को स्वर्गीय 
प्रोफेसर रगनार नूरक्से ने 'छिपी हुई बचत क्षमता' बताया है । पश्चिम और 
विकसित कम्युनिस्ट देशो मे तथा स्वय गैर-कम्युनिस्ट कम-विकसित देशों के सब 
विशेषज्ञों में इस वात से अधिक अन्य किसी विषय पर सहमति नही हुई। अनेक 
कम-विकमित देशो में योजनाओं मे बचत करने की क्षमता के उपयोग के बारे में 
बड़े साहसपूर्ण प्रस्ताव शामिल किये गये, लेकिन अक्सर इन प्रस्तावों का कोई 
जास परिणाम नहीं निकला । 

अनेक कठिताइयाँ है । एक बात तो यह है कि इन कार्यो के लिए साम्रृहिक 
कोरंबाई की आवश्यकता होती है। और इस कारंवाई के लिए संगठन आवश्यक 
होता है, क्योकि जिस पैमाने पर प्रयास करने की आवश्यकता होती है, वह गाँव 
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के परिवारों के तात्कालिक हितो और साधनों से अधिकांशतया ऊपर होती है। 
ऐसे सामूहिक कार्य और संगठन का जो व्यापक लाभ मिलेगा उसे समझने के लिए 
एक सीमा तक तर्कंसम्मत आचरण और सामाजिक एकता की आवश्यकता होती 
है, जो अक्सर अनेक टुकडो में विभाजित गाँवों मे मौजूद नही होती । 
इसके अलावा ऐसी किसी भी कार्रवाई से तुरन्त इसके लाभो और लागतो 
के वितरण के सवाल उठते है और इस प्रकार समानता का प्रश्न सामने आ जाता 
है, जिस पर पिछले अध्याय में विचार हुआ है। क्या भूमिहीन मजदूरों को इन 
कार्यों के लिए मजदूरी चुकायी जाये और यदि हाँ ती कितनी, जबकि इन कार्यों 
का लाभ मुख्यतया भूस्वासियों ओर अपेक्षाकृत ऊचे स्तर के अन्य लोगो को प्राप्त 
होता है, जो अक्सर न तो स्वय काम करने के लिए तैयार होते हैं और न ही 
दूसरो को काम के लिए पैसा देने को सहमत होते है । 
इससे भी अधिक व्यापक दृष्टि से श्रम शक्ति को ऐसे सामूहिक कार्यों के 
लिए संगठित करने के प्रयासों को पुराने समय से चली आ रही काम की विधियों 
के प्रबल विरोध का सामना करना पडता है ।काम के ये तरीके भूस्वामित्व और 
काशतकारी की प्रणाली पर आधारित है और स्वयं यह प्रणाली श्रम के व्यक्तिगत 
उपयोग को मात्रा और गुण दोनों दृष्टियो से निचले स्तर पर ही रखती है। 
(आगे भी देखिए ) ! 5 
एक दृष्टिकोण से कम-विकसित देशों मे श्रम शक्ति का कम उपयोग खेती के 
आदिम तरीकों का परिणाम कहा जा सकता है, क्योकि यह बुनियादी तौर पर 
आजमाया जा सऊने वाला सामान्य नियम है कि कुछ बहुत थोड़े-से अपवादों को 
छोड कर, टेक्‍नालॉजी की दृष्टि से अधिक विकसित तरीको के उपयोग से श्रम की 
यचत नही होगी, बल्कि इसके विपरीत, अधिक मात्रा मे और अधिक कार्यकुशल 
श्रम की जररत होगी |: 
श्रम के उपयोग और टेक्नालॉजी के इस महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध की कृषि नीति 
सम्बन्धी विचार में अक्सर उपेक्षा कर दी जाती है। मनुष्य और भूमि के ऊंचे 
अनुपात के आधार पर अफसर मौन सहमति के रूप मे यह निष्कर्ष निकाल लिया 
जाता है कि कम-विफसित देशो में कृषि के लिए अधिक सघन श्रम की आवश्यकता 
होती है---यह निष्फर्प इस मात्यता के बावजूद निकाला जाता है कि श्रम की 
सीमान्त उत्पादकता शन्‍्य है। 
इसके बाद यह निल्तर्प निकालना स्वाभाविक हो जाता है कि अधिक विकर्सित 
टेबनालॉजी के उपयोग की समस्या केवल प्रति एकड भूमि की उत्पादकता से ही 
सम्बन्धित होती चाहिए--क्योंकि श्रम बहुत बडी मात्ना में उपलब्ध है और इसवी 
सीमान्त उत्पादरता शून्य ही बनी रहेगी | यह समस्त विचारधारा अमान्य और 
गलत मान्यताओं पर आधारिद है ओर जैसादि हम ऊपर देय चुके हैं, यह बहुत 
अधिक गुमराह करने वाली और 'भ्राम्तिवारक है । है 
सामान्यतयां टेबनालॉजी सम्बन्धी सुधारों से श्रम की आवश्यकता में कर्मी 
नहीं होगी, बल्कि प्राय, थिना रिसी अपवाद के इसमे वृद्धि होती है । मह बात 
उस समय भी सही होती है जब उसे तवनीयों के अधिक व्यापक उपयोग वा प्रश्ते 
होता है, जिन तेयनीयों बी सामान्य जानकारी है और जिनका उपयोग स्थानीय 
परिम्यितियों में बुछ उिसानो ने किया भी है। यह बात उस समय भी समात रेप 
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से सच होती है, जब समस्या नयी टेक्नालॉजी के इस्तेमाल की होती है अर्थात्‌ खेती 
के पूरी तरह से नये तरीकों को अपनाने अथवा पुराने तरीकों में सुधार करने की 
समस्या होती है। 

हर प्रकार के टेक्‍्नालॉजी सम्बन्धी सुधार का परिणाम अधिक अच्छी फसल 
होना चाहिए, जिसके लिए कटाई के समय अधिक श्रम की आवश्यकता होगी । 
- खेती सम्बन्धी अधिकांश सुधारों में जमीन को बुआई के लिए तैयार करने, बीज 
बोने, खर-पतवार निकालने और बढ़ती हुई फसल की देखभाल करने के लिए 
अधिक श्रम की आवश्यकता होती है । कुछ सुधारों के लिए पहले से ही पर्याप्त 
श्रम विनियोग की आवश्यकता होती है । उदाहरण के लिए सिंचाई व्यवस्था के 
निर्माण और इसे अच्छी हालत में बनाये रखने का उल्लेख किया जा सकता है। 

मशीनों से खेती करना एक अलग और विशेष मामला है। इसका उपयोग 
श्रम के लिए पूंजी के स्थान पर किया जा सकता है, विशेषकर वहाँ जहाँ कृषि 
भूमि की इकाई बहुत बडी हो । इसके परिणामस्वरूप ऐसे उदाहरण देखने को मिले 
है, विशेषकर लेंटिन अमरीका के देशों मे, जहाँ मशीनों से खेती के कारण श्रमिक 
रोजगार के अवसरों से वंचित हो गये हैं ओर इस प्रकार उपलब्ध श्रम शक्ति के 
कम उपयोग में ओर अधिक वृद्धि हुई है ।7* 

लेकिन अधिक सामान्य मामले में, ऐसा मशीनीकरण जो कम-विफसित देशो 
में विद्यमान परिस्थितियों के अनुरूप हो, सामान्य नियम के अनुरूप सिद्ध होगा 
अर्थात्‌ इससे श्रम की माँग में वृद्धि होगी ।** जिन देशो में सामान्यतया विदेशी मुद्रा 
की स्थिति कठिन होती है और जहाँ इसी प्रकार सामान्यतया घरेलू उद्योगों को 
बढ़ाना और नियमित करना है, खेती की ऐसी मशीनीं की सप्लाई को प्रतिबन्धित 
रखना एक स्वाभाविक नीति होगी, जो मशीनें श्रम का स्थान लेती हैं और श्रम 
की माँग में वृद्धि नहीं करती । 

- इस सन्दर्भ में मैं स्वयं को इन्ही बातों तक सीमित रखूगा और पाठक से 
अनुरोध करूगा कि वह अधिक विस्तृत अध्ययन के लिए एशियन ड्रामा देखे 
जिसमें मैंने टेक्लालॉजी सम्बन्धी उन सुधारों का पर्याप्त विस्तार से विश्लेषण 
किया है, जिनमें श्रम के अधिक उपयोग को आवश्यकता होगी ।?? 


-. खेती में आदिम तरीको के उपयोग को समाप्त करने के लिए - जो एक 
दृष्टिफोण से श्रम के अधिक उपयोग और अधिक उपज प्राप्त करने के लिए 
आवश्यक है--अनेक और विविध कठिनाइयो का सामना करना पडता है। एक 
सामान्य कठिनाई यह है कि कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति के आकार में तेजी से बृद्धि 
की सम्भावना स्पष्ट दिखायी पड़ती है और वर्तेमान श्रम' शक्ति का भी पूरा 
उपयोग नही हो पा रहा है। . 

यह स्वाभाविक है कि कम-विकसित देशो ने उद्यौगीकरण के द्वारा ही गरीबी 
से भुवित पाने का रास्ता सम्भव समझा ।?* इन्हें कम-विकसित और विकसित देशो 
के बीच प्रमुख अन्तर यही दिखायी पड़ता है कि उनकी श्रम शक्ति का कहीं अधिक 
बडा हिस्सा खेती में लगा हुआ है। 'कम-विकसित' शब्द के सम्भ्रान्त पर्याप्त के रूप 
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में 'कम-उद्योगीकृत' शब्द का भी प्रयोग किया गया है । 
लम्बी अवधि की दृष्टि से कम-विकसित देशो की उद्योगीकरण में दिलचस्पी 
पूरी तरह से तकंसंगत है। आवादी में वृद्धि की जो स्पप्ट सम्भावना दिखायी पड़ 
रही है (देखिए अध्याय-5 ) उसे ध्यान में रखते हुए वस्तुतः यह विश्वास कर पाना 
कठिन है कि भारत जैसा घना बसा देश, जिसकी विशाल श्रम शक्ति का 70 प्रति- 
शत भाग खेती में लगा है, इस शताब्दी के अन्त तक अपने व्यापक जनसमुदाय के 
वर्तमान अत्यधिक कप्टपूर्ण रहन-सहन के स्तर को भी कायम रख सकता है, यदि 
इसकी श्रम शक्ति के एक बडे हिस्से को कृषि के अलावा अन्य कार्यो में नही 
लगाया गया। और यह निष्कर्ष उस स्थिति में भी कायम रहेगा, जब खेती में 
टेक्नालॉजी सम्बन्धी अत्यधिक व्यापक सुधार और बडे पैमाने पर श्रम के उपयोग 
को भी सफलतापूर्वक लागू क्यो ने कर लिया जाये ।*९ 
विभिन्न सीमा तक अधिकाश देशों के बारे मे भी यह वात सच है ! प्राय. 
राव कम-विकसित देशों के यथासम्भव तेजी से उद्योगीकरण करने के मच्छे कारण 
मौजूद हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नही होना चाहिए कि वे खेती में भूमि और श्रम 
की उत्पादकता बढाने के प्रयासों में कमी कर दें ॥ हर 
उद्योगीकरण पर अधिक ध्यान देने के लिए उन्हें इस वात से भी भ्ररणा 
मिली कि उद्योगीकरण में सशक्त निहित स्वार्यों का सामना नही करना पडता, 
जबकि खेती की उपज बढाने सम्बन्धी नीतियों मे इसकी आवश्यकता पडती है। 
यहाँ तक कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की योजनाएं ही सामान्यतया इस प्रकार 
बनायी जाती हैं कि वे निजी उद्योगों के लिए लाभदायी सिद्ध हो । हे 
यह स्वाभाविक है कि खेती में जिस श्रम शक्ति का पूरा उपयोग नहीं हाँ 
पाता, उसे उद्योगों में लगाने के लिए कम-विकसित देशों ने उद्योगीकरण की 
आवश्यकता अनुभव की । 'कम-विकास' व्ग समस्त सिद्धान्त इस सम्भावना के 
विचार पर आधारित है कि खेती में लगी श्रम शवित को अन्यत्न लगाया जा सकता 
है ।१! और अफसर यह भी समझ लिया जाता है कि ऐसी घटना वस्तुत: बडे पमात 
पर घट भी रही है ।*? _ 
लेकिन तथ्य यह है कि कम अवधि की दृष्टि से---उदाहरण के लिए अगल 
बीम वर्षों के लिए---जिस गति में अब तक उद्योगीकरण हुआ है अथवा उसकी 
पोजना बनायी गयी है लेकिन जिसे अमल में मही लाया जा सकॉ--यदि इससे 
भी तेज गति से उद्योगीफरण होता है, तो भी यह आशा नहीं की जा सकती हि 
श्रम की माँग बहुत अधिक बढ जायेगी ।* इसका मुख्य कारण उद्योगीकरण वा 
नीसा स्तर है, जहाँ में यह कार्य आरम्भ हो सकता है तथा आधुनिक औद्योगिय 
टेबनालॉजी भी इसका एक स्वरूप है । (नीचे देधिए) । 
उद्योगीगएण या श्रम वी दुल माँग के ऊपर पर्याप्त समय तन महीं प्रभाव 
होगा कि टगयी माँग में कमी होगी । दस 'प्रतिगामी प्रभाव' का कारण यह है हि 
आधुनिय उद्योग उस परम्परागत उद्योग और दस्तवारी से होड़ कर रहीं है, 
जिममे श्रम का सघन दग्तेमाल होता है। जब बोजनाओं में इस बात को स्पप्ट 
रूप में नही देखा जाता, तो अक्सर उस स्थिति में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, जिसे 
वररोजगारी' कटा जाता है ।75 
उद्योगों में श्रम की जितनी नयी मौग उरपत्न होती है, उससे कही अधिर 
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संख्या में खेती में लगे श्रमिकों का उद्योगों में जाना शूरू हो सकता है. और कम- 
विकसित देशों में वस्तुतः यह हुआ भी है और हो रहा है।** गरीबी से ग्रस्त गाँवों 
से शहरों में पहुंचने बाले ये 'शरणार्थी” अपने नये पर्यावरण में उन अनेक “खले धन्धों' 
में श्रमिको की संख्या में वृद्धि करते है, जहाँ श्रम की उत्पादकता बहुत नीचे स्तर 
की है ।” श्रमिकों का शहरों की ओर जाना, जिसके परिणामस्वरूप तीसरे वर्ग के 
व्यवसायों में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हीती है ओर जहाँ श्रम का भरपूर उपयोग 
नहीं ही पाता, सम्बन्धित साहित्य में अक्सर सही विवेचन के अभाव में, और 
विकसित देशो से मिथ्या तुलना वे आधार पर, विकास का लक्षण मान लिया 
जाता है ।** गाँवों से इस प्रकार शहरों में जाने की प्रवृत्ति को राष्ट्रीय आयोजन 
के दृष्टिकोण से वांछित नहीं माना जा सकता, जहाँ अक्सर गन्दगी, स्वच्छता की 
कमी, अत्यधिक भीड़ और शहर की गन्दी वस्तियों में रहने की अपर्याप्त व्यवस्था 
की स्थिति और विगड़ जाती है। इस तरीके से खेती में श्रम शक्ति के कम उपयोग 
की समस्याओं को नही सुलझाया जा सकता, क्योंकि शहरो में भी इन श्रमिकों का 
कम उपयोग ही होता है ! 
इसके अलावा श्रमिकों की शहरो में जाने की प्रवृत्ति का खेती में लगी श्रम 
शक्ति की ब्रृद्धि दर पर अक्सर प्राय: कोई प्रभाव नहीं पड़ता; क्योंकि खेती में 
कुल श्रम शक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा लगा है। लेकिन अमरीका तक में, जहाँ 
नगरों की ओर यह प्रवास बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है, खेती में लगे श्रमिकों 
क्री संख्या मे इसके बावजूद तेजी से वृद्धि हो रही है ओर यह वृद्धि :5 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष की औसत से हो रही है ।?* इनमे से किसी भी देश में खती में लगे लोगो 
की संख्या में वस्तुतः कोई कमी नहीं हुई है। 
भारत की जनगणनाओं के अनुसार 95। और 96] के दो जनगणना 
वर्षों में यह देखा गया कि खेती में लगी आबादी के अनुपात मै प्रायः कोई अन्तर 
नहीं पडा है, जबकि इस दशक में अधिकांश अन्य कम-विकसित देशों की तुलना 
में कही अधिक तेजो से उद्योगीकरण हुआ है | एशिया के समस्त कम-विकसित 
देशों का उल्लेख करते हुए इकाफे की एक हाल की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष तिकाला 
गया है: “खेती पर निर्भर आबादी का अनुपात”"**“'बहुत मामूली-सा घटा है. 
अथवा पहले जितना ही रहा है। यह स्थिति अधिकांश विकासशील देशो में है !'' 
इससे यह पता घखलता है कि अगले कुछ दशकों मे---जो किसी भी यथार्थ- 
वादी आयोजन के लिए समय' की सही अवधि हो सकती है --अधिकांश कम- 
विकसित देशों मे केवल कृषिगत श्रम शक्ति की वृद्धि को ही नही, वल्कि राष्ट्रीय 
श्रम शक्ति की प्रत्याशित तीत्र गति से स्वाभाविक वृद्धि के अधिकाश भाग को 
आत्मसात्‌ करना होगा ! 
अत: आयोजन में विकास का लक्ष्य उस श्रम शक्ति का अधिक उपयोग होना 
चाहिए, जिसका इस समय बहुत कम उपयोग हो रहा है | यह उपयोग क्षपि 
कार्यो मे हिस्सा लेने और विशेषकर, काम के समय की अवधि और कार्ये- 
कुशलता दोनो दृष्टियों से होना चाहिए। यह तथ्य कि श्रम शक्ति निरन्तर 
और तैजी से बढती जायेगी, इस लक्ष्य की पूर्ति को और कठिन बना देता है | 
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उद्योगीकरण अभियान के अधिक रोजगार उपलब्ध कराने मे असफल 
रहने के कारण, हाल के वर्षों में कुछ देशों में विकास योजनाओं में उद्योगीकरण 
में अधिक खेती पर जोर देने का प्रयास हुआ है । - 
लेकिन आयोजन की नीति के इस पुननिर्धारण के अन्य कारण भी है: तेजी 
में आवादी में वृद्धि, जिसकी व्यापकता का अनुमान 960 के आसपास की 
जनगणनाओं तक योजनाकार नही लगा सके थे, अधिकाश देशों में आशा से कम 
गति से खेती की उपज मे वृद्धि और अनेक देशों में [965 के आसपास फसल की 
विनाशकारी स्थिति, और अन्तिम पर क्रम महत्त्वपूर्ण नहीं--अनाज की 
सहायता देने वाले देशो, विशेषकर सयुकत राज्य अमरीका का निरन्तर बढ़ता 
हुआ दवाव । 
साधारणतया प्राथमिकताओं के सन्दर्भ मे नीति सम्बन्धी लक्ष्यों में इस 
परिवर्तन पर विचार हुआ है और अधिकाशतया इसे बजट के “विकास व्यय को 
उद्योगी के स्थान पर कृषि के ऊपर लगाना बताया ग्रया है | अनेक कारणों 
से सोचने का यह तरीका सतही है। यह वित्तीय दृष्टि से आयोजन के गलत 
तरीके को प्रकट करता है (देखिए अध्याय--] ) ।/" 
इस कयन से उपलब्ध धनराशि के लिए होड़ की बात मान ली जाती है, 
जो अक्सर वास्तविक नहीं होती । साघारणतया यह कहा जा सकता है कि किसी 
भी देश के औद्योगिक विकास और सोती में इसकी उत्पादकता के बीच एक 
सकारात्मक सम्बन्ध होता है। नीति के दृष्टिकोण से, सती की स्थिति में सुधार 
की आवश्यकता पर अधिक जोर देना तकंसग्रत ढंग से उद्योगों की दिशा का 
पुमनिर्धारित करने का एक कारण हो सकता है---उर्बरकों, कीटनाशक दवाओ, 
हर प्रकार के कृषि उपकरणों, मशीनों और औजारोी का निर्माण--इसका 
अभिप्राय उद्योगीकरण के अभियान को धीमा करना नही है। 
इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में कुछ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सुधारों के लिए--- 
उदाहरण के लिए भूमि सुधार (ऊपर देखिए) अथवा श्रम के सामूहिक निवेश 
की दिशा में संगठित प्रयास (नीचे देखिए)--पूँजी की अधिक आवश्यकता 
नहीं होती और विदेगी मुद्रा वी तो इतनी भी जरूरत नही होती । 
ऊपर यह उल्लेय किया जा चुका है कि उद्योगीकरण के लम्बी अवधि के 
प्रभावों को ध्यान में रपते हुए और निरन्तर बटती हुई श्रम शक्ति की प्रेशों के 
मध्य भिन्‍न ढंग से वितरित करने की आवश्यकता के कारण वम-विकर्सित देश 
और विशेषत्दर घनी आबादी वाले कम-विकसित देश अपने उद्योगीकरण के 
अभियान को घीमा नहीं कर सकते। उन्हे वस्सुतः: एक “बडी योजना! वी 
आवश्याता है, जिसमे उन सब बातो की व्यवस्था हो जो उद्योगीडरण वी 
रपतार तेश करने के लिए आवश्यर है। और इसफ्रे साथ ही खेती में श्रम 
शत के अधि उपयोग का भी साटसपूर्ण प्रयास किया जामा चाहिए | 


घटी एक बात याद दिलाना आवश्या है : विशसित देशों में खेती में श्रम 
मी उपादकता में आरम्भ से ही अत्यधिर बुद्धि--जों नयी पीटियो से चली आ 
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रही थी--हो सकी, यद्यपि कृषि में लगी श्रम शक्ति में कमी हो रही थी | पहले 
यह कमी कुल श्रम शक्ति के अनुपात के रूप में हुई और फिर जल्दी ही शुद्ध 
संख्यात्मक दृष्टि से ही यह कमी आयी । 
इससे वतंमान अत्यधिक विकसित देशों मे कई पीढियों पहले और कम- 
विकसित देशों मे आज की परिस्थितियों का बुनियादी अन्तर स्पष्ट हो जाता है । 
इस अन्तर को समझाने के लिए हमें यह समझना होगा कि विकसित देशों ने अवसर 
उद्योगीकरण के ऊँचे स्तर से कार्य आरम्भ किया और इससे भी अधिक यह बात 
समझती होगी कि उद्योग के क्षेत्र में आरम्भिक टेक्सालॉजी आज की तुलना मे 
कही अधिक श्रम सघन थी अर्थात्‌ इसमे श्रम का अधिक उपयोग होता था । 
ब्द अन्तर यह है कि उनकी कुल श्रम शक्ति में कही कम तेज गति से वृद्धि 
हुईं । 
अब उद्योगीकरण का प्रयास करने में लगे कम-विकसित देशों के समक्ष 
अधिक श्रम सघन टेक्नालॉजी का उपयोग कर पाने की कुछ सीमित सम्भावनाएँ 
है |! उद्योग के क्षेत्र मे उन्हें आधुनिकतम और विकर्सित टेक्‍्तालॉजी को ही 
अपनाना है, जिसकी उपलब्धि को, सही ढंग से इन देशों के लिए एक महान्‌ 
अवसर समझा जाता है । और परम्परागत कारीगरी को, जो कही अधिक श्रम 
सघन है, सुरक्षित रख पाना केवल अस्थायी और सीमित बात ही हो सकती है। 
इस सरक्षण को सफल बनाने के लिए इन दस्तकारियों में प्रयुकत टेक्नालॉजी को 
आधुनिक बनाने के प्रयासों की आवश्यकता होगी, यद्यपि यह नयी टेक्नालॉजी 
ऐसी है, जिससे श्रम के उपयोग में कमी होती है ।*? 
पर इस सवका मह निष्कर्ष होता है कि विकसित देशो मे खेती की विधियों में 
सुधार प्रायः आरम्भ से ही शुरू किया जा सकता था, जवर्कि खेती में लगी उनकी 
श्रम शक्ति घट रही थी और इसका तेज़ी से उद्योगी मे उपयोग हो रहा था । 
लेकिन आज कम-विकसित देशों में यह नहीं हो रहा है । अतः यह आवश्यक है कि 
इनको नयी कृषि विधियाँ अथवा टेक्नालॉजी ऐसी हो, जिसमे श्रम का अधिक 
से अधिक उपयोग किया जा सकता हो। यह इस कारण भी जरूरी है कि खेती 
में लगी श्रम शक्ति का इस समय कम उपयोग हो पा रहा है और अधिकांश 
कम-विकसित देशों में आगामी अनेक दशकों तक कृषि मे लगी श्रम शक्षित में 
निरन्तर तेजी से वृद्धि होती रहेगी । 
इस सम्भावना को बहुत निराशाजनक नही समझ लेना चाहिए, क्योकि अभी 
इन देशो की खेती में श्रम का सघन उपयोग नहीं हो रहा है और टेक्नालॉजी 
सम्बन्धी समस्त सुधारों से श्रम की माँग में वृद्धि होगी । इसके अलावा इन देशो 
के लोगों के भोजन में मात्रा और गुण दोनों दृष्टियों से जो वेहद कमी मौजूद 
है, उसके कारण लम्बे अरसे तक खेती के समक्ष वाजार के सीमित होने की कोई 
कठिनाई नही रहेगी; यदि उन्हें पौष्टिक आहार सम्बन्धी आवश्यकता को प्रभाव- 
शालो माँगो में वदलने मे सफलता मिलती है । उन्हें यह प्रयास अनिवाये रूप से 
करना होगा, क्योंकि यह विकास का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। पौष्टिक आहार 
की कमी बहुत अधिक व्यापक है। 
परम्परागत दस्तकारियों के विपरीत कृषि क्षेत्र पर उद्योगीकरण का 
प्रतिगामी प्रभाव बड़ने की सम्भावना नही है, विशेषकर निकट भविष्य मे तो इस 
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उद्योगीकरण अभियान के अधिक रोजगार उपलब्ध कराने में असफल 
रहने के कारण, हात के वर्षो मे कुछ देशों भें विकास योजनाओं में उद्योगीकरण 
से अधिक खेती पर जोर देने का प्रयास हुआ है । 

लेकिन आयोजन की नीति के इस पुननिर्धारण के अन्य कारण भी है: तेजी 
से आवादी में वृद्धि, जिसकी व्यापकता का अनुमान 960 के आसपास की 
जनगणनाओं वक योजनाकार नही लगा सके थे, अधिकांश देशो में आशा से कम 
गति से खेती की उपज मे वृद्धि और अनेक देशों में [965 के आसपास' फसल की 
विनाशकारी स्थिति, और अन्तिम पर कम महत्त्वपूर्ण नही--भनाज की 
सहायता देने वाले देशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका का निरन्तर बढता 
हुआ दवाव । 

साधारणतया प्राथमिकताओं के सन्दर्भ में नीति सम्बन्धी लक्ष्यों मे इस 
परिवर्तन पर विचार हुआ है और अधिकाशतया इसे बजट के “विकास व्यय' को 
उद्योगों के स्थान पर कृषि के ऊपर लगाना बताया ग्रया है । अनेक कारणो 
से सोचने का यह तरीका सतही है। यह वित्तीय दृष्टि से आयोजन के गलत 
तरीके की प्रकट करता है (देखिए अध्याय--) ।“ 

इस कथन से उपलब्ध धनराशि के लिए होड की बात मान ती जाती है, 
जो अक्सर वास्तविक नहीं होती । साधारणतया यह कहा जा सकता है कि किसी 
भी देश के औद्योगिक विकास और खेती में इसकी उत्पादकता के बीच एक 
सकारात्मक सम्बन्ध होता है । वीति के दृष्टिकोण से, खेती की स्थिति में सुधार 
की आवश्यकता पर अधिक जोर देना तकंसंगत ढंग से उद्योभों की दिशा की 
पुननिर्धारित करने का एक कारण हो सकता है--उवेरको, कीटनाशक दवाओं, 
हर प्रकार के कृषि उपकरणों, मशीनों और औजारों का निर्माण--इसका 
अभिप्राय उद्योगीकरण के अभियान को धीमा करना नही है । 

इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में कुछ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सुधारों के लिएं--- 
उदाहरण के लिए भूमि सुधार (ऊपर देखिए) अथवा श्रम के सामूहिक मिवेश 
की दिशा में संगठित प्रयास (नीचे देखिए)--पूजी की अधिक आवश्यकता 
नही होती और विदेशी मुद्रा की तो इतनी भी जरूरत नही होती । 

ऊपर यह उल्लेख किया जा चुका है कि उद्योगीकरण के लम्बी अवधि के 
प्रभावों को ध्यान मे रखते हुए और निरन्तर बढती हुई श्रम शक्ति को पेशों के' 
मध्य भिन्‍न ढंग से वितरित करने की आवश्यकता के कारण कम-विकसित देश 
और विशेषकर घनी आबादी वाले कम-विकसित देश अपने उद्योगीकरण के 
अभियान को धीमा नहीं कर सकते | उन्हें वस्तुत. एक “बड़ी योजना”? की 
आवश्यकता है, जिसमे उन सब बातो की व्यवस्था हो जो उद्योगीकरण की 
रफ्तार तेज करने के लिए आवश्यक है ! और इसके साथ ही जेती में श्रम 
शक्ति के अधिक उपयोग का भो साहसपूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए ! 


यहाँ एक बात याद दिलाना आवश्यक है : विकसित देशों में खेती में श्रम 
वी उत्पादकता में आरम्भ से ही अत्यधिक वृद्धि--जों नयी पीडियो से चली आ 
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रही थी--हो सकी, यद्यपि कृषि में लगी श्रम शक्ति मे कमी हो रही थी | पहले 
यह कमी कुल श्रम शक्ति के अनुपात के रूप में हुई और फिर जल्दी ही शुद्ध 
संख्यात्मक दृष्टि से ही यह कमी आयी । 
इससे वर्तमान अत्यधिक विकसित देशो में कई पीढियों पहले और कम- 
विकसित देशों मे आज की परिस्थितियों का बुनियादो अन्तर स्पष्ट हो जाता है। 
इस अन्तर को समझाने के लिए हमें पह समझना होगा कि विकसित देशों ने अक्सर 
उद्योगीकरण के ऊँचे स्तर से कार्य आरम्भ किया और इससे भी अधिक यह बात 
समझनी होगी कि उद्योग के क्षेत्र मे आरम्भिक टेक्नालॉजी भाज की तुलना में 
कही अधिक श्रम सघन थी अर्थात्‌ इसमे श्रम का अधिक उपयोग होता था । 
हक अन्तर यह है कि उनकी कुल श्रम शक्ति में कही कम तेज गति से वृद्धि 
हुई । 
अब उद्योगीकरण का प्रयास करने में लोगो कम-विकसित देशों के समक्ष 
अधिक श्रम सघन टेक्नालॉजी का उपयोग कर पाने की कुछ सीमित सम्भावनाएँ 
है ।! उद्योग के क्षेत्र मे उन्हें आधुनिकतम और विकसित टेक्‍्नालॉजी को ही 
अपनाना है, जिसकी उपलब्धि को, सही ढग से इन देशों के लिए एक महान्‌ 
अवसर समझा जाता है । और परम्परागत कारीगरी को, जो कही अधिक श्रम 
सधन है, सुरक्षित रख पाना केवल अस्थायी और सोमित बात ही ही सकती है। 
इस संरक्षण को सफल बनाने के लिए इन दस्तकारियो में प्रयुक्त टेक्नालॉजी को 
आधुनिक बनाने के प्रयासों की आवश्यकता होगी, यद्यपि यह नयी टेक्सालॉजी 
ऐसी है, जिससे श्रम के उपयोग में कमी होती है ।** 
पर इस' सबका यह निष्कर्ष होता है कि विकसित देशो में खेती की विधियी में 
सुधार प्राय: आरम्भ से ही शुरू किया जा सकता था, जबकि खेती मे लगी उनकी 
श्रम शक्ति घट रही थी और इसका तेजी से उद्योगों मे उपयोग हो रहा था। 
लेकिन आज कम-विकस्ित देशों में यह नही हो रहा है । अतः यह आवश्यक है कि 
इनकी नयी कृषि विधियाँ अथवा टेक्नालॉजी ऐसी हो, जिसमे श्रम का अधिक 
से अधिक उपयोग किया जा सकता हो । यह इस कारण भी जरूरी है कि खेती 
में लगी श्रम शक्ति का इस समय कम उपयोग हो' पा रहा है और अधिकाश 
कम-विकसित देशों में आगामी अनेक दशकों तक कृषि में लगी श्रम शक्ति से 
निरन्तर तेजी से वृद्धि होती रहेगी । 
इस सम्भावना को बहुत निराशाजनक नहीं समझ लेना चाहिए, क्योकि अभी 
इन देशों की खेती मे श्रम का सघन उपयोग नही हो रहा है और टेक्‍्नालॉजी 
सम्बन्धी समस्त सुधारो से श्रम की माँग में वृद्धि होगी । इसके अलावा इन देशों 
के लोगों के भोजन में मात्रा ओर गण दोनों दृष्टियो से जो बेहद कमी मौजूद 
है, उसके कारण लम्बे अरसे तक खेती के समक्ष बाजार के सीमित हीने की कोई 
कठिनाई नही रहेगी; यदि उन्हें पौष्टिक आहार सम्बन्धी आवश्यकता को प्रभाव- 
शाली मांगों में वदलने में सफलता मिलती है ! उन्हें यह प्रथास अनिवार्य रूप से 
करना होगा, क्योंकि यह विकास का एक महत्त्वपूर्ण तत्व है । पौष्टिक आहार 
की कमी वहुत अधिक व्यापक है। 
परम्परागत दस्तकारियों के विपरीत क्रपि क्षेत्न पर उद्योगीकरण का 
प्रतिगामी प्रभाव यड़ने की सम्भावना नही है, विशेषकर निकट भविष्य में तो इस 
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बात की कोई सम्भावना ही नही है।*! 
२. नीतियाँ 
इस तथ्य से कि कम-विकसित देशों में कृपि विधियों अथवा टेक्नालॉजी को 
अत्यधिक श्रम सघन बनना होगा, जवकि यह बंतंमान विकसित देशों में अत्यधिक 
कम श्रम से चलायी जा रही है, यह प्रकट होता है कि क्ृपि के क्षैत् में उतने 
प्रत्यक्ष तरीके से आधुनिक टेक्नालॉजी को नहीं अपनाया जा सकता, जितने 
प्रत्यक्ष तरीके से उद्योग में अपनाया जा सकता है । कम-विकसित देशों में कृषि 
टेक्नालॉजी को विभिन्‍न कारकों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए संचालित 
करना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है ।४* ह उपायों 
कुछ विशेष विधियों को अपनाया जा सकता है, जैसे गायों को कृतिस उपाय 
से गर्भाधान कराना, पौधों के रोगो की नये तरीकों से रोकथाम, और चूहे मारने 
के नये तरीके । लेकिन अक्सर इनमें भी बुनियादी तौर पर कुछ परिवर्तत करन 
की आवश्यकता होगी । साधारणतया नये अनुसन्धान की तुरन्त आवश्यकता है, 
चाहे अक्सर इन अनुसस्धानो का आधार विकसित देशी में हुए बुनियादी 
अनुसन्धान ही क्यों न हो | 
इसके अलावा विकर्सित देशों मे आज जो आधुनिक कृषि टेक्नालॉजी अपनायी 
जा रही है, वह्‌ जलवायु, मिट्टी ओर बीजो आदि के वारे मे तीत्र और स्थानीय 
अनुसन्धान का परिणाम है। यह अधिकाशतया सम-जलवायु वाले देशो तक हीं 
सीमित रही है। अतः एक अत्यधिक आवश्यक कार्य यह है कि गर्म और कम गर्म 
क्षेत्रों में बडे पैमाने पर इसी प्रकार का अनुसन्धान किया जाये, क्योकि इन्ही क्षेत्रों 
में अधिकाश कम-विकसित देश स्थित हैं ।*९ जिन देशों के कारक अनुपात, जलवायु 
और अन्य बातें भी भिन्‍न है, उन देशीं में अपने वैज्ञानिक ज्ञान के बेहतर उपयोग 
के लिए हमे सम्बन्धित अनुसन्धान कार्यों के लिए वित्तीय और कर्मचारियों 
सम्बन्धी माँगो को पूरा करता होगा क्योकि कम-विकसित देश उस पैमाने पर 
भी यह कार्य करने की स्थिति में नही है जो किसी प्रकार उतकी आवश्यकताओं 
को पूरा कर सके । अतः इस दृष्टि से विकसित देशो से सहायता मिलना अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है । 
यदि यह मान लिया जाये कि इन कठिनाइयों को धीरे-धीरे समाप्त कर 
दिया जायेगा और अत्यधिक तफंसंगत और परिस्थितियों के अनुकूल कुपि 
टेक्नालॉजी उपलब्ध हो जायेगी, फिर भी यह कृषि सुधार का केवल समारम्भ भर 
होगा। करोड़ों किसानों को इस नयी टेक्नालॉजी का इस्तेमाल करने के लिए 
प्रेरित करना होगा। छोटे पैमाने पर आजमाइश के तौर पर चलायी जाने बाली 
गा है सर्वोत्तम मामलों में भो अधिक से' अधिक एक समारम्भ मानी जा 
कती हैं । 
ये देश, और विशेषकर इनकी खेती, लम्बे समय से विकास की कमी से 
ग्रस्त रहे हैं। यदि वे अपनी आय और अपने रहन-सहन का स्तर ऊँचा करना 
चाहते हैं तो कृषि में लगे लोगो के मन में एक महस्वाकाक्षा जगनता जहूरी है, जा 
आज ध्रायः मौजूद नही है ।*? उन्हें यह करने और अपनी टेक्नालॉजी को आदिम 
स्तर मे ऊपर उठाकर आधुनिक स्वर तक लाने की प्रेरणा देने के लिए, जिस 
पैमाने पर शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है वह सचमुच विराट है । 
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एक विशेष अतिरिक्त कठिनाई यह है कि प्रश्न केवल किसी खास काम को 
एक भये तरीके से करने का नही होता, बल्कि अनेक प्रेरित परिवर्तनों को एक 
साथ स्वीकार करने और उन पर अमल करने का होता है ॥ आवश्यकता इस वात 
की है कि खेती के तरीको में समग्र दृष्टि से सुधार किया जाये, अनेक प्रेरित 
परिवतेनों को एक साथ लागू करने के लिए स्वीकार किया जाये। अन्यथा न तो 
अच्छे परिणाम निकलेंगे और न ही कोई लाभ मिलेगा ।!* 

सिंचाई व्यवस्था के द्वारा अधिक पानी की सप्लाई वस्तुतः तभी लाभदायक 
होती है, जब दो या तीन फसल उगाने की प्रणाली अपनायी जाये। इसी प्रकार, 
पाती के अभाव में उवंरक अधिकाशतया प्रभावहीन होते हैं और इसी प्रकार 
उरवरकों के बिना सिंचाई का भी पूरा लाभ नही मिलता । इसी तरह बेहतर किस्म 
के बीजों से पर्याप्त उपज लेने के लिए पानी और उर्वरक दोनों की आवश्यक्ता 
होनी है । 
कृषि टेक्नालॉजी के अन्य सब सुधारो पर भी पारस्परिक और एक-दूसरे के 
पूरक परिवतंतों का यह नियम लागू होता है : अधिक गहरी जुताई, भूसंरक्षण 
और मिट्टी की बनावट में सुधार, हरी खाद डालना और प्राकृतिक उर्वरकों का 
उपयोग, खरपतवार का वेहतर नियन्त्रण, पीधो की रोगो से रक्षा, वारी-बारी से 
फसल उगाने की अच्छी व्यवस्था आदि । 

तेजी से उगने और तैयार होने वाले वीजों की किस्मों का विकास क्रपि 
कार्य की गति को तेज बनाकर दोहरी फसल उगाने के मार्ग मे आने वाली 
वाधाओं को समाप्त कर सकता है । लेकिन इसके लिए सवसे पहले सिंचाई वी 
जरूरत होती है। और सस्ते उदंरकों का उपलब्ध होना, परती भूमि क्थवा उस 
भूमि में खेती करने को प्रोत्साहन दे सकता है, जिसका अब केवल चरायराह के रूप 
में इस्तेमाल होता है। लेकिन यह तभी किया जा सऊता है, जब खेती ने सुधार 
करने के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध हो । ह 

करोड़ों अत्यधिक गरीब, अधिकांशतया निरक्षर, और छक्चउर न्पेशबस्ट 
किसानों को एक पिछड़ी हुई और गतिहीन कृषि व्यवस्था में करेई नस दिक्कत 
विधि सिखाना और उन्हें इस नयी विधि वो पूरी निष्ठा से क्र >क्नावक जय इंद 
से अपनाने के लिए तैयार करना पर्याप्त कठिन कार्य है। ऋद: छनेक लगी दिदिए ये 
को एक साथ लागू करने के लिए स्वीकार करना प्राय: न्‍वन्न्‍्न्च्झा होटया 
लेकिन अधिकाश कम-विकसित देशों में खेती वी स्थिति इतने इर्नी के ४ 
करने का प्रयास करना ही होगा। 
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उपयोग की खामी को दूर किया जा सकता है। और उस स्थिति में जबकि श्रम 
शक्ति निरत्तर ओर तेजी से बढ़ रही हो, यह कार्य करना आवश्यक है। 
इस सम्बन्ध में यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि अपने-आपमे श्रम 
गक्ति की वृद्धि निरस्तर अपने अधिकाश हिस्से को और अधिक निर्ध॑नता के 
स्तर पर घकेलती रहती है और सामाजिक तथा आय्िक ढाँचे को अधिक 
असमानतावादी और कठोर बनाती जाती है ।/* 
और हम यहाँ उस बडी कठिनाई का सामना करते है, जो ऊपर वर्णित्त धन्य 
सब कठिनाइयो के ऊपर छायी रहती है अर्थात्‌ अधिकाश कम-विकसितत देशों मे 
असमान सामाजिक और आथिक स्तरीकरण | जिन बातो को 'भूमि सुधार 
अथवा 'कृषि सुधार' कहा जाता है, जिसमें काश्तकारी सम्बन्धी सुधार शामिल 
है, उनकी समस्या को एक ऐसी स्थिति के निर्माण के' लिए सुलझाया जाना चाहिए 
जहाँ श्रम शक्ति को कही अधिक प्रभावशाली ढग से काम करने के अवसर 
उपलब्ध हो और श्रमिक प्राप्त प्रोत्साहनों से परिचित और प्रेरित हो । इस प्रकार 
हमारे सामने समानता के प्रश्न का अत्मधिक महत्त्वपूर्ण, व्यावहारिक और ठोस 
पहलू उपस्थित हो जाता है ९ 
कृषि के क्षेत्र में जिन श्रमिकों के श्रम का अत्यधिक कम उपयोग होता है, ने 
पूरी तरह से भूमिदहीन मजदूर है, जिनका हिस्सा कुल श्रम शक्ति का चौथाई 
ओर इससे अधिक होता है। केवल आबादी के विस्फीट के परिणामस्वरूप ही 
नहीं, वल्क्रि अन्य कारणों से भी खेत मजदूर गाँवों मे मिचले स्तर पर रहते है 
कौर भूमिहीत खेत मजदूरों का हिस्सा खेती में लगे मजदूरी में मिरन्तर वढ्ता 
जा रहा है । जिन किसानो के पास जमीन तो है, लेकिन यह जमीन बेहद थोडी है, 
वे भी उसी स्थिति में हैं और उन तत्वों बाग उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पडता है कि 
वे अपनी इस थोडी-वहुत जमीन के लाभ से भी वंचित हो जाते है । ये समूह इन 
परिस्थितियों के कारण निष्किय रहते है और ये अपने श्रम को बढ़ाने अथंबा 
अधिक तीव्रता से काम करने का कोई प्रोत्साहन अनुभव नही करते । 
बटाई पर खती करने की व्यापक प्रणाली न तो टेवनालॉजी सम्बन्धी परिवर्तेत 
के उपयोग की इप्टि से लाभदायक है और न ही श्रम और धन के रूप में विनियोग 
की इप्टि से । इसी प्रकार इससे खेती में प्रयुकत श्रम” को मात्रा और स्तर में भी 
कोई वृद्धि नही होती, जिसकी अपेक्षा रहती है ।? बाई पर खेती करने वाला 
कित्तान, जो ज़मीन के मालिक को अक्सर आधी से अधिक उपज देता है, गरीबी 
और उदासीनता से निरस्साहित और ग्रस्त रहता है । 
लगान की प्रणाली उसके पास बहुत छोटा-सा हिस्सा बकाया छोडती है और 
यह हिस्सा उत्पादन में बुद्धि का बहत छोटा हिस्सा होता है | इसके साथ ही 
उसका काश्तकारी का अधिकार भी हमेशा खतरे मे पडा रहता है, जिसका यह 
अभिप्राय है कि उसके पास जमीन को सुधारने का कानूत द्वारा रक्षित कीई 
20 नहीं होता, चाहे वह अपने श्रम के द्वारा ही यह कार्य वयों ले करना 
चाहे । 
साथ ही यह एक सामान्य अनुभव है कि बटाई की प्रणाली के अन्तर्गत, कुछ 
अपवादों को छोड़कर, जमीन का मालिक, चाहे वहे वडा अथवा छोटा दृरवासी 
जमीदार हो अथवा किसान भूस्वामी अथवा याँव में रहने वाला आर्थिक दृष्टि से 
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बेहतर स्थिति वाला किसान, वह बटाई पर खेती करने वाले काश्तकार अथवा 
उपकाश्तकार की तरह ही जमीन को बेहतर बनाने के लिए न तो अपना श्रम 
लगाने को तैयार होता है और न ही घन । जमीन की कीमत ऊँची, अक्सर स्थिर, 
या यहाँ तक कि निरन्तर बढती हुई होती है और जमीन के मालिक को अक्सर 
फोई नयी जोखिम अयवा अतिरिक्‍त परेशानी या कप्ट उठाये बिना ही उपज के 
रुप में ऊँचा हिस्सा मिलता रहता है। 

मैं यह निष्कर्ष निकालता हू, और अनेक गहन अध्ययनों से इसकी पुष्टि भी 
हुई है, कि दक्षिण एशिया में बटाई पर खेती की व्यवस्था उन अनेक निषेधों 
और अवरोधों के समूह के रूप मे विद्यमान है जो खेती की विकसित विधियों के 
उपयोग और श्रम के अधिक उपयोग तथा उपज बढ़ाने के उपायों के विरुद्ध 
प्रभावशाली ढंग से काम करते हैं। ऐसी प्रणाली “केवल सामाजिक न्याय के ही 
विरुद्ध नहीं है, वल्कि गाँवों के जन-समुदाय द्वारा विकास कार्यो में प्रभावशाली ढग 
मे हिस्सा लेने के मार्ग में भी प्राय अलंघ्य बाधा के रूप मे काम करती है ।/*४ 

लेटिन अमरीका की लातीफदिया और मिनिफंदिया प्रणालियों के प्रभावों के 
बारे में मुझें व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक गहरी जानकारी नहीं है। लेकिन इस 
सम्बन्ध में मैंने जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ प्रेक्षण करने की मैं स्थिति में रहा हूँ 
उससे यह प्रकट होता है कि यह प्रणाली भी - जिसमे बटाई पर खेती करने की 
प्रणाली के तत्त्व अक्सर मौजूद रहते हैं -- इसी प्रकार टेक्‍्नालॉजी सम्बन्धी प्रगति 
के विपरीत जाती है। टेवनालॉजी की प्रगति से ही श्रम के उपयोग को बढाया 
जा सकता है और उपज में वृद्धि की जा सकती है । 

इसके साथ ही यह तथ्य भी मौजूद है कि औसत उपज बहुत कम है और 
इसमे वृद्धि भी अधिक नहीं हो रही है, जिन देशों और जिलों मे यह प्रणाली मौजूद 
है वहाँ यही स्थिति मौजूद है। लेटिन अमरीका के आधिक आयोग के सचिवालय 
ने हाल मे लेटिन अमरीका की कृषि के बारे में जो विशेष रूप से निष्ठापूर्ण और 
तकंसंगत अध्ययन किया है, * उसके विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि लेटिन 
अमरीका के विभिन्‍न देशो में भूस्वामित्व, किसानो के कृषि भूमि से वंचित रहने 
की स्थिति और दूसरे की जमीन में खेती करने वाले किसानों की प्रणाली किस 
प्रकार खेती की उन्नति मे बाधक बनी है: 

“गाँवों की अधिकांश आबादी के पास अतिरिक्त आय नही है और उनके 
पास इतनी पर्याप्त जमीन भी नही है कि विनियोग में वृद्धि की जा सके । जबकि 
बे लोग जो अधिकांश भूमि के स्वामी हैं और जिनकी वडी आय है, अपनी जमीन 
में सुधार करने, उपज बढाने, उत्पादकता मे वृद्धि करने मे अक्सर कोई दिलचस्पी 
नहीं रखते अथवा यह भी कहा जा सकता है कि उनमें यह कार्य करने की क्षमता 
नही है । बड़ी-वड़ी जमीदारियों से जो लाभ प्राप्त होते हैं, शायद ही कभी उनके 
किसी हिस्से को जमीन सुधारने में लगाया जाता हो । इसके विपरीत लाभ वी 
राशि को शहरों में पूँणी विनियोग और ऐश-आराम की चोजों पर खर्च किया जाता 
है अथवा देश के बाहर भेंज दिया जाता है 

वस्तुत. विशाल कम-विकसित संसार के विभिन्‍न देशों और एक ही देश के 
अलग-अलग जिलो में भूस्वामित्व और काश्तकारी की अनेक प्रणालियाँ लागू हैं। 
अत किसी न किसी प्रकार का कृषि सम्बन्धी सुधार (नीचे देखिए) प्रायः सर्वत्त : 
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लागू करना अनिवार्य है; क्योकि इन सुधारों के बिना खेती की विकसित विधियों 
को लागू करने की नीति सम्बन्धी प्रयासों को अमल में लाना सम्भव न होगा! 

कुछ अपवादों को छोड़कर एक अन्य व्यापक रूप से लागू और सही बात यह 
दिखायी पडती है कि---अधिकाशतंया उन देशों में, जहाँ ऋन्तिकारी स्थिति रही 
अथवा जहाँ बाहरी प्रभुत्व और दवाव ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभागी, जैसे 
फारमोसा का मामला--दूसरे महायुद्ध के बाद से कम-विकसित देशों मे भू- 
स्वामित्व और काश्तकारी सम्बन्धी सुधारों की बडी-बड़ी बातो के बावजूद प्राय: 
अधिक काम नहीं हुआ है। जहाँ कही सम्बन्धित कानून बनाये भी भगे है वें 
मामूली सुधारो तक ही सीमित रहे अथवा शुद्ध रूप से सुधारों का नाटक किया 
गया | जहाँ तक भूमिहीन खेत मजदूरों का सम्वन्ध है इन सुधारों मे नियमित रूप 
से ऐसी कोई व्यवस्था नही हुई, जिसके द्वारा इने लोगों की अपनी जमीन दी जा 
सके। दक्षिण एशिया के विशाल क्षेत्र के सम्बन्ध मे इस समस्या पर एशियन ड्रामा 
में कुछ विस्तार से विचार हुआ है ।* 

वहाँ यह भी स्पप्ट किया गया है कि इस क्षेत्र मे कृषि सम्बन्धी सुधारों की 
भसफलता का मुख्य स्पध्टीकरण प्रभावशाली भूस्वामियों का प्रतिरोध है। छोटे 
भ्स्वामियों ने इस कार्य मे बडे जमीदारों का साथ दिया, क्योकि थे इसे अपने 
हित में एकता की कारंवाई समझते थे ! 

इस तथ्य के कारण कि कृपि भूमि मे पूँजी निवेश' की अपनी व्यक्तिगत 
सम्पदा को बनाये रखने का सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका समझा जाता है, 
शहरों के छोटे-बडे पूंजीपति कृषि भूमि खरीदने के लिए बहुत उत्सुक रहे है । 
भारत जैसे देश में सम्भवत समस्त उच्च वर्ग, जिसकी परिभाषा पिछले अध्याय 
में की गयी है, के पास कुछ न कुछ जमीन है, यद्यपि यह प्रमाणित करने के लिए 
आंकड़े उपलब्ध नही है । 

शहरों के उच्च वर्ग और माँवो के खेती न करने वाले लोगो से भूस्वामित्व 
की इस व्यापकता के कारण---और इन दोनो वर्गों मे छोटे और उच्च पदों पर काम 
करने वाले अनेक सरकारी कमंचारी भी शामिल है--भूमि सुधार विरोधी जबर्दस्त 
गुट का निर्माण हो जाता है! यह ग्रुट उन देशों मे जहाँ चुनाव होते है, इस कारण 
से शक्तिशाली नही है कि इसके पास मतदान की बडी शक्ति है, वल्कि इसका 
कारण यह है कि इस ग्रुट के अन्तर्गत गाँवों और शहरों के समस्त पढे-लिखें और 
अपनी माँगो को प्रभावशाली ढंग से उठाने की क्षमता रखने वाले लोग 
शामिल है। 

इस तथ्य के अलावा कि अक्सर कुछ न कुछ ज़मीन पर इनका स्वामित्व 
होता है, वे अधिकारी जिनके ऊपर शासन चलाने और सुधारों को लागू करने 
का दायित्व है, गाँवों के उच्च वर्ग के लोगो से स्वभावत्त- सॉठगाँठ करते है और 
मधारो की प्रभावहीन बना देते हैं । 
.. गाँवों के गरीब लोग, जिनके हित की दृष्टि से सुधारों की बात कही जाती 
है और कभी-कभी कानून भी बनाये जाते हैं, अधिकांशतया उदासीन रहते हैं । 
अपने हितों के लिए संधर्ष करना तो दूर, वे लोग अपने समान हितों को देखने- 
ममझने के लिए संगठित तक नहीं हैं। वर्तेमान सामाजिक स्थिति में वे असहाय 
हैं और पिछले अध्याय मे प्रतिपादित कथ्य को प्रमाणित करने में इस बात से 
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सहायता मिलती है । कश्य यह है कि सामान्यतया उच्च वर्ग के विभिन्‍न समरहो 
के हाथों मे ही समस्त सत्ता केन्द्रित है, जबकि सामान्य जन-समुदाय अपनी माँग 
नही उठा पाता और अपने हितों की रक्षा के लिए अम्तंगठित ही बना हुआ है 
तथा निष्किय भी है। 

लेटिन अमरीका में, यद्यपि वहाँ भूस्वामित्व और काश्तकारी की प्रणाली 
अनेक दृष्टियों से भिन्‍न है, कृषि सम्बन्धी सुधारों का, विकासकरम दक्षिण एशिया 
जैसा ही रहा हैं। वहाँ भी कृषि सुधार घोषित नीतियों का एक सामान्य 
लक्ष्य रहा और 96] में पूता डेल ऐस्त के घोषणापत्न मे इस बात पर बड़ी 
गम्भीरता से सहमति प्रकट की गयी। लेटिन अमरीका के आथिक आयोग के 
सचिवालय द्वारा लेटिन अमरीका की कृषि के अध्ययन का पहले ही हवाला दिया 
जा चुका है, जिसका प्रकाशन ।968 में हुआ और जिसमे एक पूरा अध्याय “कृषि 
न में बाधक भूस्वामित्व की प्रणाली और अन्य सस्थागत बाधाएँ”' के बारे 

४ है (6 

इस अध्ययन के लेखकों को यह निष्कपे मिकालना पड़ा कि नीति सम्बन्धी इन 
प्रयासों का प्रायः कोई परिणाम नहीं निकेला है और यह भी कि “इससे वह 
प्रभाव स्पष्ट होता है जो बडे जमींदार विभिन्‍न देशों में कृषि नीति के निर्धारण 
पर डासते रहे हैं और आज भी डाल रहे हैं ।* सहमति प्राप्त और व्यावहारिक 
लक्ष्यों से वास्तविक परिणामों की तुलना करते हुए लेखक कहते है * 


+7०००००० शुद्ध इप्टि से लेटिन अमरीका के देशों ने बहुत कम सफलता प्राप्त की 
है और आवश्यकताओं अथवा लक्ष्यों की तुलना में तो प्राय. कोई प्रगति नही हुई 
है *'“''यद्यपि भूमि सुधार सम्बन्धी कानून बनने और भूमि सुधार संस्थाओं की 


स्थापना से भूस्वामित्त और काशतकारी की व्यवस्था में गहरे परिवर्तनो के 
नवयुग के समारम्भ की आशा की जाती है, लेकिन यथार्थ मे अधिकाश सुधार 
कार्यक्रमों को निरन्तर प्रभावहीन बनाया गया है और इनमे से' अधिकाश पूरी 
तरह से गतिहीन हैं'***** अब तक जिन परिवारों को जमीन देकर बसाया गया 
है, उनकी ,संख्या काश्तकारी करने वाले परिवारों की सख्या में होने वाली 
स्वाभाविक वारपिंक वृद्धि का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा भर है*'*-**दूसरे शब्दों 
मर अब तक भूमि सुधार की गतिविधियों ने भूस्वामित्व और काश्तकारी की 
प्रणाली को नाममात्र के तिए बदला है और कोई भी कार्यक्रम सच्चा भूमि सुधार 
सिद्ध नही हुआ है ।/१? 
पश्चिम एशिया में, और इथियोपिया जैसे एक अफ्रीकी देश में भी, 
भूस्वामित्व और काश्तकारी की समस्याएँ, यद्यपि काफी भिन्‍न हैं, लेकिन फिर भी 
दक्षिण एशिया की ऐसी ही समस्याओं से बहुत अधिक भिन्‍न नही है | सहारा के 
दक्षिण में अफ्रीका के अधिकाश स्वतन्त्न देशों मे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 
स्थिति कम 'परिपक्व' है। इस क्षेत्र के अनेक हिस्सो में समस्या यह निर्णय लेने 
की है कि क्या सामूहिक स्वामित्व की कंबीलों की प्रणाली को फिर पुनर्गठित 
किया जाये अथवा व्यक्तिगत स्वामित्व की किसी प्रणाली को नये सिरे से 
स्थापित किया जाये। यह तथ्य विश्ेप प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है कि 
अनेक नवस्वतन्त् देशों मे यूरोपियनों ने कृषि भूमि प्राप्त कर रखी है और 
अधिकाशतया इनके पास सर्वोत्तम कृपि भूमि है। ये समस्याएँ उस स्थितिमे भी है 
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जब ये यूरोपियन वही रहने का निर्णय करते है, मौजूद रहती है ओर तब भी 
जब ये लोग उन देशो को छोड़कर चला जाना पसन्द करते हैं। 
यह अक्सर देखा गया है कि उत्पादकता की इृष्टि से सर्वाधिक लाभ प्राप्त 
करने के लिए कृषि सुधार के साथ-साथ अन्य और पूरक संस्थागत सुधारों की भी 
बहुत आवश्यकता होती है | इनमे कृषि विस्तार, रियायती दरो पर ऋण देने की 
व्यवस्था और उवंरकों, बीज और खेंती के औजारों की सप्लाई, कृषि उपज की 
बिक्री के लिए बाजारों की बेहतर व्यवस्था आदि शामिल हैँ। ! 
समस्त कम-विकसित ससार में एक सामान्य नीति यह रही है कि सहकारिता 
के आधार पर ये सुधार किये जायें । अनेक देशों मे---जिनमें दक्षिण एशिया के सब 
देश शामिल हैं--इन सुधारो को गाँवों के गरीव लोगों के लाभ की दप्टि से प्रेरणा 
मिली है और प्रकट रूप से इसके संचालन की दिशा भी यही है । इसका उद्देश्य 
अधिक आर्थिक और सामाजिक समानता की स्थापना है । 
एशियन ड्रामा में नीति सम्बन्धी इन उपायो के ऊपर दक्षिण एशिया के 
सन्दर्भ में प्रायः पूरा विचार हुआ है। इसमें ऋण और अन्य सहकारियों, 
सामुदायिक विकास और कृषि विस्तार, स्वायत्त शासन, और सरकारी खेती 
पर विचार हुआ है। इन सब प्रयासों के पीछे जो विचारघार। है वह सशक्त रूप 
से समानतावादी है। अक्सर इन्हे गाँवों में अधिक समानता की स्थापना के लिए 
ऋन्तिकारी कार्रवाइयों के रूप में प्रस्तुत किया गया । 
लेकिन इन देशों में जो असमानतावादी सामाजिक, अधिक और राजनीतिक 
स्तरीकरण है और जो इन देशो के गाँवों में भी इसी तरह व्याप्त है, उसकी 
ताकिकता के अनुसार इन सब कारंबाइयों का प्रायः नियमित रूप से विपरीत 
प्रभाव हुआ। साधारणतया केवल ऊंचे स्तर के लोग ही उन सुविधाओं का लाभ 
उठा सके, जो सहकारी संस्थाओं से प्राप्त हो सकती थी और इन संस्थाओं को 
स्थापना और सुविधाएँ देने के लिए जो सरकारी सहायता दी गयी उसका लाभ 
भी इन्ही लोगो को मिला । इसका शुद्ध परिणाम यह निकला कि असमानता में 
कमी नही हुई वल्कि इसमे वृद्धि हुई 
यद्यपि लागू होने की स्थिति में, भूमि सुधार और काश्तकारी सम्बन्धी 
कानून सम्पत्ति के अधिकारों और आथिक दायित्वों में मूलभूत परिवर्तन करने के 
साधन हैं, पर ये अन्य सस्थाग्रत उपाय वर्तमान असमानतावादी सत्ता के ढाँचे पर 
प्रत्यक्ष प्रहार करने मे असफल रहते हैं। वस्तुतः इनका लक्ष्य इस ढाँचे को छुए 
बिना स्थिति में सुधार करना है और वस्तुतः इसका अर्थ समानता के प्रश्न से बच 
निकलना है । 
यही वात ग्रामोत्यान के व्यापक कार्यक्रम के बारे में भी सही है जिसे 
साधारणतया सामुदायिक विकास कहा जाता है और जिसके ऊपर कम-विकसित 
संसार और पश्चिम के विऊसित देशों में वहुत अधिक आशाएं कैन्द्रित की गयी 
है। “दस आरम्भिक अवधि में सामुदायिक विकास के बारे में अधिकांश विचार- 
विमर्ण पूरी तरह से अवास्तविक वातावरण में हुआ, क्योकि इस थांत पर व्यापक 
रूप से विश्वास किया जाता था कि एशिया के असख्य गाँवों में आथिक और 
सामाजिक जीवन में त्रान्ति लाने की कुजी इसी आन्दोलन में निहिस है” 
इस कार्यक्रम के असफल रहने का एक सर्वाधिक भदृत्त्वपूर्ण स्पप्टीकरण यह 
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है कि जिस रूप में इस कार्यक्रम का संचालन किया गया, उसमें समानता के प्रश्न 
से बच निकलने का प्रयास भी शामिल था, जबकि निरन्तर इस कार्यक्रम की 
गरीबो के लाभ के लिए चलाये जाने वाला कार्यक्रम बताया जाता रहा [५९ 

भारत, जो इन पूरक सस्थागत सुधारों को लागू करने का प्रयास करने वाला 
कम-विकसित देशों में सबसे अधिक अग्रगामी देश है, एक ऐसा देश भी है जहाँ 
निरन्तर यथार्थवादी मूल्यांकन किये जाते रहे और जहां सर्वाध्रिक श्रवुद्ध विचार- 
विमर्श जारी रहा । यहाँ जो बातें कही गयी है, उनके मूल्याकन को सम्बन्धित 
अध्ययनों में बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया गया है। जैसाकि भारत की एक 
सरकारी रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है: “जब तक समाज का और हमारे 
सोचने के तरीकों का चर्तमान स्वरूप कायम रहता है, विकास के लाभ का 
अनिवायेतः अत्यधिक असमान वितरण होगा, और कमजोर वर्गों को संबसे छोटा 
हिस्सा मिलता रहेगा।” इस रिपोर्ट में कथित हितकारी नीतियो, जिनमे 
सामुदायिक विकास भी शामिल था, की असफलता का उल्लेख किया गया । ये 
नीतियाँ गाँवों के गरीब लोगों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से स्वीकार की गयी 
थीं ।४ अन्त में इस रिपोर्ट मे कहा गया है : “खेती का विचित्न तरीका किसी भी 
प्रभावशाली सीमा तक खेती मे सुधार करने और उसे विवेकसम्मत बनाने को 
प्राय असम्भव बना देता है। जो कुछ थोड़ा-बहुत सुधार सम्भव होता है, वह 
वर्तमान परिस्थितियों के कारण सबसे बडे भूस्वामियो को छोटे-छोटे किसानी 
से कही अधिक लाभ पहुँचाता है। 

इस वक्तव्य में यह निष्कर्ष निहित है कि भारत में ये पुरक संस्थागत सुधार, 
उन समानतावादी झरुझानों के बावजूद, जो इन्हें देने का प्रयास किया जाता था, 
वस्तुत: अधिक असमानता की युष्टि करेंगे, जब तक भूस्वामित्व और काश्तकारी 
की बुनियादी रूप से असमानतावांदी प्रणाली को बुनियादी तौर पर बदला नहीं 
जाता। कम-विकसित संसार में अन्यत्न जहाँ कही इन सुधारों को लाथू करने का 
प्रयास किया गया, वहाँ भी गाँवों के अधिक बेहतर स्थिति वाले लोगों को ही 
इतका लाभ मिला । और इनसे गरीब लोगों को या तो बहुत कम लाभ पहुँचा 
अथवा वे लाभ से पूरी तरह वंचित रहे । 

पिछले कुछ प्रृष्ठों मे समानतावादी आदर्श की दुष्टि से इस बहुत गम्भीर 
स्थिति पर विचार किया गया है, क्योंकि भूमि, काश्वकारी और अन्य पूरक सस्या- 
गत सुधारों का लक्ष्य समानता की स्थापना ही था। अब हमारे सामने स्पष्ट 
असफलता मौजूद है। 

सुधार या तो लागू नही किये जा सके अथवा इनसे असमानता में वृद्धि हुई 
और यह घटना बहुत तेजी मे' वढती हुई आबादी के साथ-साथ घटती रही, जिसका 
पहले उल्लेख किया जा चुका है। और आबादी की यूह वृद्धि स्वतः अधिक लोगों 
को सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में नीचे की ओर घकेलती जाती है और इस 
प्रणाली को अधिक कठोर और अलाभकारी बना देती है । 

लेकिन इस घटना को उत्पादकता की दृष्टि से ही देखा जा सकता है। 
नि.सन्देह ग्रामीण उच्च वर्ग के कुछ सदस्यों ने--सुख्यतया उन लोगो ने जो किसान 
भूस्वामियों और वेहतर स्थिति वाले काश्तकारों के समूह मे आते है और जो 
स्वयं अपने परिवार के सदस्यों तथा खेत मजदूरों की सहायता से खेती करते है--- 
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यह देखा कि खेती को आधुनिक वनाकर अधिक पैसा कमाया जा सकता है और 
इस काम के लिए सरकार से उदार सहायता प्राप्त की जा सकती है। 

यद्यपि इस सम्बन्ध में भरोसे योग्य ऑकड़े उपलब्ध नही है, और विभिन्‍न 
जिलो और देशो मे परिस्थितियाँ भी अलग-अलग है, पर यह समूह बहुत छोटा है, 
जबकि बटाई पर खेती करने वाले, नौकरो की सहायता से खेती करने वाले अधिक - 
परम्परागत क्रिसान, उनके खेतो में काम करने वाले भूमिहीन खेत-मजदुर और 
बहुत कम जमीन वाले भूस्वामी किसान बहुत बड़ी सथ्या में है ।४ दक्षिण एशिया 
में गाँवों की आबादी का यह बडा हिस्सा जिस भूमि में खेती करता है, वह समस्त 
कृषि भूमि का बहुत बडा हिस्सा है । हि 

अत, उत्पादकता की दृष्टि से भी यह घटना बहुत महत्त्वपूर्ण परिणामों को 
जन्म नही दे सकती । पर इस वात मे सन्देह नही है कि यद्यपि प्रगतिशील किसानो 
की संख्या बहुत थोड़ी है, पर कम-विकसित देशों में खेती की उपज में जो वृद्ध 
हुई है उसका श्रेय अधिकाशतया इन्ही लोगो को है । खाद्य और कृषि संगठन के 
भूतपूर्व महानिदेशक, डॉक्टर बी० आर० सेन, जिनका उद्ध रण हम पहले दे भी 
चुके है, का भारत के सम्बन्ध मे यह कहना है कि रिपोर्टो से यह पता चलता है 
कि “समृद्ध किसानो और आशिक दृष्टि से बेहतर स्थिति वाले ग्रामीणो” को ही 
सामुदायिक विकास का लाभ मिला है और वे इसे 'स्वागत योग्य” बात समझते हैं । 

वे आगे लिखते है . “इस प्रकार भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने मे 
सामुदायिक थधिकास सक्रिय भूमिका निभा सकता है।” लगता है डॉक्टर सेन इस 
बात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय नही देते और यह सिफारिश नही करत 


कियदि किसानो को / “४”? '*» - सामने रखते 
हुए अन्य संस्थागत सु" हे - व्यवस्था वें 
प्रभावशाली सुधारों के «कही अधिक 


ब्यापक लाभ प्राप्त होता | भूस्वामित्व और काश्तकारी व्यवस्था सम्बन्धी सुधारो 
के अभाव ने अन्य सस्थागत सुधारों को किसानो के कही अधिक व्यापक जनसमु- 
दाय को अन्य सस्यागत सुधारो के लाभ से बचित कर दिया। के 
इसके बावजूद यदि यथार्थ स्थिति के रूप में यह स्वीकार करना पड़े कि 
मोटे तौर पर भारत जैसी राजनीतिक स्थिति वाले किसी कम-विकसित देश में 
बसे सुधारों को लागू कर पाने की आशा नही है, जैसे ईमानदारी पर आधारित, 
प्रभावशाली भूमि और काश्तकारी सम्बन्धी सुधारों की योजनाएँ बनायी जाती हैं 
ओर इनके लिए अधिकाशतया कानून भी बनाये जाते है, तो कृषि मम्बन्धी सुधार 
८२ ग्रामोत्यान की समस्त समस्या पर नये सिरे से विचार किया जाना चाहिए । 
इस स्थिति में यह भो निश्चित रूप से मान लिया जाता है कि किसी राजनीतिक 
धान्ति, अर्थात्‌ वर्तमान सत्ताधारियों के विरुद्ध गरीब जन-समुदाय के विद्रोह की 
निकट भविष्य मे कोई सम्भावना दिखायी नही पड़ती (देखिए अध्याय-3 और 
अध्याय-2) । एशियन ड्रामा में ऐस पुनविचार का प्रयास विया गया है ।** 
ऊपर जिन दो मान्यताओं का उत्लेख किया गया है, उनके अन्तर्गत इस वात 
वो उपयोगी समझा गया कि क्रपि व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से नयी दृष्टि 
अपनाने का प्रयास किया जाये | आरम्भ में सरकार को एक ऐसी निश्चित नीति 
निर्धारित कर देनी चाहिए, जिसे वत्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों 


र 
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में वस्तुतः लागू किया जा सके । 
यह नीति यह होगी कि अब तक असफलतापूर्वक जिन भूमि और काश्तका री 
सम्बन्धी सुधारों को लागू करने का प्रयास किया गया, उन्हें त्याग दिया जाये, 
क्योंकि यह करने के लिए राजनीतिक संकल्प मौजूद नहीं है और इसी प्रकार इन 
सुधारों को लागू करने के लिए प्रभावशाली प्रशासन का भी अभाव है। 
यद्यपि इससे कोई आमूल परिवर्तनवादी कार्रवाई सम्भव नहीं हुई है,फिर 
भी आमूल परिवर्ततवादी घोषणाओं और कानूनों ने जिस वातावरण का निर्माण 
किया, उसका यह दुर्भाग्यपुर्ण प्रभाव हुआ कि खेती मे लगे ऐसे व्यक्तियों के मन 
में अतिश्चितता उत्पन्न हुई जो आशिक प्रोत्साहन का उचित लाभ उठाने की 
क्षमता रखते थे । 
इसका परिणाम यह हुआ कि कृषि नीति को दोनो ओर से सबसे बुरी बातें 
ही हाथ लगी : समानता में वस्तुता कोई वृद्धि नहीं हुई, जबकि गाँवों के उच्च 
वर्ग की कार्यकुशलता का इन अनिश्चितताओं के कारण लाभ नहीं मिल सका । 
अतः इन परिस्थितियों मे यह उचित और ग्राह्मय होगा कि पूंजीवादी कृषि 
व्यवस्था के पक्ष में जानबूझकर नीति सम्बन्धी निर्णय लिया जाये और किसान 
भूस्वामियों और समृद्ध काश्तकारों के समूह में प्रगतिशील उद्यमियों को अपने 
परिश्रम का पूरा लाभ उठाने का प्रोत्साहन दिया जाये। इससे अन्य ऐसे ही 
किसानों को यही करने का प्रोत्साहन मिल सकता है और वे लोग, विशेषकर, 
बटाई पर खेती करने का तरीका छोड़ सकते हैं । 
इस प्रकार समानता के बुनियादी प्रश्न पर एक भिन्न कोण से और भिन्‍न 
नीति सम्बन्धी उपायों से विचार करना होगा । समानता और उत्पादकता दोनों 
दृष्टियों से जो वात हानिप्रद है, वह है इस समय व्याप्त अद्धपूंजीवाद का एक 
स्वरूप, जिसमें अनियन्त्रित पूंजीवाद की सबसे बुरी बातों के साथ-साथ सामन्ती 
व्यवस्थाओ और आथिक सगठन के शक्षितशाली अवशेष शामिल है |! 
एक बात तो यह हैं कि विकास का सच्चा पूँजीवादी रास्ता उन लोगो के 
निपष्किय और परजीवी भूस्वामित्व की सहन नहीं कर सकता, जो क्रपि क्षेत्र की 
अतिरिक्त आय को ती आत्मसात्‌ कर लेते हैं, लेकिन इसकी उत्पादकता मे वृद्धि 
के लिए कोई अंशदान नही करते । काश्तकारी की एक प्रणाली के अंग के रूप में 
बटाईं पर खेती, दुरवासी भूस्वामित्व, और ऐसे “किसानो' की मौजूदगी जो 
वस्तुत- खेती का काम नही करते, समाप्त की जानी चाहिए । 
इस सम्बन्ध में एक ऐसी कर प्रणाली से' बहुत कुछ किया जा सकता है, 
जिसमें खेती के काम में हिस्सा न लेने वाले भूस्वामियों की आय पर बहुत अधिक 
कर लगाया जाये। इससे भी अधिक कार्ये ऐसा कानूत बनाकर किया जा सकता 
है, जिससे भविष्य में ऐसे लोगों के नाम क्रपि भूमि न की जा सके, जो खेती नही 
करते और यह व्यवस्था विशेषकर उन लोगों पर लागू होनी चाहिए, जो गाँवों में 
नही रहते । अनेक लोकतन्‍्त्री देशों में, जिनमें स्वीडन एक है, ऐसे कानून मौजूद 
हैं, यद्यपि गाँवों में रहकर खेती न करने वाले भूस्वामियों की संख्या इन देशों मे 
“ बेहद कम है । 
यह्‌ 5 भारत मे सत्ता की स्थिति की परिचायक है कि यद्य पि 'वामाजिक 
और आशिक कास्ति' और 'जो जोते उसकी जमीन' जैसी नीतियो का सरकारी 
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दस्तावेजों तक में बडे आमूल परिवतेंनवादी तरीके से उल्लेख किया गया है, 
पेकिन सुधार का स्पष्ट और व्यावहारिक तरीका कभी भी नही सुझाया गया। 
यदि अधिक भूस्वामी प्रगतिशील विसान बन जाते है, और खेती की विकसित 
विधियाँ अपनाने को तैयार होते है तो इसमें सामान्यतया श्रम की माँग मे वृद्धि 
होगी । यदि इसके विपरीत, विसी खास मामले में खेती के मशीनीकरण से श्रम 
के अनुपयोग दग प्रभाव उत्पन्न होता है तो मशीनों के उपयोग को एक ऐसे देश 
में वडी आसानी से रोका जा सकता है, जिसे बाध्य होकर उद्यम और निवेश 
पर नियन्त्रण रखना पड रहा ही और जो निरन्तर विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों 
तथा उद्योगो के लिए आवश्यछ सामान की व्यवस्था के मार्ग मे आने वाले 
अवरोधो से लगातार सधर्प कर रहा हो ।९९ 
श्रम की माँग मे निरन्तर वृद्धि और बटाई पर खेती की धीरे-धीरे समाप्ति 
तेजी से बढ रही क्रपि श्रम-श क्षति के लम्बी अवधि के हित में होगी । यह बाव 
जीर देकर कही जानी चाहिए कि गाँवों मे गरीब जनसमुदाय का तब तक सच्चे 
अर्थो मे उत्थान नही हो सकता, जब तक डटकर हाथ से काम करने के प्रति 
परम्परागत अहूचि को समाप्त नही कर दिया जाता और विशेषकर मजदूरी पर 
काम करने की अरुचि को समाज व्यवस्था और लोगो के मन से पूरी तरह उखाड़ 
नही फेंका जाता । 
लेकिन यह आवश्यक है कि खेत मजदूरो की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 
उपाय किये जायें। ये उपाय उसी प्रकार महत्त्वपूर्ण है, जिस प्रकार भूस्वामियों 
को सच्चे अर्थों में कृषि उद्यम के लिए प्रोत्साहन देना महत्त्वपूर्ण है। भारत में 
न्यूनतम वेतन या मजदूरी के लिए कानून बनाना, सिकट भविष्य में और श्रम 
शक्ति के वर्तमान कम उपयोग के मौजूद रहते सम्भव दिखायी नहीं पडता । इसे 
वस्तुत, भूमि सुधार और काश्तकारी कावून से भी कही अधिक भुश्किल से 
सफलतापूर्वक तागू किया जा सकेगा। ; 
लेकिन गाँवों के वर्तमान निम्नतर स्तर के भूमिहीन लोगो को थोड़ी जमीन 
देने के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही जीवन के 
प्रति गरिमापूर्ण और नवीन दृष्टिकोण भी आय के एक छोटे स्वतन्त्र खतोत के साथ- 
साथ उत्पन्न किया जाना चाहिए । अत्यधिक घने बसे इलाकों में भी परती भूमि 
को इन लोगों को छोटे-छोटे हिस्सों में वाँटा जा सकता है | वतंमान कृषि भूमि की 
वर्तमान व्यवस्था को बहुत अधिक ग्रम्भीरता से बदलने की आवश्यकता नहीं 
है--कुछ इगारं में तो इसमे जरा भी परिवतेन करने की आवश्यकता नही होगी । 
भूमि के बहुत सीमित वितरण की ऐसी किसी योजना में यह अनिवार्य होगा 
कि जमीन को प्राप्त करने और उसके इस्तेमाल का असीमित अधिकार केवल 
व्यक्तियों के रूप में भूमिहीन लोगों को ही प्राप्त हो। भारत मे, जहाँ भूमिहीत 
लोगो को परती जमीन देने के बहुत छोटे पैमाने के प्रयास किये जा रहे हैं, इन 
लोगों को ग्राम पंचायत के नियन्त्रण में (जिनके ऊपर अधिकाशतया भूस्वामियी 
की उच्च जातियों का प्रभुत्व है) सहकारी समितियों के रूप भे समठित होने के 
लिए दवाव डालने के अ्रयास से यह सन्देह जगता है कि इसका उद्देश्य भीची जाति 
के लोगों को भूस्वामी की गरिमा प्राप्त करते से रोकना था चाहे इस भूस्वामी का 
खेत कितना भी छोटा क्यों न हो ।१९ बास्तविकता चाहे कुछ भी वयो न रही हो 
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पर इसका यही प्रभाव हुआ। 


वस्तुत. नीति सम्बन्धी ये सब उपाय समग्र रूप से यदि लाग्रू किये जायें तो 
इनका परिणाम अत्यधिक द्रगामी भूमि सुधार होता है। यद्यपि यह सुधार उससे 
भिन्‍न किस्म का होगा, जिस पर बहुत अधिक विचार होता है और जिसे लागू 
करने का प्रयास कानून वन्ाकर किया जाता है खेती में उत्पादकता में बृद्धि 
की दृष्टि से यह कहीं अधिक प्रभावशाली होगा । इसके साथ ही यह ग्रामीण जन- 
समुदाय को कही अधिक समानता और आथिक तथा सामाजिक ढाँचे के भीतर 
कही अधिक गतिशीलता की दृष्टि से भी परिवर्तित करेगा । लि 
ऐसे लोग हैं जो यह जोर देकर कहेंगे कि भारत में इन प्रस्तावों की दिशा में 
वस्तुत' विकास हो रहा है! पर परम्परागत तरीके से' भूमि के पुनवितरण और 
काश्तकारी सम्बन्धी कानून को लागू करने के प्रयास में घटती हुई दिलचस्पी के 
अलावा भरह बात सच नहीं है। 
एक बात तो यह है कि जोतने वाले को जमीन देने के आमूल परिवतेनवादी 
लक्ष्य के बारे में हाल तक निरन्तर जो घोषणाएं हर प्रकार की सरकारी रिपोर्टो 
रे कह रही है, उनके परिणामस्वरूप भूस्वामित्व के बारे में अनिश्चितता 
ब | 
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रकट रूप से यह दिखायी नही 
पड़ता कि वटठाई पर खेती करने और गांवों से दर रहने वाले तथा निष्क्रिय 
और दूसरे के परिश्रम पर जीने वाले भूस्वामियों के विरुद्ध कदम उठाने की 
कारंवाई पर कोई विचार किया जा रहा है । 
भूमिहीन खेत-मजदूरों की सौदाकारी की क्षमता को बढाने के लिए उन्हें 
छोटे-छोटे खेत देकर व्यावहारिक कदम उठाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी 
जा रही है । है 
मैंने क्पि नीति को जिस दिशा में उन्‍्मुख करने के घुझाव दिये है, उस दिशा 
मे भारत में कृषि नीति को संचालित करने की सम्भावनाएँ राजनीतिक दृष्टि से 
आशाप्रद दिखायी नहीं पड़ती | शहरों में रहवेवाले दूरवासी भू-स्वामी और 
खेती न करनेवाले 'किसान' सत्ता की दृष्टि से प्रभावशाली स्थिति में हैं। और 
बटाई पर खेती, यथपि यह बहुत बर्बादी का कारण है, इतनी लाभदायक है कि 
जिल्‍्हें इससे ज्ाभ प्राप्त होते हैं वे कभी भी प्ररिवर्तेत का समर्थन करते का झझान 
नहीं दिखायेंगें। 
गाँवों के निचले वर्म के लोग निष्क्रिय है और अपने हितों की रक्षा के लिए 
उनका कोई संगठन भी नहीं है । ओर यह भी आशा नही की जा सकती कि वे 
इतने समझदार और परिप्कृत बन जायेंगे कि वे भ्स्वामियों द्वारा प्रगतिशील 
तरीकों से खेती करने की बात को अपना सर्वोत्तम हित समझने लगें। यह वात 
इस इष्टि से और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि इसका यह अर्थ हीगा कि बटाई 
पर खेती करनेवाले लोग बेतन पर काम करनेवाले नौकर वन जायेंगे, जिम्ने 
उनमे से अनेक व्यक्ति अपना सामाजिक पतन समझेंगे । 


0 विश्व निर्धनता की चुनौती 


इस स्थिति मे थे लोग भूमिहीन लोगों को भूमि के पुनरवितरण के अन्तर्गत 
छोटे-छोटे खेत देने की बात को बेहतर ढंग से समझ सकेगे | लेकिन भूमिहीन 
लोगों को--जो अधिकाश नीची जाति के हैं--व्यक्तिगत भूस्वामित्व के अधीन 
जमीन का छोटा-सा टुकंडा भी देने के प्रति अत्यन्त प्रबल विरोध है और यह 
वात भारत के वारे में विशेष रूप से सही है । 

आमूल परिवर्तनवादी समानतावादी सिद्धान्त के प्रति--यद्यपि यह अस्पष्ट 
है और किसी विशेष वात के प्रति कोई प्रतिबद्धता भी नही है--लगाव अभी 
भी व्यापक रुप से प्रदर्शित होता है, जिनके परिणामस्वरूप भूस्वामियों मे निरत्सा- 
हित करनेवाली प्रतिक्रिया होती है। इसके अलावा कोई व्यावहारिक परिणाम 
नही निकलता । 

इस बीच आबादी का विस्फोट श्रम-शक्ति के कम उपयोग को बढ़ा रहा है 
और इसके एक कही बडे हिस्से की विपत्तियों मे डबे निम्न वर्ग का हिस्सा 
बनाता जा रहा है। 

और वस्तुत, यही स्थिति बीद्धिक और राजनीतिक नेतृत्व की जबर्दस्त माँग 
कर रही है । इस बात को जोर देकर कहने के लिए ही मैंने बस्तुतः ये पिछले 
पृष्ठ लिखे है। 

दूसरा कारण यह रहा कि भूमि-सुधार के इस वैकल्पिक तरीके पर विचार 
करते समय यह बात बडे प्रभावशाली ढंग से स्पप्ट हो जाती है कि अधिक 
समानता की मांग और ऊँची उत्पादकता की आवश्यकता के बीच किस प्रकार 
मेल बैठाया जा सकता है। अपने चरम अर्थों में ये दोनो एक-दूसरे की पूरक है 
और एक-दूसरे पर आश्रित भी । 

अपने विशाल आकार के कारण भारत विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। कसी 
भी अन्य कम-विकसित देश से अधिक बेहतर ढंग से इसने आयोजन का स्वरूप 
मिर्धारित किया है, चाहे यह !965 और 966 की विपत्तियों के दौरान असफल 
हो गया। इसके अलावा अन्य समस्त कम-विकसित देशों की तुलना में यहाँ सब 
सामाजिक प्रश्नों पर कही अधिक स्वतन्व॒ता से और कही अधिक गहराई से 
सार्वजनिक विचार हुआ । 


कम-विकसित ससार में कुछ ऐसे देश भी है, जहाँ इस गैर-परम्परागत 
किस्म का भूमि-सुधार सर्वाधिक लाभकारी भी हो सकता है। लेकिन इस बात पर 
जोर दिया जाना चाहिए कि भूस्वामित्व और काश्तकारी की परिस्थित्तियों मे 
विभिन्‍न कम-विकसित देशों में बहत अन्तर हैं। 

अत. समस्या पर इस प्रकार विचार नहीं क्या जाना चाहिए दिः मानों 
मंसार-भर में इस समस्या का एक ही हल है । साधारणतया इसे खेती करनेवालो 
वे: मध्य कम अथवा अधिक सीमा तक भूमि का प्रनवितरण मान लिया जाता है, 
अथवा कभी-कभी इसे किसी प्रफॉोर की सामूहिक सोती के अन्तर्गत आमृल 

परिवर्ननवादी तरीके से भूमि को केन्द्रित करना समझ लिया जाता है। 7? 
इसके विपरीत भूमि सुधार की समस्या पर प्रत्येक देश में अलग-अलग और 
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कभी-कभी तो एक हो देश के प्रत्येक जिले में अलग-अलग विचार किया जाना 
चाहिए। विचार-विभश्श विभिन्‍न देशों और यहाँ तक कि इन देशो के छोटे इलाकों 
की परम्पराओं और वास्तविक परिस्थितियों के ऊपर आधारित होना चाहिए! 
ऐसे देश है जहाँ प्रायः समान आकार के खेतों के रूप मे भूमि के पुनवितरण 
की परम्परागत योजना उपयुक्त भूमि-सुधार सिद्ध होगी | यह बात केवल उन्ही 
देशो पर लागू नही होती, जहाँ किसान-भूस्वामियों के बीच ज़मीन प्राय: समान 
रूप से पहले ही वटी हुईं है, बल्कि कभी-कभी उस स्थिति में भी हो सकती है, 
जव बहुत बड़े-बड़े और गाँवों से दूर शहरों में रहनेवाले जमीदारों के पास भी 
प्रायः सारी भूमि का स्वामित्व हो, जैसाकि लैंटिन अमरीका में अक्सर होता है। 
यदि पहले मामले में भूमिहीन खेत-मज़दूरों का एक बहुत बड़ा वर्ग मोजूद 
है--जैसाकि थाईलेड में है, जहाँ भूमिहीन खेत-मजहदूर कुल ग्रामीण श्रम-शक्ति का 
सम्भवतः 40 प्रतिशत है---तो इन खेत-मज़दूरों को कुछ-न-कुछ ज़मीन देने की 
अतिरिक्त समस्या मौजूद रहती है, थ्द्यपि देहाती इलाकों में समस्त परिवारों के 
बीच समान रूप से जमीन का वितरण व्यावहारिक अथवा सम्भव नहीं हो 
सकता । 
ऐसे दूसरे देश भी हैं, जहाँ सहकारिता के भाधार पर कृषि-भूमि का स्वामित्व 
ओऔर प्रवन्ध सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगा । लेकिन उस स्थिति में यह सच्चा 
सहयोग होना चाहिए. झूठा नही, जैसाकि भारत के अधिकांश हिस्से में हुआ, 
क्योकि वह एक ऐसा देश है, जिसने सहकारी खेती का प्रयास किया ।४ ऐसे देश 
अथवा कम-से-कम जिले, मौजूद हैं जहाँ बड़े पैमाने पर नगरपालिका अथवा 
राज्य द्वारा खेती करने के कारण यह तरीका अपनाने की सिफारिश की जा 
57%7% विशेषकर उस स्थिति में जब नये इलाकों मे खेती की व्यवस्था की जा 
रही हो । 
पर किसी भी भूमि-सुधार में इस आवश्यकता की पूर्ति करना आवश्यक है 
कि इससे व्यक्ति और भूमि का ऐसा सम्बन्ध स्थापित न हो,जाये जो श्रम और 
निवेश के प्रोत्साहन को ही समाप्त कर दे--यदि अन्य कुछ नहीं तो कम-से-कम 
अपने श्रम का निवेश करने का तो प्रोत्साहन वना ही रहना चाहिए। यदि 
प्रोत्साहनों का लाभ केवल उच्च वर्ग के एक बहुत छोटे हिस्से को ही नही देना 
है, तो इसके लिए नियमित रूप से अधिक समानता की आवश्यकता होगी । 
यदि व्यक्ति और भूमि के बीच एक निश्चित सम्बन्ध कायम नही किया जा 
सका, तो क्रपि टैक्‍नालॉजी के विकास ओर उपज बढ़ाने के प्रयात्तों को विशेष 
सफलता नही मिलेगी । अधिकांश कम-विकसित देशों में यदि भूस्वामित्व और 
काश्तकारी के स्वरूप को जैसे का तेसा रहने दिया गया तो इससे खेती की 
विकसित विधियो को अपनाने के भागं में ही बहुत अधिक बाघा नहीं पड़ेंगी, 
बल्कि इससे सम्बन्धित देश में मसमानता मे भी वृद्धि होगी । 
३. विशेष बातें 
कम-विकसित देशों मे कृषि नीति का संचालन किस प्रकार होना चाहिए 
इस सम्बन्ध मे जो विचार, विशेषकर हाल के वर्षो में, हुआ है उससे कुछ 
असाधारण विशेषताएं प्रकट हुई हैं। इन विशेषताओं का उल्लेख करना आवश्यक 
है, क्योकि इस बात की वहुत सम्भावना है कि ये लोगों को दिग्प्रान्त कर विदेक- 


हु 
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हीन नीति सम्बन्धी मिर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है ।*? 
एक वात तो यह है कि कृषि में श्रम-शक्ति के बेहद कम उपयोग के महत्त्व 
को घटाकर दिखाया जाता है। इस श्रम-शक्ति की वृद्धि की ओर कम ध्यान दिया 
जा रहा है, जबकि अनेक देशो में थम-श क्ति दो प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक 
वापिक दर से प्राय इस शताब्दी के अन्ततक बढती रहेगी । जब कभी श्रम-शर्क्ति 
के कम उपयोग की बात कही गयी, तो भी इसका उल्लेख नाममात्र के लिए हीं 
हुआ | इस तथ्य की गतिशीलता और लाभदायक पहलू के ऊपर अक्सर जोर 
नही दिया गया और नीति के चुनाव में इस वात को विशेष रूप से सामने रखते 
का भी प्रयास नहीं किया गया । 
इसे केवल 'वेरोजगारी' और “अद्धंरीज़गारी' के विचार मे ही महत्त्व दिया 
गया और यह विचार दूसरे महायुद्ध के बाद के पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण के अनुरूप 
ही हुआ |” “अर्द्धं-रोज़गारी' को अलग-थलग करके इसके ऊपर एक स्थिर कारक 
के रूप में, नीति से असम्बन्धित रूप मे, विचार हुआ---अन्यथा इस शब्द की वह 
परिभाषा नही दी जा सकती थी जो दी गयी है !--और इसके अलावा 'बेरोज- 
गारी' और “अद्ध रोजगारी' दोनों की पूरी तरह अयथार्थवादी और अव्यावहारिक 
तरीके से एक ऐसी अतिरिक्त श्रम-णशक्ति बताकर परिभाषा दी गयी, जिसे 
'समाप्त' फिया जा सकता था । 
भारत में मोहनदास कर्मचन्द गांधी ने इस समस्या का सामता किया, लेकिन 
उन्होंने नंतिकतावादी इप्टि से इसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया । उन्होंने 
भारत के लोगीं के "परम्परागत आलसीपन' की बात कही ओर इस बात पर 
जोर दिया कि किसी भी रूप में आतस्य का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा 
सकता ॥7£ 
“यदि आप अपनी अगली छुट्टियाँ देश के भीतरी हिस्से के किसी दूर के गाँव 
में बितायें तो आपको मेरे अनुसन्धान की सत्यता पत्ता चल जायेगी । आप देखेंगे 
कि लोग निरुत्साहित है और भय से ग्रस्त हैं। आपको टूटे-फूटे मकान देखने को 
मिलेंगे, आपको स्वच्छता अथवा स्वास्थ्यप्रद परिस्थितिमों की तलाश में असफलता 
ही मिलेगी । आपको ढोर बहुत ही बुरी हालत में देखने को भिलेंगे। पर इत सब 
बातों के बावजूद आप यह देखेंगे कि सर्वेत्न आलस्य व्याप्त है 
यदाकदा नेहरू ने भी, विशेषकर प्रारम्भिक वर्षों में, आलस्य के विरांधर में 
अपना विचार प्रकट क्रिया और कट्ठा कि एक ऐसी स्थिति में जव॒कि देश में बहुत 
कुछ करना शेप है, आलस्य के लिए कोई स्थान नही है । 
लेकिन धीरे-धीरे अन्य देशो की तरह भारत में भी ऐसी शिकायतें समाप्त 
हो गयी । उपनिवेशों वी समाप्ति के बाद, विदेशियों ने ऐसी कोई शिकायत न 
करने के प्रति बड़ी सतर्ऊंता दियायी । इस प्रकार विदेशियों ने उस उपनिवेशी 
सिद्धान्त के विरुद्ध इन देशों के लोगो के विरोध के प्रति मौन सहमति प्रकट 
की, जिसका हमने अध्याय-] में उल्लेख किया है। 
इस पुस्तक का लेखक नैतिक इष्टियो से सामाजिक और आधिक प्रश्नों का 
समाधान दूँढने के प्रयास की निन्‍्दा करने वाला अन्तिम व्य्िति होगा। लेक्नि 
इस समस्या को ययार्यवादी ढंग से प्रकट करने की आवश्यकता है। व्यापक 
आलस्य के ऐसे कारण हैं, जो स्वयं व्यक्तित की शक्ति के बाहर हैं । पहली बात यह 


खो ॥ 


हैं कि स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियां बड़ी द्री हैं, जो अनेक बातों पर गिर्भर 
करती हैं। स्वास्प्य बा सइसे अधिक सम्बन्ध व्यापक जन-समुदाय की गरीशी से 
है। इसके असलादर यह बात अधिक बुनियादी है शि भ्रशमिःत्द और काश्तश्यरी 
की ऐसी एइणाली मोजूद हैं जिसके क्गरण दस्तुतः खेती करनेयारे रोगों द्वारा 
अधिक्त गहन तरीके से खेती कर उपज बडाने की सम्भाषणा समाप्द हो जाती है 
ओर जो घनराशि वे जुटा भी सरते हैं दुधवा रवप अपने भ्रम वो शभीग फो 
बेहतर बनाने के सिए लगा सकते हैं, उसे भी लगाने को सेघार नटी होते। 

इसके परिषयामस्दरूप वह भयावह गरीदी उत्पन्न होती है, शो मश्सिष्त और 
शरीर को अपने घर के आसपास किये जाने याले कार्यों के. लिए आपश्पक शिया 
से भी वंचित कर देती है, यद्यपि मे कार्य स्वास्थ्य और आराम दोनों दृष्ठियो 
से प्रकट रूप से साभकारो और महत्वपूर्ण हैं । 

इस पृथ्ठभूमि में दोष गरीब किसानों के विशाल जन-समुदाय को गही दिया 
जा सकता, बल्कि उस बहुत छोटे उच्च वर्ग फो दिया जायेगा, दर्तगाग प्रणापी 
के अन्तगंत जिसके हाथों में राजनीतिक सत्ता है और जो ऐसे भूमि-शुधार को 
लागू होने से रोकता है, जो भ्रम के अधिक उपयोग को सम्भव झौ र लाभदाय+फ 
बना सकते हैं।. . 

विभिन्‍न सीमाओं तक में बातें कम-विकसित संसार के अधिफांश ऐशों पर 
लागू होती हैं । 


कृषि में बहुत बड़े पैमाने पर श्रम-शगित के फ़म उपयोग का प्रगुष हण, 
जैसाकि मैंने इस अध्याय के अनुभाग-2 में दर्शाने का प्रशाय किया है, आशुतिक 
टैवनालॉजी को व्यापक रूप रो अपनाने में गिहित है, थो प्राथः प्रिगा फिसी 
अपवाद के अधिक श्रमगहन है । इराफे लिए भूमि और काश्टफारी राग्यम्सी सुधार 
एक अनिवारय शर्त है बयोकि इसी सुधार के द्वारा यरतुराः घेती करगेवातों और 
भूमि के बीच ऐसा सम्बन्ध स्थापित होता है, जिराके आधार पर थेशी की विवाशितत 
विधियाँ अपनायी जा सकती है और णो उत्ों ह! मि की उश्ादवादा यढ़ागे फे ति। 
पैसा लगाने और सबरों' अधिक स्थयं अपना अधिकाग क्रम शगाते का प्रीट्गाहग 
देता है । 
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को ऊँचा उठाने जैसे व्यावहारिक प्रश्नों पर विभार होता है, भूमि और 
काश्तकारी सम्बन्धी सुधार की सामान्यतया यहुता कम गहत्त्व दिया णाता है । 

* कुछ सीमा तक, ऐसे सुधारों के निर्णय तैते और फहेँ लागू करने थी 
असफलताओं के प्रति एक स्वोगाविक प्रतिक्रिया हो राफसी है, जिसकी चर्चा पे, 
अनुभाग-2 में की है। इस समस्या से सम्यन्धित राजीतिक रिथिति पूरी तरह 
निराशाजनक दियायी पड़ सवती है । 
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इसके अलावा इन सुधारों से केवल लम्बी अवधि में ही अधिक श्रम के 
उपयोग और अधिक उपज के रूप में परिणाम प्राप्त हो सकते हैं और इनके लिए 
बडे पैमाने पर प्रक सार्वजनिक निवेश के रूप में कृषि-विस्तार, ऋण और हाट- 
व्यवस्था सम्बन्धी सुविधाओं में निवेश की आवश्यकता होगी ।7* पर हाल के 
वर्षों में कृषि के क्षेत्र में जो सकट उत्पन्न हुआ है, वहु इन आवश्यकताओं को 
स्वीकार न करने का एक कारण वन सकता है । 

छोटी बवधि की दृष्टि से, जमीदार और सूदखोर इस कारण से एक 
उपयोगी कार्य करते हुए दिखायी पड़ सकते है कि वे आधा पेट भोजन प्राप्त 
करनेवाले कृषि-सर्बहारा वर्ग से हाट-व्यवस्था के अन्तर्गत अमान्य तरीके से 
अनाज प्राप्त कर शहरों के बाजारों में पहुंचाते है । जैसाकि एक भारतीय लेखक 
ने, काग्रेस पार्टी के मुखपत्न में प्रकाशित अपने लेख में, तकनीकी भाषा के छम्म 
आवरण में अपने इन विचारों को प्रकट किया है: 

“४ (भूमि के) पुनांवतरण से हम -आबादी के उस हिस्से को जमीन देंगे, 
जिसकी अनाज की माँग का आय-सम्बन्धी लचकीलापन प्रायः इकाई भर है । 
हल यह इस दृष्टि से विनाशकारी हो सकता है कि वाजार में उपलब्ध 
अतिरिक्त कृषि-जिन्स की कमी तेजी से उद्योगीकरण के मार्ग.मे बाधक बनेगी ।* 

यद्यपि ऐसी स्पष्ट स्वीकारोक्तियाँ यदा-कदा ही देखने को मिलती है, लेकिन 
ऐसा ऋर विचार कम-विकसित देशों के नीति निर्धारण करनेवाले क्षेत्रों म शायद 
अपवाद स्वरूप न हो | उच्च बगे के लाभ की दृष्टि से अन्य पूरक संस्थागत 
सुधारी की दिशा में परिवर्तन करने का औचित्य सिद्ध करने के लिए भी इसका 
उपयोग किया जा सकता है और जहां तक गाँवों मे गरीब लोगों को ऊपर उठाते 
का प्रश्न है, ऐसी कोई भी कार्रवाई निश्चित रूप से असफल होगी जैसाकि हम 
ऊपर देय चुके हैं । और अव क्योंकि गरीबों की संख्या इतनी बडी है, अत्त. ऐसी 
कोई भी कारंवाई लम्बी अवधि की दृष्टि से प्रयति और विकास का भी बलिदान 
दे डातती है । 

वास्तविक स्थिति यही है कि कृपि की समस्याओं पर सार्वजनिक बंहस में 
भूमि और काश्तकारी सम्बन्धी सुधारों पर अधिकाश कम-विकसित देशों में 
कीई खास ध्यान नहीं दिया जाता। हाल के वर्षो में यह प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ी 
है। एक प्रमुष भारतीम अर्थशास्त्री के० एन० राज इस घटना को वडी चिन्ता 
से देखते हैं : 

“मुझ इस बात की वी चिन्ता है कि आज भारत में साधारणतया सरकार 
के योजनाकारों ओर नीति-निर्माताओं के मध्य एक ऐसी प्रवृत्ति दिखायी पट रही 
है, जिसे मैं सव समस्याओ के प्रति अत्यन्त तकनीकी दृष्टिकोण वहूँगा*" लेकिन 
अगर हम उत्पादन में महत्त्वपूर्ण धूद्धि चाहते हैं, तो भारत जसे एक अत्यधिक 
परम्परागत समाज के संस्थागत ढाँच को जैसे बा तैसा नहीं छोड़ा जा सरता। 
यह कहते समय मेदें मन में भूमि-सुधार जैसे उपायो की वात है, जिनके सम्बस्ध 
में अब तक, यह स्थिति रही है कि हमने कम-मे-क्म यह वात कट्ठी किहम 
दूरगामी परिवर्तन करना चाहते हैं" लेकिन अब भूमि-सुघार की चर्चा तक 
समाप्त हो गयी है ।” 

आरभ्म में पश्चिम के विरुसित देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ते 
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संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों में दम-विकृसित देशों मे सामान्य और ध्यापए 
तथा दूरगामी भूमि-सुधार तायू झरने के इस्तादों पर शम-दिरस्तित देणों के 
प्रतिनिष्चियों के छाथ मिलकर मतदान करने की इच्ध्श दियादी थी । 
और राष्ट्रपति जॉन एफ० केनेडी मे प्रधति फे लिए सन्धि सामक संगंपन के 
प्रमुख लक्ष्यों मे भूमि-सुधार और कर-सम्बन्धी सुधारों शये स्थान दिया था। 
जँसाकि पहले कहा जा चुका है, लैटिन अमरीका की सरहारों के प्रतिनिधियों ने 
३9७ में 'पुनता देल एस्त' के पोषणापत में वडी ग्रम्भीरता से इन सक्ष्यों पर 
अपनी सहमति प्ररूट की थी । 
इन अपीलो और वचनों को पूरा न किये जाने के कारण परियिम फे विकसित 
देशों को ऐसी सब सिफारियें अद स्वतः समाप्त होती जा रहो है ।९ उसके 
विज्ेपज्ों और अधिकारियों के विचार का केन्द्रबिन्दु अब अधिरकाधिश माधा मे 
टैक्नालॉजी-सम्बन्धी गा और उन्नति होता जा रहा है। 
अब यह प्रश्न नहीं पूछा जाता कि भृस्वामित्त और फाश्तकारी गे पर्मान 
प्रणालों टैक्‍्नालॉजी-्सम्बन्धी प्रगति के प्रसार मे बाधक है अथवा नही । इस बात 
पर तो और भी विचार नहीं होता कि विकसित विधियों के सीमित उपयोग रो 
वस्तुतः कम-विकसित देशों में असमानत्ता बढ़ेगी और असमानता बी इस वृद्धि को 
कँसे रोका जा सकता है । 
व्यावहारिक अनुभव ओर तकनीकी ज्ञान दोनों से सम्पन्त एक अमरीकी 
विशेषज्ञ डब्ल्यु० ए० लादेजिस्क्ी के इस सुझाव का कि "जब तक उन लोगो गग 
स्वामित्व भूमि पर कायम नही होता, जो इसे जोतते-बोते है अथया कम-रो-्फम 
काश्तकार के रूप में भूमि के ऊपर उनका सुरक्षित अधिकार कायम नहीं ऐ जाता, 
शेप सव बातें हवाई ही रहेगी”, भारत मे विरोध ही नहीं हुआ, जहाँ आरम्भ 
में लादेजिस्की को अपना अध्ययन प्रकाशित करने में फठिनाई हुई, भहिवा रांगुभत 
राज्य अमरीका और पश्चिम के अन्य विकसित देशों में भी उनकी प्राय. पूरी 
तरह उपेक्षा कर दी गयी । . 
इस बीच सयुकत राज्य अमरीका ने अनाज की सहायता देनेयाते हक गदेश 
के रूप में सहायता प्राप्त करनेवाले देशों पर यह दबाव डाला कि ये अपनी कृषि 
उपज बढायें। लेकिन अब इस परामर्श में भूमि-सुधार लागू फरने क्री कोई 
सिफारिश शामिल नही वी जाती । * 
अनेक अमरीकी विशेषज्ञ, यद्यपि तकनीकी भागतों में थे उच्न प्रशिक्षण 
प्राप्त है, वाम-विकसित देशों की संस्थागत परिस्थितियों ऐे मारे भें प्राय: अनभिश 
है । ये लोग कम-विकसित देशों ये शासकर््गों के हितों से भी प्रेरित होते है, 
और जैसाकि हम कह चुके है ये शासकबर्ग भूमि सुधारों फो लागू फरने की प्रत्येषः 
व्यावहारिक बात से निरन्तर दूर हटते गये है । 
लेकिन यह भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य यात है कि एन विशेषज्ञों पे 
दृष्टिकोण पुरानी उपनिवेशी मीतियों से मेल याते है और इस प्रकार परतुतः 
इन्हे नव-उपनिवेशवाद का परिणाम कहां जा सकता है ।** जैसानि अध्याय 
में कहा गया है, उपनिवेशी सरफारों ने सदा निय्ित रूप से बिशेषातिदंगर 
सम्पन्त वर्गों से समर्थन प्राप्त किया । ये भी इन देशों के जीवन और री 
रिवाजो में हस्तक्षेप नही करना चाहते थे । 
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श्रम के अधिकतम उपयोग और कुशलता के मार्ग में जो तत्त्व बाधक थे और* 
जो परम्परागत कृषि व्यवस्था मे निहित थे, उन पर कानून और व्यवस्था तथा 
तत्कालीन आवश्यकताओं के अलावा इस कारण भी प्रत्यक्ष प्रहार नहीं किया 
गया कि साधारण उपनिवेशी नीति मुक्त व्यापार और अप्रत्यक्ष शासन की थी । 
उपनिवेशों की समाध्ति के वाद, केवल टैक्नालॉजी सम्बन्धी सुधारों पर 
निर्भर करने के प्रति जो रुआन बढ़ा, उसे आथिक आयोजन सम्बन्धी दूसरे 
महायुद्ध के वाद के दृष्टिकोण से बल मिला | इस दृष्टिकोण में रहन-सहन के 
बहुत नीचे स्तर के दृष्टिकोणों, सस्थाओं और उत्पादकता सम्बन्धी परिणामों की 
समस्याओं पर आँख मूंद ली गयी और इसकी यह राजनीतिक भ्रवृत्ति भी थी कि 
भट्टी समस्याओं से बचा जाये और आवश्यकता से अधिक आशावादिता प्रकट की 
जाये (देखिए अध्याय-) । 
कम-विकसित देशों में खेती की समस्याओं का हल निकालने की प्रवृत्ति का 
एक बहुत वडा और विचित्र उदाहरण यह है कि इन समस्याओं पर इस प्रकार 
विचार किया जाता है मानों ये विकसित देशों की कुछ कृषि समस्याओं से भिन्‍न 
नहीं हैं--और यही वात दूसरे महायुद्ध के वाद के पूर्वायहग्रस्त दृष्टिकोण का सार 
*अखछ१ वात खाने की चीजों के दामों और सामान्य दाम नीतियों से भी प्रकट 
हे 
विकसित देशों में, और स्वयं कम-विकसित देशों में भी, अधिकाधिक मात्रा 
में फिलहाल समस्त विचार-विमर्श अनाज आदि की सप्लाई को वढ़ाने के लिए 
इनका ऊँचा दाम बनाये रयने के महत्त्व पर जोर देने तक ही सीमित है । वस्तुतः 
दाम बढ़ते रहे है और केवल उन देशों में ही नहीं, जहाँ अनाज आदि की 
अत्यधिक कमी रही। उन वर्षों में दाम विशेषरूप से बढे जब अनाज बी कमी 
हुई । यह अन्तर्राष्ट्रीय दाम नीति का उतना प्रभाव नहीं था, जितना स्वर्य 
कमी का । 
पर इसका यह अथं नही होता कि नीति सम्बन्धी उपायों से दामों में 
वद्धि नही की जा सकती । हम विभिन्‍न अध्ययनों से यह जानते हैं कि खाने की 
विभिन्‍न चीजों के तुलनात्मक दामो में परिवर्तत से अक्सर इन चीजों के उत्पादन 
और सप्लाई में तेजी से तथा पर्याप्त वृद्धि हुई है | खाने की समस्त अथवा 
अधिकांश चीजो के दामों में व्यापक वृद्धि का प्रभाव अधिक जटिल मामला है! 
यह असम्भव नहीं है कि अनाज के दामों में ऐसी किसी व्यापक वृद्धि से कुछ 
कम-विकसित देशों मे अधिक उत्पादन होगा अबवा, कम-से-कम, बाजार में अधिक 
अनाज मिलने लगेया--यधपि यह कार्य यदा-कदा गरीब जन-समुदाय के लिए 
गम्भीर परिणामों सहित होगा और यह एक ऐसी स्थिति है जिसकी उपेक्षा मौन 
रहकर नहीं की जानी चाहिए, जैसाकि अज्सर होता है ! लिकिंन अधिकाश कम- 
विकसित देशों में, जिसमे कम-विकसित संसार का भारत और पारिस्तान जैसा 
विद्याल भाग शामिल है, स्थिति इतनी सरल नहीं है, जैसाकि हाल तक कूछ योग्य 
अनुसन्धानकर्ता जोर देकर कहते रहे हैं ।?? हु 
कुछ जटिलताओं को हीं ब्यक्त करना पर्याप्त होगा : केवल कूछ कियानों 
के पास ही, भारत भे चार में में एक किसान के पास, साधारणतया दतना अनाज 
हो पाता है फि वह इसका कुछ हिस्सा बेच सके । इस तब्य से वे कठिताइयाँ प्रकट 
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हो जाती हैं जो दाम प्रणाली के भाध्यम से उत्पादनकर्ता को सन्देश पहुँचाने 
के समक्ष आयेंगी । बाजार में बिक्री के लिए जो अनाज आता है, बह अधिकाश- 
तया बटाई पर खेती करनेवाले किसानो की उपज होता है लेकिन यह केवल 
उन्हीं की उपज नहीं होता । भूस्वामी और सूदखोर भी किसानों से जबद्द॑स्ती 
अनाज वसूल करते है। अनाज की वसूली का यह काम बाजार की सामान्य 
शक्त्तियों के द्वारा संचालित नही होता, बल्कि पहले से चली आ रही व्यवस्था 
और गाँव में व्याप्त आथिक और सामाजिक जत्ता के द्वारा होता है। 
इसके बावजूद, खेती की उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा कभी भी बाजार 
में नहीं पहुँच पाता, बल्कि ऋृषि क्षेत्ष के भीतर ही इसकी खपत हो जाती है। 
भारत में यह फसल का दो-तिहाई अथवा तीन-चौथाई हिस्सा होता है और 
पाकिस्तान मे इससे भी कही अधिक । अत. अनाज की खपत मे वृद्धि का बाजार * 
में इसकी सप्लाई पर पूरी तरह अननुपातिक प्रभाव पड़ता है। इसका यह अर्थ 
हो सकता है किपश्चिम के उस नमूने के विपरीत, जिसे अपनाया गया है, 
अनाज के ऊँचे दाम से बाजार में इसकी अधिक सप्लाई के विपरीत कमी आ 
सकती है | 
खेती में लगे विशाल जनसमुदाय को इतना कम पौष्टिक आहार भिलता है 
कि यद्दि बुरी फसल के कारण दाम वढ जाते है, तो वे किसान जो यह करने की 
स्थिति में है, अनाज की बिक्री धटाकर इसे' स्वयं खायेंगे । यह एक ऐसी स्थिति 
है, जिससे दाम और अधिक बढने की प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है । यदि दाम गिर 
जाते हैं, तो इसके विपरीत उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए बाध्य 
होकर और अधिक अनाज बेचना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप दाम और 
अधिक गिरेंगे। | । 
इसके साथ ही इस तथ्य को जोडा जा सकता है कि अधिकाश कम-विकसित 
देशों में जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों और खेती करने के घटिया तरीको के 
कारण खेती की उपज में अक्सर बहुत धट-बढ़ होती रहती है। पिछले पैराप्राफ 
में जिन तथ्थों का उल्लेख किया गया है, उनके परिणामस्वरूप बाजार में अनाज 
की सप्लाई कुल उत्पादन की तुलना में कही अधिक विस्फोटक और अस्थिर 
रहेगी । * 
दे इन तथा अन्य कारणों से! पश्चिम के विकसित देशो की तुलना में, कम- 
विकसित देशों में बाजार मे अधिक सट्टेबाजी की प्रवृत्ति दिखायी देने लगती 
है | पश्चिम के विकसित देशों मे एक विशेषता यह भी है कि बाजार अधिकांश 
तया 'राष्ट्रीयक्रत' है और अधिकाशतया सरकार और सहकारी संगठनों के हाथों 
में है। यह तथ्य कि गरीब किसानों को फसल कटते ही अपनी फसल का कुछ 
हिस्सा बेचना पड़ता है---जो अक्सर इतना बडा होता है कि उन्हे आगे चलकर 
स्वयं अनाज खरीदना पड़ता है---अनाज के दाम में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव 
का कारण बनता है। 
परिवहन और गोदामसों को अपर्याप्त व्यवस्था और कभी-कभी विभिन्‍न 
प्रान्ती की सरकारों की प्रतिद्वन्द्विता के कारण--जँसाकि भारत मे होता है--- 
केन्द्रीय सरकार के देशव्यापी बाजारों की स्थापना तथा पूरे वर्ष भर भावों की' 
दृष्टि से उनकी स्थिरता मे वृद्धि के भ्रयास असफल हो जाते है । 
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लेकिन इस अवसरवादी पूर्वाग्नह से प्रस्त अतिशय तकनीकी आशावाद के 
उद््‌गार में गलती यह है कि नये बीजो के उपलब्ध होने की बात का इस्तेमाल कर. 
बड़े पैमाने पर भूस्वामित्व और दस्तकारी की प्रणाली के सुधारों की बात की 
पीछे डाल दिया गया है, जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया है। 

यह निश्चय है कि वेहतर बीज क्रपि सम्बन्धी सुधारों का स्थान नही ले 
सकते । इसके विपरीत इनके अधिक व्यापक उपयोग तथा उत्पादन मे पर्याप्त 
वृद्धि की दृष्टि से ऐसे सुधारों को पहले लागू करना और अधिक आवश्यक है । 
इकाफे की पंतद्धिका “इकानामिक बुलेटिन फार एशिया एण्ड दि फार ईस्ट' के एक 
हाल के अक में एक लेखक महोदय पहले जोर देकर यह बात कहते है कि “खेती 
की आधुनिक विधियों को अपनाकर, जिसमे नये बीजों और खेती के नये तरीकों 
की आवश्यकता होती है, एशिया के अनेक देश काफी समय पहले ही अनाज में 
आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते थे।” और इससे आगे कहते हैं, “यह आशा पूरी 
होगी अथवा नही, यह बात सामाजिक संगठन की कार्य-कुशलता पर निर्भर करती 
है, क्योकि यह सामान्य संग्रठन ही किसानों को आ्थिक सम्भावनाओं के अनुसार 
कार्य करने के लिए प्रेरित करता है ।/?! 

नये बीजों और इसी प्रकार खेती की अन्य विकसित विधियों का उपयोग कृषि 
सम्बन्धी सुधार के बिना अधिक लाभकारी और दूरगामी नही हो सकता । वस्तुत., 
इन सुधारो के अभाव मे नये बीज का उपलब्ध होता उन अन्य प्रतिक्रियावादी 
शक्तियों से गठजोड करेगा, जो इस समय कम-विकसित देशो मे ग्रामीण आबादी 
मे असमानता बढ़ाने मे सहायक वन रही हैं (देखिए अध्याय---3 ) । 

प्रतिक्रियावादी पूर्वाग्रह के इन आरोपों को प्रमाणित करने के लिए कुछ ठोस 
उदाहरणों की आवश्यकता है । मैं इस कार्य के लिए संयुक्त राज्य अमरीका 
सरकार के दो प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों, लेस्टर आर० ब्राउन और लीले 
शेर्टंज के लेखो का हवाला (गा।” ये दोनों अधिकारी राष्ट्रपति जॉन्सन और 
राष्ट्रपति निक्‍सन के प्रशासनों के संक्रमणकाल मे कृषि विभाग की अस्तर्राष्ट्रीय 
कृषि विकास सेवा में प्रशासकों के पद पर काम कर चुके है । 

दोनों लेखकों ने अत्यधिक उत्साहपूर्ण भाषा में अपने विचार प्रकट किये है। 
ब्राउन के अनुसार हम ”कम-विकसित संसार, विशेषकर एशिया में भूखे और 
घनी आबादी वले देशो मे कृषि क्रान्ति के द्वार पर आ खड़े हुए है।” 

दोनो लेखक बड़ी कर्तव्य भावना से बीच-बीच में थे चेतावनियाँ देते जाते है 
कि अभी बहुत कुछ करना शेप है ) शेटज़ इस सम्बन्ध में अपने विचार बडे प्रभाव- 
शाली ढंग से प्रकट करते है - “अन्य अनेक नाटकीय सुधारों की तरह क्षपि क्रान्ति 
भी सर्वत्ष नही हुई और न ही इसका स्थायित्व स्ववालित रूप से सम्भव है ।” 
और ब्राउन जोर देकर कहते हैं कि कृपि क्षेत्न की नयी घटनाएँ आबादी सम्बन्धी 
सक्रिय नीति की आवश्यकता को कम नही करती : इन घटनाओं से केवल “मनुष्यों 
के साथ चल रही दौड़ में अनाज की सप्लाई को कुछ वर्ष की अप्रगामिता भर 
प्राप्त हो सकती है!” लेकिन ये चेतावनियाँ उनके उत्साह की गम्भीर रूप से 
सीमित नहीं बनाती । 

ये दोनों लेखक टैब्नालॉजी सम्बन्धी प्रभति और इनके प्रचार के लिए सरकार 
के प्रयासों पर निर्भर करते हैं । राजनीतिक और संस्थागत सस्थाओं के सम्बन्ध में वे 
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प्राय. मौन है। वे जो बातें कहते है, वे प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण से मेल खाती है । 

ब्राउन ने पर्याप्त सही' ढंग से यह प्रेक्षण किया है कि, “किसानों का एक 
अपेक्षाकृत छोटा समूह अनाज की नयी किस्मों की खेती को तुरन्त स्वीकार कर 
लेता है--यह समूह उन बड़े और व्यापारिक दृष्टि से बेहतर स्थिति वाले किसानो 
का है, जिनके पास सिंचाई और ऋण की पर्याप्त व्यवस्था है ।” इससे पहले के 
अपने एक अन्य लेख में उन्होंने कहा है कि “भूस्वामियों और भूमिहीन लोगो के 
बीच सामाजिक और आधिक अन्तर बढेगा और स्वयं भूस्वामियों के समूह के 
भीतर भी उन लोगो के बीच, जिनके पास उपजाऊ, अच्छी सिचाई-व्यवस्था वाली' 
जमीन है तथा जिनके पास मामूली खेती योग्य जमीन है, यह अन्तर बढ़ेगा । ४ 

लेकिन वे यह प्रश्न नहीं उठाते कि क्या जन-समुदाय की गरीबी और निष्कि- 
यता गाँवों से दूर रहने वाले भूस्वामियों की व्यवस्था और वटाई पर खेती करने की 
प्रणाली खेती की नयी विकसित विधियों के और अधिक प्रसार के मार्ग में बाधक 
बनती है अथवा नहीं । वे इस प्रश्न में भी द्विलचस्पी नहीं रखते कि क्‍या समृद्ध 
और प्रगतिशील किसानों के एक छोटे-से समूह द्वारा लाभकारी तरीके से इन 
विधियों को अपनाने के कारण कृषि सम्बन्धी सुधारों के विरुद्ध प्रतिरोध और 
अधिक बढ जाता है या नहीं ।# 

इस सम्बन्ध में शेट्ज़ ने अधिक साहस से अपने विचार प्रकट किये हैं। नये 
उन्‍्मत बीजो के उपलब्ध होने के अलावा वे कृषि ऋान्ति के क्षेत्र मे “विकासशील 
देशी द्वारा अपनी कृषि संस्थाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों” को भी प्रेरक शक्ति 
के रूप में स्वीकार करते हैं। वे उन प्रयासो का श्रेय “विकासशील देशो के प्रवुद्ध 
नेतृत्व” को देते है। यद्यपि उनका कथ्य बहुत स्प०्ट नही है, लेकिन लगता है कि 
बे प्राथमिक तौर पर दाम नीतियों की बात सोचते है--उनका यह विश्वास 
दिखायी पड़ता है कि दाम नीतियों के कारण ही अनाज के दामों में निरन्तर 
वृद्धि हुई है। (देखिए ऊपर) । 

इस तथ्य का मुश्किल से ही उल्लेख किया गया है कि “अनेक किसानों की 
उपेक्षा हुई है अर्थात्‌ उन्हे लाभ नही मिला है” और “अब तक जिन क्सिानों 
को सर्वाधिक लाभ मिला है वे ऐसे किसान है जिनके पास पर्याप्त पूँजी और पानी 
मौजूद है” उन्होंने यह भी कहा है कि “आय में वृद्धि का लाभ सामान्यतया 
श्रमिकों को प्राप्त नहीं हुआ है” ओर यह भी कि “विभिन्‍न क्षेत्रों के बीच तथा 
स्वयं इन क्षेत्रों के विभिन्‍न समूहों के बीच आय के वितरण की समस्याएं अनिवार्य 
रूप से अधिक नाजुक होती जायेंगी । वे एक ऐसे इलाके का उदाहरण देते है, 
जहाँ चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और जहाँ “जमीदारो और 
किसानों के बीच हाल में गम्भीर वर्गे-संघपं शुरू हो गया है ।”” 

लेकिन इन बातों के आधार पर वे नीति सम्बन्धी निष्कपं नही निकालते । 
इसके विपरीत वे कहते है कि “निम्नतम स्तर पर राज़नीति का अच्छा प्रभाव 
हुआ है :“*"*““क्रिसानों ने और अधिक सरकारी सहायता की मांग शुरू कर दी 
है। उन लोगों ने यह समझ लिया है कि उन्हें उर्वेरकों, सिंचाई, ऋण और अपनी 
उपज की बित्री के लिए बेहतर हाट-व्यवस्था की आवश्यकता है। अब वे यह 
बात समझ गये है, जैसाकि अमरीका के किसान सम्बे अरसे से जानते है कि 
राजनीतिक कार्रवाई इन परिस्थितियों को प्रभावित कर सकती है ।" 


22 विश्व निर्धनता की चुनौती 


यद्यपि उन्होने यह बात नहीं कही है पर निश्चय ही अब उन्हें इस बात की 
जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रकार की राजनीति का यह अर्थ होता है कि खेती 
को सहायता देने और सरकारी अशदान देने की हर प्रकार की नीतियाँ अधिका- 
घिक अपतायी जानी चाहिए, जो भूमि और काश्तकारी सम्बन्धी सुधार के अभाव 
में गरीव जन-समुदाय को सहायता देने की बड़ी-बड़ी घोषणाओ के बावजूद गाँवों 
के अधिक समृद्ध वर्ग को ही लाभ पहुंचाती है । 
भूमि-सुधार का केवल एक बार उल्लेख किया गया है और यह बात भी इस 
पर्याप्त सही प्रेक्षण के साथ कही गयी है कि कुछ लोगो के लिए क्ृंपि की 
प्रगति के परिणामस्वरूप जमीन के जो दाम बढते हैं उसके कारण भूस्वामी 
“भूमि-सुधार को नीची प्राथमिकता देने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाल 
सकते है ।” शेटर्ज पाठक के मन पर यह प्रभाव छोडते है कि वे इस बात को 
“अधिक उपज देने वाले वीजो की खेती का आशाप्रद और राजनीतिक प्रभाव 
समझते हैं”, यद्यपि उन्होने यह वात बहुत स्पष्टता से नही कही है ! 
खैर, पर इस बात का सकेत तक नही है कि कृषि सम्बन्धी सुधार को ताक 
पर रख देने को रोकने के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए अथवा ऐसे 
सुधारों को लागू करने की बात को 'सस्थामत सुधार” कहा जाना चाहिए, जिसे 
'प्रदुद्ध नेतृत्व” की प्रेरणा मिली हो, क्योंकि केवल अनाज के दाम को बढ़ने देना 
और गाँवो के पहले से ही समृद्ध उच्च वर्ग को और सहायता पहुँचाना ठीक 
नही है। 
कर कप क्योकि सयुकत राज्य अमरीका की यह प्रमुख सरकारी नीति बन गयी है, 
अत' यह आशा की जा सकती थी कि विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्धान सस्थाओं 
के कृषि विशेषज्ञों की बडी संख्या इसकी आलोचना करेगी, लेकिन वात इसके 
विपरीत ही हुई । आथिक समस्याओ के कुछ गिने-चुने अध्ययनकर्ताओं और 
सस्थाओं को आज भूमि-सुधार के विस्मृत विषय में दिलचस्पी है, लेकिन उन्हे 
कोई महत्त्व नही दिया जाता। साधारणतया स्थिति यह है कि विद्वत्‌ समाज 
सरकारी नीति के पीछे चल रहा है। 
मिशिगन राज्य विश्वविद्यालय के एशियन अध्ययन केन्द्र मे हाल मे आयो- 
जित कृषि-विकास सम्बन्धी सम्मेलन मे" हिस्सा लेने वाले विशेषज्ञों ने कृषि 
सुधार के प्रश्न की प्राय: पूरी तरह उपेक्षा कर दी। मानो इसका उस 'कृषि क्रान्ति' 
मे बहुत मामूली-सा महत्व हो, जो खेती की विकसित विधियाँ अपनाने के बाद 
होगी । 
क खेती न करने वाले और अक्सर दूरवासी 'किसानो' अथवा बटाई पर खेती 
की व्यवस्था के सम्बन्ध में एक शब्द भी नही कहा गया | सरकारी विशेषज्ञों की 
तरह विद्वत्‌ संस्थाओं के विशेषज्ञ भी 'किस्तानों' के बारे में इस प्रकार की वात करते 
हैं, मानो इन देशों के किसान डेनमार्के के सामान्य किसानो अथवा कही अधिक 
बहतर स्थिति वाले अमरीकी किसानों की तरह हो। बटाई पर खेती करने वाले 
और भयावह गरीबी से ग्रस्त तथा दूसरों पर निर्भर किसान-समूहों को बड़ी 
शिप्ट शब्दावली में 'छोटे किसान अथवा “लघु कृपक' कह दिया जाता है। . 
केवल सम्मेलन में उपस्थित कुसुम नायर ने ही, जिसे भारत के गाँवों की 
जानवारी होनी चाहिए, इस तथ्य के कारण उत्पन्न समस्याओं को उठाया कि 


खेत ॥ ]23 


'किसानों' के एक बहुत छोटे हिस्से से ही नये वीज बोने की आशा की जा सकती 
है और इस प्रकार दस प्रतिशत से अधिक क्रपि-भूमि मे इन वीजो से खेती नही 
की जा सकेगी। उन्होंने किसानों की वहुत बड़ी सख्या की स्थिति को तात्कालिक 
महत्त्व की समस्या समझा । |; 

“जिन किसानों को मुश्किल से अपने निर्वाह के योग्य उपज करने वाला 
किसान समझा जाता है, उन्हें व्यापारिक दृष्टि से उपज करने वाले किसानो में 
बदलने का कार्य कुछ वाणिज्यिक दृष्टि से खेती करने वाले किसानों को और 
अधिक वाणिज्यिक तथा विकसित विधियों को अपनाने के लिए तैयार करने से 
बहुत अधिक भिन्‍न होगा। दक्षिण एशिया की कृषि में परिवर्तत की समस्या का 
यही स्वरूप है और वस्तुतः इस समस्या का महत्त्वपूर्ण मुद्दा भी। दक्षिण एशिया 
में किसानों की एक बहुत बडी संख्या बाजार और इसकी सम्भावनाओं का 
लॉभ नही उठा पा रही है और इस कारण से इन किसानों से यह भी आशा 
नही को जा सकती कि ये तर्कंसगत दृष्टि से अथवा किसी और तरीके से वाजार 
के इन संकेतों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखायेंगे।*7 

लेकिन अमरीकी वातावरण में कुसुम नायर ने भी भूस्वामित्त और 
काश्तकारी तथा मनुष्य और भूमि के सम्बन्ध में परिवर्तत की समस्याओं को नही 
उठाया, ताकि मनुष्य को अधिक उपज के लिए अवसर और प्रोत्साहन देने का 
प्रयास किया जा सके। वे 'मूल्यों, आस्थाओं और दृष्टिकोणों' की चर्चा कर 
राजनीतिक समस्या से सुरक्षित ढंग से दूर ही रही । उन्होंने इस सम्वन्ध में 
इस बात का उल्लेख नही किया कि इन मूल्यों, आस्थाओं और दुष्टिकोणों को 
सम्पत्तिगत संस्थाओं में परिवरततेत के बिना प्रायः नहीं बदला जा सकता । 

सन्‌ 965 में अमरीका के अनेक उदार संसद सदस्यों ने संयुक्त राज्य विदेश 
सहायता अधिनियम की नौवीं धारा में यह व्यवस्था करायी जिसमे अन्तर्राष्ट्रीय 
विकास-संस्था को यह निर्देश दिये गये हैं कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर 
यह व्यवस्था करे कि “विकासशील देशों के लोग आथिक धिकास के कार्य में 
अधिकतम हिस्सा लें और यह कार्य निजी तथा स्थानीय सरकारी संस्थाओं को 
प्रोत्साहन देकर मिरत्तर और अधिक आशथिक और सामाजिक प्रगति के लाभ की 
दृध्टि से किया जाना चाहिए।”8 

संसद में इस धारा-9 पर जो बार-वार बहस हुई उसके तथा अन्य ऐसी ही 
घोषणाओं के अध्ययन से, तथा धारा-9 सम्बन्धी पर्याप्त साहित्य के अध्ययन से 
यह बात वड़े स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि बडे प्रयास करने के वाद ही भूमि 
और काश्तकारी सम्बन्धी सुधारों के वारे में कुछ मामूली-सी बातें कही गयी है। 
जहाँ तक क्ृपि का सम्बन्ध है, इसके विपरीत ऋण सहकारियो, सामुदायिक 
विकास और अन्य ऐसे ही संस्यागत सुधारों पर ध्यान केन्द्रित रखा गया है, जो 
कृपि-सुधार के अभाव में केवल समृद्ध किसानों के लिए ही सहायक बने है। चाहे 

इनका उद्दृप्य गरीब जन-समुदाय की उन्नति ही क्यों न रहा हो । 

सन्‌ 968 की गमियों में एक सम्मेलन हुआ, जिसे धारा-9 को लागू करने 
सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करना था। यह सम्मेलन निरन्तर पाँच सप्ताह 
तक चला और इसमें चालीस विशेषज्ञों और उनके सहकारियों ने काफी बड़ी 
संठ्या में हिस्सा लिया ।*? यहाँ भी भूमि और काश्तकारी सम्बन्धी सुधार के बारे 
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में एक शब्द भी नहीं कहा गया जवकि धारा-9 में इस लक्ष्य को इन शब्दों में 
व्यक्त किया गया था ; “विदेश सहायता कार्यक्रम के दो स्तम्भों के रूप में आधथिक 
विकास के साथ-साथ जनता द्वारा इसमे हिस्सा लेने की भी व्यवस्था की जानी 
चाहिए।”१० 
मेरे मन मे इस सम्बन्ध में जरा भी सन्देह नही है कि संयुक्त राज्य अमरीका 
की संसद्‌ मे जिन उदार संसद्‌ सदस्यों ने धारा-9 का प्रस्ताव किया वे अधिकांश 
कम-विकसित देशो में कृषि मे व्याप्त अत्यधिक और निरन्तर बढ़ती हुई असमानता 
के विहद्ध वडी कडाई से अपने विचार प्रकट करेंगे और कृपि-सुधार का समर्थन 
करेंगे। ये बातें उस स्थिति में होती, यदि वतंमान राजनीतिक वातावरण प्रत्येक 
व्यक्ति को इस ग्रकार पूरी तरह कृषि-सुधार के वियय से विमुख न कर देता । 
मैं इससे पहले भी कुछ स्पष्टीकरण दे चुका हूँ : कम-विकसित देशों में 
सत्तारूढ व्यवितयो से सहयोग करने की आवश्यकता अनुभव करना, जबकि ये 
सत्ताधारी क्ृपि-सुधार के प्राय समस्त प्रयासों की असफलता के लिए उत्त रदायी 
है। इसके अलावा इन देशों की विकास समस्याओं के बारे में पूर्वाग्रहग्रस्त 
युद्धोत्तर दृष्टिकोण का सामाम्य प्रभाव भी है, जिसने संस्थागत समस्याओं मे 
दिलचस्पी समाप्त कर दी है । 
वाशिग्टन में जो वर्तमान भ्रामक स्थिति तकनीकी प्रशासको के मध्य मोजूद 
है और अन्य अनेक अनुसन्धान केन्द्रों मे भी जो स्थिति है, उसका उस बात से 
निश्चय ही कुछ-स-कुछ सम्बन्ध है, जिसे सम्भवत. पूरक मनोवेज्ञानिक प्रतिक्रिया 
कहा जा सकता है । अमरीकी विशेषज्ञ, वस्तुत”", इस पुस्तक के लेखक की तरह 
ही, कम-बिकसित देशो को अमरीकी सहायता में कमी होने की प्रबल प्रवृत्ति के 
प्रत्ति चिन्तित है (अध्याय ] देखिए) । कठिन समस्याओ से जुझने की अमरीका 
के लोगों की परम्परागत तत्परता को बनाये रखने के लिए यह एक बड़ा प्रलोभन 
होगा कि इस कष्ट का सन्तुलन बनाये रखने के लिए एक अन्य दिशा में आव- 
भ्यकता से' अधिक आशावादिता प्रकठ की जाये। अध्याय-] में यह कहा गया 
है कि इस प्रकार का विधिवत्‌ पूर्वाग्रह अमरीका मे न तो विचित्र और न ही 
असामान्य प्रतिक्रिया है। 
यह भी स्मरणीय है कि कम-विकसित देशों की कृषि समस्याओं के प्रति अधिक 
प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण अपनाना अमरीका के कृषि विश्वेपज्ञों के लिए अधिक 
स्वाभाविक हो सकता है, जो एक राष्ट्रीय कृषि समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत काम 
करते हैं और जिसने किसानों के वड़ समुदाय को गन्दी बस्तियों की परिस्थितियों 
में भयानक गरीबी में डाल दिया है, जबकि थोड़े से किसान भूसि और श्षम की 
उत्पादकता की अत्यधिक बढाने और इस प्रकार खेती के क्षेत्र में श्रमुख उत्पादव- 
कर्ता बनने के लिए ठेवनालॉजी सम्बन्धी प्रगति और पूँजी विनियोग्र का लाभ 
उठा सके । अमरीका की कृषि नीति में सामाजिक उत्त रदायित्व का वह प्रवल 
प्रभाव मौजूद नही था जो यूरोप और विशेषकर स्केंडीनेविया में प्रकट हुआ और 
जिसके कारण ग्रामीण जन-समुदाय गरीबी से ग्रस्त नही रह सका । 
. इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका में गाँवो में गन्दी बस्तियों को समस्या 
उत्पन्न हुई ! यह समस्या अपने-आपमे बड़ी गम्भीर है और शहरों की गन्दी 
वस्तियों की इससे भी कही अधिक ग्रम्भीर समस्या के लिए आंशिक रूप से 


खेती 425 


जिम्मेदार है। लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका भे--जहां लम्बे अरसे से देश की 
कुल आबादी के दस प्रतिशत से कम लोग खेती में लगे है और यह अनुपात भी 
निरन्तर घठता जा रहा है--यह समस्या, उदाहरण के लिए भारत की समस्या 
को तुलना में बच्चों-जंसा खेल है। क्योंकि भारत मे खेती में लगी. आवादी 70 
प्रतिशत है और इस बात की कोई आशा नही है कि इनकी संख्या में तेज़ी से 
2३ अथवा अगले कुछ दशकों मे इस संख्या मे किसी भी प्रकार की कमी 
होगी । 
विकास को स्वयं अपना रास्ता ढूँढ निकालने के लिए छोड़ देने और इसके 
साथ ही “कृषि कान्ति' के आगमन ने, जो मुख्यतया टेबनालॉजी की प्रगति के 
कारण हुई और जिसमें गरीबो को कोई सुरक्षा अदान नही की गयी और गरीबों 
को इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास नही किया गया, संयुक्त राज्य अमरीका के 
लिए ऐसी समस्याओं को जन्म दिया जिनका हल अभी तक नही निकाला जा 
सका है। भारत और अन्य अनेक कम-विकसित देशों में यही खतरा खेती में लगी 
विशाल जनसंख्या के अधिकाश भाग के समक्ष मौजूद है, जो लम्बे अरसे से खेती 
से ही सम्बद्ध है और यह जनसंख्या उन समस्त सॉकटों और अन्य परिणामों 
सहित मिरन्तर बढ़ती रहेगी जो इस वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते है 
मैं अध्याय-3 में इस समस्या पर फिर विचार करूंगा । 
इस स्थिति का एक और स्पष्टीकरण यह है कि हाल के वर्षो मे नीति 
सम्बन्धी प्रश्नो के बारे में अनुकरण की प्रवृत्ति दिखायी पड़ी है और अमरीकी 
विश्वविद्यालयों और अनुसन्धान केन्द्रों के विशेषज्ञ अक्सर अमरीका के स्वर में 
स्वर मिलाकर बोलते हैं। मैंने उस समय भी यह बात उठायी थी, जब संयुक्त 
राज्य अमरीका ब्रिटेन को साझा बाजार की सदस्यता दिलाने की नीति पर चल 
हा था | प्रोफेसर लीग सरकारी नीति के "स्वर में स्वर मिलाकर गाते हैं” क्योकि 
अक्सर वे यह अनुभव करते है कि उन्होने इस नीति के निर्धारण में योगदान 
किया है । इसका परिणाम नीति सम्बन्धी प्रश्तो पर अनुकरण के रूप मे दिखायी 
पह़ता है, जिसने सार्वजनिक विचार-विमर्श को समाप्त कर दिया है ।*' इस 
दिशा में कार्य करने वाली अनेक शक्त्तियाँ है : शीतयुद्ध की विरासत और जॉन 
फोस्टर डलेस-जोसेफ मैंकार्थी युग मे राप्ट्रीय अनुशासन के दवाव का अनुभव; 
परामर्श के लिए विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञों को वारशियटन लाने के तरीके की 
व्यापकता और विभिन्‍न अनुसन्धान कार्यो के लिए वाशिगटन स्थित संस्थाओं 
द्वारा सरकारी धन देने की व्यवस्था, जिसमे व्यापक दृष्टि से विदेश नीति निर्धा- 
रित करने के लिए उत्तरदायी संस्थाएँ भो शामिल है । केवल एक “औद्योगिक 
सैनिक संगठन के बारे में ही, णिसके सम्बन्ध मे स्वर्गीय राष्ट्रपति आइजनहावर 
ने राष्ट्र को चेतावनी दी थी, बात करना सम्भव नही है, वल्कि एक 'सरकारी- 
विद्वत्‌ संगठन के बारे में चर्चा करना भी सम्भव हो गया है । 
जब कोई प्रश्न देश के लिए वहुत अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है और जब यह 
वस्तुतः एक सच्चा विभाजन करने लगता है, जैसाकि विएतनाम युद्ध के सम्बन्ध 
में हुआ, तो अनुकरणवाद समाप्त होने लगता है। लेकिन तब भी यह कार्य 
विलम्ब से और कम पूर्णता से होता है। हात के वर्षों में ऐसे संकेत देयने को मिले 
हैं कि राष्ट्रीय और विदेश नीति सम्बन्धी अनेक प्रश्नों के क्षेत्र में भी ऐसी ही. 
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स्वस्थ प्रक्रिया शुरू हो गयी है और इसके कारण अमरीका के “विचार-विमर्श के 
द्वारा शासन” के आदर्श को अधिक वास्तविक ढंग से पूरा किया जा सकेगा। 
लेकिन कम्र-विकसित देशों में कृषि सम्बन्धी सुधार की समस्या राष्ट्रीय चिन्ता के 
इस स्तर तक ही नहीं पहुँच पाती । 

जब कंम-विकसित देशों मे कृपि-सुधार के प्रति संयुक्त राज्य अमरीका में 
दिलचस्पी के अभाव की सैद्धान्तिक प्रदरत्ति का स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया 
जाता है, तो यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि ऐसी ही प्रवृत्ति स्वयं 
कम्थुनिस्ट देशों की सरकारों के भीतर काम करने वाले लोगी और इन सरकारो 
से सम्बद्ध लोगो में ही दिखायी नही पडती, बल्कि पश्चिम के विकसित देशों में 
भी दिखायी पडती है। इस प्रश्न पर संयुक्त राज्य अमरीका ने सचमुच 'स्वतन्त्न 
ससार का नेतृत्व किया है । " 

अब क्योंकि सव दिलचस्पी रखने वाली सरकारें इसी तरीके से सोच रही है -- 
कम्युनिस्ट देशों ने तो गैर-कम्युनिस्ट कम-विकसित देशों भें कृपि-सुधार की 
समस्याओं पर विचार करने की बेहद कम उत्सुकता दिखायी है-- अत: इस कारण 
से अन्तर सरकार संगठनों की कार्यसूची और प्रकाशनों से भूमि-सुधार का प्रश्न 
अन्तर्धान होता जा रहा है। 

खाद्य और कृषि संगठन के प्रकाशन (दि स्टेट आफ फूड ऐड एग्रीवल्चर 968' 
के पिछले अंक में इस बात का प्रायः कोई उल्लेख नही है ! खाद्य और कृषि 
संगठन के सचिवातय का भूमि-सुधार सम्बन्धी एक छोटा-सा अनुभाग निरन्तर 
बड़ी लगन और साहस से इस विपय का अनुसन्धान और अध्ययन करता जा 
रहा है ओर खेती के विकास मे तथा इसके तात्कालिक महत्त्व की दृष्टि से भूमि- 
सुधारों के सर्वोपरि महत्त्व पर जोर देता जा रहा है ।* चाहे इस अनुभाग की 
गतिविधियों को कम न भी किया जायें, पर सम्भवतः इसे खाद्य और कृषि 
संगठन की प्रमुख नीति को प्रभावित करने की अनुमति नही दी जायेगी | 

ये पंक्तियां लिखते समय खाद्य और कृषि संगठन का वृहद्‌ प्रकाशन 'प्रोविजनल 
इडिकेटिव वल्ड प्लान फार एग्रीकल्चरल डेवेल्पमेट'”? प्रकाशित हुआ है। इसके 
सम्बन्ध में अनेक बातें कही गयी है, लेकिन इस बात में सन्देह नही है कि तथ्य 
इकट्ठा करने और उनका विश्तेषण करने सम्बन्धी यह कार्य आगामी वर्षों में 
कृषि की समस्याओं पर विचार-विमर्श का बुनियादी स्रोत चना रहेगा । इस रिपोर्ट 
के लेखकों ने रिपोर्ट के शीर्षक में 'इंडिकेटिव' शब्द को बड़ा महत्त्व दिया है । 
यद्यपि इस संसारव्यापी प्रयास में समस्या की व्यापकता और किस प्रकार विभिन्‍न 
लक्ष्य मात्रात्मक दृष्टि से एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, दर्शाने की कोशिश सही दिशा 
में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। 

इस अध्ययन में श्रम के उपयोग वी समस्या को उचित महत्त्व दिया गया 
है। इसमें 'प्रथति का एक माध्यम भूमि-सुधार' शीपंक अध्याय शामिल क्या 
गया है और इस अध्याय को “मानवीय साधनों के उपयोग” सम्बन्धी पण्ड मे रखा 
गया है । इस अध्याय में कहा गया है कि विभिन्‍न देशों और यहाँ तक कि एक 
ही देश के विभिन्‍न जिलों में परिमस्यितियाँ अलग-अलग हैँ। भौर इस बात पर 
जोर दिया गया है कि भूमि-सुधार की समस्या पर “यथार्थवादी दृष्टिकोण से 
उविचार करना होगा। 
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इसके बावजूद यह आशंका है कि अमूर्त सम्बन्धो और आबादी में वृद्धि तथा 
ऊँचे प्रतिशत के रूप में उपज बढ़ाने की तकनीकी सम्भावनाओं को अत्यधिक 
सूक्ष्मता से व्यक्त किया जायेगा। इससे उस तकनीकी 'भ्रमजाल को समर्थन 
मिलेगा, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ । रे 

संयुक्त राष्ट्र को [965 की विश्व को सामाजिक स्थिति सम्बन्धी रिपोर्ट! 
में, जिसे उन्चत बीजों के इस्तेमाल के फलस्वरूप थिचार और नीति पर पडने 
वाले प्रभाव से पहले तैयार किया गया था, एक छोटा-सा अध्याय 'कृषि-सुधारों 
का प्रोत्साहन सम्बन्धी महत्त्व शामिल किया गया था ।** इसका प्रमुख मुंह यह 
बह “अनुभव से' यह प्रकट होता है कि भूमि का पुनवितरण सदा सफल सिद्ध 
नही हुआ । 

इस रिपोर्ट के लेखक आगे यह विचित् प्रेक्षण करते हैं कि' “राजनीतिक और 
सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ भूमि के पुतवितरण के विरुद्ध अपना प्रभाव डाल 
सकती हैं और इस कारण से किसी-न-किसी रूप में काश्तकारी की प्रणाली को 
कायम रखना होगा ।” इस प्रश्न पर वे अधिक स्पष्टता से कहते हैं कि काश्तकारा 
की स्थिति में सुधार करने के मार्म में प्रमुख बाधा जमींदारों की राजनीतिक ओर 
सामाजिक शक्ति है। इस रिपोर्ट के लेखकों के अनुसार सुधार की आवश्यकता है 
लेकितव पाठक को इस सम्बन्ध में बिल्कूल अन्धकार में छोड दिया जाता है कि 
आखिर ये लेखक किस रूप में यह सुधार चाहते है । 

वर्ष 967 की रिपोर्ट में, जो सामान्यतया एक अधिक महत्त्वपूर्ण रचना है, 
एशिया और लेटिन अमरीका मे भूमि-पुधार के प्रश्न पर पर्याप्त दिलचस्पी 
दिखायी गयी है । उसमें वर्तमान स्थिति और इसके मूल कारण का स्पष्टता से 
उल्लेख किया गया है । तेकिन यह पाठक को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नही 
देती कि भूमि-पुश्रार का उत्पादकता से क्या सम्बन्ध है और इस सम्बन्ध में क्या 
किया जाना चाहिए। 

इस समस्या सम्बन्धी तथ्यों के उल्लेख और नीति सम्बन्धी प्रश्न उठाने में 
लेटिन अमरीका, एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रीय आथिक आयोगो के सचिवालयों 
ने बहुत अधिक स्पप्टता और साहस दिखाया है। यूरोपीय आथिक आयोग का 
एक भूतपूर्व अधिकारी होने के नाते और दूसरे आथिक आयोगो के सचिवालयों से 
घनिष्ठ सम्पर्क से काम करने के नाते मुझे कृषि-सुधार और समानता के प्रश्न पर 
इन आयोगों के हाल के सामान्य निष्कर्षी के उद्धरण देने मे बडे गय॑ और सुख का 
अनुभव हुआ है। 


एक ऐसी घटना सामने आयी है, जो विकसित देशों की सरकारों, अधिकारियों 
और विशेषज्ञों को कम-विकसित देशों में कृषि सम्बन्धी सुधारो के बारे मे अब 
और अधिक चिन्ता न करने का कारण प्रस्तुत करेगी । यह है---अधिकांश कम- 
विकसित देशो का इन सुधारों को लागू करने मे भमंकर रूप से असफल रहना। 
कम-विकसित देशों में आज राजनीत्तिक सत्ता का जो स्वरूप है उसके कारण ये 
लोग भूमि-सुधार को एक ऐसा भ्रश्न समझ सकते हैं जो अब बेजान हो चुका है । 
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ऐसे निष्करपं पर पहुंचने के लिए, जैसाकि मैं कह चुका हूँ, अधिकाश कम- 
विक सित देशो मे राजनीतिक सत्ता के वितरण सम्बन्धी कुछ ठोस कारण मौजूद 
हैं। लेकिन एक ऐसे निराशावादी निष्कप को ताकिकता के द्वारा तकनीकी 
आशावाद में बदलना ईमानदारी की बात नही है, क्योकि इस प्रकार उस गम्भीर 
स्थिति को छिपा लिया जाता है, जो खेती की विकसित विधियों के व्यापक प्रसार 
में वाधक बनेगी। और इसी प्रकार कम-विकसित देशों की कृषि में लगी विशाल 
आवादी मे निरन्तर बढती असम नता की खाई के इतने ही गम्भीर प्रभाव को 
छिपाया जाता है । 
लम्बी अवधि की दृष्टि से एक और प्रश्न उठाया जा सकता है : इस प्रकार 
की 'कृषि क्रान्ति का इन देशों मे राजनीतिक स्थिरता पर क्या प्रभाव पडता है ? 
(इस समस्या पर हम अध्याय-)3 में फिर विचार करेंगे) । 
इसके अलावा यह प्रश्व भी उठाया जाना चाहिए कि क्‍या ऐसी निराशा- 
वादिता के लिए सचमुच निर्णायक्र कारण मौजूद है। यह तथ्य है कि विकसित 
देश, ओर विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार, कृषि नीतियो के सम्बन्ध 
में कम-विकसित देशो को सरकारो पर दबाव डाल रहे है। क्या यह आवश्यक 
है कि यह दवाव समानता केः प्रश्न की इस प्रकार पूरी तरह से उपेक्षा कर दे, 
जबकि समानता का प्रश्न उत्पादकता की दृष्टि से इतना अधिक महत्त्वपूर्ण है ? 
इसका एक प्रभाव यह है कि सब उदारतावादी लोग---दूरगाभी ऑर आमूल 
परिवर्तन चाहने वाले लोगो का चाहे हम उल्लेख न करें--कम-विकसित देशों 
में अपने इस विश्वास से बडा आश्वासन प्राप्त करते हैं कि विकसित देश, विशेष- 
कर संयुक्त राज्य अमरीका, उनके अपने देशों मे राजनीतिक प्रतिक्रिया का 
समर्थन कर रहे है । 
स्थिति चाहे कुछ भी क्यो म हो पर स्वतन्त्र अध्ययनकर्ताओ को सरकारो की 
राजनय के अनुरूप आचरण करने का कोई अधिकार नही है । यह उनका स्पप्ट 
कतंव्य है कि वे प्री तरह से अपनी आँखें खोलकर काम करें, पूर्वाश्नट से मुक्त 
यथार्थ का अन्वेयण करें और जब कभी उनकी अथवा दूसरी सरकारें संकीर्ण 
दृष्टि वाली अवसरवादिता अपनायें और कम-विकसित देशो में प्रतित्रियावादी 
शक्तियों को मजबूत बनाने का प्रयास करें, तो उनकी आलोचना करें । राजनीतिक 
पराजय के भाव को, चाहे इसे 'आशावाद' अथवा “निराशावाद' के रूप में प्रकट 
क्रिया जाये, निरपेक्ष अनुसन्धान मे स्वीकार नहीं किया जा सकता। (देखिए 
अध्याय ] और 2) । 
4. निष्कर्ष 
यह आशा को जाती है कि इस अध्याय मे अनेक बातों को सिद्ध किया गया 
है : (]) विभिन्न कम-विकसित देशों मे उनकी परिस्थितियो और सम्भावनाओं 
के अनुरुप भूमि-सुधार का विकास मे महत्त्वपूर्ण योगदान, जवकि इस सुधार का 
लक्ष्य मनुष्य और भूमि के बीच ऐसा सम्बन्ध कायम करना हो कि खेती करने 
वाले को अपने श्रम का भरपूर फल प्राप्त करते का अवसर और प्रोत्साहन हो; 
(2) अन्य सब संस्थागत सुधारो को भी ऐसी ही नयी दिशा देने की आवश्यकता, 
ताकि इनसे सामान्य जन-समुदाय को लाभ पहुंचे और ये वर्तमान की तरह अमीर 
और गरीब के वीच का अन्तर न बढ़ाते जायें। ये सस्थागत सुधार है--ब्र्गप 
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बिस्तार कार्यो की व्यवस्था और उनके लिए सरकारी सहायता, हाट-व्यवस्या 
और उर्वरकों, पानी, बीज, मशीनों और खेती के दूसरे औजारों का उपलब्ध होना 
और (3)अन्य सुधारों की द्विशा के पुननिर्धारण को प्रभावशाली बनाने में कृपि- 
सुधार का महत्त्व । 75 
अधिक समानता की दृष्टि से इन सुधारों की आवश्यकता है,' क्योंकि इन्ही 
सुधारो के माध्यम से खेती की विकसित विधियों को व्यापक रूप से अपनाने की 
व्यवस्था की जा सकती है, श्रम का उपयोग बढाया जा सकता है और कृषि उपज 
में वृद्धि की जा सकती है। > 
- यहाँ एक बात का और उल्लेख करना महत्त्वपूर्ण “होगा कि अधिक समानता 
स्थापित करने और उपज को अधिक तेजी से बढ़ाने के लिए इन समस्त विशाल 
सुधारों को स्वय कम-विकसित देशो को लागू करना चाहिए। इन्हे इस सम्बन्ध 
में कानून बनाने चाहिए, प्रशासन को बेहतर बनाना चाहिए और सुधार सम्बन्धी 
इन कानूनों को लागू करना चाहिए। 
इन संस्थागत सुधारी के सम्बन्ध मे विकेसित देशों का प्रमुख दामित्व यह है 
कि वे कम-विकसित देशों मे उन शक्तिशाली निहित स्वार्थों को और मजबूत न 
बनायें जो इन सुधारों को लागू करने में विलम्ब कराते आये हैं, इनकी दिशा बदल- 
कर इन्हें प्रभावहीन बनाते आये है अथवा इन्हे पूरी तरह से रोक देने में सक्तिय 
रहे हैं। संस्थागत सुधार के प्रश्न पर विचार का प्राय” पूरा निषेध कर हम इधर 
ठोक यही कार्य करते रहे है । 
अब विकसित और कम-विकसित देशों में भी अध्ययनकर्ता इस निपेध को 
अधिकाधिक मात्रा में स्वीकार करते जा रहे है और इस निषेध का पालन कर 
रहे है। ये मिलकर दूसरे महायुद्ध के बाद के पूर्वाग्रहग्नस्त दृष्टिकोण को इस सीमा 
तक आगे बढाते जा रहे हैं, जहाँ यह कम-विकसित देशों की प्रमति के लिए 
अधिकाधिक खतरनाक होता जाता है, क्योकि इस प्रकार इन देशों की प्रतिक्रिया- 
वादी शक्तियों को समर्थन मिलता है। जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है, यह नव- 
उपनिवेशवांद की एक अभिव्यक्ति है । 
विकसित देशों को सबसे पहले यह करना चाहिए कि अनुसन्धान कार्यो पर 
ध्यान केन्द्रित करें । कुछ सीमा तक यह काम शुरू हुआ है, जिसे बहुत अधिक 
बढ़ाने की आवश्यकता है । उष्ण और कम उष्ण क्षेत्रों मे कृषि उपज की भौतिक 
और जीव-विज्ञान सम्बन्धी परिस्थितियों के थारे मे तीघ्र और स्थानीय रूप से 
अनुसन्धान किये जाने चाहिए। इस अनुसन्धान कार्य के लिए कम-विकसित देशो के 
पास न तो पर्याप्त वित्तीय साधन हैं और न ही प्रशिक्षित कर्मचारी। अधिक 
उपज देने वाली अनाज की किस्मों की तैयार करने के बारे में हाल में जो प्रगति 
हुई है वह इस बात का एक ओर तथा शानदार उदाहरण है कि अनुसन्धान के रूप 
में विकसित देशों द्वारा सहायता क्या-क्या कर सकती है। 
लेकिन इन सफलताओं का बहाना वनाकर आवश्यक संस्थागत सुधारों से 
बच निकलने का प्रयास नही किया जाना चाहिए। वास्तविकता यह है किये 
सफलताएँ इन सुधारों को और आवश्यक बना देती हैं । 
विकर्सित देशों को कम-विकसित संसार में भुखमरी की स्थिति को रोकने के 
लिए आपत्कालीन सहायता देने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह जारो रखता 
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चाहिए। अनाज की सहायता की जिम्मेदारी सब विकसित देशों के ऊपर होनी 
चाहिए और यह सहायता संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में विश्व खाद्य कार्यक्रम 
की बहूदेशीय व्यवस्था के अन्तर्गत दी जानी चाहिए। यह सहायता इस जोखिम- 
भरी स्थिति में नहों दी जानी चाहिए कि संयुक्त राज्य अमरीका के पास अनाज 
का फालतू भण्डार है और वह इससे छुटकारा पाना चाहता है । और वह “शान्ति 
के लिए अनाज' और बाद में 'स्व॒तन्त्रता के लिए अनाज जैसे नामों से इसे अपनी 
विदेश नीति का अंग बना लेता है। 

जँसाकि खाद्य और कृषि संगठन के अनेक अध्ययनों से प्रकट होता है, और 
कुछ सीमा तक ध्यवहार में भी जो प्रमाणित हो चुका है, अनाज के रूप में सहायता 
श्रम के अधिक उपयोग और उत्पादन में वृद्धि का सकारात्मक साधन बन सकती 
है । पूँनीगयत सहायता, पानी, उवरकों और हर प्रकार के खेती के औजारों को 
अधिक मात्रा मे उपलब्ध कराया जा सकता है। 

लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
स्वय कम-विकसित देशो को लाने होंगे और इन महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों का सम्बन्ध 
इन देशों के सस्थागत ढाँचे से है; अधिक समानता की स्थापना और इसके साथ 
ही भूमि और श्रम की ऊँची उत्पादकता कायम करना । 


अध्याप : 5 
ऋगवादी' 


[. तथ्य 
कम-विकसित देशो के यथार्थ की दृष्टि से “राष्ट्रीय आय' अथवा “उत्पादन? 
जैसी आशिक शब्दावली अत्यधिक अपर्याप्त है और आथिक समस्याओं के वैज्ञानिक 
» विश्लेषण में इनका प्रयोग बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। इसके अलावा 
बचत अनुपात” 'बेरीजगारी' अथवा “अद्धं-रोजगारी* ऐसे आशिक शब्द है, 
जिनका इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। पर मात्रात्मक आबादी की 
समस्याओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध संकल्पनाओ पर यह बात लागू नहीं 
होती क्योकि ये संकल्पनाएँ ऐसी तर्क सम्बन्धी खामियों से ग्रस्त नही है। जन्म, 
मृत्यु, आबादी का आकार, उम्र ओर स्त्री-पुरुषो की संख्या और यहाँ तक कि 
भ्रवास भी मनुष्य के जैविक अत्तित्व के अत्यधिक स्पष्ट तथ्य हैं ।* 
इसके अलावा, आबादी सम्बन्धी कारणों की मात्नाएँ एक-दूसरे से इतनी 
सरल और स्पष्ट रूप से संगत प्रक्रिया से सम्बद्ध है कि उपलब्ध आँकड़ों की 
सत्यता को जाँचा जा सकता है और गलतियों का सुधार किया जा सकता है। 
उदाहरण के लिए, आवादी में विभिन्‍न उम्र-वर्गों की स्थिति को इससे पहले की 
अवधियो की जन्म ओर मृत्यु-दर के अनुसार जाँचा जा सकता है ओर इन तीनो 
कारकों का ध्यान रखते हुए, बेहतर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । 
आबादी सम्बन्धी विकास या वृद्धि के हमारे ज्ञात को जो वस्तु स्पष्ट बनाने 
से रोकती है, वह है मौलिक प्रेक्षणों और उनके आधार पर की गयी गणनाओं 
की कमी और अविश्वसनीयता । कुछ गिने-चुने कम-विकेसित देशो में ही आबादी 
के आकार के बारे में विश्वास-पोग्य आँकड़े उपलब्ध हैं और साधारणतया आवादी 
सम्बन्धी आँकड़ें इस दृष्टि से और अधिक ब्रूटिग्रस्त हो जाते हैं कि किसी देश की 
कुल आबादी की संख्या और विभिन्‍न जिलो की आबादी की संझ्या और देश में 
तथा इन जिलों मे किसी विशेष उम्र-वर्ग में पुरुषो और स्त्रियों की संख्या के योग 
एक-दूसरे से मेल नही खाते । 
आबादी की समस्याओं के विश्लेषण की संकल्पना सम्बन्धी व्यवस्था की 
श्रेप्ठता का सम्बन्ध केवल औपचारिक जनांकिकी (डेमोग्राफी) भ ही होता है । 
हम जंसे ही आबादी सम्बन्धी किसी कारक अथवा तथ्य के विकास के कारणों 
और प्रभाव का अध्ययन शुरू करते हैं, हमारे सामने तुरन्त ऐसी जटिल सामाजिक 
कौर आधिक परिस्थितियाँ आ खड़ी होती हैं, जो गैर-जै विक किस्म की होती हैं । 
इस स्थिति में भी हमें दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण के इस प्रलोभव का 
सामना फरना चाहिए कि विकसित देशों में आबादी सम्बन्धी परिस्थितियों 
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और विकासों के विश्लेषण के लिए जिन संकल्पताओं और नमूनो का उपयोग 
किया गया था, हम उन्हें उसी रूप में उधार न ले ले । 

आज जिस बात को सामान्य रूप से आवादी का विस्फोट कहा जाता है, 
उसके प्रति चेतना हाल में ही जगी है ।* अधिकाश विकसित देशो मे पन्द्रह अथवा 
बीस वर्ष पहले तक यह प्रश्त बना हुआ था कि बया उनके समक्ष वस्तुतः 
आवश्यकता से अधिक आबादी की समस्या मौजूद है और यदि मौजूद है तो 
उसका स्वरूप क्‍या है। 

केवल 960 के आसपास हुई जनगणनाओं से ही यह तथ्य पूरी तरह स्पथ्ट 
हो गया कि प्रायः सब कम-विकसित देशो की आबादी उससे कही ऊँची वापिक 
दर से बढ रही है, जिस दर का हाल तक अनुमान लगाया गया था। अब प्राय: 
सव देशों मे आबादी की वार्षिक वृद्धि-दर तीन प्रतिशत के आसपास पहुंच गयी है 
ओर कुछ देशो में तो इसका प्रतिशत इससे भी अधिक ऊँचा है। 

उदाहरण के लिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना (95-56) में 
आबादी की वृद्धि को प्रति दशक 2.5 प्रतिशत माना गया था, जिसका अर्थ 
प्रति बय॑ ).25 प्रतिशत से भी कम वृद्धि होती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 
(956-6] ) में भी इस मान्यता को कायम रखा गया। सभ्‌ 96] मे हुई 
जनगणना से स्पष्ट हुआ कि 95]-6। के दशक में आवादी 2.5 प्रतिशत बढी 
दल आबादी मे वृद्धि पाँच वर्ष पहले के अनुमान से 70 प्रतिशत अधिक 
रही है। 

अत तीसरी पचवर्षीय योजना (4964-66॥ के यसौदे में आबादी की वृद्धि 
को 22 प्रतिशत प्रति वद॑ माना गया, लेकिन [96] तक योजना आयोग यह 
भविष्यवाणियाँ करने लगा कि 976 तक आवादी की वृद्धि 2.4 प्रतिशत से 
कम नही रहेगी । परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रयासों के द्वुत परिणामों को ध्यान 
में न रखते हुए, वाद की भविष्यवाणियों में और भी ऊँची दर से आबादी में वृद्धि 
की बात कही गयी ।? 

अधिकांश अन्य कम-विकसित देशो में भी ऐसे ही अनुभव प्राप्त हुए है, यद्य पि 
इसमे समय का अन्तर है । 


आबादी की प्रवृत्ति मे इस नाटकीय परिवर्तन की जनाकिकीय प्रत्रिया बडी 
सीधी-सादी है। मृत्यु-दर इतनी तेज़ी से घटी है कि इतिहास में इसका कोई पूर्व 
उदाहरण नहीं मिलता, जबकि जन्म-दर समग्र दृष्टि से उतनी ही ऊँची रही, 
जितनी विश्वसनीय अनुमानों की दृष्टि से किसी भी युग में थी। इस प्रकार 
स्वाभाविक रूप से आव्ादी में वृद्धि की दर अचानक और तेजी से बढ़ी और 
इसमे मृत्यु-दर में कमी की बात पुरी तरह स्पष्ट हो गयी । 

इसका स्पष्टीकरण सामान्य जन-समुदाय के रहन-सहन के स्तर में हुए किसी 


सुधार में नहीं दूंढा जा सकता, क्योकि रहन-सहन के स्तर में कोई सास परिवर्तंत 


नही हुआ है। इसके साथ ही शिक्षा में भी कोई यास प्रगति नदी हुई है और न ही 
स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण में ऐसा कोई खास परिवर्तन हुआ, जिसका रोग और 
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मृत्यु-दर पर अधिक प्रभाव पडता | 
यह बात सामान्‍्यतया स्वीकार की जाती है कि मृत्यु-दर मे कमी का कारण 
चिकित्सा विज्ञान की महान्‌ प्रगति है जो हाल के वैज्ञानिक अनुसन्धानों के 
फलस्वरूप हुई | इस नयी “गैर-परम्परागव” चिकित्सा सम्बन्धी ठेक्नालॉजी ने 
अनेक घातक रोगों का इलाज करने और इनकी रोकथाम के लिए बहुत प्रभाव- 
शाली और कम-खर्च साधन उपलब्ध करा दिये है और इनका प्रयोग समस्त कम- 
विकसित देशीं मे बडी तेजी से किया गया।* ये औषधियाँ उन अनेक संक्रामक 
रोगो की रोकथाम और कभी-कभी उनके इलाज में भी विशेष रूप से प्रभावशाली 
सिद्ध हुईं, जिनके फलस्वरूप कम-विकसित देशो में भारी संख्या में लोगों की मृत्यु 
होती थी । पर विकसित देशों में पहले की 'परम्परागत' चिकित्सा व्यवस्था के 
द्वारा ही इन रोगों को प्राय. समाप्त कर दिया गया था। 
भविष्य मे और प्रगति की जाशा की जा सकती है । कम-विकसित देशों मे 
मृत्यु-दर के सच्चे स्तर, जो, उदाहरण के लिए, जन्म के समय जीवनकाल में 
प्रतिविम्बित होते है, विकसित देशों की तुलना में अभी भी ऊँचे हैं, यधपि 
अपरिष्कृत जन्म-दर तुलनात्मक स्तरों तक नीचे उतर आयी है, जिसका कारण 
युवा उम्र-वर्गों में आबादी का अधिक केन्द्रित होना है।” 
लेकिन मतेरिया को सफलतापूर्वक समाप्त कर देने ओर अन्य ऐसे ही सारव॑- 
जनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अभियानों की सफलता के बाद प्रगति धीमी 'रहेगी। 
अन्य रोगों के नियन्त्रण के लिए आवादी के कही अधिक सक्रिय रूप से' हिस्सा लेने 
की आवश्यकता होगी । डॉक्टरों, डॉक्टरी साज-सामान, दवाखानो और अस्पतालों 
की अत्यधिक कमी को दूर करना हीगा । ये कार्य व्ययसाध्य और समयसाध्य हैं । 
इसके अलावा पीने के स्वच्छ पानी की सप्लाई तथा मल और गन्‍दे पानी की 
निकासी की व्यवस्था पर भारी पूँजी निवेश करना होगा । 
बच्चों की मृत्यु-दर को कम करने के लिए उक्त प्रयास ओर ऊंचे स्तर की 
व्यक्तिगत स्वच्छता विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। सम्भवतः यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि विकसित देशों मे हाल के वर्षों मे जो विकास हुए हैं, उनकी झूठी 
तुलना के आधार पर जो बातें मान ली जाती है, उतके विपरीत बच्चों की मृत्यु 
दर में कोई खास कमी नही हुईं है ।९ 
जो विभिन्‍न कारक जन्म-दर का निर्धारण करते है--जिनमें वच्चो को जन्म 
देने की क्षमता रखने वाले उम्र-वर्गो की स्त्रियों के स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति भी 
शामिल है--उनसे' जन्म-दर में वृद्धि का संकेत मिलता है । यदि बच्चों के जन्म 
को रोकने के उपकरणों का इस्तेमाल नही किया जाता, तो स्पष्टतया जन्म-दर में 
वृद्धि होगी ।!! दक्षिण एशिया के विभिन्‍न देशों के भीतर और इन देशों के वीच 
जम्म-दर के अन्तर के अध्ययन से तथा अन्य सूचकों से भी यही निष्कर्ष मिकलता 
है कि संत्रति-मिरोध के स्वयंस्फूर्त प्रसार के फलस्वरूप जन्म-दर में पर्याप्त कमी 
बे बहुत कम सम्भावना दिखायी पड़ती है ॥7 हा 
एफ क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर ये निष्कर्ष निकाले गये हैं और सम्भवतयो ' 
हर संसार के अधिकाश देशों के बारे में ये साधारणतया सही प्रमाणित 
होगे । पर, 
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यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मृत्यु-दर में गिरावट अधिकाशतया' 
'स्वृतः हुई है।” इस दृष्टि से इसे स्वतः कहा जा सकता है क्योंकि इसका सम्बन्ध 
आय अथवा रहन-सहन के स्तर मे अथवा जीवन की अन्य परिस्थितियों में सुधार 
से नहीं है, केवल चिकित्सा विज्ञान की प्रगति और व्यवहार में इसके उपयोग से ही 
इसका सम्वन्ध है। इसी प्रकार ऊंची जन्म-दर भी 'स्वत' हुई है।' जनसामान्य मे: 
सन्तति-निरोध के उपायों को अपनाने के लिए प्रचार करने की कृतसंकल्प नीति के 
अभाव में जन्म-दर अपने ऊँचे स्तर पर वनी रहेगी। 
इस स्थिति में हमारे समक्ष जन्म और मृत्यु-दर के विशेषज्ञों की यह अभ्युक्ति 
आ जाती है कि लम्बी अवधि की दृष्टि से मृत्यु और जन्म-दर एक वार फिर 
प्राय, सन्तुलित हो जायेंगी। यदि जन्म-दर को मृत्यु-दर के नये और नीचे स्तर के 
अनुरूप व्यवस्थित नहीं किया जाता, तो भविष्य मे भृत्यु-दर अनिवायंत' फिर 
बढने लगेगी । इन विशेषत्नों के प्रतिपादन को कभी-कभी जन्म और मृत्यु सम्बन्धी 
आँकड़ो की ताकिकता के सीधे-सादे निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । 
इससे यह भाव्यता प्रकट होती है, जिस पर हम आगे विचार करेंगे, कि यदि: 
आवादी की वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्ति को बदला नहीं गया तो इससे विकास" 
सम्बन्धी प्रयासों को धक्का पहुँचेगा और वस्तुतः आय और रहन-सहन के स्तर में 
निरन्तर गिरावट आती जायेगी। एक बिन्दु पर पहुंचकर, मृत्यु-दर रहत-सहन के 
स्तर के सम्वन्ध में 'स्वतः सचालित' नहीं रह जायेगी। 
मालथस द्वारा वणित नियन्त्रण -और विशेषकर प्रवल भूख और रोग---उस' 
स्थिति में एक बार फिर क्रमिक रूप से क्रियाशील हो उठेंगे। दूसरे शब्दों मे 
इसका यह अभिप्राय है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के परिणाम- 
स्वरूप रहन-सहन का वह स्तर अत्यन्त नीचा हो गया है जिस पर पहुंचकर 
मालथस द्वारा वणित नियन्त्र० फिर अपना सिर उठाने लगते हैं अर्थात्‌ इन: 
नियन्त्रणो को इस समय व्याप्त रहन-सहन और आय के स्तर पर निरर्थक 
बना दिया गया है ओर ये नियन्त्रण वर्तेमान से कही अधिक नीचे आय और रहन- 
सहन के स्तरों पर ही सक्रिय हो सकेंगे ।?? 
एक ऐसे समाज भे, जिसमें समस्त आर्थिक परिस्थितियों मे छोटी अवधि की- 
दृष्टि से निरन्तर परिवर्तन होता जा रहा हो, यह सम्भव नही है कि विकास का: 
अवरोध भौर इसके बाद होने वाली गिरावट अचानक स्पष्ट हो जायेगी और इसे 
किसी खास समय पहचान लिया जायेगा। केवल भविष्य में ही अतीत पर दृष्टि 
डालते हुए किसी ऐसी अवधि का उल्लेख करना सम्भव होगा, जिसमे--कुछ 
निरन्तर जारी उतार-चढावों सहित--आधथिक विकास के भ्रयास पूरी तरह से 
अमफल रहे | वस्तुतः यह असम्भव नही है कि भावी इतिहासकार भारत-जैसे देण 
में आज जो धट रहा है, उस पर दृष्टिपात करते हुए इन हाल के वर्षों को और 
उन वर्षों को भी जो बहुत दूर नही है, एक ऐसी ही मवधि बतायेंग्रे---यदि जन्म- 
दर पर्याप्त मात्ना मे और बहुत जल्दी कम नही होती !+* ' 
मृत्यु-दर के वर्तमान स्वचालित स्वरूप का एक परिणाम यह है कि मृत्यु-दर 
सम्बन्धी औकडे रुग्णता और किसी देश की स्वास्थ्य की व्यापक घ्थिति कीं 
अपूर्ण माप वन जाते हैं यद्यपि इस उद्देश्य के लिए उनका अक्सर उपयोग किया 
जाता है। यदि हम गर-घातक रोगों और अत्यधिक शारीरिक दुबंतता की बात - 
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एक नमूना, जिसका व्यापक रूप से वैज्ञानिक?” और लोक प्रिय साहित्य दोनों 
में इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण को एकदम 
प्रत्यक्ष रूप से लागू करने का है। इसमे पूंजी निवेश, उत्पादन, और पूंजी तथा 
उत्पादन के अनुपात के सन्दर्भ मे तर्क प्रस्तुत किये जाते है और निवेश को केबल 
भौतिक निवेश ही मान लिया जाता है। यह नमूना बड़े सीधे-सादे ढग से आबादी 
में वृद्धि के बुरे प्रभाव को प्रकट करने का ही स्वॉम नही करता, वल्कि इसे औसत 
जाय में कमी की रोकथाम के लिए आवश्यक तथाकथित शुद्ध “आवादी सम्बन्धी 
निवेश' के माध्यम से मापने का भी प्रयास करता है । 
सख्या सम्बन्धी जिन मूल्यों को चुना जाता है, उनमे कुछ परिवर्तन के साथ 
इसे इस मानक स्वरूप भे अभिव्यक्त किया जाता है : द 
यदि आबादी में दो प्रतिशत ध्रति वर्ष के हिसाव से वृद्धि होती है और यदि 
सीमान्त पूंजी-उत्पादन अनुपात तीन और एक होता है तो प्रति व्यक्ति आय के 
वर्तमान स्तर को कायम रखने के लिए राष्ट्रीय आय का छह प्रतिशत प्रति वर्ष 
बचाना और निवेश करना आवश्यक है। यदि आय को दो प्रतिशत प्रति वर्ष के 
हिंसाब से वढाने की इच्छा है तों आय' के और छह प्रतिशत को बचाया और 
लगाया जाना चाहिए । 
इस प्रकार का यान्त्रिक और सूत्रवद्ध विश्लेषण ज्ञान का आभास देता है, जब 
कि ऐसे किसी ज्ञान का अस्तित्व नही होता और इस ज्ञान के ढोंग में निहित सूक्ष्मता 
की भ्रान्ति उत्पन्त करता है। अब क्योकि इस प्रकार की तर्क-प्रक्रिया दूसरे महा- 
युद्ध के बाद के दृष्टिकोण को अमल में लाने के अनेक उदाहरणों में से एक उदा- 
हरण है, मैं यहाँ एशियन ड्रामा, परिशिष्द 7, अनुभाग 2 (पृष्ठ 2066) का विशेष 
रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, जहाँ इस दृष्टिकोण और विचाए-प्रक्रिया की तर्क- 
संगत ओर तथ्यगत गलतियों का उल्लेख किया गया है । 
कम-विकसित देशों की आबादी की समभस्या पर विचार के समय अक्सर 
जिस दूसरे सैद्धान्तिक दृष्टिकोण का सामना होता है वह “अनुकूलतम आबादी, 
“आवादी में अनुकूलतम वृद्धि', “आवश्यकता से अधिक आवादी' और 'आवश्यकता 
से कम आवादी' जैसी सफल्पनाओ पर केन्द्रित है। आवश्यकता से अधिक और 
आवश्यकता से कम आवादी की परिभाषा “अनुकूलतम आबादी” के सन्दर्भ में दी 
जाती है और यह कार्य इन्हे एक निश्चित विपयवस्तु प्रदान करने के लिए 
आवश्यक होता है। यह दृष्टिकोण तक की दृष्टि से ही असंगत नहीं है, बल्कि 
कम-बिकसित देशों के यथार्थ के भी एकदम अनुरूप नही है 
आबादी के सन्दर्भ में जिन संकल्पनाओं ओर सिद्धान्तो का अब तक उल्लेख 
हुआ है वे स्पप्ट रूप से भ्रान्तिफारक भी हैं, क्योकि इनमे आयु के वितरण के 
प्रिर्वतनों का ध्यान नहीं रखा जाता, जो अनिवार्य रूप से उर्वरता की दरो के 
बुनियादी परिवर्तन के साथ मोजूद रहते है । 


आबादी सम्बन्धी प्रवृत्तियों के आथिक परिणामों के हमारे विश्लेषण का 
बुनियादी तथ्य यह है कि जननक्षमता की दर मे कमी से कम-विकसित देशो में 
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प्राय: एक पीढी तक श्रम शक्ति के आकार पर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
और इस तथ्य को एन्सले जे० कौल और एडगार एम० द्वर के प्रसिद्ध और 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में दर्शाया गया है।?” यद्यपि उपभोक्ताओं की संख्या पर इसका 
तत्काल प्रभाव होगा |? 
इस स्थिति मे कम बच्चों का लालन-पालन करना होगा । यदि जन्म-दर को 
नीचे स्तर पर कायम रखा जा सके तो निर्भरता का यह भार केवल उस समय 
तक कायम रहेगा, जब तक बच्चे काम करने की आयु प्राप्त नहीं कर लेते । यदि 
जन्म-दर में कमी को धीरे-धीरे घटाया जाये, तो बच्चों को आबादी में कमिक कमी 
होगी। 
लगभग 20 वर्ष बाद, जब ये कम संख्या वाले बच्चे वयस्क हों जायेगे, तब 
बच्चों को जन्म देने की क्षमता रखने वाले उम्र-वर्गों में भी लोगो की संख्या में 
इसी प्रकार कमी होगी | यदि वर्तमान दर से नीचे स्तर पर जन्म-दर को स्थिर 
रखा जा सके, तो आगे चलकर विभिन्‍न आयु-वर्गो में जनसंख्या का वितरण 
भी अधिक स्थिर हो जायेगा । और इससे आवादी में दूसरों पर निर्भर रहने वालों 
का अनुपात भी कम हो जायेगा, जबकि आज यह अनुपात बहुत ऊँचा है। 
आबादी के विभिन्‍न आयु-वर्गो में दितरण से इस परिवतंन का यह बड़ा 
प्रभाव होता है कि जननक्षमता में कमी से' लोगो की गरीबी कम होती है ।! और 
प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि होती है। 
इसके परिणामस्वरूप दूसरा प्रभाव खपत के स्तर में वृद्धि होता है, जिसके 
कारण श्रम की उत्पादकता बढ़ती है। भ्रम की उत्पादकता में वृद्धि श्रम के 
अधिक उपयोग और श्रम की कार्य-कुशलता में वृद्धि दोनों रूपों मे होती है। यह 
प्रभाव निर्धनतम देशों में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा और समस्त 
कम्‌-विकसित देशों के निर्धनतम वर्गों में भी यह प्रभाव दिखायी पडेगा, जहाँ 
पौष्टिक आहार का नीचा स्तर तथा स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का 
नीचा स्तर अन्य किसी भी स्थान की तुलना में काम में हिस्सा लेने, काम करने की 
अवधि ओर कार्य-कुशलता पर बुरा असर डालता है। 
इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर वृद्धि के कारण अधिक धनराशि 
बचायी जा सकती है ओर इसका प्रत्यक्ष निवेश किया जा सकता है और 
सरकार कराधान एथा अन्य उपायों से लोगों को 'और अधिक वचत करने के लिए 
बाध्य' कर सकती है। कुछ आरम्भिक विलम्व के बाद दोनों प्रकार की बचतें प्रति 
व्यक्ति आय में और अधिक वृद्धि करेंगी और इसका समग्र प्रभाव वैसा ही होगा 
जैसा नीची जननक्षमता के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में आरम्निक वृद्धि 
का होता है| 
इसके अलावा हमे रहन-सहन के ऊँचे उठते हुए स्तरों के कही अधिक अच्छे 
प्रभावों को भी ध्यान में रखता होगा । कम-विक सित देशो में जो भयकर गरीबी 
व्याप्त है, वहु कम-से-कम आशिक रूप से, इन देशों के लोगों की भ/ग्पवादिता, 
दृष्टिकोयो तथा संस्वयाओं में परिवर्तन लाने के प्रयासों, आधुनिक टेक्नालांजी के 
प्रसार तथा स्वच्छता के स्तर को ऊँचा उठाने के प्रवासों आदि के प्रति उदासीन 
बने रहने ओर कोई प्रतिक्रिया न दिखाने के परिणामस्वरूप है। 
आधिक स्तरों को ऊँचा उठाने के लिए जननक्षमता में कमी के थे प्रभाव 
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बहुत पर्याप्त और समग्र रूप से प्रभावकारी हैं और समय के साथ-साथ इनकी 
गति बढ़ती जाती है। ये प्रभाव जनसंख्या के विभिन्‍न आयु-वर्गों मे विभाजन मे 
परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते है। इस सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना बड़ा 
महत्त्वपूर्ण है कि ये प्रभाव मनुप्य और भूमि के अनुपात से पूरी तरह स्वतन्त्र है । 
इन प्रभावों की प्रक्रिया कम आबादी वाले और घने बसे देशों, दोनो भे समान रूप 
से होती है।” पुनरनिर्माण और विकास के अन्‍्तर्राप्ट्रीय बेक के नये अध्यक्ष, रावर्ट 
एस० मैकनमारा ने इस बेक के सचालन मण्डल के समक्ष अपने पहले भाषण मे 
यह बात जोर देकर कही कि “यह एक झूठा दावा है कि कुछ देशों को अपनी भूमि 
के उपयोग के लिए अथवा अपने आथिक विकास को त्तेज करने के लिए और 
अधिक आबादी की आवश्यकता है ।? 


श्रम शक्ति के आकार मे परिवतेनो के माध्यम से दूसरी प्रक्रिया शुरू होती 
है। एक कठोर तथ्य, जिसका हमे सामता करना है और जिसका पहले सकेत दिया 
जा चुका है, यह है कि आज से ]5 या 20 वर्ष बाद जो बच्चे काम करने की उम्र 
में पहुँच जायेंगे उनका जन्म हो चुका है अथवा जल्दी ही होगा और, जैसाकि 
यधाथवादी गणनाओ से प्रकट होता है, इसके वाद जननक्षमता में कमी से 
पर्याप्त समय तक श्रम शक्ति के आकार में कोई खास फर्क नही पड़ेगा । इस 
शताब्दी के अन्त तक कम-विकसित देशो मे श्रम शवित प्रति वर्ष 2 भथवा 3 प्रति- 
शत की दर से बढती रहेगी, और इससे ऊँची जननक्षमता के वर्तमान और इससे 
पहले के ऊँचे स्तर प्रतिबिम्बित होते रहेगे ।:+ 
नीति और आयोजन की दुष्टि से श्रम शक्ति में वृद्धि, जिसे रोका नही जा 
सकता, के परिणामों पर ऊपर अध्याय चार मे विचार हुआ है । अधिकाश कम- 
विकसित देशों में अगले कई दशकों तक, जो यथाथथंवादी आयोजन की उचित 
अवधि हो सकती है, उद्योगो से यह आशा नही की जा सकती कि वे फिलहाल 
जितने लोगो को रोजगार देने की स्थिति में हैँ, उससे अधिक लोगों को रोजगार 
नहीं दे सकेंगे । 
अब क्‍योंकि शहरो मे तीसरी श्रेणी के व्यवसायों मे काम कर रहे बहुसख्यक 
लोगो की सख्या में वृद्धि करना, जेवकि इनकी कार्यक्षमता का पूरा उपयोग न हो 
रहा हो, वाछित नही है और इसके अलावा इस क्षेत्र की रोजगार देने की क्षमता 
भी सीमित है। अतः यह प्रघन ही नहीं उठता कि कृषि में लगी श्रम शक्ति के 
आकार में वास्तविक कम्री की जा सके अथवा इसे अधिक ऊँचे स्तर पर स्थिर 
रखा जा सके । 
इन परिस्थितियों मे कृपि मीति का लक्ष्य, श्रम के उपयोग मे वृद्धि करना 
होना चाहिए और यह कार्य उस समय भी किया जाना चाहिए जब श्रम शक्ति मे 
तेज्जी से वृद्धि हो रही हो। इस दिशा में आगे बढ़ने के मार्ग मे प्रमुख बाधा सस्था- 
गत परिस्थितियों दी है, विशेषकर भूस्वामित्व और काश्तकारी सम्बन्धी व्यवस्था 
वी, जिन्हें फम-विकप्तित देशों की राजनीतिक सत्ता की स्थिति से बल मिलता है । 
यह भी कहा जा चुका है कि श्रम शक्ति में वृद्धि अन्य उन सब परिवर्तनों के साथ 
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सम्मिलित होते की प्रवृत्ति दर्शाती है जो सामाजिक और आधिक स्तरीकरण में 
असमानता की स्थिति को और अधिक बुरा वना रहे है और इन्हें भौर अधिक 
कठोर रूप दे रहे हैं । है 

ऐसे देशों में जहाँ श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा पहले ही आधुनिक उद्योगों 
में लगा है, जेसाकि लेटिन अमरीका के कुछ देशो में है, और अधिक उद्योगी- 
करण से उद्योगों में रोजगार की सम्भावना में बहुत वृद्धि की जा सकती है। इस 
प्रकार कृषि में लगी श्रम शक्ति में कम वृद्धि होगी । 

उस स्थिति मे खेती में श्रम के उपयोग में वृद्धि करना आसान होगा यदि 
और अधिक नयी जमीन में खेती करने की व्यवस्था की जा सके । यह कार्य लेटिन 
अमरीका और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कुछ 
देशों में किया भी जा सकेता है । पर नयी जमीन में खेंती के लिए सामान्यतया 
संगठित रूप से लोगों के सम्बन्धित हिस्सों मे जाकर बसने, ज़मीत साफ करने और 
वस्तियाँ बसाने की आवश्यकता होती है तथा सिंचाई अथवा पानी की निकासी 
जैसे कार्यो पर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन लगाना पडता है और इस सबसे 
पहले एक कृत-सकल्प और दूरदर्शी सरकार तथा कार्य-कुशल प्रशासन की 
आवश्यकता होती है ।?* 


लगभग एक पीढ़ी तक श्रम शक्ति में वृद्धि के अवनतिकारी प्रभाव अनिवार्य 
रूप से मौजूद रहेंगे । यद्यपि कृपि नीति में दृरगामी और प्रभावशाली परिवर्तन 
से इन प्रभावों का सामना किया जा सकता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि जनन- 
क्षमता में कमी का तात्कालिक प्रभाव यह होगा कि आय और रहन-सहन के 
ओसत स्तर में वृद्धि होगी । यह अनेक तरीको से श्रम के उपयोग और उत्पादकता 
में वृद्धि में भी सहायक होगा । 

इस प्रकार यह नीति श्रम शक्ति के आकार में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति के 
परिणामस्वरूप श्षम के उपयोग ओर उत्पादकता पर बुरे प्रभावों को समाप्त कर 
सकेगी और यदि इस नीति को तेज्जी से लाग्रू किया जाये तो शायद इसका और 
अधिक लाभ होगा ।?९ इस कारण से यह तात्कालिक महँततव की बात है कि संत्तति-- 
निरोध के लिए यथासम्भव शीक्रता से और प्रभावशाली ढंग से उपाय किये जायें । 
दूसरे कारण ये हैं कि अगली पीढ़ी में जननक्षमता और श्रम शक्त्ति में वृद्धि की 
वर्तमान दर दोनों में कमी की जा सकती है। यह कार्य जननक्षमता में तुरन्त 
कमी के द्वारा किया जा सकता है । 

एशियन ड्रामा, जिसमें इन बातों पर अधिक गहराई ले विचार हुआ है, का 
हवाला देते हुए, मैंने यहाँ जननक्षमता में कमी के आथिक प्रभावों को संक्षेप मे 


. शुष 
ञ् 


ऐसे किसी भी नमूने को कम-विकसित देयो के ययार्य की दृष्टि से पर्याप्त 
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और तर्कसंगत बनाने के लिए, इसे कहीं अधिक जटिल रूप में प्रस्तुत करना होगा । 
आज थुनियादी आँकड़ों की जो कमी है, उसे ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के 
नमूनों का निर्माण करना बहुत अच्छा प्रयास दिखायी नही पड़ता; क्योकि इसमे 
सफलता की गुजाइश नही है । 

लेकिन उन मुद्दों के आधार पर विश्लेषण और विचार-विमर्श से, जो फिल- 
हाल वहुत सूक्ष्म नही हैं, हम इस निष्कप पर पहुंचते हैं कि आनादी सम्बन्धी भिन्‍नत 
परिस्थितियों का जो आर्थिक प्रभाव होगा, उसे ध्यान में रखते हुए कम-विकसित 
देशों की सरकारो को यथाशीघ्र और अधिक से अधिक तत्परता से ऐसी नीतियों 
को लागू करना चाहिए, जिनके परिणामस्वरूप जनसामान्य परिवार नियोजन के 
रास्ते पर आगे बढ सके । 


2. नीति 

इस बात का निर्णय करने में विकसित देशों का अनुभव बहुत लाभकारी नही 
हो सकता कि जननक्षमता के सम्बन्ध मे क्‍या किया जा सकता है और आज कम- 
विकप्तित संसार में क्या मीतियाँ लागू की जानी चाहिए। 

विकसित देशों में संतति-निरोध के उपाय सामान्‍य लोगो में भी तुरन्त प्रचा- 
रित हो जाते हैं। लेकिन यह कार्य उस समय तक नही हुआ, जब तक रहन-सहून, 
शिक्षा और दृष्टिकोण की तकंसंगतता के स्तर उससे बहुत ऊंचे नही हुए जैसे आज 
कम-विकसित देशों में हैं अथवा निकट भविष्य में होने की आशः की जा सकती 
है। वस्तुतः संतति-निरोध के उपायों के प्रसार के बिना रहन-सहन के स्तर में वृद्धि 
3 हो सकेगी और आधुनिकीकरण के अन्य तत्त्वों के प्रसार मे बेहद कमी 
आयेगी । ४ 

समस्त लिखित इतिहास में हमे कभी भी ऐसा उदाहरण देखने को नही मिला 
कि अधिकाशतया भ्रामीण, रूडिग्रस्त, अनपढ़ और अत्यधिक गरीब आबादी में 
व्यापक रूप से संतति-निरोध अपनाया गया हो | आज कम-विकसित देशो को जो 
कार्य करने कौ अत्यन्त आवश्यकता है, उसका उसी प्रकार ऐसा कोई पूर्व उदा- 
हरण नही मिलता, जिस प्रकार तेजी से भृत्यु दर मे कमी ओर इसके परिणाम- 
स्वरूप आवादो में विस्फोटक वृद्धि का उदाहरण प्राप्त नही होता । 


इस कार्य को क्‍यों असम्मव नही मान लिया जाना चाहिए, इसका कारण 
कम-विकसित देशों की आरम्भिक स्थिति से प्राप्त उन दो अत्यधिक भदृत्त्वपूर्ण 
लार्भों में निद्वित है, जो इन्हे संतति-निरोध की समस्या का सामना करने के समय 
प्राप्त हैं। विकसित देशों मे ऐसा ही आन्दोलन शुरू करने के समय ये लान उपलब्ध 
नहीं थे । 

एक बात तो यह है कि आज कम-विकसित देश संतति-निरोध के प्रसार को 
सार्वेजनिक नीति के रूप में अपना सकते हैं । 


आवादी ]4! 


विकसित देशों में संतति-निरोध के उपायों का प्रचार “व्यक्तिगत' प्रयासों के 
आधार पर कुछ परिवारों में हुआ। आचरण सम्बन्धी इन परिवर्तनों का सावेजनिक 
नीति और संगठित समाज की समस्त शक्तियों ने प्रतिरोध किया । यह प्रतिशेध 
चर्च, प्रशासन, स्कूलों, समाचारपत्नों, डॉक्टरों और कानून के साध्यस से किया 
गया ।४१ 

संतति-निरोध के प्रसार के विरुद्ध कृतसंकल्प सार्वजनिक प्रतिरोध की प्रभाव- 
शाली शक्तियों की सक्रियता पश्चिम के देशों और विकसित कम्युनिस्ट देशों में 
सामान्य वार्तें रही । विभिन्‍न कालों में जब-जब यह कार्य हुआ अर्थात्‌ जब कुछ 
व्यक्तियों ने सावंजमनिक नीति के विरुद्ध विद्रोह शुरूकिया--उसका विभिन्‍न देशों 
और एक ही देश के भीतर विभिन्‍न सामाजिक वर्गों की भिन्‍न विचारधाराओं और 
भिन्‍न धामिक मान्यताओं से कोई सम्बन्ध दिखायी नहीं पड़ता। इसका सम्बन्ध 
मुख्यतया शिक्षा, दृष्टिकोण की तर्केसंगतता तथा समाज के संस्थागत परिवर्तनों 
के स्तरों से था और इन सब बातों का सम्बन्ध आथिक स्तर से था । 

वर्तमान विकसित देशों में एक समय जो कुछ हुआ उसके एकदम विपरीत 
कम-विकसित देशों को यह राजनीतिक निर्णय लेना होगा कि जन-सामान्‍्य में बड़े 
सक्रिय रूप से संतति-निरोध का प्रचार किया जायेगा, अन्यथा संतति-निरोध का 
प्रसार नही हो सकेगा । 


आज कम-विकसित देशों को दूसरा लाभ यह प्राप्त है कि वे संतत्ति-निरोध 
प भी कार्य क्रम के आरम्भ में ही गर्भ-निरोध के उपकरणों का वितरण कर 
स्त हँ [४० 

जब पश्यचिम देशों में स्वयंस्फूर्त ढंग से संतति-निरोध का प्रसार हुआ तो मुख्य- 
तया सम्भोग को बीच में ही बन्द करने के तरीके से गर्भाघान को रोकने का तरीका 
अपनाया गया। और इस बात की पूरी संम्भावता दिखायी पड़ती है कि यूरोप 
की पक देशों मे भी यही हुआ । सव पश्चिम के देशों में गर्भ-निरोध के 
| को उपलब्ध कराने ओर बेचने के खिलाफ कानून बने हुए थे। कुछ देशो 

में तो आज भी कानून की पुस्तकों में ये कानून मौजूद हैं ।४१ 
अत्यधिक व्यापक और तेज्ञ अनुसन्धान के परिणामस्वरूप --जो अधिकाशतया 
संयुक्त राज्य अमरीका में अनुसन्धान संस्थान कर रही हैं और ये अधिकाश 
संस्थाएं आबादी परिपद्‌ के अधीन हैं और पह कार्य उससे बहुत समय पहले ही 
शुरू हो गया था, जब संयुक्त राज्य सरकार ने कम-पिकंसित देशों को संतति- 
निरोध के उपाय अपनाने में सहायता देने का साहस दिखाया---संतति-निरोध के 
उपायों के सम्बन्ध में बहुत अधिक कार्य हुआ है ओर सफलता मिली है। इसके 
परिणामस्वरूप कही अधिक स्वोकार-योग्य ओर प्रभावशाली संत्ति-निरोध उप- 
करणों की ईजाद हुई है। यह अनुसन्धान कार्य तेज़ी से चल रहा है और इसे 

सरकार की सहायता प्राप्त है । 

लूप, गोलियाँ और कुछ जवधि के लिए गर्भाधान रोकने की क्षमता रखने 
वाले टीके आाज आसानी से उपलब्ध हैं। अधिक लम्बी अवधि तक प्रभावद्यात्ी 
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गोलियों और टीकों की निकट भविष्य में ईजाद की सम्भावना दिखायी पड़ रही 
है। संवति-निरोध के लिए जो ऑपरेशन कराये जाते हैं, उनके प्रभाव को समाप्त 
कर देने की जो विधियाँ अब विकसित हुई है, उनके परिणामस्वरूप ये ऑपरेशन 
कराने की इच्छा मे वृद्धि हुई है । 

मि सन्देह गर्भ-मिरोध के ये नये उपाय जन-सम्ुदाय में परिवार नियोजन के 
प्रसार की सावंजनिक नीति को लागू करने की दृष्टि से बड़े महत्त्वपूर्ण है।इस 
सम्बन्ध में एक वात याद दिलाना आवश्यक है। आज जवकि पश्चिम के विभिन्‍न 
देश कम-विकसित देशों में यह नीति अपनाये जाने के जबर्दस्त समर्थकों के रूप में 
सामने आये है, ऐसी गर्भ-निरोध की विधियों की सिफारिश करना कभी भी सम्भव 
नही होगा, जिन्हे विकसित देशों में स्वीकार और इस्तेमाल नही किया जाता । 

इस स्थिति में किसी भी कम-विकसित देश में ऐसे राष्ट्रवादी बुद्धिवादी सदा 
मौजूद रहेंगे, जो अपने देशवासियों का परीक्षणो मे प्रयुक्त होने वाले पशुओ के 
रूप में इस्तेमाल किये जाने का विरोध करे | उदाहरण के लिए पीने के पानी में 
“रसायन मिलाकर जननक्षमता को बहुत अधिक घटाने के सपने देखने की बात 
को पूरी तरह से भ्रान्तिजननक समझकर ही नही त्याग दिया जाना चाहिए, बल्कि 
४ वात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि यह तरीका अमानुपिक और विवेक- 
द्वीन है । 
हाल के दशकों मे कम-विकसित देशों में आबादी का विस्फोट सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तेत सिद्ध हुआ है। यह अन्य किसी भी 
नीति अथवा आयोजन से अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ है । आगामी दशको में 
सावंजनिक नीति के रूप में संतति-निरोध का प्रसार इतना ही महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन हो सकता है । 

पर इस काये में जो बाधाएँ सामने आयेंगी उनके महत्त्व को घटाकर 
नहीं देखना चांहिए। कम-विकसित देशों में सरकारों और इससे भी अधिक 
व्यापक रूप से अपने विचारो को प्रभावशाली ढग से प्रकट करने वाले उच्च वर्ग 
में सतति-मिरोध के प्रसार को सार्वजनिक नोति के रूप में अंगीकार करने और 
इस नीति को तत्परता से लागू करने के विरुद्ध निपेघ का भाव मोजूद है । 

इनमें से कुछ निषेध धामिक है ।* यदि, जेसाकि सामान्यतया कहा जाता है, 
शशिया के प्रमुप धर्मो--हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम में सतति-निरोध के 
बारे में धर्म ग्रन्थों में कोई स्पप्ट नियेघ नहीं किया गया है, फिर भी धामिक 
भेताओं के मन में एक ऐसी वात के प्रति श्रान्ति उत्पन्न हो सकती है जो लोगों 
को कृत्रिम उपायो से उनकी निश्चित नियत्ति से मुक्ति दिलाने का प्रयास करती 
हो । वे इस कार्य को पापपूर्ण भी समझ सकते हैं । हे 

अधिकृत रूप से आज भी कैयोलिक चर्च तकनीकी उपायों से संतति-निरोध 
के बिपय में डटी है और कुछ दशकों पहले तक प्रोदेस्टेंट चर्च इसका कही अधिक 
उप्रता से विरोध करती थी । लेटिन अमरीका के देशो और फिलीपाइन में सरकारों 
के लिए चर्च की राय का महत्त्व है । कम्युनिस्टो ने भी यही दृष्टि अपनायी है और 
वे कंवोलिकों से अधिक जोर देकर यह बात कहते हैं कि यदि कृतसंकल्प होकर 
विकास नीति को साम्र किया जाये तो सतति-निरोध की कोई आवश्यकता 
नहीं है ।४ 
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हाल के वर्षो में केयोलिक चर्च और कम्युनिस्टों ने सतति-निरोध के विरुद्ध 
अपने विरोध में जो तेज़ी से कमी की है इसका कारण यह तथ्य है कि अधिकृत 
विरोध के बावजूद विकसित देशों में उनके अनुयायियों में संतति-निरोध का तेजी 
से प्रसार हो रहा था। लेकिन हाल में कम-विकेसित देशों में आबादी के विस्फोट 
को स्थिति की जानकारी प्राप्त होने से ओर इन देशों में निरन्तर आथिक विकास 
को सम्भव बनाने के लिए जन्म-दर घटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 
कम्युनिस्टो और कैथोलिक दोनों के लिए, तथा अन्य धामिक समूहो के लिए भी, 
संतति-निरोध के विरोध की नीति को जारी रख पाना कठिन हो गया । 


० ४६ 


लेकिन अन्य ऐसे अनेक निषेध हैं, जो सरकारो को संतत्ति-निरोध के प्रश्ार 
की सार्वजनिक सीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करने से रोकते हैं।* 

इनमे से कुछ निषेध तथ्यों के बारे मे गलत अथया बढ़ा-चढाकर प्रकट किये 
गये विश्वासों पर आधारित हैं। जिन देशों में मनुष्य और भूमि का अनुपात नीचा 
है, जैसे इन्दोनेशिया और अफ्रीका तथा लेटिन अमरीका के अधिकाश देश, वहाँ 
निरन्तर यह तक दिया जाता है कि उनके सामने आबादी की कोई समस्या नही 
है। इतना ही नही, कभी-कभी यह तर्क भी दिया जाता है कि विकास के लिए 
इन देशों को ऊंची जन्म-दर की आवश्यकता है । 

ये लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि लोगों को बसाने और उन्हें रोजगार 
देने पर कितनी लागत आती है तथा अक्सर इस काम में कितना लम्बा समय 
लगता है। ओर वे यह भी भूल जाते हैं कि कम जन्म-दर का आशिक स्तरों को 
ऊँचा उठाने में क्या योगदान होता है। यह लाभ तुरन्त प्राप्त होता है ओर 
हमने आ्थिक स्तर को ऊँचा उठाने में संति-निरोध के प्रसार के महत्त्वपूर्ण 
योगदान का उल्लेख किया है | 

एक विश्वास--जो पूरी तरह से निराधार नही है---यह है कि काम सम्बन्धी 
आचरण जैँंसते अत्यन्त निजी मामले में लोगों के आचरण को प्रभावित करना 
अत्यन्त कठिन और यहाँ तक कि असम्भव भी है, विशेषकर उस स्थिति में जब 
लोग गरीब, अनपढ़ और रूठिग्रस्त हों । पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में 
भारत की परिवार नियोजन भीति के जन्म-दर को पर्याप्त प्रभावित करने में 
असफल रहने के कारण आसानी से यह निष्कर्ष मिकाल लिया जाता है।*+ 

पूरी तरह निराशा से ग्रस्त न हो जाने की वात को सोचते हुए इस विश्वास 
के साथ अक्सर यह पूरी तरह भ्रमपूर्ण विचार जोड़ दिया जाता है कि ज॑से-जंसे 
रहन॑-सहन के स्तर ऊँचे होते जायेंगे, संतति-निरोध का स्वयं प्रसार होने लगेगा ! 

जब लेटिन अमरीका के देशों में उच्च वर्ग के लोग और परिणामतः उनकी 
सरकारें संतति-मिरोध के सामान्य लोगों में प्रसार की सावंजनिक नीति निर्धारित 
फरने से हिचकिचाते रहे, तो सम्भवतः इसका कारण यह झूठे विश्वास अधिक हैं 
और कीथोलिक चर्च द्वारा अपनाया गया दृष्टिडोमग कम । 

लेकिन इस बात में सन्देह नही है कि चच॑ं सामान्य लोगो को संदर्ति-निरोप 
के उपाय क्षपताने के विरुद्ध राजी करने में नि.सन्देह अधिक प्रभावशाली टंग हे 
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बाघा उत्पन्त कर सकती है ओर इस प्रकार लोगों को ये उपाय अपनाने का 
प्रोत्साहन देने वाली नीति की प्रभावशालिता को कम करने में सहायक बन 
सकती हैं। यह उस स्थिति मे निश्चयपूर्वक होगा यदि सरकार की नीति का 
निर्धारण करने वाले उच्च वर्ग समूह यह विश्वास करे कि इससे उनके नियेधों को 
समर्थन प्राप्त हीगा । 

सदा की तरह, विश्वास अवसरवादी है। वे सामान्यतया पूर्वाग्रहो और 
तात्कालिक आवश्यकताओ के हित साधन की दृष्टि से तकंसम्मत बनाये जाने का 
प्रयास होते है। लेकिन विश्वासों का शुद्धिकरण किया जा सकता है, चाहे इस 
कार्य के लिए तथ्यों को खुले रूप से प्रकट करमे और विश्लेषण करने में प्रतिरोध 
का सामना हो क्यो न करना पडे। नीति निर्माताओं के विश्वासों को सही रास्ते 
पर लाने वाली सबसे प्रभावशाली शक्ति स्वयं आवादी का विस्फोट और आसानी 
से प्रेक्षण योग्य इसके प्रभाव है । | 

लेकिन यह जान लेना चाहिए कि अवसरवादी और झूठे विश्वासों का आश्रय 
लेना बहुत प्रलोभनकारी होगा और यह बात कम-विकसित देशों के लिए विशेष 
रूप से सही है । इन देशो की सरकारें अनेक प्रकार की तात्कालिक महत्त्व की 
राजनीतिक चिन्ताओं से ग्रस्त है। ये सरकारें प्रायः निरन्तर कायम रहने वाले 
सकट के अन्तर्गत काम करती हैं, यह बात प्रायः सब सरकारों के बारे में सही 
हा व कम-विकसित देशों की प्षरकारों पर यह बात कही अधिक लाग्रु 

ती है । 

भविष्य में बहुत आगे देखने और उचित नीति-निर्धारण की अत्यधिक भारी 
जिम्मेदारी निभाने का कार्य, जो तात्कालिक महत्त्व की समस्त समस्याओं के 
अलावा होगा, निश्चय ही स्वागत थोग्य नही होगा, विशेषकर इस दृष्टि से क्योकि 
प्रायः सर्वत्ष आवादी का प्रपस विवादग्रस्त है (९ जहाँ कही सम्भव हो, विवाद से 
बचना हर सरकार की स्वाभाविक इच्छा होती है । 


यदि यह मान लिया जाये कि किसी कम-विकसित देश की सरकार अपने 
समस्त निषेधों और संकीचों पर काबू पकर जन-सामन्‍्य में संतति-निरोध का 
प्रसार करने की सशक्त और प्रभावशाली नीति अपनाने का निश्चय करेंगी, तो 
भी स्वय जन-सामान्य की ओर से इस नीति को लागू करने के मार्ग में बहुत 
वधाएंँ उपस्यित होती हैं। सरकार को करोड़ों दम्पतियों को अपने एक अत्यधिक 
निजी आचरण को घदलने के लिए राजी करने का प्रयास करना होगा । बच्चों 
की पैदाइश के सम्बन्ध में जन-सामान्य को आवश्यक जानकारी देने का यह कार्य 
तकंसंगत दृष्टि से जानबूमकर किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में बहुत- 
आमूल परिवतंन किये जाने चाहिए। यह भी आवश्यक है कि विवाहित स्त्री- 
पुरुषों को जिस दिया मे प्रेरित करना है, उसके लिए उनके आचरण को प्रभाव- 
शाली ढंग से नियन्त्रण करना होगा । यह कार्य किसी एक अवसर के लिए नही, 
बल्कि निरन्तर योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। 

ओर यह कार्य उन आवादियों के मध्य किया जाना है, जो अत्यधिक गरीब, 
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निरक्षर अथवा अर्द-साक्षर है तथा अक्सर जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है ओर 
उनकी शवित क्षीण रहती है तथा जो अधिकाशतया गतिहीन, रूढ़िवद्ध और 
अवरुद्ध समाजों में रहते हैं तथा जो असमात और कठोर सामाजिक तथा आर्थिक 
ढाँचे में बंधे हुए हैं। ये सब ऐसी बातें हैं, जो भाग्यवाद और उदासीनता को 
जन्म देती है। यदि संतति-निरोध की नीति का वांछित प्रभाव प्राप्त करना है, 
तो इसे जन-सामान्य तक पहुंचाना होगा । 

आवादी सम्बन्धी नीति के हिचकिचाहट भरे और प्रयोग के दोर में इस 
सम्बन्ध में बड़ी संख्या में अध्ययन किये गये कि आम लोग संतति-निरोध को 
किस सीमा तक स्वीकार करने को तैयार हैं। यह कार्य कम-विकसित संसार के 
अनेक भागों, और विशेषकर दक्षिण एशिया में हुआ । अक्सर यह कार्य पश्चिम 
की संस्थाओं ने किया अथवा उनके सहयोग से यह कार्य किया गया! यद्यपि इन 
अध्ययनों को पूरी तरह निर्णायक और पूर्ण नही कहा जा सकता।४ 

पर इन अध्ययनों से सामान्य आभास यह मिलता है कि संतति-निरोध के 
तरीके अपनाने के प्रति आरम्भ में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण साधारणतया 
दिखायी पड़ता है, जिससे बच्चो के जन्म को सीमित करने की अस्पष्ट इच्छा प्रकट 
होती है। लेकिन नये ग्रभाधान को रोकने ओर इसी रास्ते पर दृढ़ता से आगे 
बढ़ने के लिए जिस सकारात्मक और निर्णायक संकल्प की आवश्यकता होती है, 
वह सामान्यतया दिखायी नही पड़ता । 

इस उभयाभाविता में कम-विकसित देशों की वर्तमान और विकसित देशों की 
उस स्थिति का बुनियादी अन्तर दिखायी पड़ता है, जब वहाँ संतत्ति-मिरोध का 
प्रसार हो रहा था। इस स्थित को नीति द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए | 
वस्तुत: लूप इस कार्य को आसान बना रहा है और इससे भी अधिक गोलियां 
तथा टीके इस कार्य को आसान बनायेंगे, जब ये अधिक लम्बी अवधि के लिए 
प्रभावशाली हो जायेंगे; क्योकि उस स्थिति में केवल एक निर्णय पर्याप्त लम्बी 
अवधि के लिए गर्भाघान रोकने के लिए पर्याप्त होगा । 


किसी भी कम-विंकसित देश की सरकार को संतति-निरोध की प्रभावशाली 
नीति के प्रसार के लिए वहुत बडे पैमाने पर कार्य करना होगा । 

पहली बात यह है कि किसी भी ऐसी सरकार की विकास आयगोजन में जनन- 
क्षमता में कमी के अत्यधिक महत्त्व को समझना होगा । उसे उम्र संकोचों ओर 
निषेधों पर काबू पाना होगा, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उसे 
सतति-निरोध के प्रसार के लिए एक सशक्त सार्वजनिक नीति अपनाकर कारवाई 
करने का दृढ़ निश्वय करना होगा। 

दक्षिण एशिया के देशों के बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने या तो 
यह निर्णय ले लिया है अपवा यह निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । 
लेकिन पश्चिम एशिया, लेटिन अमरीका और अफीका में बहुत कम देश ही इस 
स्थिति में हैं, जहाँ उनकी सरकारों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार निर्धारित कर 
लिये हैँ और एक दृढ़ निर्भप ले लिया है। यधपि उन सब देशों में निजी संगठन 
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इस दिशा में सक्रिय हैं ओर कभी-कभी इस कार्य में उन्हें सरकार की मान्यता 
और समर्थन भी मिल रहा है | 
निर्णय लिये जाने के बाद उसे प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार को दूसरी 
वात यह फरनी होगी कि इस उद्देश्य की पूति के लिए उपयुक्त प्रशासनिक 
व्यवस्था करे। राजधानी में स्थित नौकरशाही और गाँवों अथवा शहरो की गन्दी 
वस्तियों के परिवारों के बीच वडी लम्बी दूरी होती है। यह बात भारत और 
पाकिस्तान जैसे बडे देशो के बारे मे विशेष रूप से सही है,” जिन्हे आवादी के 
वडे आकार के कारण बड़ा महत्त्व दिया जाता है। 
कम-विकसित देझों में प्रशासन, विशेषकर निचले स्तरों मर, बहुत सशक्त 
स्थिति में नही है, क्योकि ये सब देश, “नरम राज्य' (देखिए अध्याय 7) है । जब 
जन्म-दर को घटाने के निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं होते, जैसाकि भारत और 
पाकिस्तान में हुआ तो इसका अक्सर यह कारण होता है कि प्रशासनिक व्यवस्था 
असफल रही ॥४९ 
इस पर्याप्त और प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था करने की दूसरी 
आवश्यकता में यह तीसरी आवश्यकता भी मिहित है कि इस कार्य में बड़ी संख्या 
में डॉक्टरों और उनके सहायक कर्मचारियों को लगाया जाये। अनेक कारणों से 
ये कर्मचारी अक्सर स्त्रियों ही होती चाहिए। इन लोगों को जनता की भाषा में 
ही बात करनी चाहिए और यह एक ऐसी बात है जो भारत जैसे देश में, जहां 
अनेक भाषाएँ बोली जाती है उन लोगों के चुनाव को बहुत सीमित बना देती है, 
जिनका उपयोग किया जा सकता है। 
इस तीसरी आवश्यकता को पूरा करना विशेष रूप से कठिन होगा, क्योकि 
कम-विकसित देशो में ऐसे कम चा रियों की वेहद कमी है ओर इनकी अपने नियमित 
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिए बहुत अधिक जरूरत 
पडती है । अनेक कर्मचारी, विशेषकर डॉक्टर, शहरों में ही जमे रहते है और 
अक्सर शहरों के उच्च वर्ग की आवश्यकताओं को ही पूरा करते हैं। और इन्हें 
तथा अन्य कर्मचारियों को गांवों में भेज पाना बडा कठिन होता है ।!! डॉक्टरों की 
कमी उस समय विशेष रूप से बाधक होती है, जब ऑपरेशन के ऊपर ही निर्भर 
किया जाये और सम्भवत' लूप लगाने में इससे भी अधिक वाधा सामने आये । 
अनेक कम-विकसित देशों से हाल में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं कि लूप उतनी लम्बी 
'अवधि तक प्रभावशाली नही रहा, जितनी गाशा की जाती थी । इसका कारण यह 
है कि इन्हे लगाने वी ओर पर्याप्त ध्यात नहीं दिया सथा और सम्भवत. लगभग 
चौथाई मामलो में इसके विपरीत प्रभावों पर तो इतना भी घ्यान नही दिया 
गया। (ये विपरीत प्रभाव रक्तक्षाव, ऐंठन अथवा पीठ के दर्द के रूप में प्रकट 
हुए) । 
द। ऐसे प्रत्येक मामले के साथ यह अफवाह और तेजी से फैलती है कि लूप 
खतरनाक है। इसके परिणामस्वरूप और अधिक स्त्रियाँ इस मनिकलवा डालना 
चाहेंगी, चाहे इसका उनके ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव न पडा हों। इस प्रकार 
लूप को और अधिक व्यापक रूप से ग्राह्य बनाने के मार्ग में बड़ी कठिनाई पैदा 
हो जाती है। 
जित देशों को इन कटिनाइयों का बड़े पैमाने पर सामना करना पड़ा हैं और 


आवादी ]47 


अपने निर्धारित लक्ष्यों से बहुत पीछे रह गये है, उनमें भारत भी है ।*/ 


अब यहाँ आकर यह जोर देता महत्वपूर्ण है कि कम-विकसित देशों की 
सरकारों को स्वयं यह कार्य करने चाहिए। इस सम्बन्ध में विकसित देश सहायता 
और त्तकनीकी सहायता के माध्यम से वस्तुतः बहुत कम कार्य कर सकते है। 

हाल के वर्षों मे विकसित देशों मे समाचारपत्नों और लोक प्रिय विचार-विमर्श 
में जो सामान्य शोरगुल मचाया गया है, और जिस बात को अक्सर अधिकारियों 
और राजनीतिज्ञों ने वार-वार दोहराया है वह यह है कि सहायता देते समय उन्हें 
केम-विकपित देशों मे संतति-निरोध के प्रसार को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी 
चाहिए। वस्तुतः यह एक ऐसी बात है, जिसमे इस कार्य की सच्ची विशालता और 
8302 का निर्वाह किसे करना चाहिए इस बात की सूझ-बूझ दिखायी नही 
'पड़ती । 
ह सबसे पहले तो किसी कम-विकसित देश की सरकार को स्वयं यह दुढ़ निर्णय 

सेना होगा कि वह सार्वजनिक नीति के रूप में संतति-निरोध का प्रसार करेंगी 

लेकिन इसका निश्चय ही यह भी अर्थ होना चाहिए कि संथुक्त राज्य अमरीका 
और अन्य विकसित देश, तथा विश्व वेक और अन्य अन्तर सरकार संगठनों को 
ऐसी किसी भी नीति के सम्बन्ध मे अब अधिकाधिक सकारात्मक दृष्टिकोण 
अपनाना चाहिए 

यद्यपि कृषि नीति के सम्बन्ध से राजवयिक और अत्य कारणों से उनको 
स्थिति कम-विकसित देशो में प्रतिक्रियावादी नीति के अधिकाधिक समर्थन का 
भाधार बन गयी है (देखिए अध्याय 4, अनुभाग 3), पर आवादी सम्बन्धी नीति के 
वारे में हाल के वर्षों मे इन देशों और संगठनों ने दूरगामी सुधारो के पक्ष मे 
आवाज़ उठायी है। 

यही कारण है कि आबादी के प्रश्न पर' कम-विकसित देशों पर कुछ सीमा 
त्तक दवाव डालने की बात को स्वीकार किया जा सकता है। जब विश्व बैक 
कम-विकसित संसार सम्बन्धी अपने दृष्टिकोण में आवादी सम्बन्धी नीति को उच्च 
आ्राथमिकता देता है, तो इसका केवल यह अभिष्राय नही होता कि इस नीति को 
लागू करने के कार्य को आसान बनाने के लिए वह सहायता देने को तैयार है, पर 
यह सहायता बहुत अधिक नहीं हो सकती । इसका यह अर्य भी होता है कि बैक 
फम-विकसित देशों से अपने समस्त व्यवहारों में और अपने अधीनस्थ संगठनों के 
माध्यम से भी निरन्तर दूरगामी आवादी सम्बन्धी नीति को लागू करने के 
तात्कालिक महत्व और आवश्यकता पर निरन्तर जोर देता रहेगा। 


पर इस समस्या के बारे में सही परिप्रेक्ष्य को बनाये रपने के लिए यह स्मरण 
रखना उपयोगी होगा कि आबादी सम्बन्धी भीति की समस्या के बारे में अपने 
चतमान दृष्टिकोण को अपनाने में विकसित देशों ने कितना अधिक वित्तम्ब 
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इस दिशा में सक्रिय है और कभी-कभी इस कार्य में उन्हें सरकार की मान्यता 
और समर्थन भी मिल रहा है ।** 
निर्णय लिये जाने के बाद उसे प्रभावशाली बमाने के लिए सरकार को दूसरी 
वात यह करनी होगी कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त अ्रशासनिक 
व्यवस्था करे । राजधानी में स्थित तौकरशाही और गाँवों अथवा शहरों की गन्दी 
बस्तियो के परिवारों के वीच बडी लम्बी दूरी होती है । यह वात भारत ओर 
पाकिस्तान जैसे बड़े देशों के बारे में विशेष रूप से सही है,“ जिन्हें आबादी के 
बड़े आकार के कारण बड़ा महत्त्व दिया जाता है। 
कम-विकसित देशों में प्रशासन, विशेषकर निचले स्तरों पर, बहुत सशवत 
स्थिति में नही है, क्योकि ये सब देश, 'नरम राज्य” (देखिए अध्याय 7) है | जब 
जन्म-दर को घढाने के निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं होते, जेसाकि भारत और 
पाकिस्तान मे हुआ तो इसका अक्सर यह कारण होता है कि प्रशासनिक व्यवस्था 
असफल 'रही ।४० | 
इस पर्याप्त और भ्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था करने की दूसरी 
आवश्यकता मे यह तीसरी आवश्यकता भी निहित है कि इस कार्य भे बड़ी सच्या 
में डॉक्टरों और उनके सहायक केमचारियों को लगाया जाये। अनेक कारणों से 
थे कर्भमचारो अक्सर स्त्रियाँ ही होनी चाहिए। इन लोगों को जनता की भाषा में 
ही बात करनी चाहिए और यह एक ऐसी बात है जो भारत जैंसे देश में, जहाँ 
अनेक भापाएँ बोली जाती हैं उन लोगो के चुनाव को बहुत सीमित बना देती है, 
जिनका उपयोग किया जा सकता है। कक 
इस तीसरी आवश्यकता को पूरा करना विशेष रूप से कठिन होगा, क्योंकि 
कम-विकसित देशों में ऐसे कर्मचारियों की बेहद कमी है ओर इनकी अपने नियमित 
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिए बहुत अधिक जरूरत 
पडती है । अनेक कर्मचारी, विशेषकर डॉक्टर, शहरों मे ही जमे रहते है और 
अक्सर शहरों के उच्च वर्ग की आवश्यकताओं को ही पूरा करते हैं। और इन्हें 
तथा अन्य कमंचारियों को गाँवों मे भेज पाना बड़ा कठिन होता है ।*' डॉक्टरों की 
कमी उस समय विशेष रूप से वाधक होती है, जब ऑपरेशन के ऊपर ही निर्भर 
किया जाये और सम्भवतः लूप लगाने में इससे भी अधिक वाधा सामने आये | 
अनेक कम-विकसित देशों से हाल में रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि लूप उतनी लम्बी 
'अवधि तक प्रभावशाली नही रहा, जितनी आशा की जाती थी । इसका कारण यह 
है कि इन्हे लगाने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और सम्भवतः लगभग 
चौथाई मामलों मे इसके विपरीत प्रभावों पर तो इतना भी ध्यान नही दिया 
ग़या। (ये विपरीत प्रभाव रक्‍्तस्राव, ऐंठन अथवा पीठ के दर्दे के रूप में प्रक 
हुए) । 
दए) ऐसे प्रत्येक मामले के साथ यह अफवाह और तेजी से फैलती है कि लूप 
खतरनाक है। इसके परिणामस्वरूप और अधिक स््रियाँ इसे निकलवा डालना 
चाहेंगी, चाहे इसका उनके ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव न पड़ा हो। इस प्रकार 
लूप को और अधिक व्यापक रूप से ग्राह्म वताने के मार्ग मे वड़ी कठिताई पैदा 
होजाती है। | 
जिन देशो को इन कठिनाइयो का बड़े पैमाने पर सामना करना पड़ा है और 
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अपने निर्धारित लक्ष्यों से बहुत पीछे रह गये है, उनमें भारत भी है।** 


अब यहाँ आकर यह ज़ोर देना महत्त्वपूर्ण है कि कम-विकसित देशो की 
सरकारों को स्वर्य यह कार्य करने चाहिए । इस सम्बन्ध में विकसित देश सहायता 
और तकनीकी सहायता के माध्यम से वस्तुतः बहुत कम कार्य कर सकते हैं । 
हालत के वर्षों मे विकसित देशों मे समाचारपत्रों और लोकप्रिय विचार-विमर्श 
में जो सामान्य शोरगरुल मचाया गया है, और जिस बात को अक्सर अधिकारियों 
और राजनीतिश्ञो ने बार-बार दोहराया है वह यह है कि सहायता देते समय उन्हें 
कम-विकसित देशों में संतति-तिरोध के प्रसार को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी 
चाहिए । वस्तुतः यह एक ऐसी बात है, जिसमे इस कार्य की सच्ची विशालता और 
न का निर्वाह किसे करना चाहिए इस बात की सूझ-बूझ दिखायी नही 
यड़ती । 
सबसे पहले ती किसी कम-विकसित देश की सरकार को स्वयं यह दुढ निर्णय 
लेना होगा कि वह सावंजनिक नीति के रूप में संतति-निरोध का प्रसार करेगी | 
लेकिन इसका निश्चय ही यह भी अर्थ होना चाहिए कि सयुकत राज्य अमरीका 
और अन्य विकसित देश, तथा विश्व वेक और अन्य अन्तर सरकार संग्रठनों को 
ऐसी किसी भी नीति के सम्बन्ध में अब अधिकाधिक सकारात्मक दृष्टिकोण 
अपनाना चाहिए। 
यद्यपि क्षि नीति के सम्बन्ध में राजनयिक और अन्य कारणों से' उनकी 
स्थिति कम-विकसित देशी में प्रतिक्रियवादी नीति के अधिकाधिक समर्थन का 
आधार बन गयी है (देखिए अध्याय 4, अनुभाग 3), पर आबादी सम्बन्धी नीति के 
वारे मे हाल के वर्षों में इन देशों और संगठनों ने दूरगामी सुधारो के पक्ष मे 
आवाज उठायी है। 
यही कारण है कि आबादी के प्रश्न पर' कम-विकसित देशों पर कुछ सीमा 
तक दवाव डालने की बात को स्वीकार किया जा सकता है | जब विश्व बेक 
कभ-विकसित संसार सम्बन्धी अपने दुष्टिकोण मे आबादी सम्बन्धी नीति को उच्च 
भ्राथमिकता देता है, तो इसका'केवल यह अभिप्राय नही होता कि इस नीति को 
लागू करने के कार्य को आसान बनाने के लिए वह सहायता देने को त॑यार है, पर 
यह सहायता बहुत अधिक नही हो सकती । इसका यह अर्थ भी होता है कि बेक 
कम-विकसित देशों से अपने समस्त व्यवहारों में और अपने अधीनसरथ संगठनों के 
माध्यम से भी मिरन्तर दुरगामी आबादी सम्बन्धी नीति को लागू करने के 
तात्कालिक महत्व और आवश्यकता पर निरन्तर जोर देता रहेगा। 


पर इस समस्या के बारे मे सही परिप्रेक्ष्य को बनाये रखने के लिए यह स्मरण 
रखना उपयोगी होगा कि आबादी सम्बन्धी नीति की समस्या के बारे में अपने 
वर्तमान दृष्टिकोण को अपनाने में विकेसित देशों ने कितना अधिक विलम्ब 
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किया ४ 
संयुक्त राष्ट्र के विभिन्‍न संगठनों में कम्युनिस्ट और कैथोलिक देशों-- 
जिनमे लेटिन अमरीका के देश भी शामिल थे--के बीच साँठ-गाँठ ने कंम- 
विकसित देशों मे आबादी की समस्या के प्रति कोई व्यावह्मरिक ओर प्रभावशाली 
दृष्टिकोण अपनाने के मार्ग मे लम्बी अवधि तक वाघा डाली | अभी भी ये संगठन 
जनसंख्या नीति को 28 करने सम्बन्धी गतिविधियों मे हिस्सा नहीं ले पाते, 
उन्हें इस कार्य के लिए रोकां जाता है, जिसका अभिप्राय यह होता है कि ये 
संगठन अनुश्नन्धान और आयोजन के अलावा अन्य कुछ नही कर पाते । 
ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका जैसे वहुसंख्यक प्रोटेस्टेंट देश भो अक्सर 
अपने कथोलिक अल्पसंख्यकों के दबाव के समक्ष झुकते रहे। लम्बे अर्से तक 
लूथेरन समाज और अधिक घर्मनिरपेक्ष नीति अपनाने वाले स्केडिनेविया के देशों 
ने ही कम-विकसित देशों मे सतति-निरोध का समर्थन किया-- और स्वयं अपने 
ह>॥ भी इस नीति को समर्थत दिया--तथा अपनी तरफ से कुछ सहायता 
भीदी। 
संयुक्त राज्य अमरीका में सन्‌ 959 तक मे राष्ट्रपति ड्वाइट डी० 
आइज़नहावर का प्रशासन एक समिति की रिपोर्ट मे बड़े सतर्क ढंग से इस सुझाव 
को स्वीकार करने से पीछे हट गया कि जिन देशो को सैनिक सहायता दी जाती 
है यदि वे स्वयं अनुरोध करें तो सैनिक सहायता की कुछ राशि का उपयोग परिवार 
नियोजन के लिए किया जा सकता है। 
सन्‌ 963 में ही राष्ट्रपति जान एफ० कैमेडी के व्यक्तिगत नेतृत्व के कारण 
यह नीति अपनायी जा सकी कि कम-विकसित देशों को अमरीकी सरकार आबादी 
सम्बन्धी नीति के आयोजन और अनुसन्धान के लिए सहायता देगी । केवल राष्ट्र 
पति जान्सन के कार्य-काल मे ही सयुक्त राज्य अमरीका की नीति इस सम्बन्ध में 
समस्त संकोचों और निषेधो से मुक्त हो सकी । 
जैसाकि मैने पहले कहा है केवल कम्युनिस्ट ही नही, वल्कि कैधोलिकभी 
अपने विचारीं में परिवर्तन कर रहे हैं। हाल में पोष ने संतति-निरोध के विरुद्ध 
जो परिपत्र जारी किया है, सम्भवतः उसके कारण ही कैथोलिक देशों में इस 
विचार-परिवतंन मे कुछ विलम्व हो रहा है। और अब क्योकि कम्युनिस्ट देश भी 
इसी प्रकार तेजी से बदल रहे हैं,($ अन्तर सरकार संगठनों को भी कम-विक॑सित 
देशी में संतति-निरोध के कार्यक्रम चलाने के लिए स्वतन्त्र कर दिया जाना चाहिए । 
लेकिन यह वात भी समझ लेनी चाहिए कि सब विकसित देशों में आज 
कम-विकसित ससार में संतति-निरीध के प्रसार के लिए जो यह नया उत्साह 
दिखायी पड रहा है, ओर जी इतने विलम्ब से दिखायी पडा है, उससे निश्चय ही 
इन देशों में, विशेषकर भारत में व्यंग्यपूर्ण बिचारो को जन्म मिलेगा, क्योंकि 
भारत ने बहुत पहले ही आबादी को सीमित रखने की नीति अपनायी थी ।** 
श्री नेहरू ने अवसर अत्यधिक स्पष्ट शब्दों में इन व्यग्यपूर्ण विचारों को ब्यक्त 
किया था। 
यदाकदा प्रतिक्रिया व्यग्यपूर्ण विचारों से कही अधिक आलोचनात्मक हो 
सकती है । अन्य देशों की तरह ही कम-विकसित देशों के बुद्धिवादी विशाल' और 
“'महान्‌' के बीच अन्तर कर पाने मे कठिनाई का अनुभव करते है और अक्सर 
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संख्या की प्रान्ति' से प्रस्त रहते है १ 

इस बात मे सन्देह नही है कि गरीब देशों में आबादी में वृद्धि में कमी करने 
के बारे मे अमीर देशों में जो दिलचस्पी व्याप्त है, यदाकदा उसका विपरीत प्रभाव 
उत्पन्न हीता है। ये अमीर देश स्वयं अपने देशों में ऐसी कोई नीति दृढ़तापुर्वक न 
पक के कारण गरीब देशों मे संकोचों ओर नियेधों को समर्थन प्रदान 
करते हैं । 

उस स्थिति में यह प्रतिक्रिया प्रायः कटु हो उठती है जब हम यह ध्यान देते है 
कि इसके साथ ही अमीर देश स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिए अपनी सहायता में 
कमी कर देते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका की सहायता सम्बन्धी ग्रतिविधि में 
अनेक वर्षों से स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों को चुपचाप नीचे दर्ज पर रख दिया 
गया है अथवा अत्यधिक घने बसे कम-विकसित देशों में इस कार्य क्रम को धीरे- 
धीरे लागू किया जा रहा है, जवकि परिवार नियोजन कार्यक्रम को बहुत अधिक 
महत्त्व दिया जा रहा है। जब सहायता के कुल्न बजट में निरन्तर कमी की जा 
रही है (देखिए अध्याय 8) और जबकि परिवार नियोजन के लिए अधिकाधिक 
धन खर्चे किया जा रहा है, तो यह होना प्रायः स्वाभाविक है। 

पर चिकित्सा विशेषज्ञ इस प्रवृत्ति और स्थिति के विरुद्ध निरन्तर अपनी 
आवाज़ उठा रहे हैं ।।? ओर वे इस तथ्य की ओर संकेत कर सकते है कि बेहतर 
स्वास्थ्य का श्रम के उपयोग में वृद्धि पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और यह 
गरीब लोगो को विकास के प्रयासों के प्रति अधिक सजग बनाता है और विशेष 
रूप से यह वात महत्त्वपूणे है कि बच्चों की भूत्यु-दर में कमी संत्तति-निरोध के 
प्रसार की प्रायः एक शर्ते है । 

कम-विक सित्त देशों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्पों के लिए अधिक 
सहायता देने के साथ-साथ इन देशो मे प्रतिक्रिया स्वरूप जो प्रभाव उत्पन्न होते 
है, उनका मुकाबला तर्क और लेखन में अधिक राजनयिक रवैया अपनाकर नहों 
किया जाना चाहिए | कम-से-कम उन पुस्तकों और लेखों में, जिनमें विद्वत्तापूर्ण 
विवेचन का स्वाँग रचा जाता है, यह कार्य एकदम वही किया जाना चाहिए । 
लेकिन मेरा विश्वास है कि यह' महत्त्वपुर्ण बात है कि इस विपय के अध्येता और 
अधिकारी दोनो यह समझें तथा इस बात को व्यक्त भी करें कि सतत्ति-निरोध 
की नीति के प्रसार के मार्ग मे कम-विकत्तित देशों को किन विशाल कठिनाइयों 
का सामना करना पडता है। 


सब सम्बन्धित लोगो को यह वात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि कम- 
विकसित देशों में संतति-निरोध के कार्यक्रमों को लागू करते मे विकसित देश, 
स्वयं अपनी ओर से अथवा अन्तर-सरकार सग्ठनों के माध्यम से जो अंशदान दे 
सकते है, वे अपेक्षाकृत सीमित है। 

सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य अनुसन्धान रहा है और रहेगा । विशेषकर संतति- 
निरोध की वर्तमान विधियों को हर दृष्टि से पृर्ण बनाने के अनुसन्धान | आबादी 
सम्बन्धी और आध्थिक अनुसन्धान भी महत्त्वपूर्ण हैं, विशेषकर जनता को प्रवुद्ध 
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बनाने और कम-विकसित देशो की सरकारों के संकोचों और निषेधों को समाप्त 
करने के लिए इसकी आवश्यकता है। आश्िक दृष्टि से इस दोनों प्रकार के 
अनुसन्धानों पर बहुत खच्चे बैठता है। 
जन-सामान्य में संतति-निरोध के प्रसार के मिर्माण को कार्य रूप देने के लिए 
उचित प्रशासनिक व्यवस्था का कठित कार्य स्वयं इन देशों को करना होगा । 
कुछ ऐसे देश है, जो इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की सलाह का लाभ उठा सकते है ! 
लेकिन कम-विकसित देशो को इस प्रकार की सलाह के अनेक निरर्थक और 
यहाँ तक कि दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों को देख लेने के वाद, क्योंकि यह सलाह इन 
देशों की विशिष्ट और अत्यधिक भिन्‍न परिस्थितियों के पूर्ण ज्ञान के बिना दी 
जाती है, मैं सरकारों को यह सलाह दूंगा कि वे ऐसी सलाह देने से दूर ही रहे ६ 
आशिक दृध्दि से ऐसी किसी भी सलाह का कोई विशेष अर्थ नही होता। 
डॉक्टरी और उनके सहायक कमंचारियों के प्रशिक्षण के लिए कुछ सहायता 
दी जा सकती है, लेकिन यह कार्य भी बड़े पैमाने पर नही हो सकता, विशेषकर 
इस कारण से क्योकि सव विकसित देशो में भी स्वयं ऐसे कर्मचारियो की कमी 
है और भाषा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण ये लोग सम्बन्धित देशों के अपने 
डॉक्टरों और कर्मचारियों का स्थान मुश्किल से ही ले सकते हैं । 
विकसित देश अनुदान के रूप में मर्भ-निरोध के उपकरण दे सकते है। और इस- 
समय यह कार्य पर्याप्त वडे पमाने पर हो भी रहा है। लेकिन थे' उपकरण बडे 
सस्ते हैं और अनेक कम-विकसित देश इन्हे स्वयं बना सकते है । इस स्थिति में 
यदि हम सहायता के सामान के रूप में जीप, डॉक्टरी के औजार आदि दें तो* 
आवश्यक सामान की सूची पूरी हो जाती है । 
विकसित देशों का सच्चा बड़ा योगदान संतत्ति-निरोध के नये उपायी के बारे 
में अनुसन्धान है, जो चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। हमने यह- 
देखा है कि समुक्त राज्य अमरीका मे यह कार्य सरकार के किसी निर्णय पर- 
पहुँचने से वहुत समय पहले से' निजी सस्थाभों की सह्ययता से चल रहा है। 
विकसित देश अपेक्षाकृत कितना केम योगदान कर सकते है--अनुसन्धान,. 
जनता को प्रवुद्ध बनाकर और कम-विकसित देशों की सरकारों पर दवाव डालकर 
आदि वातों को छोड़कर--इस बात का उल्लेख करने का मेरा यह इरादा नही: 
है कि ये देश जो कुछ कर सकते है, उन्हे वह भी न करने की चेतावनी दी जाये ।' 
इसके विपरीत मै यह जोर देकर कहना चाहता हूँ कि कम-विकसित देश स्वयं 
कितना अधिक कार्य कर सकते है और वे इस कार्य को तेज़ी से तथा दृढता से 
करे यह बात कितनी महत्त्वपूर्ण और तात्कालिक महत्त्व की है । 
इन्ही कारणों से मैंने इस विषय पर इस पुस्तक के उस भाग में विचार किया 
है, जिसमें कम-विकसित देशो में मामूल परिंवतेनवादी सुधारों की आवश्यकता पर- 
विचार हुआ है। 
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अध्याय : ६ 
शिक्षा 


). आरम्भिक प्रेक्षण 
कम-विकसित देशों में शिक्ष। की' समस्या के अध्ययन का सकत्पना सम्बन्धी 
ढाँचा उसी प्रकार तर्कंसगत कठिनाइयों से प्रायः मुक्त होना चाहिए, जिस प्रकार 
आबादी सम्बन्धी तथ्यों का विश्लेषण ) 
कितने लोग साक्षर है और कितने बच्चे स्कूल जाते हैं तथा ये वच्च कितने 
बर्षों के लिए स्कूल जाते है, स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से दुविधा-रहित प्रश्न दिखायी 
पड़ते है। शिक्षा सम्बन्धी उपलब्ध सुविधाओों--स्कूल की इमारतें, अध्यापत 
सामग्री और उपकरण, अध्यापक आदि--की मात्रा और यहाँ तक कि उनका 
गुणात्मक स्तर उस प्रकार की तर्केसंगत आपत्ति को जन्म नही देता, जिससे हमारा 
आश्थिक' समस्याओं पर दूसरे महायुद्ध के वाद के दृष्टिकोण द्वारा विचार की 
जालोचना के समय सामना हुआ है । 
इसके बावजूद जब शिक्षा सम्बन्धी आँकड़े विकास की कभी और विकास 
सम्बन्धी प्रायः किसी भी अन्य क्षेत्र के आँकड़ों की तरह और भी कम सनन्‍्तोषजनक 
है, तो इसका स्पण्टीकरण आंशिक रूप से यह हैं कि स्पष्ट परिभाषाओं को अपनाने 
में आश्चयजुनक असावधानी बरती' गयी है | यद्यपि इन परिभाषाओं का प्रतिपादन 
बहुत कठिन नहीं है। आशिक रूप से यह भी कहा जा सकता है कि व्यापक प्रक्षणों 
और गणनाओं की बेहद कमी है ओर प्राय: इनका अभाव ही है । 
दोनों दुष्टियीं से अवसरवादी हितों का सर्वोत्तम हितसाधन होता है, चाहे 
वास्तविक स्थिति छिपी रहे अथवा इसे ऐसे रूप में प्रकट किया जाये जिससे शिक्षा 
नीति में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव न हो । 
कम-विकसित देशों में शिक्षा की स्थिति और विकास के बारे में जो साहित्य 
उपलब्ध है, उसमें दो संकल्पनाओं को बुनियादी स्थान दिया जाना है---साक्षरता 
और शिक्षा चेस्थाओं में भरती 
साक्षरता की परिभाषा देना औरअन्तर्राष्ट्रीयतुलनाओं के लिए इस परिभाषा 
का मानकीकरण करना अपने-आपमे कठिन नहीं दिखायी पड़ना चाहिए। जन- 
गगना करने वालों द्वारा इस परिभाषा को व्यवहार में लाने और जिन लोगो से 
जनगणना सम्बन्धी सवाल पूछे जाते है, उन्हें यह परिभाषा समझाना निश्चय ही 
बड़े कठिन व्यावहारिक कारये है। लेकिन साक्षरता के सम्बन्ध में अधिक सार्थक 
और सही आँकड़े प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।/ 
एक ऐसा उदाहरण देने के लिए कि साक्षरता के बारे में किस प्रकार आँकडे 
पूरी तरह से अविश्वसनीय हो सकते हैं, मैं [95[ और 96! के दो जनगणना 
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वर्षों के बीच भारत में 30 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों के समस्त आयु-समूहो 
मे साक्ष रता मे प्रकट रूप से प्रभावशाली वृद्धि का उल्लेख कर सकता हूँ ।* प्रत्येक 
आयु-समूह में जिस वृद्धि को रेकार्ड किया गया, वह्‌ समान थी। पर साक्षरता 
में इस प्रकार की पृद्धि कल्पनातीत है। 
यदि वयस्क शिक्षा के लिए व्यापक और कार्य-कुशल प्रयास भी किये जाते-- 
जो वस्तुत: नही हुए---तो भी, अधिक स्थूलों की व्यवस्था की तरह, कुछ खास 
आयु-समूहों को ही विशेष रूप से प्रभावित करते। यह बात बड़ी स्पष्ट है और 
इसका आलोचनात्मक भमूल्याकन किया जाना चाहिए। यदि यह कार्य स्वयं भारत 
में नही होता, तो कम-से-कम यूनेस्को को यह कार्य करना चाहिए, जो इन 
आँकड़ों को प्रचारित करता है और इन पर अपनी टिप्पणियाँ देता है । पर यह 
कहना होगा कि भारत के साक्षरता सम्बन्धी आँकड़ों को अन्य अधिकाश कम- 
विकसित देशों के आँकड़ों से कम सही नहीं कहा जा सकता । 
पर साक्षरता सम्बन्धी आँकड़ों का वे अर्थशास्त्री विशेष रूप से व्यापक पैमाते 
पर उल्लेख कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। लेकिन इस 
उल्लेख मे इन ऑकडो की सटीकता के बारे में कुछ नही कहा जाता ) अनेक वर्षों 
तक यह माना जाना चाहिए कि कम-विकसित देशो मे साक्षरता सम्बन्धी आँकडे 
साक्षरता के वास्तविक प्रसार से कहीं अधिक ऊँची स्थिति को व्यक्त करते 
रहेंगे । लेकिन यूनेस्कों के एक लेखक का विपरीत विश्वास है ।* कही भी 
अन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय अधिकारियों अथवा व्यक्तिगत अध्येताओं ने किसी 
सीमित क्षेत्र के लिए भी प्रकाशित आँकड़ो की जांच नही की यद्यपि यह जाँच 
करना बहुत आसान होना चाहिए। ! 
कम-विकसित देशो में शिक्षा पर विचार मै प्रयुक्त दूसरी प्रमुख सकल्पना 
स्कूलो में वच्चो की भरती की है ।! सम्बन्धित साहित्य में यह सामान्यतया, 
अबोध और सुक्ष्मता से जाँच किये विना ही मान लिया जाता है कि स्कूलो मे 
बच्चों की भर्ती के प्रकाशित आँकड़े पर्याप्त सही हैं और ये आऑकरड़े---जिन्हे कभी- 
कभी कुल आबादी के औसत के रूप मे दिया जाता है और जिसमें कम-विकसित 
देशो में आयु के असमान वितरण की उपेक्षा कर दी जाती है---इस वात की माप 
प्रस्तुत करते हैं कि बच्चे किस सीमा तक स्कूल जाते हैं। किसी कम-विकेसित 
देश मे शिक्षा की स्थिति के बारे में बहुत अधिक आशावादी निर्णय और हाल में 
शिक्षा की स्थिति मे सुधार के वारे में निर्णय विद्यार्थियों की भरती के ऑकड़ों पर 
आधारित होते है । 
स्कूलों में विद्याथियो की भरती के आँकडे कितने अविश्वसनीय हो सकते है, 
इस बात को एक और उदाहरण से समझाया जा सकता है: पाकिस्तान की 
96] की जनगणना के अनुसार 5 से 9 वर्ष की उम्र के 5 प्रतिशत से भी कम 
बच्चे स्कूल जाते थे, जबकि भरती के आँकड़ों के अनुसार एक ज़रा से भिन्‍न उम्र- 
वर्ग 6 से 0 वर्ष के उम्र-वर्ग में 30 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में जाते थे । इस 
सम्बन्ध में यह स्मरगीय है कि पाकिस्तान में माध्यमिक स्कूलों से सम्बद्ध प्राइमरी 
कक्षाओं के विद्यार्थी प्राइमरी स्कूलों की भरती के आँकड़ों में शामिल वही किये 
जाते, जवकि इनकी संख्या माध्यमिक स्कूलो के सब विद्यार्थियों के 20 प्रतिशत 
से अधिक होती है ।* 
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सम्भवतः आँकड़ों सम्बन्धी यह खामी विशेष रूप से पाकिस्तान में मोजद 
है, जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि और आधिक स्तर दोनों 
दृष्टियों से सबसे नीचे है।* एक जाँच से पता चला है कि अक्सर भर्ती के 
आँकड़ों में स्कूल के वास्तविक कार्य को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है। यदि 
इसका यह अर्थ समझा जाये कि जिन आँकड़ों का उल्लेख होता है, सचमुच उतने 
बच्चे वास्तव में स्कूल जते है, तो यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। 
यह बात प्राइमरी स्कूलों और इससे भी अधिक लड़कों के स्कूलों की तुलना 
में लड़कियों के स्कलो के बारे में दिखायी पड़ती है । अब क्योकि स्कूलों मे भर्ती 
के आँकिड़ों को वढा-चढांकर दिखाने की यह प्रवत्ति अत्यधिक गरीब देशों में 
सर्वाधिक दिखायी पड़ती है और इन देशों में शिक्षा की सबसे कम सन्तोषजनक 
व्यवस्था है, जैसे पाकिस्तान ओर भारत मे, प्रकाशित आँकड़े इस क्षेत्र के अत्यधिक 
गरीब और कम गरीब देशों के बीच वरतंमान अन्तर को कम करके दर्शाने की 
प्रवत्ति दिखाते हैं । यही बात इन देशो के भीतर विभिन्‍न अवकलो के बारे मे भी 
सही है । 
दूसरे शब्दों मे, यह कहा जा सकता है कि स्कूलो मे लड़कियों, माँवी में बच्चों 
ओर साधारणतया अधिक गरीब जिलों और देशों में बच्चों के स्कूल जाने की 
दर उस समय बहुत बढ़ी-चढ़ी दिखायी जाती है, जब स्कूलों में भर्ती की संख्या के 
आधार पर इसकी गणना की जाये। यदि हम विभिन्‍न वर्गों के आधार पर 
जानकारी एकत्र करते तो यह निश्चय ही स्पष्ट हो जाता कि गरीब परिवारों के 
बच्चों की संख्या कम रहती है ओर यह बात भी स्पष्ट हो जाती कि इस कम 
संख्या को अधिक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है। 
एशियन ड्रामा में मैंने इस महत्त्वपूर्ण पहलू के बारे में अपने अनुमान लगाये 
हैं: स्कूल की शिक्षा के किसी विशेष चरण के अन्त में स्कूलो में हाजिरी और 
विद्याथियों के निरन्तर स्कूल आने की स्थिति। भर्ती के ऑँकड़ों का उपयोग 
करते हुए मैंने उस व्यापक जानकारी पर अपने अनुमानों को आधारित किया. 
ज्ञों मझे द्न देशो मे सरकारी क्लोर ग्रर-सरकारी लोगों से' वातचीत के दौरान 
प । +» ' «» वत हैं। लेकिन सम्भवतः ये 
< इनसे वास्तविक समस्याओं 
की ओर ध्यान आकर्षित होता है और इस प्रकार ये सरकारी आँकडो मे सुधार 
के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं 
मेरी राय में कम-विकसित देशों में शिक्षा-प्रणाली में दुरगामी सुधार करना 
विवेकपूर्ण और तकेंध्ंगत आयोजन के लिए एक वड़ी शर्त है और इस कायें के 
लिए बहुत अधिक वेहतर अकिडों की आवश्यकता है, जिनसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नो के 
बारे में सही जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए, इस कार्य की जनगणना 
सम्बन्धी अध्ययनों से कही अधिक ऊँची प्राथमिकता दी जानी' चाहिए। यही 
कारण है कि मैंने इस अध्याय का समारम्भ शिक्षा सम्बन्धी ऑकडों पर विचार 
से किया है । 
शिक्षा, विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्त्व है। इस वात को शिक्षा- 
शास्त्री और इतिहासकार सदा से समझते रहे हैं। प्राचीन लेखको के समय से ही 
अर्थंशास्त्वी भी इस मदृत््व को समझते आ रहे है ।” लेकिन दुसरे महायुद्ध के बाद 
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के पूर्वाग्रह्रस्त दृष्टिकोण के अनुसार अर्थशास्त्रियों ने इस बात को उस समय 
अधिकाशत: भुला दिया, जब उन्होने कम-विकसित देशों की विकास की समस्याओं 
का अध्ययन शुरू किया। यह दुष्टिकोणों, संस्थाओं और रहन-सहन के अत्यधिक 
नीचे स्तर के उत्पादकता पर प्रभाव ज॑सी बातों के प्रत्ति चिन्ता न दिखाने के 
सामान्य परिणाम के फलस्वरूप हुआ। रहन-सहन के निचले स्तर से शिक्षा 
सम्बन्धी सुविधाएँ भी सम्बद्ध है । 
हाल के वर्षो में अर्थशा स्त्रियों के एक समूह ने विकास प्रक्रिया में शिक्षा के 
महत्त्व का पुनर्भनुसन्धान किया है। यह अपने-आपमे एक प्रशसनीय कार्य है। 
ज॑साकि मैने अध्याय-] मे कहा है कि इस स्थिति में उन लोगों ने अपने सतही . 
विकास नमूनों में पूँणी निवेश की सकल्पना को केवल कुछ और व्यापक बनाया 
और इममें भौतिक निवेश के साथ-साथ “मनुष्य के लिए निवेश” को भी शामिल 
कर लिया और मनुष्य की भलाई के लिए निवेश को शिक्षा का ही दूसरा स्वरूप 
मान लिया गया । पर इसका यह परिणाम मिकला कि इस स्थिति में इसे एक 
ऐसा वित्तीय खर्चे समझ लिया गया, जिससे वित्तीय लाभ की अपेक्षा की गयी ।* 
समस्या कुछ विरोधाभासपूर्ण है, यद्यपि कम-विकसित देशों में अधिकाश 
वास्तविक आयोजन, और अधिकाश आशिक साहित्य इस विचार १२ ही आधारित 
चला आ रहा है कि भौतिक निवेश के माध्यम से ही विकास किया जा सकता है। 
पर आज ऐसे अर्थशास्त्रियों की सख्या में वृद्धि हो रही है जो इस मत की निन्‍दा 
करते हैं ओर कम-विकसित देशों मे विकास को बुनियादी तोर पर एक शिक्षा 
प्रक्रिा मानते है। लेकिन इसके बाद वे तुरन्त इस प्रक्तिया को वित्तीय मुद्रा 
सम्बन्धी आयोजन की चेड़ियों मे कस्ककर दूसरे महायुद्ध के बाद के पृवग्रिहग्रस्त 
दृष्टिकोण के अनुरूप आचरण करने लगते हैँ, जिसकी अपर्थाप्तता को अध्याय-] 
में स्पष्ट किया गया है। 
कुछ अत्यधिक विकसित देशो मे शिक्षा पर हुए व्यय के वित्तीय लाभ को 
मापने में इस दुष्टिकोण का उपयोग किया गया है--और यह तरीका भी सन्देह से 
ऊपर नही है।* किसी भी कम-विकसित देश मे उपलब्ध आँकड़े इस रूप में मौजूद 
नही है कि इस प्रकार की किसी भी गणना का प्रयास किया जा सके | 
अत्यधिक विकसित देशों मे जो अध्ययन हुए, उन्ही को उदाहरण मानकर इस 
“सिद्धान्त' को कम-विकसित देशों पर भी लागू करने का प्रयास किया गया, यद्यपि 
इन देशों की परिस्थितियां हर दृष्टि से वेहद भिन्‍न हैं । अकसर यह भी ज्ञोर देकर 
कहा जाता है कि इस दृष्टिकोण में जो विचार निहित है वह कम-विकसित देशों 
के लिए और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। मात्ना के आधार पर निर्धारण की किसी 
भी सम्भावना के बिता दूसरे महायुद्ध के बाद के दुष्टिकोण का यह नवीनतम रूप 
इस प्रकार केवल एक साधारण और जअनियत अभ्युक्ति भर रहा है और यह 
फतवा विकास के लिए शिक्षा के अतिरिक्त महत्त्व के बारे भें दिया गया है। अनेक 
उचित कारणों से इस दृष्टिकोण का किसी भी वास्तविक अनुसन्धान में उपयोग 
नहीं किया गया | 
यद्यपि इस प्रकार यह हाल का दृष्टिकोण अस्पप्ट सामान्य बातों के क्षेत्र तक 
ही सीमित रहा, पर इससे कूछ ऐसी अनावश्यक मात्यताएँ स्पप्ट हुई जिनका: 
स्वरूप जनुसन्धान में अवसरवादिता का समावेश करता है । इस प्रकार शिक्षा को 
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एक समरूप परिमाण मात्र लिया जाता है, जिसको वित्तोय व्यय के सन्दर्भ में 
लागत की दृष्टि से मापा जा सकता है। लेकित, जैसाकि एशियन ड्रामा में बड़ें 
विस्तार से दर्शाया गया है, और इस बात का नीवे भी उल्लेख किया गया है, शिक्षा 
में जिम प्रमुख सुधारों की आवश्यकता है उनका स्वरूप गुणात्मक है । 

सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा सम्बन्धी इन सुधारों का सम्बन्ध शिक्षा 
की मात्रा से नही है और वित्तीय व्यय के रूप में इसे मापने का तो प्रश्न ही नही 
उठता । आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्‍न जिलों, सामाजिक वर्यो और 
लड़के-लड़कियों में शिक्षा का उचित प्रसार होना चाहिए। इस सम्बन्ध में भी 
सुधार होने चाहिए कि क्या पढ़ाया जाता है, इस पढ़ाई का क्या उद्देश्य है, इसकी 
क्या भावना है और इसका क्‍या प्रभाव होगा। उदाहरण के लिए, इस सम्बन्ध में 
शारीशिक श्रम करने की तत्परता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश 
इन देशों में अधिकाश शिक्षा अब स्पष्ट रूप से कुशिक्षा बन गयी है और इससे 
विकास के सार में निश्चित वाधा पड़ेगी। 

अधिक सामान्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि पूंजी ओर उत्पादत के 
फारमूले की तरह मनुष्य में निवेश नमूना यह दर्शाता है कि वर्तमान दृष्टिकोण 
ओर संस्थाएँ तथा शिक्षा की सुविधाओं के अलावा रहन-सहन के स्तर से 
सम्बन्ध्रित अन्य विपथ इस समस्या के लिए कोई महत्त्व नही. रखते और शिक्षा की 
समस्या के अध्ययन में अन्य समस्त नीति सम्बन्धी उपायो को भुलाया जा 
सकता है ॥!९ 

अब, क्योंकि ये मान्यताएँ तक की दुष्टि से असंगत और यथार्थ की दृष्टि से' 
अपर्याप्त हैं, अतः पूंजी और उत्पादव का यह विस्तारित नमूना यथार्थवादी और 
तकंसंगत अनुसन्धान के मार्ग में बाधा डालता है। यद्यपि यह सूत्र अनुभवजन्य 
ज्ञान से पूरी तरह वचित है, विशेषकर उत्पादन की दृष्टि से, पर यह पूरी 
तरह से दूसरे भहायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य करता है और 
अध्याय-] मे जिन अनेक अवसरवादी पूर्वाग्नहों के समूह का उल्लेख किया गया है, 
उनका नमूना भ्रस्तुत करता है। यही कारण है कि यह कम-विकसित और विकसित 
दोनों प्रकार के देशों में इतना अधिक लोकप्रिय बन गया है । 
2. दिरासत है 

आधथिक समस्याओं के बारे में मैंने जो गहन अध्ययन किया है, उसका 
सम्बन्ध कम-विकसित संसार के उस विशाल भाग से है, जिसे मैने दक्षिण एशिया 
के नाम - से पुकारा है । इस अध्ययन के परिणामों की पर्याप्त विस्तार से एशियन 
ड्रामा के अध्याय-29 ओर 3]-33 में दिया गया है।? आगामी पृ८्ठो मे इन 
समस्याओं का जो सक्षिप्त विवेचन हुआ है, वह भी इसी क्षेत्न के देशों पर कैच्रित 
रहेगा और केवल इस अध्याय के अन्त में अन्य क्षेत्री के कम-विकसित देशो के बारे 
में सक्षिप्त टिप्पणी की जायेगी । 

उपनिवेशी युग की श्षमाप्ति के समय तक जनसामात्य का किसी भी 
औपचारिक या विधिवत्‌ शिक्षा से प्राय: कोई सम्पर्क नही हुआ था |?” यह बात 
इस क्षेत्र के विशालतम देशों, भारत, पाकिस्तान और इन्दीनेशिया पर लागू होती 
है। इन देशों ने साक्षरता की वहुत नीची दर के साथ आज़ादी के युग में प्रवेश 
किया । सम्भवतः उस समय वयत्क आबादी का पाँचवें से भी कम हिंस्सा 
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के पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण के अनुसार अर्थशास्त्रियों ने इस वात को उस समय 
अधिकाशत: भुला दिया, जब उन्होने कम-विकसित देशों की विकास की समस्याओं 
का अध्ययन शुरू किया। यह दृष्टिकोणों, संस्थाओं और रहन-सहन के अत्यधिक 
तीचे स्वर के उत्पादकता पर प्रभाव जेंसी बातों के प्रति चिन्ता न दिखाने के 
सामान्य परिणाम के फलस्वरूप हुआ। रहन-सहन के निचले स्तर से शिक्षा 
सम्बन्धी सुविधाएँ भी सम्बद्ध है । 
हाल के बर्षो मे अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने विकास प्रक्रिया में शिक्षा के 
महत्त्व का पुनर्अनुसन्धान किया है। यह अपने-आपमें एक प्रशंसनीय कार्य है। 
जँसाकि मैंने अध्याय-] में कहा है कि इस स्थिति में उन लोगों ने अपने सतही 
विकास नमूनों में पूँजी निवेश की सकल्पना को केवल कुछ और व्यापक बनाया 
और इसमें भौतिक निवेश के साथ-साथ “मनुष्य के लिए निवेश” को भी शामिल 
कर लिया और मनुष्य की भलाई के लिए निवेश को शिक्षा का ही दूसरा स्वरूप 
मान लिया गया । पर इसका यह परिणाम निकला कि इस स्थिति में इसे एक 
ऐसा वित्तीय खर्च समझ लिया गया, जिससे वित्तीय लाभ की अपेक्षा की गयी ।* 
समस्या कुछ विरोध।भासपूर्ण है, यद्यपि कम-विकसित देशों में अधिकाश 
वास्तविक आयोजन, और अधिकाश आशिक साहित्य इस विचार पर ही आधारित 
चला आ रहा है कि भौतिक निवेश के माध्यम से ही विकास किया जा सकता है। 
पर आज ऐसे अर्थशास्त्रियों की सख्या मे वृद्धि हो रही है जो इस मत की निन्‍्दा 
करते हैं और कम-विकसित देशो में विकास को बुनियादी तौर पर एक शिक्षा 
प्रक्रिया मानते है। लेकिन इसके वाद वे तुरन्त इस प्रक्रिया को वित्तीय मुद्रा 
सम्बन्धी आयोजन की बेड़ियों में कसकर दूसरे महायुद्ध के बाद के पूर्वाग्रहग्रस्त 
दृष्टिकोण के अनुरूप आचरण करने लगते हैं, जिसकी अपर्याप्तता को अध्याय-। 
में स्पष्ट किया गया है । 
कुछ अत्यधिक विकसित देशों मे शिक्षा पर हुए व्यय के वित्तीय लाभ को 
मापने में इस दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है---ओर यह तरीका भी सन्देह से 
ऊपर नही है।” किसी भी कम-विकसित देश मे उपलब्ध आँकड़े इस रूप में मौजूद 
नही है कि इस प्रकार की किसी भी गणना का प्रयास किया जा सके । 
अत्यधिक विकसित देशों मे जो अध्ययन हुए, उन्ही को उदाहरण मानकर इस 
“'सिद्धान्त' को कम-विकसित देशों पर भी लागू करने का प्रयास किया गया, यद्यपि 
इन देशो की परिस्थितियाँ हर दृष्टि से वेहद भिन्‍न है । अकसर यह भी जोर देकर 
कहा जाता है कि इस दृष्टिकोण भे जो विचार निहित है वह कम-विकसित देशो 
के लिए और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। मात्ता के आधार पर निर्धारण की किसी 
भी सम्भावना के बिना दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण का यह नवीनतम रूप 
इस प्रकार केवल एक साधारण और अनियत अभ्युक्ति भर रहा है और यह 
फतवा विकास के लिए शिक्षा के अतिरिक्त महत्त्व के बारे मे दिया गया है। अनेक 
उचित कारणों से इस दृष्टिकोण का किसी भी वास्तविक अनुसन्धान में उपयोग 
नही किया गया । 
यद्यपि इस प्रकार यह हाल का दृष्टिकोण अस्पप्ट सामान्य वातो के क्षेत्र तक 
ही सीमित रहा, पर इससे कुछ ऐसी अनावश्यक मान्यताएँ स्पप्ट हुई जिनका 
स्वरूप अनुसन्धान मे अवसरवादिता का समावेश करता है । इस प्रकार शिक्षा को 
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एक समरूप परिमाण मान लिया जाता है, जिसको वित्तीय व्यय के सन्दर्भ में 
लागत की दृष्टि से मापा जा सकता है । लेकिन, जैसाकि एशियन ड्रामा में बड़ें 
विस्तार से दर्शाया गया है, और इस बात का नीचे भी उल्लेख किया गया है, शिक्षा 
में जिन प्रमुख सुधारों की आवश्यकता है उनका स्वरूप गुणात्मक है । 

सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा सम्बन्धी इन सुधारों का सम्बन्ध शिक्षा 
की मात्रा से नहीं है और वित्तीय व्यय के रूप में इसे मापने का तो प्रश्न ही नही 
उठता। आावश्यकता इस बात की है कि विभिन्‍न जिलों, सामाजिक वर्गों और 
लड़के-लड़कियों में शिक्षा का उचित प्रसार होवा चाहिए। इस सम्बन्ध में भी 
सुधार होने चाहिए कि क्‍या पढ़ाया जाता है, इस पढ़ाई का क्या उद्देश्य है, इसकी 
क्या भावना है और इसका क्या प्रभाव होगा। उदाहरण के लिए, इस सम्बन्ध में 
शारीरिक श्रम करने की तत्परता पर भी ध्यान दिया जाता घाहिए। दुर्भाग्यवश 
इन देशों मे अधिकाश शिक्षा अब स्पष्ट रूप से कुशिक्षा बन गयी है ओर इससे 
विकास के मार्ग मे निश्चित बाधा पड़ेगी। 

अधिक सामान्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि पूंजी और उत्पादन के 
फारमूले की तरह मनुष्य में निवेश नमूना यह दर्शाता है कि वर्तमान दृष्टिकोण 
और संस्थाएँ तथा शिक्षा की सुविधाओं के अलावा रहन-सहन के स्तर से 
सम्बन्धित अन्य विपय इस समस्या के लिए कोई महत्त्व नही रखते और शिक्षा की 
समस्या के अध्ययन में अन्य समस्त नीति सम्बन्धी उपायों को भुलाया जा 
सकता है ।? 

अब, क्योंकि ये मान्यताएं तक की दृष्टि से असंगत और यथार्थ की दृष्टि से 
अपर्याप्त हैं, अतः पूंजी और उत्पादन का यह विस्तारित नमूना यथार्थवादी और 
तकंसंगत अनुसन्धान के मार्ग में बाधा डालता है। यद्यपि यह सूत्र अनुभवजन्य 
ज्ञान से पूरी तरह वंचित है, विशेषकर उत्पादन को दृष्टि से, पर यह पूरी 
तरह से दूसरे महायुद्ध के वाद के दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य करता है और 
अध्याय-] में जिन अवेक अवसरवादी पूर्वाग्रहों के समृह का उल्लेख किया गया है, 
उनका नमूना प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि यह कम-विकसित और विकसित 
दोनों प्रकार के देशों में इतना अधिक लोकप्रिय बन गया है । 
2, विरासत हे 

आधथिक समस्याओं के बारे में मैंने जी गहन अध्ययन किया है, उसका 
सम्बन्ध कम-विकसित संसार के उस विशाल भाग से है, जिसे मैने दक्षिण एशिया 
के नाम से पुकारा है। इस अध्ययन के परिणामो को पर्याप्त विस्तार से एशियन 
ड्रामा के अध्याय-29 और 3॥-33 में दिया गया है (” आगामी पृथ्ठों मे इन 
समस्याओं का जो संक्षिप्त विवेचन हुआ है, वह भी इसी क्षेत्र के देशों पर केन्द्रित 
रहेगा और केवल इस अध्याय के अन्त में अन्य क्षेत्रों के कम-विकसित देशो के बारे 
में मंक्षिप्त टिप्पणी की जायेगी । 

उपनिवेशी युग की समाप्ति के समय तक जनसामान्य का किसी भो 
औपचारिक या विधिवत्‌ शिक्षा से प्रायः कोई सम्पर्क नहीं हुआ था ।”* यह बात 
इस क्षेत्र के विशालतम देशों, भारत, पाकिस्तान और इन्दोने शिया पर लागू होती 
है । इन देशों ने साक्षरता की बहुत नीची दर के साथ आजादी के युग में प्रवेश 
किया । सम्भवत्त. उस समय वयस्क आबादी का पाँचवें से भी कम हिस्सा 
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साक्षर था। 
फिलीपाइन में विभिन्‍न कैथोलिक सम्प्रदायों के स्पेती पादरियों और सन्तों 
ने तागरिक अधिकारियों के साथ घनिष्ठ सहयोग से प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में 
शताब्दियो से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी और उच्च शिक्षा का भी प्रसार 
किया ।?? संयुक्त राज्य अमरीका ने भी फिलीपाइन द्वीपों में एक उपनिवेशी सत्ता 
के रूप में अपने थोड़े से शासनकाल में अग्रेजों, डचों और फ्रास्ी सियो के विपरीत 
जन-सामान्य की शिक्षा के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया । 
श्रोलंका और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों ने अपेक्षाकृत कुछ अधिक ऊँची 
साक्षरता दर के साथ स्वतन्त्रता के युग में पदार्पण किया और इसका कारण 
आशिक रूप से ईसाई पादरियों की गतिविधियाँ था । यहाँ पादरियों ने देशी 
भाषाओं का उपयोग किया था । यद्यपि श्रीलंका में बौद्ध मढों में स्कूलों के 
संचालन की परम्परा ने शिक्षा के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी । ब्मो ओर 
थाईलेड मे बौद्ध मठों मे शिक्षर की व्यवस्था के कारण ही इन देशों में साक्षरता का 
ऊँचा स्तर कायम हो सका। 
ऊपर जिन विविधताओं का उल्लेख किया गया है, उनके अलावा इन नये 
राष्ट्रों के समक्ष सर्वाधिक कठोर समस्या यही थी कि उपनिवेशी शासन से मुक्ति 
के समय जनसामान्य को स्वयं अपनी आवादियों के बारे में जानकारी नही थी। 
विभिन्‍न सीमाओं तक सव उपमिवेशी शक्तियों ने अपने शासित क्षेत्रों मे शिक्षा के 
प्रसार में कुछ-च-कुछ महत्त्वपूर्ण योगदान किया । लेकिन उनकी प्रमुख दिलचस्पी 
का विषय -- फिलीपाइन में अमरीकियों को छोड़कर---लोगो को ऐसी शिक्षा देना 
नही था, जो उनके विकास मे सहायक हो सके । उनका लक्ष्य क्‍्लर्को, हर प्रकार के 
छोटे अफसरों और, विशेषकर ब्रिटिश उपनिवेशों में उच्च प्रशासनिक अधिकारियों 
और कुछ सीमा तक विभिन्‍न पेशो के लोगों को भी प्रशिक्षण देना घा।!* 
इस कार्य के लिए माध्यमिक स्कूल (जिनके साथ सामान्यतया भ्राथमिक 
स्कूल भी सम्बद्ध रहते थे) और माध्यमिक से आगे की शिक्षा देने वाले 
स्कूल चालू किये गये । यह वात ज़ोर देकर कहना महत्त्वपूर्ण होगा कि इन 
उपनिवेशों के उच्च वर्गों ने उपनिवेशी शक्तियों के अपने हित साधन के इस 
रुझान के साथ पूरा सहयोग किया । इन उच्च वर्गो के लोग अपने स्वामियो 
की सेवा कर अधिकतम लाभ उठाने के लिए बड़े व्यग्न थे 
उच्च वर्ग के बच्चो की शिक्षा के ये स्कूल नियमित रूप से “साहित्यिक 
अथवा 'शास्त्रीय/ किस्म के स्कूल थे। और इस क्षेत्न मे इन स्कूलो के लिए 
'सामान्य' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उस जमाने में उपनिवेशी शक्तियों 
के स्वयं अपने देशो में जिस प्रकार के स्कूल थे, ये स्कूल उससे भी कही अधिक 
साहित्यिक थे।* विज्ञान की ओर नाममात्न का ध्यान दिया गया और तकनीकी 
विषयो पर तो इतना भी ध्यान नही दिया गया। जब भागे चलकर चिकित्सा 
और इजीनियरी के स्कूल शुरू हुए और अन्य प्रशिक्षण सस्थान खोले गये तो ये 
भओ 'शास्त्रीय' स्वरूप से मामूली से ही भिन्‍न थे । 
विद्यार्थी सामान्यतया यह आशा करते थे--और उनसे यह आशा की भी 
जाती थी--कि वे दपतरों में भेज-कुर्सी पर वैठकर काम करेगे और मेहनत- 
मजदूरी के काम में अपने हाथ गन्दे नही करेंगे। यह प्रवृत्ति और समस्त स्कूलो 
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को साहित्यिक और शास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने की स्पष्ट नीति भी उपनिवेशी 
घक्तियों के अपने शाप्तित प्रदेशों में उद्योग-धन्धे शुरू करने को प्रोत्साहन न देने 
की नीति के अनुरूप ही थी ।?९ 
इसके अलावा यह उल्लेयनीय है कि माध्यमिक और माध्यमिकोत्त र शिक्षा 
की यह दिशा उपनिवेशकाल से पहले की सास्क्ृतिक स्वाँग करने की प्रवृत्तियों 
और इन उपनिवेशों के उच्च वर्ग के लोगों के शारीरिक श्रम करने के विरुद्ध 
गहरे पूर्वाग्रह से, जो आज भी मौजूद है, मेल खाती थी। विद्याथियो को अध्यापको 
का भाषण सुनना, पुस्तक पढ़ना और उन्हें कण्ठ करना ही सिखाया जाता था 
और उन्हे किसो भी प्रकार आलोचवात्मके दुध्टि अपनाने और स्कूल से बाहर 
अपनी पढ़ामी-लिखायो जारी रफपने तथा अपना शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने का 
कोई प्रोत्साहन नही दिया जाता था । ये बातें उपनिवेशी युग से पहले की प्रवृत्तियों 
से विरासत में मिली थी और उपनिवेशी प्रभाव ने उस स्थिति को जारी रखा । 
आसधारणतया यह कहा जा सकता है कि जनसामान्य की शिक्षा की उपेक्षा 
कर शिक्षित उच्च वर्ग का निर्माण करके उपभिवेशी सरकारों ने निद्वित स्वार्थो 
वाले प्रभावशाली उच्च वर्ग और जनसामान्य के वीच की अन्लंध्य. खाई को 
ओर अधिक गहरा बनाने तथा उसे कायम रखने में सहायता दी । आनुवंशिक 
सामनन्‍ती परिवारों और उच्च वर्ग के लोगों ने ही साम्रान्‍्यतया अपने बच्चों को 
माध्यमिक स्कूलों ओर कॉलेजों में पढ़ने भेजा । 
यह तथ्य कि उच्च वर्ग अपने कार्य और अपने सामालिक जीवन में जिस 
भाषा का प्रयोग करता था वह विदेशी थी, अतः वर्मों का अलगाव मिरन्तर 
बढ़ता गया | इस सम्बन्ध में फिलीपाइन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा 
सकता है, जहाँ उपनिवेशी शक्तियों ने--पहले स्मेव और आगे चलकर अम रीका 
--विदेशी भाषा को समस्त जनता की भाषा बनाने का प्रयास किया । 
अध्याय-3 में मैने उस प्रक्रिया की चर्चा की है, जिसके द्वारा उपनिवेशी 
शक्षित प्राय, स्वचालित ढंग से विशेधाधिकार प्राप्त वर्ग से समर्थन की अपेक्षा 
करती थी और इस समर्थन को प्राप्त करने के लिए वह नये विशेषाधिकारों 
तक की सृष्टि करती थी। वस्तुतः उपनिवेशी शक्तियों के दृष्टिकोण से, शि <ा 
प्रणाली की ग्राह्मयता का एकमात्र पैमाना 'उपयोगिता' थी। यह उच्च वर्गों की 
दृष्टि से भी “उपयोगी' थी, क्योकि ये उच्च वर्ग इस प्रकार उपलब्ध लाभ का 
फायदा उठा सकते थे । 
यहाँ एक और बात जोड़नी आवश्यक है। उपनिवेशी युग मे स्कूलों की 
समत्त प्रणाली कॉतैजों से प्रभावित थी। जिनमे सामान्य, और गर-पेशवर तीसरे 
स्तर की शिक्षा दी जाती थी, जो सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आवश्यक 
होती थी (? वह जनसामान्य की शिक्षा में- दिलचस्पी -न रखने का एक पहलू 
था। 
परीक्षा पास करने और समाज में अपना महत्व बढ़ाने को ही महत्त्व दिया 
जाता था और जीवनयापन तथा कार्य के लिए व्यावह्मरिक प्रशिक्षण देने की 
उपेक्षा की जाती थी। सबसे अधिक यह भावना उच्च शिक्षा सस्थाओं में पढ़ायी 
और अध्यापन में व्याप्त थी। लेकिन यह भावना माध्यमिक स्कूलों मे भी सक्रमित 
होती धी, जहां मुख्य उद्देश्य विद्यायियों की इस दुष्टि से तैयार करता होता था 
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कि वे कॉलेज में भर्ती की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायें। इसी प्रकार प्राइमरी 
स्कूलों में भी इसी आवश्यकता पर जोर दिया जाता था कि विद्याथियों को 
माध्यमिक स्कूलों में भर्ती के लिए तैयार किया जाये । यही कारण है कि शिक्षा 
हर स्तर पर 'साधारण', 'साहित्यिक' और "शास्त्रीय ही बनी रही। यह बात 
ब्रिटेन के उपनिवेशों की स्कूल प्रणाली पर विशेष रूप से लागू होती है, लेकिन 
हालण्ड और फ्रास्त के उपनिवेशों में भी इसकी कमी नहीं थी और यही वात 
थाईलेड पर भी लागू होती हे । 

इसके परिणामस्वरूप शिक्षा ने हर स्तर पर जो रूप धारण कियां, वह 
स्वाधीनता के युग में भी अधिक नही बदला है और भारत, पाकिस्तान तथा 
श्रीलंका में भी इसमें न्यूनतम परिवर्तेव हुआ है। जैसाकि भारत की एक 
भाध्यभिक शिक्षा सभिति ने रुपष्टीकरण दिया : 

“एक भोर विश्वविद्यालय की आवश्यकताओ के अत्यधिक प्रभावशाली प्रभाव 
ओर दूसरी ओर सावंजनिक सेवाओ में भर्त्ती के वर्तमान तरीको का केवल 
माध्यमिक शिक्षा के स्वस्थ विकास पर ही थबुरा प्रभाव नही पड़ा, वल्कि देश में 
समस्त शिक्षा के ऊपर वुरा प्रभाव पडा ।” 

इस समिति मे कहा कि भारत की शिक्षा-प्रणाली “परीक्षाग्रस्त है और 
परीक्षा का मृतभार (सर्वोच्च स्तर पर और समस्त स्कूल प्रणाली में भी ) अध्यापकों 
की पहल करने की क्षमता पर अंकुश लगाता है, पाद्यक्रम को घिसा-पिटा बना 
डालता है, अध्यापत के यान्त्रिक और प्रभावहीन तरीकों को प्रोत्साहन देता है, 
प्रयोग करने की समस्त भावना को निरुत्साहित करता है ओर शिक्षा में गलत 
अथवा भहत्त्वहीन बातों पर ज़ोर देता है।” इस समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत हुए 70 
वर्ष का समय बीत गया है और इस अवधि में कोई बड़ा परिवर्तन दिखायी नही 
पड़ा | 

इस प्रकार अनेक तरीकों से शिक्षा का नीचा स्तर शिक्षा-प्रणाली से 
सम्बन्धित है लेकिन, स्वयं शिक्षा-प्रणाली शिक्षा के विरासत में प्राप्त वर्गेस्वरूप 
से सम्बन्धित है। विद्यार्थी और माता-पिता, तथा प्रशासकों और अध्यापकों ने 
भी सव स्तरों पर पाठ्यक्रम में प्रस्तावित परिवर्तनों का विरोध किया हैं। और 
विशेषकर उन प्रस्तावों का विरोध किया है, जिनमें माध्यमिक और कालिज के 
स्तरों पर तकनीकी और व्यवसायोन्मुख प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। _ _ 

शिक्षा के लिए प्रभावशाली माँग 'शिक्षिठ' और अपनी आवाज़ उठाने में 
सक्षम उच्च वर्ग से ही उठती है और इसी वर्ग के हाथ में स्थानीय, प्रान्तीय और 
राष्ट्रीय सरकारों में अधिकाश राजनीतिक सत्ता है। परीक्षा का पामलपन' 
केवल छोटे स्कूलों पर कॉलेजो के अनावश्यक प्रभाव को ही प्रतिबिम्बित नहीं 
करता, वल्कि प्राथमिक रूप से एक असमानतावादी और आज भी अधिकाशतया 
गतिहीन समाज में अपनी हैसियत की चिन्ता प्रकट करता है। 


कन 


दक्षिण एशिया में जहाँ कही अच्छा स्वतन्व्रता आन्दोलन चला वहाँ शिक्षा 
में सुधार को स्वतन्त्रता आन्दोलन कार्यक्रम में ऊँचा स्थान दिया गया ।* भारत 


प्रकार पुरक्षित रखा गया 
से हर स्वर पर शिक्षा के निरन्तर 
अभावित रहने के कारण, विद्याधिये को पाव॑जनिक पेवाओ में भर्ती करने #: 


किया, पेव सतों प्यापित करने का निर्णय | 
रपका उह्ेश्य “उपलब्ध पुविधाओं का अधिक यायोत्ित वितरण करने और 2) 
के मारे भागों के बच्चो को शिक्ष कक पमान भुविधाए उपलब्ध करत री, 
गरण्ठी देगा था। है 
जब भारत में केरल की प्रथम पम्मित्रित भरकार + शमी मै करवाई 


फरने के लिए मैन बवाने के लिए कदम प्ठाया तो उे पक ता का आाजर, है 
जा पड़ा भर आगे अतकर तय दिल्ली की केन्द्रीय धरका (॥ सरकार + ९ 
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अपदस्थ कर दिया और राष्ट्रपति का शासन लाग्र कर दिया। केरल सरकार ने 
अपनी कारंवाई मे योजना आयोग की उतर सामान्य सिफारिशों पर कारंवाई की 
थी, जिनका उल्लेख दूसरी पचरवर्षीय योजना में किया गया था, लेकिन यह बात 
केरल की कम्युनिस्ट सरकार के लिए सहायक सिद्ध नही हुई । इस वात से भी 
सहायक नही वन पाती कि समस्त विकसित देशों में स्कूल प्रणाली के ऊपर राज्य 
सत्ता का यह प्रभाव कायम है। और अनेक देशों में तो एक शताब्दी या इससे भी 
अधिक समय से यह स्थिति है । 

उपनिवेशी काल की एक और विरासत सार्वजनिक और भिजी, दोनों प्रकार 
के स्कूलो मे विद्याथियों से ली जाने वाली फीस है ।7 यहाँ भी श्रीलंका की स्थिति 

भिन्‍न है। इसने समस्त स्कूलों मे, जिनमें उच्च शिक्षा संस्थाएँ अर्थात्‌ कॉलेज भी 

शामिल है, नि शुल्क शिक्षा का सिद्धान्त स्वीकार किया है। यह सिद्धान्त केवल 
उन गिने-चुने निजी स्कूलो पर लागू नहीं होता, जिन्होने सरकार से कोई भी 
सहायता न लेने का निश्चय किया है । अधिक सामान्य दृष्टि से यहू कहा जा 
सकता है कि दक्षिण एशिया के अन्य देशो में भी प्राइमरी शिक्षा नि.शुल्क होती 
जाए रहे है, क्योकि ये स्कूल सावंजनिक हैं। 

ये बातें और उपनिवेशी युग से विरासत मे प्राप्त स्कूल प्रणाली को सामान्य- 
तय बडी निष्ठा से उसी रूप में बनाये रखने का प्रयास, सस्थागत ढाँचे के रूप में 
इसकी अत्यन्त निष्कियता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इस प्रणाली में प्रशासको, 
अध्यापको, विद्याथियों और सबसे अधिक शक्तिशाली उच्च वर्ग के परिवारों के 
शक्तिशाली स्वार्थ निहित है, जो यह नहीं चाहते कि किसी भी रूप में उनकी 
प्रभावशाली स्थिति पर आँचद आये, जिसे उपनिवेशी युग से विरासत में मिली 
इस शिक्षा-प्रणाली से अत्यन्त सहारा मिलता है। 

पर एक विचार ऐस। है, जिसे प्रकट रूप से बडे संकल्प के साथ निरन्तर 
अभिव्यक्त किया जाता है और प्राय. कभी भी इसका धिरोध नहीं होता : 
लोकप्रिय शिक्षा का विस्तार और निरक्षरता की समाप्ति । 

सन्‌ 960 से आरम्भ दशक के आरम्भिक वर्षों के आऑँकडो के अनुसार--- 
यही आऑँकडे अधुनातन है --दक्षिण एशिया में साक्षरता की दरः* अनेक देशो के 
आशिक स्तरो के साथ-साथ कम और ज़्यादा होती जाती है।?” इस क्षेत्र के सबसे 
गरीब देश पाकिस्तान में 5 वर्ष से अधिक उम्र के केवल तिहाई पुरुष और केवल 
6 प्रतिशत स्त्ियाँ ही साक्षर थी; अथवा इनके साक्षर होने का दावा किया 
गया । भारत के लिए ये आऑकड़े ऋमशः 40 और 3 और इन्दोनेशिया के लिए 
लगभग 60 और 30 है। वर्मा के सम्बन्ध में ये ऑकरड, जो सम्भवत: सदसे कम 
सही होगे, लमभग 80 और 40 है । 

ऊपर के आथिक स्तरों में श्रीलका 80 और 60 से ऊपर पहुँच गया है और 
मसलाया/ भी अधिक पीछे नहीं होना चाहिए। यद्यपि उपलब्ध आँकड़े 950 से 
आरम्भ दशक के अन्तिम वर्षो के ही है। मध्यम आध्िक स्तर के रूप में थाईलंण्ड 
से $0 और 60 के आंकड़े प्राप्त हुए और फिलीपाइन मे सत्नी और पुरुषो, दोनो के 
लिए 70 का आँकड़ा दिया यया। अधिक गरीब देशो ने, लेकित सदा सबसे अधिक 
गरीब देशों ने नही, (और वर्मा ने भी) गाँवों की आवादी के लिए पर्याप्त नीचो 
सख्याएँ दिघायी और शहरी इलाकों के लिए इनसे अधिक ऊँचे आँकड़े दिये 
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करना ही क्‍यों न हो । विकास पर इस जोर के बावजूद, यह विचार, और 
जिसके बारे में पश्चिम के विशेषज्ञों में कुछ सहमति है, बड़ी घनिष्ठता से उस 
पुरानी उपनिवेशी व्यवस्था का समर्थन करता है, जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त 
विशिष्ट लोगों की सेवा के लिए सहायकों के रूप मे काम करने वाले मिचले स्तर 
के तकनीकी कमंचारियो को उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहती थी, चाहे जन- 
सामान्य अन्ञान के ग॒त॑ में ही क्यो न पड़ा रहे । 
इस प्रकार की तर्क प्रक्रिया के विरुद्ध यह बात कही जा सकती है कि 
अनुभव यह दर्शाता है कि इस तरीके से पूरी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का विकास 
नहीं होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था के भीतर कुछ हिस्सों का विकास होगा और शेष 
आग विकास से वंचित बना रहेगा। जनता के व्यापक सहयोग से एक संगठित 
राष्ट्र के मिर्माण के किसी भी प्रयास में बहुत व्यापक साक्ष रता की आवश्यकता 
होती है । प्रभावशाली राजनीतिक लोकतन्त्र की स्थापना के किसी भी प्रयास में 
इसकी' आवश्यकता इसी प्रकार स्पष्ट है। 
यदि व्यापक साक्षरता को यथासम्भव पूरा किया जाने वाला लक्ष्य स्वीकार 
किया जाये, तो हमे यह देखना होगा कि जिन नीतियों को अपनाया जाता है वे 
किस सीमा तक इस लक्ष्य से मेल खाती हैं । 
लम्बे अरसे तक यूमेस्को और अधिकांश कम-विकसित देशों ने, जिनमे दक्षिण 
एशिया के देश भी शामिल हैं, इस लक्ष्य को “निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा के 
माध्यम से सार्वभौम साक्षरता” बताकर इसकी परिभाषा दी। दूसरे शब्दों मे, 
उन्होंने इस लक्ष्य को पूरा करने का यह अभिप्राय समझा कि साक्षरता की स्थापना 
के लिए प्राइमरी स्कूलों मे जाने वाले बच्चो की संख्या में बहुत अधिक लम्बी 
अवधि में बृद्धि की जाये ।?” 
इस सूत्न का यह अभिप्राय है कि दक्षिण एशिया के देशो ने वयस्क शिक्षा को 
जहुत नीचा स्थान दिया, विशेषकर साक्ष रता कक्षाओं को ।*" भेरी राय में यह एक 
बहुत गम्भीर गलती है। 
स्वयं यूनेस्कों ने यह संकेत दिया है कि यदि हर वर्ष पर्याप्त संख्या मे निरक्षर 
वयस्कों को साक्षरता पाठ्यक्रम के माध्यम से' लिखना-पढना सीखने का अवसर 
दिया जाये तो पर्याप्त कम समय में निरक्षरता को समाप्त करने की अच्छी 
सम्भावना है। विकसित देशों की तुलना में, जहाँ प्रायः सब लोग साक्षर है, कम- 
विकसित देशों में वयस्क शिक्षा केवल अधिक महत्त्वपूर्ण ही' नही होनी चाहिए, 
बल्कि इससे विल्कुल भिन्‍न समस्याएं सामने आती हैं । 
एक बात यह भी है कि वयस्क शिक्षा, जिसमे साक्ष रता पर जोर दिया जाये, 
बच्चों की स्कूली शिक्षा को और अधिक प्रभावशाली बनायेगी। हमे जो भी 
जानकारी उपलब्ध है, उससे यह स्पष्ट होता है. कि निरक्षर माता-पिता के बच्चे 
पढाई-लिखाई में पिछड जाते हैं और अक्सर ये स्वयं निरक्षरता के गत मे जा 
गिरते है । 
निरक्षर परिवार और गाँव के वातावरण का हानिकारक प्रभाव स्कूल से 
पहले के वर्षो में शुरू हो जाता है और थे ऐसे वर्ष है, जो बच्चे की अभिरचि के 
निर्माण मे सहायक बनते हैं। इन्ही वर्षों में उसके दृष्टिकोणों का निर्माण होता हैं, 
जो निरन्तर कायम रहने की प्रवृत्ति दिखाता है। इसके अलावा निरक्षर माता- 


के सम्रय 
अधिक रा निर्धारित करने का भस्ताव किये गया 
मे इसके हिस्से को ,2 प्रतिशत से पेडाकर 5, ६ प्रतिशत कर दिया गया । पर हम 


५. अस्तावी को इसके बारे पपक्ाप + ना दिया गये ; 
कह सीमा तक इन्दीनेशिया इसका अपवाद है। ई्दीनेशिया इस क्षेत्र के 
श्षरता के निम्नतर "परो से ऊपर उठके का उदाहरण अह्ुन ढिया 8 , यर? 

कैर्य प्रशंसनीय गति से किया / फिलीपाइन तकः हर उयर्क शिक्षा कै क> # 
फही अधिक दि दियायी गयी पहे दिक्ज्रस्पी यमय के प्रदर्शित 
की गयी, जब फिलीपाइन अमरी+) उपनिवेश बा | 

पैभग्र दृष्टि के ये भआतोचकता गार' के 44. धव कम-िसत्रिज 
हे ॥' गय्त्क म्युनिस्ट टन 

हैं, उल्नेयनीय है कि कम्यूनिस्ट इस्तेंरे 
का. गम्पन्ध में बिल्कुल भिन्न पाल ६ जद कभी क $ | # 
कप 


>..जुनिस्ट लोगों, समाग्यक्क ८ छड़ी वो कमी 

+ग के समस्त लोगो को धर बताने की व अभियान 9२ दिशाजमर 

ही?” में कोई भी अत बाग ५ उतिस्ट कर ॥% यही सर 
'रिभाही के अन्तिम देश में हुये विश विद्याध्ियों $ का 
है। ये विदार्थी पाों में छात्र & टीर हिखात के पदठा, निद्रा | « 
करना सिखाते है / जब व म्पुनिस्ट हाय में झम। आदी €॑* बुर 
फ्प तरकारक भीकि बना च्द्रि ॥॥ स्टोर मानना अमिदात क्र + ह 
६ उच्त समय तड *क्ष में ५२ शर मम याभ्नरता की थी गा 
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अधिक गरीब देशों में वह आधार विशेषकर मौजूद नही है, जिस पर आगे 
निर्माण किया जा सके। इन सब देशों को प्राइमरी स्कूलों में वच्चों के बहुत 
छोटे अनुपात से कार्य आरम्भ करना है । इसके अलावा स्कूल चलाने के लिए 
जिस चीजों की आवश्यकता होती है, उनकी भी कमी है: स्कूल की इमारतें, 
अध्यापक, पाद्यपुस्तकें, लिखने का कागज आदि । है 
लेकिन इससे भी अधिक उचित आलोचना दूसरी हीहै। यद्यपि प्राइमरी 
शिक्षा को प्रायम्रिकता देने का घोषित उदृश्य यह था कि आवादी की साक्ष रतादर 
को ऊँचा उठाया जा सके । लेकिन वास्तव में यह हुआ कि माध्यमिक स्कूलों में 
विद्याथियों की सख्या कही तेज रफ्तार से बढ़ीं और कॉलेजों में विद्याथियों की 
संख्या तो इससे भी तेजी से बढ़ी ।१९ 
इस बात की पर्याप्त स्पष्ट प्रवृत्ति मौजूद रहती है कि प्राइमरी स्कूलों में 
शिक्षा की व्यवस्था के जो लक्ष्य योजनाओं में रख जाते है, वे पूरे नहीं होते। 
जबकि माध्यमिक और विशेषकर कॉलेज स्तर पर इनकी प्रस्तावित से भी कही 
अधिक वृद्धि होती है। यह कार्य इस तथ्य के बावजूद हुआ कि माध्यमिक शिक्षा 
की व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था से 3 से 5 गुना अधिक बव्ययसाध्य होती 
है और कॉलेज शिक्षा पर माध्यमिक शिक्षा से 5 से 7 गुना अधिक व्यय भाता 
॥४7 
ह यह तथ्य ओर भी विलक्षण है कि ये प्रवृत्तियाँ पाकिस्तान, भारत, वर्मा 
और इन्दीनेशिया जैसे निर्धनतम देशों मे अधिक तीज दिखायी पडती हैं, जिनमें 
प्राइमरी स्कूलों मे जाने वाले बच्चो की सद्या बहुत कम है और जिन्‍हे इसी 
कारण से प्राइमरी शिक्षा के कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर लागू करना 
चाहिए। निर्धनतम देश ही प्राथमिक शिक्षा पर सबसे कम, तुलनात्मक दृष्टि 
से भी सबसे कम, धन खर्च कर रहे हैं ।१* 
ये प्रेक्षण मुख्यतया भर्ती के आँकड़ों पर आधारित है, लेकिन वित्तीय आँकड़ों 
पर भी इन्हें आधारित किया गया है, पर दुर्भाग्यवश ये आँकड पूरी तरह 
अनिश्चित है। लेकिन जैसाकि पहले कहा जा चुका है, भर्ती के आँकडों में 
प्राइमरी स्कूलों के सम्बन्ध में स्कूलों मे उपस्थिति को बढा-चढाकर दर्शाया जाता 
है, यद्यपि यह बात माध्यमिक स्कूलों के बारे में इतनी सही नही है । ये आँकड़ें 
निर्धनतम देशो में अधिक बढा-चढाकर दर्शाये गये है, जहाँ सबसे कम विद्यार्थी 
स्कूलों मे भर्ती हुए है ।? इन दोनों कारणो से अधिक निर्धन देशों में उससे कही 
कम प्राथमिक शिक्षा का प्रचार हुआ है, जितना भर्ती के आँकड़ों से दर्शाया - 
जाता है। अपने लक्ष्यों और घोषित कार्यकम की तुलना में तो वृद्धि और भी 
कम बैठती है । हि " 
जब यह होता है तो इसका यह अभिप्राय तिकलता है कि स्कूल प्रणाली को” 
परम्परागत मुक्त व्यापार के तरीके से' आगे बढने की छूट दी गयी है और 
उन पहले से प्रवाहित धाराओं में विद्याथियों की सख्या को बिना किसी हस्तक्षेप 
के निरन्तर बढने दिया गया है। और यदि कही कोई प्रयास फ्िया गया तो केवल 
यह कि जहाँ समाज का अधिकतम दबाव था वहाँ इन धाराओं को और चोडा 
बना दिया गया )।*" जो लोग दबाव डाल सकते है, वे उच्च वर्ग के विद्यार्थी और 
माता-पिता हैं । उच्च स्कूल और कॉलेज उच्च वर्ग के लोगो की ही आवश्यकताओं 
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को पूरा करते है और यह बात निर्धवतम देशो के बारे में विशेष रूप से सही है । 
महाँ हम यह देखते है कि किस प्रकार स्कूल प्रणाली का निर्धारण असमान 
आधिक और सामाजिक वर्गीकरण तथा सत्ता के असमान वितरण के द्वारा 
होता है । 

दक्षिण एशिया के अनेक देशों में शिक्षा की प्रगति के तुलनात्मक अध्ययन 
से यह निष्कप तिकलता हैंकि लक्ष्यों को पुरा करने मे जो अन्तर हैं, उनका 
आविक स्तरों से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

इस क्षेत्र के दो छोटे और अपेक्षाकृत सक्‍से कम गरीब देशों, श्रीलंका और 
मलाया में, अब यह स्थिति आ गयी है, जब बडी संछ्या में बच्चे प्राइमरी स्कूल की 
पहली कक्षा में नाम ही नहीं लिखाते, बल्कि पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पढ़ते 
भी है । बस्तुत., इन देशों में बच्चों के लिए प्रयमिक शिक्षा का बड़ी तेजी से वह 
स्तर कायम होने जा रहा है, जो कुछ पीढी पहले पश्चिम के विकसित देशों 
में था।४ 

इसरी ओर भारत और पाकिस्तान में तथा सासान्य रूप से अधिक गरीब 
देशों मे प्राइमरी स्कूल की पहली कक्षा में अपेक्षाकृत कम बच्चे भर्ती होते है । 
पर इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जिस चात को वर्बादी और 'गतिहीनता” 
कहा जाता है, उत्तकी दर इस क्षेत्र में बड़ी ऊँची है। जो बच्चे नाम लिखवाते 
है, वे रा समय के बाद स्कूल जाना चन्द्र कर देते है अथवा निममित रूप से 
कक्षाओं में नही अत्ते। यदि वे स्कूल आना बन्द मही करते तो बार-बार एक 
ही कक्षा में पढते रहते हैं, जो अवसर स्कूल से हुट जाने की भूमिका होती है ।/* 
सामान्यतया जितने बच्चे आरम्भ मे प्राइमरी सकल में अपना साम लिखाते है, 
उनमे से आधे से कम ही प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पूरी करते है। अधिकांश 
अधिक गरीब देशों में प्राइमरी स्कूली भे पढ़ाई की अवधि भी कम होती है 

जो बच्चे प्राइमरी स्कूलो की शिक्षा पूरी नही कर पाते और वे भी जो पूरी 
कर लेते हैं, उन्हें अधिक उपयोगी साक्षरता प्राप्त नहीं होती। एक ऐसे 
वातावरण में, जहाँ अधिकाश वयस्क निरक्ष र है, इस बात का खतरा बना रहता 
है कि उन्‍होंने जो कुछ साक्षरता प्राप्त की है, बह भी समाप्त हो जाये ॥(5 भारत 
के शिक्षा आयोग ने अपनी 4966 की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया . 

4१५५५० ०५ [भारत में] प्राइमरी शिक्षा-प्रणाली पहले की तरह ही प्रभावहीन 
और बर्बादी से भरी हुई है मौर जो अनेक बच्चे इस प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षा 
प्राप्त करते है उन्हें या ती उपयोगी साक्षरता प्राप्त वहीं होती अथवा इसके 
जल्दी बाद ही फिर निरक्ष रता की स्थिति में पहुँच जाते है। थदि हम निरक्षरता 
को समाप्ति के लिए केवल इसी कार्य क्रम पर अपनी निर्भरता जारी रखेंगे तो 
हम सन्‌ 2000 ई० तक भी अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकेंगे । 

पाकिस्तान में तो स्थिति इससे भी बहुत बुरी है। जबकि भारत में सम्भवत 
3 में से । बच्चा ही प्राइमरी स्कूलों में अपना थाम लिखवाता है और प्राइमरी 
शिक्षा पूरी करता है पर पाकिस्तान में 6 में से एक वच्चा यह कार्य करता है ! 
वर्मा इन दोनों के बीच कहीं है। फिलीपाइन और थाईर्लण्ड में, जहाँ अपेक्षाकत्त 
अधिक बच्चे पहली कक्षा में दाम लिखाते हैं, बच्चो के बीच में ही स्कूल छोड़ 
देने का बहुत ऊँचा प्रतिशत कायम है। इन्दोनेशिया की स्थिति कुछ बेहवर है, 
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लेकिन बहुत बेहतर नही है । । 
अनियमित हाजिरी, एक ही कक्षा में वार-वार पढना और बीच में ही स्कूल 
छोड़ जाना, साधनों की अत्यधिक बर्बादी कराता है। यदि प्राइमरी स्कूलों पर 
होने वाला व्यय ऐसे प्रति बच्चे पर शिक्षा की लागत के रूप में व्यक्त किया 
जाये, जो सफलतापूर्वक भ्राइमरी स्कूल की शिक्षा को पूरा करता है, तो प्रति 
विद्यार्थी शिक्षा की लागत उससे कही अधिक ऊँची बंठेंगी जितनी सामान्यतया 
गणना की जाती है। दुर्भाग्यवश इस प्रकार गणना करने पर अधिक गरीब 
देशो और देहाती इलाको मे प्रति विद्यार्थी शिक्षा की लागत विशेष रूप से ऊँची 
बैठेगी। उन स्थानों पर बर्बादी सबसे अधिक है, जहाँ इस वर्वादी की सबसे कम 
गुजाइश है । 
इस समस्या पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। दक्षिण एशिया के देशों 
में अनिवायं शिक्षा के बारे मे जो कानून बनाये गये है, उन्हे प्रायः कही भी लागू 
नही किया जाता ।! अधिक गरीब देशों और अधिक गरीब जिलो में समस्त 
स्कूल प्रणाली में विशेष रूप से कार्य-कुशलता का और अनुशासन का व्यापक 
अभाव दिखायी पडता है। 
दक्षिण एशिया के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षा के स्तर पर जिन विभिन्‍न 
सुविधाओं की उपलब्धि का प्रभाव पडता है उनकी माप के लिए प्रायः कोई 
आँकडे अथवा विस्तृत अध्ययन मौजूद नही है ।!* सामान्य प्रेक्षणो भर सरकारी 
रिपोर्टो मे छितरी जानकारी से और व्यापक साहित्य में उपलब्ध जानकारी से 
जो आभास मिलता है, वह यह है कि दक्षिण एशिया मे सर्वत्न स्कूल की इमारतों, 
'पाठय-पुस्तकों, लिखने के कागज़ और बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक शिक्षा- 
उपकरणो की बड़ी कमी है । लेकिन स्थिति निर्धनतम देशों में बहुत बुरी है और 
समस्त देशों में देहाती इलाको मे स्थिति सबसे खराब है, जहाँ इस क्षेत्र के 
अधिकांश बच्चों का लालन-पालन होता है । 
पर्याप्त प्रशिक्षित और अपने लक्ष्य के प्रति सजग अध्यापको का उपलब्ध 
होना प्राइमरी स्कूलों में प्रभावशाली पढ़ाई की कही अधिक महत्त्वपूर्ण शर्तं 
है |!" दक्षिण एशिया के सब देशों में ऐसे शिक्षकों की संख्या बहुत बड़ी है, 
जिन्हें 'अप्रशिक्षित' कहा जाता है | अध्यापको के प्रशिक्षण की वर्तमान उपलब्ध 
सुविधाओ को ध्यान मे रखते हुए, केवल फिलीपाइन और सम्भवतः श्रीलका 
और भलाया ही लगभग अगले एक दशक में गर-प्रशिक्षित अध्यापकों के स्थान 
पर प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति कर सकेंगे, यदि फिलहाल शिक्षक प्रशिक्षण 
सस्यथाओं की क्षमता मे प्रस्तावित वृद्धि से कही अधिक तेजी से वृद्धि नही की 
जाती । 
इसके अलावा जिन अध्यापकों को “्रशिक्षित' की कोटि में रखा जाता है, 
उन पर भी अत्यधिक सन्देह से विचार करना चाहिए। इनमे से अधिकाश, विशेष- 
कर अधिक निर्धन देशो में, अच्छी तरह से प्रशिक्षित नही होते। प्रशिक्षित 
अध्यापको का जमाव शहरो और इससे भी अधिक व्यापक रूप से उच्च 
साक्षरता वाले क्षेत्रों में बवा हुआ है।. - ः 
आरत और इससे भी अधिक पाकिस्तान में, श्रीलंका, फिलीपाइन, थाईलैण्ड 
और यहाँ तक कि इन्दोनेशिया से भी भिन्‍न सीमाओं तक, प्राइमरी स्कूलों के 
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अध्यापकों के वेतत अत्यधिक कम हैं और इनका सामाजिक दर्जा बेहद नीचा है! 
इसका अध्यापकों की भर्ती और देहाती इलाक़ों में जाकर काम करने की इच्छा 
और उनकी कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ भी हम विभिन्‍न 
देशों और जिलो के प।रस्परिक आधिक स्तरों और उपनिवेशी यूग से विरासत मे 
मिली स्कूल-प्रणाली के संचालन के वीच व्यापक सम्बन्ध देखते है । 
अधिक गरीद देशों में अध्यापरों के प्रशिक्षण कॉलेजों में तत्क/ल सुधार 
करने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी जदूरी है कि प्राइमरी स्कूलों के 
अध्यापकों का आथिक और सामाजिक दर्जा ऊंचा उठाया जाये। इससे प्रतिभा- 
शाली युवको को इस पेशे में आने का प्रीत्साहन मिलेगा और अध्यापकों हारा 
बच्चों और समाज को प्रभावित करने की सम्भावना बढ़ जायेगी। 
अध्यापकों के प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए ऐसी अमेक चीजों की 
आवश्यकता होती है, जिन्हे एक गरीब देश में पूरा करना कठिन होता है : प्रशि- 
क्षण संत्या में प्रवेश से पहले स्कूल में बेहतर तयारी, अक्सर प्रशिक्षण की लम्बी 
अवधि और सबसे अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आमूल और दूरगामी सुधार और 
वस्तुत: उस समस्त भावना में परिवर्तन जिसके आधार पर इसका संचालन होता 
है। वेतन वृद्धि गरीब देशों में विशेंप कठिनाइयों को जन्म देती है। क्योंकि 
अध्यापकों का वेतन, यद्यपि यह बेहद कम है, स्कूलों के व्यय की कुल लागत का 
बहुत बड़ा प्रतिशत होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि स्कूलों के लिए 
आवश्यक उपकरणों और पढाई भे सहायक अन्य साधनों पर बेहुद कम पैसा खर्चे 
किया जाता है । 
प्राइमरी स्तर पर भी दक्षिण एशिया के देशों में भापा सम्बन्धी जथिलता 
अध्यापन में गम्भीर जटिलताएं पैदा करती है।* यह तथ्य भी मौजूद है कि दो 
बहुत बड़े देश, भारत और पाकिस्तान, जो सबसे निर्धन' देश भी हैं, इस सम्बन्ध 
में सबते अधिक कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, क्योंकि इन्हें अनेक भाष।एँ--- 
और तलिपिया--पढ़ानी पड़ती हैं और आइमरी हकूलों में अवर्र यह कार्य ऐसे' 
अध्यापक करते हैं जो इत दोनो दृष्टियों से अधिक कुशल नही होते ) 
स्कूलों मे अनेक अथवा दो भाषाएं पढ़ाने के राजनीतिक कारण चाहे कितने 
भी अच्छे क्यों न हों, और इन दो विशाल देशों में राष्ट्रीय एकता और सरकार के 
संचालन में जनता के हिस्सा लेने की आवश्यकता इस बात की अपैक्षा भी करती 
है, पर इस स्थिति को उचित रूप से ही “शिक्षा को प्रगति के मार्ग में बाधा 
कहा गया है| “अन्य किसी भी विपय की शिक्षा देने से पहले बच्चे को भाषा की 
दृष्टि से बहुत कुछ पढना' पड़ता है और उसका पाठ्यक्रम उसके लिए भारी हो' 
जाता है ।” इस कारण से---और उपनिवेशी शासन से पहले की और उपलनिवेशी 
काल की बुरी परम्परा और ऐसी ही अन्य परिस्थितियों के कारण--स्कूलो की 
शिक्षा बहुत अधिक किताबी हो जाती है, यद्यपि बच्चो को बहुत कम पुस्तकें और 
लिखने का कागज उपलब्ध होता है। 
भारत भे गांधीजी का इरादा स्कूलों के पाठ्यक्रम को समाज के जीवन से 
अधिक सम्बद्ध करने का था और वे इसमे शारीरिक श्रम का भी समावेश करना 
चाहते थे। लेकिन इस काम में सफलता नहीं मिली। जिस परिवर्तित रूप में 
बेसिक स्कूल शुरू भी किये गये उनका उच्च वर्ग के परिवारों ने अधिकांशतया 
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वहिप्कार किया |? गरीब देशों और गरीब जिलों मे, जहाँ दक्षिण एशिया के 
अधिकाश बच्चों का लालन-पालन होता है, प्राइमरी स्कूलों को अत्यधिक निराशा- 
जनक कहा जा सकता है। 

माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा का कार्य इस गम्भीर खामी के साथ शुरू होता 
है कि विद्यार्थी की सामान्यतया सनन्‍्तोपजनक' तैयारी नहीं हुई | उन देशो में यह 
खामी और बडी है, जहाँ प्राइमरी स्कूल की अवधि 5 वर्ष या इससे भी कम होती 
है, जैसाकि पाकिस्तान, भारत के अधिकाश भाग ओर बर्मा में होता है। 

भाषा सम्बन्धी जटिलताओं के कारण प्रभावशाली अध्यापन के मार्ग में जो 
वाधा खडी होती है, वह माध्यमिक स्कूलों में और भी जटिल हो जाती है। 
भाषाओं मे कुशलता, शिक्षा की उपलब्धि का पैमाना बन जाती है। यहू एक कारण 
हैं कि उपनिवेशी शासन से विरासत में प्राप्त 'साधारण” स्कूलों को अधिक 
व्यावहारिक किस्म के स्कूलों मे बदलना इतना कठिन क्यो सिद्ध हुआ | 

माध्यमिक स्कूलों के लिए आवश्यक उपकरणों और साज-सामान के आँकडे 
उपलब्ध नही है । इमारतों, पुस्तकालयों, विज्ञान प्रथोगशालाओं और अध्यापन के 
लिए आवश्यक उपकरणो, विशेषकर पाद्य-पुस्तकों और लिखने के कागज के बारे 
में आँकडे उपलब्ध नही है। इस सम्बन्ध में जो सामान्य धारणा है और उपलब्ध 
साहित्य से जो छिटपुट जानकारी मिलती है, उसके आधार पर यह पता चलता 
है कि इन स्कूलों को अधिक व्यावहारिक किस्म के स्कूलों में वदलने में इतनी 
अधिक कठिनाई का अनुभव क्‍यों किया गया । 

भाध्यमिक स्कूलो को जो भौतिक साधन उपलब्ध है, उनके बारे में कोई 
आँकडे नही मिलते; जैसे इमारतें, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगगालाएँ और अध्यापन 
भें सहायक उपकरण, विशेषकर पाठ्य-पुस्तके और लिखने का कागज । जो सामान्य 
बातें मालूम हैं और सम्बन्धित साहित्य में जो छिटपुट जानकारी मिलती है, यह 
साधन यथपि पर्याप्त नही हैं, फिर ४ पी रत पी एएए शाह मे! गाता 
और गुण दोनों दृष्टियों से बेहतर हैं. '' * 
में हैं और इनके विद्यार्थी उच्च बग.. ५ " 
व्यापक अर्थ में किया गया है, जिसकी परिभाषा अध्याय-3 में दी जा चुकी है। 

एक और धारणा यह है कि भौतिक साधनों का स्तर और अध्यापकों की 
योग्यताएं, यद्यपि साधारणतया नीचे स्वर की हैं, लेकिन यह अधिकतर उन देशों 
में अधिक ऊंचा है जिनका आशिक स्तर अपेक्षाकृत ऊँचा है---विशेषकर मलाया 
और श्रीजंका--ओऔर कधिक निर्धन देशों मरे भी उन्तर्गर-सरकारी स्कूलों में यह 
स्‍तर अधिक ऊँचा हैं, जिनमें मुप्यतया उच्च-उच्च बर्ग के विद्यार्थी पढ़ते हैं और 
जिन स्कूलों को अग्रेजो की विचित्र परम्परा के अनुसार अवसर 'पब्लिक स्कूल 
कहा जाता है । 

ओपनिवेशिक युग से प्राप्त हानिष्रद परम्पराओं को घ्यान में रखते हुए जो 
बहुत घटिया तरीके स तयार विद्यार्थी माध्यमिक स्कूलों मे प्रवेश करते है तथा 
अधिकांशतया अयोग्य और निराशाग्रस्त अध्यापको तथा कई भाषाएँ और सिपियाँ 
पटाने - का असाधारण भार ऐसा है, जिसके फलस्वरूप यहू आशएचर्यंजनक 
नहीं लगता कि दक्षिण एशिया में अधिकाश माध्यमिक स्कूलों में अध्यापनत या 
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इस परिवर्तन से उनका प्रशिक्षण और अध्यापन के तरीके बहुत कम वाछनीय 
रह जायेंगे । | 

अधिक बुनियादी बात यह है कि प्रभावशाली उच्च वर्ग, जो 'शिक्षित' और 
अपने विचारो को प्रभावशाली ढंग से व्यकत करने की क्षमता रखता है, 'शिक्षित' 
लोगों और सामान्य जन-समुदाय के बीच थाई बनाये रखने में अपना निहित 
स्वार्थ देखता है । ये तथ्य कि अधिक व्यावहारिक और व्यावसायिक आधार पर 
संगठित माध्यमिक स्कूलों के प्रादूयक्रम मे शारीरिक श्रम की अवसर आवश्यकता 
” पडती है, और जिससे घृणा की जाती है, और ये स्कूल, यह माना जाता है कि 
विद्यार्थियों को ऐसे कार्यों के लिए तैयार करते हैं, जिनमे शारीरिक श्रम, नियमित 
दिनचर्या का एक अंग होता है, ऐसे कारण हैं जो इन स्कूलों को परम्परागत 
साधारण स्कूलो की तुलना में कम लोकप्रिय बनाने में सहामता दैते हैं । 

इसका परिणाम यह होता है कि औद्योगिक प्रवन्ध के बीच के स्तर पर 
प्रशिक्षित कर्मचारियों की मिरन्‍्तर कमी बनी रहती है। साध्यमिक स्कूतों मे 
उत्तीर्ण होने वाले वे विद्यार्थी, जो कलिजों में अपनी शिक्षा जारी नहीं रखते, 
लेकिन जो उपनिवेशी परम्परा के अनुसार 'कलकों' के रूप में काम तलाश करते 
हैं, दपतरों के काम की आधुनिक आवश्यकताओं तक को पूरा करने के लिए 
प्रशिक्षित नही होते क्पीकि इनमे आशुलिपि, टंक्ण, फाइलों को व्यवस्थित करने 
आंदि का कोई ज्ञान नही होता । 

इस स्थिति में अधिकाशतया कोई सुघार नहीं हो रहा है; जैसा कि भारत 
की हाल की एक रिपोर्ट में बताया गया है : 

'पशिक्षा-प्रणाली और हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था की सामाजिक ओर 
अधिक आवश्यकताओं के बीच अन्तर और अधिक बढ़ गया है । इसका एक 
परिणाम यह हुआ है कि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि के साथ-साय 
प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी बनी हुई है ।/१ै हि 

कॉलेज स्तर पर शिक्षा का प्रसार और अधिक तेज़ हुआ है और यह कार्य 
अधिक गरीब देशों में भी बहुत अधिक हुआ है।** इसके साथ ही कॉलेज शिक्षा 
को माध्यमिक स्कूलो में अपर्याप्त तैयारी के कारण क्षति पहुंच रही है, विशेषकर 
अधिक गरीब देशों में, जहाँ माध्यमिक स्कूलों को प्राइमरी स्कूली में शिक्षा की 
छोटी अवधि के कारण अपर्याप्त रूप से तैयार विद्याथियों को पढ़ाने मे सामने 
आने वाली कठिनाइयों का सामना करनता पड़ता है और माध्यमिक तथा प्राइमरी 
दोनों प्रकार के स्कूलों मे कार्य-कुशलता के नीचे स्तर भी कॉलेज शिक्षा के मार्ग 
में वाधक बन रहे हैं। कॉलेज स्तर पर भाषा सम्बन्धी बाघाएँ भी बहुत॑ बढ 
जाती हैं, जहाँ एक विदेशी भाषा को पढने और बोलने की पर्याप्त योग्यता-- 
जी सामान्यतया अंग्रेजी होती है--आवश्यक है । यद्यपि थदाकदा ही महें 

आवश्यकता सनन्‍्तोषजनक ढंग से पुरी हो पाती है। है 

इमारतों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओ, साज-सामान और अध्यापने में 
सहायक उपकरणा में बहुत बडी राशि लगाने के बावजूद इन देशों मे विद्याथियो 
की संझ्या में तेजी से वृद्धि के कारण शिक्षा का नीचा स्तर कायम है और वस्तुतः 
अवसर यह स्तर और नीचा होता जाता है।* अध्यापको की क्षमता नीचे स्वर 
की है और इसमें ओर अधिक 'ह्ास की प्रवृत्ति दिखायी पड़ती रहती है।* 
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करना अधिक सम्भव होगा जो 'शिक्षित' लोगों को शारीरिक श्रम से घृणा करने 
का आधार है। जब शिक्षित होना एक छोटे से उच्च वर्ग का ही एकाधिकार 
नही रह जायेगा तो वर्ग सम्बन्धी यह बाधा घीरे-घीरे समाप्त करना अधिक 
आसान हो जायेगा कि कौन व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है और कौन व्यक्ति 
अपने हाथ गनन्‍्दे करने को तैयार नही है। 
युद्ध के बाद श्रीलंका और मलाया मे मात्रा की दृष्टि से कॉलेज शिक्षा की 
कम-विकसित प्रणाली मौजूद थी और हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 
विद्याथियों का एक छोठा प्रतिशत ही कॉलेजों में पढने जाता था और इन 
कॉलेजों का स्तर अक्सर ऊंचा होता था। ये देश कॉलेज शिक्षा के लिए अपने 
विद्यार्थियों को विदेशों मे भेजने पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर करते रहे । अव ये 
दोनों देश अपनी कॉलेज-प्रणाली का तेजी से निर्माण कर रहे है और इनका ऊचा 
स्तर बनाये हुए हैं। अब क्योंकि अधिक बच्चे माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, 
अतः उच्च वर्ग के उच्च शिक्षा पर एकाधिकार के समाप्त होने की स्थिति आ 
गयी है। श्रीलंका ने शिक्षा को लोकतन्त्नी बनाने की दिशा में यह निर्णय लेकर 
कि हर स्तर पर शिक्षा नि शुल्क होगी, महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। _ कु 
लेकिन समग्र दृष्टि से ये दोनों देश अधिक निर्धन देशों की तुलना में कॉलेज 
शिक्षा मे परिवर्तन लाने मे सफल नही हुए है और माध्यमिक स्कूलों को साधारण 
स्कूलों से बदलकर व्यावहारिक और व्यवसायोन्मुख स्कूल बना देने में भी उन्हें 
इतनी सफलता नही मिली है ।*" इतना ही नही, प्राइमरी शिक्षा का पाठ्यक्रम भी 
अनावश्यक रूप से 'शास्त्रीय' है। इस बात में सन्देह नही है कि तीनों स्तरों पर 
शिक्षा की परम्परागत और सामान्य प्रणाली में परिवर्तन के द्वारा शारीरिक श्रम 
के विरुद्ध पूर्वामग्नह को तेजी से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन यह कार्य त्तभी 
'हो सकता है जब यह परिवर्तन साहसपूर्वक लागू किया जाये । 
इन दो छोटे और कम गरीब देशो के वच्चों को छोडकर दक्षिण एशिया के 
“बच्चों का विशाल बहुमत या तो किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नही कर पाता 
अथवा स्थायी और उपयोगी साक्षरता प्राप्त करने से पहले ही उनकी पढ़ाई बन्द 
'हो जाती है। पर फिलीपाइन और थाईलैण्ड, श्रीलंका और मलाया का अनुकरप 
कर सकते है, यदि वे बीच में ही पढाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की तेजी से 
बढती हुई सख्या मे कमी कर सके । इन्दोनेशिया यद्यपि अपेक्षाकृत अधिक गरीब 
है, प्राइमरी शिक्षा की दृष्टि से बेहतर स्थिति में है, क्योकि यह एक ऐसा देश हैं' 
जहाँ आयोजन और सामान्य नीति के अत्यधिक नीचे स्तरों के बाव जूद, शिक्षा में 
सुधार करने के प्रति कही अधिक और व्यापक उत्साह रहा है ॥7 
फिलीपाइन अपने युवक-युवतियों के एक बहुत बड़े हिस्से को माध्यमिक 
ओर कॉलेज शिक्षा देने की दृष्टि से विशेष रूप से बेहतर स्थिति में है। यद्यपि 
यह शिक्षा सदा उच्च स्तर की नही होती, लेकिन अपेक्षाकृत उच्च 'शिक्षित 
'लोगों के श्रम बाजार में अधिक वडी संख्या में पहुँचने से कालान्तर में उनकी 
शारीरिक श्रम करने की अनिच्छा समाप्त हो जायेगी। संयुक्त राज्य अमरीका 
के अधीन मौपनिवेशिक युग से ही फिलीपाइन ने अपने समाज में अध्यापकों और 
स्कूलों को अधिक ऊँचा स्थान दिया है और अध्यापन को आधुनिक और बेहतर 
बनाने के प्रयासों मे अधिक दिलचस्पी दिखायी है । यहूं दिलचस्पी प्राथमिक स्तर 
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इसी प्रक्रिया की पुमरावृत्ति होती है। कॉलेजों में निम्म सामाजिक और आधिक 
स्तर के जो भ्पेक्षाकृत कम विद्यार्थी भरती होते हैं उनमें से ही अधिकांशतया 
विंद्ार्थी पढाई पूरी नही कर पाते अथवा परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं ।५+ 

चुनाव की इस प्रक्रिया में अनेक आधथिक और सामाजिक कारक फ्रियाशील 
रहते है, जिनमें घर का वातावरण भी शामिल होता है ।९* कुछ गिने-चुने सम्ृद् 
और “शिक्षित' परिवारों और कही अधिक बहुसंख्यक छोटे वर्ग के परिवारों के 
घरेलू वातावरण के बीच बेहद अन्तर है। यह अन्तर विकसित देशों के इन वर्मो 
के अन्तरों से कही अधिक बडा है। यदि स्कूल बहुत अच्छे भी हो जायें तो भी 
गरीब परिवारों के बच्चों के समक्ष इन स्कूलो में भरती होने, इनमे अपनी पढाई 
2 रखने और परीक्षाओं में सफल होने के मार्ग में गम्भीर समस्याएँ बनी 
रहेगी। 

इसका परिणाम उच्च वर्ग के अत्यधिक पक्ष में मौजूद पूर्वाग्रह हैं और यह 
पूर्वाग्रह शिक्षा पर इस वर्ग के एकाधिकार को और अधिक मज़बूत वना देता है । 
भारत मे उच्च शिक्षा पर विशेष रूप से विचार करते हू, लेकिन इस बात के 
प्रति भी सजग रहते हुए कि यह पूर्वाग्रह प्राइमरी स्तर से ही शुरू हो जाता है, 
पी० सी० महालनवीस लिखते है . 

“सामान्यतया केवल अमीर लोगों को ही यह अवसर प्राप्त है कि वे अपने 
बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा दे सकें जो देश में प्रभावशाली और उत्त रदायी 
पदों के लिए आवश्यक होती है।” 

वे आगे लिखते हैं : 

१४०५०५०० सर्वोच्च स्तर पर बैठे लीगों के एक छोठे-से समूह की सत्ता और 
विशेषाधिकार केवल कायम रहने की ही प्रवृत्ति नही दर्शाता, बल्कि यह और 
अधिक मजबूत होते जाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है****** इस प्रकार प्रभाव- 
शाली लोगो का एक समूह वन गया है, जो, जैसाकि स्वाभाविक है, अपनी 
विशेषाधिकार की स्थिति और सत्ता को बनाये रखना चाहता है ।" 

जे० पी० नाइक एक विशेष अध्ययन का हवाला देते हुए यह निष्कर्ष 
निकालते है: 

हर ००१ ००० हमारी शिक्षा-प्रणाली का सर्वाधिक लाभ लड़कों, शहरी इलाकों के 
लोगों तथा मध्यम और उच्च वर्ग को ही मिल रहा है।” 

और एक अन्य सन्दर्भ में ने लिखते हैं: हे 

“शिक्षा का विकास * "सम्पन्न लोगों को 'निर्धन' लोगों की तुलना मं 
अधिक लाभ पहुँचा रहा है। यह सामाजिक न्याय और 'योजनावद्ध विकास की 

प्रक्रिया' का नकार है। 

और 966 की शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में यह जोर देकर कहा गया है : 

“अमीर और गरीब देशों के बीच की सामाजिक दूरी तथा शिक्षितों और 
अशिक्षितों के वीच की सामाजिक दूरी बहुत बडी है और यह निरन्तर बढ रही 
है? 5० स्वयं शिक्षा ही सामाजिक अलगाव को बढाने और वर्ग भेदभाव की खाई 
को और चौडा बनाने की प्रवृत्ति दिखा रही है * इससे भी बुरी बात यह है कि 

यह अलगांव” सम्पन्न वर्गो और जन-सामान्य के बीच की खाईं को बढा रहा 


है ।” 


/ को स्पष्ट करना आवश्यक समझा । 
यही «ही देशों के । सम्बन्धी पधारे की अधिक है और 
९ रैन्‍्हे सबसे अधिक अतिसेक्ष का ममता करन से थ्रस्त 
के प्रश्दाय यः ड पे 
अभावशात) ढेंग ही । नतो 
क्तेगत 


केगे व क्रिः 
पोग क्रिस प्रकार यह फ्ोचओ है # यदि स्कय उनको इस भयंकर केष्टप्ष 
स्पितियो मे रहना पज्जा तो उनकी क्या अतिक्रिय हीती [५४ 


मैंने इस अध्याय क| समार/म्भ अधिक विश्वसनीय आंकड़े $) आवश्यकता 
+र भोर देके के चाय क्रिया था और ये आंकड़े ऐ३ होने चाहि, महत्त्वपूर्ण 
अश्नो ३ बारे मे आवश्यक जानकऋाते मिलती हो। लेकिन ऐसी 
उपलब्ध है--जिछे आर आंशिक जप से संक्षेप के दिया यथा 
एशियन ड्रामा में अधिक विस्तार & >स्तुत क्िय। गया है--- जिसके आधार ब<- 
24 पम्बन्धी जप निर्णय को भरोसे जपरेशा के ६५ में अस्तुत किया का 
पके ५४7 


78 विश्व निर्धनता की चुनौती 


अपने निष्कर्षों के समर्थन में में 966 की भारतीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 
का विशेष रूप से हवाला दूँगा। यह रिपोर्ट इस वात का एक सर्वाधिक विशिष्ट 
उदाहरण है कि आजादी के युग में भी ब्रिटिश भारत के जमाने की निष्ठापूर्ण, 
व्यापक और भहराई से की जाने वाली सार्वजनिक जाँचों ढी महान्‌ परम्परा 
जारी है। यह रिपोर्ट इतने विलम्ब से उपलब्ध हुई कि एशियन ड्रामा में मैं केवल 
पाद-टिप्पणियों मे हवाला देने के लिए ही इसका उपयोग कर सका। लेकिन 
इसने उन निष्कर्पों पर मेरी निर्भरता को और अधिक मजबूत बना दिया, जिंत 
पर में अपने स्वृतन्त्र अनुसन्धान के द्वारा पहुंचा था। है पी 
एक बड़ा निष्कर्ष समस्त शिक्षा-प्रणाली में आमूल और दूरगामी परिवर्तन 
करने की आवश्यकता का है । जैसाकि इस रिपोर्ट मे जोर देकर कहा गया है | 
“भारतीय शिक्षा के व्यापक पुनर्गठन की आवश्यकता है, प्रायः एक त्रान्ति 
की आवश्यकता है**'** इसके लिए कृतसंकल्प और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की 
आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति में मामूली।-सा फेर-बदल और अनिश्चय की 
स्थिति में आगे बढ़ना और प्रस्तावित सुधारों के प्रति विश्वास की कमी स्थिति 
को पहले से और बिगाड़ सकती है ।” , 
यह वात भारत की तरह ही पाकिस्तान और बर्मा के बारे में सच है और 
इसी प्रकार, यद्यपि कम जोरदार तरीके से,थाईलैण्ड, इन्दोने शिया और फिलीपाइन 
के मध्यम समूह पर भी लागू होती है। 
शिक्षा नीति को योजनाओं से सम्बद्ध करने का वर्तमान प्रयास अधिकांशतया 
निरर्थक रहा है ।** इसने विकास सम्बन्धी इस प्रमुख बात की ओर से भी ध्यात 
हटाने की प्रवृत्ति दिखायी है कि समस्त आवादी का साक्षरता का स्तर ऊँचा 
करना आथिक विकास के लिए लाभकारी है। तुरन्त आवश्यकता इस बात की 
है कि समस्त शिक्षा के सुधार के लिए आयोजन किया जाये ।7* पहली आवश्यकता 
शिक्षा के स्तर को कायम रखने और ऊँचा उठाने की है। और कम-से-कम शिक्षा 
के ऐसे विस्तार को अनुमति न दी जाये जो वास्तविक न हो अथवा जो शिक्षा के 
स्तर के लिए हानिध्रद हो, जैसाकि स्वाघीनता के समस्त युग में नियमतः हुआ 
है।!! जैसाकि चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे (966) में कहा गया है : 
“संख्या की दृष्टि से विस्तार****** के साथ-साथ गुण की दृष्टि से हास हुआ 
है**' ***“यह स्पष्ट है कि निकट भविष्य में शिक्षा की स्थिति को दुढ बनाने, स्तर 
ऊँचा उठाने, विविध बसाने और शिक्षा की समाप्ति के प्रभाव और शिक्षा की 
व्यवसायोन्मुख बनाने के लिए उससे कही अधिक प्रभावशाली ढंग से' ध्यान देना 
होगा जितना अब तक दिया गया है 
दूसरी आवश्यकता, जो पहली आवश्यकता के साथ ही उत्पन्न होती है, 
शिक्षा के तीनों स्तरों के बीच सन्तुलन बनाये रखने की है । इसके अलावा कार्य- 
क्रमों के बारे मे जो घोषणाएँ की गयी है, उनमें प्राइमरी शिक्षा को जो प्राथमिकता 
दी है उसे वास्तविकता बनाया जाये। इसके लिए यह आवश्यक है कि माध्यमिक 
स्कूलों और कॉलेजों में भरती मे तेजी से वृद्धि को रोका जाये अथवा भरती में 
कमी तक की जाये ।?£ ; 
दक्षिण एशिया के माध्यमिक स्कूल और कॉलेज बहुत बड़ी संख्या में 
“सामान्य शिक्षा प्राप्त' लोग तैमार करते हैं। अत: ऐसा कोई कारण नही है कि 
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फिर निरक्ष रता के गत में गिरने से रोकने के लिए आवश्यक है । थे प्रयास 
चस्तुत: स्कूलों की गतिविधियों से धनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होने चाहिए और 
इन्हे स्कूलो की गतिविधि के एक भतिरिकत भंग के रूप में किया जाना चाहिए । 
स्कूल प्रणाली के सुधार का एक महत्त्वपूर्ण कार्य प्रशिक्षित ,अध्यापकों की 
संख्या और मोग्यता में वृद्धि करना है।* शिक्षा आयोग ने निरन्तर इस बात 
पर ज़ोर दिया है कि शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य बच्चों के दृष्टिकोण में 
परिवर्तन करना और अन्त में देश के समस्त लोगों के दष्टिकोण में, 'समस्त 
जनता के भानव गुल्यों मे' परिवर्तन करना है। आयोग 'सामाजिक और 
सास्ऊृतिक कान्ति' की आवश्यकता को स्वीकार करता है, जो आधुतिकीकरण के 
आदर्शों की ओर उन्मुख होनी चाहिएं। यह कार्य उत अध्यापकों के अभाव में 
सम्भव नहीं है जो केवल अपनी आधथिक और सामाजिक स्थितियों से ही 
सम्तुप्ट न हो और जिन्हे अपने समुदाय का बीद्विक और नैतिक नेता समझा जाये। 
बल्कि जो निष्ठावान्‌, उत्साहीं तथा उपयोगी और व्यावहारिक ज्ञान के प्रसार की 
भावना से ओतप्रोत हो तथा जिन्होंने आगे बढ़ते का दृढसंकल्प ले लिया हो । 
इस दृष्टिकोण से शिक्षक, शिक्षण संस्थाओं का शिक्षा सम्बन्धी सुधार में 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है । ये संस्थाएँ ऐसे 'विजलीधर' होनी चाहिए, जिनसे 
लोगों को विकास के लिए तैयार करने के वास्ते अपने विद्याथियों में नतिक और 
बौद्धिक शक्ति उत्पन्न की जा सके । 
इन बातो को ध्यान में रखते हुए जिन सुधारों को योजना बनायी जाये और 
जिन्हें लागू किया जाये, उनुके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा संस्थाओं पर 
सरकार का अधिक कडा नियन्त्रण ही और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की 
जाये |” इस क्षेत्र में केवल श्रीलंका ही इस समस्या को सुलझाने की दिशा में 
आगे बढ रहा है । 
इन तरीकों से शिक्षा-युधार के लिए घन की आवश्यकता होगी ।” यह सच 
है कि सुधार कार्यक्रम का एक आवश्यक तत्त्व उस बर्बादी से बचना होना चाहिए, 
जो आज हो रही है। केवल मात्रा की दृष्टि से विस्तार में कमी से ही साधनों 
की बचत होगी और शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने और अधिक विद्यार्थियों को 
स्कूलों में बने रहकर अपनी शिक्षा पूरी करने तथा परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के 
लिए जिन साधनों की आवश्यकता होगी ये इस प्रकार स्वयं उपलब्ध हो जायेंगे। 
लेकिन, सुधारों को वस्तुतः प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा के लिए संचमुच 
राष्ट्र के साधनों का एक बड़ा भाग निर्धारित करना होगा । 
यदि यह विश्वास करने के कारण भी मोजूद हों कि विकास को निश्चित 
बनाने और उसकी गति को तीर करने के लिए शिक्षा की स्थिति में सुघार करना 
महत्त्वपूर्ण है, तो भी पर्याप्त समय के बाद ही इसके प्रभाव महत्त्वपूर्ण रूप से 
सामने भा सकते हैं । ओर विलम्ब से प्राप्त होने वात्ते इन प्रभावों की वित्तीय 
लाभ के रूप में गणना करना वस्तुत, सम्भव नहीं है। अतः शिक्षा के लिए 
अधिक धन की माँग को अन्य माँगो के साय भ्राथमिकवा प्राप्त करने की दृष्टि 
मे होड करनी होगी, विशेषकर ऐसी माँगों से जिनका सम्बन्ध ऐसे भौतिक 
विनियोगो से है, जितके लाभ की गणना की जा सकती है और जो लाभ 
अपेक्षाकृत कम छोटी अवधि में प्राप्त होते हुए दिखायी पड़ते है । 
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इन समस्याओं पर विचार के समय हमारे मन में अत्यधिक गरीब और 
शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए देशों की ही बात है, जिनमे प्रभावशाली उच्च वर्ग 
पहले ही 'शिक्षित' है और अपने बच्चों को 'शिक्षित' बनाता है। उसे इन सुधारों 
को लागू करने की तात्कालिक आवश्यकता अनुभव ही नहीं होती । 

यद्यपि ऊपर जिस कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत किया गया है, उसके प्रत्येक 
मुद्दे पर सामान्य रूप से सहमति पर पहुँचना सम्भव होगा । लेकिन इन देशों 
में आज सत्ता का जो गठन है, उसमें इन सुधारों के प्रति प्रतिरोध विद्यमान है 
इस अध्याय के पिछले पृष्ठ, जिनमें शिक्षा की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों की 
समीक्षा की गयी है, इस मान्यता के प्रति चेतावनी समझे जाते चाहिए कि 
आवश्यक सुधारों पर आसानी से निर्णय लिया जा सकता है और इन्हें लागू किया 
जा सकता है । 

भारत का शिक्षा आयोग 'शिक्षा में क्रान्ति' की माँग करता है और यह 
विश्वास करता है, जो मेरे विचार से बिल्कुल सही है, कि यह क्रान्ति यदि इसे 
सचमुच लागू किया जाये, 'तों इसके परिणामस्वरूप अत्यन्त वाछित सामाजिक, 
आवधिक और सांस्कृतिक कान्ति का समारम्भ हो जायेगा । लेकिन' 'सामाजिक, 
आधथिक और सास्क्ृतिक क्रान्ति! का आरम्भिक अभाव स्वयं अपने-आपमिं 'शिक्षा 
में कान्ति” को प्रोत्साहन देने के मार्ग में एक विराट निषेध प्रस्तुत करता है । यह 
दुविधा उन समस्याओं में भी निहित है, जिन पर हम विकास की राजनीति 
सम्बन्धी चौथे खण्ड में आगे विचार करेंगे । 

भारत के शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में निम्नलिखित तरीके से आमूत और 
दूरगामी सुधारों के लिए अनुरोध किया गया है: 

“हमें प्राइमरी शिक्षा की प्रभावशालिता में बहुत अधिक सुधार करना है; 
सामान्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में कार्य सम्बन्धी अनुभव की व्यवस्था 
बारती है। माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना है। सब स्वरो पर 
अध्यापकों के स्तर में सुधार करना है और पर्थाप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध 
कराने हैं; निरक्षरता समाप्त करनी है; उच्च अध्ययन के केन्द्रों को मजबूत 
बनाना है और कम-से-कम अपने विश्वविद्यालयों भे अधिक ऊँचे अन्तर्राष्ट्रीय 
मावक कायम करने का प्रयास करना है; कइंपि और सम्बन्धित विज्ञानों में 
अध्यापन और अनुसन्धान में समेत्वव के ऊपर विशेष रूप से जोर देना है । इन 
सब कार्यो के लिए कृतसंकल्प और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की आवश्यकता है । 

अपनी रिपोर्ट के अन्त में, जिसमें आयोग ने बड़े विस्तार से यह बताया है 
कि उसके सुझावों का वया अभिप्राय है, यह भी कहा सया है कि यह रिपोर्ट 
'कारंवाई का स्थान नही ले सकती ।' 

जहाँ तक शिक्षा सुधार के समयवद्ध कार्यक्रम का प्रश्त था, रिपोर्ट मे यह 
निष्कर्ष निकाला गया “**** "देश का भविष्य अधिकांशतया इस बात पर निर्भर 
करता है कि अगले दिस वर्षों अथवा लगभग इतने ही समय में शिक्षा के सम्बन्ध 
में क्या किया जाता है।” रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद चार वर्ष का जो समय 
गुजर गया है, उसमें भारत के आयोजन और राजनीति भे इस दिशा मे कोई 
परिवर्तन नही हुआ है। दक्षिण एशिया के अन्य अत्यन्त गरीब देशों में भी कोई 
इससे अधिक भिन्न बात नही हुई है। ' '€ 
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कम-विकसित संसार के अन्य भागो के बारे में में फिलहाल इतमे सटी के ढंग 
से बातें कहने की स्थिति में नही है जिस प्रकार दक्षिण एशिया के बारे में हैँ । पर 
सम्बन्धित माहित्य के सरसरी तौर पर अध्ययन से इस धारणा की पुष्टि हो जाती 
है कि प्राय. सर्वत्ष मोटे तौर पर ऐसी ही समसस्‍याएँ मौजूद हैं। यद्यपि दक्षिण 
एणिया के सम्बन्ध में हमने जिस प्रकार की समस्याओं को देया है, ये उससे बेहद 
भिन्‍न हैं, विशेषकर कम गरीब और बहुत मधिक गरीब देशों के बीच के अन्तर 
के सम्बन्ध भें । 
प्रायः सर्वेत्न इस बात पर सामान्य सहमति है कि यधासम्भव कम समय में 
सावंभौभ साक्ष रता का लक्ष्य पूरा करने को उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता दी जानी 
चाहिए। मैर-कम्यु निरट देशो में इसके वावजूद वयस्क शिक्षा को इतना अधिक महत्त्व 
नहीं दिया जा रहा है। प्राइमरी शिक्षा का विस्तार हो रहा है, लेकिन अवसर यह 
काम बहुत नीचे स्तर के स्कूलों की स्थापना के द्वारा किया जा रहा है। बीच मे 
ही पढ़ाई छोड़ देने और एक ही कक्षा में थार-बार पढने के रूप में जो बर्बादी 
हाती है, विशेषकर अधिक गरीब देशों और अधिक गरीब जित्नों में, वह बहुत 
सामान्य वात वन गयी है और इसमे वृद्धि के भी लक्षण दिखायी पड रहे हैं । 
माध्यमिक शिक्षा और विशेष रूप से कॉलेज शिक्षा को कही अधिक तेजी 
से बढने दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही शिक्षा के स्तर का बलिदान दे दिया 
गया है और उन विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है जो परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण 
हो जाते हैं। प्राय. सर्वत्र स्कूलों को कम 'साघारण' वनामे और माध्यमिक तथा 
कलिज शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और विभिन्‍न पेशों से सम्बन्धित बनाने के 
प्रयास पूरी तरह सफल नही हुए है। 
सामान्यतया जित लक्ष्यों की घोषणा की जाती है, उनके अनुरूप शिक्षा में 
सुधार के प्रयास न हो पाना प्राय: सवेत्ष सामाजिक, आथिक और राजनीतिक 
स्तरीकरण के ऊपर आधारित है, जिससे एक छोटे से उच्च वर्ग को बड़ी प्रभाव- 
शाली स्थित्ति प्राप्त हो गयी है। हैसियत और डिंग्रियों को अनावश्यक महत्त्व 
दिया जाता है, जिससे एक विशिष्ट लोगों से प्रभावित समाज में विविधतापूर्ण 
प्रणाली का दर्शन होता है। 
लेटिन अमरीका, पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका मे ऐतिहासिक पृप्ठ- 
भूमि और अन्य अनेक प्रभावित करने वाले कारक बहुत भिन्‍न है और इस कारण 
से शिक्षा की स्थिति में पर्याप्त समानताएं आश्चर्यजनक दिखायी पड़ती हैं । 
सर्वत्र एक यह समानता दिखायी पड़ती है कि एक छोदटे-से उच्च वर्ग का 
राजनीतिक प्रभुत्व कायम है। सहारा के दक्षिण में स्थित अफ्रीका के नव-स्वतन्त 
देश अभी भी 'जन्म लेने की प्रक्रिया' से गुजर रहे है, लेकिन फिर भी इनमें से 
अनेक देशों में एक विशिष्ट वर्य के गठन के अपवादजनक लक्षण दिखायी पड 


। 
कस वि ित देशों में शिक्षा सम्बन्धी जिन सुधारों की आवश्यकता है, उतके 
लिए स्वयं इन देशो के भीतर ही सघर्ष करना होगा, योजनाएँ बनानी होगी और 
इन पर अमल करना होगा । है 
आवादी सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध मे, और स्वास्थ्य मीति के बारे में भी, 
मैंने अध्याय-5 में यह कहा है कि विकसित देश और विशेषकर संयुक्त राज्य 
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कम-विकसित संसार के अन्य भागों के बारे में में फिलहाल इतने सटीक ढंग 
से बातें कहने की स्थिति में नही हूँ जिस प्रकार दक्षिण एशिया के बारे में हूँ। पर 
सम्बन्धित साहित्य के सरसरी तौर पर अध्ययन से इस धारणा की पुष्टि हो जाती 
है कि प्राय. सर्वेत्न मोटे तौर पर ऐसी ही समस्याएँ मौजूद हैं। यद्यपि दक्षिण 
एपिया के सम्बन्ध में हमने जिस प्रकार की समस्याओं को देखा है, ये उससे बेहद 
भिन्‍न हैं, विशेषकर कम गरीब और बहुत अधिक गरीब देशों के बीच के अन्तर 
के सम्बन्ध में । 
प्रायः स्वत्न इस वात पर सामान्य सहमति है कि यधासम्भव कम समय में 
सावंभौभ साक्षरता का लक्ष्य पूरा करने को उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता दी जानी 
चाहिए। गैर-कम्युनिस्ट देशों में इसके बावजूद वयस्क शिक्षा को इतना अधिक महत्त्व 
नही दिया जा रहा है। प्राइमरी शिक्षा का विस्तार हो रहा है, लेकिन अवसर यह 
काम बहुत नीचे स्तर के स्कूलों की स्थापना के द्वारा किया जा रहा है। वीच में 
ही पड़ाई छोड़ देने और एक ही कक्षा मे वार-वार पढने के रूप में जो बर्बादी 
हांती है, विशेषकर अधिक गरीब देशों और अधिक गरीब जिलों में, वह बहुत 
सामान्य वात बन गयी है और इसमें वृद्धि के भी लक्षण दिखायी पड़ रहे है । 
माध्यमिक शिक्षा और विशेष रूप से कॉलेज शिक्षा को कही अधिक तेजी 
से बढने दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही शिक्षा के स्तर का वलिदान दे दिया 
गया है और उन विद्यार्थियों की सख्या मे वृद्धि हुई है जो परीक्षाओ में अनुत्ती ण॑ 
हो जाते है। प्रायः सर्वेत्र स्कूलो को कम 'साधारण' बनाने और माध्यमिक तथा 
कॉलेज शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और विभिन्न पेशों से सम्बन्धित वनाने के 
प्रयास पूरी तरह सफल नही हुए है। 
सामान्यतया जिन लक्ष्यों की घोषणा की जाती है, उनके अनुरूप शिक्षा में 
सुधार के प्रयास न हो पाना प्राय. सवेत्ष सामाजिक, भाधिक और राजनीतिक 
स्तरीकरण के ऊपर आधारित है, जिससे एक छोटे से उच्च बर्ग को बड़ी प्रभाव- 
शाली स्थिति प्राप्त हो गयी है। हैसियत और डिपग्रियों को अनावश्यक महत्त्व 
दिया जाता है, जिससे एक विशिष्ट लोगों से प्रभावित समाज में विविधतापूर्ण 
प्रणाली का दर्शन होता है। 
लेटिन अमरीका, पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका मे ऐतिहासिक पप्ठ- 
भूमि और अन्य अनेक प्रभावित करने वाले कारक बहुत भिन्‍न है और इस कारण 
से शिक्षा की स्थिति में पर्याप्त समानताएँ जआाश्चयेजनक दिखायी पडती है । 
सर्वत्र एक यह समानता दिखायी पडती है कि एक छोटे-से उच्च वर्ग का 
राजनीतिक प्रभुत्व कायम है। सहारा के दक्षिण मे स्थित अफ्रीका के नव-स्व॒ततन्त्र 
देण अभी भी 'जन्म लेने की प्रक्रिया' से गुजर रहे है, लेकिन फिर भी इनमे से 
अनेक देशों में एक विशिष्ट वर्ग के मठन के अपवादजनक लक्षण दिखायी पढ़ 
रहे हैं । 
है न कि े देशों में शिक्षा सम्बन्धी जिन सुधारों की आवश्यकता है, उनके 
लिए स्वयं इन देशो के भीतर ही सघर्ष करना होगा, योजनाएँ बनानी होगी और 
इन पर अमल करना होगा। | 
आवादी सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में, और स्वास्थ्य नीति के बारे में भी, 
मैंने अध्याय-5 में यह कहा है कि विकसित देश और विशेषकर सयुकत राज्य 
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सामान्यतया विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः यह कहा जा सकता 
है कि उन्हें विदेशी सहायता की विशेंप आवश्यकता नही है, वल्कि जैसाकि अन्य 
अनेक 2 सम्बन्धी नीतियों के बारे में होता है, ऐसी घनराशि की आवश्यकता 
है, जो विदेशों से किसी खास कार्य के लिए प्राप्त न हो । 
लेकिन इस बात में सन्देह नहीं कि शिक्षा सम्बन्धी सुधारों के लिए विशेष 
रूप से दी गयी और केवल इसी कार्य के लिए निर्धारित विदेशी सहायता देने वाले 
संगठनों अथवा देशो के [लिए यह सम्भव बना सकती है कि वे कम-विकसित देशों 
पर यह दवाब डालें कि वे शिक्षा के क्षेत्र में अधिक साहस से आगे बढें, वणते 
सहायता देने वाले देश इतने अधिक प्रयुद्ध हो कि वे केवल उसी दिशा में प्रभाव 
डालेंगे, जो सही है । 
विकसित देशों ने कम-विकसित देशों के विद्यार्थियों को अपने विश्वविद्यालयों 
में अध्ययन की सुविधा देकर महान्‌ उदारता दिखायी है। इस प्रकार की विदेशी 
सहायता के पीछे नि सन्देह कम भाग्यशाली युवक-युवतियों को सहायता पहुँचाने 
की सदभावना का शानदार उद्देश्य रहता है। अवसर यह भी आशा कौ जाती हैं 
कि इस तरीके से उन्हे उन राजनीतिक विचारो का समर्थक बनाया जा सकता है, 
जो सहायता देने वाले देशों में मान्य हैं। लेकिन, यह एक ऐसी आशा है जो संदा 
पूरी नही होती । फिर महान्‌ उदार परम्परा के अनुरूप कोई भी अनुभवी प्रोफेसर 
संसार के किसी भी भाग के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालयों के दरवाजे वनन्‍्द 
कर देने की वात नही कहेगा । 
लेकिन, प्रश्न यह उठता है कि इस कार्य के लिए पर्थाप्त सहायता देना क्‍या 
सचमुच व्यावहारिक और लाभकारी है। भनेक क्षेत्रों मे" "विशेषकर सामाजिक 
विज्ञानों में और उदाहरण के तौर पर कृषि के क्षेत्न में भी'"'कम-विकसित देशों 
के विद्यार्थियों को ऐसा प्रशिक्षण देना जो उनके देशों की आवश्यकताओ के अनुरूप 
न हो, निरर्थक है। अक्सर इसका अभिप्राय कुशिक्षा ही होता है। यदि ये विद्यार्थी, 
जैसाकि अक्सर होता भी है, उच्च वर्ग के हैं और इनके “अच्छे सम्बन्ध” हैं, तो 
इन्हें अपने देश में ऐसे पद मिल सकते हैं, जिनके लिए इन्हें सर्वोत्तम प्रशिक्षण 
प्राप्त नही हुआ । अथवा ये विद्यार्थी स्वदेश नही लौटना चाहेगे और विदेशों मे 
ही कार्य करना पसन्द करेंगे । इसके परिणामस्वरूप उनके देश उनकी सेवाओं से 
वंचित हो जायेंगे। इसके अलावा विदेशी विशेषज्ञों दगमरा तकनीकी सहायता, 
रार्वोत्तम मामले में, शिक्षा के लिए सहायता कही जा सकती है । 
पर इस सम्बन्ध में इस मुह्दे पर जोर दिया जाना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र 
में विदेशी सह।बता का केवल बहुत मामूली महत्त्व ही हो सकता है। सर्वाधिक 
महर्वपूर्ण बात यह है कि कम-विकर्सित देश स्वयं क्‍या निर्णय लेते हैं और शिक्षा 
सम्बन्धी सुधारों के इन निर्णयों को किस सीमा तक लागू करने में सफल होते हैं। 
आवश्यकता इस बात की नहीं है कि वे आज अपने देशवासियों को जो शिक्षा दे 
रहे हैं केवल उसे और अधिक बढा दें, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि 
अपनी शिक्षा-प्रणाली के स्वरूप, दिशा और विषयवस्तु में बुनियादी परिवर्तन 
करें | 
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किसी कम-विकसित देश की इस विशेषता का अर्थात्‌ उसके नरम राज्य होने 
का प्रकट रूप से प्रायः इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं होता कि वहाँ किस प्रकार 
की सरकार है। थाईलेड अथवा इंदोनेशिया जैसे निरंकुश शासन के अधीन देश, 
966 की वसंत ऋतु से पहले की और इसके बाद की हिंसापूर्ण घटनाओं के 
बावजूद, उसी प्रकार भरम हो सकते हैं, जिस प्रकार हमारी परिभाषा के अनुत्तार 
भारत अथवा श्रीलंका, जहाँ संसदीय सरकारें हैं और नियमित चुनाव कराये जाते 
हैं! ये राज्य और भी नरम ही सकते हैं । 
उदाहरण के लिए, यह सच है कि सन्‌ 958 मे पाकिस्तान में सेना ने जब 
सत्ता हथियाई तो सार्वजनिक मामलों में व्यापक अनैतिकता आ चुकी थी और 
लोगों का हौसला टूट चुका था। यह कार्य इससे पहले के 'लोकतन्त्ी' शासन के 
दौरान हुआ था और सेना द्वारा सत्ता हथियाने को व्यवस्था और आत्मविश्वास 
कायम रखने के लिए आवश्यक बताया गया ।* इसके अलावा साधारणतया सेनिक 
शासन इस दिशा में तुरन्त कुछ कामयाबी दिखा सकता है, जिस प्रकार पाकिस्तान 
में अयूव खान की सरकार ने और वर्मा में 958 में पहली सैनिक सरकार ने 
प्रदर्शित किया ।* 
लेकिन, जैसाकि इन देशों में प्रकट हुआ, यह कामयाबी स्थायी नहीं होती 
अथवा नहीं हो सकती । यह वात इस' तथ्य से असम्बन्धित नही है, और जिस पर 
मैंने अध्याय-3 भें विचार किया है, कि सरकार में परिव्तत अथवा सरकार के 
प्रकार में परिवर्तेन, जन-सामान्य के सिर के ऊपर होता है, उससे कोई सलाह 
नही ली जाती और मुख्यतया इसका यह अर्थ होता है कि जिस उच्च वर्ग का 
280 3352 हक है, उसके एक समूह के स्थान पर दूसरे समूह ने सत्ता पर कब्जा 
कर लिया है ॥* 
आगे बढ़ने से पहले मैं आरम्भिक अध्यायों से भी कही अधिक इस बात को 
महत्त्वपूर्ण समझता हूँ कि इस तथ्य का जोर देकर उल्लेख करूँ कि नरम राज्य 
के विश्लेषण के निम्न प्रयास को नैतिकतावादी उपदेश के रूप मे नही लिया जाता 
चाहिए । अन्य बातो की तरह सामाजिक अनुशासन के बारे में भी कम-विकर्तित 
देश अपनी वर्तेमान हालत में इस कारण से नहीं है कि इन देशो के लोगों 
के चरित्र में कुछ विशेष बुराइयाँ पेंठी हुई हैं, बल्कि यह एक लम्बे इतिहास का 
परिणाम है, जो पश्चिम के विकसित अथवा कम्युनिस्ट देशों से बहुत भिन्‍न है, 
जिसकी अवधि में एक विश्येष प्रकार का आधथिक, सामाजिक और राजवबीतिक 
सत्ता का ढाँचा विकसित हुआ ॥ 
मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं के दृष्टिकोण से कार्य-कारण का जो पारस्परिक 
सम्बन्ध है अथवा इनकी जो प्रक्रिया प्रकट होती है, सामाजिक अनुसन्ध्रान की 
कार्य उसे पूरी तरह प्रकट करना है न कि आरोप लगाना अयवा क्षमा कर देता । 
प्रभावशाली होने के लिए यह आवश्यक है कि अनुसन्धान किसी भी प्रकार का 
समझोता किये बिना मथायेवादी हो, राजनयिक दृष्टिकोण अथवा आवश्यकंताना 
से प्रेरित नहीं । जब विकास सम्बन्धी लेखन में इस विषय को भद्दा और उलझवें- 
भरा मानकर सामान्यतया छोड़ दिया जाता है, तो इससे दूसरे महायुद्ध के बाद 
के आथिक अनुसन्धान में निहित पूर्वाग्रहों का एक और बड़ा उदाहरण प्रकट 
होता है, जिस पर अध्याय-! में विचार किया गया है और इन पूर्वाग्रहों के 
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2 इस आधिक अनुसन्धान के परिणाम अत्यधिक दोपपूर्ण और सतही सिद्ध 
हुए हू । 


उपनिवेशी युग से पहले दक्षिण एशिया के ग्रामीण इलाकों में नि.सन्देह एक 
प्रकार की 'एकता' थी, जैसी यूरोप में मध्य युग से' पहले और मध्य युग के 
दोरान थी। पर्याप्त सीमा तक 'स्वशासन' था और यह स्वशात्तन अपने किस्म का 
धथा। आधुनिक युग में प्रशासन का जो अर्थ समझा जाता है वैसा नहीं था। पर 
सत्ता का आधार गौर वितरण और एक अधिक केन्द्रीय सत्ता से इसके सम्बन्ध 
चाहे कंसे भी क्‍यों न रहे हों, इस प्रणाली ने एक गतिहीन और अभधिकाशतया 
528 समुदाय में सामाजिक और आर्थिक सन्तुलन बनाये रखने का काम 

गया 

इसका सार अनेक प्रकार के उत्तरदायित्वों में निहित था। सबसे पहले इसे 
खेती करने के अधिकार को नियमित बनाना पडता था और इसके साथ ही' 
सड़कों, नहरों, तालाबों और ऐसी अन्य सुविधाओं को अच्छी स्थिति में रखना 
था, जिनका मिलजुलकर उपयोग किया जाता है। ऐसे देशों में--जेसे बर्मा 
और श्याम--जहाँ अधिक समानतावादी ढाँचा मौजूद था, श्रम में एक-दूसरे की 
सहायता करने के परम्परागत नियम थे । यह एक प्रकार की 'सहकारिता' थी, 
लेकिन यह सहकारिता आधुनिक युग की इस सहकारिता से भिन्‍न थी, जिसका 
आज दक्षिण एशिया में विकास के लिए उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा 
है। यह उत्तरदायित्व अधिकांशतया व्यक्तियों, परिवारों अथवा समूहो के बीच 
थे, जिनकी सामाजिक हैसियत भिन्‍न होती थी। ये उत्तरदायित्व पूरे समाज के 
सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए नही निभाये जाते थे 

इन परम्परागत विचारों और दायित्वों के संरक्षण तथा इनके उल्लंधन के 
लिए दण्ड देने और सुधार करने के लिए व्यवस्था थी। यूरोप की तरह दक्षिण 
एशिया में उत्तरदायित्व अवादी के गरीब वर्ग पर सर्वाधिक भारी रूप से' डाले जाते 
थे। यद्यपि विभिन्‍न देशों और विभिन्‍न युगों मे सदा बडा अन्तर रहा। पर ऐसा 
लगता है कि उत्तरदागित्वों के निर्वाह मे पर्याप्त ढील बरती जाता थी, विशेषकर 
उन देशो में जहाँ आथिक और सामाजिक असमानताएँ सबसे अधिक हैं--जंसे 
उस उपमहाद्वीप में जो आज भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित हो गया 
है। निचले वर्ग के लोगों के प्रति ऋरता के साथ-साथ इन वर्गों के लोगों द्वारा 
,मामूली ढग से बाघाएँ डालने और अनुशासनहीनता की स्थिति मौजूद थी 
तथा दूसरी ओर विशेषाधिकार प्राप्त समूह इन लोगो की नीचे दर्ज की कार्य- 
क्षमता, कार्यकुशलता और समय की पावन्दी के प्रति कृपा भाव दशते थे । 

थूरोप और दक्षिण एशिया का वर्तमान अन्तर धीरे-धीरे अस्तित्व मे आया। 
पश्चिम यूरोप में, 'हास के युगों के बावजूद, विरासत में प्राप्त अधिकारों और 
उत्तरदायित्वों की प्रणालियों को पूर्ण बनाने और व्यक्ति, पारिवारिक अथवा 
समूह के सम्बन्धों पर आधारित उत्त रदायित्वों को पूरे समुदाय के उत्तरदायित्वो 
में बदलने का लम्बी अवधि का प्रयास किया गया | यह सामाजिक और सांस्कृतिक 
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ऋम-विकास का एक पहलू था, जो व्यापार-व्यवस्था और उदारतावाद, उद्योगी- 
करण और शहरीकरण के माध्यम से प्रकट हुआ और जिसे, समष्टिभाव समाज- 
शास्त्रियों ने 'हैसियत' से 'ठेके', 'यन्त्नवत' से 'संगठित' एकता, 'जेमीनशाफ्ट' से 
'जेसेलशाफ्ट' मे परिवर्तन बताया है । 
अमरीका में आरम्भ से ही, सीमा की बस्तियों तक में, इस आधुनिक 
सामुदायिक व्यवस्था की स्थापना हुई। राजनीतिक लोकतम्त पर आधारित 
हितकारी राज्य की ओर पश्चिम के देशों का हाल में आगे बढने का यह अभिप्राय॑ 
है कि अधिकारों और उत्त रदायित्वों की आरम्भिक प्रणालियों की अधिक सटीक 
परिभाषा देने की दिशा में आमृूल और दूरगामी कार्रवाई हुई है, ढील और 
मनमाने आचरण में अत्यधिक कमी आयी है तथा भार का अधिक समानतावादी 
वितरण हुआ है। आज कोई भी व्यक्षित चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कुछ 
भी क्यों न हो, समाज के इन मजबूत नियन्त्रणों की प्रणाली से बच नहीं 
सकता । 
दक्षिण एशिया में आदिम और गतिहीन ग्राम संगठन से इस प्रकार क्रम- 
विकास नहीं हुआ । इसके विपरीत उपनिवेशवाद ने साधारणतया प्राचीन ग्राम 
संगठन का ह्वास कर दिया, लेकिन इसके स्थान पर किसी भी उचित संग्रठन की 
व्यवस्था नही की । अप्रत्यक्ष शांसव ने साधारणतया प्रत्यक्ष शासन की तुलना 
में।(परम्परागत व्यवस्थाओं को अधिक सुरक्षित रखा। उपनिवेशी नीति के दो 
प्रकारों के भिन्‍न प्रभावों के अतिवादी उदाहरणों के रूप में क्रमशः इंदोनेशिया और 
बर्मा का उल्लेख किया जा सकता है। ; 
साधारणतया यह कहा जा सकती है कि पश्चिम के नभूने पर भूस्वामित्व 
लागू करने का दबाव, कुछ आ्थिक सम्बन्धों का आंशिक रूप से मुद्रीकरण, इन 
दो परिवतंनों के परिणामस्वरूप रुपया कर्ज देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलना, 
आत्तरिक प्रवास, कुछ देशों मे (पूर्व के देशो के लोगो' का आगमन, और उपनिवेशी 
शासन का थोपा जाना, जिसका लक्ष्य मुख्ययया कर बसूलना और शान्ति तथा 
व्यवस्था बनाये रखना था, इन देशो मे अधिकारों और उत्तरदायित्वों, कानूनों 
ओर कानून प्रक्रियाओं को कमजोर बना डालने का आधार बना और #ुछ क्षेत्रों 
में तो ये व्यवस्थाएँ पुरी तरह समाप्त हो गयी । पश्चिम के नमूने पर स्थानीय 
स्वशासन की स्थापना के अनेक प्रयास, जो उपनिवेशी थरुग के बाद के दशकों में 
विशेष रूप से किये गये, प्रायः सर्वेत्न असफल रहे । | 
. उपनिवेशीयुग से पहले की निरंकुश परम्परा--जों सामाजिक स्तरीकरण 
में अससमानता की सीमा के अनुसार सशक्त अथवा कमजोर होती थी लेकिन जो 
सदा महत्त्वपूर्ण स्थान रखती थी---उपनिवेशी शासन से और मजबूत हुई तथा 
इसने अवाछित हस्तक्षेप का रूप घारण कर लिया। ऐसी प्रणाल्री के / अन्तर्गत 
लोग हुक्म मानने के आदी हो गये, लेकिन इसके साथे ही थे अपने फायदे के लिए 
जो कुछ कर सकते थे वह करने से भी नहीं चूके | जनता के जीवन बीर कार्य 
में उपनिवेशी सरकार का हस्तक्षप अबन्ध-नीति सम्बन्धी इस धारणा से प्रभावित 
था कि उपनिवेशी सरकारों को सामाजिक और धामिक मामलों में अधिक 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए--लोकप्रिय स्तर पर धर्म, सामाजिक सम्बन्धों में 
धयथास्थिति बनाये रपने की प्रमुख शक्ति था। ष हें 
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, भारत जैसे देश तक में, जहाँ हाल तक आयोजन को बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया जाता रहा और जहाँ एक के बाद एक योजना में अत्यधिक विविध विषयों 
पर ध्यान दिया गया, यह देखने के लिए कि क्या कुछ ऐसी व्यवेस्थाएँ की गयी 
हैं, जिनके द्वारा गाँव वालों पर उत्तरदायित्व डाला गया हो, बड़ी गहरायी 
से योजनाओं का अध्ययन करना होगा । पहली दोनों योजनाओं में इस वाछनीयता 
का उल्लेख किया गया है कि राज्य, जिनके ऊपर कृषि नीतियाँ निर्धारित करने 
का उत्त रदायित्व है, भू-प्रबन्ध सम्बन्धी ऐसे कानून बनाये, जिससे भूमि को क्षति 
से बचाया जा सके। लेकिन यह सिफारिश, जिसे बिना किसी विश्वास और 
संकल्प के पैश किया गया था, लागू नहीं की गयी। केवल कुछ राज्यों में अस्थायी 
तोर पर इस बारे में कानून बनाये गये और वहाँ भी इन कानूनों को लागू नहीं 
किया गया । 

समग्र दृष्टि से सार्वजनिक विचार विनिमय में अधिक अनुशासन की 
आवश्यकता पर विचार करने से विधिवत्‌ बचा जाता है---भारत में आज वस्तुतः 
यह बात गांधी के युग से कही अधिक हो रही है । इसके स्थान पर अनेक प्रकार 
के प्रलोभनों का सहारा लिया जाता है * उपदेश, शिक्षा, प्रशिक्षण और उपदान । 
अ्म, पूँजी और उत्पादन की दृष्टि से बाजारों के अभाव अथवा इनेके अत्यधिक 
अपूर्ण होने के कारण सामान्य और मनमाने हस्तक्षेप से मुक्त दाम प्रक्रिया के 
माध्यम से सरकारी उपदान शायद ही कभी दिये जा सकते हैं !? मम 
अन्य व्यक्तिगत प्रलोभनो सहित सरकारी उपदान का वितरण उन लियन 
के माध्यम से किया जाता है, जिन्हे मैं अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर नियन्त्रण 
कहता हुँ और यह वितरण सामुदायिक विकास, सहकारिता और स्थानीय स्वाथत्त 
शासन के नये संगठनों के माध्यम से किया जाता है । इस प्रकार भारत में लाखों 
प्रकार के उपदान वितरित किये जाते है। ये नीतियाँ कमजोर प्रशासत पर 
आवश्यकता से अधिक भार डाल रही है और भ्रष्टाचार के विशाल और नये-नय 
रास्ते खोल रही हैं। 
इनका उद्देश्य गरीब वर्गों को सहायता देना रहा है, लेकिन असमान 
सामाजिक वर्गीकरण और सत्ता के स्वरूप के कारण इन देशो में 
इसका लाभ अपेक्षाकृत समृद्ध लोगों को मिला है,!! जैसाकि अध्याय-4 में स्पष्ट 
किया गया है। आंधिक रूप से इस कारण से ग्रगमोत्यान के कार्यक्रम में शिक्षा के 
जो प्रलोभन शामिल किये गये हैं, उनका निराशाजनक परिणाम निकला है |” इस 
प्रभावहोनता का एक सामान्य कारण यह भी रहा है कि इनके पूरक के रूप में 
सामुदायिक उत्तरदायित्वों की प्रणाली का निर्माण करने का प्रयास नही किया 
2 हे सिद्धान्त की दृष्टि से दक्षिण एशिया के अन्य देशों में नीतियाँ भिन्‍न नहीं 
रही हैं। 
जन-समुदाय को कैवल प्रलोभन देने और उसके ऊपर कड़ाई न बरतने की 
यह नीति अपनाने की बात को उपनिवेशी युग की विरासत और उन परिस्थितियों 
को ध्यान में रखकर समझाया जा सकता है, जिनमे इन देशों को स्वेतन्त्ता प्राप्त 
हुई। सम्भवतः यह भी समझा जा सकता है कि इन देशो ने उस बात को एक अच्छाई 
बता दिया, जिसे कुछ प्तीमा तक एक आवश्यकर्ता समझा गया था । इन सरकारों 
के नीति सम्बन्धी पूर्वाग्रह को बड़े गव॑ से यह कहकर समझाया जाता है कि नई 
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उच्च वर्ग से मिलता है। लेकिन सामान्य जन-समुदाय के कुछ हिस्सों से भी यह 
समर्थन प्राप्त होता है। | 


दक्षिण एशिया में अपने देशवात्तियों को राज्य द्वारा निर्धारित खास और 
कठोर उत्तरदागित्वों के अन्तगंत रखने, इन देशों की बाध्य करने वाले नियमों 
के प्रति घोषित घृणा, और प्रलोभन के ऊपर इनकी निर्भरता के विपरीत यह 
विचित्र तथ्य मोजूद है कि दक्षिण एशिया के सब देशों में विभिन्‍न सीमाओं तक 
सामान्य ढंग के ऐसे व्यापक कानून तैयार करने और उन्हें स्वीकार करने की 
महत्त्वाकाक्षा रही है, जिनका उद्देश्य अपने समाजों को आधुनिक बनाना और 
विशेषकर निरंकुश शासन, अनावश्यक हस्तक्षेप, अपने स्वार्थों को विशेष 
महत्त्व देने और अराजकतावाद की विरासत का प्रतिरोध करना है, जिसका मैंने 
ऊपर संकैत किया है । 

इन समस्त देशों ने ऐसे संविधान बनाये हैं अथवा बनाने को तैयार हैं, 

जिनमें व्यापक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गयी है और नागरिक 
स्वतन्व्रताओ की गारण्टी दी गयी है । दक्षिण एशिया के अनेक देशों मे आधुनिक 
परिवार सम्बन्धी प्राय: पूर्ण कानून तैयार किया गया और बनाया गया | अधि- 
काश मामलों में इस कानून का उद्देश्य स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा देना 
था। भारत में संविधान की व्यवस्था के द्वारा जाति को समाप्त करु दिया गया 
ओर एक विशेष कानून के द्वारा जाति के आधार पर भेदभाव करने की प्रथाओं 
को समाप्त कर दिया गया। समस्त देशों ने स्वयं को भूमि-सुधार के पक्ष में 
गत किया और धीरे-धीरे इस भूमि-सुधार को लागू करने के कानून भी बनायें 
ग्ये। 

'मौदे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सुधार की आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखते हुए जो उक्त कानून बनाये गये, उनका उद्देश्य विशेषाधिकारों से वंचित 
जन-समुदाय के हितों की रक्षा करना था। लेकिन इनके परिणामस्वरूप उससे 
कही कम सामाजिक परिवर्तन हुआ, जितना परिवर्तन लाने का उनमे लक्ष्य रखा 
गया था अथवा जिन परिवतनों के पूरा हो जाने का स्वाँग रचा गया । 

जैसाकि अध्याय-3 में कहा गया है, उच्च वर्ग के लोगीं ने ही आधुनिकीकरण 
के आदर्शों और विशेषफर समानतावादी आदर्श का प्रसार किया। स्वाधीनता के 
आरम्भिक दौर में सत्तारूढ़ राजनी तिक बे से विशिष्ट लोगों ने ये नये कानूनी 
अधिकार लोगों को दिये। लेकिन ये व इन अधिकारों को वास्तविकता के 
आधार पर स्थापित करने के लिए इतने उत्सुक नहीं थे! इस काम से बच 
निकलता आसान भी यथा, क्योंकि नीचे से कोई दवाव नही था | 

पश्चिम यूरोप के अधिकांश देशों में व्यापक वयस्क मताधिकार, इस 
अधिकार से वंचित लोगो के कई दशकों के संगठित संघर्षों के वाद प्राप्त हुआ | 
अधिकाशतया पहले महायुद्ध के बाद तक पूरी तरह इन्हे अधिकार भराष्त 

नहीं हुआ। नागरिक कानून सम्बन्धी मामलों में इसी प्रकार, स्त्रियों को अधिक 
समानता इससे भी कही अधिक लम्बी अवधि तक संघर्ष के बाद प्राप्त हुई । 
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इसका यह अभिप्राय था कि अन्ततः जब ये अधिकार प्राप्त हुए तो संगठित 
नागरिकों के ऐसे समूह मौजूद थे जो इन अधिकारों का ध्ूर्ण उपभोग करने के 
लिए तैयार और उत्सुक थे। 
दक्षिण एशिया के देशो में यह नही हुआ । इनमें से अनेक देशों मे लोकतन्त्र के 
स्थान पर कही अधिक निरंकुश शासन की स्थापना हुई। इस निरंकुश शासन के 
अनेक रूप थे । इत देशों में विशिष्ट वर्ग के लोगो ने व्यापक वयस्क मताधिकार 
की बात उठायी, लेकिन सामान्य जन-समुदाय ने यह अधिकार नहीं माँगा अथवा 
उन्होने इस अधिकार के बारे में सोचा तक नही । 
साधारणतया यह बात जोर देकर कही जा सकती है कि चाहे राजनीतिक 
शासनों में कैसे भी परिवर्तन क्‍यों न हुए हों, वे सब परिवतंन समाज के सर्वोच्च 
वर्ग के लोगों के बीच आपसी झगड़े के परिणामस्वरूप हुए, जैसाकि अध्याय-3 
में कहा गया है। कही भी गरीब जन-समुदाय द्वारा अपने उत्पीडन के विरुद्ध 
विद्रोह के परिणामस्वरूप ये परिवर्तव नही आये | केवल विएतनाम में ही 23 वर्ष 
के सशस्त्र विद्रोह के बाद ये परिवर्तन आये | विएतनामियों ने पहले फ्रासीसियों के 
खिलाफ ओर इसके बाद अमरीकियों के विरुद्ध यह संघर्ष किया और ये दोनों 
देश इस संघ में विएतनाम के उच्च वर्ग के विशेषाधिकार आपप्त समूहों के 
समर्थन पर निर्भर रहे। भारत में, जहाँ व्यापक वयस्क मताधिकार पर 
आधारित संसदीय प्रणः्ली अभी भी सुरक्षित है, मतदाताओं के विशाल भाग को 
अपने हितों की रक्षा में आवाज उठाने के लिए संगठित नहीं किया जा सका है। 
भारत में जिस हप में संसदीय लोकतन्त्न चलता आ रहा है, वह सामाजिक और 
आधिक यथास्थिति बनाये रखने के पक्ष में एक शक्ति सिद्ध हुआ है । 
इसी प्रकार जाति पर आधारित भेदभाव की समाप्ति के लिए जो कानून 
बनाया गया, वह अस्पृश्य' लोगों द्वारा संचालित किसी संगठित*आन्दोलन के 
आधार पर नही हुआ। इनमे से अधिकाश आज भी यह मानते चले आ रहे हैं 
कि उनकी वतंमान नीची ओर बुरी स्थिति का विधान ईश्वर और उनके कर्मों 
ने किया है। निराशापूर्ण और निरुदृश्य असन्तोष एक प्रभावशाली सामाजिक 
और आथ्िक शक्ति का स्थान नहीं ले सकता । अब, वर्योंकि जनगणना में जाति 
के बारे में पुछताछ नही की जाती, अतः इस कानून का एक प्रमुख परिणाम यह 
हुआ है कि भारतीय दुद्धिवादी, विशेषकर विदेशों में, इस वात का दावा कर 
सकते हैं कि जाति समाप्त हो गयी है। लेकिन, वास्तविकता यह है कि जाति 
प्रथा पहले से भी कही अधिक प्रभावशाली हो गयी है, विशेषकर गाँवों में । 
चुनावों में मतदान और अन्य अनेक परिवतंनों गे जाति को अपना प्रभाव दिखाने 
कंग एक नया क्षेत्र उपलब्ध कराया है। 
इसी प्रकार स्तियों के लिए समान अधिकार के कानून के परिणामस्वरूप 
गाँवों अथवा शहरों में जन-समुदाय के बीच प्रायः कोई परिवर्तत नही हुआ। 
नीचे वर्गों को कुछ स्वियो को हो शायद यहु आभास हो कि ये अधिकार मोजू द 
हैं अथवा ये अधिकार क्या है । 
एक दृष्टि से भूमि ओर काश्तकारी सम्बन्धी कानूनों की भी यही स्थिति 
है। शायद ही किसी क्षेत्र के बारे में यह कहा जा सकता हो कि भूमिद्दीन लोगों 
के प्रभावशाली आन्दोलव के फलस्वरूप ये कानून बनाये गये ।* इन कानूनों 
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के बारे में बोद्धक और राजनीतिक विशिष्ट वर्ग के अधिक आमूल और दूर- 
गामी परिवतंन चाहने वाले लोगों ने प्रचार किया । एक आरम्भिक युग में इस 
विचार को इतना अधिक सम्मान प्राप्त हुआ और इसे इतना अधिक विवेक- 
सम्मत और न्यायोचित माना गया कि भविष्य में इसे कार्यरूप देने के लिए इसकी 
आवश्यकता को स्वीकार कर लिया गया | उदाहरण के लिए, भारत में यह सिद्धान्त 
कि जमीन पर जोतने वाले का स्वामित्व होना चाहिए, आजादी से वहुत पहले 
काग्रेस के कार्यक्रम मे शामिल था और कभी इस सिद्धान्त का परित्यांग नही 
'किसा गया। 
पर यह अन्तर मौजूद है कि यदि इन सुधारों को वस्तुतः लागू किया जाता 
तो ये बहुत आमूल और दूरगामी तरीके से सामाजिक और आधिक स्तरीकरण 
में प्रभावशाली परिवर्तन लाते । इन्हें, जाति पर आधारित भेदभाव की समाप्ति 
अथवा स्त्रियों के समान अधिकारों सम्बन्धी कानूनों की तरह, कैवल सजावट के लिए 
बिता किसी अधिक व्यावहारिक महत्त्व और उपयोग के नहीं रखा जा सकता था ! 
इससे इन प्रस्तावों की भिन्‍न स्थिति और नियति स्पप्ट हो जाती है ।!” भूमि- 
सुधार सम्बन्धी कानून बनाने में विज्म्व किया गया, उदाहरण के लिए, इन्दोनेशिया 
में, अथवा भूमि की अधिकतम सीमा बहुत ऊँची रखकर उसे बहुत सीमित 
उपयोग का बना दिया गया, जैसे पश्चिम पाकिस्तान में हुआ । अथवा, जैसाकि 
सर्वत्र हुआ, विविध प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएँ भी इस कानून मे की गयी, जिनका 
सहारा लेकर इस कानून के बाध्यकारी प्रभावों से बचा जा सकता था। अथवा, 
इस कानून को बस लागू ही नहीं किया गया, और यह कार्य भी प्रायः सर्वत्न 
हुआ | अधिकारियों और जमीदारो के बीच साँठ्गाँठ के कारण साधारणतया इत 
कानून को लागू नही किया गया। जैँसाकि अध्याय-4 में कहा गया है, अधिकाश 
कम-विकसित॑ देशो में भूस्वामित्त ओर काश्तकारी सम्बन्धी सुधार केवल नाटक 
भर रहे। केवल तभी अन्तर हुआ जब इन कानूनों को किसी प्रकार की क्रान्तिकारी 
स्थिति में बनाया गया। कुछ सीमा तक यह पूर्व-पाकिस्तान में हुआ, जहाँ 
जमीदारों में बडी संख्या हिन्दुओं की थी और विभाजन के बाद जिन्हें वहाँ से 
खदेड़ दिया गया था । 
आय और सम्पत्ति पर कर सम्बन्धी जो कानून बनाये गये हैं, उन पर भी 
भूस्वामित्व और काश्तकारी में सुधार सम्बन्धी कानूनों जैसी बातें लागू हीती हैं: 
यदि इन कानूनों को कड़ाई से बनाया जाता और प्रभावशाली ढंग से लागू 
किया जाता, तो इनका सामाजिक और जाथिक स्तरीकरण पर निश्चित प्रभाव 
पडता। लेकिन, केवल इसी कारण से बहुत बड़े पैमाने पर निहित स्वार्थों ने 
गति गो तीर ता सात वे ऋचा त बना दिया।?? 
अवसर इन कानूनों में ऐसी व्यवस्थाएँ 
257 न  य च निकलते हैं, जिन पर इतका विपरीत 
प्रभाव पडता है अथवा इन कानूनों में ऐसे अपवाद जोड़ दिये जाते है जो इनकी 
प्रभावशालिता को समाप्त कर देते हैं। अक्सर जानबूझकर इन कानूनों को ऐसी 
अस्पष्ट शब्दावली में प्रकट किया जाता है कि करो से वच निकलने मे आसानी 
हो जाती है। इसके बाद कर से बच निकलने और निर्धारित कर न चुकाने की 
बारी आती है! करों से बच निकलने के इन तरीकों को आश्चयेंजनक रूप 
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से उदार दण्ड के कारण प्रोत्साहन मिलता है । ओर कर की राशि का निर्धारण 
करने और कर चसूल करने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वह पर्याप्त नही 
है ओर आवश्यकता के अनुरूप इसमे कार्यकुशलता भी नही है। अधिकारियों के 
कम वेतन रिश्वत की सम्भावना को बढा देते है। 
वसस्‍्तुत: विकसित देशों में भी कर से बचने और पूरा कर न देने के उदाहरण 
मौजूद हैं। लेकित दक्षिण एशिया में और सामान्यतवया संव कम-विकसित देशों 
में यह तरीका बहुत अधिक व्यापक हो गया है। चाहे हिंसाव-किताब रखने की 
राष्ट्रीय व्यवस्था कितनी भी कमजोर क्यों न हों, आँकड़ों के माध्यम से इस बात 
को दर्शाया जा सकता है; वैसे इस सम्बन्ध मे अनिश्चितता के लिए पर्याप्त 
स्थान रखना होगा । इन देशों के शिक्षित ओर प्रभावशाली लोगों को इस स्थिति 
की पुरी जानकारी है। समाचारपत्र, जब ये भारत और फिलीपाइन की तरह 
स्वतन्त्र हों, निरन्तर इस बात पर जोर देते हैं ओर इसे एक राष्ट्रीय बुराई के 
रूप में पेश करते हैं। लेकिन, इसके बावजूद इस स्थिति को सुधारने के लिए 
कोई भी कारंवाई विधिवत्‌ नहीं की जाती । 
जब कभी निचले वर्ग के लोगों की स्थिति में सुघार के लिए नीति सम्बन्धी 
उपाय किये जाते हैं तो यह होता है कि या तो इन्हें लागू ही नहीं किया जाता 
अथवा इनके स्वरूप को इस प्रकार बिकृत कर दिया जाता है कि इनका लाभ 
कम गरीब लोगों को मिलता है और इनसे जनसमुदाय को लाभ नही पहुँचता ।१* 
अध्याय-4 में हमने विशाल कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में इस स्थिति पर विचार किया 
है। यही बात कृषि क्षेत्र के बाहर अनेक सहायता कार्यक्रमों के बारे मे भी मोदे 
तौर पर सच है। 
सम्रुद्ध लोगो के बजाय गरीब लोगों को सहायता पहुंचाने के किसी कानून की 
पहले से स्पष्ट कढ़िनाइयाँ अयवा इन कानूनों को लागू करने की असम्भवता, इन 
कानूनों को विधान सभाओं में वस्तुतः पारित कराने को सचमुच आसान वनों 
देती है; क्योकि वे लोग भी, जिन्हें इन कानूनों के बन जाने के परिणामस्वरूप 
बलिदान करना चाहिए, इस बात से आश्वस्त रहते हैं कि कोई खास परिवर्तन 
नही होगा। इस प्रकार भारत के किसी राज्य की विधानसभा न्यूनतम कृषि 
'मजदूरी अथवा फसल में जमीदार के अधिकतम हिस्से अथवा सूदखोर के अधिकतम 
व्याज की सीमा बाँधकर भूमिहीन और गरीब किसानों के भ्रति अपनी उदारता 
प्रदशित कर सकती है। और इसमें इस घात की कोई जोखिम नही रहेगी कि इन 
कानूनों को सच्चे अर्थों मे कभी लागू किया जायेगा कि नही। जहाँ तक इसके 
व्यावहारिक प्रभावों का सम्वन्ध है, समस्त राजनीतिक, कानूनी और प्रशासनिक 
भ्रणाली इस प्रकार विधिवत्‌ और बडे प्रभावशाली ढंग से गरीब लोगो के व्यापक 
जनसमुदाय के बिछद्ध दिखायी पड़ती है। यह स्थिति कानूनों को लागू न करने 
और नीति सम्बन्धी उपायों को विक्ृत बनाने के कारण उत्पन्न होती है । 
कानून और नीति सम्बन्धी उपाय समानता के आदर्श को पूरा करने के 
विचार से प्ररित होते हैं और अधिक सामान्य रूप से उन्हें आधुनिवीकरण के 
आदर्शों से प्रेरणा मिलती है, जिन्हें शिक्षित उच्च वर्ग ने सामान्यतया स्वीकार कर 
लिया है और इसी उच्च बे के घुद्धिवादी और राजनीतिक दृष्टि से विशिष्ट 
लोगों ने ही इन आदर्शों का प्रवार-प्रसार किया है । लेकिन जब बात वस्तुत. 
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इन कानूनों को बनाने तथा नीति को कार्यरूप देने और इससे भी अधिक जब इन 
कानूनों की वास्तविक रूप में लागू करने की बात आती हैं तो ये लोग सामान्यतया 
अपने संकीर्ण निहित स्वार्थों की रक्षा करते हैं । " 
जनसमुदाय में निराशापूर्ण असन्तोष हो सकता है ।" लेकिन, इनमें अपनी 
माँगों को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने की क्षमता नही है, ये निष्क्रिय और 
असंगठित हैं। इस प्रकार नीचे से दबाव की कमी समानतावादी स्वाँग और 
भयंकर तथा निरन्तर बढ़ती हुई असमानताओ के बीच विचित्र विरोधाभास 
प्रस्तुत कर देती है, जिस पर हमने अध्याय-3 मे टिप्पणी की है / 
जब निचले वर्गों, जिनमें अत्यधिक निर्धन लोग भी शामित्र हैं, के उपर 
राज्य की सत्ता द्वारा निर्धारित निश्चित उत्त रदायित्वों को डालने से राज्य बचता 
है और प्रलोभनों तथा स्वेच्छा से किये जाने वाले कार्यों पर ही मिर्भर रहता 
है, तो इससे उच्च वर्ग के लोगों को अपनी आत्मा को सन्तुप्ट करने का इस॑ दृष्टि 
से एक बहाना मिल जाता है कि गरीब वर्गों के हितो को ध्यान में रखते हुए जो 
कानून और नीतियाँ बनायी गयी हैं, यदि उन्हे लागू नही किया जाता तो विशेष 
बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों के ऊपर उत्तरदायित्व भी नही डाले गये 
हैं। यह तथ्य कि अधिकारों से वचित लोगो के हितों के लिए जिन सुधारों के वारि 
में कानून बनाये जाते हैं, उन्हे कानून बताने और लागू करने के दीतों स्तरों पर 
प्रभावहीन बना दिया जाता है, सरकार और बुद्धिवांदी विशिष्ट - बगें के उन 
सदस्यों को जो समानतावादी आदर्श के प्रति सर्वाधिक निष्ठा रखते है, ऐसे 
उपायों के प्रति उदासीन बना देता है, जिनमें गरीब जनसमुदाय से कुछ कार्म 
करने और उपलब्धियाँ दिखाने की अपेक्षा की जाती है। * - 
यद्यपि इन प्रथा अन्य कारणों से मामला बड़ा जटिल हो गया है, लेकित 
ब्रुनियादी तौर पर नरम राज्य का स्पष्टीकरण यह है कि समस्त सत्ता उच्च वर्ग 
के हाथों में है, जो समानतावादी कानून और नीति सम्बन्धी उपाय कर सकते हैं. 
लेकिन उनकी ऐसी स्थिति है कि वे इन्हें लागू होने से पूरी तरह रोक सकते है 
और उनकी इस सर्वोपरि सत्ता को कोई चुनौती भी नही दिखायी पड़ती । इस 
राजनीतिक प्रक्रिया, इसके कारणो और इसके विकास सम्बन्धी प्रभावों के प्रक्षण: 
और विश्लेषण से विधिवत्‌ बचे रहने का प्रयास महायुद्ध के बाद के अवसरबवादी 
5408 के पूर्वाश्रहो का एक बड़ा परिणाम है, जिस पर मैंने अध्याय- में विचार 
कया है। 


शहरी समुदायों में ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था का 
'संगठित' और 'आधुनिक', अथवा आधुनिकीक्षत' क्षेत्र बताया जाता है जव॑ 
हम इसमे केवल आधुनिक निजी ओर सरकारी उद्योगों को ही नही, जो बड़े 
पैमाने पर विनिर्माण, खनन, निर्माण, यातायात, वाणिज्य और वित्त जैसे कार्यो 
में लगे हैं, बल्कि बागानों” को भी जोड देते हैँ, तो भी यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का 
एक बहुत छोटा-सा हिस्सा ही रहता है, विशेषकर उस श्रम शक्ति की दृष्टि से जो 
इसमे लगी है । * 
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यद्यपि दक्षिण एशिया के सब देशों में परम्परागत क्षेत्र--जिसमें विनिर्माण 
करने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं?उ-.-वहुत विशाल हैं पर आयोजन की दृष्टि से 
संगठित क्षेत्र विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, इसी प्रकार इस क्षेत्र का विस्तार करना 
और, अन्ततः, परम्परागत क्षैद्रों को इसके अधिक तकंसम्मत आध्िक व्यवहार को 
आयोजन के प्रमुख लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रेरणा देना भी महत््व- 
पूर्ण है। योजनाओं में निजी अर्थव्यवस्था पर संचालन सम्बन्धी नियन्त्रणो?! के 
बारे में जो थोड़ा बहुत विचार-विमर्श हुआ है वह प्रायः पुरी तरह से संगठित क्षेत्र 
से सम्बन्धित है, यद्यपि अवसर यह बात स्पप्ठ रूप से मही कही जाती है 
पर 'संगठित! अथवा “आधुनिकीकृत' जैसे शब्द इस क्षेत्र के उद्यमों की 
पश्चिम के ऐसे ही उद्योगों से समानता को बढा-चढाकर प्रदर्शित करने का 
प्रयास हैं। निजी उद्योगों में मालिकों और तिजी तथा सार्वजनिक दोनों प्रकार 
के उद्योगों में प्रबन्धक पंजीवाद से पहले के अनावश्यक हस्तक्षेप और भाई- 
भतीजावाद के लक्षण प्रदशित करते हैं। जाति, परिवार और अपने सम्बन्धियों के 
प्रति वफादारी पर्याप्त भभिका निभाती है। 'सम्बन्ध या परिचय" भी अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण होता है। विदेशी स्वामित्व के अधीन बागानों, खानो और अन्य 
ओद्योगिक तथा चाणिज्यिक संस्थानों में भी अर्द्धू-सामत्ली बातें दिखायी पडती हैं 
अतः कुछ शर्तों के साथ ही यह जोर देकर कहा जा सकता है कि संगठित 
क्षेत्रों के उच्चोगों का सचालन दाम सम्बन्धी उत्प्रेरणा के तकंसंगत विचार के 
अनुसार किया जाता है, क्योंकि यह लागत और लाभ को प्रभावित करता है। 
इसके अलावा ये उद्यम उस कहीं अधिक विशाल 'असंगठित' अर्थव्यवस्था से पुरी 
तरह अलग-अलग नहीं हैं और इस असंगठित अर्थव्यवस्था के बीच टापुओं की 
तरह विद्यमान हैं। इनकी श्रम और मँनेजरों तथा ठेक्तीशियनों के लिए साँग 
उस प्रकार मंचालित नही होती, जिससे पश्चिम के विकसित देशों से उनकी 
घनिष्ठ समानता प्रकट होती हो। और यही बात विभिन्‍न वस्तुओं की माँग पर 
भी लागू होती है। सामान के उत्पादत की दृष्टि से भी बाज़ार अक्सर विभिन्‍न 
तरीकों से और विभिन्‍न सीमाओं तक अपूर्ण होते हैं । 
इन शर्तों के साथ संगठित क्षेत्त मे दाम सम्बन्धी नीतियाँ और अधिकारियों 
द्वारा अपने विवेक के अनुसार कारंवाई सम्बन्धी सामान्य नियन्त्रणों से मुक्त 
उपाय सर्वाधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। लेकिन हेम यह देखते हैं कि सरकारें 
इन उद्यसों को नियन्द्रित करने का प्रयास कर रही हुँ-...गे सरकारें इन उद्योगों 
को प्रोत्साहन देने, विशेष दिशाओं मे संचालित करने और अपने अंकुश में रखने 
का भी प्रयास कर रही हैं--और इसके साथ ही बड़ी संख्या में अधिकारियों के 
प्रशासनिक निर्णयों 'पर आधारित नियन्त्रणो (जिन्हें अधिकांशतया 'प्रत्यक्ष' 
अयवा “भौतिक' नियन्त्रण कहा जाता है) की भरमार है, जिसके परिणामस्वरूप 
कोई भी बड़ा निर्णय, यहाँ तक कि कोई मामूली व्यापार सम्बन्धी निर्णय भी 
प्रशासनिक अधिकारियों की धूर्व-अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता अथवा 
यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो बाद में इसके अस्वीकार हो जाने की जोखिम 
बनी रहती है। इस कारण से आधुनिकीकृत क्षेत्र में भी, दक्षिण एशिया में व्यापार 
उससे बिल्कुल भिन्‍न है, जैसा सामान्यतया पश्चिम के देशो में होता है । 
इस विशेष स्थिति को मोटे तौर पर स्पष्ठ करने बाली प्रक्रिया इस प्रकार 
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है । उद्यम और विनियोग का बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार के सकारात्मक 
प्रलोभन दिये जाते हैं: सस्ती दर पर विदेशी मुद्रा और आयात सम्बन्धी प्रति- 
वबस्ध लगाकर विद्रेशी कम्पनियों की होड़ से संरक्षण, ब्याज की नीची दर, 
सावंजनिक क्षेत्र से उपलब्ध सेवाओं और सामान का कम दाम, एक निर्धारित 
अवधि के लिए कर से मुक्ति और लाभ पर सामान्य या कम प्रभावशाली दर से 
कराधान | 
ये प्रलोभन इतनी उदारता से दिये जाते हैं कि सामान्य नियमों के अनुसार 
इन्हें नहीं दिया जा सकता। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक निर्णय का सहारा लेना 
होगा कि किसे विदेशी मुद्रा दी जायेगी और किसे ऋण मिलेगा--अव्सर यह 
ऋण रियायती दरों पर दिया जाता है--ओऔर किसे सार्वजनिक क्षेत्र से कम 
लागत पर सेवाएँ उपलब्ध होगी। अब क्योकि अक्सर यह भी पर्याप्त नहीं होत।, 
अतः अनेक प्रकार के नकारात्मक निमन्द्रणों का सहारा लेना पड़ता है ताकि यह 
निर्धारित किया जा सके कि किसको विनियोग करने और उत्पादन करने की 
अनुमति दी जायेगी, क्या और कहाँ उत्पादन करना होगा, और वह किस देश 
से पूंजीगत माल तथा उत्पादन के लिए आवश्यक अन्य साज-सामान का आयात 
करेगा । 
इस प्रकार एक विचित्र स्थिति का निर्माण हो जाता है। जबकि प्रत्येक 
व्यक्ति उद्यम को प्रोत्साहन देने की चर्चा करता है, और जबकि इस लक्ष्य को 
ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार के प्रलोभनों की व्यवस्था की जाती है, अधिकाश 
अफसरों को अपना अधिकाश समय और शवित उद्यमो को सीमित रखने अथवा 
रोकने में लगानी पड़ती है । यह एक ऐसी कार चलाने जैसी वात है, जिसका 
एक्सिलिरेटर पूरी तरह से दबा देने के साथ-साथ ब्रक भी लगा दिये गये हो । 
इस सम्बन्ध मे इस बात पर जोर देना महत्त्वपूर्ण है कि व्यावहारिक 
सीमाओं से आगे उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए उद्यम को नियन्त्रण में रखने 
के वास्ते एक विशाल प्रशासनिक निर्णयो पर आधारित नियम्तरणो की नौकर- 
शाही प्रणाली की आवश्यकता होती है। कुछ प्रतौभनों को समाप्त कर अथवा 
उनमें ढील देकर, इनमे कटौती की सम्भावना को घटाया जा सकता है और 
दाम सम्बन्धी नीतियों और अन्य नियन्त्रण के द्वारा प्रलोभनों और कटौतियों 
दोनों की व्यवस्था की जा स्रकती है ! 
परस्पर विरोधी नियन्त्रणो का व्यापक अस्तित्व यह प्रकट करता है कि अधिक 
नियन्तर्णों की आवश्यकता है और इनमें से अधिकांश नियन्त्रण ऐसे होगे जी 
अधिकारियों के विवेक पर और उनके निर्णयों पर आधारित होंगे। भिन्‍न स्थिति' 
में इनकी आवश्यकता नहीं होगी। यह बात विकास की दृष्टि से विशेष रूप से 
दुर्भाग्यपूर्ण है. कि दक्षिण एशिया के देशों मे योग्य और ईमानदार श्रशासको की 
कमी के रूप में सर्वाधिक गम्भीर अवरोध उत्पन्न हो गया है । 
जो बातें ऊपर कही गयी हैं उनके बारे में एक महत्त्वपूर्ण शर्त का उल्लेख 
करना भी आवश्यक होगा। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि विकसित देशों से अधिक 
दक्षिण एशिया के देशों को विवेक पर आधारित नियन्त्रणो और यदा-कदा ऐसे 
मियन्द्रणों की आवश्यकता होती है जो परस्पर विरोधी होते हँ--इसी प्रकार 
विकसित देशो ने अपनी अर्थव्यवस्था पर युद्ध के प्रभाव के परिणामस्वरूप ऐसे ही * 


प्रभाव का अनुभव किया था।” बुनियादी कारण उनकी गरीबी और विकास 
की कमी है, जो अपूर्ण बाजारों में प्रतिविम्बित होती है, जहाँ अवरोध ओर 
फालतू माल, माँग और पूर्ति के बीच सन्तुलन से अधिक सामान्य वात होते है ।* 

लेकिन यह बात भी इसी प्रकार निश्चित है कि विवेक पर आधारित इन 
नियन्त्रणों पर यह निर्भरता उस सीमा तक आवश्यक नही होगी जिस सीमा तक 
आज इसका सहारा लिया जा रहा है। यद्यपि योजनाओं में परिचालन सम्बन्धी 
नियन्त्रणों की साधारणतया उपेक्षा कर दी जाती है?"-.जो इस वात का प्रमुख 
कारण है कि योजनाओं को परिचालन के अन्तगंत वर्गीकृत नहीं किया जा 
सकता--- पर यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में प्रशासनिक विवेक पर आधारित 
नियन्त्रणों के इस अनावश्यक घिकास को साधारणतया आयोजन का सार समझ 
लिया जाता है। भारत में और उन अन्य देशों में भी जो 'समाजवादी समाज 
की स्थापना के प्रति वचनबद्ध हैं, किसो सरकार द्वारा विवेक पर आधारित 
नियन्त्रणों के प्रयोग को चिशेष रूप से 'समाजवादी' लक्षण समझा जाता है। यह 
एक ऐसी भ्रान्ति है, जिससे पश्चिम के वे लेखक अवसर सहमत रहते हैं, जो 
स्वयं को इस वात से आश्वस्त करने में सफल हो जाते है कि इन नियन्त्रणों का 
मूल 'माक्संवाद' में है। 

विदेशी मुद्रा की कमी साधारणतया सबसे बडा अवरोध होती है। अतः 
हमें इस बात पर आएचये नहीं करना चाहिए कि अधिकाशतंया अधिकारियों के 
विवेक पर आधारित परस्पर विरोधी नियन्त्रणों सहित नौकरशाही का विस्तार 
सबसे अधिक भारत, पाकिस्तान, वर्मा और इन्दोनेशिया में हुआ है। मलाया, 
फिलीपाइन और थाईलैण्ड में विवेक पर आधारित निर्णय के रूप में ऐसी व्यवस्था 
'नहीं है, लेकिन ये देश जो प्रलोभन देते हैँ, उदाहरण के लिए, नये कल-कारखानों 
के लिए करों से छूट, वे असाधारण रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय 
पर आधारित होते हैं । 

निजी व्यापार पर इस प्रकार व्यक्तिगत, प्रशासनिक, विवेक पर आधारित 
नियन्त्रण, निरंकुश शासन और अनावश्यक हस्तक्षेप की उस विरासत के रूप में 
मौजूद है, जो उपनिवेशी युग से पहले के युगो और उपनिवेशी युग से विरासत 
में मिली है । लेकिन जहाँ तकः सम्भव हो, सामान्य तथा अधिकारियों के निर्णय 
से मुक्त नियन्त्रणों का उपयोग न करना एक ऐसी बात है जिसके लिए इतिहास 
का यह हवाला पर्याप्त नही होगा और इससे अधिक स्पष्टीकरण की जरूरत 


बे 
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क 
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निजी व्यापार के आधुनिकीकृत क्षेत्र के ऊपर सरकारी नियन्तणों के एक 
विश्लेषण का यह खाका उस समय तक अत्यधिक अपूर्ण रहेगा, जब तक यह 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाने से हम बचते रहेगे : किसका लाभ ? निजी व्यापार पर 
सार्वजनिक नियन्त्रण की इस व्यवस्था का लाभ किसे मिल रहा है १४ 

इसके वाद हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अन्य देशों की तरह ही 
दक्षिण एशिया के देशो के व्यापारी भी सरकारी ह॒स्त्तक्षष और नौकरशाही 


202 विश्व नि्धनता की चुनौती 


हम लोग इस बारे में सब कुछ जानते हैं ।” यह निश्चय ही एक वैज्ञानिक के लिए 
बड़ा विचित्र दृष्टिकोण है। ' 
कम-विकसित संसार में सिंगापुर उन गिने-चुने स्थानों मे है, जहाँ भ्रष्टाचार 
से मुक्त सरकार ने प्रकट सफलता के साथ उस भ्रप्टाचार का मुकाबला किया, 
जो अन्य देशों की तरह ही सामान्य बात थी और जिसके बढ़ने के भी पूरे आसार 
थे। एशिया के सावंजनिक कर्मचारियों के मजदूर संघो के नेताओं की एक बैठक 
में सिभापुर के विदेश और श्रम मन्त्री एस० राजरत्नम्‌ ने बड़े साहसपरर्वेक अपने 
भाषण का शीर्षक : ब्यूरो सी वर्सेस क्लिपटोक सी'/ अर्थात्‌ 'तौकरशाही बनाम 
चोरशाही' बताया। भ्रष्टाचार पर विचार न करमे का अधिकांश अ्थंशास्त्रियों 
ने जो निषध कर रखा है, उसकी उन्होंने आलोचना की ! हर 
“पहु अत्यन्त आश्चयंजनक है कि एशिया और अफ्रीका के, विकांस की 
समस्याओ के बारे में अन्यथा अत्यधिक अच्छे अध्ययनों में भ्रप्टाचार के त्तथ्य 
के गम्भीरतापूर्वक उल्लेख से बचा गया है। यह बात नहीं है कि लेखकगण 
भ्रष्टाचार के अस्तित्व से परिचित न हो | तेकिन ऐसा सगता है कि भ्रप्टाचार 
के राजनीतिक स्थिरता और तेजी से आ्थिक विकास के प्रयत्न से सम्बद्ध होने 
की बात को पूरी तरह नही समझा गया हैं। यह भी हो सकता है कि इस विषय 
के गम्भीर अध्ययन से इसलिए बचा गया कि कही इससे एशिया के लोगो की 
भावनाओ की चोट न पहुंचे 7 
इसके धाद राजरत्नम मे उत अपवादजनंक लेखकों का उल्लेख किया, 
जिन्‍्होने भ्रध्टाचार के विषय पर बिचार किया था और यह कहा था कि यह 
विश्वास करना कि भ्रष्टाचार हानिकारक है, गर-वैज्ञानिक 'नतिकतावाद' है । _ 
“इन लोगों का तक॑ है कि नौकरशाहों को रिश्वत देना विकासशील देशो में 
नौकरशाही कुशलता, नवीकरण की प्रवृत्ति और तेजी से आधिक विकास को 
प्रोत्साहित करने में सहायक हो सकता है'***** (जिसके सम्बन्ध में राजरत्तम 
ने कहा) मुझे अभी तक इस बात का कोई आश्वासनदायक प्रमाण देखना शेष 
है कि भ्रष्टाचार आधथिक विकास मे सहायक होता है अभ्वा राजनीतिक स्थिरता 
को मजबूत बनाता है ।" 
उन्होने एक अन्य लेखक का उद्धरण देते हुए कहा : अर 
#४** "भ्रष्टाचार असंगत बातों का समूह नहीं है, वल्कि एक राजनीतिक 
प्रणाली है, जिसे सत्तारूढ़ व्यक्ति सह्य सुक्ष्मता से संचालित कर सकते हैं | 
/राजरत्नम ने इसका यह उत्तर दिया: 
यह कहना कि 'इसका संचालन सह्य सृक्ष्मता' से किया जा सकता है, 
उन तथ्यों के विपरीत बात है जो हम एशिया के बारे में जानते है। एक चोर- 
शाही अधिकाधिक भ्रष्टाचार मे प्रवृत्त होगी, चाहे सत्तारूढ ध्यकित इसे चार्ह 
«» भ्रयवा नही, और अन्ततः इसका परिणाम आधिक और राजनीतिक अव्यवस्था 
होगा। पिछले 20 वर्षों मे एशिया के समाजो का यही जीवन-चक्र रहा है।” . 
अर्थशास्द्रियो का भारी बहुमत भ्रष्टाचार के तथ्यों के प्रति जो उदासीमता 
दिखाता है, उसके एक विचित्र, विरोधाभास के रूप भे दक्षिण एशिया के देशों: , 
के साधारण शिक्षित लोग अत्यधिक दिलचस्पी दिखाते है ।* शायद ही कुछ 
अन्य मामले इस मामले की तरह समस्त 'शिक्षित” लोगों के मन-मस्तिष्क में 


हे 
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गहराई से पैठे हुए हों और यह बात उन लोगों के बारे में भी सही है, जो अन्य 
उष्टियों से नाममाद्त को सतर्क हैं। शायद ही कुछ अन्य मामलो पर इस प्रकार 
उत्तेजनापुर्वक बहस होती हो । जहाँ कहीं विचार प्रकट करने की स्वतन्त्वता है, 
जैसे भारत और फिलीपाइन में, समाचारपत्र भ्रष्टाचार के कथित मामलो के 
विस्तृत समाचार देते हैं। कुछ लोकप्रिय पत्रिकाएँ तो ये समाचार देने में बडी 
विशेषज्ञता प्राप्त कर चुकी हैं। कभी-कभी मुझे लगता है कि इन देशों में 
भ्रप्टाचार ने वही स्थान घना लिया है, जी समकालीन अमरीकी सभ्यता में सैक्स 
ओर जाति का है। 

जहाँ कही राजनीतिक विधानसभाएँ है, वहाँ इस मामले पर बहुत अधिक 
समय खच् किया जाता है और दिलचस्पी दिखायी जाती है। कभी-कभी 
भ्रप्टाचार विरोधी अभियान भी छेड़े जाते है। कानून बनाये जाते हैं, सतर्कंता 
संस्थाएँ स्थापित की जाती हैं, दुराचरण के मामलों की जाँच के लिए विशेष 
पुलिस-दल गठित किये जाते है। कभी-कभी अफसरों पर, जो अधिकाशतः 
निचले वर्गो के होते हैं, मुकदमा चलाया जाता है और उन्हे सजाएँ दी जाती है। 
और यदा-कदा किसी मन्त्री को इस्तीफा देना पडता है तथा यह ही देने के 
लिए कि भ्रष्टाचार का मुकाबला किस प्रकार किया जा सकता है, समितियाँ 
बनायी जाती हैं ) 

इन समस्त देशों में अपने विचार प्रकट करने की क्षमता रखने वाले लोग इस 
वात में विश्वास करते हैं कि भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, कि यह बढ 
रहा है, विशेषकर उच्चाधिकारियों और राजनीतिज्ञों मे, जिनमें विधानसभाओ 
और संसद के सदस्य तथा मन्त्री शामिल है। भ्रष्टाचार को रोकने के दिखावटी 
प्रयास और इस बात का जोर देकर उल्लेख कि भ्रष्ट लोगों के साथ वही व्यवहार 
किया जा रहा है, जो उनके साथ किया जाना चाहिए, लोगों के मन में उपेक्षापूर्ण 
उदासीनता के भाव को जन्म देता है। विशेषकर, इस दृष्टि से कि आखिर 
भ्रप्ठाचारं समाप्त करने के इन प्रयासों का बड़े लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। 
मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सिंगापुर का छोटा-सा द्वीप (राज्य) एक अपवाद 
है और इस क्षेत्र मे भ्रष्टाचार से मुक्त यही एक देश है । यह बात भी स्पष्ट है कि 
भ्रष्टाचार से मुक्ति के कारण वहाँ की सरकार मजबूत बनी है । 

प्रप्टाचार के धारे में लोगों के विश्वास और इन विश्वासों से सम्बन्धित 
भावनाएँ अपने-आपमें महत्त्वपूर्ण सामाजिक तथ्य है। इनके अपने कारण और अपमे 
प्रभाव भी हैं और ऐसा कोई कारण नही है कि इन्हें गहन अनुसन्धान का विपय 
न बनाया जाये। यही बात सार्वजनिक नीति सम्बन्धी उपायो पर भी लागू होती 
है : यह राजनीतिक, वैधामिक, प्रशासनिक और न्यायिक कारंवाइयों पर लागू 
होती है । दोनों प्रकार के सामाजिक तथ्यों की पुष्टि और विश्लेषण करना 
पर्याप्त आसान होना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक यथार्थ की सतह पर मौजूद हैं । 

भनुसन्धान का यह पहला कार्य होना चाहिए। दक्षिण एशिया के देशों में 
इस सम्बन्ध में सावंजनिक बहस पूरी तरह प्रकट और स्पष्ठ होने के कारण तथा 
इन सबमे अफवाहों का बड़ा स्थान होने के कारण भ्रप्ट आचरण के विभिन्‍न 
मामलों के तथ्यों का पता लगाना कठिन नहीं होना चाहिए। पर अधिक व्यापक 
अनुसन्धान कार्य का लक्ष्य सम्बन्धित देश में भ्रप्टाचार के स्वरूप और ब्यापकता 
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का पता लगाना और यह निर्पारित करना होना चाहिए कि आर्थिक जीवन के 
विभिन्‍न स्तरों ओर शाखाओं में यह किस सीमा तक घुस गया है। इसके अलावा 
प्रकट प्रवृत्तियों पर भी ध्यान देना चाहिए । जे 
इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जिस बुनियादी अनुसन्धान को आधार 
बनना है, वह अभी प्रायः हुआ ही नहीं है, जिससे यह वात स्पप्ट हो जाती है कि 
अध्येताओं ने इस निषेध को एक सीमा तक अंगीकार किया है। एशियन ड्रामा में 
भ्रष्टाचार के तथ्यों? के बारे मे जो कुछ कहा गया है, और इस संक्षेप में मैंने 
जिसका उल्लेख भी किया है, वह संसद की कारंवाई, समितियों की रिपोर्टों, 
समाचारपत्रों के व्यापक अध्ययन तथा इससे भी अधिक दक्षिण एशिया के जान- 
कार लोगी से वातचीत, जिनमें पश्चिम के व्यापारी भी शामिल हैं, तथा कुछ 
सीमा तक प्रत्यक्ष व्यक्तिगत प्रेक्षण पर आधारित है। 
दक्षिण एशिया के कुछ देशों में भ्रप्टाचार के आपेक्षिक स्तर का किसी 
मिश्चितता के साथ मूल्याकन करना फिलहाल सम्भव नही है। पर सब देशों में 
भ्रष्टाचार का स्तर बहुत ऊँचा है और पश्चिम के विकसित देशों और कम्युनिस्ट 
देशों की तुलना में इसका स्तर कही अधिक निविवाद रूप से ऊँचा है पश्चिम के 
देशों में संधुक्त राज्य अमरीका की भी शामिल किया गया है। स्वाधीनता के वाद 
दक्षिण एशिया के देशों में भ्रप्टाचार में वृद्धि हुई, विशेषकर उच्चाधिकारियों 
८030 में। लगता है कि प्रवृत्ति निरन्तर भ्रष्टाचार में वृद्धिकी ओर ' 
छू | 
जहाँ तक दक्षिण एशिया की सरकारों के प्रशासन की विभिन्‍न शाखाओं का 
सम्बन्ध है, यह बात साधारणतया स्वीकार की जाती है कि दक्षिण एशिया के सब 
देशों में सावंजनिक निर्माण विभाग ओर खरीद करने वाले सरकारी संग्रठने 
विशेष रूप से भ्रष्ट हैं ओर इस प्रकार रेल विभाग, आयात लाइसेंस तथा अन्य 
परमिट जारी करने वाले दफ़र और कर तथा सीमाशुल्क का मूल्यांकन और 
वसूली करने वाले विभाग भी इसी प्रकार भ्रप्ट हैं। भ्रष्टाचार न्यायालयों और 
विश्वविद्यालयों में भी फैल गया है । - 
सामान्य लोगों के मध्य कार्यकारण के रूप में प्रप्टाचार के फलस्वरूप अवाछित 
कार्यों ने जन्म लिया है। व्यापारी जोंग राजनीतिशों और ०च्चाधिकारियों में 
अप्टाचार फैलाने में विशेष रूप से सक्रिय हैं। सरकारी रिपोर्ट! और सार्वजनिक 
बहस जिस महत्त्वपूर्ण प्रश्न के बारे में मौन है, वह दक्षिण एशिया के देशों में 
बाजारों के लिए प्रतियोगिता करने वाले पश्चिम के व्यापारियों की भ्रष्टाचार 
फँलाने में भूमिका से सम्बन्धित है | पश्चिम के ये व्यापारी,इन देशों के उद्योगो 
में स्वतन्त्र रूप से अथवा स्थानीय कम्पनियों या सरकारों के साथ मिलकर पूँजी 
वितियोग भी करते हैं । रु 2 ु 
पश्चिम के व्यापार प्रतिनिधि कभी भी सार्वजनिक रूप से इस बात का 
उल्लेख नही करते, लेकिन में व्यक्तिगत रूप से यह कह सकता हैं कि निजी बात- 
चौत में वे इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि कुछ व्यापारिक सौदी 
को स्वीकार कराने के लिए उच्चाधिकारियों|और राजनीतिज्ञों कौ रिश्वत देना 
जरूरी होता है तथा अपने उद्योगों को बहुत अधिक बाधाओं और कशण्िनाइयों के 
बिना चलाने के लिए बड़े ओर छोटे अफसरों को रिश्वत देनी पड़ती है। , 
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ये लोग स्वयं अपने और दूसरी कम्पनियों के अनुभवों के बारे में स्पप्ट रूप 
से बातें करते है। इन लोगों का कहना है कि दक्षिण एशिया के देशों में व्यापार 
करने पर जो कुल लागत आती है, उसमें रिश्वत का कोई मामूली हिस्सा नहीं 
होता । यद्यपि शायद ही कोई विदेशी कम्पनी इस बात का दृढ़ नियम बना सके 
कि वह रिश्वत नही देगी। लेकिन यह स्पष्ट है कि रिश्वत देने की इच्छा की 
दृष्टि से केवल विभिन्‍न कम्पनियों के बीच ही नहीं बल्कि विभिन्‍न देशों के वीच 
भी बडा अन्तर है । 

पश्चिम के देशों में फ्रांस, अमरीका और विशेषकर पश्चिम जर्मनी की 
कम्पनियों के धारे में अवसर थह कहा जाता है कि व्यापारी सौदे करने के लिए 
उन्हे रिश्वत देने में कोई हिचकिचाहट नही होती । कहते हैं कि जापानी कम्पनियाँ 
रिश्वत देने के लिए इनसे भी अधिक तत्पर रहती हैं | दूसरी ओर मैंने यह कभी 
नही सुना कि कम्युनिस्ट देशों के वाणिज्य संगठनों ने किसी व्यक्ति को रिश्वत 
देने का प्रस्ताव किया अथवा रिश्वत दी। यह व्यापक राय दक्षिण एशिया की 
सामाजिक भावमभूमि का अंग बन गयी है। यह उसी प्रकार भावभूमि का अंग बन 
गयी है, जिस प्रकार भ्रष्टाचार सम्बन्धी चर्चा की अन्य बाते। अनुसन्धान के 
द्वारा ही इस बात को प्रमाणित किया जा सकता है कि किस सीमा तक ये वातें 
वास्तविक वाणिज्य सम्बन्धी व्यवहार को प्रकट करती हैं । 

पश्चिम की सरकारों भर विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने 
जी अनुदान दिये है, वे अक्सर व्यापक भ्रप्टाचार के कारण बर्बाद हो गये हैं। यह 
बात लाओस, दक्षिण विएतनाम, थाईलैण्ड भीर यहाँ तक कि फिलीपाइन पर भी 
लागू होती है। यह वात सब लोग णानते हैं और भ्रमरीका की स्पष्ट परम्परा के 
अनुसार इस आशय के समाचार केवल अखबारों में ही नही छपे, बल्कि संसद 
द्वारा की गयी जाँच में भी इनका उल्लेख हुआ | 

प्रकट रूप से यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास 
बेक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप और संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठन समग्र दृष्टि 
से भ्रष्ट लोगों के हाथो में खेलने से बचे रहे है। लेकिन जब जिन्स के रूप में 

सहायता दी गयी तो यदा-कदा यह भी देखा गया कि यह जिन्स अपने गन्तव्य पर 
पहुँचने के बजाय काले बाजार मे पहुँच गयी। विशेष रूप से विश्व बंक ने इस 
ओर अपने प्रभाव का अधिकाधिक इस्तेमाल किया है कि उसके ऋणो का उपयोग 
से की 8240; करने वालों के मध्य उचित प्रतियोगिता बनाये रखने के लिए 
कया जाये। 


प्रेप्टाचार के किस्सों, राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक दृष्टि से लोक- 
प्रिय विश्वासों और भावनाओ की गूंज, अनेक देशो में भ्रष्टाचार की वास्तविक 
व्याप्ति और वर्तमान भ्रवृत्तियाँ ऐसे सामाजिक तथ्य है, जिनका स्पष्टीकरण 
दक्षिण एशिया की अन्य परिस्थितियो के सन्दर्भ में सामान्य रूप में दिया जाता 
चाहिए ॥४१ है 

भ्रप्टाचार बुनियादी तौर पर नरम राज्य की एक विशेष अभिव्यक्ति के 
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अलावा अन्य कुछ नहीं है, जिसकी ऊपर परिभाषा दी गयी है और जिसकी 
सामान्य ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि को भी मैंने प्रस्तुत किया है। नरम राज्य की 
साधारण परिस्थितियाँ भ्रप्टाचार को सम्मव बनाती है, जबकि चक्राकार कार्य- 
कारण सम्बन्धों का समग्र प्रभावों सहित बह असर होता है कि ये समस्त देश 
नरम राज्य ही बने रहते हैं । 

इस संक्षिप्त विवरण मे केवल एक ही मुद्दे पर जोर दिया जायेगा। 
इन देशो में जीवन के एक स्वरूप के रूप में भ्रप्टाचार से लोकाचार का यह 
अन्तर प्रकट होता है कि कहाँ, केव और कंसे व्यक्तिगत लाभ उठाया जा 
सकता है । जब एक ओर कम-विकसित देशों में उचित लाभ के उद्देश्य और 
वाजार के आचरण को जीवन के उस क्षेत्र में---अर्थात्‌ व्यापार के क्षेत्र में--प्र्ते 
करना कठिन हुआ है, जिसमे इसका संचालन विकसित देशो में होता है, तो 
दूसरी ओर उस क्षेत्र में जहाँ विकसित देशों में व्यक्तिगत लाभ की इच्छा को 
समाप्त कर दिया गया है, इसे समाप्त करना उसी प्रकार कठिन साबित हुआ है। 
यह दूसरा क्षेत्न सावेजनिक जिम्मेदारी और ज्षत्ता का है । 

दोनों अन्तर एक-दूसरे के के हैं तया कुछ सीमा तक इनसे एक-दूसरे को 
सहायता मिलती है। वस्तुतः ये पूंजीवाद से पहले के परम्परागत समाज के 
अवशेप है। जहाँ कही वाजार नही है और जहां कही ये अत्यधिक अएूर्ण रूप से 
मौजूद है, वहाँ व्यापकतम अर्थों मे 'ताल्लुकात' के स्थान पर कोई दूसरी व्यवस्था 
करनी होगी। 'एकाधिक जाति वाले समाजों मे' इसका अभिप्राय वफादारी का 
विभाजन होता है और, विशेषकर, पूरे समाज के प्रति, चाहे यह स्थानीय स्तर 
पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, वफादारी नही रह जाती । 

व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा “समुदाय! के (इस शब्द का प्रयोग दक्षिण 
एशिया में प्रचलित अर्थो में किया गया है) लाभ के लिए किसी भनन्‍्ती, ससद 
सदस्य, विधानसभा सदस्य अथवा किसी उच्चाधिकारी की सत्ता कहीं अधिक 
उपयोगी हो सकती है क्योंकि कोई लाइसेंस प्राप्त करने अथवा व्यापारिक सोदा 
करने के लिए उनकी सहमति अथवा सहयोग की आवश्यकता होती है। अथवा 
यह सहयोग किसी ऐसे मामूली से वलक का भी हो सकता है, जो किसी अर्जी पर 
कारेबाई में विलम्ब कर सकता है अथवा इसे रोक सकता है। यह बात रेल यात्रा 
के लिए टिकट देने अथवा रेल पटरी पर बने फाठक को तत्परवा से खोलने के 
ऊपर भी लागू होती है। है है 

दक्षिण एशिया में भ्रष्टाचार की मौजूदगी का स्पप्टीकरण देते समय 
भरम्परागत समाज की विरासत को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। लेकिन 
एक सिद्धान्त के रूप से यह सामाजिक साख्यिकी के क्षेत्र तक ही सीमित है । 
अ्रष्टाचार मे निरन्तर वृद्धि का, जिसके बारे में अक्सर समाचार दिये जाते है, 
गतिशील अर्थो से स्पष्टीकरण दिया जाता चाहिए। श्रप्टॉचार मे वद्धि ने 
इन्दोनेशिया को भ्रप्टाचार से अधिकाशतया मुक्त देश से बदलकर, जो यह 
उपनिवेशी काल. में था, हाल के वर्षों में पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया है। 
स्वाधीनता के युग में प्रायः जो कुछ हुआ है, उसने भ्रष्टाचार को अधिक प्रोत्साहन 
और कही अधिक अवसर दिया है। यह बात राजनीतिज्नो और बडे अधिकारियों 
के बीच व्याप्त बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी पर, लागू होती है और यह रिश्वत- 
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खोरी निचले स्तरों पर मामूली रिश्वत का रूप धारण किये हुए है। 

दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में स्वाधीनता प्राप्ति और उपनिवेशी 
शासन से स्वशासन में संक्रमण से पहले बड़े पैमाने पर उथल-पुथल हुई । इसके 
साथ ही सर्वप्रथम राजनीतिज्ञ अपनी सत्ता के कारण महत्त्वपूर्ण बने। स्वाधीनता 
के बाद उपनिवेशी देशों के अफसरो के बड़ी संख्या में अपने देश वापस लौट जाने 
से दक्षिण एशिया के नव-स्वतन्त्र देशों में ऐसे गिने-चुने थोग्य प्रशासक ही रह गये 
जिन्हें पश्चिम के कड़े मानदण्डी के अनुसार कार्यकुशल कहा जा सकता है । यह 
कमी फिलीपाइन, भारत और श्रीलंका की तुलना मे इन्दोनेशिया, बर्मा और यहाँ 
तक कि पाकिस्तान में भी अधिक' व्यापक और अधिक हानिकारक (सिद्ध हुई। 
वास्तविक आय की दृष्टि से अधिकारियों के बेतनों मे निरन्तर गिरावट की प्रवत्ति, 
और यह गिरावट निचले और मध्यम दर्जे -के कर्मचारियों के वेतन मे भी आयी 
एक दूसरा निर्णायक परिवर्तन सिद्ध हुई । 

इसके साथ ही' बडे पमाने पर प्रशासनिक निर्णय पर आधारित नियन्त्रणों को 
अपनाने के कारण, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके है, प्रशासन से' बहुत अधिक 
अपेक्षाएँ की जाने लगी | ये नियन्त्रण भ्रष्टाचार को स्वतः जन्म देते हैं। भ्रष्टाचार 
का प्रसार भ्रप्ट राजमीतिज्ञों और बेईमान अधिकारियों तथा उनके ग्राहको, 
विशेषकर व्यापारियो, के मध्य इन नियन्त्रणों को कायम रखने और बढ़ाने के 
लिए निहित स्वार्थ का निर्माण करता है। 

इसके साथ ही पश्चिम के निजी कोषों का धत भी कम-विकसित देशों में 
लगता है और उनका व्यापार भो यहाँ होता है, पर जिस पर अब पश्चिम के 
सम्बन्धित देशों के अधिकारियो का नियन्त्रण नही होता। बह्विटेन और हालैण्ड के 
उपनिवेशीं में अधिकाशतया थे अधिकारी भ्रष्ट नही थे और पश्चिम के व्यापारियों 
के ऊपर कुछ सीमा तक इनका अंकुश रहता था । लेकिन अब नियन्त्रण स्थानीय 
राजनोतिज्ञों और अधिकारियों के हाथो मे है, जिन्होंने ऐसी ईमानदारी का 
अ्रदर्शन नही किया है । 

इसी प्रकार साधारणतया चक्राकार कार्यकारण सम्बन्ध मौजद रहता है 
जिसका भ्रष्टाचार के ऊपर सामूहिक प्रभाव पड़ता है। 'परिष्कृत' लोगो के लिए 
यह स्थिति इस विचार के अनुसार तकंसम्मत बने सकती है कि किसी भी 
“विकासशील देश” में भ्रष्ठाचार से बचा नही जा सकता । इसके परिणामस्वरूप 
दूसरे लोगो की कठिनाइयों के प्रति उदासीनता का भाव फेलता है और रिश्वत 
द्वेने और लेने के प्रति प्रतिरोध कम हो जाता है । 

: व्यापक भ्रष्टाचार की जानकारी और ऊपर वर्णित इस भावना का, कि 
अपराधियो को दण्ड देने के लिए प्रभावशाली कारंवाई नही की जावी, विशेषकर 
उन लोगों के विरुद्ध यह कारंबाई नही की - जाती जो सर्वोच्च पदों पर आसीन 
है, एक प्रभाव, यद्यपि एकमात्र प्रभाव नही, यह हुआ कि दूसरे के कंप्टों के प्रति 
उदासीनता को विशेष रूप से सहारा मिला ।* यह स्थिति एक ऐसे राष्ट्रीय 
नेता को भी इस सीमा तक हतोत्साहित कर सकती थी, जो स्वयं भ्रष्ट न हो और 
जो भ्रष्टाचार की व्यापकता को जानता हो, कि वह सरकार तथा प्रशासन में 
व्याप्त भ्रष्टाचार को अधिक साहसपूर्वक और -विधिवत्‌ समाप्त कर डालने के 
अयासो का प्रतिरोध करने लगे। ऐसा लगता है कि जवाहरलाल नेहरू के सम्बन्ध 


208 विश्व निर्धनता की घुनौती 


में ऐसा ही हुआ । 

“पिल्ला-चिल्लाकर केवल यह कहना कि हर ध्यवित भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार 
के वातावरण का निर्माण करता है। लोग यह अनुभव करने लगते हैं कि वे 
प्रप्टाचार के वातावरण में रह रहे हैं और इस क्लारण वे स्वयं भ्रप्ट ही जाते हैं । 
एक सामान्य व्यक्ति अपने-आपसे कहता ' है : 'ठीक है अगर हर आदमी भ्रप्ट 
दिखायी पडता है, तो मैं भी भ्रप्ट क्यो न बनूं ।' यही वातावरण तैयार करने का 
प्रयास किया जा रहा है और यह नही होने देना चाहिए ।”” 

भ्रष्टाचार के बारे मे जो किस्से प्रचारित होते हैं उनके तात्कालिक प्रभाव 
का यह विश्लेषण सम्भवतः सही है । लिकिन नेहरू का यह व्यावहारिक निष्कर्ष 
कि उन्हें उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी जबर्दस्त व्यक्तिगत सत्ता 
का इस्तेमाल नही करना चाहिए और इस भ्रप्टाचार के विरुद्ध दूरगामी कार्रवाई 
करने की जो आवाज उठायी जा रही है उसे स्वीकार कर कारंवाई नहीं करनी 
चाहिए, सम्भवत उनकी एक ग्रम्भीर गलती थी और उनके अनेक मित्रों ने यह 
बात उनसे कही भी । ह 


जेंसाकि ऊपर कहा जा चुका है, भ्रप्टाचार की समस्या के बारे में यह कहकर 
कि यह महत्त्वपूर्ण विषय नही है, तत्सम्वन्धी अनुसन्धान की उपेक्षा करने के 
अवसरवादी प्रयास ओर दक्षिण एशिया की वर्तमान परिस्थितियों में विकास के' 
लिए भ्रष्टाचार की तथाकथित उपयोगिता गलत घारणाएं हैं । मेरा विश्वास है 
कि यह विचार--जिसके समर्थेतर में कार्यकारण सम्बन्धों के रूप में कोई भी मान्य 
विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया गया है---पूरी तरह से गलत है और यह बात 
स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार विकास के लिए अत्यधिक हानिकारक है ।** 

कम-विकसित देशों में जो साधारण परिस्थितियाँ हैं और जो इन्हें नरम 
राज्य बनाती हैं, भ्रष्टाचार उसका एक अनिवार्य अंग्र है । यह एक बड़ा निषेध है 
और सामाजिक अनुशासन को बढ़ाने के समस्त प्रयासों के मार्ग में गम्भीर बाधाएँ 
प्रस्तुत करता है। भ्रष्टाचार से केवल राजनीतिजञ और अधिकारी ही नही, बल्कि 
व्यापारी भी और वस्तुत. समस्त आबादी प्रभावित है | 

भ्रष्टाचार समस्ते आयोजन और योजनाओं के लक्ष्मों को पूरा करने में 
तकेंहीतता के तत्त्व का समावेश कर देता है, क्योंकि भ्रष्टाचार विकास प्रक्रिया 
को अथवा इसके वास्तविक मार्ग को इस प्रकार प्रभावित करता है कि यह अपने 
मार्ग से विचलित हो जाता है। यदि ऐसे किसी प्रभाव की पूर्वे-कल्पना की जाती 
है तो उससे योजना की व्यापकता सीमित हो जाती है । 

सार्वजनिक जिम्मेदारी के पद का अनुचित लाभ उठाने का एक सामान्य 
तरीका बाधा डालना और विलम्ब करना है । इस प्रकार भ्रष्टाचार निर्णय लेने 
और इसे हर स्तर पर लागू करने की प्रक्रियाओ के मार्ग मे बाधा डालता है। 
इसके कारण बेईमान अफसरो को नियन्त्रण में रखने की आवश्यकता बढ़ती है 
और ईमानदार अधिकारी निर्णय लेने से हिचकिचाता है। दोनों स्थितियों में 


प्रशासन बाधाजनक और धीमा ही जाता है ।' 
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प्रशासन की प्रक्रिया को धीमा बनाने और सत्ता के तर्कसंगत वितरण के 
सार्ग मे बाधा डालने में भ्रष्टाचार दक्षिण एशिया में विशेष रूप से सहायक बना 
कै जाटाँ एक शोरए क्र एपफ्ासकों की क्री के स्यौर उसके साथ ही, दूसरी ओर, 

० 0 «.. «६ -:' * करने की प्रधुत्ति है, जो 

की आवश्यकता को बढ़ा 
देते हैं । 

जब इन देशों में “आवश्यकता से अधिक व्यापक नौकरणशाही व्यवस्था' को 
उपनिवेशी युग की देन कहा जाता है, तो यह केवल आशिक सच्चाई ही होती 
है। भ्रप्ठाचार बढ़ाने की प्रवुत्ति को ही इसका अधिकांश दोप दिया जाना 
चाहिए। जब पश्चिम के अत्यधिक कुशल प्रशासनिक विशेषज्ञ भी इस सम्बन्ध 
का उल्लेख नही करते! तो यह उस अवेज्ञानिक राजनय का एक अंग होता है, 
जिसकी मैंने इस पुरी पुस्तक मे आलोचना की है । 

पर भ्रष्टाचार का इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव सरकार की स्थिरता 
को खतरा पहुंचाना है। नई सरकारों को ऐसा परम्परागत समाज विरासत में 
मिला, जिसमे वफादारियाँ विभाजित थी । इन सरकारों फे विकास के प्रयासों भे 
इस विभाजन को समाप्त करने के लिए लोगों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने 
का प्रयास भी शामिल हीना चाहिए । लेकिन भ्रष्टाचार, और व्यापक भ्रष्टाचार 
की जानकारी, राष्ट्रीय सु दबा के प्रयासों मे बाधक वनते है और, चिशेषरूप से, 
सरकार के प्रति सम्मान और निष्ठा में कमी आाती है। 

दक्षिण एशिया की कोई भी सरकार तव त्षक अपना दृढ़ नियन्तेण कायम 
नही रख सकती जब तक वह अपनी आवाज उठाने की क्षमता रखने वाले वर्मी 
को इस बात से आश्वस्त न कर दे कि सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार की समाप्त 
करने की प्रभावशाली कारंवाई की जा रही है। यह एक तथ्य है कि एशिया में 
--उदाहरण के लिए, पाकिस्तान और बर्मा मे तथा दक्षिण एशिया के वाहर चीन 
मे--जहाँ कहो किसी शासन की समाप्ति हुई, राजनीतिज्ञों और प्रशासको की 
पघ्रप्टता और उसके परिणामस्वरूप व्यापारियों और जन-सामान्य मे व्यापक रूप 
से गैर-कानूनी तरीकों से काम करने की प्रवृत्ति एक बडा और अक्सर निर्णायक 
कारण रही ॥५ आज दक्षिण एशिया की प्रत्येक सरकार के झिए भ्रष्टाचार फे 
विरुद्ध प्रभावशाली कदम उठाना शब्दशः: आत्मरक्षा का एक प्रश्न है । 


ऊपर जो वातें कही गयी हैं पे दक्षिण एशिया के विशाल कम-विकसित 
संसार सम्बन्धी मेरे प्रेक्षणों पर आधारित हैं। लेटिन अमरीका के देशों में अतीत 
की विरासत ने भिन्‍न रूप घारण किया है। के 

फिर भी, और ग्रद्मपि कोई विस्तृत सर्वेक्षण उपलब्ध नही है, मैंने इन देशों 
में जो कुछ देखा है और जो कुछ पढा है, उससे मुझे यही आभास मिलता है कि 
कुछ बअतिरेकों को छोड़कर, अन्तिम परिणाम लेटिन अमरीका में भी दक्षिण 
एशिया जैसा ही रहा: व्यापक और समग्र दृष्टि से निरन्तर बढता हुआ 
अ्रप्टाचार। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि--एक नरम राज्य रही और आज भी है। 
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दक्षिण एशिया की तुलना में लेटिन अमरीका में विदेशी शासतत कहीं सम्बे अरसे 
तक और अधिक 2४ | रहा। और यहाँ शासन करने वाले यूरोप के देशों की 
असनिक सेवाओं का इसके ऊपर किसी उल्लेयनीय सीमा तक बाघाजनक प्रभाव 
नही पडा । 

भ्रप्टाचार के बारे में सामान्यतया जिन बातों पर विश्वास किया जाता है 
ओर जिनके बारे में बहुत से किस्से प्रचारित हैं, वे समान रूप से प्रभावशाली हैं। 
सहाँ स्थिति ओर अधिक उत्तेजनापुर्ण है, पर्योकि यहाँ भ्रप्टाचार का विदेश थे; 
प्रभावों से कही अधिक सम्बन्ध है और इसका सबसे अधिक सम्बन्ध संयुक्त राज्य 
अमरीका के प्रभाव से है। प्रप्टाचार के प्रभावों फे सम्बन्ध में इसके कारणों की 
तुलना में कही अधिक समानताएं हैं । 

साथ ही, अनेक व्यक्तिगत कोटियों और अन्तरों सहित, अनेक बातें ऐसी हैं 
जी संसार के सव कम-विकसित देशों के बारे में सच्ची दिखायी पड़ती हैं) अफ़ीका 
के अधिकांश नव-स्वतन्त्र देश बडी तैजी से व्यापक भ्रध्टाचार के गत॑ में ग्रिर गये, 
क्योकि शिक्षित लोगो के नये उच्च वर्ग समरृही के लिए आजादी के युग में अपनी 
सत्ता का अनुचित लाभ उठाने का प्रतोभन त्याग देना सम्भव ने हो सका । 

नरम राज्य और भ्रप्टाचार की सच्चाई जानने के लिए व्यापक भौर गहन 
अनुसन्धान के निषेध को समाप्त करने की मेरी माँग कम-विकप्तित संसार के 
इन हिस्सो के बारे में भी उसी प्रकार मोजूद है। जब तक हम अर्थशास्त्रियों को 
यह पता नहीं घलेगा कि जीवन के इन तथ्यों की क्या सच्चाई है तो हम इन देशों 
की परिस्थितियों को सही ढंग से नहीं समझ सकेंगे और इनके लिए तकँसंगत 
विकास सम्बन्धी नीतिमाँ निर्धारित मही कर सकेंगे। इस जानकारी के अभाव में 
हम पहले की तरह दी पूर्वाग्रहग्रस्त दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण के अनुसार 
इन देशों की विकास की समस्याओं पर विचार करते रहेंगे। दूसरे महायुद्ध के 
उप ई दृष्टिकोण को सिद्धान्त के आधार पर आलोचना अध्याय-। से अस्तुत की 
गयी है। 


इस अध्याय में अब तक कही बावों और प्री पुस्तक में जी स्थापना करने 
का प्रयास किया गया है और जिसे एशियन ड्रामा में अधिक विस्तार से प्रमाणित 
और विकसित किया गया है, उसका उद्देश्य तथ्यों और तथ्यगत सम्बन्धों को 
आधुनिकीकरण के आद्शों पर विचार की दृष्टि से स्थापित करना है। मुल्य 
सम्बन्धी मान्यताओं के रूप में इनके उपयोग की दृष्टि से इन्हें स्पष्ट रूप से 
व्यक्त किया गया है और इनके लक्ष्यों को भी व्यक्त किया गया है। इस प्रकार 
सामाजिक यथाथे का जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके आधार पर तकेसम्मत नीति 
सम्बन्धी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं ओर ये निष्कर्ष निकालने में भी तथ्यों के 
बारे सें उपलब्ध ज्ञान सहित मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं को सामने रखा जाता हैं। 
जो व्यक्ति यथार्थ को भिन्‍न तरीके से देखता है उसे अपने इस भिन्‍न दृष्टिकोण 
और अपनी मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं का उल्लेख करना होगा और किन कारणों 
से प्रेरित होकर उसने इन दृध्टिकोणों और मूल्य सम्बन्धी मान्यताओ को अपनाया, 


नरम राज्य 2]] 
यह स्पष्ट करना होगा। 'दिलचस्पीरहित' अथवा “तटस्थ' दृष्टिकोण तकंसम्मत 
कारणों से सम्भव नही है ।# 
यह एक तथ्य है कि पश्चिम के विकसित देशों में कम-विकसित देशों की 
तुलना में आधुनिकीकरण के आदर्शों को कहीं अधिक व्यापकता से साकार कर 
लिया गया है। एक 'कठोर' और '“'सशकत' राज्य के भीतर, जहाँ भ्रष्टाचार के 
महत्त्व को बहुत अधिक कम कर दिया जाता है, आथिक, सामाजिक और राज- 
नीतिक जीवन का विकास होता है। यह बात सके डिनेविया के छोटे प्रोटेस्टेट देशों 
हक बह मे विशेष रूप से सही है और यह बात ब्रिटेन और हालंण्ड पर भी लागू 
वाह। 
एक दृष्टि से यह कहना सच है कि हमने अपने विश्लेषण के लिए जो दृष्टिकोण 
चुना है वह पश्चिमी दृष्टिकोण है। यदाकदा इस बात को आलोचना के रूप मे भी 
प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह आलोचना न तो सही है और न ही उचित मूल्य 
सम्बन्धी मान्यताओं के रूप में आधुनिकीक रण के जिन आदर्शों को चुना गया है, वे 
कही अधिक बुनियादी दृष्टि से स्पष्ट रूप से' तकंसंगत है, यदि हमारा लक्ष्य विकास 
करना है। इन्हे पश्चिम के देशों में अधिक सीमा तक व्यवहार में लाया जा चुका 
है, इस बात को भी प्रकट करता है कि ये देश अधिक विकसित भी है । जब कम- 
विकसित देशों ने वस्तुत: अपने लिए विकास के लक्ष्यों के रूप में इन आदर्शों को 
चुना, तो इसका कारण यही' था के उन्होंने इन आदर्शो को विकास' के लिए तकी- 
सम्मत समझा । इनका चुनाव इस कारण नही किया गया कि ये पश्चिम के है । 
अपने आकार और पश्चिम के विकसित संसार तथा कम-विकसित संसार के 
समस्त सम्बन्धों के व्यावहारिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, यह बात कही 
जानी चाहिए कि संयुक्त राज्य अमरीका कानून प्रणाली, कानून के पालन और 
कानून को लागु करने के सम्बन्ध में ऐसे लक्षण प्रदर्शित करता है, जो इसे कुछ 
दुष्टियों से कम-विकसित देशों की स्थिति के अधिक निकट ले जाते है। इस 
प्रकार अमरीका उत्त र-पश्चिम यूरोप के देशो की तुलना में कम-विकसित देशों के 
कही अधिक समीप पहुँच जाता है; यद्यपि संयुक्त राज्य अभरीका केम-विकसित 
देशों की स्थिति से बहुत दूर है और उसकी आधिक, सामाजिक, राजनीतिक और 
विचारधारा सम्बन्धी पृष्ठभूमि बहुत भिन्‍न है । 25 वर्ष से भी अधिक समय पहले 
“एन अमेरिकन डीलेमा' के लेखन के समय और अमरीकी आदर्शो सम्बन्धी इस 
पुस्तक के पहले अध्ष्याय की रूपरेखा तैयार करते समय, मैंने संयुक्त राज्य अमरीका 
की विचित्र कानूती परम्परा पर अनेक अनुभागों में सामान्य दृष्टिकोणों से 
विचार किया ।४7 अपनी इस आरशम्भिक पुस्तक का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना 
चाहता हूँ क्योकि प्रस्तुत पुस्तक में इस विपय को इस प्रकार विकसित और प्रति- 
पादित नही किया जा सकता। 
अमरीका के लोग, कम-विकसित देशों के लोगी की तरह लेकिन उत्तर- 
पश्चिम यूरोप के देशों के लोगों के विपरीत, अपने कानूनों मे ऐसे आद्शों को 
स्थान देते है, जिन्हें संयुक्त राज्य अमरीका : में कभी भी प्रभावशाली ढंग से लागू 
नहीं किया गया। और यह कार्य अक्सर होता है। संयुक्त राज्य अमरीका में 
प्रशासन कभी भी बहुत अधिक प्रभावशाली नही रहा । इसके बावजूद अथवा इत 
बातो के रहते इस देश ने वड़ी तेज गति से आधिक उन्नति की। यह उन अनेक 
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दक्षिण एशिया की तुलना मे लेटिन अमरीका में विदेशी शासन कही सम्वे अरसे 
तक और अधिक ५2208 ग रहा। और यहाँ शासन करने बाले यूरोप के देशों की 
असनिक सेवाओं का इसके ऊपर किसी उत्तेयनीय सीमा तक बाधाजनक प्रभाव 
नही पड़ा । 

भ्रप्टाचार के बारे में सामान्यतया जिन बातों पर विश्वास किया जाता है 
और णिनके बारे में बहुत से किस्से प्रचारित हैं, वे समान रूप से प्रभावशात्ती हैं। 
यहाँ स्थिति और अधिक उत्तेजनापूर्ण है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार का विदेश के 
प्रभावों से कही अधिक सम्बन्ध है और इसका सबसे अधिक सम्बन्ध संयुक्त राज्य 
अमरीका के प्रभाव से है। भ्रप्टाचार के भ्रभावों के सम्बन्ध में इसके कारणों की 
तुलना में कही अधिक समानताएं हैं । 

साथ ही, अनेक व्यक्तिगत कोटियों और अन्तरों सहित, अनेक बातें ऐसी हैं 
जो सस्तार के सब कम-विकसित देशों के बारे में सच्ची दियायी पड़ती हैं। अफ्रीका 
के अधिकाश मव-स्वतन्त्र देश बडी तेज़ी से व्यापक भ्रष्टाचार के गे में गिर गये, 
क्योकि शिक्षित लोगो के नये उच्च वर्ग समूहों के लिए आजादी के युग में अपनी 
सत्ता का अनुचित लाभ उठाने का प्रतोभन त्याग देता सम्भव ने हो सका । 

नरम राज्य और भ्रष्टाचार की सच्चाई जानने के लिए व्यापक और गहन 
अनुसन्धान के निषेध को समाप्त करने को मेरी माय कम-विकसित संसार के 
इन हिस्सों के बारे में भी उसी प्रकार मौजूद है। जब तक हम अर्थशास्त्रियों की 
यह पता नहीं चलेगा कि जीवन के इन तथ्यों की क्या सच्चाई है तो हम इन देशों 
की परिस्थितियों को सही ढंग से नही समझ सर्कंगे और इनके लिए तकसंगत 
विकास सम्बन्धी नीतियाँ निर्धारित नही कर सकेंगे । इस जानकारी के अभाव मे 
हम पहले की तरह ही पूर्वाग्रहग्रस्त दूसरे महायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण के अनुतार 
इन देशों की विकास की समस्याओं पर विचार करते रहेंगे । दूसरे महायुद्ध के 
5 हे दृष्टिकोण की सिद्धान्त के आधार पर आलोचना अध्याय-! मे प्रस्तुत की 
गयी है। 


इस अध्याय मे अब तक कही बातों और पूरी पुस्तक मे जो स्थापना करने 
का प्रयात किया गया है और जिसे एशियन ड्रामा मे अधिक विस्तार से प्रमाणित 
और विकसित किया गया है, उसका उद्देश्य तथ्यों और तथ्यगत सम्बन्धों को 
आधुनिकीकरण के आदर्शों पर विचार की दृष्टि से स्थापित करना है | मृल्य 
सम्बन्धी मान्यताओं के रूप में इनके उपयोग की दृष्टि से इल्हें स्पष्ट रूप से 
व्यक्त किया भगा है और इनके लक्ष्यों को भी व्यकत किया गया है। इस प्रकार 
सामाजिक यथार्थ का जी ज्ञान प्राप्त होता है, उसके आधार पर तकेसम्मत नीति 
सम्बन्धी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और ये निष्कर्ष निकालने में भी तथ्यों के 
बारे में उपलब्ध ज्ञान सहित मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं की सामने रखा जाता हैं। 
जो व्यक्ति यथार्थ को भिन्‍न तरीके से देखता है उसे अपने इस भिन्‍न दृष्टिकोण 
और अपनी मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं का उल्लेख करना होगा और किन कारणो 
से प्रेरित होकर उसने इन दृध्टिकोणों और मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं को अपनाया, 
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यह स्पष्ट करता होगा। 'दिलचस्पीरहित' अथवा तटस्था दुष्टिकोण तर्कंसम्मतत 
कारणों से सम्भव नही है ॥४९ 
यह एक तथ्य है कि पश्चिम के विकसित देशों मे कम-विकृसित देशो की 
तुलना भे आधुनिकीकरण के आदश्शों को कहीं अधिक व्यापकता से साकार कर 
लिया गया है। एक 'कठोर' और 'सशकत' राज्य के भीतर, जहाँ भ्रप्टाचार के 
महत्त्व को बहुत अधिक कम कर दिया जाता है, आधथिक, सामाजिक और राज- 
नीतिक जीवन वग विकास होता है। यह चात स्कंडिनेविया के छोटे प्रोटेस्टेंट देशों 
के बारे मे विशेष रूप से सही है और यह वात प्रिटेन और हालष्ड पर भी लागु 
। 
एक दृष्टि से यह कहना सच है कि हमने अपने विश्लेषण के लिए जो दुष्टिकोण 
चुना है बह पश्चिमी दुप्टिकोण है। यदाकदा इस बात को आलोचना के रूप में भी 
प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह आलोचना न तो सही है और ने ही उचित । मुल्य 
सम्बन्धी मान्यताओं के रूप में आधुनिकीफरण के जिन आद्शों की चुना गया है, ने 
कहीं अधिक बुनियादी दुष्टि से स्पप्ट रूप से तकेसंगत हैं, यदि हमारा लक्ष्य विकास 
करना है। इन्हे पश्चिम के देशों मे अधिक सीमा तक व्यवहार में लाया जा चुका 
है, इस बात को ही प्रकट कर्ता है कि ये देश अधिक विकसित भी है । जब कस- 
विकसित देशों ने चस्तुत: अपने लिए विकास के लक्ष्यों के रूप में इस आदर्शों को 
चुना, तो इसका कारण यही था के उन्होंने इन आदर्शों को विकास के लिए तकें- 
सम्मत समझा । इनका चुनाव इस कारण नहीं किया गया कि ये पश्चिम के हैं । 
अपने आकार और पश्चिम के विकसित संसार तथा कम-विकसित संसार के 
समस्त सम्बन्धों के व्यावहारिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, यह बात कही 
जानी चाहिए कि संयुक्त राज्य अमरीका कापून प्रणाली, कानून के पालन और 
कानून को लागू करने के सम्बन्ध में ऐसे लक्षण प्र्दाशित करता है, जो इस कुछ 
दुष्टियों से कम्र-विकसित देशों की स्थिति के अधिक निकद्ट ले जाते है। इस 
प्रकार अमरीका उत्तर-पश्चिम यूरोप के देशों की तुलना में कम-विकसित देशों के 
कही अधिक समीप पहुँच जाता है; यद्यपि संयुक्त राज्य अमरीका कम-विकसित 
देशों की स्थिति से बहुत दूर है और उसकी आयिक, सामाजिक, राजनीतिक और 
विचारधारा सम्बन्धी पुष्ठभूमि वहुत भिन्‍न है । 25 बर्ष से भी अधिक समय पहले 
एन अमेरिकन डीलेमा' के लेखन के समय ओर अमरीकी आदशों सम्बन्धी इस 
पुस्तक के पहले अध्याय की रूपरेखा तैयार करते सपय, मैंने संयुबत राज्य अमरीका 
को विचित्र कानूनी परम्परा पर अनेक अनुभागों में सामान्य दुष्टिकोणों से 
विचार किया )*+ अपनी इस आरम्भिक पुस्तक का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना 
चाहता हूँ क्योंकि प्रस्तुत पुस्तक में इस विषय को इस प्रकार विकसित्त और प्रति- 
पादित नही किया जा सकता। 
अमरीका के लोग, कम-विकसित देशों के लोगों की तरह लेकिन उत्त र- 
पश्चिम यूरोप के देशों के लोगों के विपरीत, अपने कानूनों मे ऐसे आदर्शो को 
स्थान देते हैं, (जन्हें संयुबद 'एज्य अमरीका में कभी भी प्रभावशाली ढंग से लागू 
नहीं किया गया। और यह॑ कार्य अक्सर होता है। संयुक्त राज्य अमरीका से 
प्रशासन कभी भी बहुत अधिक प्रभावशाली नही रहा । इसके बावजूद अथवा इन 
बातों के रहते इस देश ने बड़ी तेज गति से आथिक उन्नति की। यह उन अनेक 
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चुका है, अधिकारियों के विवेक पर आधारित अत्यधिक नियन्त्रण की वर्तमान 
प्रणाली वस्तुतः मुट्ठी भर जमे-जमाये और बड़े व्यापारियों को अधिक शवित 
प्रदान करती है तथा इन्हें परमिटों का लाभ भी प्राप्त होता है, जो आयोजन की 
दुष्दि से बेहद ऊँचा होता है। 
सब फम-विकसित देशों में योग्य और ईमानदार प्रशासकों को कमी है, 
यद्यपि यह कमी कुछ देशों में दूसरे देशों की तुलना में अधिक है। गहाँ तक 
सम्भव हो, किसी व्यक्ति के निर्णय पर आधारित नियन्त्रणों के स्थान पर सामान्य 
और अनिवार्य नियन्त्रणों को हे करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, जिसमें 
कुशल और ईमानदार प्रशासकों-हूपी अल्पसाधन की माँग में कमी हो जायेगी और 
इन व्यक्तियों को ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में लगाया जा सकेगा जो अभी तक नहीं 
किये जा सके हैं। प्रशासन प्रणाली मे अधिक कार्य-कुशलता की आवश्यकता पूरी 
करने के लिए कम जठिल नौकरशाही तरीकों का उपयोग और नीचे के स्तर के 
अधिकारियों को अधिक अधिकार देना भी अधिक सम्भव हो सकेगा ! की 
जिस एक अन्य प्रशासनिक सुधार की तुरन्त आवश्यकता है वह कर्मचारियों 
की छटनी से सम्बन्धित है । निःसन्देह किसी भी कम-विकसित देश में योग्य और 
ईमानदार प्रशातक अधिक संख्या में नही हैं। लेकिन प्रशासन को अधिकारियों के 
विवेक पर आधारित अनावश्यक नियन्त्नणों के भार से लादने भोर अकार्यकुशल 
कार्य-विधि तथा नीचे के दर्जे के अधिकारियों को अधिक अधिकार न देना, जो 
आशिक रूप से परम्परागत है और आंशिक रूप से उक्त नियन्त्रणों की भरमार का 
कारण होता है, ऐसी रयति है, जिसने कम योग्यता वाले और कम ईमानदार लोगों 
की नियुक्ति से अधिकारी वर्ग को कमजोर वना दिया है । हि 
सर्वेत्न प्रशासन के निचले स्तरों पर सावंजनिक कर्मचारियों की संख्या में 
बेहद वृद्धि हुई है। दक्षिण एशिया में यह अत्यधिक व्यापक हो गया है ।” 
लेटिव अमरीका तक में और कम-विकसित संसार के अन्य हिस्सों में भी यही 
प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है । यह राजनीतिक दबाव के कारण हुआ है। सामान्य 
कमचारियों के रूप में सार्वजनिक कार्यालयों में तियुक्ति को शिक्षित बेरोजगारों 
की संख्या में कमी करने का साधन बनाया गया है। समाज की आवश्यकताभों की 
उपेक्षा करने वाली स्कूल प्रणाली के कारण इन शिक्षित वेरोजगारो की संख्या में 
वृद्धि हुई है, जैसाकि अध्याय-6 में विचार किया गया है। 
जब मैंने इस समस्या के बारे में भारत के एक महत्त्वपूर्ण भन्द्बी से वाप्तचीत 
की तो उन्होने मुझें बताया कि सर्वोच्च स्तर से नीचे का उनका समस्त करमेचारी- 
बून्द प्रायः किसी उपयोग का नहीं है। आधे अथवा यहाँ तक कि तिहाई 
कर्मचारियों से उतका भनन्‍त्वालय कही अधिक ग्रभावशाली ढंग से काम कर पस्कता 
है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इन कर्मचारियों को वर्खास्त करना और अपने 
कर्मचारी-बृन्द में कमी करना सम्भव नहीं था। यद्यपि यह कमी व्यावहारिक होती 
और इससे खर्च में भी कमी आती । 
निचले स्तरों पर बहुत बडीसंख्या मे सावंजनिक कर्मचारियों की नियुक्ति की 
इस भ्रणाली का सम्बन्ध इन कर्मचारियों के अत्यधिक नीचे वेतन से भी है । यह 
कम वेतन उन्हें रिश्वत लेने के लिए और अधिक प्रेरित करता है। इन लोगों की 
संख्या में पर्याप्त छठनी के साथ वेतनों में भी पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है और 
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इसके साथ ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी प्रभावशाली कारंवाई की 
जानी चाहिए | 

साधारणतया भ्रष्टाचार प्रशासनिक कार्यकुशलता को नीचे स्तर पर बनाये 
रखने में निर्णायक भूमिका निभाता है और अधिकारियों के उच्च स्तर पर 
भी थही स्थिति है। वेईमान अफसर का यह निहित स्वार्थ होता है कि वह 
निजी व्यापार के ऊपर प्रशासमिक निर्णय पर आधारित नियन्द्रणो को बनाये 
रखे। अब क्योंकि समग्र दृष्दि से ये नियन्त्रण जमे-जमाये ओर बड़े व्यापारियों 
के हित में होते हैं, अतः प्रमुख व्यापारियों द्वारा इसका प्रायः कोई विरोध नही 
किया जाता। 

वेईमान अफस्तर का सामान्यतया यह भी निहित स्वार्थ होता है कि ऐसी 
जटिल प्रशासनिक कार्यविधि कायम रहे, जिससे विलम्ब करने की अधिक 
सम्भावनाएँ रहें। दुर्भाग्यवश, ईमानदार अफसर भी इस निहित स्वार्थ में हिस्सा 
वटांता है। यदि वह क्रिसी ऐसे प्रशासन में कार्य करता है, जिस पर भ्रष्ट होने 
का व्यापक सन्देह किया जाता है तो वह 'सुरक्षा' की दृष्टि से काम करेगा ओर 
स्वयं व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ लेने से बचेगा। 

प्रशासन को मजबूत और बेहतर बनाने के सब प्रयासों में और अन्य सब ऐसे 
प्रयाक्षों मे जिनका उद्देश्य राज्य को कम नरम बताना हो, भ्रष्टाचार की समाप्ति 
का निर्णायक और महत्त्वपूर्ण स्थान होगा । 


उत्तर-पश्चिम यूरोप के देशों मे दो सो वर्ष पहले राज्य उससे कमर नरम था, 
जितना बजाज कम-विकसित देशों में है। लेकिन उत्तर-पश्चिम यूरोप के देशों में, 
जहाँ आज भ्र॒प्टाचार सीमित है, उस आरम्भिक युग में काफी प्रप्टाचार था। 
इससे कुछ समय बाद भी यही स्थिति थी । बस्तुत: वाणिज्यवाद, जिसमें सामन्त- 
बाद के अनेक अवशेप निहित थे, और आधुनिक हिंतकारी राज्य के मध्य उदार 
दृष्टिकोण अपनाने तक यह स्थिति बनी हुई थी। बीच के उदारतावादी दोर में 
सशकक्‍त और कठोर राज्य अस्तित्व में आया। उदार राज्य की एक विशेषता 
राजनीतिक और प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली का निर्माण थी, जो उच्च व्यक्ति- 
गत ईमानदारी और कुशलता पर आधारित थी । 

यद्यपि उत्पादन और व्यापार को उदार बनाने तथा विशेष रूप से 
दस्तकारों के संघों की प्रणाली की समाप्ति और पिछले युग से विरासत में 
प्राप्त शहरों के उद्योग-वाणिज्य को संरक्षण देने की व्यवस्थाओं का इतिहासकारों 
ने गहराई से अध्ययन किया है, पर उन्होंने इस बात में बड़ी कम दिलचस्पी 
दिशायी है कि किस प्रकार भ्रप्ट राज्य एक सशक्त और भ्रप्ठाचार से मुक्त 
उदार राज्य में बदल .गया। सम्भवतः यह कार्य उच्च स्तरों पर नतिकता में 
दृढ़ता, तथा कड़ी कानूनी व्यवस्था, निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन में 
सुधार के द्वारा हुआ। निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन में सुधार का कार्य 
अक्सर परम्परागत रिश्वत को कानूनी फीस में बदलकर किया गया। 

निःसन्देह, कम-विकसित देशों को उन बातों से सबक मिल सकता है, जो 
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सो वर्ष से कुछ अधिक समय पहले पश्चिम के इन देशों में हुईं । लेकिन आरम्भिक 
परिस्थितियों मे एक बुनियादी अन्तर है । राजनीति और प्रशासन में ईमानदारी 
का अपेक्षाकृत ऊँचा स्तरं उस समय कायम हो गया था, जब राज्य की गतिविधि 
को न्यूनतम कर दिया भया था । जब फिर राज्य ने बड़े पैमामे पर अर्थव्यवस्था 
में हस्तक्षेप किया तो वहाँ ऐसी राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली मोजूद 
थी, जिसके उच्च ग्रुण को सुरक्षित और संरक्षित रखने की आवश्यकता 


| | 
इसके विपरीत आज कम-विकसित देशों को अपने इतिहास के एक ऐसे 
दौर में व्यापक भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करना है, जहाँ प्रायः हर बात भ्रप्टा- 
चार को और अधिक बढाने की प्रवृत्ति दर्शाती है भौर जब विशेष रूप से राज्य 
की गतिविधियाँ निरत्तर अधिक व्यापक होती जा रही हैं। भौर जैसाकि ऊपर 
कहा जा चूका है, अधिकारियों के निर्णय पर आधारित नियन्त्रणों को आवश्यकता 
से अधिक तरजीह दी जा रही है । > 
लेकिन कम-विकप्तित देशों के समक्ष अधिक से अधिक प्रयास करने 
अलावा भन्‍्य कोई विकल्प नही है) उन्हें सत्र कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए इस 
प्रवृत्ति को बदलना होगा और भ्रष्टाचार को घटाना होगा | अधिक व्यापक दृष्टि 
से यह कहा जा सकता है कि उन्हें अपने राज्य को शक्तिशाली और कठोर 
बनाने के लिए, अपने कानून की अधिक प्रभावशाली और अपने प्रशासन 
को अधिक कार्यकुशल तथा विशेष रूप से कम भ्रप्ट बनाने का प्रयास करना 


होगा । 

इन अनेक बातों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध है, क्योकि एक दिशा में 
सफलता दूसरी दिशा में सफलता का मार्ग भ्रशस्त करती है। लेकिन यह 
निश्चय है कि भ्रप्ठाचार के विरुद्ध संघर्ष को उच्च प्राथमिकता दी जानी 
चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार फैलने से चारो ओर निरपेधों का निर्माण होता है। 
हा दृष्टि से इस बात्त की निर्णायक और अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता 

॥ डे 

भ्रष्टाचार के विरुद्ध संधर्ष के लिए क्या किया जाना चाहिए इस सम्बन्ध 
में सुझावों की कमी नहीं है। अनेक कम-विकसित देशों मे इस कार्य के लिए 
नियुक्त समितियों ने जो रिपोर्ट दी हैं, उनमे विस्तार से उपायो का उल्लेज 
किया गया है। उदाहरण के लिए, भारत की श्रप्टाचार निरोध समिति की 
रिपोर्ट (964) का उल्लेख किया जा सकता है। यह रिपोर्ट उच्च कोटि की 
है। इसमें जो सुझाव दिये गये हैं, वे राजनीतिक और प्रशासनिक निर्षयों के 
लिए अधिक सरल और अधिक सूद्ष्म नियमों, प्रशासनिक निर्णय पर आधारित 
नियन्त्रणों की व्यवस्था में कमी, प्रशासनिक निर्णयों के वारे में अधिक व्यापक 
प्रचार, जिसमें आयकर का निर्धारण भी शामिल है, के बारे में हैं। विभिन्‍न 
बदनामी फैलाने वाली घटनाओं की तरह सुधार के प्रस्ताव भी उस समय बहुत 
उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, जब उन्हें पेश किया जाता है। लेकिन जब कोई ठोस 
कारंवाई नही होती तो सह उत्साह समाप्त हो जाता है । हि 

एक मुद्दे पर प्रायः पूरी सहमति है। सबसे पहले उच्च स्वर के लोगों के 
अप्ठाचार को दण्डित किया जाना घाहिए। इन उच्च लोगों में मन्ती और 
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बड़े अफसर आते हैं। इसके साथ ही व्यापारियों में जो लोग बड़े पैमाने पर 
रिश्वत देते हैं, उन पर भी अदालतों में मुकदमे चलाये जाने चाहिए । इस स्तर 
पर इस दोष पर प्रहार नहीं क्रिया गया तो नीचे के समस्त स्तरों पर भ्रष्टाचार 
को संरक्षण मिलता रहेगा। 
वस्तुतः सार्वजनिक प्रशासत की कुछ शाखाओं में विभिन्‍न स्तरों के सब 
अधिकारी रिश्वत में अपना-अपना हिस्सा बटाते है। जेब रिश्वत की राशि को 
इस प्रकार मही बाँटा जाता, तब प्रत्येक अपने लाभ की रक्षा करता है और 
इस लोगो के वीच एक मौन साँठ-गाँठ कायम हो जाती है) सार्वेजनिक विचार- 
विम में जो निष्फर्प व्यापक रूप से निकाला जाता है, वह यह हैं कि यदि 
राजनी तिज्ञों और उच्चाधिकारियों को ऊँचे दर्ज की व्यक्तिगत ईमानदारी 
प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष 
निरथेक है । 
लेकिन, ये लोग और व्यापारी तथा वे व्यक्ति जिन्होंने इनसे साँठ-गाँठ कर 
रखी है, इन देगों में उस विशिष्ट वर्ग का निर्माण करते हैं जिसके हाथ में सत्ता 
है । साधारणतया ये लोग स्वयं अपनी रक्षा करने की क्षमता रखते हैं और 
अपने अधीन काम करने वाले सव छोटे-मोदे लोगों को भी बचाने की ताकत 
रखते हैं और इस प्रकार ये लोग अपने विरुद्ध कानूनी कारवाई से बच जाते 
है ) यदा-कदा कोई बदनामी फंलाने वाली घटना सामने आती है और इनमे से 
कोई व्यक्ति इस्तीफा दे देता है । बेधिक गम्भीर दृष्टि से, व्यापक भ्रष्टाचार 
ऐसी स्थिति के निर्माण में भी सहायक होता है, जिसमें सरकार का तख्ता उलटठना 
सम्भव हो जाता है और शासन में परिवर्तन होता है, यह शासन अधिकांशतया 
किसी-न-किसी प्रकार की तानाशाही होता है । यदि अन्य कुछ नही बदलता, तो 
जया शासन भी कुछ ही समय में उतवा ही भ्रष्ट होता है जितना बह शासन 
था, जिसे इसने समाप्त किया । 
जिस समय उस स्तर पर भ्रप्ठाचार पर प्रहार करना असम्भव ही जाता 
है, जिस स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी अभिवान को प्रभावशाली बनाने के लिए 
प्रहार करता आवश्यक है, तो फिर हमारे समक्ष कम-विकर्सित देशों का 
असमानताबादी सत्ता संगठन था जाता है। यदि राजनीतिजों और अधिकारियों 
तथा व्यापारियों और अन्य लोगों का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार से कम अवधि 
में लाभ प्राप्त करने पर उतारू हो, तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कुछ 
भी नहीं किया जा सकता, चाहे शिक्षित और अपनी माँगों को उठाने की क्षमता 
रखने वाले अपेक्षाकृत वीचे स्तर के लोग कितने ही क्रोध से अपना विरोध प्रदर्शित 
क्यों वन करें । जब तक क्रम-विकास अथवा कान्ति के द्वारा सत्ता के, ढाँचे मे 
परिवर्तन नहीं होता, भ्रष्टाचार को कम करना अथवा यहाँ त्तक कि इसकी निरन्तर 
वृद्धि के सार्य से बाधा डालना कठित होगा । 
इस सम्बन्ध में एक बात याद दिलाना उचित होगा) यह साधारणतगा 
कहा जाता है कि किसी भी कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के बाद भ्रष्टाचार 
को प्रभावशाली ढंग से समाप्त कर दिया जाता है--यद्यवि अक्सर इसके साथ 
ही भ्रष्ट लोगों को भी समाप्त कर दिया जाता है।* पर अक्सर एक सयी 
नौकरशाही व्यवस्था और एक नये उच्च वर्ग के विकास में अधिक समय नहीं 
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लगता और इसके परिणामस्वरूप भाई-भतीजावाद और छोटा-मोटा भ्रष्टाचार 
फिर शुरू हो जाता है, जैसाकि हमने सोवियत संघ ओर पूर्व यूरोप के अन्य 
कृम्युनिस्ट देशो के सम्बन्ध में देखा है। सम्भवतः जनता द्वारा क्षम्युनिस्ट क्रान्ति 
को भारम्भ मे स्वीकार करने का आंशिक कारण इस तथ्य में निहित होता है कि 
इससे लोगो को पहली बार भ्रष्टाचार से मुक्त शासन प्राप्त होता है। | 
जैसाकि वयस्क शिक्षा अभियान के मामले में होता है, जो कम्युनिस्ट 
क्ान्ति के बाद चलाया जाता है, इसे अपने-आपमें कोई भयावह घटना नहीं 
समझा जाना चाहिए, बल्कि एक सुधार-कार्य माना जाना चाहिए। और इसका 
गर-कम्युनिस्ट कम-विकसित देशों को अनुसरण करना चाहिए, यद्यपि मह 
कार्म भिन्‍न साधनों से किया जाना चाहिए; क्‍योंकि हमें यह विचार स्वीकार 
नहीं करना चाहिए कि केवल साम्यवाद ही हमें भ्रष्टाचार से' बचा सकता है । 


किसी कम-विक्रसित देश में सामाजिक अनुशासन को दृढ़ बनाने और 
नरम राज्य होने के कारण इनके मार्ग में जो निषेध ओर बाघाएं आती हैं, उर्न्हें 
समाप्त करने के लिए स्वयं सम्बन्धित देश को ही कारंवाई करनी चाहिए। 
इस सम्बन्ध मे विदेशी सहायता की ध्रायः कोई गुजाइश नहीं है। यदा-कंदा 
कानूनी और प्रशासनिक सुधार की विभिन्‍न समस्याओं के बारे मे विशेषज्ञों की 
सलाह अपनी भूमिका निभा सकती है । पर इस स्थिति में विकसित्त देशों से 
विशपन्ञों का चुनाव अत्यधिक सावधानी से किया जाना चाहिए। ये लोग कैवल 
बहुत अच्छे बकील और उच्च कोटि के प्रशासन विशेषज्ञ ही नहीं हीने चाहिए, 
बल्कि इन लोगों में सम्बन्धित कम-विकसित देश की अत्यधिक भिन्न 
परिस्थितियों को पुरी तरह समझ लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। इन लोगों 
को इस देश की अपनी विशेष परम्पराओं, जो आरम्भ में अधिक भ्रप्टाचार के 
गत में पड़ गयी थी; राष्ट्रीय समुदाय के प्रत्ति निष्ठा की व्यापक कमी, जो इसके 
उच्च वर्ग, जिसमे उच्च अधिकारी और व्यापारी शामिल हैं, के अधिकाश भाग 
में भी मोजूद है और अन्ततः इस देश की अत्यधिक गरीबी और सामान्य जने- 
समृदाय मे उपयोगी साक्षरता की कभी की समस्याओं को भी समझ लेना 
चाहिए। किसी कम-विकसित देश को कमर योग्यता वाले विशेषज्ञों को उपलब्ध 
कराना केवल बहुत कम उपयोग का ही नही होता, वल्कि यह इन देशो के लिए 
हा भी होता है ओर ज॑साकि, दुर्भाग्यवश, अनेक उदाहरणों से स्पष्ट 
भीहे। ४ 
आथिक दृष्टि से ऐसी तकनीकी सहायता पर अधिक लागत नही आती ! 
कुछ अपवादस्वेरूप मामलों में जहाँ ऐसी योग्यताओ वाले विशेषज्ञ मौजूद 
हो, निर्धनतम देश भी स्वर्थ अपने साधनों से उतका वेतन चुकाने की क्षमता 
रखते हैं । है 

कह यह भी महत्वपूर्ण होगा कि विकसित देश कम-विकसित 
देशों फो अधिक सामाजिक अनुशासन कायम करने, विशेषकर, भ्रष्टाचार के 
विरुद्ध अधिक प्रभावशाली कदम उठाने की दिशा में प्रेरित करने के लिए अपने 
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प्रभाव का इस्तेमाल करें। विश्व बेक ने शुरू से ही इस दिशा में अपने प्रभाव 
का इस्तेमाल किया है। और इस प्रभाव को और अधिक बढ़ाया जा सकता है । 
पश्चिम के विभिन्न विकसित देशों की इस महत्त्वपूर्ण मामले में कोई 
सम्मानजनक स्थिति नहीं है, क्योकि दुर्भाग्यवश कम-विकसित देशों में स्वयं 
अपने नागरिकों की गतिविधि के कारण उनकी प्रतिष्ठा पर धब्बा लगा है । 
जैंसाकि मैं कह चुका हूँ, पश्चिम की निजी व्यापारी कम्पनियाँ सामान्यतया 
समस्त कम-विकसित देशो में राजनीतिज्ञों और अधिकारियों को भ्रष्ट करने के 
काम में व्यापक रूप से लगी हुई हैं। 
यह गतिविधि, नि:सन्देह, लम्बी अवधि की दृष्टि से पश्चिम के व्यापार और 
पश्चिम के देशीं के हितों के लिए हानिकारक है। पहले ही इन देशों के प्रति 
कम-विकसित देशों के अनेक बुद्धिवादियों की यह धारणा है कि ये देश शोषण, 
उपनिवेशवाद ओर साम्राज्यवाद का प्रतीक हैं। उच्च वर्म के एक बडे हिस्से 
में यह दृष्टिकोण मौजूद रहने के कारण ऐसी सरक्ष णवादी भावनाएँ उत्पन्न होती 
हैं कि स्वदेशी विशेषज्ञों और व्यापारियों को विदेशियों से प्रतियोगिता में हानि 
पहुँच रही है । 
रोध प्रदर्शन के इन स्रोतों के साथ यह तथ्य जुड़ा हुआ है कि इन बुद्धि- 
वादियों की नजर मे, विदेशी व्यापारी कम्पनियाँ उनके राजनीतिज्नों और उच्च 
प्रशासनिक अधिकारियों की ईमानदारी को समाप्त करने के लिए पड्यन्त्र रचने 
में लगी हैं। वस्तुतः उस समय इस धारणा के क्षति पहुँचाने वाले प्रभाव और 
मजबूत ही जाते है, जब पश्चिम से मिलने वाली एकतरफा सा्वजनिक' सहायता 
को इस दृष्टि से देखा जाने लगता है, जो, जैसाकि मैंने कहा है, कभी-कभी 
आवश्यक होती है | 
इसके साथ ही एक ओर प्रभाव उत्पन्न होता है, जो पश्चिम के लिए हानि- 
कारक है। पश्चिम की ऐसी कोई कम्पनी जो व्यापार के उच्च मानक कायम 
रखना चाहती है, स्वयं को अनुचित प्रतियोगिता में फेसा हुआ पाती हैं और 
इसकी यह प्रतियोगिता उन दूसरी कम्पनियों से होती है जो बड़े पैमाने पर 
रिश्वत देने का सहारा लेती है। जहाँ तक राष्ट्रीय समस्या का सम्बन्ध है, धीरे- 
धीरे यह स्वीकार किया जाने लगा है कि अनुचित प्रतियोगिता को बर्दाश्त करना 
व्यापारिक समुदाय के हित में नहीं है। पश्चिम के सब देशों में रिश्वत विरोधी 
कानून को साधारणतया व्यापार संगठनों का पूरा समर्थन श्राप्त होता है । 
यदि कोई बात निश्चित है ती यह कि पश्चिम के व्यापार को सामूहिक 
दृष्टि से इस प्रकार की अनुचित प्रतियोगिता समाप्त कर दिये जाने से बहुत लाभ 
मिलेगा । मैने इस समस्या पर पश्चिम के प्रबुद्ध व्यापारियों से विचार किया है 
और वे सिद्धान्त रूप में इस बात में सहमत है। 
यह एक ऐसी समस्या हैं, जिसके सम्बन्ध में स्वयं इन व्यापारियों के 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य संघ शामिल है, कोई कारंवाई 
कर सकते हैं! कुछ वर्ष पहले जब एक छोटे देश का एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि मण्डल 
अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य संघ से भेंट के लिए आया तो मैंने प्रतिनिधिमण्डल के 
अध्यक्ष को इस वाणिज्य संध से अवौपचाररिक रूप से इस समस्या पर विचार 
करने को कहा और उन्होने यह विचार किया भी । इस देश के व्यापारियों ने 
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अपने देश और विदेश में उच्च नैतिक आद्शों का पालन करने में असामान्य 
दिलचस्पी दिखायी थी! इसके परिणामस्वरूप उनके व्यापार को अनुचित 
प्रतियोगिता से सर्वाधिक क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि वे उच्च नंतिक भादणों का 
पालन कर रहे थे । 

पर इस प्रतिनिधिमण्डल के अध्यक्ष ने मुझे बड़े दुख से बताया कि इस 
समस्या के बारे मे वे कोई बात सुनने को भी तैयार नही थे और बैठक में सादें- 
जनिक रूप से इस पर विचार करने की सम्भावना का तो उन्होंने और भी उम्र 
विरोध किया। संयुक्त राज्य अमरीका का प्रतिनिधिमण्डल इस मामले को इसी 
प्रकार दवा रहने देने के लिए सबसे अधिक व्यग्र था । यह व्यापारियों और उनके 
संगठनों की स्वयं अपने हितों को तोलने की दृष्टि से अदृरदर्शिता का एक और 
उदाहरण है । 

एक और उदाहरण दक्षिण अफ्रीका के प्रति इनका दृष्टिकोण है । दक्षिण 
अफ्रीका से व्यापार और इस देश में पूंजी विनियोग अमरीकी पूंजीवाद के लिए 
अत्यन्त मामूली वात है। लेकिन वे दक्षिण अफ्रीका के व्यापार में वृद्धि को 
शक्तिशाली प्रोत्साहन प्रदान करते हैं गौर अमरीकी सरकार को उस नीति का 
पालन करने से रोकते हैं जो अमरीका ने अन्य देशों के साथ मिलकर घोषित की 
है। और ये व्यापारी संयुक्त राज्य अमरीका और अमरीकी पूंजीवाद के नाम 
पर---एक मजदूर पार्टी को सरकार के ही शासनकाल में ब्रिटेन की तरह-- 
संसार भर मे बट्टा लगाते हैं। मह वात उस देश के सच्चे हिंत में नहीं हो 
सकती जो संसार के नेतृत्व की महत्त्वाकाक्षा रखता हो। लेटिन अमरीका के अनेक 
देशों में अमरीका की व्यापार कम्पनियों के तौर-तरीके और सरकारी नीति के 
तत्सम्बन्धी परिणाम ऐसी ही अदूरदशिता, असंगत और स्वयं को प्रभावहीन बना 
डालने वाले दृष्टिकोणों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 

इस स्थिति में, उन देशों को, जिनमें अधिक प्रवुद्ध व्यापारी और अधिक 
कठोर सरकारी नेतृत्व है, विदेशों मे अपने नागरिकों द्वारा भ्रष्टाचार की समाप्ति 
के लिए कार्रवाई करने में पहल करनी चाहिए। इन देशों को अपने नागरिकों 
द्वारा भ्रष्टाचार पर बही कानूनी प्रतिबन्ध लगाने चाहिए जो स्वदेश में लगाये 
जाते हैं । जब इन देशों में अधिकारियों को रिश्वत देना एक गम्भीर अपराध 
समझा जाता है, तो कोई कारण नही कि विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने 
के कार्य पर दण्ड न मिले | कही भी कम्पनियों के कर का निर्धारण करने में अपने 
देश में दी गयी रिश्वतो की राशि पर छूट नहीं दी जाती । तो इस बात का कोई 
कारण नही हो सकता कि कम-विकसित देशो में राजनीतिज्ञों और प्रशासकों को 
दी गयी रिश्वत की राशि को “व्यापारिक ख्चों बताकर कर-योग्य राशि में से 
घटा दिया जाये । 

अन्ततः यह किसी भी देश के नागरिकों की नैतिकता का प्रश्न होता है 
और यह बात उठती है कि देश किस सीमा तक विदेशों में अपने नागरिकी हे 
भ्रष्ट तरीके अपनाने की अनुमति दे सकता है। पश्चिम की सभ्यता में अधिक 
शुद्ध अन्त.करण की प्राप्ति के लिए कुछ घाटा उठाना भी उचित होगा। 
नि.सन्देह जिस देश में विदेशों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़े नियम बताये 
जायेंगे, आरम्भ मे उसकी कम्पनियों को कुछ व्यापार से हाथ घोना पड़ेगा। पर 


नरम राज्य थ्या 


इस बात में भी सन्देह नही है कि कम-विकसित देशों में ईमानदार लोगों के बीच 
उन्हें सदृभावना के रूप में बहुत लाभ मिलेगा । इससे जल्दी ही खोये हुए भवसर 
838 करने में या पहले से भी अधिवा अवसर प्राप्त करने मे सहायता 

गा । 

इसके साथ ही इस कारंवाई से वे देश अपराधिपो के रूप में संसार के समक्ष 
प्रकट हो जायेंगे जो व्यापार के भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। कम-विकसित देशो में 
राजनीतिज्ञों और अफसरो को बढ़े पैमाने पर रिश्वत देने की समस्या को सूले 
रूप से सवके सामने रपने के अलावा दूसरा रास्ता नही है । उस स्थिति में, 
उदाहरण के लिए, अस्तर्राप्ट्रीय बाणिज्य संघ इस विषय को अपने विचाराधीन 
विपयों में रफने से मही बच सकेगा ! 

यहाँ इस समस्या पर पश्चिम फे हितों की दृष्ठि से विचार किया गया है। 
यह स्वयं प्रकट है कि पश्चिम की व्यापारिक कम्पनियों द्वारा कमर-विकेसित 
देशों के आयिक जीवन में रिप्रवत देकर प्रवश करने का तरीका न अपनाना इन 
देशों को मरम राज्य की यामियों को समाप्त करने के प्रयासों में बड़ा सहायक 
छिद्ध होगा । यह सहायता देने पर विकसित देशों फो कुछ भी एच नहीं करना 
होगा और वस्सुत: यह बात स्वयं उनके लम्बी अवधि के हित में होगी। 

यह बात भी स्वयं उद्घाटित हैं कि इससे कम-विकसित देशों में नरम राज्य 
हीने को पूरी समस्या के वैज्ञानिक अध्ययन के वर्तमान निपेधों को भी समाप्त 
करने में सहायता भिलेगी। 


अध्याय : & 
अ्रन्यत्र स्थिति की दलील नहीं 
वल्कि' एक चुनौती 


इस पुस्तक में एशियन ड्रामा के जो अनेक सन्दर्भ दिये गये है, उनसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि खण्ड दो मे अब तक कम-विकसित देशों में दूरगामी सुधारों 
की आवश्यकता के बारे में जो कुछ कहा गया है--तकंसंगत तथ्यों और इन तथ्यों 
के आधार पर तथा मुल्य सम्बन्धी मान्यताओं से जो निष्कर्प निकाले गये हैं उन 
दोनों के सम्बन्ध में भी--उस पर एशियन ड्रामा में कही अधिक निर्णायक ढंग से 
और विस्तार से तथा सम्बन्धित सामग्री के उचित सन्दर्भो का उल्लेख करते हुएं 
विचार हुआ है । उस मूल ग्रन्थ के विशाल गाकार के कारण नीति सम्बन्धी प्रमुख 
निष्कर्षो को संक्षेप में एक अन्तिम भाग मे प्रस्तुत करमे की आवश्यकता थी । 

यच्पि भ्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन अलग से हो रहा है, पर इसे यही कमी 
पूरी करने के उद्देश्य से लिखा गया है । कुछ सीमा तक यह पुस्तक चुनीदा रही 
है । उदाहरण के लिए, मैंने स्वास्थ्य-समस्या पर इसमें विचार नहीं किया।'* 
सद्योगीकरण की समस्याओं तथा दस्तकारी और “छोटे उद्योगो” के बारे में कृषि 
सम्बन्धी अध्याय-4 में संक्षेप मे बात कही गयी है । 

कभम-विकसित देशों की परिस्थितियों का यथार्थवादी भाधार पर अनुशीलन 
करने के मेरे प्रयास से ऐसी वातें स्पष्ट हुई जिनसे विकास के दृष्टिकोण से 
गम्भीर खामियाँ प्रकट हीती हैं । यही कारण है कि आमूल और दूरगामी सुधारा 
की आवश्यकता है। मेरे अनुभव के अनुसार जब कभी इन कमियो और दूरंगामी 
सुधार की आवश्यकता का उल्लेख हुआ, पश्चिम के विकसित देशों में कम-विक्ित 
देशों की घटनाओ में दिलचस्पी न लेने के औचित्य के रूप में इनका इस्तेमाल 
किया गया। विशेषकर, इस द्ात की आड़ लेकर विकास के लिए दी जाने वाली 
सहायता में वृद्धि के स्थान पर उसमें कमी कर दी भयी । 

प्रतिक्रियावादियों द्वारा मिकाले गये इस निष्कर्ष ने अधिक उदार विचार 
बाले लोगों को स्पप्टतथा चिन्तित किया है। इस कोटि में विकास की समस्याओं 
के पेशेवर अध्ययनकर्त्ताओं की बडी संख्या आती है । वस्तुत: ऐसे किसी निष्कर्ष 
की आशंका ने निरन्तर विधिवत्‌ उनकी विचारधारा को प्रभावित किया है। 
विकास सम्बन्धी समस्त साहित्य में आशावादी रुझान, जिसकी मैं आलाचना 
करता है, वस्तुतः इस कारण से अधिक शक्तिशाली बना है, क्योंकि इसके लेखका 
को यह भय है कि यदि फम-विकसित देशों की परिस्थितियों का अधिक यथार्थवादी 
विश्लेषण किया गया, तो इससे विकसित देशों के लोग इन्हें सहायता देने से 
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निरुत्साहित हो सकते हैं । 
मेरी राय में ये दोनों दृष्टिकोण असंगत हैं। इस तथ्य को स्वीकार करना 
कि कम-विकसित देशों में स्थिति उससे कही अधिक गम्भीर है, जितनी इन देशों 
की समस्याओं के अध्ययनकर्त्ता सामान्यतया समझते हैं, विकसित देशो से इन्हे 
अधिक सहायता की आवश्यकता पर जोर पडता है। इससे इस सहायता के लिए 
अधिक सावधानी से आयोजन करने को भी प्रेरणा मिलेगी, ताकि इस सहायता से' 
विकास को सर्वाधिक प्रेरित किया. जा सके। यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित 
देशों के समक्ष अन्यत्न स्थिति की दलील या बहाना प्रस्तुत नही करता, वल्कि 
चुनौती प्रस्तुत करता है । 
यह सच है, जैसाकि मैंने पिछले भाग में निरन्तर जोर देकर कहा है कि जिन 
दूरगामी सुधारों की आवश्यकता है, उन्हें स्वयं कम-विकसित देशो को लागू करना 
चाहिए। उन्हें विशेषकर, विभिन्‍न क्षेत्रों में अपनी समस्त नीतियों को इस प्रकार 
संचालित करना होगा, ताकि उन आथिक और सामाजिक असमानताओं का 
मुकाबला कर सर्क जो आज प्रायः सर्वत्न धढ रही हैं।॥ इसकी केनल सामाजिक 
न्याय के लिए ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि विकास के मार्ग में जो निर्ेध ओर 
बाधाएं हैं, उन्हे समाप्त करने के लिए भी आवश्यकता है (देखिए अध्याय-3 ) ! 
इसके बाद इन देशों को इस बात व ध्यान रखना चाहिए कि अपने 
गरीब देशवासियों वी सहायता के लिए जो अनेक प्रयास किये जाते है, उन्हें कही 
इस प्रकार विकृत तो नही बना दिया जाता, जिससे समृद्ध लोगों को लाभ पहुँचने 
लगे। इस प्रकार की विकृति, जो आज कम-विकसित देशों में प्राय एक नियम 
बता है, उस प्रक्रिया का अंग बन गयी है, जो असमानता को बढाने में कारक 
वन । 
कृषि में उन देशों को मनुष्य और भूमि के बीच के सम्बन्ध को बुनियादी रूप 
से बदलना होगा, ताकि मनुष्य को भरपूर प्रयास करने और जो कुछ पूंजी वह 
जुटा सकता है, उसे लगाने के लिए. प्रोत्साहन मिल सके | सबसे पहले उसे स्वयं 
अपना श्रम लगाना चाहिए। भूस्वामित्व और काश्तकारी की व्यवस्था में सुधार के 
बिना, खेती में टेक्नालॉजी सम्बन्धी प्रमति से सामाजिक और आर्थिक खाइयो में 
और अधिक बढीतरी होगी, जो आज भी खेती मे लगे लोगी की निरन्तर तेज़ी से 
बढती हुई जनसंख्या के बीच मौजूद है (देखिए अध्याय-4) । 
इन्हें सामान्य जन-समुदाय में सन्‍्तति-निरोध का प्रचार-प्रसार करना चाहिए, 
जो कम-विकसित संत्तार के अधिकाश भाग में इससे कही अधिक कठिन कार्य है 
जितना साधारणतया विकसित देशों में समझा जाता है (देखिए अध्याय-5) । 
इन देशों को अपनी आवादी से निरक्ष रता को मिटा देने को महत्त्वाकांक्षा 
जगाती चाहिए और यह कार्य वयस्क शिक्षा की व्यवस्था कर कुछ ही वर्षों में प्रा 
किया जाना चाहिए। इन लोगों को अपने स्कूलों में भी इसी प्रकार दुरगामी 
तरीके से परिवर्तत और सुधार करना चाहिए (देखिए अध्याय-6) । 
इन्हें अपने कानून बनाने के तरीकों और उन्हे लागू करने के तरीकों में भी 
सुधार करना चाहिए। इन्हें अपने राज्य को एकीकृत और सुदृढ बनाना चाहिए। 
इन्हें भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संघर्ष छेड़ना चाहिए क्योकि भ्रप्टाचार 
में वृद्धि हो रही है (देखिए मध्याय-7) । 
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इन देशों की स्थिति की गम्भीरता--ओऔर इस कारण से अनेक कार्य करने 
की आवश्यकता का औचित्य--इस तथ्य से महत्त्वपूर्ण तरीके से स्पष्ट हो जाती 
है कि सुधार राष्ट्रीय एकता और निरन्तर विकास की एक शर्ते है और यह तथ्य 
भी मौजूद है, जेसाकि हम देख चुके हैं, कि समस्त सुधारों को प्रबल प्रतिरोध का 
सामना करना पड़ता है, भधिकाशतया उच्च वर्ग के निहित स्वार्थों के कारण, 
जिसके हाथ मे राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर राजनीति का नियमित रूप 
से नियन्त्रण रहता है । 
ये कठिनाइयाँ निर्धनतम देशो में अधिकतम हैं, जिन्हें सवसे अधिक विकास 
की आवश्यकता है। दूसरी ओर, क्योंकि विकास से सुधारों की सम्भावना में 
साधारणतया और बृद्धि होगी, इसका यह अर्थ होता है कि सुधार, एक बार 
चालू हो जाने पर, एक ऐसी समग्र प्रक्रिया को जन्म दे सकते हैं, जिसके 
चकाकार प्रभाव के द्वारा विकास और सुधार का क्रम शुरू हो सकता है । हमने 
यह देखा हैं कि विकसित देश सुधारों की दृष्टि से केवल एक तरीके से ही कम* 
विकसित देशो की प्रत्यक्ष रूप से सहायता कर सकते है : ये देश अपने व्यापारियों 
को इन देशो के अधिकारियों और राजनीतिज्ञों को भ्रष्ट बनाने से रोक कर यह 
सहायता दे सकते हैं। इस प्रकार भ्रप्टाचार में वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्ति के एक 
प्रभावशाली कारण की समाप्त किया जा सकेगा। इस 'सहायता' पर विकसित 
देशों को कुछ भी खर्च नही करना पड़ेगा और वस्तुतः इससे स्वयं उनके हितों की 
बहुत ताभ पहुँचेगा (देखिए अध्याय-7) । 


विकास के लिए आन्तरिक सुधारों का महत्त्व समझ लेने के साथ यह प्रश्न 
उठता है : क्या विकसित देश ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कम-विकसित देश 
सुधारों की आवश्यकता समझने लगे और उन्हें इन सुधारों को लागू करने की 
प्ररणा मिले ? 

मैं सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा में परिवर्तन का उल्लेख करने के 
लिए क्षमा चाहता हैँ । इस समय यह कार्म जिस रूप मे हो रहा है, साधारणतया 
उसमें कम-विकसित देशो की उन परिस्थितियों को छिपाने का प्रयास किया जाता 
है, जो आमूल और दूरगामी सुधारों की आवश्यकता को सबसे अधिक प्रमाणित 
करती हैं। कठित और उलझन में डालने वाले तथ्यों पर ध्यान न देना और 
उनका विश्लेषण न करना कम-विकसित देशों के उच्च वर्ग के उन अप्रबुद्ध लोगों 
के हाथों में खेलना है, जो सुधारो का प्रतिरोध करते हैं न 2 जी के 
समस्त प्रयासों को विकृत बनाते हैं, ताकि थे प्रयास उनके पर 
आधारित हितीं के अनुरूप हो जायें । ये सुधार लम्बी अवधि की दृष्टि से स्वर्य 
इन लोगों के द्वित में भी हैं। इस बात पर अध्याय-4 में आगे विस्तार से विचार 
होगा। ईमानदारी से किया गया गहन अनुसन्धान सुधारों को लागू करने की जो 
चुनोती प्रस्तुत करता है, उस उभरने नहीं दिया गया है। हे 

जैसांकि हम देख चुके हैं, दूसरे महायुद्ध के बाद के पूर्वाग्रहप्रस्त दृष्टिकोण ने, 
जो आधिक अनुसन्धान के ऊपर छाया हुआ है, नरम राज्य और भ्रप्टाचार 


दा 
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'तटस्थ' दृष्टिकोण अपनाना सही विकल्प नही है । हम तटठस्थ नही हैं ओर न ही 
तटस्थ हो सकते है। यदि इन देशों की सहायता देने की कोई नीति न भी हो 
तब भी यही होगा | वस्तुतः सहायता सम्बन्धी नीति के मौजूद रहने के कारण यह्‌ 
और आवश्यक हो जाता है कि हम कम-विकृसित देशों की आन्तरिक समस्याओं 
में और अधिक दिलचस्पी सें । सब विकसित देशों में इस बात को भच्छी तरह 
समझा जाता है कि सहायता सम्बन्धी नीतियाँ किसी देश की सामान्य विदेश नीति 
का एक हिस्सा होती हँ--पद्यपि अवसर संयुक्त राज्य अमरीका में संसद की 
विभिन्‍न का रंबाइयों और प्रकाशनों में इसे बेहद कम निषेधों के साथ व्यक्त किया 
जाता है। 
इसके याद दूसरा प्रश्न यह उठता है : कम-विकसित देशों की भीतियो पर 
55 देश किस प्रकार प्रभाव डालें ओर इस प्रभाव की दिशा क्या होती 
चाहिए ? 
मान लीजिए--जैसाकि मैं मानता हूँ--कि विकसित देशों के लोग यह 
चाहते हैं कि ससार-भर मे कम-विकसित देशो का यथासम्भव तेज़ी से विकास 
हो और इसके साथ ही, यह विकास इस प्रकार 'सन्तुलित' हो ताकि आर्थिक 
खादइयो का निर्माण न हो जो कालान्तर में केवल विकास के मार्ग मे ही वाधक 
नही बनेंगी, वल्कि राष्ट्रीय एकता और आन्तरिक शान्ति तक को खतरे में डाल 
देंगी । इन मान्यताओं के बाद कम-चिकसित देशों की आन्‍्तरिक परिस्थितियों के 
बारे मे बेहतर जानकारी से विकसित देश तकंसगत रूप से वे कार्य करने के लिए 
प्रेरित होने चाहिए, जिनसे कम-विकसित देशों में उन शक्तियों के हाथ मजबूत 
हों जो सुधघरो की माँग करते हैं । 
सहायता सम्बन्धी नीतियो से उस प्रभाव मे वृद्धि होती है जो विकसित देश 
इस चुनाव के द्वारा कम-विकसित देशों पर डाल सकते हैं कि सहायता के लिए 
किन देशों का चुनाव किया जाना चाहिए और इस सहायता का क्‍या उद्देश्य 
होना चाहिए | यदि सहायता की राशि को बहुत बढ़ा दिया जाता है, जिसका मैं 
अध्याय-]] मे प्रस्ताव करूँगा, तो यह प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है। 
विश्व बंक समूह कम-विकसित देशो को पूंजी देने वाला प्रमुख स्रोत है और 
इसकी वर्तेमान नीति बहुत छोटी अवधि में अपने ऋणो की राशि को तेजी से 
कई भुना बढा देने को है। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि वेक के अध्यक्ष अब आबादी 
के नियन्त्रण की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। यदि, जैसाकि मैंने अध्याय-5 मे 
दर्शाया है, इस क्षेत्र में अधिक वित्तीय सहायता की गृजाइश नही है--सन्तति- 
निरोध को बेहतर विधियों के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान को जारी 
रखने के लिए आवश्यक धनराशि को छोड़कर---और चाहे स्वयं कम-विकसित 
देशों की सरकारों पर अधिकाश जिम्मेदारी आती हो, फिर भी सही दिशा मे दवाव 
डालने की बहुत गुजाइश है । 
सहायता के आवेदनो पर विचार करते समय, अब भविष्य में बंक से यह 
आशा की जा सकतो है कि बे क इस बात पर विचार करेगा कि सहायता माँगने 
वाले देश की आवादी सम्बन्धी कोई नीति है भथवा नही और यदि कोई नीति है 
तो उसे लागू करने के लिए किस सीमा तक अ्रभावशाली उपाय किये जा रहे है । 
यह बात बे क के सीमित दृष्टिकोण से भी पर्याप्त तकंसंगत है क्योकि किसी देश 
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सामने एक कठिन वित्तीय समस्या आ जाती है जो अनिवार्यतया भूमि-सुधार को 
रोक देगी अथवा इसकी गति को धीमा बना देगी। अपने कर सम्बन्धी 
कामून (और उसे लागू करने में) कुछ परिवतेनों की शर्ते लगाकर दिया गया 
बेक का ऋण भूमि-सुधार को अधिक सम्भव वना सकता है और इससे कोई 
सुधार न होने अथवा सुधार का नाटक होने और एक प्रभावशाली सुधार के 
बीच का स्पष्ट अन्तर सामने आयेगा । 

इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा धुका है कि बेक ने दिलचस्पी दिखायी 
है और अपनी गतिविधि के सीमित क्षेत्न में यह भ्रष्टाचार का मुकाबला करने 
और उचित प्रतियोगिता को बनाये रखने में सफल हुआ है (देखिए अध्याय-7) । 
अब बेक के लिए अगला कदम यह होगा कि अपने सर्वेक्षणों और साधारणतया 
कम-विकप्ित देशों से अपने सम्पर्को में इस बात पर जोर दे कि ये देश कानून 
बनाने और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, अथवा क्या नही 
कर रहे है ताकि राज्य को कठोर और शक्तिशाली बनाया जा सके, विशेषकर 
भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और हर प्रकार के पक्षपात को समाप्त किया जा सके । 

इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि बेक की घोषित नीति को, इन 
और अन्य क्षेत्रों मे प्रभावशाली रूप से लागू करने की बात को केवल मामूली-सी 
शिक्षा सम्बन्धी सलाह तक ही सीमित नहीं किया जा सकता, चाहे यह कितनी 
भी महत्त्वपूर्ण क्यो न हों। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि बेक को नीति 
इस बात का चुनाव करने में प्रतिविम्बत हो कि किन देशो को ऋण देने के लिए 
चुना जाता है, उन्हें कितनी राशि ऋण में दी जाती है और यह ऋण किन कार्यों 
के लिए दिये जाते है । 

मैंने इस समस्या पर अन्तर्राष्ट्रीय पुर्निर्माण ओर विकास बेक की गतिविधि 
के सम्बन्ध में विचार किया है। वस्तुतः ये सब बातें विभिन्‍न विकसित देशों को 
उनकी अपनी साव॑ जनिक सहायता नीतियों में मार्गदर्शन दे सकती है। ये तरीके 
अपनाने से एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जायेगी कि भविष्य में पश्चिम के 
विकसित देशों और कम-विकसित देशों की प्रगतिशील शक्तियों के बीच धनिष्ठ 
सहयोग होगा । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह सहयोग इन 
दोनों प्रकार के देशों के लम्बी अवधि के हित मे है| 


लेकिन, यथार्थ में हमने अब तक जो कुछ देखा है, वह भविष्य की इस कल्पना 
से बहुत जी! वात है। जैसाकि वार-बार कहा जा चुका है, अधिकाश कम- 
घिकसित देशों में सत्ता पर कुछ विशिष्ट राजवीतिक समूहो का एकाधिकार है 
और यह विशिष्ट समूह एक छोटे से उच्च वर्ग का अंग हैं, जिसके छोटे अवधि 
के हित ईमानदारी से ओर प्रभावशाली ढंग से प्रगतिशील सुधारों को लाग्र करने 
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सामने एक कठिन वित्तीय समस्या आ जाती है जो अतिवार्यतया भूमि-सुधार की 
रोक देगी अथवा इसकी गति को धीमा बना देगी। अपने कर सम्बन्धी 
कानून (और उसे लागू करने में) कुछ परिवर्तनों की शर्ते लगाकर दिया गया 
बंक का ऋण भूमि-समुधार को अधिक सम्भव बना सकता है और इससे कोई 
सुधार भ होने अथवा सुधार का नाठक होने और एक प्रभावशाली सुधार के 
बीच का स्पष्ट अन्तर सामने आयेगा । 
इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि चेक ने दिलचस्पी दिखायी 
है और अपनी गतिविधि के सीमित क्षेत्न में यह भ्रष्टाचार का मुकावला करने 
और उचित प्रतियोगिता को बनाये रखने में सफल हुआ है (देखिए अध्याय-7) । 
अब बंक के लिए अगला कदम यह होगा कि अपने सर्वेक्षणों और साधारणतथा 
कम-विकसित देशो से अपने सम्पर्कों मे इस बात पर जोर दे कि ये देश कानून 
बनाने और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, अभवा क्‍या नहीं 
कर रहे हैं ताकि राज्य को कठोर और शक्तिशाली बनाया जा सके, विशेषकर 
प्रप्टाचार, भाई-भतीजावाद और हर प्रकार के पक्षपात को समाप्त किया जा सके । 
इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि बंक की घोषित नीति को, इस 
ओर अन्य क्षेत्रों में प्रभावशाली रूप से लागू करने की बात को केवल मामूली-सी 
शिक्षा सम्बन्धी सलाह तक ही सीमित नहीं किया जा सकता, चाहे यह कितनी 
भी महत्वपूर्ण क्यों न हो। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि बेक की नीति 
इस बात का चुनाव करने में प्रतिबिम्बत हो कि किन देशो को ऋण देने के लिए 
चुना जाता है, उन्हें कितनी राशि ऋण मे दी जाती है जोर यह ऋण किन कार्यों 
के लिए दिये जाते हैं । 
मैंने इस समस्या पर अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्तिर्मीण और विकास बैक की गतिविधि 
के सम्बन्ध में विचार शिया है। वस्तुतः ये सब बातें विभिन्‍्त विकसित देशो को 
उनकी अपनी सार्वजनिक सहायता नीतियों में मार्ग दशन दे सकती है। ये तरीके 
अपनाने से एक बात पूरी त्तरह स्पष्ट हो जायेगी कि भविष्य में पश्चिम के 
विकसित देशों और कम-विकसित देशों की प्रगतिशील शक्तियों के दीच घनिष्ठ 
सहयोग होगा । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह सहयोग इन 
दोनों प्रकार के देशों के लम्बी अवधि के हित में है । 


लेकिन, यथार्थ में हमने अब तक जो कुछ देखा है, वह भविष्य की इस कल्पना 
से बहुत दूर की वात है। जैसाकि बार-बार कहा जा चुका है, अधिकांश कम- 
विकसित देशों मे सत्ता पर कुछ विशिष्ट रोजनीतिक समूहों का एकाधिकार है 
और यह विशिष्ट समृह एक छोटे से' उच्च वर्ग का अंग हैं, जिसके छोटे अवधि 
के द्वित ईमानदारी से और प्रभावशाली ढंग से प्रगतिशील सुधारों की लागू करने 
के अनुरूप नहीं हैं। अतः इन सुधारों को लागू नहीं किया जा रहा है। जब 
दिखाने के लिए इन सुधारों के सम्बन्ध में कानून बनाये जाते हैं तो इन कानूनों 
में सुविधाजनक खामियाँ छोड़ दी जाती हैं अबबा इन कानूनो को लागु ही नहीं 
किया जाता । इन्हें लागू करने की प्रक्रिया में अक्सर इन्हें इस प्रकार विक्ृत बना 
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यह स्थिति विदेशी उद्यमों के लिए आरामदेह नही होती कि वे सत्तारूढ समूह से 
धनिष्ठ गठजोड़ की स्थिति में हो और उन्हें इस गठजोड का लाभ मिला हो | यदि 
पश्चिम के प्रयुद्ध व्यापारी केवल अपने यहाँ मियुक्त कर्मचारियों के वेतन और 
हित को आगे बढाने और उन्हें संगठित बनाने का ही प्रयास न करें--जैसाकि 
वे अक्सर करते है---और अपने तथा सत्तारूढ समूह के बीच कुछ अधिक दूरी 
४५३५ रखने का भी प्रयास करें तो यह बात बेहतर होगी और इसे समझा जा 
सकेगा। 


फिलहाल यह अधिकाशतया एक अच्छा सपना-भर है। अपने व्यापार को 
उचित काय-कुशलता से चलाने के लिए ये लोग अक्सर सत्तारूढ़ समूहों से 
घनिष्ठ सहयोग करने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। अक्सर यह एक 
उचित नीति दिखायी पड़ सकती है--चाहे अन्ततः इसके परिणामस्वरूप 
कठिनाइयाँ भी क्‍यों न उत्पन्न हों । लेकिन, यह नीति उस समय कम उचित 
हो जाती है, जब राजनीतिज्ञों और अधिकारियों से अपने सहयोग को रिश्वत्त के 
आधार पर मजबूत वनाया जाता है। लम्बी अवधि की दृष्टि से रिश्वत देना 
2 के व्यापार के लिए हानिप्रद ही है, जैसाकि अध्याय-7 में जोर देकर कहा 
गया है। 

इसके अलावा इस वात को बडी आसानी से देखा जा सकता है कि पश्चिम 
के व्यापारी अपने देशो में चाहे कितने भी उदार क्यों न हों, जब वे किसी कम- 
विकसित देश में काम करते हैं तो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रतिक्रिया- 
वादी वन जाते है। इनमें से अधिकांश लोगों को एक तानाशाही उच्च वर्ग का 
शासन, जो समस्त विरोध को कुचलता हो, अधिक अच्छा दिखायी पड़ता है, चाहे 
यह लोगों का अत्यधिक शोपण क्‍यों न करता हो। ऐसे शासन से मिलकर काम 
करना व्यापार मे सहायक होता है, और सब कम-विकसित देशो भे व्यापार 
काफी कठिन काम है । चाहे लम्बी अवधि की दृष्टि से यह तरीका और दृष्टि- 
कोण, स्वयं अपने व्यापारिक हितों की दुष्टि से भी, विनाशकारी ही सिद्ध क्यो न 
हो, पर इस दृष्टिकोण को समझा जा सकता है! 

अधिकाश व्यापारिक कम्पनियों के नाम के साथ चिवेकहीन शोषण, भ्रप्टा- 
चार और पहले के जमाने की स्पष्ठ जालसाजी का ऐतिहासिक भार भी जुड़ा 
होता है। जब आरम्भ में इन व्यापारों को शुरू किया गया तो सम्पत्ति और 
रियायते प्राप्त करने के लिए ये तरीके अपनाये भये। यह ऐतिहासिक भार 
यदा-कदा फट पड़ता है, जैसाकि फिलहाल पीह में अमरीका की तेल कम्पनियों 
के हितों के प्रति राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में हो रहा है। लेकिन इसके 
अलावा अनेक ऐसी ही प्रवादजनक वातें हैं, जिन्हें विस्फोट से बचाने के लिए 
सत्तारूढ़ समूहों से घनिष्ठ सम्पर्क से काम किया जाता है और उन्हे अक्सर रिश्वत 
भी दी जाती है । लेटिन अमरीका में अक्सर यही स्थिति दिखायी पडती है, जहाँ 
कभो भी ऐसा उपनिवेशी शासन नही रहा, जो इन भयंकरतम बुराइयों को कुछ 
सीमा तक रोकता । 
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दिया जाता है कि इनका बिल्कुल उलटा प्रभाव होता है। 
स्वदेश में यह सत्तारूढ़ समूह अवसर अर्थशास्त्रियों और साधारणतया उन 
विचारकों और लेखकों का मुँह बन्द करने अथवा उनका समर्थन तक प्राप्त 
करने भें सफल हुए हैं, जो 'जनमत' का निर्माण करते हैं। अधिकांश कम-विकसित 
देशों में यह अधिकाशतया उच्च बर्ग का ही मामला होता है । मैंने इस सम्वन्ध में 
कृपि नीति सम्बन्धी हाल के विचार-विमर्श का उदाहरण देकर बात को समझाने 
का प्रयास किया है, जहाँ भूमि-सुधार का भ्रश्त अवसर किसी-न-किसी बहाने से 
असफल वना दिया गया है (देखिए अध्याय-4) । जैसाकि हम देख चुके हैं, यही 
बात उन अधिकाश सुधारों पर लागू होती है, जिनकी तत्काल आवश्यकता है, 
उदाहरण के लिए, शिक्षा सम्बन्धी सुधार (देखिए अध्याय-6] । भ्रप्टाचार पर 
विकास सम्बन्धी विचार-विमर्श में निरन्तर बहुत कम विचार किया जा रहा है, 
जवकि सावजनिक जीवन के अपेक्षाकृत कुछ नीचे स्तर पर इस विपय पर बढ़ी 
जबर्देस्त बहस जारी है (देखिए अध्याय-7) । 
विकसित देशों में स्पप्टतया यह अनुभव किया जाता है कि सत्ताझूद लोगों 
के प्रति राजनयिक दृष्टिकोण अपनाना बुद्धिमत्तापूर्ण नीति है और किसी भी 
स्थिति में उन लोगों को सुधार लागू करने के लिए वाध्य नहीं किया जाना 
चाहिए | यह दृष्टिकोण विकसित देशों के इतिहास और वतेमान विचारधारा 
के बिलकुल विपरीत है । यह वच्तुतः असमान पैमाने से माप लेने का प्रयास है। 
वस्तुत', यह अत्यधिक गम्भीर प्रकार का भेदभाव है, जिसका यह अभिप्राय 
होता है कि ऐसे प्रयास जो स्वयं विकसित देशों के लिए लाभकारी सिद्ध हो चुके 
है, और जिन्होने वस्तुत. उनके समाजों को नया स्वरूप प्रदान किया है, कम- 
विकसित देशों के लिए पग्राह्म नहीं समझे जाते। 
अध्याम-3 में मैंने स्पष्ट किया है कि जन-समुदाय की प्राय: यन्त्रवत्‌ निष्कियता 
और कम-बविकर्सित देशो में सुधारों के प्रयास का अभाव पश्चिम के उन व्यापारिक 
हितों को अच्छा लगता हैं, जो कम-विकसित देशों में अपनी पँँजी लगाना और 
अपने उद्योग चालू करना चाहते हैं। सत्तारूढ़ समूह इन कम्पनियों के स्वाभाविक 
सहयोगी होते है । यह्‌ उपभिवेशी नीति को उसी रूप में जारी रखने का प्रमाण है 
और इससे उस आरोप का ओऔचित्य सिंद्ध होता है, जी पश्चिम के व्यापारियों पर 
उन्हें 'नव-पूंजीवादी' कहकर लगाया जाता है। 
उपनिवेशों मे इसी क्रक्रिया के द्वारा उपनिवेशी शक्तियों ने सदा उन 
विशेषाधिकार प्राप्त समूहों का समर्थन प्राप्त किया, जो 'कानूत और व्यवस्था 
बनाये रखने' में उनकी तरह ही दिलचस्पी रखते थे, जिसका अभिप्रा्र सदा यथा- 
स्थिति को बनाये रखना ही होता था। अबन्ध व्यापार की नीतियों का समानता* 
वादी सुधारों में कोई दिलचस्पी न लेना इस बात का आधार बना कि 
उपनिवेशो के लोगों के रीति-रिवाज़ों में, जिनमें धामिक क्रियाओं का समावश 
होता था, हस्तक्षेप करना उचित न होगा । 
राजनोतिक दृष्टि से स्वतन्त्र केम-विकसित देशी से आज पश्चिम का पूँजी- 
वाद जिस प्रकार व्यवहार कर रहा है, उसमें उपनिवेशवाद से विरासत में प्राप्त 
उस प्रक्रिया की ताकितता स्वतः प्रकट नही है ! जब कभी किसी प्रतिक्रियावादी 
सत्तारूढ़ समूह के विरुद्ध विरोध प्रबल हो उठता है, चाहे यह उग्र हो या नही, हो 
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यह स्थिति विदेशी उद्यमों के लिए आरामदेह नही होती कि वे सत्तारूढ़ समूह से 
घनिष्ठ भठजोड़ की स्थिति में हों और उन्हें इस गठजोड़ का लाभ मिला हो । यदि 
पश्चिम के प्रबुद्ध व्यापारी केवल अपने यहाँ नियुक्त कर्मचारियों के वेतन और 
द्वित को आगे बढाने और उन्हे संगठित बनाने का ही प्रयास न करें-.जैसाकि 
वे अक्सर करते हैं--ओऔर अपने तथा सत्तारूढ समूह के बीच कुछ अधिक दूरी 
पा रखने का भी प्रयास करें तो यह बात बेहतर होगी और इसे समझा जा 
सकेगा। 


फिलहाल यह अधिकाशतया एक अच्छा सपना-भर है। अपने व्यापार को 
उचित काय-कुशलता से चलाने के लिए ये लोग अक्सर सत्तारूढ़ समूहों से 
घनिष्ठ सहयोग करने की आवश्यकता का अनुभव करते है। अवसर यह एक 
उचित नीति दिपायी पड सकती है--चाहे अन्तत. इसके परिणामस्वरूप 
कठिनाइयाँ भी क्‍यों न उत्पन्न हों । लेकिन, यह नीति उस समय कम उचित 
हो जाती है, जब राजनीतिज्ञों और अधिकारियो से अपने सहयोग को रिश्वत के 
आधार पर मजबूत बनाया जाता है। लम्बी अवधि की दृष्टि से रिश्वत देना 
92% के व्यापार के लिए हानिप्रद ही है, जैँसाकि अध्याय" में जोर देकर कहा 
गया है। 

इसके अलावा इस बात को घडी आसानी से देखा जा सकता है कि पश्चिम 
के व्यापारी अपने देशो में चाहे कितने भी उदार क्‍यों न हों, जब वे किसी कम- 
विकसित देश में काम करते है तो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रतिक्रिया- 
वादी बन जाते है। इनमे से अधिकाश लोगों को एक त्तानाशाही उच्च वर्ग का 
शासन, जो समस्त विरोध को कुचलता हो, अधिक अच्छा दिखायी पड़ता है, चाहे 
यह लोगों का अत्यधिक शोषण क्‍यों न करता हो | ऐसे' शासन से मिलकर काम 
करना व्यापार मे सहायक होता है, और सब कम-विकसित देशों मे व्यापार 
काफी कठिन काम है । चाहे लम्बी अवधि की दृष्टि से यह तरीका और दृष्टि- 
कोण, स्वयं अपने व्यापारिक हितों की दुष्टि से भी, विनाशकारी ही सिद्ध क्यो न 
हो, पर इस दृष्टिकोण को समझा जा सकता है। 

अधिकाश व्यापारिक कम्पनियों के नाम के साथ विवेकहीन शोपण, भ्रप्टा- 
चार और पहले के जमाने की स्पध्ट जालसाजी का ऐतिहासिक भार भी जुडा 
होता है। जब आरम्भ मे इन व्यापारों को शुरू किया गया तो सम्पत्ति और 
रियायतें प्राप्त करने के लिए ये तरीके अपनाये गये। यह ऐतिहासिक भार 
यदा-कदा फट पड़ता है, जैसाकि फिलहाल पीरु में अमरीका की तेल कम्पनियों 
के हितों के प्रति राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में हो रहा है॥ लेकिन इसके 
अलावा अनेक ऐसी ही प्रवादजनक वातें हैं, जिन्हें विस्फोट से बचाने के लिए 
सत्तारूढ समूहों से घनिष्ठ सम्पर्क से काम किया जाता है और उन्हे अक्सर रिश्वत 
भी दी जाती है । लेटिन अमरीका मे अक्सर यही स्थिति दिखायी पडती है, जहाँ 
कभी भी ऐसा उपनिवेशी शासन नही रहा, जो इन भयकरतम वुराइयो को कुछ 
सीमा तक रोकता । 
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यह उल्लेयनीय है कि व्यापारियों की वर्तमान पीढ़ी स्वयं व्यक्तिगत रूप से 
अपने-आपकोी निर्दोष समझ सकती है । सम्भवतः वे स्वयं व्यापार के वे तरीके 
अब अपनाना नहीं घाहेगे, जिन्हे अपने उद्यमी की नीव रखते समय उनकी 
कम्पनियों ने अपनाया था। लेकिन अपने इस दायित्व को चुकाना और अनुचित 
रूप से प्राप्त अधिकारों और सम्पत्तियों को त्याग देना आसान निर्णय नहीं है । 
व्यापारी वर्ग अपने देशों की सरकारो के राजनमिक दवाव पर भी निमरमित 
रूप से निर्भर कर सकता है और इस प्रकार वे अधिक ईमानदारी से काम करने 
का निर्णय ले सकते हैं । लेटिन अमरीका मे संयुक्त राज्य अमरीका ने सैतिक 
हस्तक्षेप की धमकी अथवा वास्तव मे संनिक हस्तक्षप द्वारा यह दबाव डालने की 
पुरानी परम्परा निभायी है। इधर सैनिक कारवाई का स्थान सेप्टूल इण्टेलिजेंस 
एजेंसी (सी० आई० ए०) की तोड-फोड़ की कारंवाइयो ने ले लिया है अयवा 
सी० आई० ए० इन कार्यों में मदद देती है। 
संयुक्त राज्य अमरीका के लिए शीतयुद्ध और इसके परिणामस्वरूप संसार 
की साम्यवाद से बचाने की चिन्ता कम-विकसित देशों पर प्रायः हर प्रकार का 
दबाव डालने का सवसे महत्त्वपूर्ण बहाना बन गयी है। इससे विचारधारा सम्बन्धी 
एक ऐसी प्रवृत्ति सामने आयी है, जो संयुक्त राज्य अमरीका गौर स्वयं कम- 
विकसित देशों को समानतावांदी सुधारों अथवा किसी भी प्रकार के सुधार से 
विमुख करती है । 
दूसरे महायुद्ध के बाद की अवधि में अमरीकी सरकार कम-विकसित देश की 
एक ऐसी प्रतिक्रियावादी सरकार को भी अपने साथी के रूप में स्वीकार करने 
को तैयार थी, जो साम्यवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाये । ऐसे किसी भी 
शासन से समानतावादी सुधारों अथवा भ्रष्टाचार की समाप्ति के सम्बन्ध में 
बहुत कम अपेक्षा की जाती थी। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका ने पूरे संत्तार 
की आँखों में यह स्वरूप धारण कर लिया, और विशेषकर कम-विकसित देशो में, ' 
कि यह देश संसार-भर में प्रतिक्रियावाद का हामी है । पे 
हम सब अब यह आशा कर सकते हैं कि शीतयुद्ध में कमी आयेगी । विशेषकर 
हम यह आशा कर सकते हैं कि मैकार्यी-डलेस थ्रुग मे संयुक्त राज्य अमरीका की 
भूमिका के बारे में अमरीकियों ने जो व्याख्या अपनायी थी, उसमें परिवर्तन होगा ! 
इसके बाद हमे यह अपेक्षा करने का अधिकार होगा कि संयुक्त राज्य अमरीका 
में उदारताबादियों को विदेश नीति भे, और विशेषकर, विदेशों में पूंजी 
विनियोग सम्बन्धी नीति के बारे में अपना प्रभाव डालने का अवसर मिलेगा । 
मैंने जिस बात को एक सपना कहा है वह पूरा हो सकता है अर्थात्‌ विकसित , 
देश कम-विकसित देशों में प्रगतिशील शक्तियों को मजबूत बनाने में अपने पर्याग्त 
प्रभाव का प्रयोग करें | खैर, वस्तुस्थिति यह है कि हमे इस दिशा मे प्रयास 
करना चाहिए । बातों 
नीति भे यह परिवर्तन वाछित आदद्शों के अनुरूप होगा और उन बातों के 
अनुरूप भी जो पश्चिम के विकसित देशों ने स्वयं अपने देशों में की हैं। मैं यह 
आशा नही करता कि प्रबुद्ध व्यापारी जो भविष्य की आवश्यकताओं की समझने 
की क्षमता रखते हैं, ऐसे किसी परिवर्तन के प्रति निश्चय ही छदासीन होगे। 
यद्यपि इसका अर्थ उन विशेधाधिकारों और सम्पत्तियों का त्याग होगा, जिन्हें 
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शोपण के द्वारा और यदा-कदा धाँधली से प्राप्त किया गया है, विशेषकर लेटिन 
अमरीका में । 


और यह भी निश्चय है कि इसके परिणामस्वरूप आधथिक विकास का सिद्धान्त 
कुछ ऐसे प्रभावों से मुक्त हो जायेगा, जिसने इसके भीतर पूर्वाग्रहग्रस्त सीमाओ 


का प्रवेश किया है। इस सिद्धान्त में प्रभतिशील सुधारों का समावेश करने की 
दृष्टि से इसे संस्थागत बनना होगा । 


कम-विकसित देशों को सहायता के इस विचार में इनके विकास के लिए 
और अधिक साधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। इसके साथ कोई 
इरादा नही जुड़ा है। इसके विपरीत प्रायः प्रत्येक अन्य अर्थंशास्त्री के साथ 
मिलकर मैं यह तर्क देना चाहता हूँ कि आज इन देशों को जो साधन उपलब्ध 
कराये जा रहे हैं, उनमे वृद्धि होनी चाहिए ! इस पुस्तक के अगले भाग मे सहायता, 
व्यापार और पूंजी के प्रवाह पर विचार से पहले मैं उन बातो की आलोचना 
करना चाहता हूँ जिन्हें मैं उस तरीके की गम्भीर खामियाँ समझता हूँ, जिस तरीके 
से आथिक विकास की परिभापा दी जाती है और उसे मापा जाता है । 

विकास को आध्िक विकास के सीधे-सादे अर्थों मे ही साधारणतया समझा 
जाता है--इसे उत्पादन के कुल राष्ट्रीय योग अथवा आय के कुल योग के रूप 
में ही देखा जाता है। आगे बढने से पहले मैं पाठक को यह स्मरण दिलाना चाहता 
हूँ कि अधंशास्त्ियों ने सदा, और जान स्टूआर्ट मिल के समय से कही अधिक 
विधिवत्‌, सम्पत्ति और आय के वितरण के बारे में महत्त्वप्रर्ण शर्त लगायी है। 
इधर यह महत्त्वपूर्ण शर्ते कम-विकसित देशो के आथिक विकास के विश्लेषण मे 
अन्तर्धान होती हुई दिखायी पड़ी है । 

लेकिन विकास के दूसरे आयाम भी होते हैं, जो उस समय निकाल दिये जाते 
हैं जब आथिक विकास को केवल उत्पादन अथवा आय में वृद्धि के समक्ष मान 
लिया जाता है। सामाजिक प्रणाली जटिल है, और इसमें सामान्य रूप से परस्पर 
सम्बन्धित अनेक परिस्थितियाँ मौजूद रहती है।? समस्त सूचक अंकों मे जो 
सामान्य मनमानापन होता है, उसके अनुसार एक दूसरे पर निर्भर परिस्थितियो 
की सामाजिक प्रणाली का प्रवाह, सिद्धान्त रूप में, एक सूचक अंक द्वारा दर्शाया 
जा सकता है | 

समस्त परिस्थितियों में परिवर्तन के आऑँकर्डे इकट्ठा करना और महत्त्वपूर्ण 
मूल्यांकनो की दृष्टि से इन्हें तोलना बस्तुतः वर्तमान सम्भावनाओं से बहुत परे है। 
लेकिन हमें इस महत्त्वपूर्ण धारणा को कायम रखना चाहिए कि--जैसाकि हम उन 
निष्कर्पों की जाँच से आसानी से पता लगा सकते हैं जो निष्क्पं हम निकालते हैं 
»“-विकास से हम सब लोगों का अभिष्राय समस्त सामाजिक प्रणाली के ऊपर 
उठने से होता है । 

इस परिस्थिति में विकास के किसी आभास की ओर रुझान समर्थन योग्य 
ही सकता है, क्योकि इसे किसी आदर्श सूचक अंक, की तुलना में अधिक आसानी 
से जाँचा और मापा जा सकता है । प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन अथवा आय 
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की बृद्धि-दर इसके बाद स्वाभाविक पसन्द हो जाती है ।' सेझिन हमें यह स्मरण 
रखना चाहिए कि इस स्थिति में हम समस्त सामाजिक प्रणास्री में कही 
अधिक जटिल परिवतंन के रूप में एक मोटा और तयार सूचक इस्तेमाल में ता 
रहे हैं और इसका उपयोग उस जद्विल परिवर्तन को मापने के लिए किया जा 
रहा है, जिसे हम मापना चाहते हैं। पर इस शर्ते को नहीं समझा जाता अथवा 
विकास की सामास्यतया प्रयुवत 'परिभाषाओं' में हुसका ध्यात सही रखा जाता । 


लेकिन इससे भी कही अधिक चिन्ता का विधय योजनाओं और साहित्य में 
इस परिभाषा का उपयोग है। विचार-विमर्श नियमित रूप से राष्ट्रीय उत्पादन 
अथवा आय मे वृद्धि के आऑकड़ों पर आधारित होता है, जिसका कोई पर्याप्त 
बुनियादी आधार नहीं होता! आर्थिक विकास सम्बन्धी ये आँकड़े ! दशमंलव 
कक दशमलव तक दिये जाते हैं, जिसका अभिप्राम एक प्रतिशत का साँवाँ 
भाग है । 
इतना ही नहीं, विभिन्‍न देशों के बीच अमरीकी डालर की सरकारी विनिमय 
दर के आधार पर साधारणतया तुलना की जाती है। अधिकाश कम-विकग्मित 
देशी में मुद्रा विनिमय और आयात के जो अनेक नियन्त्रण लागू हैं और अन्य 
सम्बन्धित परिस्थितियों में जो अनेक अन्तर हैं, उन्हे ध्यान में रखते हुए यह करना 
उचित नही है। इस समस्या के महत्वे का उल्लेख तवः साधपरणतया नही किया 
जाता । 
एशियन ड्रामा में मैंने उस तरीके का समालोचनात्मक विवेचन किया है, 
जिस तरीके से दक्षिण एशिया के देशों में राष्ट्रीय उत्पादन अथवा आय को गणना 
की जाती है ।* इस गणना में जिन संकल्पनाओं का उपयोग किया जाता है, उनमें 
स्पप्टता की कमी और बुनियादी सामग्री की जबर्दस्त धामियों के कारण मैं इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा : “यह बात सन्देहास्पद है कि इन औँकड़ों का कोई सही और 
सूक्ष्म अर्थ है; किस सीमा तक गलती हुई है, इस बात का मोटे तोर पर अनुमान 
लगाने की कोई सम्भावना दिखायी नही पड़ती ।” 
मैंने समग्र आँकड़ों के विभिन्‍न अंगों का जो अध्ययन किया--यद्यप्रि केव् 
कृषि और गैर-कृषि वर्गों में ही इसे विभाजित किया गया था--उससे इन औँकडों 
की भयंकर खामियो का प्रमाण सामने आया।९ बचत-अनुपात के बारे में 
सामान्य रूप से जिन आँकड़ों का उल्लेख किया जाता था, दे एकदम निरथक' 
दिखायी पड़े ।? राष्ट्रीय उत्पादद और आय की दृष्टि से दक्षिण एशिया के अनेक 
देशों के बीच सामान्यतया प्रयुक्त चुलनाओं को सही करने का जो प्रयात्त 
किया गया, उससे अमरीकी डालर को सरकारी विनिमय दर के आधार पर 
दाम के स्तरो सम्बन्धी आऑकड़ो की घटाकर जो आँकड़े पेश किये गये, उनसे यह 
स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार के सब आँक$ड़ें कितने अधिक अपरिप्कृत होते 
, हैं ।९ एशियन ड्रामा के समस्त अध्यायो में मैंने जान-बूझ्कर विकास की दरों और 
उन अन्य अनेक वस्तुओं के बारे मे उन अधिकाश आँकडो का उपयोग नहीं 
किया है जो बहुत आसानी से उपलब्ध हैं और जिनका उपयोग मेरे सहमोगी 
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अत्यधिक सूक्ष्म अर्थों में निष्कर्ष निकालने के लिए सामान्यतया करते हैं । इसका 
कारण निश्चय ही मेरी आँकड़ों के आधार पर विवेचन के प्रति उदासीनता नहीं 
थी ।* इसके विपरीत मैं यह समझता हूँ कि हमारे विषय का भावी विकास 
मधिकाशतया हमारी इस सफलता पर निर्भर करता है कि हम अपनी वर्तमान 
यथार्थ सम्बन्धी आवश्यकता से अधिक अस्पष्ट संकल्पनाओं को किस सीमा तक 
ठीस आऑँकडों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं । 

परम्परागत आधथिक अनुसन्धान के विरुद्ध मेरा आरोप यह है कि इसमें 
उपलब्ध आँकड़ों की गहराई से आलोचनात्मक जाँच का अत्यन्त अभाव है। 
उत्पादन और आय के क्षेत्र में इस आलोचनारहित दुष्टिकोण ने विभिन्‍न कम- 
विकसित देशों की विकास की दर को एक प्रतिशत के छोटे-से-छोटे हिस्से तक 
लगातार एक के बाद एक वर्ष 'मापने' और तुलना करने को सम्भव बना दिया 
है। यह स्पष्ट रूप से मुखंता है अथवा, यदि अधिक नम्न शब्दावली में कहा जाये 
तो अनावश्यक सूक्ष्मता है। यह बात उस समय कम नहीं हो जाती, जब इन 
आँकड़ों को प्रभावशाली दिखायी पड़ने वाले अर्भितीय नमूनों के रूप मे सजा- 
संवारकर पेश किया जाता है। ये नमूने बहुत कमजोर और अस्पष्ट विचार- 
प्रक्रिया को प्रकट करते हैं, जबकि इन्हें विशेष रूप से गहन विश्लेषण के रूप में 
प्रस्तुत किया जाता है । 

कम-विकसित देशों के अन्य समस्त क्षेत्रों में समालोचदात्मक दृष्टि से अध्ययन 
करने का अभाव भी स्पष्ट दिखायी पड़ता है। यह वात साक्षरता और स्कूलों 
में भर्ती की संख्या सम्बन्धी आँकड़ों के बचकाने प्रयोग से बड़ी स्पष्ट हो जाती 
है (देखिए अध्याय-6) । वस्तुतः यह निष्कर्ष निकालने से बचना बड़ा कठिन है 
कि अर्थशास्त्रियों की पिछली पीढी ने, गहन अध्ययन और सूक्ष्मता की समस्त बातों 
के बावजूद, ठीक इन्ही दृष्टियों से वैज्ञानिक मानक को नीचे गिरा दिया है। 

जनसंख्याविदों की तुलना में हम अथंशास्त्रियों की स्थिति बड़ी घुरी है। 
इस तथ्य के बावजूद कि उनकी संकल्पनाएं अधिक सरल हैं और उनके पास 
आन्तरिक' तकंसंगतता की दृष्टि से अपने आऑकड़ों की स्रत्यता का पता लगाने 
के प्रभावशाली माध्यम उपलब्ध हैं!', जबकि हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं 
है, जनसंख्याविदों ने अपने इस पुराने वैज्ञानिक अनुशासन को कायम रखा है और 
अपने आंकड़ों और निष्कर्पों की अनिश्चितता के बारे में विचार प्रकट किये है । 


जो हजारों अर्थशास्त्री आज कम-विकसित देशों के बारे में अनुसन्धान में 
प्रवृत्त हैं, उनके लिए एक पुस्तक का अध्यपन अनिवाय कर दिया जाना 
साहिए। यह पुस्तक है ओस्कार मोगेनस्टर्न का अत्यधिक महत्वपूर्ण अध्ययन 
“आन दि एकुरेसी ऑफ इकानामिक आब्जरवेशन'।!! संयग्रक्त राज्य अमरीका 
के अपेक्षाकृत अत्यधिक परिष्कृत आँकर्डों की जाँच के समय भी उन्होंने इस 
बात का कारण देखा कि यह चेतावनी दें कि छोटी अवधियों के बारे:मे विकास 
के आँकड़ों को बिल्कुल ठीक नही मान लेना चाहिए। इन आँकड़ों को अनिश्चितता 
और गलती की बड़ी गुंजाइश रखते हुए स्वीकार किया जाना चाहिए । जिन 


236 विश्य निर्धनता भी चुनौती 


आँडड़ों में अन्तर्राष्ट्रीय तुघना की जाती है, उनके बारे में मोरेंनस्टर्त का 
कहना है कि 
"आज जनता के समझ्त प्रस्तुत औफड़ों में ये सर्वाधिक अभिश्वित और 
अविश्वसनीय आँड़े हैं'"'पह एफ ऐसा क्षेत्र है, जहाँ राजनीति रार्वोपरि है भर 
जहाँ समालोचनात्मक मूल्यांकन की कमी विशेष रुप से हानिप्रद सिद्ध हुई है ।?! 
क्षत्र बयोकि मोगनस्टर्ने "जहाँ तक विकास दरों के वेशानिक उपयोग का 
सम्बन्ध है, कोई रियायत” देने को तैयार नही हैं, जो मेरी राय में वित्कु उचित्त 
ही है, अतः ये यह निष्कर्ष निकालते हैं; 
“आज जिस रूप में ये ऑकर्ड उपलब्ध हैं और आज इनका जिस प्रकार 
अत्यधिक सू्षम उपयोग किया जाता है, उसकी दृष्टि से ये आँकड़े निरमंक 
हैं'* “विकास दरों” के सूद्म उपयोग की किसी भी तरह अनुमति नही दी जा 
सकती, भाहे इनका उपयोग विभिन्‍न देशों की तुलना में अपवा एक हो देश के 
भीतर कम भ्रवधियों के विकास के मृल्याकन के लिए क्यों मे शिया जाये । 77 
लेकिन जसाकि मोर्गनस्टर्न ने जीर देकर कहा है--इन मॉँकड़ों कां साधारपतयां 
इन्ही कार्यों मे उपयोग किया जाता है। 
मोर्गनस्टर्न की तरह ही, डोनाल्‍ड बी० मंकग्रेनाहत भी, जो उस समय 
संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक मामलों के कार्यालय में थे और अब जिनीवा स्थित 
संयुक्त राष्ट्र संभ की सामाजिक विकास हे 54 /६ संस्था के निदेशक हैं, उत् 
विश्वासपूर्ण तरीके की शिक्रायत करते हैं, में आधार बनाकर विद्वतापूर्ण 
प्रकाशनों में अविश्वसनीय आँकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और “अत्यधिक 
भंगुर आँकड़ों के आधार पर व्यापक ढाँचे और शानदार तुलनाएं की जाती है 
जबकि भअपेक्षाइत बेहतर आँकडो के मामले में भी “ये संख्याएँ उस सुक्ष्मता की 
अभ्रांति उत्पन्न करती हैं, जो मौजूद नहीं होतीं 
जी कुछ ऊपर कहा गमा है, उससे कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। 
एक निष्कर्ष यह है कि हमें दूसरे अर्थशास्त्रियों की अनिश्चित्रता में हिंस्ता 
नहीं वटाना चाहिए जो उत्पादन और आय में बुद्धि के उपलब्ध ऑआँक$ड्ा कै 
आलोचनारहित प्रयोग पर आधारित है। ये आँकड़े यह दर्घाने का प्रयात्त करते 
हैं कि विभिन्‍्त कम-विकसित देश अथवा प्रायः सब कम-विकर्सित देश किस दर से 
प्रगति करते रहे हैं, अव प्रगति कर रहे हैं, अथवा भविष्य में प्रगति करते रहेंगे। 
दूसरा निष्कर्ष यह है कि कम-विकसित देशों में आँकड़ीं के संकलन करने में 
सुधार की और बड़ा कम ध्यान दिया गया है । इस कार्य का लक्ष्य प्राथमिक तौर 
पर प्रयुक्त संकल्पनाओं का स्पप्टीकरण देना और सांध्यिकी के आधार 'प्रेक्षणों 
को अधिक सहो बनाना होना चाहिए । 
समालोचनात्मक और विवेचनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने वाले कसी 
भी व्यकित के समक्ष जो तीसरा निष्कर्प आता है, बह यह है कि अत्यधिक बुरे 
आँकड़ों के सृक्ष्मतारहित और अधिकांशतया मनमाने प्रयोग ने अर्थशास्त्यों 
के लिए यह और अधिक सम्भव बना दिया है कि वे विकास की समस्याओं 
सम्बन्धी दूसरे महायुद्ध के बाद के पुर्वाग्रहप्रस्त दृष्टिकोण से चिपके रहें और 


अपने अनुभवजन्य विचारत्रम में सुधार न करें। हि 


भाग तीन 


विकसित देशों का दायित्व 


अध्याय : 9 
व्यापार और पूजी का प्रवाह 


. ओपनियेशिक युगों में ओर अव 
यह विचार कि विकसित देशों को कम-घधिकसित देशों से अपने समस्त 
व्यवहार में उनके हित और आथिक विकास के लिए विशेष रुझान दियाना चाहिए 
ओर उन्हें सहायता देने की सामृहिक जिम्मेदारी अनुभव करनी चाहिए, दूसरे 
भहायुद्ध के धाद की एक पूरी तरह से नयी संकल्पना है। 
उपनिवेशी शक्तियों की प्रणाली की समाप्ति और उन देशों में राष्ट्रीय 
महत्त्वाकांक्षा के उत्पन्त होने का, जो औपचारिक रूप से स्वतन्त्र थे, लेकिन 
यथाथ में स्वतन्त्र नही थे, विशेषकर लेटिन अमरीका में, यह परिणाम हुआ कि 
अब अचानक पश्चिम के विकसित संसार के समक्ष बहुत बडी'संख्या में नये 
स्वृतन्त्र देश आ खड़े हुए | ये सव देश अत्यधिक निर्धन थे और स्पष्टतया इनके 
सामने वह विकास करने के लिए बहुत बड़ी कठिनाइयाँ मौजूद थी, जो विकास ८ 
इनके नेता चाहते थे । 
पश्चिम के विकसित संसार के अन्त:करण की एक सुरक्षात्मक ढाल के रूप , 
में उपनिवेशी प्रणाली उस समय तक काम करती रही थी । यद्यपि उपनिवेशी 
शासन के अन्‍्तगंत रहने वाले लोग इतने ही गरीब थे ओर उन्हें इसी प्रकार 
विक्रास की भी आवश्यकता थी, पर वहाँ जो कुछ होता था उसका दायित्व उन ; 
गिने-चुने देशों, अधिकांशतया यूरोपीय देशों पर ही होता था, जिनका इन लोगो / 
पर शासन था। ५ 
यदि अन्य देश उपनिवेशों पर उक्त देशों के शासन के सम्बन्ध में कोई हस्त 
क्षैप करते या करना चाहते तो निश्चय ही उपनिवेशी देश इस पर रोप प्रकद 
करते--जैसाकि उन्होंने वस्तुतः उस समय किया भी, जब उन्हे लगा कि बाहर के 
लोग हस्तक्षेप करना चाहते है; यद्यपि पश्चिम के अन्य विकसित देशो की सरकारों! 
द्वारा इस प्रकार का हस्तक्षेप प्रायः कभी नहीं हुआ । कुछ मामलों में ओर कुछ 
दृष्टियों से: यूरोप, के शासक देशों ने अपने किसी उपनिवेश को. विभिन्न, तरीकों से 
सहायता भी पहुँचाई, यद्यपि यह तस्वीर बडी मिश्रित और उस्पष्ट है। लेक्नि 
अधिकांशतवा यह एकतरफा--और कुछ सीमा तक द्विदेशीय---. “बाई होती 
थी और यह बात प्रेरणा की दृष्टि से भी सही कही जा सकती है । | 
बस्तुत: किसी भी सीमा तक सामूहिक जिम्मेदारी अनुभव करने 4 ।7 
राजनीतिक आधार विकसित देशों को दिखायी नही पड़ता था। इस अध्यामहै 
ओर इसके बाद के दो दूसरे अध्यायों में जब मैं इस वात की आलोचना करत 
कि ये देश वया कर रहे हैं और क्या नही कर रहे हैं और उन्हें ७७०७४ हल 
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की सहायता के लिए क्‍या करना चाहिए, हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि 
सहायता का विचार ही कितना नया है। दूसरे महायुद्ध से पहले शायद ही कोई 
इस सामान्य जिम्मेदारी के बारे मे सोचता हो कि समस्त विकसित देशों को कम- 
विकसित देशों को सहायता देनी चाहिए। 
अब इस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया जा रहा है और यह कार्य एक 
छोटी-सी अवधि में हुआ है ओर ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है। 
सम्भवतः इस कारण से हमे उन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के प्रति निरुत्साहित नहीं 
होना चाहिए । 
कम-विकसित देशों की ओर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा विशेष रूप से क्यों 
ध्यान दिया जाना चाहिए, इसका कारण यह है कि ये देश कम-विकसित हैं, अत्य- 
घिक' निधन हैँ, ओर विकास करने के उनके प्रयासों के समक्ष बहुत अधिक 
कठिनाइयाँ आती हैं। इस अध्याय में मैं इस बात का विश्लेयण प्रस्तुत करूँगा 
कि उन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मोर पूंजी का प्रवाह इन देशों के विकास में इससे अधिक 
सहायक सिद्ध क्यों नही हुआ है, जितना वास्तव में हो सका । 
2. एक पूर्वाप्रहप्रस्त संद्धान्तिक दृष्टिकोण 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त को विकास कौ कमी के यथार्थ और 
विकास की आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं किया गया था। 
इसके विपरीत कोई यह कह सकता है कि अमुर्ते त्ताक्ेकता के इस प्रभावशाली 
ढाँचे का प्रायः विपरीत उद्देश्य था--अन्तर्राष्ट्रीय समानता की समस्या को टाल 
जाना ॥) 
जब अन्तर्सष्ट्रीय व्यापार की अन्त्निहित समालोचना की जाती है, तो 
इसका पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण अव्यावहारिक स्थिर सन्तुलन की धारणा के रूप में 
प्रकट हो जाता है --और इसी प्रकार इस घारणा से सम्बन्धित अन्य अनेक घारएणाएं 
भी प्रकट हो जाती हैं। वाद के लेखन में भी इसे आयिक सिद्धान्त के अन्य भागों 
की तुलना में कही अधिक कड़ाई से कायम रखा गया । एक और अव्यावहारिक 
धारणा इस विचार में निहित है कि सामाजिक यथार्य के कुछ ऐसे तत्त्व हैं जिन्हे 
'आध्िक कारण' केहा जा सकता है'और यह भी कि अन्य सब कारपों को तिकाल- 
क्र भी डन्तर्राष्ट्रीय न्यापार का विश्लेषण करना सम्भव है। हे 
, इन धारणाओं ने विचारधारा सम्बन्धी उन प्रवृत्तियों का मार्ग प्रशस्त किया, 
जो पुराने जमाने से ही समस्त आधिक सिद्धान्त में गहराई से पैठी हुई हैं और 
जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त में अपने लिए विशेष रूप से स्पात 
यनायर है। ये इच्छित प्रवृत्तिधाँ--हितों की समावता, अवन्य व्यापार और स्वतन्त्र 
व्योपारा--वत मान लेखन में - उनके दृष्टिकोण का निर्धारण करती हैं और यह 
कार्य उससे कहीं अधिक सीमा तक होता है, जितना अर्थशास्द्री सामान्यतया 
(अनुभव करो «॥ है 
कार पूर्वाग्रहग्रस्त होने के कारण, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त ने 
, बार को विकसित किया कि व्यापार कारक दामों ओर आयों, और सबसे 
4 श्रमिकों की भजदूरी के समानोकरण की दिखा में कार्य करता है ।* व्याराए, ४०” 
पल्न देशों और विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि को स्वयं को प्रार्झ * 
आवादी सम्बन्धी साधनों के अनुरूप ढालने के लिए प्रेरित करेगा ओर ६ 


[ गा लय 
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आय को सर्वत्ञ समान बनाने पर असर पड़ेगा । 

भेरे दो प्रमुख देशवासियों, स्वर्गीय प्रोफेसर इली एफ० हेक्सचेर और 
प्रोफेसर बेरटिल ओहलिन ने दूसरे महायुद्ध से बहुत पहले ही इस पुराने सिद्धान्त 
को उत्पादन के श्रमेतर कारको की दृष्टि से तर्क देकर पूर्ण बनाया था। इन लोगो 
से यह बड़ा निष्कर्ष और अधिक स्पष्ट रूप से निकाला था कि समानता कायम 
करने पर व्यापार का प्रभाव होता है । इनके बाद अर्थमिति विशेषज्ञों ने, विशपषकर 
संयुक्त राज्य अमरीका में, हाल के दशकों मे यह विवेचन करने में बहुत दिल- 
चस्पी दिखायी है कि कुछ विशिष्ट, अमूर्त और साधारणतया स्थिर परिस्थितियों 
में विभिन्‍न देशों में कारक दामों में समानता कायम करने की प्रवृत्ति किस प्रकार 
मूर्त रूप धारण करेगी । 

यहाँ हमें एक बड़ी विचित्र बात दिखायी पड़ती है। बहुत लम्बे अरसे' से 
अन्तर्राष्ट्रीय दुप्टि से आय की असमानताएँ बढ़ती रही हैं भौर आज भी बढ़ रही 
हैं। दूसरे महायुद्ध के अन्त के समय से उपनिवेशी व्यवस्था की समाप्ति का जो 
तूफान आया है, उसके परिणामस्वरूप अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में निरन्तर बढती हुई 
असमानता के प्रति और अधिक चिन्ता अकट की ययी है । विश्व इतिहास के 
इस दोर मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त ने इस संकल्पना पर निरन्तर अधिक 
जोर दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्‍न देशों के बीच धीरे-धीरे आय की 
समानता स्थापित होने की प्रवृत्ति का समारम्भ करता है--लेकिन इसके साथ 
जो मान्यताएँ जोड़ दी जाती हैं, वे स्पष्ट रूप से अव्यावहारिक और अनुभव के 
विपरीत होती हैं। 

इस पुस्तक का पाठक अब इस बात पर आश्चर्य नही करेगा कि यदि यैं 
सैद्धान्तिक दिलचस्पी की इस विचित्र दिशा को--और विशेषकर बिश्व में मौजूद 
वर्तमान और निरन्तर बढती हुई असमानताओ का स्पष्टीकरण देने मे अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के क्षेत्र में कार्य करने वाले आधथिक सिद्धान्तकारों की दिलचस्पी का पूर्ण 
अभाव भी उल्लेखनीय है--पूर्वाप्रहग्रस्त और विकसित देशो के लोगो के स्वार्थ 
से प्रेरित कहूँ! अपने आरम्भिक रूप में इस पूर्वाप्रह को आधिक विचार के 
इतिहास में बहुत समय पहले ही आधार मिल गया था। पहले अध्याय में मैंने 
दूसरे महायुद्ध के वाद के दृष्टिकोण में मौजूद जिन पूर्वाग्रहों का उल्लेख किया है, 
यह पूर्वाग्रह उन सबसे पुराना है । 

मेरे एक तीसरे देशवासी, स्वर्गीय फोल्क हिलगिटं, उस समय मौलिकता का 
दावा कर सकते थे, जब उन्होंने उत्तर दिये बिना ही यह प्रश्न उठाया कि यथार्थ में 
हमे मान्य सिद्धान्त से भिन्‍न जो बातें स्पष्ट दिखायी पड़ती हैं उन्हें किस प्रकार 
समझाया जा सकता है ? 

लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त के इस पूर्वाग्रहग्रस्त रुझान---और 
इसकी हितों की समानता, अवन्ध व्यापार और स्वतन्त्न व्यापार में स्पष्ट दिल- 
चस्पी--ने ति.सन्देह उस तरीके को प्रभावित किया जिस तरीके से कम-विकसित 
देशों की समस्याओ पर साधारणतया विचार किया जाता है और जिस प्रकार इन 
देशों के लोगो और सरकारों को सलाह दी जाती है ओर वस्तुतृ: यही कारण है 
कि मैंने इस पुस्तक मे इस समस्या को उठाया है । हर 

यह बात उस समय तक विशेष रूप से सहो थी, जब तक हाल के वर्षों मे 
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कम-विकपित देशों ने मिलकर यह शिकायत नहीं की कि उसकी व्यापार की 
स्थिति और विकसित देशों की व्यापार सम्बन्धी नीतियाँ उनके लिए हानिकारक 
हैं---इसतके परिणामस्वरूप स॑गुक्‍त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेतत की 
स्थापना हुईं। यह सम्मेलन पश्चिम के विकसित देशों के बहुत प्रतिरोध के 
बावजूद १६६४ में स्थापित किया गया। व्यापार के क्षैत्ञ में काम करने वाले 
अन्तर-सरकार संग्रठतों ने---अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप तथा तट-कर और व्यापार 
सम्बन्धी सामान्य करार--इससे पहले के वर्षों में अधिकांशतया णो कुछ 
किया, बा स्पष्टीकरण इस पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण के माध्यम से ही दिया था 
सकता है। 

विकसित देशों की सरकारें और लोग कम-विकसित देशों को सहायता देने 
की बात की तुलना में व्यापार के सम्बन्ध मे अपने मन में स्वयं को इतना कम 
दोपी क्यो अनुभव करते हैं, इस बात को इस तथ्य से बड़ी आसानी से समझ्ना जा 
सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पुराने जमाने से कायम अव्यावहारिक कौर 
धूर्वाग्रहग्रस्त सिद्धान्त इसका आधार और कारण है । 

तथ्य यह है कि, इस सिद्धान्त के विपरीत, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार--और पूंजी 
का प्रवाह---साधारणतया असमानता को जन्म देगा और उस स्थिति में यह कार्य 
ओर अधिक शक्तिशाली तरीके से होगा, जवकि पर्याप्त असमानताएँ पहले ही 
कायम हो चुकी हैं । 

वाजार की अनियन्त्रित शक्तियाँ ऐसे किसी सन्तुलन की और आगे बंढने के 
लिए कार्य नही करेंगी, जिसकी प्रवृत्ति आय में समानता कायम करने की हो। 
चक्राकार कार्य-कारण सम्बन्धी और समग्र प्रभावों सहित उत्पादकता और आव 
की दृष्टि से श्रेष्ठ देश और अधिक श्रेष्ठ होता जायेगा, जबकि नीचे स्तर पर 
मौजूद देश उसी स्तर पर कायम रहेगा अथवा उसकी स्थिति और अधिक खराब 
हो जायेगी---यह क्रम उस समय तक जारी रहेगा जब तक बाजार की शक्तियों 
को स्वतस्त्र रूप से विकसित होने और कार्यरत रहने की छूट मिलती रहेगी। 

श्रेष्ठ देश बाहुरी और अ.न्तरिक अर्थव्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावित 
करता जायेगा और यदि राऊल प्रीविश की शब्दावली का प्रयोग करें तो यह कहती 
होगा कि विकास के प्रत्येक केन्द्र से इसके “आस-पास के” अन्य देशों पर 
प्रत्यावतेन सम्बन्धी प्रभाव होते हैं । उस समय ये हानिप्रद प्रवृत्तियाँ और अधिक 
शक्तिशाली हो जाती है, जब आय तथा शिक्षा का स्तर नीचा होता है और अन्य 
अनेक गैर-आधिक! कारक भी ऐसी ही स्थिति मे होते हैं! जब आधिक सिद्धान्त 
को इनसे अलग किया गया तभी से इन कारकों को 'गैर-आ्िक' कहा जाते 
लगा । इसके विपरीत प्रसार-प्रभावों का असर आय के निचले स्तरों तथा गरीबी 
से सम्बन्धित अन्य समस्त बातो पर बहुत कम हीता है । 

हम एक देश के भीतर भी बाजार की शक्तियों के इन प्रभावों को देख सकते 
हैं (४ किसी कारखाने की स्थापना से जिस 'विकासशील कैस्द्र' का निर्माण होता 
है, अथवा विस्तार सम्बन्धी अन्य किसी गतिविधि के परिणामस्वरूप जब 
केन्द्र की स्थापना होती है, ती दूसरे व्यापार, कुशल श्रम और पूँजी इस केसर की 
ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसो मानक के अशुसार प्रत्यावतेन सम्बन्धी प्रभावा 
के द्वारा यह कार्य आस-पास के क्षेक्ञों को निचले स्तर पर बनाये रखेगा अथवा 
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इन्हें ओर अधिक गरीब बना देगा, यदि प्रसार सम्बन्धी प्रभाव शक्तिशाली नही 
हैं । इस सिद्धान्त की पुष्टि गरीब देशों की इस प्रेक्षण योग्य प्रवृत्ति से हो जाती है 
कि इन देशों में समृद्ध देशों की तुलना में विभिन्‍न क्षेत्रों में आय मे कही अधिक 
अन्तर होता है । 

अत्यधिक विकसित देशों के भीतर ये अन्तर क्यों कम होते जा रहे हैं, उसके 
जो मुख्य कारण हैं उनमे, एक, रहन-सहन के ऊँचे स्तरों पर प्रसार-प्रभाव अधिक 
प्रभावशाली हो जाते हैं और प्रत्यावर्तेन-प्रभाव कमजोर पड़ जाते हैं । 

दूसरा स्पष्टीकरण राज्य में निहित है। यह बाजार की शक्तियों की क्रिया 
में हस्तक्षेप कर सकता है और करता भी है। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से कम-विकसित 
देश किसी देश के विकसित क्षेत्रों की तुलना में अधिक कमजोर स्थिति में इस 
कारण से है कि कोई विश्वव्यापी राज्य नही है, जो उस प्रकार कम-विकसित 
देशो या क्षेत्रो के लिए कानून बना सके, कर लगा सके तथा सहायता, संरक्षण 
और प्रोत्साहन दे सके, जिस प्रकार किसी एक देश मे राज्य देता है। 

मैंने इस सिद्धान्त का अधिक व्यापक प्रतिपादन और इसकी उचित शर्तों का 
उल्लेख एक भिन्न सन्दर्भ मे किया है और मुझे यहाँ स्वयं को अपने तक के संकेत 
मात्र तक सीमित रखना होगा। लेकिन मैं यहाँ इस बात का उल्लेख करना चाहता 
हैं कि सब देशों में जो किस्से प्रचारित हैं उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
लोग इस सिद्धान्त को समझते हैं और यह बात अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मान्य 
सिद्धान्त के विपरीत जाती है। जेंसाकि अवसर होता है, बाइबिल ने सामान्य 
जन की बुद्धिमत्ता को इस प्रकार अभिव्यक्ति दी है : 'जिसके पास सब कुछ है उसे 
और दिया जायेगा और उसके पास सब चीजों की भरमार हो जायेगी, लेकिन 
जिसके पास कुछ नही है उसके पास से वह भी ले लिया जायेगा जो उसके पास 
मोजूद है' (मथ्यू 25, 29, देखिए 3, 2 भी) । 

सम्भवतः यह समझना इतना अधिक कठिन नही है कि जब कम-विकसित 
देश स्वतन्त्र हुए, उनके राजनीतिक प्रवक्‍ताओं ने अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
स्थापित स्वरूप के प्रति प्रायः कोई सम्मान प्रदर्शित नही किया--चाहे उनके कुछ 
अथ॑शास्त्री यह कार्य क्यों न करते हो और हाल के दशकों मे यह कार्य विशेष रुप 
से हुआ है। पिछली शताब्दी के अन्त के आस-पास भारत के आरम्भिक अर्थ- 
शास्त्रियो मे एक ऐसी विचारधारा का विकास किया जिसे 'संस्थागत' कहा जा 
सकता है ओर उन्होंने उस अबन्ध और मुक्त व्यापार के ऊपर विशेष रूप से प्रहार 
किया, जो अंग्रेजो ने उनके देश अर्थात्‌ अपने उपनिवेश के ऊपर थोप दिया था । 


उपनिवेशी युग मे विकसित देशों का बेहतर माल, जो अक्सर सस्ता भी 
होता था, कम-विकसित देशों को पुरानी दस्तकारी और परम्परागत उद्योग में 
निरभित भाल को होड में परास्त कर देता था और इन देशो के निर्मित माल के 
लिए किसी नये बाजार की कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी । इसी प्रकार 
अन्तर्राष्ट्रीय असमानता के प्रतिरोध के लिए पूंजी के प्रवाह पर भी निर्भर नहीं 
किया जा सकता था। समग्र दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि पूंजी कम-विकसित 
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देशों से दूर ही रहती थी । 

यह सच है कि इन देशों में पूंजी की कमी रहती थी । लेकिन इसकी 
आवश्यकता उस प्रभावशाली माँग का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, जो पूंजी 
बाजार में होड़ कर सकती है। यूरोप के देशों ने समुद्र पार पूंजी लगाने का जो 
अधिकांश प्रयास किया, वह सम-जलवायु वाले उन श्रायः आवादी रहित इलाक़ों 
में हुआ, जहाँ यूरोप के प्रवासियों के लिए बस्तियाँ बसायी जा रही थी । 

पर रेलो, बन्दरगाहों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण में कुछ 
पूँजी खर्च की गयी और इस पूंजी विनियोग को उस राजनीतिक नियन्त्रण के द्वारा 
सुरक्षित बनाया गया, जो छपनिवेशी सरकारें बाहर से संचालित करती थी अथवा 
लेटिन अमराका में दुसरे तरीकों से यह कार्य किया गया। माक्स ने भारत के बारे 
में जो कल्पना की थी, उसके विपरीत रेलों के निर्माण से न तो इस्पात उद्योग की 
स्थापना हुई और ने ही औद्योगिक क्रान्ति । इस विनियोगो के लिए जिस सामग्री 
और पूंजीगत भाल की आवश्यकता हुई, उन्हें विकसित देशों से कही कम खर्च पर 
आयात किया जार सकता था! 

कुछ अपेक्षाक्त कम पूंजी उन विशाल उद्योगों में लगी जो निर्यात के लिए 
प्राथमिक सामान के उत्पादन में विशेषजता प्राप्त कर चुके थे। ये उद्योग अपने 
स्वामियों के लिए साधारणतया इतने लाभदायक थे कि जहाँ तक' पूंजी विनियोग 
का प्रश्न है, ये वडी तेजी से आत्मनिर्भर बन गये । 

स्वाभाविक कारणों से इन उद्योगों ने भलग समूह बनाने की अवृत्ति वर्शायी 
ओर ये अपने चारों ओर की अर्थव्यवस्था से कटे हुए और अलग-धलग रहे, लेकिन 
इनका उस विकसित देश की अर्थव्यवस्था से घतिष्ठ सम्पर्क रहा जिससे पूंजी 
और प्रवन्धक भाते थे। विदेशियों के देशी अर्थव्यवस्था से आशिक सम्बन्ध 
अधिकाशतया अकुशल मजदूरों को रोजगार देते त्तक ही सीमित थे । ये उद्योग 
साधारणतया अपना पूंजीगत माल विदेशों से मेंगाते थे भौर इन उद्योगों के विदेशी 
कर्ंचारी अपनी आय का अधिकाश भाग आयातित उपभोग्य सामात्र पर खर्चे 
करते थे या अपने देश मे पूँजी के रूप में लगाते थे। इससे उन देशों में प्रसार- 
प्रभाव समाप्त हो गये, जहाँ ये विदेशी उद्योग स्थापित थे ! 

जातीय अन्तर, अत्यधिक सास्कृतिक अन्तर और इन देशों के निवासियों के 
साधारणतया 'रहन-सहन के नीचे स्तर ने अलगाव को स्वाभाविक परिणाम बना 
दिया। यहूवात इन औद्योगिक बस्तियों मे, जैसे प्रवन्धकों तथा मजदूरों के सम्बन्धों 
के बीच हो स्पष्ट रूप से दिखायी नही पडती थी, बटिक आबादी के शेप हिस्से में 
भी यही होता हुआ दिखायी पडता था । इस अ्रकार इन समूद्दों के अलग-थवग 
रहने ने संस्कृति के हस्तान्तरण के मार्ग में थाघा डाली और इसी प्रकार देशी 
आबादी को तकनीकी कुशलता और उद्यम में पहल करने की भावना भी प्राप्त 
नही हो सकी । यह इस बात कर आशिक स्पष्टीकरण है कि उपनिवेशी युग में 
आर्थिक उद्यमों का जो समारम्भ हुआ, वे कुछ छोटी वस्तियों के रूप में ही क्‍यों 
सीमित रह गये और उनकी विस्तार सम्बन्धी गतिशीलता इतनी कमजोर था 
प्रायः गरमौजूद वरयों रही । के 

उपनिवेशी युग में इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कम-विकर्तित देशों 
पर यह असर पड़ा कि इनमें अकुशल मजदूरों को लगाकर निर्यात के लिए प्राथमिक 
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अथवा कच्चा माल ही तैयार किया भया। आज भी अधिकांशतवा उनकी अर्थ- 
व्यवस्थाओं का यही स्वरूप है । 70 से 232 प्रतिशत तक और कभी-कभी इससे भी 
अधिक निर्यात आज भी प्राथमिक वस्तुओं का ही होता है । 


यह अत्यधिक सुयोजित तस्वीर, जिससे यह प्रकट होता है कि उपनिवेशी 
युग में कम-विकसित देशों मे बया हुआ, यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत की गयी है कि 
उपनिवेशी शक्तियों ने यहु विकास अथवा विकास को यहू अपेक्षाकंत अभाव, 
बुनियादों तौर पर अपनी धुरे उद्देश्यों से प्रेरित नीतियों के दारा कंम-विकसित 
देशों पर नहीं थोपा। यह मुख्यतया बाजार की उन शक्तियों का स्वाभाविक 
परिणाम था, जो समानता के लिए कार्य नहीं करती, बल्कि असमानता बढ़ाने की 
भवृत्ति दिखाती हैं । 
जब विदेशी व्यापारियों और पतरकारों मे बाजार की शक्तियों की किया- 
गीलता का व्यापारिक लाभ उठाया, तो वे उस संम्रय तक 'यह खेल खेलते रहे 
जब तक यह लाभकारी रहा। और इन लोगों ने कानून और व्यवस्था कायम की, 
बसे स्कूल बनाये, जिनका विश्लेषण अध्याय-6 में प्रस्तुत किया जा चुका है, रेलो 
और वन्दरगाहों का तिर्माण किया, बे को तथा अन्य वाणिज्य संस्थाओं की स्थापना 
बी-+यहू कार्य बुनियादी तौर पर उन्होंने स्वर्थ अपने हित की दृष्टि से किये, 
लेकिन ये उन कम-विकसित देशों के हित में भी थे, जिन पर वे शासन करते थे । 
पर जहाँ कहीं औपचारिक उपनिवेशी शासन था, वहाँ इस शासन ने कुछ 
सीमा तक बाजार की शक्तियों को मियम्लित किया और यह कार्य व्यापार 
सम्बन्धी नियमों की खुल्लमखल्ला उपेक्षा को रोककर किया गया। लेंटिन 
अमरीझा के अनेक देश आज भी उत प्रभावों के बुरे अंस्तर का कष्ट भोग रहे 
है, जिनसे वे यूरोप के किसी देश के नियन्त्रण के कारण बच सकते थे । 
पर बाजार की शक्तियों फो क्रियाणीलता में प्रमुख हस्तक्षेप उपतिवेशी 
शक्तियों और उसके व्यायारियों के हिलों को ध्यान में रखकर किये गये । 
बस्तुतः उपनियेशी देश के हित में यह बात होती थी कि बह अपने प्पतिवेश को 
स्वयं अपने उद्योय में तिमित सामात के बाजार के रूप में सुरक्षित रखे। केभी- 
कभी स्वर्य अपने देश के बाजार को उपनिमेश की प्रतियोगिता से बचाने के लिए 
भी कार्रवाई की जाती थी । लेकिन इत और अन्य दुष्टियों से उपनिवेशवाद का 
प्राथमिक अर्थ बाजार की शक्तियों को मजबूत बनाना ही था। इसने स्वर्य को 
समग्र प्रक्तित के चफ्राकार कार्ये-कारण के रूप में निभित किया और इसे अति- 
(रिक्त प्रोत्ताहन और विशेष स्वरूप प्रदान किया और यह प्रक्रिया मिरन्‍्तर बढ़ती 
हुई अन्तर्राष्ट्रीय मसमानता की ओर प्रवृत्त रही। 
बाजार की शक्तियाँ, जेसाकि अमूर्त आधिक सिद्धान्त मे बतामा जाता है, 
स्वतन्स प्रतियोगिता के अन्तर्गत कार्य नही करती थी । एकाधिकार के अनेक तत्त्व 
हीते थे, जो प्रायः सद्य उपनिवेशी देश के व्यापार के हिंद में संचालित होते थे 
और कुछ सीमा तक इन्हें उपनिवेशी सरकार अपना समर्थन अथवा यहाँ तक कि 
प्रोत्साहन देती थी। इस अध्याय में मैंने इन तत्त्वों को “बाजार की शक्तियों में... 
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शामिल किया है । 

यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है। उपनिवेशों की समाप्ति ने स्थिति में कोई 
खास परिवरतंन नही किया है और मैंने इस पुस्तक में इस भाग को इस तथ्य पर 
जोर देने के लिए शामिल किया है कि कम-विकसित देश बाजार की शक्तियों की 
प्रक्रिया की दया पर रहे हैं और आज भी अधिकांशतया हैं। कम-विकस्तित स्थिति 
के कारण, ये शक्तियाँ इन देशों के विकास के प्रयासों के मार्ग में बाधक बनती हैं । 

इसके साथ दो प्रमुख शर्तें जहर जोड़ी जानी चाहिए। एक बात तो यह है 
कि स्वाधीनता के बाद कम-विकसित देशों को यह अवसर मिला कि वे स्वयं 
अपने विकास के हिंत की दृष्टि से बाजार की शक्तियों के संचालन में उपयोगी 
हस्तक्षेप करें । एक दृष्टि से उपनिवेशवाद का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नकारात्मक 
प्रभाव यह रहा कि ये देश स्वयं अपने हितों से अपनी अर्थेव्यवस्था का वियमत 
करने के अपने अधिकार से वंचित हो गये थे । 

यह महत्त्वपूर्ण है, लेकिन हाल के वर्षों में कम-विकसित देशो ने जो कुछ 
सीखा है वह यह है कि राष्ट्रीय आयोजन उन्हें आथिक निर्भरता और गरीबी से 
न तो तेजी से और न ही प्रभावशाली ढंग से उबारता है! और यह बात उस 
समय भी अधिकांशतया सच्ची होगी, यदि इनका आयोजन और योजनाओं को 
लागू करने की प्रक्रिय आज की तुलना में बेहतर हो और वे चाहे उन आमूल- 
और दूरगामी सुधारो को लागू करने के लिए भी और अधिक तत्पर हों, जिन पर 
इस पुस्तक के खेण्ड-2 में विचार किया गया है और जो विकास के लिए आवश्यक 

| 


यह दूसरी शर्ते उनके कम-विकास की आरम्भिक स्थिति से कही अधिक 
गहराई से सम्बन्धित है। ये देश केवल अपनी कम-विकसित और निधन अथ- 
व्यवस्था मे ही हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह अर्थव्यवस्था शेष संसार पर बहुत 
निर्भर है, विशषकर विकसित देशों की बाजार की परिस्थितियों और नीतियों 
पर जो विश्वव्यापी वित्त-व्यवस्था और वाणिज्य पर छाये हुए हैं। मु 
एक विश्व राज्य के अभाव में, जो उनकी गोर से ओर उनके लाभ को 
ध्यान में रखते हुए शक्तिशाली अल्पसंख्यक विकर्सित देशों की अर्थव्यवस्थाओं 
और नीतियों में हस्तक्षेप कर सके, इन कम-बिकसित देशों को विकसित देशो 
से वित्तीय सहायता का अनुरोध बाध्य होकर करना होगा । इस वियय पर 
अगले दो अध्यायों में विचार किया जायेगा। उन्हें इस बात पर भी जोर देना: 
चाहिए कि विक॑सित देश उनकी वाणिज्य नोतियों में परिवर्तत को स्वीकार 
करें। कम-विकसित देशों के जबदेस्त आन्दोलन का यही उद्देश्य और अभिवप्राय- 
है, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन की 
स्थापना हुई। 
5. व्यापार 
उपनिवेशी युग की समाप्ति के बाद की अवधि में अधिकांश केम-विकृस्तित- 
देशों की व्यापार की स्थिति मे गिरावट आयी है, यद्यपि इसमें विभिन्‍न देशों के 
सम्बन्ध में अत्यधिक अन्तर हैं; और यदि इन प्रवृत्तियों को बदलने के लिए 
कुछ नही किया जाता तो यह गिरावट जारी रहेगी ।* इससे सबसे पहले कम- 
बिक श»ित संसार के उस बड़े हिस्से की ओर संकेत होता है, जहाँ पैट्रोलियम और: 


| 
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भन्‍य बनिजों के स्रोत हैं अथवा बेहद कम है, जिनकी) विकतित देशो के 
बहुत अधिक ओर तेजी ४ की हुई मांग के है । बस 

यह डैभग्यिय ॥ प्रवृत्ति अ धकाशतया केम- कसित देशो कक अर्थ-व्यवर 
के विरासत में ०44 स्वरूप के गरण है ३३२ विशेषकर उनके निर्यात होने बात 
सामान के स्वरूप और दिशा के कारण, जो उपनिवेशी युग से पेरलने 
में सफल नही हुआ है। फैम-विकत्तित देशों से. +रम्प्रागत पामान के निर्यात, 
नेधिकांशतया आथमिक भामान के नियत का पहले भहायुद्ध की प्रभात्ति के 
समय से विश्व व्यापार # वि हिस्पि हा गया है प रण टिया 
पर, । अविकसित सता के इतना भाग है. विशेष हुए बुरा 
अ्भाष पता है ।* 


रस प्रवृत्ति आह बनेक परिस्थितिय) मौजूद है। 4४8 ६९ 
जिनका विभिन्न 
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उद्यमो के लिए भी कठिन होता है। कुशल प्रवन्धकों, तकनीकी कर्मचारियों 
ओर श्रमिकों की कमी, पूँजी और व्यापारिक क्षमता का अभाव, जिसका सम्बन्ध 
अक्सर विकसित विधियों से कायम किया जाता है भौर उच्च कोटि के मानक 
माल के उत्तादन की अनुभवहीनता, कम्त-विकस्चित देशों के उद्योगों के लिए इन 
कठिनाइयों को और अधिक बढा देती है । 
कुछ क्षेत्रों में सस्ता भ्रम इन देशों को माल के उत्पादन की लागत की दृष्टि 
से लाभ पहुंचा सकता है) लेकिन दुर्भाग्यवश श्रमिकों और प्रबन्धकों दोनो की 
अकार्यकुशलता और विशिष्ट सहायक सुविधाओं का अभाव प्रति इकाई उत्पादन 
की दृष्टि से श्रम को लागत में वृद्धि कर देवा है और इस प्रकार, कम-से-कम 
आशिक रूप से, समय की प्रति इकाई के हिसाब से कम मजदूरी, के लाभ को 
समाप्त कर देता है। 
इसके साथ ही कम-विकसित देशों के उद्योगपतियों का एक सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण निषेध भी उल्लेखनीय है। अधिकांश कम-विकसित देशों ने आयात 
के बारे में जो प्रतिबन्ध लगाये है, उन्हें विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण 
बाध्य होकर लगाना पडा है । लेकिन इससे उन उद्योगों को संरक्षण मिलता है 
जो आयात होने वाले माल के स्थान पर देश में ही सामान बनाने में लगे हैं! 
जैसाकि मैंने अध्याय-7 में कहा है, यह सरक्षण, 'अनियोजित' है: संदसे कम 
आवश्यक चीज़ों के उत्पादकों को सबसे अधिक संरक्षण दिया जाता है। 
उद्यम और पूंजी विनियोग के बारे में अनेक प्रकार के व्यक्तिगत निर्णयो 
पर आधारित नियन्त्रगों को लागू करने के बाद उन लोगो को संरक्षण देना, जी 
मियन्त्रणों से बधकर निकल सकते हैं, ऊंची लागत पर माल बनाने बाले लोगो 
के लिए स्वदेश-में आराम से व्यापार करना सम्भव बना देता है। इस प्रकार 
आन्तरिक बाजार को विदेशी प्रतियोगिता से पुरी तरह अलग-धलग कर 
निर्यात के लिए सामान बनाने के प्रोत्साहन को समाप्त कर दिया जाता हैं ।7! 
प्राथमिक सामान की तुलना में निमित सामान का निर्यात कम-विक्तित 
देशों से अधिक तेजी से बढा है। लेकिन यह वृद्धि उतनी नही हुई है जितनों 
विकसित देशो के निर्यात में हुई है। लेकिन अनेक कारणों से इस वृद्धि का 
लाभ हा देशो की विकास की सम्भावनाओ के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध नहीं 
हुआ है । 
कं एक बात तो यह है कि वह आधार, जिससे वृद्धि होती है बहुत सेकरा 
है । इसके अलाबा कम-विकसित देशों से निर्यात होने वाला अधिकाश निर्मित 
माल, जैसे वस्त्र, खामे की चीजें, लकड़ो का सामान, चमड़े का सामान और 
ऐसी अन्य चीजें जिनके उत्पादन की विधियाँ बड़ी सरल हैं, प्राथमिक स्तर से 
बहुत दूर की चीज़ें नही हैं और इनसे औद्योगिक विकास को वह बढ़ावा देने 
की अपेक्षा नहीं की जा सकती, जो उन तैयार वस्तुओं के निर्यात से की जा 
सकती है, जो विकसित्त देशीं के निर्यात का अधिकांश भाग होती हैं । 
अन्त मे, अधिकोंश कम-विकसित देशों में इस प्रकार के निर्यात में भी अधिक 
वृद्धि नही हो रही है। यह अधिकाशतया 'कुछ गिने-चुने देशों से ही हो रहा है । 
उदाहरण के लिए, हांग-कांग से इस सामान का चौथाई से लेकर तिहाई हिंस्सा 
तक निर्यात होता है । 


अत के स्तर | | पकर सामान्स जा >पपाय मे, नीसे रहे ! 

भष एशिया में और इसरे +म्र-।ः परापिक पैसों रतिविक विर्मा; 
थोर गायात के; वीक अन्तर रेहा। भर ब्यापारिक अन्तर' प्ाड़ि अगर 
हगे वक्त गाता है, जो विश मुद्दा के भुगतान पन्तुलन के हुए पया रहता । 
विफल प्रकार आगमन दत्त १५३ किया जे (0, सेफ भीत 
आने बाकी पक्ष में से इन देशो से बाएर है राप्ति के गंगा 
इनके अकार भी ॥ 


अनेक देखो के लिए, विशेषञर पेटिक भग्ररीक्ा के ऐेशो है; तिए्‌, श्र 
हे नकारात्मक है। रहता ह । "पका मह अर्थ होता है ॥$; तक हा 40/ 
य समस्या है, पजी जपाह से णिपति के धार नहीं हीता, बिक: हगरः 
। का दावे पढ़ता जाता है और आया ॥2)) 47 
ज्रवश्यकता बढती जाती है, ऐेकिक जिस सीमा पक नियात पढ़ा) ५) 9९५) 
ही है बह व नही शो पावा। का (भ ॥क० | 
वक्त त वित्त प्‌ गहायता ' सका र का | १र।॥// ?/ ख्र्ढ 
भेनेक वर्षों से 35, अर्थों मे हस पहायता की राधशि॥ 74 3%%७ # 80, 
क्ल्तुत: इसमें कमी हुई है (पिपिए अध्याय-8) ; श्य़केः अन्र/4) 72/%2/ 477; 
धिक भत्ता के ओर ५7 में प्राप्त होते है, अत; दे ५५८25 १294 
पेन्रकर: प्याज और ऋण) पी राधि ३१ यदयगी & १4 # /८, 42८ ५५५ 
भेगती ह | 


कर्ण घन ध नि: करके, 2 272 # £// #(, 
करके तय व्याज की दर 2 थाम गरिय्ाव ३२ 27%», 5:८/ ८. 
फेम हुआ / पर हात्त के यप < वीगक >> मं क८ £ 447 ># 
ह्णो के परिश्ोधन $) बीचत कवाए भौर 52.2 4%% हि 
भी हुई है ४ ह 


न्‍ 


250 विश्व निर्धनता की चुनौती 


सहायता देने वाली एक अन्तर-सरकार संस्या का रूप धारण करता जा रहा है। 
यह अपनी ऋण गतिविधियों में विस्तार कर रहा है, चाह अभी भी इसके ऋषों 
की राशि कम-विकसित देशों को प्राप्त होने वाली कुल्त पूँजीका एक छोटानसा 
हिस्सा ही क्यों न हो । हे 

अक्सर यह कहा जाता है कि इसके नियमित करण व्यापारिक शर्तों पर दिये 
जाते हैं। लेकिन यह बात मुश्किल से ही सच है, क्योंकि ब्याज की दर और ऋष 
की अन्य शर्तों को सदस्य सरकारों की गारण्टी के बिना इतना सरल नही वनाया जा 
सकता था । इसके अलावा, अपनी एक सहायक संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ 
की भारत इसने सा्वंजनिक ऋणों का जो कार्य शुरू किया है, उसमें सहायता का 
पर्याप्त तत्त्व रहता है। 

शेप कमी को पूरा करने के लिए कम-विकसित देशों में निजो कोपों के रूप 
में ही पूँनी का आगमन होता है (भागे विचार के लिए देखिए अध्याय-0) । 
यह पूँजी आंशिक रूप से निर्यात के लिए छोटी अवधि के ऋण के रूप में प्राप्त 
होती है । हाल के वर्षों में इस रूप में पूंजी के आगमन में तेजी से वृद्धि हुई है । 
इस प्रकार विदेशी मुद्रा के भुगतान सन्तुलन पर बुछ समय के लिए दवाव स्थगित 
ही 00% है। लेकिन यह अवधि बहुत छोटी होती है और अक्सर यह 'ऋण महंगे 
इते है । 

प्रतिभूत (पोर्टफोलियो) विनियोग, जिन्होंने उपनिवेशी युग में बहुत वड़ी 
भूमिका निभागी थी, अब प्रायः पूरी तरह से समाप्त हो गये हैं। न 

अब अधिकाश आशा प्रत्यक्ष वितियीग पर लगायी जाती है। जिन कारणों का 
उल्लेख किया जा चुका हैं, उन्हे ध्यान मे रखते हुए हमें पेट्रीलियम उद्योग और 
ऐसे अन्य उद्योगों में लगी पूंजी को घटा देता चाहिए जो ऐसे कच्चे माल कै 
घपयोग के लिए लगाये गये हैं, जिनकी माँग तेजी से बढ रही है। मे विनियोग 
कम-विकसित संसार के अधिकांश हिस्से के लिए बहुत कम दिलघरपी के हैं। 
यद्यपि अधिक सही जानकारी उपलब्ध नही है, लेकिन इससे उत कुल राधियां मे 
से सम्भवत: एक तिहाई या इससे भी अधिक हिस्सा धटाना होगा, जिनका 
उल्लेख निजी प्रत्यक्ष विनियोग के सम्बन्ध में किया जाता है । 

दक्षिण एशिया मे निजी प्रत्यक्ष विनियोगों की राशि अधिक नही है।” यहीं 
बात पश्चिम एशिया और अफ्रीका पर भी लागू होती है। पूर्व एशिया और 
लेटिन अमरीका में यह पूंजी अधिक मात्ता में लगायी गयी है। विदेशी मुद्रा के 
भुगतान सन्तुलन की दृष्टि से इनका महत्त्व सवसे पहले इस वात पर निर्मेर करता 
है कि किस सीमा तक इस विनियोग से आयात की आवश्यकता मे कमी होगी 
ओर / अथवा निर्यात में वृद्धि होगी । 

इसके वाद इन विनियोगीं से प्राप्त लाभ को जब देश से बाहर ले जाया जाता 
है और वही फिर पूंजी के रूप मे नही लगाया जाता तथा पहले लगायी गयी (जी 
को वापस सम्बन्धित देश मे भेजना भुगतान सन्तुलन की दृष्टि से पूंजी का बहियंमन 
सिद्ध होता है । (निजी पूंजी के उक्त तरीके से विनियोंग को पूंजी का (आगमन 
बताने के सामान्य तरीके और आगे चलकर इसके बहिर्यमन की उपेक्षा की समा- 
लोचना के लिए देखिए अध्याय-0) 

पूँजी का बहिगंमन इस तरीके से भी होता है कि किसो कम-विकेंसित देश 
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के नागरिक इसे विदेशी बेकों में रद देते & अथवा इससे विदेशों # हिस्सा फनी 
बरीदत्े है। अधिकांशतया इस पूजी को पृपचाष हर ले जाया जाता है बोर 
'है का विदेशी | के विनिमय पे बन्‍्धी नियमों के विरुद्ध होता है । इसी 
करण से इस पूजी को सम्बन्धित आँकड़ो मे भी शामिल करना सम्भव नही हो 
/ता। लेकिन इस बात की जानकारी है कि 

से वडी मात्रा में इस प्रकार पूजी का पहियंमन छोता है । लेकिन पह बात क्रेक्स 
लेटिन अमरीका पर ही लागू नही होती 


अपर व्यापार के विकास और पूजी के अवाह का जो विवरण किया 

|; रैयामस्वरूप म-विकत्तित देशों ऋण के निस्‍्तर बहु हुए 

भार को सामने आयी है (7४ यह गणना की गयी है कि इस देशों के समस्त 

कणों 70 अरक जलबर है नेढकर [965 में 40 अरब डालर 

निरन्तर वृद्धि हो रही है और आगामी बचों के भी 

इसी अवधि में व्याज और 23, वन के काबिक गतात # रूप में 

फोी राशि ६ करोड़ तर: जे लेगभग 3 अरब 60 करोर ही गयी: 

है। ऋषों के ब्याज और मल के गुगतान के राशि तथा निर्यात की आय का 

हू मे 4 ५ बी 965 में हे 8 गा ६ 

रस बात की केल्पना के जा सकते के यदि वर्तमान अवृत्तियां ज रहे की 

रन देशों के: भीतर आने वाली समस्त पूंजी इन जगतानों के रूप में बाहर चली 
जायेगी और गह काये 4990 के बाद के: जार/म्भिक क्यों में होगा । 

पेगभग ।0 क् से इस पम्बन्ध मे चिन्ताजनक चेतावनियां दी ज रही ६ 

ये चेतावनियां अन्तराष्ट्रीय उपनिर्माण और विकास बेक मे विशेष स्पसे दी) है, 

भ-विकसितत रे विशे पवाह के क्षारे मे अधिक 
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के रूप में फट पड़ेगा यदि अधिक दूरगामी उपाय नही किये जाते । 
5, व्यापार नीतियाँ 
कम-विकसित देशों में पूंजी का आगमन और बहिगगमन उनके विदेश 
व्यापार ओर विशेषकर निर्यात से भम्बन्धित होता है अथवा यह इसमें कुछ 
सुधार को प्रकट करता है। ऋणों के विस्फोट से तथा ऋणों के निरन्तर बढ़ते हुए 
भार से यह समस्या और जटिल हुई है कि कम-विकसित देशो के व्यापार की 
स्थिति मे कैसे सुधार किया जाये। 
जँसाकि मैं जोर देकर कह चुका हूँ, हाल के दशकों मे कम-विकसित देशों 
की व्यापार की परिस्थितियों मे जो प्रवृत्तियाँ दिखायी पड़ी हैं, वे मुख्यतया 
बाजार की शक्तियों की प्रक्रिया ओर प्रभाव का परिणाम हैं--इन शक्तियों को 
विभिन्‍न एकाधिकारी तत्त्वों से बल मिला है, जी प्रायः सदा कम-विकसित देशों के 
लिए अलाभकारी होते है । वस्तुतः इन प्रवृत्तियो का अर्थ उन्हीं बातो को जारी 
रखना होता है, जो उपनिवेशी युग में हुई थी। यदि इन्हें इसी प्रकार बेरोकटोक' 
चलने दिया जाये, तो इन व्यापक अर्थों मे बाजार की शक्तियाँ कम-विकसित देशों 
के लिए हानिप्नद सिद्ध होती हैं । 
लेकिन, उपनिवेशी युग की तरह ही, विकसित देशों की वाणिज्य नीतियों में 
कम-विकप्रित देशो के प्रति अनेक तरीकी से और अधिक भेदभाव बरता गया है। 
उपनिवेशों की समाप्ति के बाद के युग में विकस्तित देशों की वे नीतियाँ, जो कम॑- 
विकसित देशों के विकास के हितों के विपरीत है और अधिक उपेक्षापूर्ण बन गयी 
हैं । उपनिवेश के स्वतन्त हो जाने के बाद भूतपूर्व उपनिवेशी देश अवसर इसकी 
भलाई के लिए अपनी कम जिम्मेदारी अनुभव करने लगते हैं । 
कम-विकसित देशों के विकास सम्बन्धी हितों के विपरीत कार्य करने वाली 
वाणिज्य नीतियों की सूची बड़ी लम्बी और विविध है और यहाँ इस पर बहुत 
संक्षेप भें ही विचार किया जा सकता है। सबसे पहले गर्म देशों के कृषि उत्पादन 
हैं---जैसे, कॉफी, चाय, और कोको तथा अन्य अनेक चीजें। इन्हें उन सम- 
जलवायु वाले क्षेत्रों में नही उगाया जा सकता, जहाँ विकसित देश स्थित है और 
इस प्रकार इनसे किसी संरक्षण सम्बन्धी हित का साधन नही होता। 
इन चीजों पर लगाये जाने वाले तट-कर और अन्य कर कभी भी विलास 
की चीजों पर लगाये जाने वाले करों के रूप मे नही लगागे गये । सम्रृद्ध समाजों में 
अब यह प्रवृत्ति समाप्त हो गयी है। अब इन्हें शुद्ध रूप से मुद्रा सम्बन्धी शुल्क ही 
माना जाता है। एक देश के दृष्टिकोण से वे सामान्य खपत पर खास किस्म के 
कराधान के अलावा अन्य कुछ नही हैं। इन्हे वडी आसानी से समाप्त किया जा 
सकता है--इस कर-भार को दूसरे करो के रूप मे वदला जा सकता है, उदाहरण 
के लिए, अन्य खपत पर अथवा हर खपत पर कर लगाकर यह कार्य किया जा 
सकता है। 
इसके अलावा अधिक नियमित कृषि जिन्स संरक्षण हैं, जो अकसर कम-विक- 
सित देशों के लिए वड़े भलाभकारी रहते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण चुकन्दर 
से बनने वाली चीनी के स्वदेश में उत्पादन को दिया जाने वाला उच्च सरक्षण 
है और इसी प्रकार वनस्पति तेल देने वाले पौधों को भी विभिन्‍त प्रकार के 
संरक्षण दिये जाते हैं । 
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तक विकसित देशों के नीति सम्बन्धी विचार-विमर्श में मुश्किल से ही इस वात पर 
गौर किया गया कि कम-विकसित देशीं के बारे में भी चँँसी ही नीतियाँ अपनायी 
28 न जैसी स्वदेश में पिछड़े हुए इलाकों की उन्नति के लिए अपनायी 
गयी थी । 
हितकारी राज्य राष्ट्रवादी होता है, वस्तुतः यह अवरध व्यापार की किस्म 
के राज्य से अधिक राष्ट्रवादी होगा। निहित स्वार्थों की विशाल शक्तियों का, 
जो अवसर नागरिको के विभिन्‍न स्तरों पर व्यापक रूप से फैली हुई हैं, इस प्रकार 
निर्माण हुआ है कि इन्हें ऐसी मीतियों को समाप्त करने के विरुद्ध संगटित किया 
जा सकता है, जो कम-विक सित देशों को हानि पहुँचाती हैं। इस मामले में, 'पूंजी- 
पतियो' को दोष देना गलत है, जैसाकि कुछ अज्ञानी आमूल परिवर्ततवादी लोग 
करते हैं। इस सम्बन्ध में जनता प्रतिक्रियावादी है । 
अनेक वर्षों मे संयुक्त राज्य अमरीका में जनमत का पता लगाने के लिए जो 
सैकडों अभियान चलाये गये, उनसे यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि, व्यापक दृष्टि से, 
गरीब लोग अधिक प्रतिक्रियावादी होते हैं । मैकार्यीवाद एक लोकप्रिय आस्दोलत 
था । सन्‌ 968 के राष्ट्रपति चुनाव में वालेस के लिए उच्च वर्गों के लोगों ने 
मतदान नही किया । संग्रुकतत राज्य अमरीका में निचले वर्गों के एकीकरण की 
कमी, संगठनों की बडी आधार वाली सस्तुलित संस्थागत आधार व्यवस्था का 
अभाव और प्रभावशाली रूप से जनता द्वारा नीति निर्धारण में हिस्सा न लेना 
इस बात का परिणाम है ।* 
चाहे अन्य विकसित देशों में ऐसी स्थिति नाममात्न को हो अथवा वित्कुल न 
हो, लेकिन शेष संसार और विशेषकर कम-विकसित देशों के श्रति अपनी 
भावनाओं में ये देश अक्सर इसी प्रकार अदूरदशिता पर आधारित स्वार्थपूर्ण 
प्रतिक्रिया दिखाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय एकता का आधार या तो मौजूद ही नहीं है 
अथवा बेहद कमजोर है, विशपकर उसे स्थिति में जब उन बातों का त्याग करते 
की बात आती है, जिन्हें लोग व्यापार से मिलने वाले लाभ समझते हैं दा चाहे ये 
लाभ बहुत मामूली और कुछ समय के लिए ही प्राप्त होने वाले लाभ क्यों ने ही ! 
विकसित देशों मे ऐसी नीतियों की समाप्ति, जो कम-विकसित देशों के लिए 
हानिकारक हैं और इससे भी अधिक ऐसी नीतियों को अपनाना जो उन्हें 
सकारात्मक ढंग से सहायता पहुँचायेंगी, इस मान्यता पर आधारित हैं कि विकसित 
देशी के लोग किसी-त-किसी सीमा तक एक हितकारी संसार की संकेल्पना को 
स्वीकार करते हैं। जब कभी कम-विकसित देशों को उनके विकास के प्रयासों में 
सहायता देने के लिए कुछ करने की वात आती है, वहाँ ऐसी कारेवाई करना 
उचित होगा । पु 
विकतित देशों के लोगों को अपने राष्ट्रीय अनुभव से यह निष्कर्ष निकाल 
लेना चाहिए कि लम्बी अवधि की दुष्टि से यह कार्य बहुत मामूली या बिना किसी 
बलिदान के किया जा सकता है। उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी “निर्मित 
सामंजस्य” की सम्भावना को देखते का तरीका सीखना चाहिए अथवा कम-से-कर्म 
निकट भविष्य में ऐसे 'निर्मित सामंजस्य के निर्माण के प्रति कार्रवाई करने के 
लिए तैयार होना चाहिए। ध 
इस कल्पना पर जोर देने की आवश्यकता है, जो अभी तक अपूर्णे अन्तर- 
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' देशों को अपनी सहायता में जरा-सी भी वृद्धि करने में स्वयं को असहाय अतुभव 


करने लगें और णो वे थोड़ी बहुत सहायता देते हैं उसे स्वयं अपने देशों के निर्यात 
से बाँधने की प्रेरणा अनुभव करने सगें। 

लेकिन ये देश ऐसी ही सतकंताएँ उन अन्य नीतियो के बारे भें नहीं बरतते 

जो उनके भुगतान सन्तुलन के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। जब मैंने मुद्रा 
स्फीति को रोकने की उनकी प्रमाणित अक्षमता की ओर संकेत किया, तब इन 
नीतियों का भी उल्लेख किया गया । हथियारों पर किया जाने बाला खर्च इसका 
एक उदाहरण है, जो संयुक्त राज्य अमरीका में इतनी मात्ता में बढ़ गया है कि 
बहू एक सामान्‍य व्यक्ति के लिए कल्पनातीत है । 

यह तथ्य कि विकसित देश कम-विकसित देशों के निर्यात के मार्ग में आने 
बाली बाधाओं को समाप्त ने करने का कारण विदेशी मुद्रा की कठिताई बताते 
हैं, एक ऐसा तथ्य है जो यह दर्शाता है कि वे अपने राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी लक्ष्यों 
में कम-विकसित देशों को विकास करने में सहायता देने की बात को कितनी 
नीची प्राथमिकता देते हैं । 

, अन्य सब महत्त्वपूर्ण जीति सम्बन्धी विकल्पों की तरह, यह बुनियादी तौर 
पर वैतिकता का प्रश्न है। सरकारों और अधिकारियों को दोप नहीं दिया 
जाना चाहिए । उन्हें केवल उम्त स्थिति में अलोकत्रिय नीति को अधिक शक्ति- 
भानी तरीके से पेश करने का उत्तरदायित्व तिभाना चाहिए जब यह नीति 
'विवेक द्वारा प्रेरित हो। ये लोग अपने देशवासियों की इच्छाओं के अनुरूप काम 
करते हैं, जो पूर्वाप्रह से प्रस्त हैं। जेसाकि मैंने कहा है--इस मामले से निहित 
स्वार्यों का गहरा सम्बन्ध है। ये स्वार्थ बहुत मामूली है, लेकिन ये जनता में 
व्यापक रुप में फैले हुए हैं। 

6. संप्रुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन की असफलता 

नयी दिल्‍ली में ।968 की बस्नन्त ऋतु में संगुक्त राप्ट्र के विकास और 

व्यापार सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन श्रायः पूरी तरह से असफल रहा। 

के संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के विध्यात महास्तचिव राउल 
प्रध्िश मे अधिवेशन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया कि 
कभी 'पर्याप्त राजनीतिक संकल्प की है। राउल प्रिविश ने अपने पद से इस्तीफा 
दे दिया है। उन्हीने अपनी रिपोर्ट में कहा : , 

“महान लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका। सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 
बहुत सीमित सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सफल रहा, जो विशृयस की 
समस्या की विशालता और तात्कालिक महत्व के अनुरूप नही है ।'!९ 

उन्होंने बडी कदुता से आगे कहा : 

ऐसा लगता है कि लोगों और राष्ट्रों की समृद्धि दूसरे लोगो की भलाई 
के प्रत्ति यदि पूर्ण उदासीनता की नहीं, तो कम-से-क्म अलगाव का भाव अवश्य 
पैदा करती है'*****कुछ अपवादों को छोडकर विकसित देश विकास की समस्या 
को एक ऐसी महत्त्वदीत समस्या समझते हैं जिसका समाधान कुछ टुकड़ों में 
साहसपूर्ण और कृतस्तंकत्प कार्रवाई के बिना कुछ मामूली और अपर्याप्त उपायों 
से किया जा सकता है । क्ैव्ल विकत्तित देशों के कुछ ही क्षेत्रों में इस बात के 
गम्भीर आधिक और राजनीतिक परिणामों को दरदर्धितापूर्वक समझा जा 
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उद्योग अभी भी सपनाएूयेक होद कर सश्ता है।इस मयीघ, कपरा कारणातों 
के शमिकों की गयया में, 7050 हे [968 के थीछ शी अवधि में, सगमभग $0 
प्रसिशत पी कःमी हुई । 


28380 देश अपने विदेशी मुद्रा के भुगतान सम्तुत्तन मी मिला भी बात 
को नियमित रूप में एक ऐसे कारण के रूप में पेश करते हैं और यह महते हैं कि 
इस यामी के कारण ये तट-फर मे कमी करने ओर आयात राम्यस्थी अन्य प्रतिबरसध 
हटाने के लिए तैयार नहीं हैं, जो इस समय कम-विकमित देगों के विर्यात ढ़े 
प्रयासों के मार्ग में बाधक बने हुए हैं। वित्तीय सहायता में वृद्धि न करते का भी 
यही कारण बताया जाता है और सहायता देते यात्रे देश से निर्यात कै सार्य 
सहायता को जोद देने की आवश्यकता का भी यही कारण बताया जाता है 
(देघिए अध्याय ) । 

यह सच है कि अनेर विकसित देश भुगतान सस्तुतन भी अत्यधिक और, 
गम्भीर झठिताइयों में फंसे हुए हैं--इस दँशों से संयुझा राज्य अमरीता भी 
शामिल है--ओऔर अधियांश (विकसित देश यह खतरा अनुभव करते हैं कि वे भी 
इन कठिनाइयों में फेस सकते हैं । वर्तमान रान्दर्म से अपने विधारों को विस्तार से 
प्रतिपादित किये बिता मैं सबसे पहले यह कहना घाहुँगा झि विफृस्ित देशों वी 
३8 सस्तुलन की काठिनाइपां ऐसी हैं, जो उन्होंने स्वर्यं अपने लिए उततल 

। ॥ >» 
ये कठिनाइयों उनकी आन्तरिक और बाह्य सीत्तिमों शी अपर्याप्तता का 
परिणाम हैं। निजी और सार्वजनिक यपत कौ--संयुक्‍त राज्य अमरीका 
मामले में हथियारों पर अत्यधिवा ऊँचा व्यय और विएतनामस युद्ध, चद्गधमा पर 
पहुँचने के लिए वी जाने वाली उड़ानें आदि भी शामिल हैं--बढने दिया जाता 
है और देश इसके अनुरूप कराधान में वृद्धि नही करता । इसझा परिणाम मुद्रा” 
स्फीति होता है १ 

दामों में मुद्रास्फीति की प्रवुति---अथवर भविष्य में दाम बढ़ने की 
सम्भावना-- अनेक विकसित देशों मे समान नही है, अत; इसका परिणाम ढुछ 
देशों के लिए विदेशी मुद्र7 केः भुगतान सन्तुलन की कठिनाई है और यह खतरा 
दिखायी पड़ता है कि निकट भविष्य में प्रायः सव देशों के समदा ऐसी ही कठिनाई 
सामने आए सकती है । इतता ही नहीं, विकसित देशों ने उस सीमा तक अपने 
भुदा सम्बन्धी सहयोग को पूर्ण नहीं बनाया है कि इस कठिताई के बावजूद वे 
विदेशी मुद्रा के भुगतान सन्तुलन की कायम रख सके | 

सदि विदेशी मुद्दा के भुगतान की कठिनाइयों के कारण को हम फिलहाल 
छोड दें अथवा निकट भविष्य में ऐसी कठिनाइयों की आशंका की बाठ 
को नजरलन्दाज कर दें, तो भी वस्तुतः एक ऐसी विचित्न स्थिति हमारे साम 
आती है कि समृद्ध और विकसित देश विदेशी मुद्रा के कारणों से अपने-आपकों 
ऐसी स्थिति में पाते हैं कि वे कम-विकसित देशों से होने वाले तिर्यातो की 
सहायता के लिए मामूली से मामूली कार्रवाई न कर सकें--और कम-विकसित 
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देशों को अपनी सहायता में जरा-सी भी वृद्धि करने में स्वयं को असहाय अनुभव 
करने लगें ओर जो वे थोडी बहुत सहायता देते है उसे स्वयं अपने देशों के निर्यात 
से बाँधने की प्रेरणा अनुभव करने लगें। 

लेकिन ये देश ऐसी ही सतर्कताएँ उन अन्य नीतियो के वारे में नहीं बरतते 

जो उनके भुगतान सन्तुलन के लिए कही अधिक महत्त्वपुर्ण है। जब मैने मुद्रा- 
स्फीति को रोकने की उतकी प्रमाणित अक्षमता की ओर संकेत किया, तब इन 
नीतियों का भी उल्लेख किया गया । हथियारों पर किया जाने वाला ख्ें इसका 
एक उदाहरण है, जो संयुक्त राज्य अमरीका में इतनी मात्रा मे बढ गया है कि 
वह एक सामान्य व्यक्ति के लिए कल्पनातीत है १ 

यह तथ्य कि विकसित देश कम-विकसित देशो के निर्यात के मार्ग में आने 
वाली बाधाओं को समाप्त न करने का कारण विदेशी मुद्रा की कठिनाई बताते 
हैं, एक ऐसा तथ्य है जो यह दर्णाता है कि वे अपने राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी लक्ष्यों 
में कम-विकसिंत देशों को विकास करने में सहायता देने की बात की कितनी 
नीची प्राथमिकता देते हैं । - 

अन्य सब महत्त्वपूर्ण नीति सम्बन्धी विकल्पों की तरह, यह बुनियादी तौर 
पर नैतिकता का प्रश्न है। सरकारों और अधिकारियों को दोष नहीं दिया 
जाना चाहिए। उन्हें केवल उस स्थिति मे अलोकप्रिय नीति को अधिक शक्ति- 
जाली तरीके से पेश करने का उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जब यह नीति 
विवेक द्वारा प्रेरित हो। ये लोग अपने देशवासियों की इच्छाओं के अनुरूप काम 
करते हैं, जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। जैसाकि मैंने कहा है--इस मामले से निहित 
स्वार्थों का गहरा सम्बन्ध है। ये स्वार्थ बहुत मामूली हैं, लेकिन ये जनता में 
व्यापक रूप में फैले हुए हैं। 
6. संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन की असफलता 

नयी दिल्‍ली में 968 की वसन्‍्त ऋतु में संयुक्त राष्ट्र के विकास और 
व्यापार सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन प्रायः पूरी तरह से असफल रहा। 
के संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के विख्यात महासचिव राउल 
प्रविश ने अधिवेशन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया कि 
कमी “पर्याप्त राजनीतिक संकल्प' की है। राउल प्रिबिश ने अपने पद से इस्तीफा 
दे दिया है। उन्होने अपनी रिपोर्ट मे कहा : ॥॒ 

“महान्‌ लक्ष्य को पुरा नही किया जा सका। सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 

. बहुतत सीमित सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सफल, रहा, जो विकास की 
समस्या की विशालता और तात्कालिक महत्त्व के अनुरूप नही है।'!!९ 

उन्होने बड़ी कटुता से आगे कहा: 

“ऐसा लगता है कि लोगो ओर राष्ट्रो की समृद्धि दूसरे लोगों की भलाई 
के प्रति यदि पूर्ण उदासीनता की नही, तो कम-से-कम अलगाव का भाव अवश्य 
पंदा करती है*****“कुछ अपवादों को छोडकर विकसित देश विकास की समस्या 

एक ऐसी महत्त्वहीव समस्या समझते है-जिसका समाधान कुछ टुकडों में 
साहसपूर्ण और कृतसंकल्प कारंवाई के बिना कुछ मामूली और अपर्याप्त उपायो 
से किया जा सकता है । केवल विकसित देशो के कुछ ही क्षेत्रों में इस बात के 
गम्भीर आधथिक और राजनीतिक परिणामों को दूरदशितापूर्वक समझा जा 
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रहा है, जो तीसरी दुनिया फो आपिक संकट में पढ़ें रहने देने के परिणामस्वरप 
उत्पन्न हो सकते हैं ।” 

उन्होंने कहा कि “सम्मेलन के दुसरे अधिवेशन की मही बास्तविक पृष्ठभूरि 
है ।४ विकसित देशों 'ने अपनी स्थिति में थोड़ा बहुत परियर्तन करते बए 
सामंजस्य लाने के लिए कुछ छोटे और हिंचकिचाहट भरे कदम उठाये, लेश्ति 
स्वयं को किसी विशेष बात के प्रति प्रतिबद्ध नही किया । से किन अब यह वाबे 
भी अत्यधिक धीमी गति से हो रहा है ।*! हु 

कम-विकसित देशों ने सम्मेलन के समक्ष टूरंगामी माँग पेश नहीं वी । 
अधिकांशतया इस बात या स्पष्टीकरण, और सम्मवतः राजनीतिक औषित्य मे, 
इस जानकारी के आधार पर दिया जा सकता है कि विकसित देश अधिक 
समझोता करने के लिए तैयार नहीं थे और उनके हाम में पूरी तावत थी। जब 
ठोस मसलो पर विचार हुआ तथ स्थयं कम-विकसित देशों के बीच अपने हितों 
की दृष्टि से फूट दियायी पड़ी, जिसके परिणामस्यरूप उनके दवाव की शर्कि 
पर्याप्त कम हो गधी | 

एक बात ती यह थी कि कम्-विवासित देश स्वर्यं अपने बीच व्यापार बदाती 
चाहते थे। अनेक क्षेत्रों में यह भावना दियायी पढ़ रही थी । अधिकाशतया यह 
उनकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन यद्द महत्त्वपूर्ण है कि विकसित देश इस 
काम में अपना समर्थत दें और किसी भी स्थिति में अपनी सत्ता का उपयोग 
कम-विकपित देशों के बीच क्षेत्रीय एकता और सहयोग के मार्ग में वाधा डालने 
के लिए न करें । 

सन्‌ 950 के बाद के वर्षों तक मैं स्वयं अपने सूक्ष्म प्रे्षणो के आधार प६ 
यह कह सकता हूँ कि क्षेत्रीय आयोगों में क्या हुआ है । संयुक्त राज्य अपरीवा 
और ब्रिटेन ने व्यापार के क्षैत्ञ में सहयोग बढ़ाने के लिए इन रांगठनों के उपयोग 
का बडी कड़ाई से विरीध किया । उन्होंने यह तक दिया कि यह बात बहुददेगीय 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त के विपरीत होगी । मोटे तौर पर अन्य विकसित 
देशों ने इसमे कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी और तटस्थ रहे । हर 
कह लगभग पिछले दशक में इसमें परिवर्तन हुआ है। लेटिन अमरीका में जहाँ 
क्षेत्रीय एकता की दिशा में सर्वाधिक महत्त्वाकाक्षापूर्ण श्रयास शुरू किये गये, मई 
के भीतर व्यापार सम्बन्धी बाधाओं को समाप्त करना विदेशी, अधिकोशतंया 
अमरीकी, कम्पनियों के हित में देखा गया। प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि गई 
विदेशी समर्थन लेटिन अमरीका के सभी देशो में इस विचार के प्रति स्थानीय 
उत्साह को कम करने का कारण बना । 

सामान्यतया क्षैत्ञीय एकता और सहयोग कम-विकसित देशों के विकास कै 
लिए निश्चय ही सहायक होगा ।/ इन देशों को एक 'साझा बाजार' की पश्चित 
यूरोप के विकसित देशों की तुलना में कही अधिक आवश्यकता है। लेकिन 
कठिनाइयाँ बहुत बड़ी हैं। इन क्षेत्रों मे गहरी राप्ट्रीय शत॒ताएँ मौजूद होने 
कारण एकता के लिए उचित राजनीतिक वातावरण के मार्ग मे भी कृठिनाइयाँ 
आयेंगी । इसके अलावा तकनीक सम्बन्धी विशेष कठिताइयाँ भी लेट है । 

इस प्रकार किसी क्षेत्र में बड़े और उद्योगों मे अधिक उन्नत देशों को छोटे 
और कम-विकसित देशों के ऊपर छा जाने से रोकने की आवश्यकता है। 


२ 


.. * बरिफ्जी का प्रवाह 26; 


वचार भी स्वीकार नही किया गया कि अन्तर्राष्ट्र) अुड्य कोप के 
ग्रहण के जो अधिकार देने पर पहमति हो रह है, उसका 
उपयोग ऊम-विकसित देशों को और अधिक धन उपसब्ध फराने के लिए किया 


उतरा प्रणाली # पधार मुच्यतया विकसित देशों की चिन्ता का विषय ह. -+ 


गा 


मावश्यकता अनुभव 

बारे में के विकातिन वकाश विकसित देश 

र हे विकसित स्‌ बात करने को 
नाश से इस निर्णय को लागू करने पत्र काम संयुक्त राप्ट्र के 
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अन्तर्शाप्ट्रीय वित्त सम्बन्धों पर छाये हुए हैं। कम-विकसित ५ * 
समस्या एकदम भिन्न है। किसी भी प्रणाली के अन्तर्गत इन देशों शे।- 
मुद्रा की कमी रहेगी । ; है 
मुद्रा सम्बन्धी सुधार की अनेक योजनाओं में बहुत महत्व ट 
इस विचार को मैंने ध्यक्तिगत रूप से काफी लम्बे अरसे से एकदम: 
बताया है कि इस अवसर का उपयोग कम-विकसित देशों के पूंजी सम्ददीर: 
को घढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए।” मुद्रा सम्बन्धी सुधार को सती 
की आड में कम-विकसित देशों को अधिक वित्तीय सहायता पहुँचाता है 
वहाना है, जिसे विकसित देश कभी स्वीकार नहीं फरेंगे। वित्तीय पहु/ः 
सिए प्रकट रूप से संघर्ष करना होगा और इसी रूप में इस पर संक्षिई 
करनी होगी । अब यह बात पुष्ट हो चुकी है यद्यपि साथ ही वितीय सह 
वृद्धि के अत्यधिक अस्पप्ट वचन ही दिये गये हैं । | 
सम्भवत: यह उल्लेखनीय है कि विकसित देशों द्वारा प्रणा का 
नियमित बनाना फम-विकसित देशों के हित में है। मुद्रा प्रणाली यहाफा 
मुख्यतया विकसित देशों का अपना मामला है। इस सुधार से अपनी ४ 
राशि को निचले स्तर पर रखने का एक कारण समाप्त हो जायेगा जो वें थे 
देशो में प्रमुख रूप से सामने रहता है : विदेशी मुद्रा की अपनी कविता 
सामान्य बहाना । 40 २ 
सम्मेलन में जिन्‍स करारों के प्रश्न ने मह॑त्त्वपूर्ण भूमिका निभाषी ! हक 
वाद की अवधि में इसका प्रभाव बड़ा अनुत्या त्साहित करमे वाला रहा । हे. 
करार हो पाये हैं । अक्सर ये करार टूट गये हैं। हि 
इस क्षेत्र में कठिनाइयाँ बहुत बड़ी हैं। इसके मूल मे दृष्टिकोण का बे 
अन्तर है। कम-विकसित देश वास्तव में “उचित दाम” चाहते हूँ अर्थाति वे का 
दाम' चाहते हैं, जबकि विकसित देश अधिक-से-अधिक दामों को किसी खाए 
पर स्थिर करना ही अधिक से अधिक स्वीकार कर सकते हैं । सकते खत 
ये देश बाजारों की असंगठित स्थिति का भी उल्लेख कर सकते हैं। रा 
किसी खास जिन्स की आवश्यकता से अधिक सप्लाई होती है ओर इसके पा 
स्वरूप दाम घटने लगते है। इस वात की और अधिक सम्भावना मौजूद 
है, क्योकि उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने के करार कर पाना बड़ा कठिगे है 
इन करारों को लागू करना और भी कठिन है । और 
कम-विकेसित देशों के मध्य अक्सर संयुक्त मोर्चा नहीं बनाया जा सक य 
इसके कई कारण हैं! एक कारण यह है कि कुछ देश आयातक हैं और $ 7 + 
निर्यातक । कम-विकसित देशों के लिए महत्त्वपूर्ण अनेक जिन्‍्सो के सम्ब 
विकसित देश भी निर्यातक का काम करते हैं और कभी-कभी तोचे ही 4४ 
निर्यातक होते हैं। ह े डर 
इस उदाहरण के द्वारा मैं केवल उन कुछ कठिनाइयों की ओर संकैंत भ 
रहा हूँ जो जिन्‍्स के दामों को नियमित करने के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के माँग हो 
आती हैं। इस सम्बन्ध में सम्मेलन का परिणाम उससे मुश्किल से ही हक 
सकता था, जो निकला । सम्मेलन ने अनेक जिन्‍्सों के लिए अध्यय्त, 0 है 
विचार करने की व्यवस्था की १? इस बात की पूरी सम्भावना दिखायी पड 


जहाँ तक पके कस्‍्तुओं निर्या 
अपने रो में अधिक अच्छी परिस्थितियां "लब्ध कराने के चिए कारंवाई 
॥ बकास ल्र प ध्य 


रखेंगे भर देशों को उदय 
देशों के बाजारों क उन्नति का गाभ उठाने की ति देंगे ।*थ 
यह निश्चय ही एक ऐसे करार के विशिष्ट उदास है, जिसे जाग करने 
की कोई सम्भावना दिखायी नही पड़ती अर जिससे किसी भी अकार का कचन 
नही दिया गाता। यह डभग्य का विषय है (३: अन्तर-सरकार संगठनों के शामिल 
परकारें छिपाना पाहती है || उन्हें किसी भी गम मे उफलता नही 
पहारा जाता है 


जेब यह 
मिली है, प्रो ऐसी ही प्रब्दावली का लिया जा | 
. जहाँ तक प्यार और भद्धं-तैयार: का सवात्त है, प्रि बिशि 'एक सीमित 
और अध्र्ण परिणाम! की जानकारी हे सके १४ पेम्मेलन मे सिद्धान्त में एक 
पभामान्य अपारस्परिक और भेदभाव ने करने वाली अथमिकताओ की प्रणाली केः 
विचार को स्वीकार किया |३8 जैपाकि प्रिविश हे जोर देकर कहा है, इस वचन 
को प्रा रना 'सर्वोपरिः महत्त्व का होगा । 


संयुक्त राज्य अमरीका ऊम-विकसित 5 को विशेष तरजीह 
का कझाई 


अनेक वयों से 
देने और उनके साथ विशेष >यवहार करने के क्सिष् करता रहा है 
और स्वय रन नियात्ि के विरुद् में कार उैल्लमखुल्ला अदभाव बरता है। अब 
संयुक्त राज्य अमरीका ने इस सम्बन्ध कार र्कृ आवश्यकता अनुभव 
की है। लेकिन भे त्तो्‌ संयुक्त राज्य अमरीका और नही अधिकाश विकसित देश 
बार है पाती के मुख्य पत्त्वो के करे में कम देशो से पात करने $) 
यार 
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व्यापार और विकास सम्मेलन की एक विशेष समिति को सौंपा गया कि वह 
]969 से पहले अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश कर देगी, जिसमें कम-विकृत्तित देशो के 
निर्यात को तरजीह देने की योजना के निश्चित प्रस्ताव शामिल होंगे। उस समय 
तक यह समिति रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकी । 
यह भी स्पष्ट है कि यदि कभी समिति यह काम करने में सफल भी होती 
है, विकसित देश जिस प्रस्ताव पर सहमत हो सकते हैं वह अधिक दूरगामी या 
उदार नही होगा । जो शक्तियाँ इन्हें तेज़ और साहसपूर्ण कारंवाई से रोके हुए 
हैं, वे आथिक सहयोग और विकास संगठन (ओ ई सी डी) के रूप में संगठित हैं, 
जो विकसित देशों के एक प्रभावशाली संगठन के रूप मे काम करता है! 
सम्मेलन के प्रस्तावों में पूर्व के देशों में निर्मित माल पर लगाये जाने वाले 
विशेष रूप से बुरे तट-कर और अन्य करों का कोई उल्लेख नही किया गया। ये 
ऐसी बातें हैं, जिनके सम्बन्ध में विकसित देश यह बहाना भी नहीं बना सकते कि 
उन्हें इन पर अपने उत्पादन की रक्षा के लिए अधिक कर लगाना आवश्यक है। 
अधिक सामान्य रूप से यही वात दूसरी समस्याओं के बारे में भी कही जा 
सकती है । जब किसी खास समस्या को अस्तर-सरकार संगठनों के विचार के 
लिए उठाया जाता है, तों इस बात का बहाना बनाया जाता है कि विचाराधीने 
विपम पर किसी एक विकसित देश को स्वयं अपनी ओर से विवेकपूर्ण कार्रवाई 
नही करनी चाहिए। 
स्वीडन जैसे एक अपेक्षाकृत प्रबुद्ध और विकसित देश तक को-- जो आधिक 
सहयोग और विकास संगठन में नोदरलैण्ड के साथ मिलकर निर्यात सम्बन्धी 
प्राथमिकताओं के बारे में जल्दी कार्रवाई करते और पर्याप्त रियायतें देने के लिए 
जोर दे रहा है और जिसने स्वयं अपनी एकतरफा कारंवाई के द्वारा भायात 
होने वाली कॉफी के ऊपर लगने वाले कम करों को आधा कर दिया है--यह 
तर्क देते हुए देखा जा सकता है कि पूर्व के देशों मे निमित वस्तुओं पर पुरी तरह 
से तद-कर और अन्य कर समाप्त करने के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय करार 
की प्रतीक्षा करनी होगी | 
यह वस्तुतः विचारों की श्रान्ति है। पूरब के इस माल पर सब अथवा 
अधिकाश विकसित देशों द्वारा इन करों की समाप्ति से उसकी तुलना में दामों 
में अधिक वृद्धि होगी, यदि केवल एक देश करों को समाप्त करता है। यह 
कार्रवाई इस प्रकार विकसित देशों के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण होगी, लेकिन 
सम्बन्धित विकसित देश को इन दामों मे अधिक बृद्धि की कठिनाई का सामना 
करना होगा । 
किसी समस्या पर किसी अन्तर-सरकार संगठन में विचार हो रहा है, इस 
बात का तकंसंगत कारण नहीं हो सकता कि कोई एक देश इस सम्बन्ध में उचित 
और विवेकपूर्ण कार्रवाई करने से दूर रहे, जबकि यह तक दिया जाता है कि 
अन्य देश भी यही काम करें। इस वात में सनन्‍्देह नही है कि हमारे अन्तर- 
सरकार संगठनों में एक मिथ्या भीर हानिप्रद “अन्तर राष्ट्रीयतावाद' की प्रवृत्ति 
स्वतः मौजूद रहती है। यह विभिन्‍न देशों द्वारा कार्रवाई न करने का बहाना 
वन जाती है ! 
संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन के 


अध्याय : 0 
सहायता सम्बन्धी आँकड़ों का अवसरवादी 
उपयोग : वित्तीय प्रवाहों? का. प्रहन 


3. निष्ठाहीनता और बंचना न कम 

जेसाकि हम अध्याय-9 में पहले ही कह चुके है, कम-विकसित देशों के 
प्रति विकप्तित देशों की वाणिज्य और वित्तीय नीतियाँ अन्य सब महत्त्वपूर्ण 
राजनीतिक समस्याओं की तरह मूलतः नैतिकता का अरश्न हैं। सहायता सम्बन्धी 
अध्याय-] में भी यही दृष्टिकोण अपनाया जायेगा !. इस प्रकार मूल समस्या 
यह है कि विकसित देशी में लोग कम-विकर्सित देशों के विकास प्रयासों मे 
सहायता देने के प्रति क्या सोचते और अनुभव करते हैं। 

अन्तत्त., अब तक व्यापार और सहायता सम्बन्धी नीतियों का जो विकास 
हुआ है और भविष्य में इन नीतियों में परिवर्तत करने की जो सम्भावनी 
हो सकती है, वह विकसित देशों के लोगो के मन में कम-विकसित देशों के 
यथार्थ के प्रति बौद्धिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। यह इसे 
बात पर भी निर्भर करेगी कि ये लोग इस बात को समझें कि इन वास्तविकताओं 
को बदलने के लिए सहायता देने की उनकी जिम्मेदारी है । 

संयुक्त राज्य अमरीका भे, विशेष रूप से उदारतावादियो के मध्य, यहैं 
आम बात बन गयी है कि वे अनुचित प्राथमिकताओ और प्रतिक्रियाबादी 
नीतियो का दोप संसद्‌ के भत्थे मढ देते है। यह कहना जरूरी है कि सम्भवतं« 
संसार की अन्य कोई संसद जनमत के प्रति इतनी संवेदनशील नहीं है, जितनी 
अमरीका की संसदू--इस तथ्य को वार-बार होने वाले चुनावों, छोटे जिलों 
में बहुमत के आधार पर चुनाव की एंग्लो-सेक्सन परम्परा और संयुक्त राज्य 
अमरीका की शासन प्रणाली की अन्य अनेक विशेषताओं के माध्यम से समझाया 
जा सकता है | 

अतः जब बड़े दोषों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता 
हीगी, तो अमरीका के लोगों के ऊपर ही इसका दोप मढ़ना होगा। यह बातें 
उक्त बुनियादी तथ्य को नही बदल सकती कि संसद्‌ और राष्ट्रपति तथा प्रशासन 
के सदस्य जनमत को अभिव्यक्त करने में ही नहीं बल्कि जनमत के निर्माण में 
भी भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दृष्टि से काम करने के तरीको में भिन्‍नता 
सहित, यही बात पश्चिम के विकसित देशों पर भी लागू होती है । 

जो लोग, इस पुस्तक के लेखक की तरह, नीति में परिवर्तन कराना चाहते 
हैं, उन्हें अन्ततः जनमत में परिवर्तन कराने का प्रयास करना होगा । विशेषज्ञों 


+ 4 


स सम्बन्ध में एक पमात्य प्रेक्षण किया ज। पकता है . म-विकसित 
देशो से अपने सम्बन्धों बारे मे विचार-विम्श में पश्चिम के विकसित देशो 
यहाँ तक कि. वेंचना तक का दहै। 
एक ओर, अन्तरष्ट्रीय एकता के सन्दर्भ # निरन्तर बडी-बडी) पोषणाएं 
की जाती हैं और इनके ध्यम से: परमृद्ध और विकसित देशों दास गरीब और 
म-विकसित देशो 3 सहायता देने में अत्यधिक 


“वि को विकास के लि ने में उवार नीति 
के वचन दिया जाता है । 
कार्य घोषणा सेंयुक्त राष्ट्र की अस्पृष्ट लेकिन 
बेलाग के साथ आ। इस घोषणापत्र इसरे भहायुद्ध की 
गया 
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कि विकृसित और मम-विकशित देशों के रहन-राहुन के स्तर के बीघ साई 
निरन्तर बढ़नी जा रही है ओर कम-विफृतित देशों का विशाल बहुमत अपार 
यष्ट भोग रहा है। प्रचार के रामस्त साधनों के माध्यम से विकसित देशों के प्रायः 
प्रत्येक व्यक्ति फो एस सिन्ताजनक सच्यों की जानकारी दी गयी । 
लैकिन सामान्यतया इसके परिणामस्यर॒प विशरशित देशों के सोगों में यह 
इच्छा नही जगी कि ये जो कुछ प्राप्त फर घुक्े हैं उसका रपाग फर्रे अपया कम- 
से-कम अपने व्यापार के तरीकों में फुछ मामूसी-गा फेरबदल करना ही स्वीकार 
फर। यह एस तथ्य है कि अब तर पश्चिम के किसी भी विकमित देश मे कम- 
विकसित देशों को सहायता देने गेः अपने दायित्यों का निर्वाह करते हुए कोई 
वास्तविक बलिदान नहीं झिया है। समग्र दृष्टि से ये देश ऐसे मामूली से मामूली 
व्यापारिक लाभों को भी छोड़ते को तैयार नहीं हुए, जो सम्दी अवधि की दृष्टि 
से स्थयं विकसित देगों के हित में नहीं हैं और इस बात को सिद्ध भी किया जा 
सकता है। कम-विकसित देशों को सहायता देने की इच्छा में भी कोई वृद्धि 
दिखायी नही पडी है । 
के जैसाकि हम अगले अध्याय में दर्शायेंगें, विकास दशक के दोरान कम 
सित देशों को मिलने वाली सद्ायता में केवल वृद्धि ही बन्द नही हुई, बल्कि 
वास्तविक अर्यों में सहायता की राधि में कमी हुई। मदि विकसित देशों वी 
सहायता देने की क्षमता में हुई वृद्धि को ध्यान से रघकर इन अंकों पर विचार 
किया जाये तो यह वात और अधिक स्पष्ट हो जायेगी, बयोकि विकसित देशों 
की सम्पत्ति और आय बदी तेड़ी से बढ़ रही है। इसके साथ ही, सहायता के 
“गुण में भी अनेक 6 से बेहद गिरावट आपी है । 
कम-विकप्तित देशों के विकास के लिए सद्ायता देने के सम्बन्ध में पश्चिम 
के अधिकाश देशों में वलिदानों की मांग के प्रति जनता और संसद में जो प्रभाव- 
हीन भ्रतिक्रिया होती है, उसे ध्यान में रथते हुए सरकार के अधिकारी छोटे और 
अक्सर घाँघली से तैयार किये गये सहायता बजटों को स्वीकार कराते समय 
प्रायः नियमित रूप से यह तकक॑ देते हैं कि इस सहायता पर अधिक प्रन खर्च नहीं 
होगा और वास्तव में इस प्रकार खर्च किया गया घन उनके अपने देश के 
विभिन्‍न व्यापारिक हितों के लिए लाभदायक है। रॉमुक्त राज्य अमरीका में 
अपने विचार को स्वीकार कराने का सरकार का यह विशेष तटीका बन गया है ! 
लेकिन, जैसाकि मैं आगे चलकर बताऊँगा, यह बात कैवल अमरीका तक हीं 
सीमित नही है । हि 
पिछले अध्याय में मैंने इस बात का उल्लेख किया हैं कि विकसित देश 
ख्यापार और पूंजी के प्रवाह के क्षेत्र में सक्रिय बाजार की शक्तियों २2 
प्रतिरोध करने को तैयार नही हैं, यद्यपि ये शक्तियाँ कम-विकप्तित देशों को 
उपनिवेशी काल से ही गरीबी के गते मे धकेले हुए हैं और स्वाधीनता की छोटी 
अवधि में भी यही हुआ है । अतः इस स्थिति में यह कल्पना ही नहीं की जा सकती 
कि ये देश ऐसी वाणिज्य नीतियों को समाप्त करेंगे जो बाजार की इन शक्तियों 
(को मजबूत बना रही हैं। 
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यह बात लोगों की यथार्थ सम्बन्धी संकल्पना के लिए हातिकारक है। इस 
पुस्तक में अब हम तके के जिस ऊँचे स्तर पर आ चुके हैं, उसके आधार पर पाठक 
इस परिस्थिति में सच्चाई को अवसरवादी दिशा में तोड़-मरोड़कर पेश करने की 
प्रवृत्ति की अपेक्षा कर सकता है--दृसरे शब्दों में, यथार्थ का पूर्वाग्रहग्रस्त दृष्टि- 
कोण मोजूद है, जो इन दो विचारक्रमों के एक-दूसरे से मेल न खाने की बात को 
छिपाने में सहायक बनता है । 
अब क्योकि कम-विकसित देशों की गरीबी इच्छा मात्र से समाप्त नहीं की 
जा सकती, अतः पाठक को यह अपेक्षा कर लेनी चाहिए कि सहायता के क्षत्र में 
आँकड़ों को तोड़-मरोडकर प्रस्तुत किया जाता है, ताकि सहायता को उससे कही 
अधिक बढा-चढ़ाकर दिखाया जा सके जितनी वास्तव में सहायता दी जाती है । 
वस्तुतः यही हुआ है । मुझे एक बार फिर उन आँकड़ों की ओर आलोचनात्मक 
दृष्टि से ध्यान देना हीगा, जिन्हें वैज्ञानिक और लोकप्रिय लेखन दोनों में प्रस्तुत 
किया जाता है और जिनके ऊपर निर्भरता दिखायी जाती है। 
2. विकास सहायता समिति के आँकड़े 
आध्िक सहयोग और विकास संगठन (ओ० ई० सी० डी०) में, जिसका 
मुख्यालय पेरिस में है, प्राम. सब समृद्ध और विकसित गैर-कम्युनिस्ट देश शामिल 
हैं। इस संगठन की एक विकास सहायता समिति (डी० ए० सी०) है। विकास 
के लिए जो सहायता दी जाती है, उसके आँकड़े विभिन्‍न सदस्य देशों से एकत्र 
करने और सदस्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा 'सहायता समीक्षा” के वाद 
विकास सहायता समिति का सचिवालय इन्हें प्रचारित करता है। सहायता 
सम्बन्धी ये ऑकड़े इस सहायता के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत होते है 
और प्रायः सर्वेत्र इन्हें प्रामाणिक माना जाता है अधथेशास्त्री और विकास 
समस्याओं के पेशेवर अध्ययनकर्ता, अधिकारी, राजनी तिज्न, लोकप्रिय पुस्तकों और 
लेखों के लेखक, पत्रकार आदि, अन्य अन्तर-सरकार संगठनों के सचिवालय और 
४०३४ पर नियुक्त विशेषज्ञ समृह इन आँकड़ों पर बिना सोचे-समझी निर्भर 
करते हैं । 7 
सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि विकास सहायता 
समिति अपनी तालिकाओं के शीर्षक में 'वित्तीय साधनीं के प्रवाह शब्दों का 
प्रयोग करती है। यह मान लेना उचित दिखायी पड़ता है कि इस शब्द को 
इसलिए चुना गया है, ताकि इन आँकडों में से ऐसी राशियों को न॑ निकालना पड़े, 
जिनमें सहायता का कोई तत्त्व नहीं होता---विशेषकर निजी विनियोग और ऋण | 
इस बात की नियमित रूप से और विधिवत्‌ उपेक्षा कर दी जाती है कि विकास 
सहायता समिति के आँकडों में हर प्रकार का “प्रवाह” शामिल है, चाहे इसमें 
सहायता का तत्त्व हो अथवा नहीं। संसार भर में लोग इन आँकड़ो का उपयोग 
करते समय इस वारीकी पर गौर ही नहीं करते । | ! 
” जैसाकि इस अध्याय के पहले पैराग्राफ में कहा गया है, उसे) संगठन का 
नाम जिसे यह तालिकाएँ तैयार करने में यह सचिवालय सहायता देता है, विकास 
सहायता समिति है और इसके “प्रवाह सम्बन्धी आँकड़े 'विकास सहायता अथवा 
अधिक स्पष्ट रूप से विकास के लिए दी जाने वाली सहायता" बन जंते हैं । यह 
उच्च उत्परिवतेन वज्ञानिक और लोकप्रिय तथा राजनीतिक लेखन और घोषणाओं 


ओर इसरे 

किया जाये 2० है ऑल 

लेकिन विकास दायता समिति के “निजी वाह सम्बन्धी किड्ों मे 
अनेक और इससे 
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होती है, जिसे पूंजी लगाने वाले देशों को लौटाया जाता है। ये भी केवल वे 
आंकड़े हैं, जिनकी सूचना विकसित देशों की सरकारो को दी जाती है। 
ब्याज के भुगतान, लाइसेंसों के भुगतान आदि की राशि को और विशेषकर, 
कम-विकपित देशों से लाभ के रूप मेप्राप्त राशि को वापस प्राप्त राशि मे 
शामिल नही किया जाता, जबकि लाभ की पुनविनियोजित अथवा दूसरी बार 
लगायी गयी राशि को कम-विकसित देशो की दी गयी सहायता के योग में शामित् 
कर लिया जाता है। कभी-कभी ये दोनों प्रकार के लाभ कल्पनात्वीत रूप से ऊँचे 
हो सकते हैं। विशेषकर उन पूँजी विनियोगों पर, जिन्हें बहुत समय पहले और 
खुल्लमखुल्ला शोषण की उन परिस्थितियों के अधीन लगाया गया था, जिनका मैंने 
अध्याय-8 में उल्लेख किया है और जिन पर इस अध्याय के अन्त मे फिर विचार 
किया जायेगा । 
इस गणना में कम-विकसित देशो के निवासियों द्वारा बाहर भेजी गयी पूजी-- 
जो अक्सर चुपचाप बाहर भेजी जाती है--शामिल नही की जाती । विशेषकर 
लेटिन अमरीका में दोनो प्रकार के 'निजी बहिप्रंवाह', विकास सहायता समिति के 
सचिवालय द्वारा संकलित आँकड़ी मे जिनकी गणना नहीं की जाती, बहुत बडा- 
बडी राशियों मे होते हैं । 
इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकमन ने अपनी आलीचता को इस 
प्रकार जारी रखा : 
260१० १7०४६ यह पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि जिस शुद्ध संकल्पना को उपयोग 
किया जाता है, वह शुद्ध आँकड़ों के आसपास भी नही पहुँच पाती । सन्‌ 967 
में विकास सहायता समिति ने अपने सदस्य देशो द्वारा साधनों के 'शुद्ध प्रवाह 
[सरकारी” और "मिजी'] की राशि ]:4 अरब डातर बतायी। इस राशि की 
तुलना उस राशि से की जा सकती है, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने विंकास- 
शील देशों को साधनों के रूप में प्राप्त राशि के सम्बन्ध मे बतायी है। यह राशि, 
जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोौप के आँकड़ों पर आधारित है, 3 अरब डालर है ! ***** 
इस गणना की गलतियों और भूलों, बीती हुई अवधि आदि की गुजाइश छोड़ते दुए 
दोनों राशियों कै इस अन्तर का मुख्य स्पष्टीकरण यह है कि विकास सहायती 
समिति द्वारा प्रस्तुत राशि में उन वित्तीय सौदों का पूरा ध्यान नही रखा गया है, 
जिनके अन्तर्गत कम-विकसित देशों से विकास सहायता समिति के सदस्यों को 
वापस पूंजी प्राप्त हुई। विकास सहायता समिति के कुछ सदस्यों ने जब इन 
आँकडों पर गौर से विचार किया तो उन्होने देखा कि तीसरी दुनिया के देशो से 
उनके 5 2० सन्तुलन मे अतिरिक्त राशि मौजूद है।” हे 
वास्तविकता यह है कि विकसित देशों के लोग यह 'गौर से विचार 
करना नही चाहते । विकमन का ध्यान इन अवसरवादी रुझानों और उनके 
परिणामों की और था: ट 
“यह खतरा बड़ा स्पष्ट है कि आधथिक सहयोग और विकास संगठन के 
सदस्य देश अपनी घरेलू और बाहूरी कठिनाइयो में व्यस्त होने के कारण, तीसरी 
दुनिया की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान नहीं देंगे'****- यथार्थ से ऊँचा 
मूल्याकन सहायता कार्यक्रमो के विस्तार के मार्ग में अवरोध वनता है। इस अकार 
यह अनिवार्य है कि हमारे देशों के जन-सामान्य और संसद सदस्यो को विकीस- 


इसकी कोई “शा दिखायी नही पड़ती | वेकमन 
विकास पहायता समिति के सचिवालय ने जो टिप्पणी तैयार के उससे यह स्पप्ट 
वि है ($ सर बाते पर क्यो कायम हैक 2 हिता है। हो 
तक में तीन मुह्े सामने आ सदत्य परकारें इस तर परिवर्तन नह 
करना चाहती, केम-विकसित देशो हे जो पजी वापस फ्रष्त होती है, उसके जिस 
हिस्से की “गना की जाती है, उसके अलावा जिस राष्ति के आकिडे >पलब्ध होते है 
वे बडे अपयच्ति है ओर उनकी न्याव्या करना पड़ा कठिन है। और विशेषकर लाभ 
जी के वहियंभन का प्रश्न, बुनियादी पौर पर स्क्य विकासशील देशों की 
] हे 


| यह 

शुद्ध आगमन अथवा बहियंमन ऊँम-विकत्तित देशो मे ऋछ के विस्फोट और कणों 

की अदायमी के भयंकर भार से सम्बन्ध रेबता है और इसी प्रकार इसका विकास 

को सहायता पहुंचाने +) पम्भावनाओ से भी. भम्बन्ध है , इस बात को अध्याय-9 
किया गया ेल्‍ 
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उतना पेशेवर उत्साह नहीं था, जितना होना घाहिए था । 
इन संगठनों के सचिवालयों के थीच अपने संघर्ष जारी हैं, विशेषकर इस 
सम्बन्ध में कि कौन-सा सचिवालय किन विशेष क्षोत्रों के लिए किस सीमा तक 
जिम्मेदार है। लेकिन एक-दूसरे के प्रति एक 20458. | भद्गरता नियमित रूप 
से बरती गयी है। ये एक-दूसरे के आँकड़ो के बारे में यानि इनकी सत्यता के बारे 
में शंका नहीं उठाते । यह बात भद्गता के यिलाफ समझी जाती है। 
इस प्रकार आय और उत्पादन की वृद्धि और कम-विकसित दैशों की प्रगति 
की दरों के जो आँकडे संयुक्त राष्ट्र का साध्ष्यिकी कार्यालय तैयार करता है, और 
जिसकी मैंने अध्याय-8 के अन्त में आलोचना की है, उन्हें अन्य सचिवालय 
सामान्यतया स्वीकार करते हैं मौर उनका उसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। अक्सर 
इस कार्य में इन आँकड़ों के अर्थ, सार्थंकर्ता अथवा विश्वसनीयता के बारे भें कोई 
शंका नही उठायी जाती | 
यूनेस्की का सचिवालय साक्षरता और स्कूलों में विद्याधियों की भर्ती के वारे 
में आँकड़े संकलित करता है। जैसाकि मैंने अध्याय-6 मे कहा है, ये आँकड़े बहुत 
घटिया स्तर के हैं और इनसे बेहद भ्रान्ति उत्पन्न होती है। पदि कोई दूसरा 
सर्चिवालय शिक्षा की संमस्याओं पर विचार करते समय इस सचिवालय के 
औकड़ो को जैसे का तैसा स्वीकार न करे तो इस वात की स्पष्ट रूप से यूनेस्कों के 
सचिवालय के प्रति अमित्नतापूर्ण व्यवहार कहा जायेगा | अक्सर इन परिस्थितियों 
में इन आँकड़ों का उपयोग उससे भी कही कम शर्तें लगाकर किया जाता है, 
जितनी कम शर्तों लगाने का साहस स्वर्य यूनेस्को का सचिवालय भी नहीं कर 
सकता था । 
विभिन्‍न संगठनों के बीच जारी इस विनम्रता का परिणाम एक ऐसा सहयोग 
होता है, जो पेशे की दृष्टि से अनेतिक है और जो इसके परिणामस्वरूप अन्तर- 
सरकार संगठनों के सचिवालयों के कार्यों के वैज्ञानिक मूल्य को घटा देता है । कब 
क्योंकि ये सचिवालय नौकरशाही व्यवस्था का स्वरूप घारण कर चुके हैं ओर 
सम्बन्धित पेशे के सर्वाधिक योग्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की 
बेहतर स्थिति में नही हैं,' अत: उनके द्वारा तैयार ऑँकडों सम्बन्धी जानकारी 
धुरानी होती है और इसमें समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। 
वर्तमान भामले में इसका और उस प्रतिरक्षात्मक भाईचारे का, जिसका मैंने 
उल्लेख किया है, यह अर्थ निकलता है कि विकास सहामता समिति के आँकड़े हर 
बर्ष प्रकांशित होते रहते हैं और अन्य संगठनों के सचिवालय इनका समालोच- 
नात्मक विश्लेषण नही करते । वस्तुत: इन आँकड़ों का इस्तेमाल दूसरे संचिवात्तय 
व्यापक रूप से करते हैं और इस प्रयोग में इन आँकड़ों की संत्यता पर कोई 
ध्यान नहीं दिया जाता । 


कम-विक सित देशों के राजनीतिक प्रवक्ता और उनके अथंशास्त्रों समग्रतः 
आँकड़ों सम्बन्धी इन दावपेंचों के प्रति पूरी तरह बचकानी दृष्टि ही अपनाते रहे 
हैं। इन लोगों के मामले में यह बात अधिक क्षमायोग्य दिखायी पड़ती है, क्योंकि 
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विकसित देशों के विशेषज्ञों ने इस प्रकार एकमत होकर इन आँकड़ी को अपना 
समर्थन दिया है | 

इस प्रकार कम-विकसित देशों के इत अवक्‍्ताजी और विशेषज्ञों ने अपने 
देशों के उत्पादन और आय की वृद्धि की दर को इन बढ़िया आँकड़ो के सब्दर्भ में 
मापने और विश्लेषण करने का तरीका अपनाया है और इन आँकड़ों को बिना 
किसी शंका के स्वीकार किया है । इस परीके की मैंने अध्याय-8 के अन्त मे 
आलोचना की है। 

इन लोगों ने विकास सहायता समिति के सचिवालय की कुल सार्वजनिक और 
निजी वित्तीय 'शुद्ध भ्रवाहों' सम्बन्धी संकत्पना को भी स्वीकार कर लिया है। 
यह एक और भी हानिकारक बात है, क्योंकि यह संकल्पना उन अवसरवादी 
पूर्वाप्रहों से गम्भीरतापूर्वक प्रस्त है, जो विकसित देशों के लिए सुविधाजनक है । 

सन्‌ 96। में महासभा की इस प्रबल घोषणा के दाद कि 960 से आरम्भ 
दशक को विकास दशक भाना जाना चाहिए, जब विकसित देशों को सिद्धान्त रूप 
में यह स्वीकार करना पड़ा कि कम-विफसित देशों को वे जो सहायता देते हैं, उसका 
उन्हें एक न्यूबतम स्तर कायम करना चाहिए, तो यह सीमा इत मिले-जुले 'शुद्ध 
अ्रवाहों के रूप में निर्धारित की गयी और महू कहा गया कि यह राशि इन देशों 
की राष्ट्रीय आय का एक प्रतिशत होही चाहिए। और जब 988 में संगुक्‍्त राष्ट् 
के ध्याणर गौर विकास सम्मेलन के दूसरे मधिवेशन में इस निचली राशि को एक- 
चौथाई और बढ़ाया यया और इसे कुल राष्ट्रीय उत्पादन का एक अत्यन्त छोटा 
हित्सा कहा गया, तब भी इन सन्दिग्ध 'प्रवाहों को ही इस प्रस्तावित ऊँचे स्तर 
तक बढ़ाने की बात थी। 

विदेशी साधनों की इस अधिकतम सीमा के अनुसार भविष्य में लाभ उठाने 
वालों की हैसियत से कम-विकसित देशों के प्रतिनिधियों ने यह अनुभव किया कि 
उन्‍हें इस बात पर कोई जोर नही देना चाहिए कि किन शब्दों मे इस बात को कहा 
जाता है । लेकिन जैसाकि मैंने कहा है, यह केवल शब्दावली की ही समस्या नहीं 


। 

कम-विकम्नित देशों से लाभ लौर पूँजी का बहिर्गममन एक गम्भीर ओर 
महृत्त्वपर्ण मसला है, और इस बहिगेमन का उक्त आँकड़ों मे उल्लेख सही किया 
गया है और इस कारण से यह अनेक कम-विकसित देशो के प्रतिनिधियों के लिए 
भी उस्श्षन बन सकता है, अत' इसे जैसे का तैसा छोड़ देना बेहतर समझा गया । 
कम-विकस्तित देशों के ये प्रतिनिधि नियमित रूप से एक ऐसे शासक समूह के 
सदस्य होते हैं अथवा इसकी सेवा में नियुक्त होते हैं, जिनमें से भनेक---चाहे स्वर्य 
उन्हें व्यक्तिगत रूप से लाभ न मिल रहा हो--अपने देशो की गरीबी और दूसरे 
जल की स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर व्यक्तिगत मुवाफा 
कमाते हैं । 

लेकिन बाद के वर्षों में कुछ कम-विकरसित देशों में इस सम्बन्ध मे जावाज 
उठायी गयी ओर संयुक्त राष्ट्र की महासभा को “विकासशील देशों से निरन्तर 
अधिकाधिक माता में पूंजी के बहिगसन' के प्रति चिन्ता प्रकट करती पड़ी, क्योकि 
इस पूंजी के बहिगमन से (विकासशील देशों की प्राप्त बाहरी साधनों की शुद्ध 
राष्ति में पर्याप्त कमी हो जाती है” ओर संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय ने अपने 
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प्रकाशन “दि एक्सटनल फाइनेंस्तिग ऑफ इकानामिक डेवेलपमेंट” में इस शुद्ध 
राशि' के बारे में कुछ अनुमान शामिल किये हैं। 

यद्यपि ये अनुमान इतने अपरिप्दृत हैं कि इनका उद्धरण देवा उचित नहीं 
है, अल इनसे यह सामान्य आभास मिलता है कि कम-विकसित देशों से अन्य 
देशों की राशि के कुल बहिर्ग मन, जिसमें लाभ और पूजी का बहिगमत (अक्सर 
चुपचाप भेजी जाने वाली पूंजी) भी शामिल है, की मात्ता प्रायः वही होती है. 
जितनी विकास सहायता समिति के आँकड़ों में निजी और सरकारी “शुद्ध प्रवाहों' 
के रूप मे दी जाती है। अथवा यह राशि इससे अधिक कम नही होती | विशेषकर ' 
उस स्थिति में जबकि 'सरकारी प्रवाह' सम्बन्धी आँकड़े अवसर ग़लत रूप से पेश 
किये जाते हैं, जैसाकि हम अगले अध्याय में दर्शायेंगे । 

अनेक देशों के लिए, विशेषकर लेटिन अमरीका में, पूंजी का यह वहिगेमन 
देश के भीतर आने वाली कुल पूंजी से कई गुना अधिक होता है। अक्सर यह 
कहा जाता है कि जितनी पूंजी के बाहर जाने की बात कही जाती है वास्तव में 
उससे पाँच गुना अधिक पूँजी बाहर जाती है। संयुक्त राज्य अमरीका के एक 
उदारतावादी सेनेटर चारल्स मैक मेथियाज़ जूनियर ने (वे जिन कारणों से अपने 
देश की सहायता नीति की आलोचना करते हैं उस पर अगले अध्याय में विचार 
होगा) हाल में बड़े स्पष्ट शब्दों में यह बात कही : “लेटिन अमरीका से जो पूंजी 
संयुक्त राज्य अमरीका पहुंचती है, वह लेटिन अमरीका के देशों में जाने वाली 
पूंजी से चार गुना अधिक है । एक तरीके से लेटिन अमरीका के देश बस्तुत: 
४४२१ राज्य अमरीका फो, जो संसार का सवसे धनी देश है, विदेशी सहायता दे 
प्‌ | 79 

इस वर्ष के आरम्भ में (विकासशील देशों से वित्तीय साधनों के बहिर्गमत' 
का मामला संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन की एक समिति में 
उठाया गया । यह वात बडी दिलचस्प है कि यह मामला आंधिक सहयोग और 
विकास संगठन के अधिकाश विकसित देशों की सलाह के विरुद्ध उठाया गया। 
संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के सचिवालय ने जी अध्ययन 
किया उसमें यह अनुरोध किया गया था : “इस प्रश्न की ओर विशेष रूप से ध्यात 
दिया जाना चाहिए कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशीं को जाने 
वॉली पूंजी के प्रवाह को इस प्रकार नियन्त्रित किया जा सकता है कि पूंजी का 
यह बहिग॑मन विकासशील देशों के विकास सम्बन्धी लक्ष्यों के अनुरूप हो। 2" 
आह दिलचस्प बात होगी कि इस अध्ययन के परिणामस्वरूप क्या तथ्य सामते 
आते हैं। 


विकास सहायता समिति के सचिवालय का कार्य अन्य अनेक विचित बातें भी 
हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। संसार-भर में प्रसार से पहले, "प्रवाह सम्बन्धी 
आँकड़ों का सम्बन्धित भावों के सूचक अंकों की मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के सन्दर्भ 
में मूल्यांकन करता जरूरी था। 

पर इन '“प्रवाहों' को “वित्तीय कहकर पेश किया जाता है यद्यपि ये प्रवाह 


स्थि तथ्यो हे पहल भरसे 

से बहुद गरीब और अधिकाशतया निष्क्रिय रह्म है >>कैक्ल हल में उससे व्यापर 

में कुछ।द और पहल दिखायी है। व्यापर प्म्बन्धी यह्‌ गतिविधि परोफीय 

रवतन्त्र व्यापार सेंध के सदस्य देशों के रण हुई है, जिन्होंने वहां के वेतन के 
पं की कोशिश की “पामान्य 


संगठन तीन देशो 

स्पेन, ग्रौ ओर पुर्की, क) तरह है स्वयं क्रम- है को 

ह्हे के आंकड़ों के ४०5५ 4 देशों मे यो ता और 

रस कारण के ६० विकास पहायत) स के अन्य के से. मृह मे 

गामिल होने को नही कह जाता | में पु महें अर्थ होता है कि. पर्तगात कुल 

राष्ट्रीय 2 जिसकी में पी के बा हमने किया जाता 
है, अत्यधिक ते स्तरका है, 

इैसरी बात है कि पृर्तंगाल अफ्रीका मे अपने 'प्रन्तो” में लम्बे उपनिवेशी 

में लगा हुआ है और रन्‍्ही पन्तो! पूजी का हह प्रवाह! जारी रहता 

है साथ है) विकास समिति के ञाँ में इसरे अवाहो' का भी 

उल्लेख किया जाता है और ये अवाह और विकास पगठन कै 
देशों थे होते है 
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अत्यधिक महत्त्व की दूसरी समस्याएँ भी हैं, जिनके कही अधिक गहरे 
अध्ययन की आवश्यकता है। विकास सहायता समित्ति और आधिक सहयोग भौर 
विकास संगठन अथवा किसी भी अन्य अन्तर-सरकार संगठन का सचिवालय, 
जिसमें संयुवत राष्ट्र का विकास और व्यापार संगठन भी शामिल है, इतनी 
गहराई से यह अध्ययन नहीं करता । 
एक बात तो यह जानने योग्य है कि जित पूंजी विनियोगों फी बात कही 
जाती है क्या वे विनियोग नये उद्यमीं में होते हैं अयवा पुराने पूंजी विनियोगों 
को मजबूत बनाने के लिए और पूँजी लगायी जाती है। इन बाद के पूँजी 
विनियोगो में विदेशी व्यापारिक कृम्पतियों को दिये जाने वाली वे रियायर्त 
शामिल हो सकती हैं, जो इस समय अनुचित और कम-विकसित देशों के विकास 
की दृष्टि से विपणीत प्रभाव डालने वाती समझी जायें । 
यह वात भी महत्वपूर्ण होगी कि विस्तृत और व्यापक रूप से इस बात का 
विश्लेषण किया जाये कि पूंजी का यह प्रवाह किन देशों को हुआ है। बल्कि 
यह भी देखा जाये कि विभिन्‍न कम-विकसित देशों की अथंव्यवस्था के किन क्षेत्रों 
में यह “प्रवाह' हो रहा है। पैट्रोलियम उद्योग और अत्यधिक ऊँची माँग वाले 
अन्य खनिजों के खनन सम्बन्धी उद्योगों मे नया विदेशी पूँजी विनियोग उन देशों 
अथवा उन देशों के शासकों के लिए अत्यधिक लाभकारी ही सकता है, जहाँ यह 
पजी विनियोग किया जाता है । यह पूँजी विनियोग कम-विकसित संसार के उत 
गिने-चुने देशों में किया जाता है, जहाँ ऐसे प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं। लेकिन 
थह हो सकता है कि इन देशों के विकास सम्बन्धी प्रयास भिन्‍ल प्रकार के हों भौर 
अवसर उससे कम महत्त्व के हों जितना महत्त्व विनिर्माण उद्योग की कुछ शाखाजी 
में नये विनियोग का होता है । यही वात लेटिन अमरीका मे बड़े पैमाने पर 
बागानों में पूंजी विनियोग के वारे में सही है। लेकिन यह बात केवल लेटिन 
अमरीका पर ही लागू नही होती । 
यह मानना उचित ही है कि ऐसी समस्याओं पर गहरे विचार का काम, और 
साधारणतया निजी पूंजी के 'ध्रवाहों' की वास्तविक स्थिति के अध्ययन का काम, 
संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों द्वारा अधिक गहराई से और पूर्वाग्रहों के बिना किया 
जा सकता है, जिनमें विकसित और कम-विकसित दोनों प्रकार के देश शामिल, 
होते है । लेकिन ये संगठन भी प्रभावशाली देशों की पहुँच के वाहर नही हैं, जहां 
अल्पसख्यक विकसित देश बडी प्रभावशाली और शक्तिशाली स्थिति मे होते हैं । 
यह निश्चय है कि स्वृतन्त अध्ययनकर्ता इन समस्याओं का समीक्षात्मक और 
तटस्थतापूबेक अध्ययन करें । लेकिन अभी तक ऐसा उदाहरण प्रायः देखने 
नही भिला है। पा 
3. निजी प्रत्यक्ष विनियोग 29 के 
ब्यापार के अन्तर, ऋण के विस्फोट, और ऋणो के भुगतान के निरन्तर बढते 
हुए भार जैसी गम्भीर समस्याओं से बच निकलने के लिए और अक्सर इन 
समस्याओं पर सही सन्दर्भ में विचार किये बिना ही, इस बात पर ध्यान केन्द्रित 
कर दिया गया है कि कम-विकप्चित देशों में निजी, भ्रत्यक्ष विनिर्य.ग को किसे 
प्रकार प्रोत्साहन दिया जा सकता है। ., . नि कि 
अनेक विकसित देशों में, लेकिन विशेषकर संग्रुक्त राज्य अमरीका में, ईप+ 
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विश्वास के प्रति विचारक्तर पम्बन्धी ऋत्का अकट की गयी है कि कैम-विकासित 
देशों का विकास निजी ज्यभ द्वारा ही परवेत्तिम तरीके पे हो सकता है। इस 
के एक स्वाभाविक निष्कर्ष क्षे जप में सथ॒ुक्त 'पज्य अमरीका की नीकि 
क्ेमि  पित देशो में विदेशों 3 निजी प्त्मक्ष विनियोग करे प्रोत्याहन देचे प्र 
ते रही है। 
अन्तरष्ट्रीय इननिर्माण भर विकास बेंक ने इस विचारधारः को 
समर्थन द्यि है बेक मे पह काये इन देशों को पैलाह देने की की बामानं 
प्रकट 


रस दृष्टिकोण को सं; पष्ट्र महासभा के अनेक श्रत्ताके ३ विस्तार है 
प्रकट किया गया है और र नली 205 राष्ट्र्क्षे व्यापार और 
विकास पम्मेत्नन के अधिवेशन /| 268) + भी: उहे बात कही गयी है |72 
पैन (969 हे संयुक्त राष्ट्र के विकासशील देशों मे विदेशी विनय, सम्बन्धी 
गगर्थदल मे ४) फ़रिइस् भीत की पुष्टि ३) गयी। इज कायंदल की) बैठक: 
में हुई थी और इसमे विकसित देशो के व्यापार प्रतिनिधि भोर केम-विकस्ित 
देशो के गधिकारी धामितल थे। हर डर 

प्रामान्यतय कैम-विकसित श्शत भी सयान; पाहते है। नह निर्णय लेके 
में भी शामित्र होना पाहते है $ उद्योग की किस गाया मे विद्देशी उद्यम भर 
चा अक्सर रूप थे 
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चाहता है और किन शर्तों पर उसे इन उद्यमों की आवश्यकता है ।/!* इस 
सामान्य सहमति के पीछे कम-विकसित देशों को केवल पूंजी की प्राप्ति का ही 
लाभ नही है, बल्कि तकनीकी जानकारी, प्रबन्ध और विशेषकर उन बाजारों का 
परिचय भी प्राप्त होता है, जो विदेशी पूंजी विनियोग के साथ सामान्यतया 
सम्बन्धित होते है । ! 
फिर भी सामान्यतया कम-विकसित देशों में यह शिकायत सुनने को मिलती 
है कि प्रत्यक्ष विनियोग अत्यधिक महंगे पड़ते हैं। यह बुनियादी तौर पर अनुदानों 
और रियायती दरों पर ऋण के रूप में अधिक सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने 
का प्रयास है। इसके समर्थन में उन पूंजी विनियोगों का उल्लेख और स्मरण किया 
जाता है जो उपनिवेशी युग में निजी पूंजी बाजारों से प्राप्त किये जा सकते थे । 
अक्सर ब्याज की उससे कही कम दरो पर यह पूजी उपलब्ध हो जाती थी, जिन 
दरों पर मह्‌ आज उपलब्ध होती है। उस समय यह पजी विनियोग वहुत महत्तव- 
पूर्ण भूमिका निभाते थे। 
अब क्योंकि सार्वजनिक अनुदान और ऋणों की भात्ा बड़ी सीमित है, और 
निजी पोर्टफोलियो विनियोग की आशा नही की जा सकती, यह शिकायत प्रत्यक्ष 
074७६ की स्वीकार करने से अधिकांश कम-विकसित देशो को नहीं रोक 
पाती । 
वास्तविकता यह है कि अब तक जो अध्ययन हुए हैं, उनसे साधारणतया 
यह्‌ प्रकट नही हीता कि प्रत्यक्ष पूँजी विनियोगों से बहुत ऊंचे लाभ प्राप्त हुए 
हों। लेकिन इन अध्ययनों पर अधिक निर्भर नहीं किया जा सकता। विनियोणित 
पूंजी के बारे में यदाकदा ही अथवा कभी भी यह गणना नहीं की जाती है 
कि कितनी राशियाँ ऐतिहासिक दृष्टि से पहले ही लगायी जा चुकी थीं। इस 
सम्बन्ध मे जिन ऑकड़ों का उल्लेख किया जाता है, वे अधिकांशतया मनमाने 
होते हैं और इस कारण से ऐसी किसी दर का कोई महत्त्व नही होता जी पूँजी की 
इस राशि के अनुसार व्यक्त की जाती है । 
पूंजी लगाने वाली कम्पनी की दृष्टि से विनियोगों से अक्सर और पर्याप्त 
लाभ श्राप्त होते हैं। यद्यपि इन्हें सामान्य आँकड़ों में शामिल नहीं किया जाता । 
एक बात तो यह है कि पूँजी लगाने वाली कम्पनी अपनी विदेशी शाखा को 
मशीनें, अतिरिक्त पुरजे और उत्पादन में काम आने वाला अन्य सामान मेजती है 
और पेटेंट के अधिकार और लाइसेंस सुलभ कराती है । यह कार्य अधिक बाहरी 
प्रतिग्रोगिता के बिना हो हो जाते हैं ॥ अत: अक्सर सामात और अधिकारों का 
दाम प्रायः मनमाने ढंग से और ऊँचे स्तर पर मिधारित किया जा सकता है ! 
इसके अलावा किसी देश में पाँव जमा लेने के बाद और उत्त देश के 
अधिकारियों और राजनी तिन्ञों से अपनी पटरी बैठा लेने के वाद, कम्पनी को उन 
चीजों का आयात करने के लाइसेंस भी अक्सर मिल जाते हैं, जिनका यह उत्पादन 
भी करतो है । इसके अलावा इसे ऐसे अन्य लाभ भी मित्र जाते हैं, जो अन्ययां 
प्राप्त नहीं होति। * 
मैंने इन बातों पर कम-विकसित देशों में स्थापित विदेशी हा, की 
शाखाओं के स्थानीय अधिकारियों से वातचीत की है । मैंने सदा मह देखा कि ये 
उम्र मनमाने तरीके की खुले तौर पर पुष्टि करने के लिए राजी हो जाते हैं, 
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जिसके आधार पर उनके विनियोगों के पूँजी सम्बन्धी मुल्यों को ऑका जाता है । 
वे उन जतिरिक्‍त लाभांशों और अन्य यधिधाल को भी स्वीकार करते हैं, जो 
उन्हें उपलब्ध होती हैं। उदाहरण के लिए, करों सम्बन्धी रियामतें। वास्तव में 
वे अवसर जोर देकर यह बात कहते हैं कि यह कम महत्वपूर्ण कारण नही है कि 
उनकी कम्पनियों ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही यह पूंजी लगाना स्वीकार 
किया । 

इन बातों ने मुझे भाश्वस्त कर दिया है कि मुनाफे की जिन दरो का 
साधारणतया उल्लेख किया जाता है वे अयथार्थ और भत्यधिक नीची हैं। मैं यह 
भी अनुभव करता है कि खुले मस्तिष्क वाले और पुर्वाग्रह से भुक्त अनुसन्धान- 
कर्ताओं द्वारा खोज करने पर इस बात पर और अधिक प्रकाश पड़ने की सम्भावना 
हैं कि मुनाफे की वास्तविक दरें कितनी ऊंची हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय सभाओं में जो चतुरतापूर्ण और जटिल शब्दावली अक्सर प्रयुक्त 
की जाती है, उसके अनुरूप एम्स्टर्डम के करार में निम्नलिखित प्रेक्षण शामिल 
किया गया है : 

“कार्यदल यह स्वीकार करता है कि विभिन्‍न देशों में एक ही प्रकार के पूंजी 
विनियोग की लाभदायकता के तुलनात्मक अध्ययन तभी सार्थक हो सकते हैं, जब 
उनमें लाभों के समस्त तत्वों का ध्यान रखा गया हो। इन तत्वों में उन कीमतों 
के सम्भावित अन्तर शामिल हैं, जिन पर साज-सामान और अन्य वस्तुएं सप्लाई 
की जाती हैं। इसी प्रकार रायल्टी और सेवा-शुल्कों की राशियों का भी ध्यान 
रखा जाना चाहिए। पूँजी लगाने वाले ओर जिस देश में पएूँणी लगायी गयी है, 
उसकी सामाजिक, आधथिक और कानूनी स्थिति और प्रतियोगिता की सीमा का 
भी ध्याय रखा जाना चाहिए। कार्यदल ने इस विपय के और अध्ययन की भी 
सिफारिश की और कहा कि जहाँ कहीं आवश्यक हो यहू अध्ययन उपयुक्त 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से क्षेत्रीय अथवा विभिन्‍्त्र उद्योगी के आधार 
पर किया जाता चाहिए ।/४ 

मैं पहले ही यह बात जोर देकर कह चूका हैँ कि अधिकांश कम-विकरसित 
देशों में निजी प्रत्यक्ष वितियोग की राशि बहुत अधिक मही है--यह उससे कहीं 
ना के न “पा | 7 ४ “”+* बाली जबर्दस्त बहस के आधार पर 

* ', विशेषकर लेटिन अमरीका मे, इस 
ध हज '. *- यह भाव जगता है कि बह अपनी 
स्वतन्त्रता से वंचित हो रहे है अथवा पहले ही वंचित हो चुके हैं। 

में आश्ंकाएँ उस समय रवॉभाविक रूप से प्रवल होती हैं, जब किसी बड़े 
देश की कम्पनियाँ पूँजी लगाती हैं । व्यवहार में इसका अभिप्राय संयुक्त राज्य 
अमरीका से होता है । ये शंकाएँ उत्त स्थिति में भोर भी भ्रबत्च होती हैं जब पूंजी 
, लगाने वाली कम्पनी की शाखाएँ संस।र-भर मे फैली हुई हों । अधिकाशत., इसका 
अभिषप्राय अमरीकी कम्पनियों से ही होता है। जब यह देखा अथवा समझा जाता 
है कि अमरीकी सरकार विदेशों में अमरीकी कम्पर्तियों की सहायता के लिए 
अपनी शक्ति का उपयोग करेगी तो यह आशंकाएँ मौर गहरी हो जाती है । 

सम्भवतः इन आशंकाओं की जानकारी एक ऐसा कारण है कि संयुक्त राज्य 
अमरीका के लोग इन देशों में प्रत्यक्ष पूंगी विनियोग के भ्रति इसने उत्साहित नही 
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होते। लेकिन यह प्रतिक्रिया व्यापक दिखायी नहीं पड़ती । लेकिन अमरीकी 
प्रशासन के स्तर पर यदा-कदा कुछ सतकंता प्रदर्शित की जाती है । 

थ्री मीयर के लेख का जो वाक्य पहले उद्धत किया जा चुका है, उससे यह 
वात प्रमाणित होती है। इसी लेख में उन्होंने अधिक स्पप्टता से यह बात कही : 

“लेटिन अमरीका के विकास के लिए अन्ततः स्वयं लेटिव अमरीका में ही 
साधन जुटाये जाने चाहिए। आशिक दृष्टि से यह अनिवार्य दिखायी पड़ता है। 
सम्भवत राजनीतिक दृष्टि से भी यह वांछित है"*****संयुक्त राज्य अमरीका 
ऐसे किसी भी मामले मे हिस्स। नही लेना चाहता जहाँ पूंजी विनियोग की अपेक्षा 
नही है भौर न ही हम किसी देश में इतनी गहराई से उलझना चाहते हैँ कि हमारे 
देश की विनियोजित पूँजी की राशि इतनी बड़ी हो जाये कि यह परेशानी पंदा 
करने लगे ।/77 

इस दृष्टि से कुछ निष्कर्ष स्वयं प्रकट दिखायी पडते हैं। एक बात तो यह 
है कि यह विकसित और कम-विकसित दोनो प्रकार के देशों के सामान्य हित में 
होगा कि अधिक प्रत्यक्ष पूंजी विनियोग उन देशों से हो जो संयुवत राज्य 
अमरीका जितने बडे नही हैं और जो उसकी तरह इतने समीप नही हैं। इन भर 
अन्य कारणों से इन देशो की सरकारें पूंजी लगाने वाली अपनी कम्पनियों के 
हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक अथवा सैनिक शक्ति के प्रयोग के लिए इतनी 
लालायित नही होगी। इस प्रकार वितरित होने के कारण विदेशी पूंजी विनियोग 
उस कम-विकसित देश की स्वतन्त्रता के हनन की कम आशकाएँ उत्पन्न करेगा, 
जहाँ यह विनियोग किया जाता है । के 

इसी प्रकार यह बात भी उपयोगी होगी कि अधिक पूंजी विनियोग वे 
कम्पनियाँ करें जो विदेशों में पूँजी लगाने के काम में लगी अमरीकी कम्पनियों 
जितनी विशाल नही हैं | इस कारंवाई से भी उक्त उद्देश्य पूरे होगे | 

यद्यपि ये निष्कर्ष बड़े स्पष्ट हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका मे इनके प्रति 
अधिक सूझबूझ नही दियायी गयी है । सन्‌ 969 की गर्मियों में लेटिन अमरीकी 
के देशों की चार महत्त्वपूर्ण मात्राओं के बाद गवर्नर नेल्सन ए० रॉकफेलर ने एक 
बड़े आशापूर्ण शीर्षक 'बवालिदी आफ लाइफ इन दि अमेरीकाज' के अन्तगत्त एक 
रिपोर्ट जारी की है। इन यात्राओ में उनके साथ बड़ी संख्या में अधिकारी 
और सब विषयों के विशेषज्ञ भी थे। वे इस रिपोर्ट मे सबसे पहले यह कहते हैं: 

“गोलाद के बहुत अधिक और सम्भवतः अधिकाश नागरिक संयुक्त राज्य 
अमरीका के निजी पूंजी विनियोग को एक प्रकार का शोपण जि आधिक 
उपनिवेशवाद कहते है****** संयुक्त राज्य की कम्पनियों द्वारा इन देशों पर छा 
जाने का भय अवसर व्यक्त किया जाता है।77 "' 

अत्यधिक अनुत्तरदायी तरीके से और बिना किसी तर्क के वे इसे 'ग्रलत 
विचार' बताते हैं औौर यह सिफारिश करते हैं कि "संयुक्त राज्य को पूरे गीलार्ड 
में निजी बिनियोग को अधिकतम प्रोत्साहन देवा चाहिए ।” लक 

बहुत समय पहले प्रोफेसर पी० एन० रोजेनस्टीन-रोडान ने गी और 
प्रवन्ध सम्बन्धी अनुभव और सम्भव: था के हस्तान्तरण का एक तरीका 
सुझाया था, जो ऐसे विकास में सहायक हो सकता घा।?* उन्होंने इसे 'अवन्ध 
सम्बन्धी ठेका कहा पा। इस विचार पर सनेक लेखकों ने यदा-वदा अपने विचार 
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व्यक्त किये है ।*? 

इस विचार में कहा गया है कि किसी विदेशी कम्पनी को क्रिसी कम-विकसित 
देश की सरकार से एंक सीमित अवधि, जैसे दस वर्य, के लिए एक नथा कारखाता 
लगाने और उसका प्रबन्ध चलाने का ठेका करना चाहिए । 

विदेशी कम्पनी को इस सहमत अवधि के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से 
पूँजी लगानी चाहिए अथवा राज्य या किसी हवानीम कम्पसी से मिलकर महू 
काम करना चाहिए । अथवा यह शूरू से ही स्वामित्व से दूर रह सकती है और 
अपने प्रबन्ध के ठेके की अवधि के लिए मिश्चित ब्याज की राशि पर ऋण दे 
सकती है । 

लेकिन इस ठेके में सम्बन्धित विदेशों कम्पनी को इस बात का आश्वासन 
दिया जाना चाहिए कि उसे प्रबन्ध चलाने के लिए निर्धारित शुल्क दिया जायेगा 
ओर यदि उसने पूंजी लगायी है तो वह भी निश्चित तारीखों पर उस समय तक हुए 
सामान्य लाभ के साथ लौटा दी जायेगी। इस कंम्पती को अपनी ओर से आवश्यक 
टेक्नालॉगी और अबन्ध सम्बन्धी अनुभव देना होगा लेकिन जिस देश मे कारखाना 
लगाया जाता है उसके कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और काम पर लगाने का 
कार्य भी घीरे-धीरे करता होगा । 

ऐसी कोई भी थोजना पारस्परिक हितों को पूरा करती हुई दिखायी पड़ेगी । 
कम-विकसित को उद्योग शुरू होने तथा आवश्यक तकनीकी जानकारी बौर 
अनुभव प्राप्त होने का आश्वासन रहेगा और यदि, सहमति हुई तो एक निश्चित 
अवधि के लिए कुछ पूंजी भी मित्र सकती है । इसके बाद उस कारखाने पर 
स्वयं इस देश का स्वामित्व होगा अथवा यह अपने देशवासियों के किसी समूह को 
इसका स्वामित्व झ्प्त करने की अनुमति दे सकता है। 

इस प्रकार कोई विदेशी कम्पती विदेशों को अपने प्रदौ् और ठेवनालॉजी 
सम्बन्धी ज्ञान को बेचकर, अपनी पूंजी विदेशों मे लगाये बिना ही लाभ अभित॑ 
कर सकती है अथवा एक विश्चित अवधि के लिए अपनी पूंजी लगा सकती है। 
इससे अनेक छोटी भऔद्योगिक कम्पर्नियाँ अधिक दिलचस्पी लेंगी और मे 
अन्तर्राष्ट्रीय उद्योगों में हिस्सा ले सर्केंगी । 

मैंने रोजेनस्टीव-रोडान के इस विधार पर कम-विकप्ित देशों के अनेक 
राजनीतिजों से बातचीत की है, लेकिन मुझे इस सम्बन्ध में कोई उत्साह दिखायी 
नहीं पड़ा । इस पर सुझे विशेष रूप से आशचर्य हुआ । एक प्रधानमन्त्री ने यह 
कहा कि मे बड़ी कम्पतियों की तुलना में सरकारों से पूंजी विनियोग की बात- 
चीत करना अधिक पसन्द करते हैं 

लेकिन वे इस बात पर सहमत थे कि यदि विदेशी पूंजी लगाने वालों से 
चड़े उद्योगों की कम संख्या होती है और ये कम्पतियाँ अधिक छोटे देशों की 
हीती हैं तो इससे उनके देश की स्वाध्लीवता को कम खतरा उत्पत्म होगा। 
उद्योगों के चत निकलने पर ये कम्पनियाँ वहाँ से चले जाने के लिए अधिक 
तत्पर होंगी । 

व्यक्तिगत रूप से मेरा विश्वास है कि संसार-भर में कहाँ ऐसे साझीदार 
उपलब्ध हो सकते हैं इस बात की जानकारी कम-विकप्तित देशो को नही है और 
थे आसानी से यह जामकारी आप्त कर भी नहीं सकते । अतः मैंने कभी-कर्मी 
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विकसित देशों के अधिकारियों से जोर देकर यह बात कही है कि वे इस 
समस्या में दिलचस्पी लें, ठेकों के मानक मसोदे तैयार करें और ऐसी विभिनल 
कम्पनियों का ध्यान इस मामले की और आक्ृष्ट करें, जिन्होंने शायद ही कभी 
अपने प्रवन्ध और टेक्नालॉजी सम्बन्धी अनुभव को लम्बी अवधि के लिए पूंजी 
लगाने की सम्भावना के बिता बेचने की वात पर विचार किया हो। 
कम-विकंसित देश साधारणतया जी शर्ते लगाना चाहते हैं, उनमें एक शर्त यह 
० विदेशी विनियोग उनकी अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्री तक ही सीमित रहना 
चाहिए। 
कोई भी विकसित देश यह नहीं चाहेगा कि उसके सार्वजनिक उपयोग के 
प्रतिष्ठानों पर विदेशी पूँजी विनियोजकों का स्वामित्व हो। संयुक्त राज्य 
अमरीका को छोड़कर अन्य सब विकसित देशों मे बहुत समय पहले ही यह 
निर्णय ले लिया गया था कि इन श्रतिप्ठानों पर सावेजनिक स्वामित्व होगा 
ओर उनका प्रवन्ध भी सार्वजनिक नियन्त्रण मे होगा। संयुक्त राज्य अमरीका 
ने भी इन प्रतिष्ठानों के ऊपर संघीय नियन्त्रण कायम किये हैं और कभी भी 
५ यह नही चाहेगा कि इन प्रतिप्ठानों पर विदेशियों का स्वामित्व 
। 
अतः यह विश्वास करना कठिन है कि लम्बी अवधि की दृष्टि से कम- 
विकसित देशो में भी सार्वजनिक उपयोगिता के श्रतिष्ठानों से विदेशी हितों को 
अलग रखने की ऐसी ही इच्छा नहीं जगेगी | एक ऐसी ही तुलना इस मत को 
समर्थन प्रदान करती है कि वे यह अनुभव करेंगे कि खानो के स्वामित्व और 
वडी-बड़ी जागीरों के रूप में भूमि के स्वामित्व से विदेशियों का सम्बन्ध नहीं 
होना चाहिए । 
वे यह भी अनुभव करेंगे कि विभिन्‍न विनिर्माण उद्योगों में विदेशी हिंतो 
को आवश्यकता से अधिक प्रभावशाली स्थिति में आने से रोका जाये । विशेषकर 
उस स्थिति में जब ये उद्योग बहुत बड़े देशों की बहुत बड़ी कम्पनियों की शाखाओं 
के रूप में चलाये जा रहे हों । वास्तव में इसका अभिप्राय संयुक्त राज्य अमरीका 
की कम्पनियों से ही होता है । ह प 
इस दृष्टि से लेटिन अमरीका के कम-विकसित देशों को, लेकिन केवल इन्ही 
देशों मे नही, एक ऐसी स्थिति विरासत में प्राप्त हुई है, जिसे कैवल एक ऐसे 
राष्ट्रीयकरण के माध्यम से सुलझाया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप हितों 
का गम्भीर संघर्ष उतल्न्‍्न होता है। इस प्रकार के राष्ट्रीयकरण किये गये हैं और 
यह पूर्व-कल्पता करना मुश्किल नहीं है कि भविष्य में भी ऐसे ही राष्ट्रीयकरण 
ओर होंगे । 
यह संघर्ष अक्सर एक दुर्भाग्यपूर्ण ऐतिहासिक विरात्त में निहित होता है। 
एक जमाने में भूमि और अन्य रियायतों को नाममातन्न के भुगतान पर प्राप्त 
किया गया था और यदा-कदा यह कार्य भ्रप्ठाचार से भुक्त तरीकों से भी नहीं 
किया गया था। अतः सरकार ऐसे मुआवजे देने को तेयार नही का जिन्हें 
वर्तमान बाजार दर पर देने की बात कही गयी हो । कम-से-कम स्वदेश में इसके 
ऊपर इस वात का दबाव रहेगा कि मुआवजा न दिया जाये। दूसरी ओर 
विदेशी कम्पनियाँ उन माँगों को अनुचित समझती हैं और सम्पत्ति ओर हिंस्ता 
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पूंजी में अक्सर स्वामित्व का परिवतंत नियमित रुप से होता रहता है। कभी- 
कभी कई बार स्वामित्व के। परिवर्तन हीता है , यदि थे विदेशी ह्ति 
कम्पति थब्दों में इस बात 


मित् 


इस प्रकार गे की आधिक, 

पामाजिक कर थे गीतिक शक्ति को और बढ़ायेगे-... वैध सीदो के अभाव में 
पह का होगा ४ 

लेकित प्राधारणतया उच्च वर्ग के लोगो कप यह समुह अव्ियोगी टुकड़ों में: 
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चंटा है। राजनीतिक शासन अक्सर अधिक स्थिर नहीं होता, जिसका प्रमाण 
हर देशों मे सरकारों का तख्ता उलटने की आये दिन की कारंवाइयाँ 
| 

सत्ता पर अधिकार के इन अधिकांश प्रयासों का अभिप्राय उच्च वर्ग के 
प्रभावशाली समूहों के बीच सत्ता का हस्तान्तरण होता है। लेकिन कुछ कम- 
विकसित देशों में, और यह वात लेटिन अमरीका पर भी लागू होती है, भधिक 
व्यापक विरोधी आन्दोलन का समारम्भ हो रहा है। कभी-कभी इस आन्दोलन 
में मध्यम वर्ग” के लोगों के अलावा सामान्य जन-समुदाय के लोग भी शामित्र 


होते हैं । 

ऐसी कोई विदेशी कम्पनी, जिसे बाध्य होकर सत्तारूढ लोगों से सहयोग 
करना पड़ा हो और जिसे इसका लाभ भी प्राप्त हुआ हो, सवयं को आसानी 
से कठिन स्थिति में पा सकती है! इस स्थिति में कम्पनी, और यदि यह कीई 
अमरीकी कम्पनी है तो अमरीका सरकार दोनों सम्बन्धित कम-विकसित देश के 
आन्तरिक, राजनीतिक सत्ता के संघर्ष मे आसानी से फेस जाते हैं । 

यह एक ऐसी स्थिति है, जो न तो संयुक्त राज्य अमरीका के लिए बीर न 
ही बिदेश में पूंजी लगाने वाली इसकी किसी कम्पनी के लिए, मोयर के पर्दा 
मे, आरामदेह' हो सकती है । है 

निष्कर्प यह निकलता है कि संसार-भर में अमरीका के प्रत्यक्ष पूंजी 
विनियोग में वृद्धि, यह जरूरी नही है कि स्वयं अमरीका के अथवा अन्तर्राष्ट्रीय 
हित में हो जैसाकि इन विनियोगों को बढ़ाने के प्रचार में सामान्यतया मारने 
लिया जाता है। 

दूसरा निष्कर्ष यह है कि संगुक्त राज्य अमरीका और वस्तुतः सब विकसित 
देशों का कम-विकसित देशों के साथ यह सामान्य हित है कि उच्च पदों पर 
आसीन लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाये ओर उच्च बर्ग के 
कुछ समूहों ने सत्ता पर जो एकाधिकार कर लिया है भौर जो भ्रष्टाचार की 
उर्वेर भूमि वन गया है, उसे समाप्त कर दिया जाये । इस प्रकार इन देशों 
के हम अल सत्ता के आन्तरिक संघर्षो में फंसने की कठिनाई से भी बचा जा 
सकता है | 


भहायुद्ध 
अधि प्‌वें 
देशो में कम-विकप्ित देशो सम्बन्धी के. प्तिनोगों के भन में जे! भ्रान्तियां 
९ बेहतर हंस हे पमझने के लिए इस बे इतिहास की 
केरना पक है |? हक पे के 
जब महायुद्ध पम्राप्त हुआ ते ते अमरीका स्वयं 
ऐतिहासिक दुशि व विलक्षण स्थिति मे पाया / अपने पित्त ५ दो के विपरीत 
अमरीका किसी सैनिक कारंवाई के रिणामस्वरहूप होने वाली व से बछृता 
ही नही था, बल्कि वृद्ध आरम्भ समय में आशिक दृष्टि से 
कही अधिक वेहतर था , अमरीका के आधिक कटी र व्यापक तथा लम्बे अत 
से चली हो बेरोजगारी के ति जे युद्ध में प्रवेश बि 


ह ा। पर युद्ध ने 
वह कर दिखाय। जो अमसीका परकार का गूडीब कार्यक्रम करने में असफ़ल रहा 
ग। युद्ध के परिण/मस्व छू रोजगार के प्रथा आय और रहन-सहन के स्तरों मे 
से वृद्धि हुई । 


डइकर: श्रम परे 
अमरीका और आस्ट्रेलिया सहित संसार के उन यिने-चने देशों मे शामित्र करना 
होगा जो उयोगो मे उनतः और आधक दृष्टि से रे हैं। यद्यवि इद्ध के कारण 
कुछ समय के. लिए वै आशिक दृष्टि से अपंग हो यये थे | 
ओर यूसेपी, यः 


तल पुननिम कार्यक्रम के अधीन जो 

केये कियी गये उच्चका भह अभिप्राय थाकि एक अमीर देश ने प्म्रद्धि के क्षमता 
रखने वाले बसरे देशो को बड़े वैकाने १र सहायता दी। अमरी।|॥ थो और अ 
ब्रोपवासियों की 'सम्पदा में हिल्‍्सा उटाना' कह वाभाविक लग रहा था। 
लेकिन यह्‌ हिस्सा-बटायी केवल अमीसे # बीच ही थी । 

पृरोष पर- कैन्द्रित यही रुप्नान उस पैमय अन्य अनेक क्षेत्षों में देखा ज। सकता 
अन्तर्राष्ट्रीय र शरणाधियों को सहायता देने के जो अयास किये 
विस्थापित्त भौर इधर-उधर भटक रहे लग 


था। अन्त ष्ट्रियः 
जा रहे थे, उनका लाभ पुरोप के 
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को ही मिल रहा था, जबकि, उदाहरण के लिए, भारत और पाकिस्तान को अपने 
शरणाधियों की देखभाल स्वयं अपने ही साधनों से यथाशक्ति करनी पड़ी । 

दस आरम्भिक दौर भे सयुकत राज्य अमरीका ने पश्चिम यूरोप के लोगों के 
भ्रति जो उदारता दिखायी हह प्रायः असीम थी। अमरीका सरकार मे अपनी 


को सलाह दी कि वे अपने-आप निर्णय लें और वे स्वयं जिस निर्माण नीति पर 
सहमत होंगे, अमरीका उसके लिए वित्तीय और अन्य सहायता देगा। 

व्यापार के क्षेत्र मे संयुक्त राज्य अमरीका ने पश्चिम यूरोप के देशों को इस 
बात की छूट दी कि वे उसके निर्यात के विरुद्ध खुलकर भेदभाव वरत सकें! 
वास्तव में अमरीका ने उन्हें स्वयं अपने विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीतियाँ निर्धारित 
करने मे सहायता दी और यदा-कदा अपने व्यापारिक हितों के जबरदस्त दवाव 
का भी मुकाबला किया। कम-से-कम एक बार अमरीका सरकार ने अमरीका की 
एकाधिकारी तेल कृम्पनियों के विरुद्ध हस्तक्षेप किया और एक ऐसी मूल्य नीति 
निर्धारित करने का निषेध किया जिससे पश्चिम यूरोप को हानि पहुंच सकती 
थी | जब आगे चलकर कम-विकसित देशों ने विदेश व्यापार में विशेष रियायतें 
देने की बात उठायी तो संयुक्त राज्य अमरीका ने --और अधिकाश विकसित 
देशों ने भी--जो रवैया अपनाया वह उक्त रवैये से प्राय: विल्कुल विपरीत था। 

पश्चिम यूरोप को मुख्यतया वित्तीय सहायता मिली थी। सैनिक सहायता 
को छोडकर अन्तत. सहायता को यह राशि 30 अरब डालर बैठी -उस समय 
का वास्तविक मुल्य उससे बहुत ऊँचा था जो आगे चलकर मुद्रास्फीति के 
कारण रह गया था। उक्त राशि मे से दो-तिहाई शुद्ध अनुदान के रूप में प्राप्त 
हुआ था । 


नीति हो सकती है--यह केवल तभी हो सकता है जब सहायता भ्राप्त करने वाला 

कोई कम-विकसित देश हो, जिसे गहराई से पैठी हुई संरचनागत खामियों को 
टूर करना हो। 

आगे चलकर जो ऊैछ हुआ उस पर विचार करते समय मेरी तत्कालीन राय 

' की पुष्टि हो जाती है। आज ओर पिछले दशक में समस्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 

विनिमय की स्थिति कही अधिक अच्छी होती यदि अमरीका पश्चिम यूरोप की 


पम्मत उदारता का भाव होना चाहिए था । है 
इसके विपरीत अनुदानो, और बढुत लम्बी अवधि के ऋणों, ने पश्चिम यू राप 

के देशों को अपनी स्थिति में सुधार हो जाने पर सोने और मुद्रा के आवश्यकता 

से अधिक बड़े सुरक्षित कोष बनाने में मदद दी । इससे संयुक्त राज्य अमरीका 
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पक की विदेशी मुद्दा के भुगतान की स्थित्ति को पतरा उत्पन्न हुआ | हेस सब यह 
जानते है कि दगाल शासन काल मे फिस--जो बड़े-वडे अनुदान प्राप्त करने 
वाले देशो में से पा--कुछ समय के निए ऐसे दबाव डाले सका जिन्हें सयुक्त 
राज्य अमरीका को लय: डराते-धमकाते की कारवाई कहा जा सकता 

किन उत्त भारम्भिक युग में अमरीका उपहार देना आहता था | मैं स्वय श्स 
बात का साक्षी 838 इस रस अमरीकी अफसरों के कल का प्र 
अनफल' रहकर अप स्वीडन सहयोगियों को अनुदान लेने ए कहा... 
स्वीडन की ने तो इन डिदानों की आवश्यकता थी और न ही वह लेना चाहता 
| स्वीडन को 'समानता' और सहयोग” के हित में थे उजुदान लेने को कहा 


पर उप्त समय मैंने यह देखा कि मुश्किल से ही कोई यू रोपीय अथंशास्त्री 
अथवा राजनी तिज्ञ मेरे समालोचनात्मक विचारो से सहमत था अथवा इस समस्या 
सेव वड़े-बल्े अनुदानों से 


९ गया जो आज भी बना हुआ है। उस 
>बनन्‍्धी जो गड़बड़ पैदा हुई थी, जिसे मैं बुनियादी तौर पर सभ्रेद्ध और विकसित 
देशो के प्रति अमरीका अधिक उदारता का परिणाम समझता 
था, अब बरोब और केम-विकसित देशो के प्रत्ति कपणता दिखाने का माध्यम बन 
गयी है। आज हर अकार की वजी के आगमन को, निजी और पार्वजनिक पूजी 
के * सहायता” माम दिया जाता है । इतिहास अक्सर कितना 


आगमन को 
विरोधाभासपूर्ण हीता है। 

मैं सबसे' पहले मात योजना के राज्य व्याप्त 
विचारों और भाचिनाओं का कुछ अधिक गहराई से विवेचन करना चाहँगा । 

अमरीका सरकार 4947 की गरम्रियों के योजना को साम्यवाद 


के विरोध के रूप में प्रस्तुत करने का नयास किया था। परभ्भ से ही मुझे 
अमसीका के अधिकारियों ने अक्सर बह बताया कि पह दृव्टिकोण आशिक ख्पसे 
पक रणनीति के रूप मे अपनाया जा रहा है : अमरीकी संसद में से और 
व्यापक रूप से इसे स्वीकृति दिलाने और अमरीकी जनता का अधिक व्यापक 
समर्थन प्राप्त करने के लिए <ह तरीका अपनाया गया है | 
जब शीतवयुद्ध तेज हआ जिसे स्तालिन के सेपथ विश्चित्न 'सहयोग? से सक्रिय; 
हि 
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बढ़ावा मिला,! ओर विशेषकर !949 में चीन में कम्युनिस्टों की विजय और 
अमरीका में मंकार्थवाद के उदय से इस विशेष कारण से पश्चिम यूरोप के देशों 
को सहायता देने की बात अधिक महत्त्वपूर्ण बन गयी | तेकिन उस समय तक 
इस योजना का समारम्भ हो चुका था और इसे जारी-भर रखना शेप था। 
मोदे तौर पर साम्यवाद विरोधी अपील की भूसिका को यूरोपीय पुन्तिर्माण 
कार्यक्रम से अलग ही रखा गया, पर कम्युनिस्ट विरोध का उपयोग यूरोप के देशों 
की सरकारों तथा अन्य गर-कम्युनिस्ट सरकारों को कम्युनिस्ट देशों को होते वाले 
तिरययाते के प्रति अमरीका में जारी भेदभावपूर्ण निर्यात लाइसेंस नीति से सम्बद्ध 
करने के लिए किया गया (यह काम अमरोकी संसद की ओर से कुछ शर्ते लगा- 
कर किया गया) ।२ 
पर यह मेरी सुविचारित राय है कि आरम्भ में अमरीका के लोगों की-- 
किसानों और मजदूरों, शिक्षकों और पादरियों, वकीलों और व्यापारिशेंको-- 
और संसद में उनके प्रतिनिधियों को मार्शल योजना को अपना समर्थन देने की 
प्रमुख प्रेरणा संकट में फंसे राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति और एकता की कहीं अधिक 
सकारात्मक भावना से प्राप्त हुई थी । इतना ही नही, वे इन संकटप्रस्त रा्ट्रो से 
स्वयं को सास्कृृतिक और रक्‍त सम्बन्धों से जुडा अनुभव करते थे। यह प्रेरणा 
यूरोप के निवासियों को साम्यवाद से बचाने और शीतयुद्ध में उन्हें अपना साथी 
बनाये रखने की नकारात्मक प्रेरणा से कही अधिक महत्त्वपूर्ण थी। यद्यपि 
कम्युनिस्ट विरोध के आकर्षण ते उतकी भावनाओं को निस्सन्देह और बढावा 
पु और जैसे-जैसे शीतयुद्ध तेज होता गया, इने भावनाओं में प्रखस्ता आती 
जयी । 
मार्शल. योजना के सम्बन्ध में अमरीकियीं को प्रेरित करने की एक 
धिलक्षणता यहू रही कि आरम्भ से ही जित व्यक्तियों ने इस सम्बन्ध में अपने 
विचार भ्रकट किये उन्होने स्वयं को और दूसरों को इस बात से आश्वस्त करने 
की कोशिश की, कि वे "संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोत्तम हिंत में” काम कर 
रहे है। मुझे यह अमरीकियों द्वारा स्वयं अपने उदारतापूर्ण उद्देश्यों के प्रति 
'विचित्न और चुनियादी तोर पर अवाछित सन्देह का एक और उदाहरण लगा 
जिसका एक बार मैंने उतकी कट्टरपत्थी परम्परा के कुछ बिक्वत तत्त्व के रूप में 
विश्लेषण किया था । अस 
भविष्य में संयुक्त राज्य अमरीका के कम-विकसित देशों से सम्बत्धों के बारे 
मे जो होना था उसकी दृष्टि से अपने देशों में यूरोप निवासियों का अमरीका के 
उक्त विचार-विमर्श पर एक खास प्रतिक्रिया दिखाना महत्त्वपूर्ण था। अमरीकियों 
की यह स्वीकारोक्ति कि वे अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं, यूरोप में 
अक्सर अत्यन्त तत्परता से इस बात का आधार बनायी गयी कि ऋणो आदि 
का भूगतान करने की, इसके प्रति कृतज्ञता तक प्रकेट करने की कोई जरूरत 


| 

यूरोप के जिन देशों को बड़े पैमाने पर सहायता मिली थी उनमें यह प्रति- 
क्रिया विशेष रूप से हुईँ॥ उस समय यूरोप में स्विट्जरलैण्ड और स्वीडन ही 
एकमात्र ऐसे देश थे जिनमे लेशमात्न को भी अमरीका विरोध नही था । और 
यही ऐसे देश थे जिन्हे अमरीका से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। मुझ 


*म्युनिस्ट देशो की निर्या नी से उन्हे 
इस नीति में भी विश्वास टी था | इसके बाद कैकल संयुक्त राज्य अमरीका 
है। कम्युनिस्ट देशों से. कामान्य ब्याग सम्बन्ध स्थापित करने से दर रहा। यह 
वात यूरोप के व्यापारिक हित के विपरीत नही थी, जैसा कि यदा-कल संयुक्त 
पया | 


राज्य अभरीका कहा भी 
2, फम-विकतित देश 


3से इस बात में जरा भी सः ही है कि अमरीका को मार्शल योजना #. 
उग में यरोप मे जो अनुभव 2.88: उसका अनेक दृष्टियो हे अमरीका के 
ऊगे-विकप्तित देशों के भश्रति भीकि रे गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा । 

पबसे पहल्ने तो यह हुआ कि विश मार्श् योजना के कारण, जो लगभग 
7950वं इश्क के भ्ष्य तक उलती रही, अमरीकी साधनों को अन्य अनेक कार्यों पर 
नहीं लगाया जा सका | जैसे हाल के बयों मे वियतनाम उद्ध अथवा जादमो को 
चाँद पर उतारने # भयात्त में स्वदेश में नि्धंनता विरोधी कार्यक्रम के लिए साधन 


इससे क्या प्राय है ५ साने के लिए # ऐके कच्चारिक 
अस्तुत फरना होती, हे कल्पना कीजिए कि यूरोप # निर्माण की कोई 
आवश्यकता पृ होती, गन अन्य छ 
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मैं, वस्तुत: बहुत अच्छी तरह से यह कल्पना कर पाता हूँ कि संयुक्त राज्य 
अमरीका कम-विकसित ससार के लिए भार्शल योजना जैसा कोई कार्यक्रम अवश्य 
चलाता, और यदि उस विशाल पैमाने पर कोई कार्यक्रम शुरू न हो पाता तो 
भी पर्याप्त बड़े पैमाने पर सहायता देने की बात को जनता और ससद ते 
सफलतापूर्वक स्वीकार कराया जा सकता था। 
मैं इस सन्दर्भ में कम-विकसित देशो की मिलने वाली सार्वजनिक सहायता 
का इतिहास देने का प्रयास नही करूँगा ।* सार्वजनिक सहायता बहुत धीरे-धीरे 
शुरू हुई और अनेक वर्षों तक इसका आकार बहुत छोटा रहा---इसका एकमार्त्र 
आंशिक अपवाद अपने भूतपूर्व उपनिवेश को अमरीका द्वारा दी जाने वाली 
सहायता है । 
और उस बारम्भिक युग में कम-विकसित देशी को जो सहायता दी गयी, 
यूरोप को दी गयी सहायता के विपरीत उसका लक्ष्य आ्िक पुतनिर्माण और 
विकास नहीं था। इसका भुख्य उद्ृश्य राजनीतिक और सैनिक संकटप्रूर्ण 
स्थितियों का सामना करना और नागरिक खपत के अत्यधिक नीचे स्तर को 
राहत पहुँचाना था | 
जब 950 के लगभग सयुकत राज्य अमरीका का विदेश-सहायता का 
बज८ अचानक अधिक तेजी से बढ़ने लगा ती इसकी प्रमुख प्रेरणा कभम-विकरसित' 
देशों की विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने की इच्छा नहीं थी बल्कि 
शीतयुद्ध को और उम्र बनाने की इच्छा थी। यह कम-विकसित संसार के उत्त 
हिस्से में विशेष रूप से हुआ जिसका मैंने अध्ययन ५ त॑ महराई से किया हैं। फेम- 
विकसित संसार का यहे विशाल भाग दक्षिण एशिया है। एक कम-विकंसिंतें 
देश का राजनीतिक गठबन्धन और कुछ मामलों में पहले से मौजूद ऐसी तट- 
स्थता जो अमित्नतापुर्ण न हो, संयुक्त राज्य अमरीका की राजनीतिक दिलचस्पी 
का विपय बन गया । इस क्षेत्र के देशों की जो अनुदान और ऋण प्राप्त हुए 
उसकी अस्सी प्रतिशत अमरीका से मिला। इसके परिणामत्वरूप अमरीका की 
प्रभावशाली स्थिति रही । 
सहायता का राजनीतिक उद्देश्य इस क्षेत्र के देशों में इसके वितरण से 
स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। पाकिस्तान को, सैनिक सहायता के अलावा, अति 
व्यक्ति के हिसाब से भारत की तुलना में दुगनी सहायता मिली । पाकिस्तान 
को यह सहायता संयुक्त राज्य अमरीका से उसके राजनीतिक और सेतिक 
गठबन्धन के मुआवजे के रूप में मिली । यद्यपि हाल के वर्षों में यह गठवबेन्धन 
अधिक भरीसे योग्य सिद्ध नही हुआ । 
सन्‌ 954-58 के बीच लाओस और दक्षिण वियतनाम को संयुबत राज्य 
अमरीका से अनुदानों और ऋणों के रूप में जो राशि प्राप्त हुई वह भारत और 
पाकिस्तान को प्राप्त राशि के प्रायः बराबर थी । इसी अवधि में, दक्षिण कौरिया 
को भारत, पाकिस्तान, फिलिपाइत, बर्मा और श्रीतंका को कुल मिलाकर प्राप्द 
सहायता से अधिक सहायता मिली (जिसे आर्थिक सहायता बताया गया) | कैवल 
भारत की आबादी ही उक्त तीनों, लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण, देशों 
कुल आवादी से दस गुना बड़ी है । हि 
जिस समय मार्शल योजना को कम्युनिस्ट विरोधी नीति के रूप में प्रस्तुत 
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के समक्ष मौजूद व्यावहारिक दुविधाओ का विवेचन प्रस्तुत करते हुए कहा है: 

“यदि हम एक ऐसी सरकार को जो प्रगतिशील और लोकतन्तीय दिशाओ में 
आगे बढने की कोशिश कर रही ही, वाछित समय पर सहायता नहीं देते, तो इस 
वात की सम्भावना रहती है कि आगे चलकर, हमें बाध्य होकर एक ऐसी सरकार 
को अपना समर्थन देना पडे जो हमारे मानकों से बुरी है और हमें यह सहायता 
इस एकमात्र कारण से देनी होगी कि कृम्युनिस्ट शासन की स्थापना का यही 
एकमात्न विकल्प रह जाता है“*“जब हम किसी देश में कम्युनिस्टों द्वारा सत्ता पर 
अधिकार करने को रोकने के लिए किसी अ्रप्ट अथवा अलोकप्रिय अथवा विदेशियों 
के प्रभाव के अधीन काम करने वाली सरकार को अपना समर्भन देते हैं, तो हम 
स्वयं अपनी विश्व स्थिति को अत्यधिक राजनीतिक क्षति पहुँचाते हैं, उस स्थिति 
में यह भी हो सकता है कि सहायता की अधिकांश राशि सैनिक उपायों पर खर्च 
हो, जिसके बुरे र।जनी तिक परिणाम मिकलें, जबकि समय रहते आधथिक सहायता 
दिये जाने पर बेहतर परिणाम निकल सकते थे**'हमें यह सीखने मे कितता समय 
लगेगा कि जब किसी कम-विकस्ित देश में प्रगतिशील और सुधार लागू करने 
की इच्छा रखने वाली सरकार सत्तारूढ़ होती है, तो हमें इसे अपनी आधथिक और , 
राजनीतिक समस्याओं का मुकाबला करने के लिए हर सम्भव सहायता देती 
चाहिए ? !* 

और एडली ई० स्टीवेनसन ने चेतावनी देते हुए कहा : 

“कैवल कम्युनिस्ट वियीध और सैनिक प्रभाव पर आधारित कोई भी नीति 
धीसवी शताब्दी के इस महान आन्दोलन की भावना के अनुरूप नहीं है और इससे 
आप बहुत कम लोगों का हृदय जीत सकेंगे। हमारे समक्ष यह चुनौती मोजूद है 
कि हम अपनें-आपकी साम्राजिक और मानवीय क्रान्ति का समर्थक सिद्ध कर, 
आधी मानवता की बेहतर जीवन की महत्त्वाकांक्षा को श्रीत्पाहित करें, उसके 
लिए सहायता और प्रेरणा द, इन मह॒त्त्वाकांक्षाओं की उन रास्तों से आाग्रे बढाने 
जो स्वतन्त्रता प्राप्ति में सहायक बनते हैं। इससें असफल होने का अर्थ होगा 
विनाश 79 

आरम्भ से ही संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश सहायता नीति में उत्तः 
व्यापक तथा और अधिक मानवीय नीति के तत्त्व थे, तथा मेरी राय में अधिक 
तक॑सम्मत संकल्पता भी थी, जिसके पक्ष मे उदारतावादी अमरीकियों ने इस पूरी 
अवधि में तर्क प्रस्तुत किये। और सम्भवत:ः यह कहा जी सकता है कि जैसे 950" 
से भारम्भ दशक समाप्त हुआ और अगला दशक शुरू हुआ, इन तत्त्वों का अपेक्षा: 
कृत भहृत्त्व धीरे-धीरे बढने लगा--यद्यपि संकीर्ण राजनीतिक, सैनिक और 
सामरिक उद्देश्यों की ओर निरन्तर बुनियादी रूप से ध्यान दिया जाता रहा । 

लेकिन इसके बाद वियतनाम के युद्ध में संयुक्त राज्य अमरीका निरन्तर 
भऔर गहराई से फेंसता गया। यह काये योजनाबद्ध तरीके से नहीं, बल्कि एक 
अन्ध नियति के रूप में निरन्तर आगे बढ़ता गया, औरधीरे-धीरे पूरी परिस्थिति 
की बदल डालने का जाधार बना। लड़ाई के अगले दौर में विदेश सहामता 
कार्यक्ष्स, संयुक्त राज अमरीका के अन्य अनेक अच्छे कार्यो की तरह, अमरीकी 
जनता की गहरी मिराशा का शिकार बना, यद्यपि सातवें दशक के अन्त में विदेश 
सहायता कार्यक्रम में गिरावट कही अधिक जटिल प्रक्रिया के कारण आयी ! 


मैंने फम-विकसित देशों को अपना विकास “रने में सह यिता देने $ कार्यकर्ता 
गे संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रेय ह्ति मे संचालित पजनीतिक ब) रे फामरिऋ- 
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सहायता नीति के रूप में प्रदशणित और संचालित करने में निहित बौद्धिक दुर॑ंगी 
चाल फा उल्लेख किया है। इस मीति को इस प्रकार अस्तुत करने का एक दुर्भाग्य- 
पूर्ण प्रभाव यह हुआ कि जब यह नीति जबरदस्त रूप से असफ़ल रही, ओर यह 
अवसर हुआ, तो इसके परिणामस्वरूप कम-विकास्ित देशों को सहायता देने के 
बारे मे व्यापक रूप से मोहभग की स्थिति उत्पन्न हुई । 

शीत युद्ध के मुग में अमरीकी सहाग्रता नीति फा इतिहास व्यापक भ्रप्टाचार 
ओर अन्य अनियमितताओं के प्रवादों से भरा पढ़ा है। इन मामलों के बारे मे 
समाचारपत्नों में बहुत कुछ लिया गया और इनकी छानबीन के लिए संसद की 
समितियाँ भी नियुक्ति हुईं। इन सब बातों का अमरीकी जनता और संसद पर 
अवसर यह्‌ प्रभाव पड़ा कि सहायता की राशि पूरी तरह से वरबाद हो जाती है। 
इतना ही नहीं, अफ्तर असावधानी से इस भावता को कम-विकसित देशों को दीं 
जाने वाली सहायता से जोड दिया जाता । 

एक गहन मनोवैज्ञानिक और सैद्धान्तिक स्तर पर वस्तुतः इसकी पुर्वे-कल्पना 
की गयी थी कि इस प्रकार की एफकतरफ़ा सहायता से जनता की नंतिक महृत्त्वा- 
कांक्षाओं को, विशेषकर अमरीका में पूरा नहीं किया जा सकेगा । 

४ ** ध्वय संयुक्त राज्य अमरीका में यह कठोर नीति, जो उस राष्ट्र की 
मान्य मानवतावादी परम्पराओं से तिश्चय ही मेल नहीं थाती, किसी भी रूप में 
प्रेरणा का विषय नही बन सकती मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात में सन्देह करता 
हैँ कि बया सामरिक आधार पर निर्धारित कोई भी व्यापक ओर चिरस्थायी 
अन्तर्राष्ट्रीय सहायता नीति मंयुक्त राज्य अमरीका में कभी भी स्वीकार हो 
सकेगी । कुछ सीमा तक---और वास्तविक आधिक आवश्यकताओं और आंधिक 
विकास को दुष्टि से वास्तविक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए---इस नीति को 
आजमाया जा चूका है ओर विदेशों में जो परिणाम निकले हैं, वे बहुत उत्साह- 
वर्दक नही हैं। स्वदेश में एकतरफा, सामरिक दुष्टिकोण से निर्धारित सहायता 
नीति लम्बी अवधि में प्रायः निश्चमपूर्वेक सहायता प्राप्त करते वालों की झृतघ्नता 
के कारण निराशा, वितृष्णा और कट्ठता को जन्म देगी; अन्त में इसका यह 
परिणाम निकल सकता है कि अमरीका से मिलने वाली सहायता की राशि में 
कमी हो जाय !7* 

४“ वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर एकतरफा सहायता 
का संयुक्त राज्य अमरीका और सहायता श्राप्त करने वाले कम-विकसित देशों में 
अत्यन्त गम्मीर प्रभाव पड़ेगा: स्वदेश मे इसे केवल शीत युद्ध के एक राजनीतिक 
उपाय के रूप मे ही प्रदर्शित किया जा सकेगा। यह बात सहायता के वितरण, 
निर्देशन और उपयोग के क्षीत्र में नैतिक और आशथिक मानकों को गिरा देती है, 
सहायता प्राप्त करने वाले देशों में आक्रोश और राजनीतिक फूट को जस्म देती है, 

और अन्त में संयुक्त्र राज्य अमरीका मे सहायता की राशि में बहुत अधिक कमी 
करने के लिए उचित कारण प्रस्तुत करेगी [7४ 

भेरी इस भविष्यवाणी के बाद परद्वह वर्ष का जो समय बीता है, दुर्माग्यवश 
उसमें भी मेरी यह बात गलत सिद्ध नहीं हुई है । 

सन्‌ 96 में अमरीकी राष्ट्रपति जान एफ० कैनेडी के प्रस्ताव पर संयुकत- 
राष्ट्र महासभा ने अपने एक प्रस्ताव के द्वारा 7960 से आरम्भ दशक को विकास 


को और भी तंकेत गत ते) यह थी कि रे वृद्धि हे रही थी 
और राज्य अम्ररीका भी इस कव पद नहीं था 
हे तथ्य ध्यान दैने योग्य है कि. अन्य दृष्टिय: से, उदाहरण पए कुल 
उत्पादन और वेतनो # पन्द्न भे, वह सर आवश्यक पमझा जाता है कि 
अंकित मैल्थों को वास्तविक मृल्यों मे पदलना आवश्यक है, पर फेम वि: देशो 
की की जाने गली सहायता मापने के: लिए क्री >उ आवश्यक्रत अनुभव नहीं 
कीः हे एक ऐसा मेवे प्रिह है जो अवच्तरवादी) मवृत्तियों के । 
अनुरूष है, जिसके इस अस्तक में अनेक पदाहरण हिये 
भनुदानों के: स्थान पर: कणों के छूप में सहाय; रैत्ति 955 कैः 
बाढ़ के हते स्प5२ ही गयी: थी और अब इससे और गधिक द्धि हुईं | 
र के 
हाल के क्यो ३ 20. | 7 केक वएणे ते यह है 
आय: समस्त वाहे यह अनुदान रूप मे हृ या ऋणोे ” सेयक्व 
राज्य अमरीका के पे बांध गयी है; कं 
करा 


भहायता को निर्यात हे. पम्बद्ध कर देने का. यह अ्य॑ कि पहायता 
आप करने वाले ैम-विकसित देश की यह्‌ है है कि वह 
वस्तु, धकः जहाँ इ्प 
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बादल मंडरा रहा है और इसके परिणामस्वरूप इन कार्यक्रमों की वास्तविकता को 
समझ पाना कठिन हो जाता है । 'प्रगति के लिए सन्धि' नामक कार्यक्रम के अन्त- 
गत प्राप्त मधिकांश अमरीकी सहायता उपहार नहीं है, बल्कि यह ऋणों के रूप मे 
दी गयी है ओर इन ऋणों को चुकाया जा रहा है “ ' तस्वीर के दूसरे पहलू को 
देखना असंगत नहीं होगा और यह जरूरी है कि जिस वस्तु को हम सहायता कहते 
हैं, उसके परिणामस्वरूप संग्रुक्त राज्य अमरीका को क्‍या लाभ प्राप्त होते हैं उन 
पर विचार किया जाय**'प्रायः ऋणो की पूरी राशि को संयुक्त राज्य अमरीका 
में संयुक्त राज्य अमरीका के माल को ही खरीदने पर खर्च किया जाता है। इस 
प्रकार अमरीका के श्रमिकों के लिए और अधिक काम प्राप्त होता है। पे 
परिणामस्वरूप अमरीका के उत्पादक उद्योगों और उनका माल बेचने वाली 
कम्पनियों तथा अमरीका सरकार को करों के रूप में प्राप्त होने वाली आय में 
वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका की लेटिन अमरीका 
हे दैशो में विदेशी मुद्रा के भुगतान सन्तुलन में अतिरिक्त राशि प्राप्त हो जाती 
१ 
ऋण प्राप्त करने वाले देशों को केवल “ऋण देने वाले देश' से ही माल 
खरीदने की शर्त बड़ी अनुचित दिखायी पड़ती है, क्योकि ऋषणो का भुगतात डालरा 
में करना पड़ता है और इन डालरों का उपयोग बिना किसी प्रतिबन्ध के किया 
जा सकता है । 
लेटिन अमरीका के देशों के अमरीका से इस संघर्ष के सन्दर्भ में, जो 969 मे 
पर्याप्त बढ गया था, कि उन्हे निर्यात की बेहतर सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, 
संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अपने ऋणो पर यह पावन्दी लगाना कि उनकी राशि 
से केवल अमरीका से ही माल खरीदा जा सकता हैं, अत्यधिक अलोचना का आधार 
बन रहा है। यह आलीचना अब अधिक कड़ी होती जा रही है और अमरीका के 
इस रवैये को शोषण कहा जाने लगा है। ये पंक्तियाँ लिखते समय समाचार पत्ों 
में इस आशय के समाचार छपे हैं कि अब संयुक्त राज्य अमरीका सरकार बाध्य 
होकर यह अनुभव कर रही है कि लेटिन अमरीका के देशों की जो धर्न दिया जाता 
है उसके ऊपर कैवल संयुक्त राज्य अमरीका से ही माल खरीदने की पावन्दी में 
कुछ ढील दी जाय । - - 
जब कम-विकसित देशों को अमरीकी सेवाएँ अथवा माल अनुदान अभवा 
अनुदान जैसे अंशदान के रूप में सीधे दिया जाता है तो इन उपहारों के साथ जुड़ा 
ऊँचा मुल्य यह दर्शाता है, अथवा दर्शाता हुआ दिखायी पड़ता है, कि सहायता की 
राशि को अतुचित रूप से बढ़ाया-चढाया जा रहा है । 
सन्‌ 958 में पाकिस्तान में अयूबखान द्वारा सत्ता हथियाने से कुछ सप्ताह 
पहले जब मैं करांची में था तो गुप्त रूप से एक सरकारी रिपोर्ट प्रचारित की जा 
रही थी कि अमरीका ने अपने जो विशेषज्ञ पाकिस्तान सरकार को दिये हैं उन पर 
लगभग 40 हजार डालर औसत यर्च बैठता है--इसमें सब सुविधाएँ, सम्बन्धित 
लाभ और विभिन्‍न प्रकार की काम करने की सुविधाएँ ऊँचे वेततो के साथ 
जोड़ दी गयी थी। पाकिस्तानियों का कहना था कि अगर उन्हें विना किसी 
प्रतिबन्ध के ढालर दे दिये जाते वो वे अन्यत्ष कहीं अधिक सस्ते में ये सेवाएँ 
उपलब्ध कर सकते थे। पाकिस्तान की नयी सरकार ने अन्य बातो के मलावा इस 
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रिपोर्ट को भी दवा दिया क्योकि संयुक्त राज्य अमरीका में गबूब द्वारा सत्ता 
हथियाने का मित्नतापुर्ण स्वागत हुआ । 
इसी प्रकार पी७ 5च०-480 के अधीन जो पोज दिया गया, उसके दाम 
की गणना संयुक्त _य अमरीका के वाजारो के संरक्षित दामों के आधार पर की 
गयी। ये दाम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के दामों की पलना में ऊंचे थे ; इस अनाज 
की ढुलाई का काम भी अमरीका की जहाजी कम्पनियों को दिया गया, जिन्होंने 
ऊँचा दुलाई भा वसूल किया और पह राध्ि भी सहायता भ्राप्त करने वाले 
देश को देनी पड़ी । 
पत्त समय अफ्रीका के विशाल अनाज भण्यर को ठिकाने लगाना भी 
अमरीका के अपने हित में था। अत: यह अ्रश्त उठाया जा प्रकेत्ता था, और अक्सर 
उठाया भी गया कि पेया अनाज की पप्लाई की लागत के यथार्थ विश्लेषण के यह्‌ 
जाता कि इस अनाज का पूरा दाम अथवा इसका एक बड़ा ह्स्त्ति 
८३ कृषि सहायता की मद में डाता जाना चाहिए था, विदेशी प्रह्ययता की मद 
नही । 


उसका प्रमुख कार्यकारी कारक संयुक्त राज्य अमररीरा की वियतनाम नो था। 
दक्षिण वियतनाम-...अथवा बैप्रका वह हिस्‍्स। जिसके ऊपर सेग्रोन सरकार और 
संयुक्त राज्य अमरीका की सेनाओ का नियन्तण 7 - एक ऐसा देश बन गया जिसे 
सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित राशि सबसे बडा हिस्सा मिला-..यदि 
हम दक्षिण पूर्व और पे एशिया के उन विछलगगु देशों को मिलने वी सहायता 
ग कुछ हिस्सा भी इसमें जोड दें जो अमरीका को वियतनाम युद्ध में सहायता 
रहे थे तो ६ की मद मे दी जाने वाली राशि कुल पहायता की राध्ि 
का चीथाई हिस्सा बैठती है। 
संयुक्त राज्य अमरीका, उसके साथ युद्ध में हिस्सा लेते वाली एग्रियायी 
सरकारों भौर, निश्यम ही, विकास भहायता समिति के सचिवालय को छोडकर 
आय: अन्य कोई भी क्तति स्वर्य अमरीका में भी इस बात पर विचार करने के 


बघ+ 


बंद इसे उस रूप हें सहायता नही कह सकता, जिस रूप मे, उदाहरण के लिए, 


वियतनाम को अमरोका से प्रत्यक्ष राजनीतिक और सैनिक सैह्ययता के परिषास- 
स्वरूप प्राप्त होता हैं, त्तो विकास पहायत्रा का नीचा स्तर और इसकी निरन्तर 
की प्रवृत्ति विकास दशक में चहुत्र अधिक स्पष्ट दियायी पह्ने । 
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यदि, इसके अलावा, ऊपर दिये गये अन्य सब कारणों के अनुसार उचित 
कटौती करें, तो विकास सहायता समिति के आँकडों मे "सार्वजनिक वित्तीय प्रवाह 
के रूप में जो अमरीकी सहायता बजट और उसके वितरण की राशि दी गयी है, 
उसका आधे से भी कम भाग कम-विकसित देशों को दी जाते वाली सच्ची 
सहायता के रूप में प्रकट होगा। इसका यह अर्थ होगा कि जिन बाती की बहुत 
जोर देकर और बढा-चढाकर घोषणा की गयी थी, उन्हें प्रायः हास्यास्पद सीमा 
तकः' अपयाप्ति रूप से' पुरा किया गया । 
मैंने अध्याय-3 में यह वात कही है कि कुछ प्रभावशाली संसद सदस्य यह 
समझने लगे हैं कि विदेशी सहायता संयुक्त राज्य अमरीका को वियतनाम जैसे 
और युद्धों में फँंसाने का खतरा बन रही है। ये भावनाएँ ओर संसद के बाहर 
व्याप्त ऐसी ही भावनाएँ यह दर्शाती हैं कि कम-विकसित देशों को सहायता देने की 
वात को आज अमरीका की उदार शक्तियों का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त नही है। 
लोग सहायता के उद्देश्यों से सम्बन्धित दुरंगी नीति को समझने और नापसन्द 
करने लगे हैं, जिसे राष्ट्रीय सैनिक और सामरिक नीति के माध्यम के रूप में 
प्रस्तुत किया गया था और जिसका अन्त असफ़लता में हुआ और इस बात का 
खतरा बना हुआ है कि अन्य क्षेत्रों म्रें भी यही होगा। उदाहरण के लिए लेटिन 
अमरीका में यह दुरंगी नीति अमरीका की नैतिक परम्पराओं के विपरीत जाती 
है । इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है । 
मुझे भय है कि अगले कुछ वर्षो में हमे विदेशी सहायता में वर्तमान गिरावट 
की प्रवृत्ति निरन्तर जारी दिखायी पडेगी और सहायता की दिशा और शर्तों में 
भी कोई खास परिवर्तन नहीं आयेगा। पर मैं निराशावादी नहीं बनना चाहता! 
ऐसा समझ अवश्य आयेगा और यह आशा की जा सकती है कि जल्दी आयेगा कि 
जब सहायता नीति पर पूरी तरह से पुनविचार करने की माँग करने वाली 
शक्तियाँ एकजुट हो जायेंगी । 
हमे आज कम-विकसित देशों को सहायता के बारे में एक नये दर्शन की 
आवश्यकता है। हमें इसकी प्रेरणा, इसकी दिशा और इसकी शर्तों पर प्रवविचार 
करने की आवश्यकता है और हमें इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में ही देखना 
चाहिए, जो यह बास्तव में है--'संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोत्तम हितो' के 
सन्दर्भ में नही जो अत्यन्त संकीर्ण दृष्टिकोण है । 


हाल में एक उच्च-स्तरीय समिति, तथाकथित परकिन्स समिति, जिसे 
राष्ट्रपति लिडन बी० जॉनसन ने नियुक्त किया था, को रिपोर्ट में समे प्रशासन 
के सहायता कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है, जबकि इसे विदेशी सहायता 
के समस्त प्रश्न पर परुतविचार करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस' रिवोर्ट 
का समारम्म इस शिकायत से होता है कि “अमरीका में आज द्रुविधा और उपेक्षा 
की भावना अमरीका के विकास सहायता प्रयासों कौ कमजोर बना रही है ।”” 
राष्ट्रपति जॉनसन की सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन के प्रशासक के पद 
से रिटायर होने से पहले विलियम एस० गौड़ ने अत्यन्त स्पप्ट शब्दावली में कहा 
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यथा: “कटु सत्य यह है कि संपुकत राज्य अमरीका अच्छे ढंग से काम्र नही कर 
रहा है । हमारे पाप क्रम का आवपर पट रहा है। हम पिछड़ रहे हैं" **। 73 

इस पीछे हटने के प्रचल उदार के स्पष्टीकरण बा संक्षेप में उल्लेख करते 
समय मैं यह दात ओर देकर कहना चाहुता हैं कि अमरीशी जनता और अमरीका 
की संसद की सहायता देने के जो कारण बताये गये हैं, वे स्पप्ट रूप से अपर्याष्त 


रे 

और जो तोग तर देने तथा सहायता कार्यक्रम की राजनीतिक रंग देते का 
काम कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं को कौर दृसरो को भी इस बात से भाश्वस्त कर 
लिया है कि ये अपर्याप्त कारण ही सच्चे कारण हैं और इन्हों के आधार पर दे 
तत्सम्वन्धी आचरण कर रहे हैं । 

इतना ही नहीं, इत लोगों ने इत कारणों के आधार पर ही सहायता कार्य- 
ऋम को अपना वर्तमान स्वरूप धारण करने दिया है---और अन्त. वे इस स्थिति 
में नही रह गये कि यह अनुभव कर सके कि क्या कम्-विकंसधित देशों को सहायता 
देने के मे अच्छे कारण हैं । 

हुए समय पहुने ही अनुभव के द्वाए एक कारण भ्रान्तिजनक सिद्ध ही 

खुका है: "सहायता उन लोगो की कुतजञता की भी यारंटी नहीं दे सकते, जिन्हें 
यह प्राप्त होती है ।?* बदि सहायता की रिश्वत अथवा राजनीतिक दवाब के 
रूप में इस्तेवाल किया जाय, तो अमरीका जैसे देश में लींकप्रिय समर्थन प्राप्त 
करने के लिए यह कारण नही बताया जा सकता । 

जैसाकि मैंने जोर देकर कहा है, सम॒क्‍त राज्य अपरीका में सहायता को 
परम्परा से और सामान्यतया यहु कहकर पेश किया गया है और किग्रा जा रहा 
है कि 'यह अमरीका के बुनियादी हित में है!” वर साधारण मागरिक और संसद 
सदस्य के तिए यहू कारण अत्यम्त अस्पप्ट संकल्पना-भर रहेगा । 

जब उस्ते यह समझागा जाता है कि कम-विकसित देशों का विकास कही 
अधिक शान्तिपर्ण कौर स्थिर संसार की स्मापता में घोगदान देता है और 
सहायता के द्वारा इद देशों का विकास किया जा सकता है, तो पहू बाते अधिक 
स्पष्ट अथवा अधिक प्ररणादार्क नहीं बन जाती। ? अधिक परिष्कृत लीग 
उदाहरण देकर यहाँ तक कह सकते हैं कि थोड़ी-बहुच विकास सहायता लोगो को 
अधिक शात्तित्रिय नहीं बनाती--विशेषकर उसे स्थिति में जब उन्हें सनिक 
अफसरों के रूप में प्रशिक्षण दिया गया हो और 'सनिक सहायता' के रूप में उन्हें 
हथियार दिये गये हो अथवा उन्हें इन हथियारों को अपने साधनों से खरीदने की 
४९ दी गयी हो और इन साधनों में सहायता को राशि से ही बद्धि की गयी 
हो 

किसी भी व्यक्ति को सहायता और कम्र-विकसित संप्तार में राजनीतिक 
घटना ऋम के बीच का सम्दन्ध अत्यधिक कास्पिक और अनिश्चित दिखायी 
पड़ेगा। दुसरी और जब “अमरीका के बुनियादी हिसो! को सूक्ष्म सैनिक और 
सामरिक हिती के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह ठोस दिखायी पड़ने लगता 
है, लेकिन वियतनाम युद्ध में असफलता के बाद भौर डलेस के युय से विरासत 
में प्राप्त नीतियो की पहले ते चली जा रही असफलताओं के परिणामस्वरूप यह 
कारण थोधा सिद्ध हो चुका है। 
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अनेक संसद सदस्य और अन्य लोग अब “अमरीका का सर्वोत्तम हित' सहायता 
न देना ही मानने लगे हैं, ताकि अमरीका आगे चलकर राजनीतिक और सैनिक 
जिम्मेदारियों मे म फेस जाये जैसाकि सहायता देने के बाद पहले हुआ | 

इसके अलावा एक यह कारण भी है कि यथार्थ में सहायता देने से संयुक्त 
राज्य अमरीका के ऊपर कोई खास भार नही पडत्ता--कैवल संघीय वजट में 
करों को छोड़कर ) इस कारण को अक्सर यह कहकर अधिक प्रभावशाली ढंग 
से पेश किया जा सकता है कि सहायता व्यापार के लिए अच्छी बात है।' 
जंसाकि हम देख भी चुके है, सहायता कार्यक्रम को अधिकाधिक मात्रा में अपने 
राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ढाला गया, विशेषकर सहायता की राशि से केवल 
संयुक्त राज्य अमरीका में ही आवश्यक सामग्री खरीदने की शर्ते लगाकर। 
जैसाकि गौड ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा : 

“विदेशी सहायता कार्यक्रम के बारे मे सबसे बड़ी भ्रान्ति यह है कि हम विदेशों 
को धन भेज देते हैं । हम यह नही करते । विदेशी सहायता में अमरीकी मशीनें, 
कच्चा माल, विशेषज्ञों की सेवाएँ और अनाज शामिल होता है--ये सब चीजें 
कुछ खास विकास कार्यक्रमों के लिए दी जाती हैं, जिनकी हम स्वयं समीक्षा 
करते हैं ओर अनुमर्ति देते हैं “ सहायता की राशि का 93 प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप 
से अमरीका मे ही इन वस्तुओं के भुगतान पर खर्च किया गया। पिछले वर्ष ही 
50 राज्यों में 4,000 अमरीकी कम्पनियों को सहायता की राशि में से! अरब 30 
करोड डालर का भुगतान मिला । उन्हे यह भुगतान विदेशी सहायता कार्यक्रम 
के अन्तगंत खरीदे गये माल के लिए दिया गया ।* 


अमरीकी करदाता और संसद में उसका प्रतिनिधि लम्बे अरसे से निजी 
व्यापार को इस प्रकार धन की प्राप्ति की बात को सन्देह की दृष्टि से देखता रहा 
है--यद्यपि पहले यह प्राप्ति इतनी विशाल और व्यापक नही थी, जितनी हाल 
में हथियारों पर होते वाला खर्च रहा है जिसके कारण अधिकांश लोग और 
अधिकांश संसद सदस्य यह अनुभव करते हैं कि कम्पनियों को उनके द््ससे से 
अधिक मिल रहा है। 

इसके अज्ञावा एक सीधा-सादा नेतिक कारण भी है। ऊपर वर्णित कारणों 
के सन्दर्भ मे 'राप्ट्रीय हित! का उल्लेख कर देने के बाद परकिन्स समिति ने 
'दूसरे' राष्ट्रीय हित के रूप में 'मानवतावादी कारण” का उल्लेफ मा ; 
“हमें गरीब देशों को ओर गरीब लोगो को अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए 
सहायता देनी चाहिए 4/?? राष्ट्रपति जॉन एफ० कैनेडी ने कहा था कि संग्रुक्त 
राज्य अमरीका को सहायता इसलिए देनी चाहिए क्योंकि यह बात 'सही' है। 

संसद को विदेशी सहायता के बारे में अपने पहले सन्देश में राष्ट्रपति 
रिचर्ड एम० निक्‍सन ने---ऊपर वर्णित अन्य सब कारणों की चर्चा करने 
बाद--आगे कहा : “ये सब हपारे विदेश सहायता ' कार्यक्रमों के ठोस और 
व्यावहारिक कारण हैं, लेकिनये हमारे सूलभूत चरित्र ओर उद्देश्य के ध्रति न्याय 
नहीं करते । इस देश में एक ऐसा नैतिक गुण है, जो हमे इस संसार में ध्याप्त 
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'सहायता' का उल्लेख किया जा सकता है | 

राजनीतिक हित साधन की दिशा अपना प्रभाव बढाने और व्यापारिक 
लाभ उठाने की ओर निर्देशित होती है। फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने भूतपूर्व 
उपनिवेशों से धनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रणा और इन उपनिवेशों में अपनी प्रभाव- 
शाली भूमिका निभाते रहे । यह बात सहायता प्राप्त करने वाले देशों को दिये 
गये दिशा-निर्देश से स्पष्ट है । 

हायता के इस दिशा-निर्देश का प्रमुपष उद्दृश्य उक्त देशों में अपने शेप 

व्यापारिक सम्बन्धों और पूंजी निवेशों को सुरक्षित रखना था। पर यह भी 
कहना होगा कि नवस्वतन्त्र देशों के भविष्य केश्श्रति जिम्मेदारी की भावना भी 
उनमे मौजूद थी । 

फ्रांस, और इससे कम प्रकट रूप से प्विटेन, अपने भूतपूर्व उपनिवेशों में पुराने 

राजनीतिक और सास्कृतिक सम्बन्धों को बनाये रखने में सक्रिय दिलचस्पी 
दिखाता रहा | फ्रास ने अपने अपेक्षाकृत बड़े विदेश-सहायता बजट में अनेक 
सन्दिग्ध भदों को भी शामिल किया है। व्यय का एक हिस्सा भ्रष्टाचार में 
भी चप्ट हुआ। अथवा, इससे भी अधिक यह हुआ कि फ्रांस की नीति के श्रति- 
निष्ठा रखने वाले शासक वर्ग के लोगों को आवश्यकता से अधिक ऊँचे वेतन 
और सुविधाएँ देकर वह प्रक्रिया जारी रजी गयी जिसे 'सामूहिक भ्रप्टाचार' ही 
क्रहा जा सकता है । ॒ 

विल्सन सरकार के अधीन ब्लविटेन असाधारण वित्तीय कठिनाइयों से जूझता 

रहा और इस असाधारण बाव का उल्लेख करना होगा कि इसके वाबजूद ब्विटेस 
ने अपने सहायता बजट में और आगे कटौती नही की। सम्भवत: यह अध्व(भाविक 
नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ने सहायता के रूप में ऊँची राशि देने की अपनी नीति 
के समर्थन मे इस बात का उल्लेख किया है कि इसके परिणामस्वरूप उसे व्यापार 
में कितना लाभ हुआ है। हाल तक विदेश विकास मन्त्नी अल॑ ग्रिनस्टेड ने इस 
बात को समझाते हुए कहा: 

"हमारी सहायता की दो-तिहाई राशि ब्रिटेन से यरीदे जाने वाले मात्र 
और सेवाओं पर खर्च होती है***'** सहायता के परिणामस्वरूप व्यापार बढ़ता 
है । हम विदेश मे किसी कारखाने के लिए मशीर्ने आदि देते हैं और आगे चलकर 
हमे अतिरिक्त हिस्से पुर्«ों और नयी मशीनों के लिए आर्डर मिलते है*****' हम 
(सहायता पर व्यय करंगे)*****'क्योकि यह वात सही है और इसलिए भी कि 
यह बात हमारे लम्बी अवधि के हित में है।/* 

ब्रिटेन के सहायता कार्यक्रम का अध्ययन करने वाली एक संसदीय समिति 
ने इसी वात को बेहद स्पष्टता से कहा : 

' “सहायता व्यापार में वृद्धि करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सहायता 
कार्यक्रम के बुनियादी मैतिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उन्ही देशों को 
अधिकाधिक मात्रा में सहायता दी जानी चाहिए जो ब्रिटेन में बनने वाले माल 
की खपत की सबसे अधिक क्षमता रखते हों ।* 

सम्भवत: इस प्रकार की प्ररणा अधिकाश विकसित देशों की सहायता सम्बन्धी 
गतिविधि के साथ जुडी हुई है । इन देशों में फ्रात और, विशेष रूप से, जापान 
और जमंनी भी शामिल है । े 
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बब तक जो अध्ययन हुए है उनसे कही अधिक गहुन अध्ययत किये बिना 
विश्चित निष्कर्पों की मात्तात्मयक अभिव्यक्ति देना यद्यपि असम्भव है, पर ज्ञात 
जानकारी के आधार पर यही तज्ञामान्य धारणा बनती है कि इत सब देशों की 
सहायता के आँकड़ो भे कटौती करना आवश्यक होगा--विशेषकर इस कारण से 
क्योंकि सहायता की बडी राशि पर साल आदि की खरीद के बारे भे शर्ते लगी 
228 हैं--लेकित इनमें ममरीकी सहायता की राशि जितनी कटौती वहीं करनी 
होगी । 

इस प्रकार कटीती करने पर यह स्पथ्ट हो जायेगा कि सयुकत राज्य अमरीका 
कम-विकसित देशों को जो सहायता दे रहा है, उसकी आधी से पर्याप्त कम और 
सम्भवतः लगभग एक-तिहाई राशि को ही सच्ची सहायता कहां जा सकता है । 
कप्र-विकसितत देशों को जो सहायता सब देशों से मित्तती है उप्तमे क्षमरीका का 
हिस्सा घटता जायेगा क्योंकि हाल के वर्षो में सहायता बजट भें जो कभी की 
गयी है उससे मविष्य में कम सहायता का ही वितरण होगा) 

अन्य विकग्मित देशों से कम-विकसित देशों को जो सहायता मिलती है उत्तका 
सच्चा स्वर वास्तव में पुरी तरह अपर्पाप्त है। सहायता सामान्यतयां बढ़ने के 
स्थान पर घट ही रही है। यद्रपि अमरीका की तरह अस्य विकसित देशी की 
सहायता में निश्चित और तेजी से कमी नही हो रही है । 

अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्भाण और विकास बेक के भूतपूर्व अध्यक्ष जाजें डी० 
बुदुस ते अपने एक महत्त्वपूर्ण शापण में, जिसके कुछ उद्धरण मैं पहले ही दे चुका 
हूँ, निम्तलिखित शब्दों में सहायता की प्रपृत्ति के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त 
“ऐसा लगता है कि ऊँची काय वाले देश कल के बारे में नही सीच रहे है । 
उनकी सहायता नीतियों से उनकी अपनी संकीर्णतम चिन्ताएँ ही प्रकट होती 
हैं जिसके परिणामस्वरूप विकासशील देशों की स्थिति और समग्र संसार के लिए 
सम्बी अवधि की दृष्टि से इसके महत्व के बारे में प्रभावशाली ढंग से सोचने की 
गुंजाइश नही रह जाती । यह हो सकता है कि शायद सहायता के मामले को 
बढ़ा-चढाकर पेश कर दिया जाय लेकित इसके बावजूद यहू सच है कि अब तक 
द्विदेशीय सहायता कार्येक्रसी का एक चुनियादी लक्ष्य सवर्य ऊँची आग पाले देशों 
को सहायता पहुंचाना था; यह कार्यक्रम निर्यात बिकी के लिए वित्तीम सहायता 
देने, राजनय के दाँवपेंचों मे सहायता पहुँचाने, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
सभझे जाने वाले सैनिक ठिकानों पर अपने पाँव जमाये रखने के लिए सहायक 
बनाया जा रहा है। 

कुछ छोटे विकसित देशों मे हाल में इस सम्बन्ध में जो काम हुआ है वही 
एकसाक्ष उत्साहवर्धक लगता है। इस अध्याय के तीसरे अनुभाग में में नीति 
सम्बन्धी जो निध्कर्ष तिकालूँगा उसके पूर्वाधास के रूप मे में अपने सुपररिचित 
और छोटे देश स्वीडन के सहायता कार्यक्रम के हल के घटना-कम की सतक्षिप्त 
समीक्षा करना चाहेँगा । 

स्वीडन निवासियों और अमरीकियो के बीच समानताओ के कारण स्वीडन 
की संयुक्त राज्य अमरीका से तुलना विशेष रूपसे समीचीन है । वाह्तव में 
सामान्य सांस्कृतिक विशेषताओं और बुनियादी, नेतिर प्रवुत्तियों मे अमरीकियो 
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से अन्य कोई राष्ट्र स्वीडन से अधिक समानता नही रखता | यह सही है कि 
स्वीडन निवासियों की तुलना में अमरीकियों को शेप संसार के प्रति कहीं अधिक 
उदारतापूर्ण सहायता देने की प्रवृत्तियाँ विरासत मे प्राप्त है । * 
पर स्वीडन निवासियों के मन मे स्वभावत: यह विचार नहीं आता कि कंम- 
विकसित देशो को सहायता देना “स्वीडन के सर्वोत्तम हिंत्त में होगा ।” आशिक 
रूप से इस भिन्‍नता का स्पष्टीकरण इस बात में निहित हो सकता है, कि 
सौभाग्यवश, संयुक्त राज्य अमरीका की तरह स्वीडन आवश्यकता, से अधिक 
बड़ आकार का नहीं है। इसके अलावा विशुद्धिवादी विरासत अपेक्षाकृत कम 
माता मे प्राप्त होने के कारण एक सही कार्य को स्वार्थंपूर्ण ढंग से करने की 
प्रवृत्ति स्वीडन में कभी भी अमरीका की तरह एक परम्परा नही वन पायी। डेंढ 
शताब्दी तक युद्ध से दूर रहने के बाद स्वीडन निवार्सियों कौ सहायता को सेनिक 
और सामरिक हितों में इस्तेमाल करने का आकर्षण नही होता । 
ठीस और प्रतियोगितात्मक वाणिज्य का सिद्धान्त दृढ़तापूर्वक कायम हों 
जाने और एक पीढ़ी से! अधिक समय तक समाजवादी लोकतन्त्नी शासन द्वारा 
इसका कट्टरता से पालन करने के वाद स्वीडन निवासी स्वदेश में कुछ निजी 
व्यक्तियों और व्यापारी कम्पनियों को अव्यवस्थित ढंग से सहायता पहुँचाने के 
लिए दूसरे देशो को दी जाने वाली सहायता का अनुचित लाभ उठाने की जीव- 
शयकता अनुभव नही करते । 
इस प्रकार स्वीडन निवासी यह अनुभव करते हैं कि उनके लिए सहायता 
देने का एकमात्र कारण मानवीय प्रेरणा ही हो सकती है । निधन, भूख से पीड़ित, 
रोग भ्रस्त और मिरक्षर तथा उन लोगो के प्रति एकता-भाव ही उन्हे यह प्रेरणा 
देता जो स्वयं को गरीबी से मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रहे हैं । 
स्वीडन ने यूरोप के बाहर उपनिवेशी साम्राज्य स्थापित करने का अधिक 
प्रयास नही किया | इसका कारण यह नही था कि उन्हें इस कार्य मे दुर्भाग्य का 
सामना करना पडा हो, बल्कि समुद्र-पार आश्रित राज्यों की स्थापना की होड से 
दूर रहने की इच्छा के फलस्वरूप यह हुआ। स्वीडन के राजा ने सो बर्ष 
अधिक समय पहले ही अपने उपनिवेशी प्रदेश का अन्तिम छोटा हिंस्सा वेच 
दिया था । के 
अपना कोई भी उपनिवेश न होने के कारण स्वीडन के विश्वविद्यालयों ते 
यदा-कदा ही, और वह भी प्रायः सयोगवश, संसार के उस भाग के बारे में दिल॑- 
चस्पी ली जिसे आज तीसरी दुनिया कहा जाता है । स्वीडन में वापस अर वाले 
उपनिवेशी अधिकारी नहीं थे। जिन गिने-चुने व्यापारियों और मिशनरियों की 
इन क्षेत्रों का व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त था उन्हीने अनुसन्धान अथवा व्यापक 
राष्ट्रीय दिलचस्पी को प्रीत्साहन नही दिया। इस कमजोर पृष्ठभूमि के कारण हाल 
के चर्षी तक में स्वीडन-निवासियों ने कम-विकरसित देशो और उनकी समस्याओं 
के बारे में ज्ञान में वृद्धि करने के लिए प्रायः कोई मौलिक अंशदान नही किया | 
पर जनसामान्य को इन देशो की निर्धनता और इन देशो के निवासियों के 
कप्टो के बारे में जानकारी देने के लिए वास्तव मे किसी शास्त्रीय और बौर्दधिक 
आधार की आवश्यकता नही होती । लेकिन इस 'कार्य में पर्याप्त समय लगा और 
सन्‌ 955 के आसपास ही स्वीडन में सहायता की समस्या का व्यापक अचार 
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हुआ । और उस समय सहायता बजट बहुत छोटा था और आज भी है। 
लेकिन दिलचस्प बात बहुत हाल का एक निर्णय है। सन्‌ 968 में संसद 
ने यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय बजट में सहायता की जो राशि निर्धारित की 
गयी है उसमें हर वर्ष पच्चीस प्रतिशत वृद्धि की जाय, जब तक, ]974-75 के 
वित्तवर्ष में, यह राशि कुल राष्ट्रीय उत्पादन का एक प्रतिशत नही हो जाती 
(राष्ट्रीय-उत्पादन राष्ट्रीय-आय से पच्चीस प्रतिशत अधिक है और अन्य देशों 
मे राष्ट्रीय-आय के आधार पर ही सहायता का प्रतिशत आँका जाता है) । इसके 
अलावा किसी की यह धारणा भी नही है कि यह स्तर प्राप्त हो जाने के बाद यह 
वृद्धि रोक दी जाय । 
उक्त प्रतिशत की गणना केवल सावंजनिक सहायता के लिए हो की गयी 
थी। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वीडन की सहायता की गणना मे 
“निजी प्रवाह' शामिल नही है । जब कभी सहायता सार्वजनिक ऋण के रूप में 
दी जायगी तो ऋण की अवधि पच्चीस वर्ष या इससे अधिक होगी, और इस 
अवधि को दस वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा, तथा इस पर दो प्रतिशत या इससे 
भी कम ब्याज लिया जायगा। विश्व बंक की अन्तर्राष्ट्रीय विकास-संस्था के 
सहयोग से काम करते सम्रय पचास वर्ष की अवधि के लिए ब्याज-मुक्त ऋण दिये 
जा सकते हैं । इन पर केवल थोडा-बहुत प्रशासनिक शुल्क लिया जायगा । 
इसके अलावा सहायता पर सामान्यतया यह शर्ते नही होती कि इसकी राशि 
को स्वीडन में ही खर्च करना होगा (केवल उस स्थिति को छोडकर जब स्वीडन 
के आवश्यकता से' अधिक उत्पादन को सहायता के रूप में दिया जाता है, उदा- 
हरण के लिए कुछ वर्षो में दिया गया कागज ) | व्यापारियों ने इस सम्बन्ध में 
कुछ दवाव डाला है कि स्वीडन द्वारा दी जाने वाली सहायता पर भी स्वीडन से 
ही माल की खरीद की शर्ते लगायी जाय। इस सुझाव के सम्बन्ध में एक प्रभाव- 
शाली कारण पेश किया जा सकता है | जब स्वीडन को छोड़कर अन्य सब देश 
सशर्त सहायता देते है तो यह्‌ कल्पना की जा सकती है कि स्वीडन के व्यापार को 
तने बड़े पैमाने पर अनुचित होड़ और इस प्रकार भेदभाव का सामना करना 
होगा। अब क्योंकि इस सम्बन्ध में सरकार का दुृढ संकल्प सर्वेविदित था, अतः 
इस दबाव का कभी कोई असर नही हुआ ! 
वतंमान सन्दर्भ मे हमारी दिलचस्पी इस प्रश्न पर केन्द्रित होती है कि किस 
प्रकार और इतनी तेजी से यह काम हुआ, विशेषकर सहायता मे इतनी अधिक 
वृद्धि करने के वारे मे ? यह बात विदेशों मे व्याप्त प्रवृत्ति के विपरीत थी, और 
विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका मे व्याप्त प्रवृत्ति के जहाँ के लोग स्वीडन निवा- 
सियों के अत्यधिक समान हैं । 
जहाँ तक स्थिर कारकों का सम्बन्ध है---सहायता और व्यापार तथा सहायता 
पर शर्ते न लगाने के अन्तर को पूरी तरह स्पष्ट रखते हुए---इसका श्रय सरकार 
ओर संसद को है। ये दोनो ही बहुत कट्टरपन्थी तरीके से 'ठोस वित्त और वाणिज्य 
के पुराने सिद्धान्तों' पर डटे रहे 
लेकिन जब बड़ी मात्ता में और तेजी से सहायता को राशि में वृद्धि करने 
का निर्णय लिया गया तो इस कार्य मे राजनीतिक प्रतिष्ठान ने मुश्किल से ही पहल 
की । मेरा विश्वास है कि यह कहना उचित होया कि सरकार और राजनीतिक 
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याधियों ने जनता की इच्छा का लागू करने वाले माध्यमों के रूप में काम किया 
“>प्रसंगवश यह कहा जा सकता है कि इसी प्रकार स्वीडन की सरकार ओर 
राजनीतिक पारियों को वियतनाम में अमरीका के सैनिक कार्रवाई करने अथवा 
चेकोसलोवाकिया पर रूस के आक्रमण के प्रति अपनी नीति भिर्धारित करने के 
लिए बाध्य होना पड़ा था । और इस कार्य में लोगों की अग॒वाई लोकप्रिय संगठनों 
में की। इनमें राजनीतिक, य्रुवक और स्त्री संगठन तथा शक्तिशाली सहकारी 
और मजदुर संगठन शामिल थे | मु 
राजनीतिक प्रतिप्ठात को केवल लोकप्रिय साँगों का अनुसरण भर करता 
पडा। सत्तारूढ़ पार्टी से अधिक दक्षिणपन्थी नीति का अनुसरण करने बाली दो 
राजनीतिक पार्टियों मे लोकप्रिय प्तमर्थन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक समझना 
कि वे विपक्ष के रूप मे सरकार से भी आगे बढ़कर सहायता बजट में और अधिक 
तेजी से वृद्धि की माँग करें ताकि कुल राष्ट्रीय उत्पादन का एक प्रतिशत सहायता 
के रूप में देने का प्रथम लक्ष्य 4972-73 के बित्त बर्ष तक ही पूरा हो जाय । 
स्वीडन का प्राय. स्वच्छतम और प्रायः आदर्श उदाहरण यह प्रकट करता 
कि सहायता देने की नैतिक अनिवार्यता की कितनी प्रबल शक्तिति है--परदि 
सहायता के साथ अवसरवादी दुरंगी चाल की भ्रान्ति को न जोड़ दिया जाय जिसके 
परिणामस्वरूप असफलता ओर निराशा हाथ लमग्नती है, जैसाकि संयुक्त राज्य 
अमरीका में हुआ ! स्वीडन के लोगों को कम-विकर्सित देशों को सहायता देने की 
«०३ सीधे-सादे मानवीय कारणों के अलावा अन्य किसी वस्तु से नहीं मिली 
थी। | 
इस प्रमुख निष्कर्प के अलावा दी अन्य दिलचस्प प्रेक्षण आवश्यक होगे। जे 
सहायता देने का कार्य राष्ट्रीय और विशेषकर, सैतिक तथा सामरिक हिंतों के 
इरादों से मुक्त हो जाता है और जब सहायता पर यह शर्त नही होती कि इसकी 
“राशि को केवल सहायता देने वाले देश में ही खर्च किया जा सकता है, तो तमुकत 
राष्ट्र के अधीन काम करने वाले अन्तर-सरकार संगठनों के माध्यम से सहायता 
देने की अनिच्छा कम हो जाती है ! स्वीडन की सहायता की लगभग आदी राशि 
इन्ही संगठनों की माफत बहुदेशीय आधार पर दी जाती है। जहाँ तक अन्य 
विकसित देशों का सम्बन्ध है उनकी सहायता का केवल दस प्रतिशत ही उ्कते 
संगठनों की सार्फत वितरित होता है । हि 
दूसरा प्रेक्षण यह है कि नैतिक के अलावा अन्य सब उद्देश्यों का अभाव 
स्वीडन को इस बात से मुक्त कर देता है कि वह कम-विकस्ित देशो को प्रभावित 
करते का प्रयात्त करे । सार्वजनिक बहस में, जी सदा राजनीतिक और प्रशासनिक 
प्रतिष्ठान से आगे चलती है, अब अधिकाधिक दवाव इस बात पर डाला जाता 
कि सहायता उन प्रगतिशोल कम-विकसित देशों को दी जाय जो इस पुस्तक कै 
अध्याय-3 और 7 में वणित आमूल परिवर्तनवादी सुधारों को लागू कर रहे हैं) 
इस दबाव के कारण प्रतिष्ठान घीरे-धीरे इसी दिशा मे आगे बढने लगा हैं। 
मैं यह बात कहने से इसलिए हिचकिचा रहा था कि कही बह उदाहरण 
प्रस्तुत करने की बात राष्ट्रवादी न दिखायी पड़े । लेकिन मैंने इस फारण मे दस 
हिचकिवाहद पर काबू पा लिया बयोकि मैं पुरी ईमानदारी से काम करना कस 
हूँ, और मुझ इस आदर्श उदाहरण से प्राप्त वास्तविक अनुभव का उद्धदराग 
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विधेषन्न ओर भधिकारे स्वयं को धक्तिशात्ती भवच्तरवादिता पर आधारित 
हीं से मुक्त कराने में असमर्थ रहे हैं। ये धवेग्रिह उनके भात्रिकों क हैं और 
एक परकार र्‌ | 


समय 
की राफि में के ॒टाकर सहायता की राशि की गणना की जा सकती है । 
निजी पूजी का ” विशेषकर प्रत्यक्ष पूंजी निवेश 0 व्यापार दम 
अनेक महत्त्वपूर्ण श्तों सहित जिनका विवरण अध्याय-9 और | 0 में दिया 
है--किसी ४) म-विकसित देश में विकास के लिए सर्वाहि 37 महत्वपूर्ण 
होता है। पहायता से अक्सर म-विकसित देश के आधिक 'पधार में सुधार 
ता है और इसके प भाव पक हो पर े वृद्ध हो 
कती है | इस अकार सहायता के। लाभकार' श्रभाव प्रकट हैता है और इसका 
पयोग निजो पूंजी निवेश के लिए उपदान देने और इसमें वृद्धि करने $ लिए भी 
/*या जा सकता है । ता है... पतियों में उपदान को, पर पूंजी निवेश को नही, 
भहायता कहा जा । 
सामान्य व्यापारिक हो के लाभदायक भभावों को, यचपि 
भाप्त भी नही होते; पह|यता कहकर पेश नही किया जाना चाहिए । यह सच्त है 
कि ऐसे से अक्सर होते & ओर विकसित देशों के मध्य रनकी बहुत अधिक 
'जाइश रहती है। जब विकसित देशों के बीच ऐसे सौदे हीते है, तब इन्हे किसी 
; स्थति मे सहायता नहीं कहा जाता, चाहे ये सम्बन्धित पक्षरे के लिए कितने 
भी लाभदायक फयो न हों। 
कम-विकसित देशो में जो निजी पंजी निवेश किये गये हैं उन्हे पहायता की 
'पंशि के रूप में पेश कर भगन्ति उत्पन्न ने करना और 'वन्धित विकसित देशो 
के लोगो के भन में यह विश्वास जयाना कि के कैम-विकसित देशो के. लिए 
ऊकैतना बलिदान 


जब विकसित देश-..और यह बात केवल सेथुक्त राज्य अमरीका! तक 
ह्दी सोमित रे गयी है क्योकि पश्चिम का अन्य कोई भी देश यह्‌ 35 के बात 
शचेगा. उसके अप पर 


नही पचिगा-. इस पद्वेश्व से पहायता देता है कि यह सैनिक हित 
है तो इस राशि को सहायता बजट प्रकाल्कर राष्ट्रीय मतिरक्षा व्यय की 
गद में देना नाहि चाहे यह स; हायता हृशि के , से 
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विश्व बंक अत्यन्त दुंढ़ता से इस सिद्धान्त पर डटा हुआ है और अपने कोप मे वृद्धि 
के लोभ में आकर विकसित देशों के दवाव के समक्ष झुकने को तैयार नही है । 
सहायता के क्षेत्र में जो अन्य अच्तर-सरकार संग्रठन काम कर रहे हैं, और 
विशेषकर संयुक्‍तराष्द विकास कार्यक्रम के कार्य संगठन, उन्होंने भी सहायता पर 
शर्ते लगाने का कडाई से विरोध किया है । पर इस प्रवृत्ति पर विशेष रूप से ध्यान 
देना होगा कि कुछ सरकारी प्रतिनिधि इस बात का ददाव डालते हैं कि परामर्श 
देने बाली कम्पनियों को ठेके दे दिये जायें । अक्सर यह होता है कि इन कम्पत्ियों 
को किसी खास देश से माल खरीदने का आर्डर देने के लिए प्रेरित किया जा 
सकता है और इस प्रकार इस नियम की उपेक्षा हो जाती है कि सहायता पाने 
बाले देश की प्रतियोगी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से अपनी इच्छानुसार माल खरीदते 
की छूट होनी चाहिए। 
मेरा दूसरा मुद्दा सहायता की संकल्पना और सहामता देने सम्बन्धी तरीकों 
के शुद्धीकरण से पूरी तरह से सम्बद्ध नही है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है, और 
यह अध्ययन और चिन्तन पर आधारित है--कि लोगों की नेतिक भावनाओं का 
लाभ उठाकर ही वह लोकप्रिय आधार बनाया जा सकेगा, जिसके आधार पर 
०४४४ देशों को आवश्यकतानुसार पर्यास सात्ना मे सहायता में वृद्धि की जग: 
सके । 
इस बात को स्पष्ट रूप से और आएवासनदायक तरीके से प्रस्तुत करने के 
लिए सहायता देने के नैतिक कारण को राष्ट्रीय हिंत के उन झूठे कारणों से. 
एकदम अलग और मुक्त करना होगा, जिनकी मैंने सथुकत राज्य अमरीका की 
सहायता की नीति के सम्बन्ध में आलोचना की है। और सहामता की संकल्पना 
को वास्तविक बलिदानों के रूप में अभिव्यकत करना होगा। इन बलिदानों को 
उन अनेक अवसरवादी तरीकों से विकृत नही बना देना चाहिए जिनकी मैने ऊपर 
आलोचना की है) इस अवसरवादी तरीकीं से सहायता की वास्तविक राशि की 
बढ़ा-बढाकर दर्शाने की कोशिश की जाती है । 
मैं एक नेतिकतावादी के रूप में यह बात नहीं कह रहा हूँ। यह निरचय- 
युवर्क सच है कि यह बात मेरे व्यक्तियत सुल्याकनों से मेल खाती है और मेरे 
ईमानदारी और स्पष्टता के उस आग्रह से भी जिसे में आधिक विपयो के एक 
अध्यमनकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण समझता हूँ । से किन इन अपेक्षाओं और कारणों 
के अलावा मैं इस वक्तव्य में निहित एक समाजविज्ञानी की तथ्यों और चास्तविक 
कार्यकारण सम्बन्धों पर जोर देने की प्रवृति को भी दर्शाता चाहुँगा, वमोंकि बह 
बात हमारे समसामयिक ससार मे बापिक नीतियों के अध्ययन से प्रकट हीती है 
और मैंने अपने प्रतिपाद्य विषय की मान्यताओं के उदाहरण के रूप भें दो अत्यन्त 
समान देशो---प्त 8 राज्य अपरीका और स्वीडन--कै भिन्न और विपरीत 
तरीकों का भी उल्लेख किया है । ४ है 
हमारी पश्चिमी सभ्यता में सामान्य लोगों को--और में वे लोग हैं जो 
भन्तत: हमारे देशों में नीतियों की दिशा का निर्धारण करते हैं--करुणा और 
संकटप्रस्त लोगों के प्रति एकता का भाव प्रदरशित करने बे! आधार पर काम 
करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये लोग तथाऋधित राष्ट्रोव हितों के 
प्रत्ति जल्दी ही उदाप्तीन हो जाते हैं, विशेषकर उस स्थिति में जब, भौर पह 
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अपगर होता है, ये राष्ट्रीय हित शूठे और गसते दिशा में श्रेरित दियायी पढ़ने 
सगते है। 
गुद्ध के बाद मे अपने अनुभवों से हम एक मद्॑स्‍्यप्रूर्ण सबक भी सीख सरते 
हैं । जब राजनीतिश ओर विशेषज्ञ नैतिक कारणों के मदृप्य को इस और अत्प 
अनेक को में प्रसट करने मे डरने सगते हैं तो रपप्टत: सब्चा यया्भ वाद मंदारद 
रहता है । 
गहराई से देगते पर यह प्ररट हो जाता है कि बह भीरता अपनी बात 
प्रभावशाली ढंग से प्रभट करने बाते सोगों भी जन-सामाग्य के प्रति अशंहित 
कृपाभाव दशने की सब, त्तिकय अंग है। में सोग हर प्रगार के छोटी अवधि के 
साभो ओर निहित रवापां से सम्बन्धित विशेष परिस्यित्रियों में इस सीमा हफः 
उत्तम गये हैं कि उन्हें रब्बाई को देखने-परयने में फठिनाई होती है । 
मैं अत्यन्त स्पप्टता से इस बात में यिश्यास मरता हूँ कि रिसी राष्ट्र री 
नतिक घप्ितियों पर अविश्वास करना अव्यायहारिफ और हानिप्रद है | पिएये दी 
दशकों में कम-विफत्तित देशों को सहायता देने के सम्बन्ध में संसद से धन स्वीशूत 
कराने के दात् में संयुक्त राज्य अमरीका में जो गुए होता रहा है, यह मेरे इस 
विश्वास को प्रमाणित कर देता है। रावंट ई ०एशर ने भी ये विचार प्रकट किये हैं : 
“अमरीका की जनता बेहद उदासीन दियायी पड़ती है, सम्भवत: इसपां 
बंारण यह है कि अमरीका के सौगो की मातवीयता और बुनियादी भद्वता के 
प्रति उचित रूप से अपील नहीं की गयी है|? 
विकसित देशों में कम-विकासित देशों की भताई के प्रति सेतिक उत्त रदायित्व 
की भावनाओं की शक्ति को केवल इस वात का शान ही कम कर सरतां है कि 
उन देशों में अक्मर अत्यन्त असमानतावादी सामाजिक और मापिड स्तरीकरपण 
है और यह्‌ प्रवृत्ति मन्‍न्तरिक असमानताओं को बढ़ाने में सहायक बन रही है 7” 
अक्सर यहहोता है कि इन देशों पर उच्च वर्ग के कुछ गिने-घुने बंगों अथवा 
व्यक्तियों के समूहों का शासन होता है और ये सत्ताहद समूह गवसर बदलते 
रहते हैं। इन सतारूदढ़ समूहों के सदरय अमीर हैं, और यदाकदा तो कल्पनातोत 
रूप से अमीर होते है। ये विभिन्‍न उपायों से अत्यक्ष करों से बच निकलते हैं, 
जबकि अप्रत्यक्ष करो का भारी भार जन-सामान्य पर पड़ता है। राज्य नरम हैं 
और भ्रप्टाचार बहुत व्यापक है तथा इसमे वुद्धि भी हो रही है। 
वे नीतियाँ भी, जिन्हें गरीबों के हित में होते का दिढोरा पीटा जाता है, 
अक्सर इस प्रकार तोड-मरोडकर लागू की जाती हैं हि उनका लाभ उन मोगों 
को मिलता है जो अधिक गरीब नही हैं। और जहाँ तक विदेशी सहायता का 
सम्बन्ध है, यह अवसर अत्यधिक अमीर लोगों की जेबीं में ही पहुँच जाती है ! 
इसका कारण वर्तेमान बाजार की शक्तियों के संचालन का स्वाभाविक परिणाम 
हो सकता है अथवा साँठगाँठ। और गैर-कानूनी तरीकों से भी यह काम किया 
जा सकता है। देशों 
इस तथ्य के प्रति सजग न॑ होना अव्यावहारिक होगा कि कम-विकसित देशों 
में वास्तव में जो घटनाएँ घट रही हैं और इन देशों के जीवन में जो ययाएे हैं, 
उनकी जानकारी मिल जाने पर विकसित देशों के लोगों को उनके प्रति न॑तिक 
दामित्व की भाववा कमजोर पड़ जायेगी। “हम लोगो के दरवाजे पर भिक्षापात् 
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लेकर आने से पहले ये लोग अपने देश के अमीर लोगों पर कर क्‍यों चही लगाते ? / 
“एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है ! 

सहायता सम्बन्धी अपीलों के प्रति सावेजनिक अथवा जन-सामास्य की प्रति- 
फ्रिया के मार्ग मे आने बाली इस बाधा को दो तरीकों से दूर करने का प्रयास 
किया जा सकता है । एक तरीका यह है कि इन तथ्यों को घटाकर दर्शाया जाय । 
यहू बात कम-विकसित देशों के प्रभावशाली उच्च वर्ग के भी हित में है भर, 
सास्तव मे, बई पैमाने पर यह काम किया भी जाता है। 

बसस्‍्तुत: इन समस्याओं के विचार के समय जो पूर्वाग्रह सामने आते है, यह 
उनका एक प्रमुख कारण है। इस पुस्तक के पहले दी भागों में इन पुर्वाग्रहों पर 
विचार किया गया है। ये विधिवत्‌ प्रयुक्त पूर्वाग्रह, जिनका उपयोग भटद्दी और 
उलझन में डालने बाली समस्याओं से बचने के लिए किया जाता है, इस और 
अन्य कारणों से वैज्ञानिक कार्म का भी स्वरूप मिर्धारित करते हैं, जेसाकि हमने, 
अध्याय-। में कहा है । 

इस पूर्वाग्रहों के अनुझूप कम-विकसित देशो में विकास सम्बन्धी विचार 
आशिक प्रगति पर केखित हो गया है। इसकी परिभाषा से इसे कुल राष्ट्रीय 
उत्पादन अथवा आय में वृद्धि बताया जाता है। पर इस सन्दर्भ में आय के 
वितरण और अन्य सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तेनों का कीई ध्यान वही 
शखा जाता जो बिफास के स्वरूप का निर्धारिण करते हैं, विशेषकर अपेक्षाकृत 
लम्बी अवधि में । यह 'प्रयति' अन्ततः 'प्रगति दरों के माध्यम से मापी जाती है, 
जिसकी अत्यन्त अविश्वसनीयता पर अध्याय-8 के अन्त में टिप्पणी की गयी है । 

नीति सम्बन्धी दृष्टिकोण से इसकी एक कमजोरी यह है कि 'प्रगत्ति' जैसी 
अमूर्त घारणाएँ विकसित देशों के लोगों की नैतिक प्रवृत्तियों को आकर्षित नही 
करती। यह विशप रूप से इस स्थिति में होता है, जब राष्ट्रीय बोर अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर सहायता देने वाले सगठनों से जो विशेषज्ञ सम्बद्ध हैं, वे विकास सम्बन्धी 
* अपर्याप्त संकल्पना और दोषपूण आकड़ों के आलोचनारहित उपयोग से स्वयं 
को और अन्य लोगों को इस बात से आश्वस्त करने में सफल हो जाते हैं कि 
कम-विकसित देश विकास के भार्ग पर काफ़ी आगे बढ़ गये हैं। दुर्भाग्यवश यह 
बंचना---और मात्म-वंचता--बहुत सामान्य बात बन गयी है। 

| 7 प्री+४“>--- गरीबी सम्बन्धी जानकारी जुड जी 

9 . 4.3 हि सम्बन्धी जानकारों होती है, तो 
| + या थे कल मे, ह_ समझते हैं कि कुल आय में बृद्धि 
के साथ-साथ इस अत्यन्त निर्धेन जन-सामास्य वी आय में भी वृद्धि होगी । इसके 
परिषामत्वहप विकसित देशों में एक प्रकार की सन्तुष्टिपूर्ण ढीस आ जाती 
है गौर भार चहन करने तथा अधिक बलिदान देने की इच्छा और तत्परता में 
बुद्धि नहीं होती । 

पर अक्सर यह होता है कि इस प्रयास के द्वारा कम-विकमसित देशों के उन 
तथ्यों को पूरी तरह से छिपाने में सफलता नहीं मिलती, जिन्हें मैं जीवन के तथ्य 
कहता हूँ और विशयकर अत्यधिक असमानताओों और इन असमावताओ में दूद्धि 
की प्रवृत्ति को छिपा पाता सम्भव नहीं हो पराता। अब क्योकि विकास की 
सूर्वाप्रहग्रस्त और सतही परिभाषा दी जाती है, मिसमें इसे 'प्रगति' बताया जाता 
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है और जिसकी गणना ऊपर वणित अत्यन्त गलत तरीके से की जाती है, अतः 
उसका परिणाम बौद्धिक ध्रोन्ति होता है। यह मसँतिफ मुल्यांवन में ईमानदारी 
बरतने के लिए उचित वातावरण का निर्माण नही करती । 

यह विश्यास करना मलत होगा कि इन भट्दे तथ्यों को बिकसित देशों के 
ज़न-सामान्य की नज़र से पूरी तरह छिपाकर रपा जा सकता है। आपिक 
विश्लेषण में धूवांग्रहप्रस्त दृष्टिकोण के प्रयोग के बावजूद, मौर राजनीतिक विचार 
में इन भद्दे तस्यों को जन-सामान्य की नज़र से छिपाकर रखने के अवसरवादी 
प्रयासों के बावजूद, ये प्रकट हो जायेंगे । 

मैं इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि घोकप्रिय मौर राजनीतिक वहस 
में नैतिक भावनाओं सम्बन्धी दष्टिकोण को पूरी तरह प्रकट करना आवश्यक है 
क्यों कि इसरो उक्त अवसरबादी पधूर्वाग्रहों को उद्याड फेंकने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
सहायता मिलेगी । इस स्थिति में लोग यह माँग करेंगे कि कम-विकपित देशों के 
सत्तार्ढ समूही को फलने-फूलसने देने के लिए सहायता नही दी जानी चाहिए। वे 
यह माँग करगे कि सहायता केवल उन्ही देशों को दी जाये जो सामाजिक सुधार 
लागू करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण श्रयास करते हैं और उस स्थिति में भी 
सहायता पर यह शर्ते लगाई जाय कि इन सुधारो को अवश्य लागू बिया जायेगा। 
वस्तुतः इन सुधारों को ओर अधिक सम्भव बनाने के लिए सहायता दी जानी 
चाहिए। अवसर इसका यह अर्थ होगा कि प्रतित्रियावादी सरवारो को मजबूत 
बनाने के लिए सहायता न दी जाय, जो सुधारों का प्रतिरोध करने के लिए 
कृतसं कल्प हैं । गा 

नैतिक दृष्टि से सहायता सम्बन्धी नीतियाँ तटस्थ नहीं हो सकती (दे 
अध्याय-8) । और तटस्थ सहायता नीति के प्रति नैतिक आस्था को सार्वजनिक 
समर्थन प्राप्त मही होगा। सामाजिक परिस्थितियों के प्रति नैतिक भावनाएँ कभी 
भी तटस्थ नही हो सकती | 

कुछ सरकारों ने यह अनुभव भी किया है। जब सन्‌ 962 में स्वीडन 
सरकार ने कम-विकसित देशों को सहायता देने के व्यापक लक्ष्यों को पहली बार 
प्रतिपादित किया तो ये विचार प्रकट किये गये : 

“मानव गरिमा और सामाजिक समानता के दावों की संबल्पना, जिसके 
आधार पर पिछली शताब्दी में पश्चिम के अधिकांश देशो में विकास हुआ है, 
किसी राष्ट्रीयता अथवा जाति की सीमा पर जाकर नही रुक जाती '**“अन्तर्राष्ट्रीय 
एकता और दायित्व की बढती हुई भावना इन तथ्यों को समझने की गहरी 
अन्तदू प्टि प्रदान करती है कि शान्ति, स्वतन्तता और कल्याण पूरी तरह से 
राष्ट्रीय चिन्ता के विषय नही हैं, बल्कि ये सावेभौम और अविभाज्य बनते जा रहे 
हैं। सहायता के पीछे छिपा आदर्शंवादी उद्देश्य इसी प्रकार अत्यन्त यथार्थवाद 
भी है। कम-विकसित देशो को सहायता देने के लिए स्वीडन को अन्य किसी 
.उद्देश्य की आवश्यकता नही है । हे 

४*"*हम अपने सहायता कार्यक्रमों की इस प्रकार संचालित करने का 
समुचित प्रयास कर सकते हैं कि वे हमारे सर्वीत्तम निर्णय के अनुसार राजनीतिक 
लोकतन्त़ और सामाजिक समानता में वृद्धि में सहायक बनें । यह बात स्वीडन 
द्वारा दी जाने वाली सहायता के लक्ष्यों के अनुरूप नही है कि यह प्रगति विरोधी 
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सामाजिक संरचता को बनाये रखने में मदद दे ।/श 
- महू कहना न्यायोचित होगा कि यथार्थ में हवीडत ने जिस सहायता नीति का 

अनुकरण किया वह पूरी तरह से इस घोषित आदर्श के मनुरूप नहीं रही। पर 
धीरे-धीरे यह हो जायेगा। में पहते ही यह कह चुका हूँ कि राजनीतिक और 
नोकरशाही व्यवस्था के ऊपर जन-सामान्य का दबाव पड़ने का यही परिषाम 
होगा। सितम्बर 969 में समाजवादी लोकतन्त्ी पार्टी के सम्मेलन में इस बात 
की प्रुष्टि हुई। 

संयुक्त राज्य अमरीका में उदारतावादी संसद सदस्यों को नैतिक उत्त रदायित्व 
की इस भावना को कि अमरीकी सहायता का उपयोग कम-विकसित देशों के अन- 
सामाच्य के हितों में किया जाय, 966 के विदेश सहायता अधिनियम, एल, 
अनुच्छेद-9 में अत्यन्त मुखर अभिव्यक्ति भिली। पर इरादों की इस घोषणा का 
संगद के व्यावहारिक निर्णयों और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के कार्य पर इस 
दुष्दि से कोई प्रभाव नहीं हुआ कि सहायता की राशि का किस प्रक्र वितरण और 
उपभोग किया जाय । 

अध्याय-4, अनुभाग-3 में मैंने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि मूमि सुधार 
जैसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास समस्या तक को उस समय नजरअन्दाज कर 
दिया गया, जब उक्त अधिनियम के अनुच्छेद-9 के सिद्धान्तों के स्तर पर विधार 
ही रहा था। भूमि सुधार के बारे में प्रमुख व्यावहारिक प्रयाध दक्षिण वियतनाम 
पर ही कन्द्रित रहे और यहू कार्य एंगो दिन्ह दियेम की हत्या से वहुत पहले शुरू 
हो गया था । 

पर यह प्रयास वियतनाम की जनता की आत्मा पर अधिकार की राष्ट्रीय 
मुक्ति मोर्चे से चल रही होड के दावपेंच के रूप में शुरू हुआ था। ई क्त राज्य 
अमरीका की सरकार ने यहाँ तक घोषणा की कि इसका उर्ेश्य दक्षिण वियतनाम 
में सामाजिक क्रास्ति' लाना है। पर यह सामरिक नीति अधिकाशतया पैंगोत 
सरकार के प्रतिरोध के कारण प्रभावहीन बनी रही। सैगोन की सरकारो में चाहे 
किसी भी रूप में परिवर्तन हुआ, जमींदारों के हित सर्वोपरि रहे और इन्ही हितों 
ने सरकार की कार्रवाइयों को प्रभावित किया ।१ 

अधिकाशतया यह तथ्य मौजूद रहा कि व्यवहार में अमरीका की सहायता 
नीति अनुच्छद-9 में वर्णित नैतिक दृष्टिकोण से पूरी तरह दूर रही। प्रायः 
नियमित रूप से संयुवत्त राज्य अमरीका से स्वयं को कम-विकस्ित देशों से प्रति- 
क्रियावादी और भ्रप्ट शासनों को सत्तारूढ़ रखने के प्रयास में लगा हुआ पाया । 

यह समझाते समय कि संयुक्त राज्य अमरीका मे सहायता के लिए लोकप्रिय सर्मघन 

में क्यी कमी होती गयी, यहाँ तक कि उद्यरतावादी लोगों के मध्य भी समर्थंत 
घटता गया, इस बात को उचित महत्व दिया जाना चाहिए । 

यदि आवश्यकता के अनुसार सहायता की राशि में पर्याप्त बृद्धि करनी है 
तो नयी विचारधारा में एक बड़ा तत्त्व निस्सनदेह यह होगा कि सहाभता वह 
उपयोग कम-विकसित देशों के जन-सामज्य के हितों देः अनुरूप सुधार लागु करने 
के लिए किया जाये और उन उद्देश्यों से छुटकारा पाया जाये जो तेविक दृष्टिकोय 
से गलत दिखायी पढ़ते हैं । 

कम-विकसित देशों में ऐसे अमेक देश हैं जो विशेष रूप से गरीब हैं अमंवा 
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जिन्हें विभिन्‍न कारणों से विकास करने के प्रयास में अधिक कठिनाइयों का सामता 
करना पड रहा है। जब नयी विचारधारा के अनुसार सहायता में आमूल परिवर्तन 
किया जायेगा, जहाँ नैतिक प्रेरणा निणयिक बन जायेगी, तो यह अनिवार्य रूप से 
होगा कि सबसे अधिक कम-विकस्तित देश को विशेष तरजीह दी जाये । मु 
यह बात एक प्रस्थापित सिद्धान्त के विपरीत जाती है, विशेषकर संयुक्त 
राज्य अमरीका में इस लोकप्रिय नारे की आड़ में, कि केम-विकसित देशों 
को सहायता 'आत्म-सहायता के लिए सहायता' के रूप में दी जानी चाहिए। यह 
निस्सन्देह ठोस सिद्धान्त है पर इसके आधार पर अक्सर यह निष्कर्ष मिकाला गया 
है कि कम-विकसित देशों में सहायता देने के लिए उन देशों को प्राथमिकता दी 
जाये, जिनके तेजी से विकास की अधिकतम सम्भावना हो। यह अत्यधिक सन्देह- 
पूर्ण बात है। 
यदि इसका अर्थ यह होता है कि सबसे पहले सहायता उन देशों को दी जाय 
जिमकी सरकारें आन्तरिक सुधार करने के लिए कृतसंकल्प हो, तो इसका कोई 
विरोध नही कर सकता, वयोकि यह विकास की बहुत आवश्यक शर्ते है। यह वात 
उस प्रकार की सरकारों और सरकारी नीतियों के प्रति राजनीतिक गैर-तटस्थता 
के सिद्धान्त से भी मेल खाती है जिनके बारे मे ऊपर लिखा गया है। पर यदि इसका 
अर्थ मद होता है कि निर्धततम देश, जो अधिकतम कठिनाइयों का सामता कर 
रहे हों उन्हें बहायता न दी जाय, तो इस नीति सम्बन्धी नियम की स्वीकार नहीं 
किया जा सकता, क्‍योंकि विकस्तित देशों की संसारव्यापी जिम्मेदारियों के निर्वाह 
के लिए यह नियम ग्राह्मय नही हो सकता | है 
कम-विकसित देशों के सामूहिक दबाव के अन्तर्गत इस बात को अपूर्द 
प्रस्ताव के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सर्घ 
के व्यापार और विकास सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन मे यह साँग की गयी कि 
संयुक्त राष्ट्र के संगठन “अपने सहायता कार्यक्रम निर्धारित करते समय और लाए 
किय जाने योग्य कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय तथा इन कार्यक्रमों के लिए 
घन देते समय सबसे कम-विकसित देशों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यात 
दें ।” इसी भावना के अनुरूप विश्व बेक के नये अध्यक्ष, राबर्दट एस० मैक्तामारा 
ने सन्‌ 968 मे संचालक मंडल के समक्ष अपने पहले भाषण मे बेक की ओर से 
घोषणा की : हि 
“हम विश्व बेक समूह के कार्यो के एक उलटे पहलू की सीधा करने की ओर 
विशेष रूप से ध्यान देंगे: यह तथ्य हमारे सामने मौजूद है कि हमारे अनेक 
निर्धनतम सदस्थों को अपनी अधिक आवश्यकताओ के बावजूद बेक समूह पे 
तकनीकी और वित्तीय सहायता न्यूनतम मिली है। लगभग दस ऐसे देशो 
किसी भी प्रकार के ऋण नहीं मिले हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि वे बेक के 
विचारार्थ योजनाओं का विवरण तैयार करने में असमर्थ रहे। ऐसे मामलों में हम 
आधिक कार्यो को बेहतर ढंग से करमे और बेक समूहों से वित्तीय सहायता के 
लिए योजनाएँ निर्धारित और तैयार करने के लिए विशेष सहायता देंगे।** 
न तो संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के प्रस्ताव में और न ही 
किसी अन्य सम्बन्ध मे, फिलहाल एकदेशीय आधार पर कही बडी मात्ता में दी जाते 
वाली सहायता का कोई उल्लेख नही हुआ । 
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संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के सचिवालय मे इत सर्वाधिक 
कम-विकसित्त देशो की सूची तैयार करने के प्रयास किये है ।/ इस सचिवालय ने 
यह ब्योरा तैयार करने का भी प्रयास॑ किया है कि किस प्रकार इन देशों को 
सहायता दी जा सकती है ।४ सचिवालय मे तीति सम्बन्धी उपायों की जो सूची 
तेयार की है ओर जिसकी प्रतिध्वनि संयुक्त राष्ट्र के ध्यापार और विकास 
सम्मेतन के प्रस्ताव में भी हुई है --जिसमे जिन्‍्स करारों, क्षेत्रीय आधार पर 
सहयोग आदि को विशेष तरजीह देने की बात भी शामिल है--वहू किसी को भी 
हे बात से आश्वस्त नहीं करती कि इन प्रस्तावों से कोई भो ठोस कार्य हो 
मा। 
.. अमुख बात सीध-सादे ढंग से सहायता की ही होनो चाहिए, जी आंशिक रूप 
से उस सामाजिक नीति के सिद्धान्त के आधार पर दी जाय जो विकसित देशों के 
राष्ट्रीय हितकारी राज्य मे नीतित है । इसके वाद यह विश्वास किया जा सकता 
है कि किसी भी क्षेत्र अथवा समूह के लोगो का जीवन स्तर एक राष्ट्रीय स्यूनतम 
स्तर से नीचा नही रहेगा और हर व्यक्ति को अपनी स्थिति में सुधार करने का 
उपयुक्त अवसर मिलेगा । मानक स्तरों पर सामाजिक सैवाएँ उपलब्ध करायी 
2 चाहिएँ और इन सेवाओं के लिए सार्व ज निक कोष से अंशदान दिया जाता 
चाहिए । 
इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को भी विर्धनतम देशों में लोगों के रहन- 
सहन के स्तर को ऊँचा करने के लिए अंशदान करना चाहिए। यदि ऐसी सहायता 
पौष्टिक आहार के स्तर को तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं को 
बेहतर बनाने के लिए दी जाये, तो अपेक्षाकृत लम्बी अवधि में यह विकास के 
लिए सर्वाधिक प्रभावशाली सहायता सिद्ध होगी! ! 
सब कम-विकसित देशो की तरह इन सर्वाधिक कम-विक्तित देशों में अत्यन्त 
भिन्‍्तता है। तंजानिया, इधियोपिया की तरह ही गरीब और कम-विकसित है। 
तेंजानिया की सरकार आन्तरिक सुधार लागू करने के लिए कृतसंकल्प है, जबकि 
इधिय्रोपिया राजनीतिक दृष्टि से गतिहीन ओर सामन्ती देश है। किसी भी 
नेतिक दृष्टि से प्रेरित सहायता नीति के अन्तर्गत तजानिया सरकार को इथियोपिया 
सरकार से अधिक सहायत! प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा । 
यदि विकसित देश यह करार कर लेते हैं कि सहायता देने वाले देश से ही 
माल मेंगाने को शर्ते नहीं लगायी जायेगी, और यह कार्य हर दृध्ठि से तर्कमम्मत 
होगा, तो इससे एकदेशीव आधार पर सहायता देने का राष्ट्रीय निहित स्वार्थ 
भी कम हो जायेगा और यह अधिकाधिक सम्भव हो सकेगा कि सहायता को 
बहुदेशीय और अन्तर-संरकार संगठनों के माध्यम से ही वितरित किया जाय | 
एक ऐसे सुधार के पक्ष में जो कारक है, उनमे यह भी शामिल है कि 
सहायता के क्षेत्र में अन्तर-सरकार संगठन मपेक्षाकृत सफल रहे है । बच्चुतः इसका 
सबसे बड़ा उदाहरण अस्तर्राष्ट्रीय पुनिर्माण मर विकास बेक है। 
आरम्भ से ही, विश्व बेंक ने अपने असाधारण व्यवितत्व वाले भध्यक्षो के 
अधीन निर्णय लेने की असाधारण स्वतन््रता दिखायी है। संयुक्त राज्य अमरीका 
के सम्बन्ध में भी यह स्वतन्तता दिखायी गयी है और यह आशा की जा सकती 
है कि बेके इसे दिशा में और आगे बढ़े ग। यह आवश्यक है कि बैक बहुत 
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अधिक गरीब कम-विकसित देशों ओर वामपन्‍्थी सरकारों वाले देशों के सम्बन्ध 
में अपनी गतिविधियों में वृद्धि करे। यामपन्‍्यी सरकारें अधिकांशतया ऐसी 
हीती हैं जो अपने 00202 पं की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में गम्भीर 
और आमूल परिवर्तंनवादी से काम करती हैं । 
, पर समग्र दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास 
कार्यक्रम और उसके कार्यदल तथा विभिन्‍न देशों में नियत क्त प्रतिनिधि अपने 
कार्य में सफल रहे हैं और उनकी सफलता में निरन्तर वृद्धि हुई है, चाहे अभी 
भी सुधारों की अपेक्षा क्यो न हो। इस आशय की अफवाहें हैं कि आगामी जेक्सत 
रिपोर्ट में---और इसके प्रकाशन से पहले ही समाचारपत्रों से प्रकाशित सनसनीखेज 
विवरणों में--बहुदेशीय आधार पर सहायता के प्रति अत्यधिक आलोचनात्मक 
दृष्टिकोण अपनाया गया है और खामियों का उल्लेख किया गया है । यह वात 
एकदेशीय आधार पर सहायता देने वाली राष्ट्रीय संस्याओं के अधिकारियों के 
मन में बहुदेशीय आधार पर सहायता देने के प्रति विरोध के भाद के अनुरूप 
सिद्ध होगी। इसी प्रकार राष्ट्रीय विधान सभाओं और सरकारी अधिकारियों 
में भी बहुत से ऐसे लोग होगे जो बहुदेशीय आधार पर सहायता देने का विरोध 
करने के कारण इसका स्वागत करेंगे । 
इसका प्रभाव यह हो सकता है कि इस रिपोर्ट से विकसित देशों में उन 
लोगों को नये तक॑ प्राप्त हो जायेंगे जो इस प्रकार की वहुदेशीय सहायता की राशि 
को बढने नहीं देना चाहते अथवा इसमें कमी तक करना चाहते हैं। यह 
परिभाम निकलने की अधिक सम्भावना है, क्यौकि विधान सभाओं में और जन 
सामान्य के मध्य भी ऐसे बहुत से ल्लोग हैं जो कम-विकसित देशों को दी जाने 
साली हर प्रकार की सहायता को सम्देह की दृष्टि से देखते हैं और जिन्हें इस 
रिपोर्ट से अच्छा मसाला मिल जायेगा। अब क्योकि अधिकांश विकसित देशों 
में, विशेष कर संयुक्त राज्य अमरीका मे, एकदेशीय आध/)र पर भी सहायता की 
राशि में पर्याप्त वृद्धि करने की सम्भावना बहुत कम है, तो इसका यह परिणाम 
ही सकता है कि कम से कम फिलहाल वास्तविक अर्थों मे सहायता की कुल राशि 
में कमी जारी रहेगी। हि 
पर समस्त कमजीरियों के बावजूद यह तथ्य हमारे सामने मौजूद है कि 
तकनीकी सहायता और पूँजीगत सहायता के व्यापक क्षीत्र में समग्र दृष्टि से 
वहुदेशीय आधार पर सहायता कार्यक्रम अधिक सफ़्त रहा है और राष्ट्रीय 
एकदेशोय कार्यक्रमों की तुलना में इसकी सफलता कही अधिक रही है । दत 
वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी के रूप मे काम करने से से जो अनुभव 
प्राप्त हुआ और उसके बाद तीसरी दुनिया के विभिन्‍न हिस्सों मै मैंने जो प्रक्षण 
किये, उनके आधार पर मैं उक्त निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। वर्तमान सन्दर्भ मे मैं 
अपने इस निष्कर्ष को इसी रूप में छोड देता हूँ, यद्यपि मुझ आशा है कि आगे 
चलकर कभी मैं इस समस्या पर और विचार करूंगा। , 
बस्तुत. बहुदेशीय आधार पर सहायता देने का सर्वाधिक सामान्य कारण 
यह है कि इससे सहायता के बारे मे संकौर्ण राष्ट्रीय हिंतो के आधार पर निर्णय 
लेने का महत्त्व सीमित हो जाबेगा। और इस बड़े कारण के अलावा, इससे 
सहायता सम्बन्धी समस्त वातावरण में सुधार होगा । जैसाकि एशर ने कहां है: 
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पर राजनीतिक उद्देश्यों का प्रभाव मोजूद ही। इतना ही नहीं, समस्या किसी 
निश्चित धन राशि की बरवादी तक ही सीमित नहीं रह जाती, इसकी जड़ कही 
गहराई तक जाती हैं। किसी ऐसी सरकार को सहायता देने का हानिकारक 
प्रभाव होता है, जो मपने देश की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने की 
इच्छा नही रखती । पिछले दशक में द्विदेशीय आधार पर जो ऋण दिये गये हैं, 
उनमें से कुछ के अत्यधिक स्पष्ट परिणाम निकले हैं और इन कणों के परिणाम- 
स्वरूप ऋण प्राप्त करने वाले देश वांछित सुधारों को स्थगित करने मे सफल रहे। 
इसका कारण यह रहा कि अच्छे इरादों से, लेकिन गलत मृत्याकन के आधार 
पर, सहायता के प्रस्ताव प्राप्त होते रहे, सम्बन्धित सरकारें कराधान की प्रणाली 
अथवा मुद्रा सम्बन्धी आवश्यक सुधारों जैसे अनिवार्य लेकिन शासकों के लिए 
अग्राह्म कार्यों को स्थगित करती रही |” 
एकदेशीय आधार पर सहायता देने के स्थान पर बहुदेशीय आधार पर 
सहायता देना धीरे-धीरे शुरू करने के विधार का विरोध विकसित संसार की वे 
सरकारें करती हैं, जो विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय हित साधन के लिए सहायता 
का इस्तेमाल करना चाहती हैं। कुछ सीमा तक, यद्यपि यह बहुत कम है, ऐसे 
कम-विक सित देशों की सरकारें भी इसका विरोध करती हैं, जो यह अनुभव करती 
हैं कि वे किसी खास देश, मुख्यतया संश्ुक्त राज्य अमरीका, से अपने सम्बन्धों का 
अनुचित लाभ उठा सकती हे । 
पर अधिकाश कम-विकसित देश राजनीतिक तत्त्व को अधिक व्यापक और 
अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ मे देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। बे यह चाहते हैं कि उन्हे 
अपनी इच्छानुसार काम करते की अधिक छूट हो और उन्हें सहायता सम्बन्धी 
सिद्धान्तो और निर्देशों के निर्धारण में हिस्सा मिले । 
यह बात पर्याप्त विरीधाभासपूर्ण है कि संयुक्त राज्य अमरीका, जिसने 
अपनी सहायता नीति में राष्ट्रीय हितों का अत्यधिक खुलकर ध्यान रखा है, ऐसे 
बड़ देशों में से एक देश है जो अब बहुदेशीय आधार पर सहायता देने का समर्थ 
कर रहे है । : इसका स्पष्टीकरण इस बात में निहिते है कि 'संयुकत राज्य 
अमरीका के म हितों मे” सहायता देने के उनके अनुभव विदेश नीति की 
मसफलता और अत्यन्त कटु अनुभवों में समाप्त हुए हैं । 
सेमेटर जे० विलियम फुलब्राइट इस सद्धान्तिक आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे 
है । वे यह चाहते है कि सहायता को “एक राष्ट्रीय दान और शीत युद्ध की होड 
के एक पूँजी निवेश से बदल कर, अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व वना दिया जाय और 
“उस क्षयकारी अत्याचार को समाप्त कर दिया जाय, जो द्विदेशीय आधार पर 
सहायता देने वाला और सहायता श्राप्त करने वाला देश एक-दुसरे के प्रति 
करता हुआ दिखायी पड़ रहा है।”** अमरीका के संसद सदस्यो में फुलब्राइट के 
विचार को निरन्तर अधिकाधिक सर्मथन प्राप्त होता जा रहा है और अमरीकी 
जनता के प्रबुद्ध वर्ग से भी यह समर्थन मिल रहा है। े0 
भूतपूर्व वित मन्ध्री हेनरी एच० फाउलर ने विश्व बेक के संचालक मण्डल की 
968 की वापिक बैठक में यह विचार प्रकट किया : 
“अब इस बात में सन्देह नही रह गया है कि बहुदेशीय आधार पर सहायता 
देने का प्रभावशाली दृष्टिकोण विकास के लिए बड-बड़े कीप जुटाने में सर्वाधिक 
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किक रा पर है | है +९६ इस घ्न गए का भायोचित 
म् परिशसपम 7#७« "आज शतज--... 
िध मर वे रस न्यिि यायफीे है 
गन | परि प्रत्रिज मे 
विशमशस ० देगों 


अमावद्यनी उसे के उपझा सकते है ४० 
5 इस्नक हे स्वीश्न बाय उपयोग एक इईसरे सन्दर्भ 
यह... 


पर इन के प्रति निशि 
«५. कर दिया है। इस सम्बन्ध मे एक का रण हु 
बस प्म कस संदुक्त सन्रह मे अनर-यरकार संगठनों 
/ स्वीडन आज मो अपनी सह्ययठा की लग्रभग आधी राधि शंयुवत 
परिकार ३३ २ मंस्थाओं ३ दता है । 

फ्े ग्रे मऊ साय ही। स्वीडन सरकार ने एक ह भी 

५ आधार ९+ मदायवा का आप काठ 
डर देने 


नीकरमाहे हद संस्या की) 
अगर _ ० विए स्वत गतितीलया 
दा वेज मे 


अब की ४ ५ 2 
हि व कर सेती ह / 
बढ़ी। यह का उन तसेके से #बा 
गिक््न्यनि भ्न् कः नियम 
तक 


ः 4 4/५; #4/ #/ 

किक 3 कैप संउक्त प्रमाव कहा जा! पता 8 | ., 

पडिम +9 देने के कारण यह संस्था >म-विकतित 820 
अति एक प्रज्ार का राष्ट्रीय 
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प्रतिरोध की अपेक्षा की जा सकती है, वे जापान, जमनी, फ्रांस और इंग्लैण्ड जैसे 
मध्यम आकार के देश हैं। अब ये देश बड़ी सफलतापूर्वक अपने राष्ट्रीय हितों में 
सहायता का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आजकल इन हितों में सैनिक और 
सामरिक हित अधिक नहीं हैं। ये ऐसे हित नही हैं, जिनके परिणामस्वरूप संयुक्त 
राज्य अमरीका में असफलता और निराशा की भावना उत्पन्न हुई थी । 
इस बात के अलावा कि इस सम्बन्ध में सफलता आसानी से प्राप्त की था 
सकती है अथवा नही, एकदेशीय आधार पर सहायता में कमी करने और बहु: 
देशीय आधार पर सहायता को और अधिक व्यापक बनाने के तर्कतम्मत कारण 
इतने प्रभावशाली हैं कि हमें इस सम्बन्ध में प्रयास करना चाहिए। और हमें 
इस सम्बन्ध में उस वात के घोखें में नहीं आ जाना चाहिए, जिसे मैं झूठा 
अन्तर्राष्ट्रीयवावाद कहता हूँ। यह तथ्य कि कुछ देश एकदेशीय आधार पर 
सहायता देने पर ही जमे रहना चाहेगे, अन्य देशों के मार्ग में बाधक नही होना 
चाहिए और संयुक्त राज्य अमरीका के मार्ग में तो किसी भी रूप भे नहीं। इन 
देशों को अपनी सहायता की और अधिक राशि अन्तर-सरकार संग्ठतों को 
सोंपनी चाहिए । 
आगामी कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश सहायता की राशि 
में ओर अधिक कमी की पूर्वकल्पना की जा सकती है | मैं पहले ही यह कह चुका 
हूँ कि मैं निराशावादी नहीं हूँ । मैं यह कल्पना करता हूँ कि इस प्रवृत्ति में परिवर्तन 
आयेगा ओर इस दिशा में हमे अवश्य प्रयास करना चाहिए । 
अमरीकी सहायता में कमी ने वह दिशा ग्रहण की है, जिसका मैं उल्लेख कर 
चुका है, पर इस बात की सम्भावना है कि यह कमी सब विकसित देशों के सहा- 
यता कार्यक्रमों मे वृद्धि करने की एक पूर्व शर्त वने ओर भविष्य में सहायता की 
राशि पर्याप्त बड़ी हो जाये ओर यह सहायता उन आदर्शो के अनुरूप दी जाते 
लगे, जिन्हें मैं अमरीका के आदर्श भी समझता हूँ । 
हमे वर्तमान स्थिति को उसके ऐतिहासिक परिप्रेद्य मे देखना चाहिए। दूसरे 
महायुद्ध की समाप्ति के तुरन्त बाद, संयुक्त राज्य अमरीका एक ऐसे आवश्यकता 
से अधिक अमीर देश के रूप में सामने आया, जिसे युद्ध से क्षति नही पहुंची थी, 
बल्कि युद्ध के परिणामस्वरूप जिसकी स्थिति में बहुत अधिक सुधार हो गया 
था। अतः: संयुवत राज्य अमरीका और यूरोप दोनों स्थानों पर लोगों और राज- 
नीतिज्ञों के लिए यह स्वाभाविक था कि वे इसे सामान्य और उचित वात के रूप 
में स्वीफार करे कि अमरीका संसार के उस भाग के लिए आथिक सहायता देने 
का प्रायः पुरा वित्तीय भार अपने ऊपर ले, जिसे इसकी आवश्यकता भी । 
यह स्थिति बदल ययी हैं। अन्य विकसित देश भी अब अमीर हो गये हैं| 
राष्ट्रीय पुनवितरण प्रणाली की तरह एक अन्तर्राष्ट्रीय पुनवितरण प्रणाली भी 
भार वहन की दृष्टि से न्‍्यायोचित होनी चाहिए । 
यदि एक सामान्य अमरीकी ने घटनाक्रम को गहराई से नही समझा है, तो 
यह वात भी स्वाभाविक है | सम्भवतः वह विश्वास करता है कि आज भी उसका 
देश अधिकाश सहायता देता है और संयुक्त राज्य अमरीका में सार्वजनिक बहस, 
विशेषज्ञों तक के स्तर पर, इस मान्यता के आधार पर बड़े विचित्नढंग से चल 
रही है कि अमरीकी सहायता एकमात्र महत्त्वपूर्ण बात है। यह स्वयं अपने दायरे 


पक ही मित रहने थम और अतिवादी जदहरण और है 
देश के समक्ष ते / मौजूद रहता है।... हब है हर 
भर सहायता क्षेत्र में अगरीकियों का अपने देश के अत्यधिक ऊे महत्व के 
मौत बिचार है यदि हम सही तस्वीर पेश करने शा 
टीतियां करे पो यह ही जायेगा।कि रस अमरीका अपने ह्स्सि 
है नही दे रहा है. ओर यदि सहायता की राक्ि मे 
होती है तो स्थिति दिखायी पड़ेगी 
छठ दशक के वर्षो मे मेरे मेन में यह इच हुई थी कि. 


मैं इस बात आवश्यक इसके 
अन्तरत्ट्रिय 'हायता की राशि में वाछित स्तर .. पर्याप्त वृद्धि करने के लिए भी 
नैतिक जरूरत थी |४ अब था गर्य और समुक्त राज्य अमरीका ने 
गतिक कर रण के स्थान *र हर प्रकार के पप्ट्रीय हिक्तें ३ लिए सहायता का 
हल अपने हाथ काले कर लिये # , कर 
शत वजूद, करम-थि पकसित देशों की दी जाने पहायता के भार 
किसी भी उचित  परच्ट्रीय वितरण में अमरीका का हिल निश्चय है) बद्ध 
हीना पहिए ।० इसका यह कारण है | अमरीका इतना बड़ा है। राज्य 
अगर अ अधिक 


देशो 
अमरीका जितने ही हैं। इसका बुनियादी कारण "है है) सकता है कि 
होने स्वयं को उक्त ख््यम # भ्रस्त नहीं होने दिया अयका हुए तो 
रेस ऋण को पल पहले ही चुका मा दिया गया । इसके यह 
भी है $ & टनी राष्ट्रीय आय प अपेक्षाकृत इतना पड़ा हिस्सा युद्धे और युद्ध 
मे तैयारियों तथा के अत्यन्त , पसाध्य अभियान और अन्य ईद 
परह, मे के कायों र खर्च नही करते । 
रे इन सब काटध्यात हुए भी धार पर सहायता 
देने को किसी भी ५28: में अमरीका हिस्सा निश्चय बड़ा होगा 
और विश्े वशेपकर उस स्थिति में जब विकसित देशो से दी जाने काली कुल महायता 
की राध्ि को पर्याप्त का दिया जाय । ._ 
उंद्े के कद भावजा का कटा होना कि कम: विकसित देपो 
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को सहायता देना भुख्यतया अमरीका का दायित्व है, संसार मे अमरीका के सर्व- 

शर्वितिमान होने की सामान्य भ्रान्ति का एक हिस्सा था। यह भ्रान्ति बहुत समय 

तक बनी रही और यह हो सकता है कि अभी भी पूरी तरह समाप्त न ह ही । 
एशर ने राष्ट्रपति जॉन एफ० कैनेडी का उद्धरण देते हुए बताया । - 

“हम इस देश के निवासी '**विश्व स्वातन्त्य की दीवार के पहरेदार हैं और यह 

दायित्व हमारे ऊपर स्थेच्छा से नही, बल्कि हमारी नियति के कारण आया है।* 

थे भागे लिखते हैं : 

"सन्‌ 947 के ट्रूमन सिद्धान्त में निहित हस्तक्षेप की नीति को वियतनाम 
में अपनी अन्तिम निर्णायक अभिव्यक्ति मिल रही है। साथ ही, अमरीका बड़ी 
गम्भीरता से यह प्रश्त उठाने लगा है कि कम-विक संत देशों में उसके फँसने की 
क्या ताकिकता है ॥// 

वियतनाम मे हस्तक्षेप और अन्य अनेक साम्राज्यवादी दुत्साहसपूर्ण अभियानों 
की भयकर असफलता के बाद, विशेपकर लैटिन अमरीका में जहाँ संयुक्त राज्य 
अमरीका अकेला ही यह कार्यवाही कर रहा था, अनिवायंतः अमरीकी और विश्व 
इतिहास में एक युग का अन्त होगा। ऐसे लोग सामने आयेंगे जो अपने स्वदेश रूपी 
अमरीकी दुग में वापस लौटना अधिक पसन्द करंगे । 

पर ऐसे लोग भी होगे जी मह देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमरीका की इन 
विनाशकारी असफलताओं का कारण यह दर्पपूर्ण दावा था कि उसे स्वयं अपनी 
शर्ती पर--अपनी शक्ति के वल पर--पूरे संसार की लम्बरदारी करने का हक 
है । यूनानी लोग इसे ही हृवरिस कहते थे और उनका यह विश्वास था कि यदि 
इस पर अंकुश नही लगता तो इसका परिणाम सदा अपना विनाश होता है । 

दूसरे महायुद्ध के दौरान मैंने 'एन अमेरिकन डिलेमा' शीर्षक पुस्तक लिखी । 
यह पुस्तक अमरीका को न्याय, स्वतन्त्रता और समानता की आन्तरिक समस्याओं 
के बारे मे है। इस पुस्तक के अन्तिम अध्याय में मुझ संयुक्त राज्य अमरीका की 
भूमिका पर यह विचार करना पड़ा कि "संसार रूपी रंगमंच के प्रमुख अभिनेताओं 
के अनन्त क्रम में जब अमरीका की भूमिका निभाने की बारी आयेंगी” तो वह 
किस रूप मे आचरण करेगा। उस समय मैंने जो लिखा था, मैं उसकी पुनरावृत्ति 
करना चाहता हूँ : “अमरीका अब विश्व का एक हिस्सा वन गया है। अब वह अन्य * 
देशों के समर्थन और सद्भावना पर अत्यधिक निर्भर हो मया है । उसके नेतृत्व की 
स्थिति मे पहुँच जाने के कारण इसकी चरम सीमा आ गयी है। ऊपर उठने वाले 
से अधिक सन्देह से अन्य किसी को नही देखा जाता ।/4+ 

उस समय भी अमरीका में सामान्य रूप से व्याप्त इस विचार का मैंने खण्डन' 
क्रिया था कि वित्तीय और सैनिक शक्ति संतार-भर के भद्र लोगो की सदु्भावता 

के माध्यम से प्राप्त नैत्तिक शक्ति का स्थान ले सकती है। अनुयायरियीं के अभाव 
में नेता, नेता नही रह जाता बल्कि अतिरेकपूर्ण कार्य करने वाला एक दम्भी 
भर रह जाता है। और यदि इस स्थिति मे वह अमरीका जैसा शक्तिशाली देश 
होता है,तो वह खतरनाक वन जाता है, स्वयं अपने लिए और पूरे सत्तार के 
लिए भी । 
ह आज संसार को संयुक्त राज्य अमरीका से जिस नेतृत्व की अपेक्षा है, वह 
स्पष्ट विचार, तर्कसम्मत विश्लेषण और शान्तिपुर्ण जीवन तथा विकास के प्रति 


भाग चार 


विकास की राजनोति 


अध्याय : 372 
एक बोझिल भ्रान्ति 


जब छठे दशक में कम-विकसित देशों को मिलने वाली सहायता की राशि मे 
वृद्धि होने लगी---आरम्भ में अधिकाशतया संयुक्त राज्य अमरीका की सहायता 
मे यह वृद्धि हुई--.तो मुख्यतया इसका कारण मिरन्तर जम्र होता जा रहा भीत- 
युद्ध था (देखिए, अध्याय-॥, अनुभाग-2) । जिन सरकारों के ऊपर यह भरोसा 
किया जा सकृता था किये साम्यवाद के विरुद्ध दृढ्तायूर्वक डटी रहेंगी, उन्हें 
केवन सेविक सहायता और 'समर्थन सहायता' ही नही, बल्कि विकास के लिए 
भो सहायता दी गयी । 

इस सहायता से यदि उक्त प्रकार को सरकार को अपने देश में बल मिलता 
या तो ईनिक दाव-पेंच की दृष्टि से समझ में आने वाली बात दिखायी पड़ती' थी । 
उस समय अर्थशास्त्रियों ने यह कहकर कि विकास सहायता सामास्य जन-समसुदाय 

कम्युनिस्ट विचारों के प्रभाव से बचाने में सहायक बनेगी, अपेक्षाकृत अधिक 

मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया । यह बात केवल उन्ही देशों के बारे में सच 
नहीं थी, जो घीतयुद्ध मे सहयोगी बने हुए थे, बल्कि भारत जैसे देशों के बारे 
2० जिनकी सरकारों ते शीतयुद्ध में कोई पक्ष नहीं लिया था, बल्कि तटस्थ 

थी। 

साम्यवाद की निराश लोगों के लिए आकर्षक बताया गया। यह कहा 
भया कि केवल वे लोग ही साम्यवाद के प्रतिआ कपित होगे जो अत्यधिक गरीब 
हैं और जिन्हे अपनी स्थिति में सुधार की कोई आशा दिखायी नहीं पड़ती । 
जिन लोगो को स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है और जो अपने भविष्य के प्रति अधिक 
आश्वस्त हैँ उतके ऊपर साम्यवाद का कोई असर नही होगा ॥* 

इस मान्यता को 'बढती हुई महत्वाकांक्षाओं की क्रान्धि' के हे सिद्धान्त से 

समयित किया गया। अनुभवजन्य अनुसस्धान का प्रयास किये बिना ही यह 
3.४8, सया कि कम-विकम्तित देशों के लोगों के मन में उक्त प्रतिक्रिया 
|] 


एक ओर इस सिद्धान्त का आशावादी रुझान था। यह विश्वास प्रकट किया 
गया था कि जब निर्धन लोग बढ़ती हुई महत्त्वाकाक्षाओं से प्रेरित होते है तो 
आाशाएँ उन्हें अपने विश्व सम्बन्धी दृष्टिकोण में परिवर्तत करने, अपने 
जीवन भर काम को आधुनिक बनाने के लिए प्रेरित करेंगी और इस प्रकार 
विकास होगा । यदि विकमित देशों से उन्हे सहायता प्राप्त होगी तो इसका प्रभाव 
अधिक प्रभावशाली होगा । झ 
इस सिद्धान्त से एक धमकी भी ध्वनित होती थी। बढ़ती हुई महत्वाकाक्षाओं 
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को पुरा करना होगा। यदि आशाएँ पूरी नहीं होती तो सम्बन्धित जन-समुदाय 
विद्रोह कर उठेंगे और कम्थुनिस्ट प्रचार के शिकार बन जायेंगे । के 

सयुकत राज्य अमरीका में यह विचार-क्रम सहायता के क्षेत्न में 'साम्यवाद 
को वाढ़ रोकने की नीति का सहायक बत ग्रया। उक्त नीति पँचवें दशक के 
अन्तिम और छठे दशक के आरम्भिक वर्षोंमें विकर्तित हुई थी तथा अमरीकी 
विदेश मन्त्री जॉन फोस्टर डलेस ने इसे संद्धान्तिक संरचना ओर धर्मशास्त्रों 
जैसी सर्वोपरिता प्रदान की थी । इस प्रकार प्रेरित विकास सहायता निरन्तर 
के होते जा रहे शीतग्रुद्ध में पश्चिम के देशों के कवच का अंग बन गयी 

। 

इस सम्बन्ध में किचित विद्वूपपूर्ण बात यह जोड़नी होगी कि यह विचार--- 
कि निर्धनताग्रस्त जन-समुदाय अपने भविष्य के प्रति निराश हो जाने पर विद्रोह 
कर सकते हैं--माक्स के वर्ग संधर्प और सर्वहारा क्रान्ति सम्बन्धी सिद्धान्त से 
उत्पन्न होता है। एक प्रकार से 2 महत्त्वाकांक्षाओं की क्रान्ति का 
आधुनिक विचार माकक्‍स के सिद्धान्त का आवर्धित रूप है क्योंकि यह्‌ जन-समुदाय 
अ ३ को अत्यन्त निर्धनता को प्रक्रिया से गुजरे बिना ही सम्भव वना 

ता है। 

जहाँ तक भाक्‍षतसं के बुनियादी सिद्धान्त का सवाल है, स्वयं मावर्स ने इस पर 
अनेक शर्तें लगायी हैं और विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया है, जबकि 
पश्चिम के लेखको ने माक्स के इस मूल सिद्धान्त को और उनके अन्य अनेक 
प्रतिपादनों को अनजाने में ही उनके अत्यन्त अपरिप्कृत रूप मे भ्रहण कर लिया 
है ! यदि पश्चिम के लेखक इन सिद्धान्तो में निहित विचारधारा के इतिहास से 
3४ होते ती मे सिद्धान्त उनके सतर्क अध्ययन का उपयुक्त विपय वत 
सकते थे । 
कम-विकसित देशों की सहायता देने की इस प्रेरणा के बारे में कुछ वर्षो से 
कम-से-कम विद्वत्ता का स्वाँग रचने वाले लेखन 'में कम जीर दिया गया है। 
विचारों में इस परिवतंन के पीछे अनेक घटनाएँ छिपी है । 

एक बात तो यह है कि शीतयुद्ध में कमी हुई है--अथवा यह कहां जा 
सकता है कि पश्चिम के बुद्धिवादी यह समझने लगे कि शीतयुद्ध मे कमी हुई 
है। कम-विकसित देशों को सहायता देकर साम्यवाद का प्रसार रोकने का 
उद्देश्य! अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण लगने लगा । 

यहाँ यह कहना होगा कि यह सिद्धान्त हमारे लिए संयुक्त राज्य अमरीका 
में बनाया गया था। अन्य विकसित देश, और विशेषकर पश्चिम यूरोप के वे 
देश जिन्हें पिछड़े हुए प्रदेशों पर उपनिवेशी शासन का अधिक अनुभव था, 
आरम्भ से ही इस उद्देश्य से सहायता देने की आवश्यक्रता कै भ्रत्ति सन्देह का 
भाव रखते थे । हु 

इतिहास इस बात का प्रमाण है कि वास्तविक अर्थों में अत्यधिक निर्धव 
लोगों ने शायद ही कभी विद्रोह किया । जब भारत के कुछ जिलो में फसल नहीं “ 
हुई ती वे गरीब लोग, जिनके पास भोजन नही था, बस भूणे ही पडे रहे। कुछ * 
बरी वीमारियाँ लग गयी और कुछ मर गये। कुछ इस आशा से अपना घर-बार 
छोड़कर निकल चले कि शायद अन्यत् भोजन मिल जायेसा ।'पर उन्हेंने विद्रोह 
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गरीब जन-समुदाम के जीवन और काम की परिस्थितियों में सुधार करे 
के उद्देश्य से हुई कही अधिक ठोस क्रान्तियों की पूर्व-यल्पता कर पाना इतता 
हो कठिन है घाहे इन फ्रान्तियों को कुछ सीमा तक, कप्त-से कम क्रान्ति हो जाने 
के बाद, समर्थन प्राप्त हुआ हो । यही बात किसी प्रकार के राष्ट्रवादी साम्यवाद 
के उदय और प्रसार पर भी लागू होती है। यदि ऐसी भ्रमास्तियाँ बड़े पैमाने पर 
होती हैं, और इस बात की सम्मावना की पूरी तरह उपेदा नहीं की णा सरठी, 
तो ये बहुसंस्य कारकों में से किसी एक कारक पर निर्भर करेंगी। इन कारकों में 
जन-समुदाय की निरन्तर बढ़ती गरीबी मुश्किल से ही शामित है । कुछ विशिष्द 
परिस्थितियों में ही यह एक व्यापक और निहित परिस्यिति हो सकती ।' 
मैं 5-2 महत्त्वपूर्ण प्रश पर इस अध्याय के तीसरे अनुघाग में फिर विधार 
स्ँंगा । 
एक अथंशास्द्वी के नाते मुझे यह स्मरण कर अत्यन्त लज्जा का अनुमव 
होता है कि उस्त युग में मेरे व्यवसाय के कितने अधिक लोगो ने यह वात जोर 
देकर कही कि कम-विकसित देशों को साम्यवाद से बचाने के लिए सहायता दी 
जानी चाहिए । बच्च इन लोगों ने कोई गम्भीर अनुसन्धान किये बिता ही क्षपवा 
सम्बन्धित सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं पर समालोचनात्मक दृष्टि से 
विचार किये बिना ही इस बात को कहू डाला।ये सामाजिक-राजनीतिक 
प्रक्रियाएँ ऐसी थी जिनके बारे में परम्परागत अर्थशास्त्रियों ने अपनी आँखों पर 
पट्टियाँ बाँध ली थी । 
उक्त कार्य सर्वोत्तम उद्दं श्य से किये गये थे : संयुक्त राज्य अमरीका ओर 
पश्चिम के अन्य विकसित देशों मे विकास सहायता को राजनीतिजों और जनता 
के लिए अधिक ग्राह्म बनाने के वास्ते यह किया गया था पर यह मिश्चित है कि 
अपने अज्ञान के प्रति समालोचनात्मक चेतना और सत्य का अम्वेषण करने के 
उद्दे श्य से ठोस तथ्यों के आधार पर प्रेरित अनुसन्धान ही एक अच्छे उद्देश्य की 
पूरा कर सक्रता है। प्रत्येक ईमानदार अध्ययनकर्ता का यही विश्वास है, जो उसे 
विरात्तत में मित्ता है । 
हाल के वर्षों में विकास-सहायता के बारे में शीतयुद्ध के योद्धा का तर्क अधिक 
अस्पप्ट और अधिक सामान्य प्रतिपादन में परिवर्तित हो गया है अर्थात्‌ यह कहां 
जाने लगा है कि विकास-सहायता के परिणामस्वरूप जो आर्थिक प्रगति हुई हैं 
उसने कम-विकसित देशो को अधिक लोकतस्‍्ती, आन्तरिक दृष्टि से अधिक स्थिर, 
ओर अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अधिक शात्तिपूर्ण बना दिया है। मैंने 
अध्याय-[| में यह कहा है कि अपने इस सामान्य रूप में यह प्रतिषादत, अनुभव 
और अनुसन्धान की दृष्टि से एकदम निशघार है और इस कारण से इतना 
उत्त रदायसित्वहीन है। मैंने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उससे मेरा अभिप्राय 
अधेशास्तियों को कम-विकृप्ित देशों की सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं के 
व्यापक प्रश्मों पर विचार करने के विरुद्ध चेतववनी देना नहीं है । इसके विपरीत 
उन्हें यह कार्य करना चाहिए, यदि वे अपने अध्ययनों को यथार्थ और नीति 
निर्धारण की दृष्टि से तरकुंसम्मत बनाना चाहते है । 
पर इस स्थिति में उन्हें उन तथ्यों के आलोचनात्मक विश्लेषण और अनुभव 
जन्य अध्ययन की आवश्यकता के उन्ही अंकुशों के अन्तर्गत काम करना चाहिए 


एक बोझिल भ्रान्ति 335 


जिन्हें वे, यदि व्यवहार में नहीं तो कम-से-कम सिंद्धान्तरूप मे, विकसित देशो 
में स्वयं अपने गाया न्धान के अनुभवों के अनुरूप संकीर्ण रूप से प्रतिबन्धित 
आधिक' सपस्याओों पर काम करते समय स्वीकार करने को तैयार रहते है, 
वोंकि विकसित देशों मे इस समस्याओं को पुथक्‌ कर पाता अधिक सम्भव 


है। 


अध्याय : 43 
एक निर्णायक घटना 


आज कम-विकसित संसार में जो सर्वाधिक मिणयिक घटनाएँ घटी हैं, उनमे 
से एक धटना उन परिस्थितियों से सम्बन्धित है, जो राष्ट्रीय समुदायों में 
सामाजिक और आधिक स्तरीकरण और विभिन्‍न वर्गों के मध्य अवसरों के 
वितरण का निर्धारण करती हैं। पिछले अध्यायों में जो विश्लेषण श्रस्तुत किया 
गया है उसके आधार पर राजनीतिक गतिशीलता सम्बन्धी निष्कर्ष निकालने 
का प्रयास करने से पहले, में, तैयारी के रूप में इस समय सक्रिय आधिक 
सामाजिक परिवर्तेन की दो शक्तियों पर इस अध्याय में अपना भ्यान केन्द्रित 
करूँगा । ये शक्तियाँ हैं: आबादी में वृद्धि (देखिए, अध्याय-5) और खेती के 
क्षत्र में टेनालॉजी सम्बन्धी प्रगति (देखिए, अध्याय-4) । 
जहाँ तक आबादी का सम्बन्ध है, सन्‍्तति-निरोध के कार्यक्रम के प्रसार का 
एक श्रमुख प्रभाव यह होगा कि विभिन्‍न आयु वर्गो में आबादी के वितरण में 
परिवतेत के माध्यम से रहन-सहन का स्तर ऊँचा होगा, पर यह तभी हो सकता 
है जब सन्तति-निरोध का प्रभावशाली कार्यक्रम लागू किया जाय। प्रत्येक कम- 
विकसित देश में इन अच्छे प्रभावों का वड़ा महत्त्व होगा गौर ये प्रभाव मनुष्यों 
ओर भूमि के अनुपात पर निर्भर नही करेंगे । 
करम-विकसित देशों की सब सरकारों ने निर्धन जन-समुदाय में सत्तति- 
निरोध का प्रसार करने के लिए दूरगामी तीति निर्धारित करने का अब तर्क 
निर्णय नही लिया है । बहुत कम सरकारों ने ऐसे किसी निर्णय को लागू करने 
की इच्छा अथवा दृढता से कारंवाई करने की क्षमता प्रदर्शित की है । 
सामान्य जन-समुदाय में सन्‍्तति-निरोध का प्रसार करने की नीति को लागू 
करने का प्रयास एक अत्यन्त कठिन कार्य है, विशेषकर निर्धनतम देशों में और 
सामान्यतया आबादी के निर्ततम वर्गों में। सनन्‍्तति-निरोध के नये उपाय 
उपलब्ध हो जाने के बावजूद गाँवों में एक-एक परिवार तक इनका सन्देश 
पहुँचाने के मार्ग में प्रायः अलध्य कठिनाइयाँ और निषेध आते हैं 
आबादी मे युवा वर्ग का वड़ा हित्सा होने के कारण, जो अब तक अपने- 
आपमे ऊँची जन्म-दर का कारण रहा है, जनन-क्षमता मे कमी के द्वारा आबादी 
में वृद्धि में पर्याप्त कमी करने मे लम्बा समय लगेगा। यह विशेषरूप से उल्लेज- 
नीय है कि भावी माता-पिताओं के समुदायों की तरह ही भावी श्रम-शक्ति का 
जन्म हो चुका है अथवा जल्दी ही इसका जन्म होगा जबकि सन्तति-निरोध का 
धीरे-धीरे प्रसार होता रहेगा। इस प्रकार श्रम-शक्ति मे इस शताब्दी के अन्त 
सक दो ओर तीन प्रतिशत के बीच वृद्धि होतो रहेगी । 


अध्याय : ॥3 
एक निर्णायक घटना 


आज कम-विकसित संसार में जो सर्वाधिक निर्णायक घटनाएँ घटी हैं, उममे 
से एक घटना उन परिस्थितियों से सम्बन्धित है, जो राष्ट्रीय समुदायों में 
सामाजिक और आशिक स्तरीकरण और विभिन्‍न वर्गों के मध्य अवसरों के 
वितरण का निर्धारण करती है। पिछले अध्यायों में जो विश्लेषण प्रस्तुत किया 
गया है उसके आधार पर राजनीतिक गतिशीलता सम्बन्धी निष्कर्ष निकालने 
का प्रयास करने से पहले, मैं, तैयारी के रूप में इस समय सक्रिय आयिक 
सामाजिक परिवर्तेन की दो शक्तियों पर इस अध्याय में अपना ध्यान केद्धित 
करूँगा । ये शक्तियाँ हैं: आबादी मे वृद्धि (देखिए, अध्याय-5) और खेती के 
क्षत्र में टेक्नालॉजी सम्बन्धी प्रगति (देखिए, अध्याय-4) । 
जहाँ तक आबादी का सम्बन्ध है, सन्तति-निरोध के कार्यक्रम के प्रसार का 
एक प्रमुख प्रभाव यह होगा कि विभिन्‍न आयु वर्गों में आबादी के वितरण में 
परिवत्तन के माध्यम से रहन-सहन का स्तर ऊंचा होगा, पर यह तभी हो सकता 
है जब सनन्‍्तति-निरोध का प्रभावशाली कार्यक्रम लागू किया जाय। प्रत्येक कम- 
विकसित देश में इन अच्छे प्रभावों का बड़ा महत्त्व होगा और ये प्रभाव मनुष्यों 
और भूमि के अनुपात पर निर्भर नही करेंगे । 
कम-विकसित देशों की सब सरकारों ने निर्धन जन-समुदाय में सत्तति- 
निरोध का प्रसार करने के लिए टूरगामी नीति निर्धारित करने का अब तक 
निर्णय नही लिया है । बहुत कम सरकारों ने ऐसे किसी निर्णय को लागू करने 
की इच्छा अथवा दृढ़ता से कार्रवाई करने की क्षमता प्रदर्शित की है । 
सामान्य जन-समुदाय में सन्‍्तति-निरोध का प्रसार करने की नीति को लागू 
करने का प्रयास एक अत्यन्त कठिन कार्य है, विशेषकर निर्धनतम देशों में और 
सामान्यतया आबादी के निर्धततम वर्गी मे। सम्तति-निरोध के नये उपाय 
उपलब्ध हो जाने के बावजूद गाँवों में एक-एक परिवार तक इनका सन्देश 
पहुंचाने के मार्ग में प्रायः अलघ्य कठिताइयाँ ओर निषेध भते हैं । 
आबादी में युवा बरगें का वड़ा हिस्सा होने के कारण, जो अब तक अपने- 
आपमें ऊँची जन्म-दर का कारण रहा है, जनन-क्षमता में कमी के द्वारा आबादी 
में वृद्धि में पर्याप्त कमी करने में लम्बा समय लगेगा। यह विशेषरूप से उल्लेख- 
नीय है कि भावी माता-पिताओं के समुदायों की तरह ही भावी श्रम-शक्ति का 
जन्म हो चुका हैं अथवा जल्दी हो इसका जन्म होगा जबकि सन्तति“विरोध का 
धीरे-धीरे प्रसार होता रहेगा। इस प्रकार श्रम-शक्ति मे इस शताब्दी के अन्त 
तक दो और तीन प्रतिशत के बीच वृद्धि होती रहेगी । 
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उद्योग श्रम-शक्ति की शुद्ध माँग मे अधिक संझुया मे निकट भपिष्य मे 
वृद्धि करने की स्थिति में नही है। 'प्रत्यावतं न प्रभावो' के कारण भौद्योगीएरण 
के परिणामस्वरूप विनिर्माण उद्योग, जिसमें दस्तकारी ओर परम्परागत उद्योग 
भी वा हैं, मे लगे कुल श्रमिकों की संख्या में पर्याप्त समय तक कगी भी हो 
| 

अन्य शहरी व्यवसायों में, और विशेषकर खुदरा व्यापार और सेयाओं गे, 
पहले से ही ऐसे श्रमिकों की भरमार है जिनका पूरा उपयोग गद्दी हो पाता । 
जहाँ कही शहरों की गन्दी वस्तियों मे कृषि क्षेत्र से आने याले शरणाधियों गी 
संख्या में तेज़ी से वुद्धि हो रही है--और प्रायः प्रत्येक कम-विकसित देए गे गह 
हो रहा है--वहीँ कृषि मे लगी श्षम-शक्ति में कमी नहीं होगी बल्कि सागान्यतमा 
वृद्धि ही होगी | कुछ देशों में तो यह वृद्धि बहुत तेजी से हीगी।. 

कृषि क्षत्र मे तेजी से थ्रम-शक्ति में वृद्धि की यह मूलभूत प्रवृत्ति ह्टीती है 
कि कृपि भूमि का और अधिक बेंटबारा होता जाता है तथा पे गिरन्तर छोटे 
होते जाते हैं। इसका सामान्य प्रभाव मह होगा कि लोगों का आवर्थिय और 
सामाजिक स्तर गिरता जायेगा--भू-स्वामी बठायी आदि पर सोती करने या। 
काश्तकार और काश्तकार भूमिहीन खेत मजदूर बनते जायेंगे। घस प्रकार 
आवादी में वृद्धि अपने-आपमे एक ऐसी शक्ति बन जाती है णो हृपि क्षेत्र मे 
सामाजिक और असमानता को बढ़ाने का काम करती है। 


. . एक सामान्य प्रतिपादन के रूप में यह सच है कि फम-विकसित देशों में 
खेती थ्रम के अधिक उपयोग की होती है, श्रम के राधन उपयोग की नहीं टैगा्कि 
अवसर मान लिया जाता है। श्रम-शवित में शामिल अनेक लोग काम द्वी नहीं करने 
और जो काम भी करते हैं वे पूरे दिन में थोड़े समय द्वी काम करते हैं और प्र 
बंप में ऐसी अवधियाँ भी आती हैं जब उनके पास कोई काम नहीं दोता। उतकी 
श्रम सघनता बहुत नीचे स्वर की द्ोती है। इस प्रकार यह कद्ा जा सकता ट्ै 
कि इस समय श्रम-शवित का बैद्द कम उपयोग द्वो रहा है| किसी भी तरेसस्मव 
कवि 4300 का लक्ष्य श्रम और श्रम की कार्यकरशलता में वृद्धि द्वाता चाहिए 
क्योंकि इसी प्रकार श्रम की उत्पादकता और कृषि उपज में वृद्धि वी जा संदती 
चर 

यह कार्य सम्भव होता चाहिए, बड़े बार दस सश्य से प्रकट दी जादी है टि 
औसत उपज केबल बहुत कम ही रहींटै यह्कि वििल्‍ल खेदी की दाल में मा 
बहुत अखलर रहता है | परिश्विलिंगत कारकों की स्थिर रखते पट मी बढ़ अन्दर 
बना रहता है । थे कारक है; खोज का आकार, मिंद्री, उलवादु हल दाह 
चया सामार सखव से हाने ग्र विधि । ९ घर 

श्रम और कार्वक्शवयां मैं हुधि की संग के बिता झा हम 
सवार सही किया झ रकया । देय अकार क्षि की युवरी हुई दिकिये |े उत्द 
4... ऐवीडुवि ऑवि की आंत हज की सहभावदा बदती छाडिद विट्टा 

हकित के 0 व ादीश का महाध्य करता ही । 


अध्याय : |3 
एक निर्णायक घटना 


आज कम-विकसित संसार में जो सर्वाधिक निर्णायक घटनाएँ घटी हैं, उममे 
से एक घटना उन परिस्थितियों से सम्बन्धित है, जो राष्ट्रीय समुदायों में 
सामाजिक और आधिक स्तरीकरण और विभिन्‍न वर्मों के मध्य अवसरों के 
वितरण का निर्धारण करती है। पिछले अध्यायों मे जो विश्लेषण भ्रस्तुत किया 
गया है उसके आधार पर राजनीतिक गतिशीलता सम्बन्धी निष्कर्ष निकालने 
का प्रयात्त करने हक पहले, मैं, तैयारी के रूप मे इस समय सक्रिय आधिक 
सामाजिक न॑ की दो शक्तियों पर इस अध्याय में अपना ध्यान केर्द्रित 
करूँगा । ये शक्तियाँ हैं: आबादी में वृद्धि (देखिए, अध्याय-5) और खेती के 
क्षत्र में टेक्नालॉजी सम्बन्धी प्रगति (देखिए, अध्याय-4) । 
जहाँ तक आबादी का सम्बन्ध है, सन्‍्तति-निरोध के कार्मक्रम के प्रसार का 
एक प्रमुख प्रभाव यह होगा कि विभिन्‍न भायु वर्गों में आबादी के वितरण में 
परिवर्तन के माध्यम से रहन-सहन॑ का स्तर ऊँचा होगा, पर यह तभी हो सकता 
है जब सनन्‍्तति-निरोध का प्रभावशाली कार्यक्रम लागू किया जाय। प्रत्येक कम- 
विकसित देश मे इन अच्छे प्रभावों का बड़ा महत्त्व होगा और ये प्रभाव मनुष्यों 
और भूमि के अनुपात पर निर्भर नही करेंगे । 
कम-विकसित देशों की सब सरकारों ने निर्धन जन-समुदाय में सत्तति- 
निरोध का प्रसार करने के लिए दरगामी नीति निर्धारित करने का अब तक 
निर्णय नही लिया है । बहुत कम सरकारों ने ऐसे किसी निर्णय को लागू करने 
की इच्छा अथवा दृढता से कारंवाई करने की क्षमता प्रदर्शित की है 
सामान्य जन-समुदाय में सनन्‍्तति-निरोध का प्रसार करने की नीति को लागू 
करने का प्रयास एक अत्यन्त कठिन कायें है, विशेषकर निर्धतनतम देशों में भौर 
सामान्यतया आबादी के निर्धनतम वर्मों में। सन्‍्तति-निरोध के नये उपाय 
उपलब्ध हो जाने के बावजूद गाँवों में एक-एक परिवार तक इनका सन्देश 
पहुँचाने के मार्ग में प्राय: अलंध्य कठिनाइयाँ ओर निषेध आते हैं । 
आबादी मे युवा वर्ग का बड़ा हिस्सा होते के कारण, जो अब तक अपने- 
आपने ऊँची जन्म-दर का कारण रहा है, जनन-क्षमता में कमी के द्वारा आबादी 
में वृद्धि में पर्याप्त कमी करने मे लम्बा समय लगेगा। यह विशेषरूप से उल्लेख- 
नीय है कि भावी माता-पिताओं के समुदायों की तरह ही भावी श्रम-शक्ति का 
जन्म हो घुका है. अथवा जल्दी ही इसका जन्म होगा जबकि सन्तति-निरोध का 
धीरे-धीरे प्रसार होता रहेगा। इस प्रकार श्रम-शक्तित में इस शताब्दी के अन्त 
तक दो और तीन प्रतिशत के बीच वृद्धि होती रहेगी ) 
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उद्योग श्रम-णशक्ति की शुद्ध माँग मे अधिक सख्या मे निकट भविष्य में 
वृद्धि करने की स्थिति में नहीं है । 'प्रत्यावतंन भ्रभावों' के कारण ओऔद्योगीकरण 
के परिणामस्वरूप विनिर्माण उद्योग, जिसमें दस्तकारी ओर परम्परागत उद्योग 
20/ हैं, में लमे कुल श्रमिकों की संख्या में पर्याप्त समय तक कमी भी हो 
स्‌ । 

अन्य शहरी व्यवसायों मे, और विशेषकर खुदरा व्यापार और सेवाओ में, 
पहले से ही ऐसे श्रमिकों की भरमार है जिनका पूरा उपयोग नहीं हो पाता । 
जहाँ कही शहरो की गन्दी बस्तियों में ऋृषि क्षेत्र से आने वाले शरणाथियों की 
संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है--ओर प्रायः प्रत्यके कम-विकसित देश में यह 
ही रहा है--वहाँ कृपि में लगी श्रम-शक्ति मे कमी नही होगी बल्कि सामाम्यतया 
बुद्धि ही होगी । कुछ देशों में तो यह वृद्धि बहुत तेजी से होगी । 

कृषि क्षत्र में तेजी से श्रम-शवित में वृद्धि की यह मूलभूत प्रवृत्ति होती है 
कि कृपि भूमि का और अधिक बेटवारा होता जाता है तथा खेत मिरन्तर छोटे 
होते जाते हैँ । इसका सामान्य प्रभाव यह होगा कि लोगो का आधथिक और 
सामाजिक स्तर गिरता जायेगा--भू-स्वाभी बटायी आदि पर खेती करने वाले 
काश्तकार और काश्तकार भूमिहीन खेत मजदूर बनते जायेंगे। इस भ्रकार 
आवादी में वृद्धि अपने-आपमे एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो हृपि क्षेत्र मे 
सामाजिक और असमानता को बढ़ाने का काम करती है। 


एक सामान्य प्रतिपादन के रूप में यह सच है कि कम-विकसित देशो में 
खेती श्रम के अधिक उपयोग की होती है, श्रम के सघन उपयोग की नही जैँसाकि 
अवसर मान लिया जाता है। श्रम-शकिति मे शामिल अनेक लोग काम ही नही करते 
और जो काम भी करते है वे पूरे दिन में थोड़े समय ही काम करते है और पूरे 
चपं में ऐसी अवधियाँ भी आती हैं जब उनके पास कोई काम नही होता । उनकी 
श्रम सघनता बहुत नीचे स्तर की होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है 
कि इस समय श्रम-शक्ति का बेहद कम उपयोग हो रहा है। किसी भी तकंसम्मत 
कृषि नीति का लक्ष्य श्रम और श्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि होना चाहिए 
हक इसी प्रकार श्रम की उत्पादकता और कृषि उपज में वृद्धि की जा सकती 

॥ 


यह कार्य सम्भव होना चाहिए, यह बात इस तथ्य से प्रकट हो जाती है कि 
औसत उपज केवल बहुत कम ही नही है बल्कि विभिन्‍न खेतों की उपज में भी 
बहुत अन्तर रहता है । परिस्थितिगत कारकों को स्थिर रखने पर भी यह अन्तर 
बना रहता है । ये कारक हैं: खेत का आकार, मिट्टी, जलवायु और उपलब्ध 
तथा सामात्य रूप से ज्ञात कृषिविधि । 
श्रम और कार्यकुशलता मे वृद्धि की माँग के बिना सदा कृपिविधि में 
सुधार नही किया जा सकता । इस प्रकार कृषि की सुधरी हुई विधियों के उपयोग 
- से एक ऐसी कृषि नीति को लागू करने को सम्भावना बढनी चाहिए जिसका 
लक्ष्य श्रम-णक्ति के कम उपयोग को समाप्त करना हो । 
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खेती की अधिक उन्नत विधियों फा अधिक व्यापक उपयोग करने के लिए 
बहुत-सी कठिनाइयों पर काबू पाना होगा | यह बात कृषि की पहले से ही ज्ञात 
उन्नत विधियों और नयी उन्नत विधियों पर लागू होती है । ये सव कठिनाइयाँ 
भू-स्वामित्व और काश्तकारी व्यवस्था के मूल में निहित है। यद्यपि ये विभिन्‍न 
कम-विकसित देशों में अलग-अलग है पर इनके परिणामस्वरूप सामान्यतया 
श्रम का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और ये विशेषकर उन्नत विधियों के व्यापक 
उपयोग में बाधक बनती है। मर 
भूमि-सुघार की आवश्यकता आधिक ओर सामाजिक न्याय की स्थापना की 
अभिलापा से ही प्रेरित नही है, बल्कि भूमि और श्रम की ऊँची उत्पादकता की 
तात्कालिक आवश्यकता से मूलतः प्रेरित है। कृषि की उन्‍नत विधियाँ अपना- 
कर उपज बढ़ाने के प्रयासों को तभी पुरी सफलता मिल सकती है जब इनके साथ 
ही भूमि-सुघार भी लागू किया जाय | 
कूम-विकसित देशो की परिस्थितियों के अनुसार भूमि-सुघार का अलग- 
अलग स्वरूप होना चाहिए। उत्पादकता की दृष्टि से प्रत्येक भूमि-सुधार को 
मनुष्य और भूमि के बीच ऐसा सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए! जो किसान को 
अधिक काम करने, अधिक मेहनत से और अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करने, 
अपनी उपज और भूमि में सुधार करने के लिए उपलब्ध धन को कृषि कार्य पर 
लगाने ओर सर्वप्रथम इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सवये अपने श्रम को लगाने 
के लिए प्रेरित करे। 
अधिकाश कम-विकसित देशों में, यद्यपि सबमें नही, भूमि-सुधघार नाटक भर 
रहा है जिसमे शक्ति का असमान वितरण प्रतिबिम्बित हुआ है। हाल के वर्षो में 
कम-विकसित ओर विकसित दोनों प्रकार के देशो मे भूमि-सुधार पर विचार 
तक प्रायः बन्द हो गया है। 
सामान्यतया जिस प्रेरणा का स्वाँय किया जाता है, संस्थागत सुधार, स्थानीय 
स्वायत्त शासी संगठनों के माध्यम से विभिन्‍न प्रकार की सहायता ओर सहयोग 
के अन्य अतेक कार्यक्रम भूमि-सुधार के अभाव में समानता के श्रश्न की उपेक्षा 
को ही प्रकट करते है। इन अन्य सुधारों से गाँवो के बेहतर स्थिति वाले लोगो को 
ही वास्तविक लाभ मिला है और इस प्रकार इनसे कृषि क्षेत्र में असमानता में 
कभी होने के स्थान पर वृद्धि हुई है। 


अध्याय-4 और 5 में जो मुख्य निष्कर्ष निकाले गये है उनमे से कुछ की मैंने 
ऊपर संक्षेप में पुनरावृत्ति की है । कृषि क्षेत्र मे असमानता और नीची उत्पादकता 
की समस्याएँ हाल के वर्षों में अनाज की अधिक उपज देने वाली किस्मों और 
हरित क्रान्ति' की कल्पना के परिणामस्वरूप अ्रवल रूप से सामने आयी है 
(देखिए, अध्याय-4, अनुभाग-3 ) । है 

अनेक देशों मे, उदाहरण के लिए, दो नि्धेनतम तथा प्राय सबसे 27038: 
आबादी वाले कम-विकसित देशों--पाकिस्तान और भारत--में कुछ जिलों मे कुछ 
समृद्ध और प्रगतिशील किसानों की उपज में सुघरे हुए बीजों के उपलब्ध होने के 
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कारण 20044 ५४ द्वि हुई है, कभी-कभी तो उपज में कई गुना वृद्धि हुई है। यह 
आशा करने का कारण है कि इन देशो के अन्य जिलों मे भी यह हो सकता 
है और कम-विकसित संसार के अन्य भागों में भी । 
इस घटना के परिणामस्वरूप वह स्थिति उत्पन्न हुई है जिसे मैंने कृषि की 
वकसित विधियों सम्बन्धी थोथी आशाबादिता कहा है। इसका एक महत्त्वपूर्ण 
प्रभाव यह हुआ है कि भूमि-सुधार सम्बन्धी प्रायः समस्त भावी विचारो और 
कारवाइयों को अन्तिम रूप से दफनाया जा रहा है। 

यह आशा प्रकट की गयी है कि अनाज की कमी वाले देश, जिनमें उक्त दो 
देश में शामिल है, जल्दी ही 'अताज में आत्मनिर्भर' हो जायेंगे अर्थात्‌ उन्हे अनाज 
का आयात नहीं करना होगा। इस प्रकार तीसरी दुनिया मे भूख का जो संकट 
खडा दिखायी पड रहा है वह समाप्त हो जाना चाहिए, अथवा कम-से-कम कुछ 
समय के लिए टल जाना चाहिए। 

जिस रूप में यह आशावादिता प्रकट की जाती है उसमें अपोपषण और 
कुपोषण की उस स्थिति में कोई सुधार होने की बात नहीं कही गयी है जिससे 
कम-विक सित देशों का निर्धन जन-समुदाय ग्रस्त है और जिसका मैंने अध्याय-4, 
अनुभाग-] में उल्लेख किया है । स्थिति मे उक्त सुधार में मान लिया जायेगा 
कि निचले स्तरों के लोग इतना अधिक अरज॑न करने लगेंगे कि वे अधिक पौष्टिक 
ओर स्वास्थ्यप्रद भोजन की प्रभावशाली माँग उत्पन्न करेंगे जिसके परिणाम- 
स्वरूप और अधिक माँडयुक्त फसल की आवश्यकता बढेगी । इत आवश्यकताओं 
को ध्यान मे रखते हुए अनाज में आत्म-निर्भरता के लिए कही अधिक ऊंचे स्तर 
के उत्पादन की आवश्यकता होगी । 

नये विकसित बीजो का उपयोग कर उन्नत विधि से खेती करने की क्षमता 
वाले समृद्ध और प्रगतिशील किसान उपज से प्राप्त होने वाली कीमत का भी 
पूरा ध्यान रखते हैं। अब जबकि अनाज की आवश्यकता से अधिक उपलब्धि के 
बारे भे आाशंका प्रकद करते हुए यह कहा जा रहा है कि इससे अनाज के दाभ में 
कमी होगी और उन्नत विधियो से खेती कम लाभदायक अथवा अलाभदायक बन 
जायगी तो इससे एक बार फिर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि जो लोग पौष्टिक 
आहार की कमी से प्रस्त हैं उनके द्वारा अनाज की प्रभावशाली माँग बड़े पैमाने 
पर हीने को आशा नही है । 


'हरित क्रान्ति! की कल्पना से जो आथिक और सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न 
हुई हैं मैंने अभी तक उनकी सतह को ही छुआ है । इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण बात 
यह है कि नयी सम्भावनाएँ केवल उत किसानों को ही उपलब्ध हैं जिनकी जमीन 
की सिंचाई की व्यवस्था है और जिनके पास उर्वरक खरीदने और सघन खेती के 
लिए आवश्यक अन्य सामात और औजार खरीदने के लिए पूंजीगत साधन उपलब्ध 
है। वे इस कारण से यह कार्य करने की बेहतर स्थिति मे होंगे क्योकि उन्हें कभी 
भी आयकर नहीं देना होगा चाहे उन्हे कितना भी अधिक लाभ क्‍यों न॒प्राप्त हो। 

. नयी सम्ध्ावनाएँ भुश्किल से अपना गुजारा चलाने वाले किसानों के बड़े हिस्से की 
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पहुंच के बाहर हैं, चाह्दे ये किसान वटायी पर खेती करते हों अथवा अपने अत्यन्त 
छोटे-छोटे पा मे पल 

मैंने अध्याय-4, अनुभाग-2 में इस वात पर जोर दिया है कि खेती की उन्नत 
विधियाँ अपनाने से श्रम की माँग में सामान्यतया बुद्धि होगी। वस्तुत: यह बात 
मशीनीकरण के बारे में भी सच है यदि मशीनों का उपयोग केवल श्रम बचाने के 
लिए न किया जाये | आयात नियन्त्रण कौर उद्योगों के उत्पादन और पंजीनिवेश 
की दिशा का नियन्त्रण करके कम-विकसित देश की सरकार इस नये किस्म की 
पूंजीवादी खेती में श्रम की बचत करने वाली मशीनों का उपयोग रोक सकती है। 

पर असली सवाल यह उठता है कि क्या ये सरकार यह कार्य करेंगी। ये 
समृद्ध किसान देश के सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग में अपना स्थान बना लेते हैं। सब 
स्तरों पर सरकार ओर प्रशासन इस वर्ग की माँगो और दवाव के श्रति बरस 
होते हैं, और बहुत आसानी से इनसे सांठ-गाँठ करने लगते हैं। इस बात की 
अधिक सम्भावना दिखायी पड़ती है कि धीरे-धीरे श्रम की वचत करने वाली 
मशीनों मे पर्याप्त पूंजीनिवेश होने लगे और इसके परिणामस्वरूप श्रम की माँग 
घटने लगे । 
. ज॑साकि अध्याय-4, अनुभाग-2 में कहा गया है, लेटिन अमरीका के कुछ देशों 
में श्रम की बचत करने वाली मशीनों के उपयोग की प्रवृत्ति स्पप्ट रूप से दिखायी 
पड़ती है। यह अत्यन्त चिन्ताजनक तथ्य है कि भारत जैसे देश में भी इस वात का 
कोई संकेत दिखायी नहीं पड़ता कि श्रम सघन और इसके साथ ही उच्च 
उत्पादकतावाली खेती के लिए कोई नीति निर्धारित की जा रही है अथवा कोई 
अनुसन्धान किया जा रहा है । 

श्रम की बचत करने वाली मशीनों के उपयोग का प्रभाव उन बातों पर भो 
पड़ेगा, जी कभ-विकसित देशों में सामाजिक और आधिक असमानता में वृद्धि 
करतो है और खेती में लगे निर्धन लोगो के स्तर को और नीचे गिराती है॥ 
प्रमुख बात खेती से बंधी श्रम-शक्तति में तेजी से वृद्धि की है--यह श्रम-शक्तित खेती 
हक का तरह फंसी है कि भागकर शहरों की गन्दी बल्तियों में भी, नहीं 
पहुँच पाती । 


मैंने खेती पर अपने प्रेक्षण केन्द्रित रखे हैं क्योंकि खेती ही सब कम-विकसित 
देशों की अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग है। अधिकाश कम-विकपसित 
देशों में फिलहाल जो प्रवृत्तियाँ दिखायी पड रही हैं उनसे ऐसा कोई लक्षण 
दिखायी नही पड़ता कि कृषि क्षेत्र मे व्याप्त सामाजिक और आधिक असमानता 
निरन्तर, और वस्तुतः अंधिकाधिक तेजी से बढती नही जायेगी ! भूमि-सुधार के 
प्रयास प्राय: सर्वत्र कमजोर होते जा रहे है, जिसका याशिक कारण 'हरित कान्ति' 
की कल्पना का प्रभाव है ! हरित ऋान्ति को ही खेती की समस्या का हल बताया 
जा रहा है। 

प्रभावशाली भूमि-सुधार के अभाव में इस आशा का है आधार नहीं है 
कि अन्य सब संस्थागत सुधार--जैसे सामुदामिक विकास, कृषि विस्तार और 
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सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण--बेहतर स्थिति वाले लोगो के हित साधन 
के लिए निरन्तर विकृषत नही होते रहेगे। कृपि की उन्नत विधियों के उपलब्ध होने 
के कारण सरकारें उन लोगों को सहायता देता अधिक पसन्द करेंगी जो इन विधियों 
का उपयोग करने की सर्वोत्तिम क्षमता रखते है ओर इसका अर्थ है साधन सम्पन्न 
ग। 

यदि ये उन्नत खेती करने वाले समृद्ध किसान जैसाकि मुझे आशंका है, श्रम की 
बचत करने वाली मशीनो का उपयोग शुरू कर देते है और इस प्रकार श्रम की 
माँग में कमी कर देते है, जबकि श्रम-शक्ति का पहले ही पूरा उपयोग नही हो 
पाता ओर श्रमिकों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है, तो अन्ततः हरित 
3] का यह प्रभाव होगा कि कल्पवातीत पैमाने पर श्रम के कम उपयोग मे वृद्धि 

। 

इस प्रकार आठवें दशक में--जिसे दूसरे विकास दशक के रूप में मनाने की 
बात कही गयी है---उस 'ेरोजगारी' और “अद्ध॑-रोजगारी' में अत्यन्त हानिप्रद 
सीमाओं तक वृद्धि होगी, जिसे लोकप्रिय शब्दावली में किन्तु अपर्याप्त रूप से उक्त 
संज्ञा दी गयी है। इस घटना का दूसरा पहलू ग्रामीण जन-समुदाय मे गरीबी मे 
वृद्धि होगी । 

इन परिस्थितियों में शहरों की गन्दी बस्तियों में निषक्रणण जारी रहेगा और 
सम्भवतः इसमें वद्धि भी होगी। जैसाकि मैंने कहा, आधुनिक उद्योगों के विकास 
से रोजगार मे अधिक बृद्धि शुद्ध अर्थों मे नही होगी । कम-विकसित देशो में अन्य 
शहरी व्यवसायो में श्रम की पहले से ही भरमार है और इसका भी पूरा उपयोग 
* नही हो पाता । 

शहरों की भयंकर कष्ठपूर्ण गन्दी बस्तियों में पहुंचने वाले छवि क्षेत्र के 
शरणार्थी शहरी समुदाय में घुलमिल नही पाते वास्तव में, इन्हें माँवों के निचले 
वर्ग का एक गलत स्थान पर स्थित हिस्सा ही कहा जायेगा, जो अत्यन्त कडाई से 
विभिन्‍न स्तरों मे वेँटे समाज मे श्रम-शक्ति में वृद्धि के परिणामस्वरूप ऋषि क्षेत्र 
में फालतू हो गया है। यह एक ऐसा समाज भी है, जहाँ श्रम-शक्ति का उचित 
उपयोग करने की दृष्टि से टेक्नालॉजी की उन्नति को प्रतिबन्धित और अधिका- 
घिक गलत दिशा मे निर्देशित किया गया है। 

शहरो में रहने वाला यह निम्न वर्ग कम-विकसित देशो के अधिकांश शहरों 
में आसानी से अधिसंख्य वर्ग बद जायेगा। शहरों तक में यह बहुत बड़ी समस्या 
हो जायेगी कि श्रम निरन्तर अधिक फालतू और बर्बाद होता जायेगा । इसका 
परिणाम होगा व्यापक गरीबी । 


कम-विकसित देशो में असमानता बनाये रखने और इसमे वृद्धि तक करने के 
अन्य लक्षण इधर दिखायी पड़े हैं। इस प्रकार अधिकाश कम-विंकसित देशो में, 
विशेषकर निर्धनतम देशों में, शिक्षा का उपयोग सामाजिक और आधिक परिवर्तन 
लाने के एक माध्यम के रूप में प्रभावशाली ढंग से नहीं किया जाता है (देखिए 
अध्याय-6) । 
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अनेक देशो में अब शिक्षा का उपयोग आथिक और सामाजिक असमानता 
घटाने अथवा जन-समुदाय को विकास भ्क्षिया में हाथ बेठाने के लिए तैयार 
करने के लिए भी नही किया जाता | इसके विपरीत, अक्सर इसका उपयोग शिक्षा 
पर उच्च वर्ग के एकाधिकार मोर उनके मेहनत-मजूरी न करने के विरासत मे 
भाप्त दावे को कायम रखने के लिए किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा विकास 
विरोधी बन जाती है | सामान्य जन-समुदाय को उपयोगी साक्षरता प्राप्त करने मे 
सहायता देने के प्रयात्त अनेक तरीकों से व्यर्थ कर दिये जाते हैं! 
प्रायः सब कम-विकसित 32540 में राजनीतिक सत्ता उच्च वर्ग के लोगों के कुछ 
समूहो के हाथों मे है, जिन्होंने गरीब जन-समुदाय के हितों की रक्षा करने के 
उद्देश्य से प्रस्तावित प्रभावशाली सुधारों को सामान्यतया लागू नहीं होने दिया 
है। पश्चिम के और अपने देश के अर्थशास्त्रियों की सहायता से उन्होने अपने पक्ष 
को इस सिद्धान्त से समर्थित कर लिया है कि असमानता ही नही बल्कि निरन्तर 
बढ़ती हुई असमानता एक “विकासशील देश में स्वाभाविक घटना, और वस्तुत:, 
आथिक गे की एक पूर्ब-शर्त है। यह सिद्धान्त बिल्कुल झूठा है (देखिए, 
अध्याय-3) । 
भ्रष्टाचार सर्वत्न व्याप्त है और इसमें सामान्यतया वृद्धि हो रही है। विकास 
साहित्य में सांमान्यतया इस श्रश्त पर चुप्पी ही साधी जाती है । कभी-कभी तो 
मिथ्या रूप से यहाँ तक कहा जाता है कि यह 'विकाध्शील देश” में विकास के 
लिए लाभदायक होता है (देखिए, अध्याय-7) । 
विकसित देश जो प्रभाव रखते हैं--प्रत्यक्ष निजी पूँणी निवेशों और 
सावंजनिक सहायता के माध्यम से---उसका अधिक सभानता की स्थापना के 
लिए शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है। भधिकतर इससे सामाजिक और 
राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई (देखिए, अध्याय 9-]) । 
यह हो सकता है कि इस वीच भूख का सम्भावित संकट कुछ समय के लिए 
समाप्त हो जाये अथवा स्थगित हो जागे । पज के संकट' जैसी अभिव्यक्ति का 
प्रयोग अधिकाशतया इन सीमित भर्थों में होता है कि कम-विकस्ित देशो में 
गरीब वर्गो को पौष्टिक आहार के नीचे स्तर पर प्रभावशाली माँग को पूरा करने 
के लिए उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ रहा है । 
इस बीच राज्य और देशी पंजीपतियों और विदेशी कम्पनियों द्वारा, जो 
अक्सर संयुक्त रूप से यह काम करती हैं, आधुनिक कारखाने लगाये जायेंगे। 
अर्थव्यवस्था का समस्त आधुनिक क्षेत्ञ विस्तृत होने लगेगा। 
उद्योग, परिवहन, बिजली, वित्तीय संगठनों और उच्च त्तकनीकी शिक्षा को 
सुविधाओं सहित, इस क्षेत्र का विकास समस्त अर्थव्यवस्था के कायापलट और 
!वकास के लिए महत्त्वपूर्ण रचनात्मक सम्भावनाएँ प्रस्तुत करता है। पर इस 
सम्बन्ध में हमे यह मानकर चलना होगा कि उक्त प्रभाव उत्पन्त करने के लिए 
योजनाबद्ध नीति के द्वारा इसका निर्देशन हुआ, और विशेषकर, कपि के मुष्रकिल 
से गुजारे योग्य क्षेत्र और शहरों की गन्दी वस्तियों में श्रम के उपयोग और 
उत्पादकता में वृद्धि के प्रयासों के साथ इसका समन्वय किया गया। 
पर नियमित रूप से यह स्थिति नहीं रही। आधुनिक क्षेत्र अधिकाशतया 
अलग-थलग रहता है। इस क्षीक्ष में काम करने वाले लोगों की काम की 
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परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रेरणा 
से कानून बनाये गये और बनाये जायेंगे तथा इस क्षेत्र के श्रमिकों की आय आस- 
पास की शहरी गन्दी बस्तियो अथवा खेती में लग्ने श्रमिकों की आय से पर्याप्त 
ऊँची होगी । आधुनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की हैसियत लगभग “मध्यम वर्ग' की 
हो जायेगी। 

यदि इसके साथ ही श्रम-शक्ति का कम उपयोग जारी रहता है और इसके 
परिणामस्वरूप मुश्किल से गुजारे योग्य कृषि क्षेत्र और भूमिहीन खेत मजदूरों तथा 
शहरों की गन्दी बस्तियों के निवासियो की गरीबी बढती जाती है, तो छोटा-सा 
आधुनिक क्षत्न इस गरीबी के सागर के बीच एक टापू के समान होगा और यह 
स्थिति उपनिवेशी युग से भी घुरी होमी। इस समय “प्रस्तार प्रभाव कमजोर है' 
ओर जंसे-जैसे उच्च वर्ग और निचले वर्ग के समूहो के बीच अन्तर वबढता जायेगा 
यह प्रभाव और कमजोर होते जायेंगे । 

श्रमिकों की सुरक्षा के लिए जो नीति सम्बन्धी उपाय किये जाते हैं उनमे से 
कोई भी निचले वर्गों के इन समूहों की परिस्थितियों पर लाग्र नही होते । यदि 
कोई कानून बनाया भी जाता है तो उसे लागू नही किया जायेगा। इन्हे लागू 
किया ही नहीं जा सकता। 

अन्ततः इस बीच परम्परागत अर्थशास्त्री और अन्तर-सरकार संगठनों के 
सचिवालय राष्ट्रीय-आय अथवा राष्ट्रीय-उत्पादन में 'बृद्धि' के आँकडो के 
अवास्तविक योगों का समालोचनात्मक दुष्टि अपनाये बिना ही प्रयोग कर रहे है 
और इस वात पर ध्यान नही दे रहे हैं कि वास्तव में किस चीज़ की वृद्धि हो रही 
है। क्‍या एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से वास्तविक वृद्धि हो रही है अथवा नकारात्मक 
विकासो पर आने वाली लायतों के कारण यह हो रहा है | वे इस वात का भी 
ध्यान नहीं रखते कि उत्पादन का वितरण किस प्रकार किया जाता है, और 
सामान्यतया, गैर-आथिक कारकों” की भी उपेक्षा कर दी जाती है। इस 
प्रकार वे स्वयं अपने-आपको और जनता को इस बात से आश्वस्त कर सकते है 
कि "विकासशील देश' वास्तव में विकास कर रहे हैं (देखिए, अध्याय-8) । 


कम-विकसित देशों में राजनीतिक गतिशीलता पर विचार करने से पहले मैं 
एक और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। इन देशो मे आथिक और सामाजिक 
स्थिति और विकास को अक्सर शोषण कहा जाता है । अधिकांशतया इस सकह्पना 
को अस्पप्ट और सन्दिग्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यह कार्य उस समय होता 
है जब यह संकल्पना उस विशिष्ट रूप में मूल्य के सस्थापित सिद्धान्त से सम्बन्धित 
नही होती जो रूप इसे माक्स ने प्रदान किया था । ॥; 

इस सन्दर्भ मे मैं इस तथ्य की बात नहीं उठाता कि 'वास्तविक मूल्य! का 
संस्थापित सिद्धान्त--मार्क्स और रिकार्डो ने जिसकी परिभाषा देते हुए इसे 
किसी वस्तु के निर्माण के लिए आवश्यक श्रम के रूप में आने वाली लागत बताया 
है--वेदान्तिक और नैसग्रिक-- नियम के दर्शन की उपज है और इस कारण से 
वैज्ञानिक विश्लेषण मे उपयोगी नही है। मार्कस ने शोषण की अपनी परिभाषा 
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में इसे वह -“अतिरिक्‍त मुल्य! बताया है जो मालिक श्रमिक को न देकर स्वयं 
हड़प जाता है । 
हे कृषि क्षेत्र और शहरो की गन्दी व्तियों की उस श्रम-शक्ति की स्थिति 
कही अधिक खराब है जिसका पूरा उपयोग नहीं होता । इस स्थिति की कल्पना 
उक्त परिभाषा अथवा श्रमिक को अपने उत्पादन के एक अश् से वंचित कर देने- 
की किसी भी शोपण की परिभाषा के झाधार पर नहीं की जा सकती । अल्प 
उपयोग वाली श्रम-शक्ति को वास्तविक कठिनाई और उनकी गरीबी का 
वास्तविक कारण यह है कि वे बहुत कम अथवा कुछ भी उत्पादन नही करते । 
इस स्थिति में ज़मीदार, सूदखोर, और वास्तव में, सामान्यतया उच्चवर्ग 
श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी देकर उनके श्रम का शोषण कर सकता है और 
जमीदार अपने काश्तकारों की मामूली-सी उपज का असाधारण रूप से बड़ा 
हिस्सा अपने पास रख सकता है और गरीबों तथा शक्तिहीन लोगों की ठगायी 
जारी है। पर ये सव वार्ते श्रम-शक्ति के अल्प उपयोग की कही अधिक मूलभूत 
प्रवृत्ति का लक्षण मात्र हैं। गहराई तक पैंठे हुए कारणों को समाप्त किये बिना 
इन लक्षणों पर प्रहार के द्वारा निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष के प्रयास निरर्थक है," 
जैसाकि ऐसे अनेक कानूनों से पूरी तरह प्रमाणित ही गया है जिनमें कृषि क्षेत्र मे 
न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास 
किये गये है । इस सम्बन्ध में भारत का उदाहरण दिया जा सकता है। 
कम-विकसित देशों मे जो पहले होता रहा है और आज भी हो रहा है उसे 
गहराई से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि तेजी से थ्रम-शक्तित मे वृद्धि, और 
आशिक वा टेक्नालॉजी सम्बन्धी प्ररिवर्तनों के संयुक्त अ्रशावों के कारण श्रम- 
शक्ति का अल्प उपयोग और इसके परिणामस्वरूप व्यापक निर्धनता बढ़ रही है । 
आधिक और टेवनालॉजी संम्बन्धी परिवर्तन एक अत्यन्त असमानतावादी आधथिक, - 
सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली के अन्तर्गत हो रहे है। श्रम-शक्ति का एक 
बड़ा और निरन्तर बढता हिस्सा वस फालतू ही गया है अथवा फालत्‌ होता जा 
रहा है। 
हु इसी प्रकार, विकसित और कम-विकेसित देशों की आय का बढ़ता हुआ 
अन्तर और कम-विकसिंत देशो की गरीबी उन घटनाओं के कारण है जिन पर इस 
पुस्तक के भाग दी में विचार किया गया है ओर इसका कारण विकसित देशो से 
इसके आथिक सम्बन्ध भी हैं जिनका विश्लेषण भाग तीन, और विशेषकर 
अध्याय-9 में दिया गया है। यह सार्थक और स्पष्ट शोषण का सीघा-सादा 
परिणाम नही है । ह 
वास्तविकता यह है कि यदि पूरा भारत उपमहाद्वीप अपनी जल्दी ही एक 
अरब हो जाने वाली आबादी सहित कल ही महासागर के तल में जा बैठता है, तो 
इससे विकसित देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, उत्पादयद और खपत, बेतनों और 
अन्य आयों, कम्पनियों की हिस्सा पूंजी के मूल्यों आदि के वक्रों मे केवल मामूली- 
सा ही परिवतेन आयेगा | हु के 
विकसित देशो की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में इसका अ्रभाव मुश्किल से है 
दियायी पड़ेगा । पाकिस्तान और भारत मे जो कुछ पैदा होता है उसकी विकसित 
देशों को श्रायः कोई आवश्यकता नहीं होती जबकि इन देशों को विकप्तित देशो 
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के उत्पादन की बहुत अधिक आवश्मकता होती है । 

कम-विकसित देशों की अन्य अनेक समस्याओ की तरह प्रायः इस समस्या 
का समानान्तर उदाहरण भी संयुक्त राज्य अमरीका की गरीबी की समस्या में 
भौजूद है। गन्दी बस्तियों के निवासियों को छोटे पैमाने पर ठगाई जारी है--इन 
लोगो से बहुत ऊंची दर पर किराया लिया जाता है ओर इसी प्रकार अन्य सैवाओ 
के लिए इन्हें ऊँचा दाम चुकाना पड़ता है और मिठाई की द्वकानों आदि पर इन्हें 
इनके श्रम कार कम है 2 मिलता है। ओर स्पष्ट भेदभाव बरता जाता है, 
विशेषकर नीग्रो लोगो के प्रति । 

बमरीका की शहरी और ग्रामीण गन्दी बस्तियों के विशाल निम्न वर्ग की 
बुनियादी कठिनाई यह है कि उन्हें आधुतिक अर्थव्यवस्था में होने वाली माँग 
के प्रभावशाली ढंग से अनुरूप बनाने के लिए शिक्षा तथा अन्य कुशलताएँ और 
व्यक्तित्व के ग्रुण प्राप्त नहीं हुए है। उक्त समानान्तर उदाहरण और अधिक 
समीप आ जाता है: निम्न वर्ग के लोगों के काम की प्रभावशाली माँग में निरन्तर 
४० प्रवृत्ति है, जिसके परिणामस्वरूप ये लोग अधिकाधिक फालतू होते जा 
रह हूँ ।* 

यदि संयुक्त राज्य अमरीका में गन्दी बस्तियों के बेरोजगार और अर्द्ध- 
वेरोजगार नदारद हो जाय॑, हाँ, यदि गन्दी बस्तियो के समस्त मिवासी नदारद 
हो जाय॑, तो कुछ संक्रमणकालीन फेरबदल करनो होगी पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
को कोई बड़ी क्षत्ति नही पहुँचेगी। इस फेरवदल के बाद, अधिसंख्य अमरीका पहले 
की तरह ही समृद्ध बना रहेगा--वास्तव में इसकी समृद्धि और बढ़ जायेगी 
क्योकि गन्दी बस्तियों और इनके निवासियों के साथ रहने के कारण जो इनके 
ऊपर व्यय भाता है उससे छुटकारा मिल जायेगा। यह भयंकर सत्य है, चाहे 
सामान्य अमरीकी इसका सामना करने के लिए तैयार न हो । 

इस समस्या को सुलझाने के लिए अमरीका को बहुत बड़े पैमाने पर और 
बहुत लम्बी अवधि के लिए अपने निम्न-वर्ग के लोगो की शिक्षा और सामान्य 
भलाई के लिए प॑ंजी निवेश करना होगा ताकि इस वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय 
जीवन और श्रम की मुख्य धारा में लाया जा सके । इन लोगों की योग्यता में 
वृद्धि करके इनकी प्रभावशाली माँग को बढ़ाया जा सकता है। मैंने इसे अमरीका 
का "गरीबों के प्रति ऋण * कहा है ! इस ऋण' को चुकाना होगा यदि राष्ट्र को 
विस्फोट और विघटन से बचाना है। 

. मुन्ने इस बात्त में सन्देह नही है कि ये विशाल पूँजी तिवेश लाभदायक सिद्ध 
होगे-- पर बहुत लम्बी अवेधि में । और अमरीका इन निवेशो की स्थिति मे भी 
है। लेकिन छोटी अवधि में यह इसकी वापिक आय पर भार होगा । 

जब साधारण अमरीकी, जिनमे उदारतावादी और प्रतिक्रियावादी दोनों 
शामिल है, अपने देश की अमीरी की डीग हाँकते है--ओऔर' ऐसे अनेक प्रकार के” 
सा्वेजनिक व्यय के लिए स्वय को स्वतन्त्र पाते है जिसका इसकी आबादी की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई मूल्य नहीं है--तो यह स्पष्द हो 
जाता है कि उन्होने अभी तक अपने ऊपर गरीबो के ऋण का सच्चा लेखा-जोखा 

नही लिया है। ' ' । हज 8० 

स्वयं कम-विकसित देशों के भीतर और उनके तथा विकसित देशों के मध्य --- 
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में इसे वह-“अतिरिक्‍त मूल्य' बताया है जो मालिक श्रमिक को न देकर स्वयं 
हड़प जाता है। 

5 कृषि क्षेत्र और शहरों की गन्दी वस्तियों की उस श्रम-शक्ति की स्थिति 
फही भधिक॑ खराब है जिसका पूरा उपयोग नहीं होता। इस स्थिति की कल्पना 
उक्त परिभाषा अथवा श्रमिक को अपने उत्पादन के एक अंश से वंचित कर देने - 
की किसी भी शोषण की परिभाषा के बराधार पर नहीं की जा सकती । अल्प 
उपयोग वाली श्रम-शक्ति की वास्तविक कठिनाई और उनकी गरीबी का 
वास्तविक कारण यह है कि वे बहुत कम अथवा कुछ भी उत्पादन नही करते । 

इस स्थिति में ज्मीदार, सूदखोर, और वास्तव में, सामान्यतया उच्चवर्ग 
श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी देकर उनके श्रम का 'शोपण' कर सकता है और 
जमीदार अपने काश्तकारों की मामूली-सी उपज का असाधारण रूप से बडा 
हिस्सा अपने पास रख सकता है और गरीबों तथा शवितहीन लोगो की ठगायी 
जारी है। पर ये सव बातें श्रम-शक्ति के अल्प उपयोग की कही अधिक मूलभूत 
प्रवृत्ति का लक्षण भात्न हैं। गहराई तक पैठे हुए कारणों को समाप्त किये बिना 
इन लक्षणों पर प्रहार के द्वारा निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष के प्रयास निरथेक हैं, 
जैसाकि ऐसे अनेक कानूनों से पूरी धरह प्रमाणित हो गया है जिनमें कृधि क्षेत्र में 
न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास 
किये गये है। इस सम्बन्ध में भारत का उदाहरण दिया जा सकता है। 

कम-विकसित देशों में जो पहले होता रहा है ओर आज भीो हो रहा है उसे 
गहराई से देखने पर यह स्पप्ट हो जाता है कि तेजी से श्रम-शक्ति में वृद्धि, और 
अपयिक तथा टेक्नालॉजी सम्बन्धी पर्रिवर्तनों के संयुक्त श्रमावों के कारण श्रम- 
शक्ति का अल्प उपयोग और इसके परिणामस्वरूप व्यापक निर्धनता बढ रही है । 
आधिक और ठेवनालॉजी सम्बन्धी परिवर्तन एक अत्यन्त असमानतावादी आधिक, 
सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली के अन्तगंत हो रहे हैं। श्रम-शक्ति का एक 
बड़ा न मिरन्तर बढ़ता हिस्सा बस फालतू हो गया है अथवा फालतू होता जा 
रहा है। 
हर इसी प्रकार, विकसित ओर कम-विकसित देशों की आम का बढता हुआ 
अन्तर और कम-विकसित देशो की गरीबी उन घटनाओं के कारण है जिन पर इस 
पुस्तक के भाग दो में विचार किया गया है भोर इसका कारण विकसित देशों से 
इनके आशथिक सम्बन्ध भी हैं जिनका विश्लेषण भाव तीन, और विशेषकर 
अध्याय-9 में दिया गया है। यह सार्थक और स्पष्ट शोषण का सीधा-सादा 
परिणाम भही है । 

वास्तविकता यह है कि यदि पूरा भारत उपमहाद्वीप अपनी जल्दी ही एक 
अरब हो जाने वाली आवादी सहित कल ही महासागर के तल मे जा बैठता है, तो 
इससे विकसित देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, उत्पादद' और खपत, वेतनो और 
अन्य आयों, कम्पनियों की हिस्सा पूंजी के मूल्यों आदि के कक में केवल मामूली- 
सा ही परिवर्तन आयेगा । है 

विकसित देशो की राष्ट्रीय अ्थ॑व्यवस्थाओं में इसका प्रभाव मुश्किल से ही 
दिखायी पड़ेगा | पाकिस्तान और भारत मे जो कुछ पैदा होता है उसकी विकसित 
देशों को प्राय: कोई आवश्यकता नही होती जबकि इन देशी को विकसित देशों 
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के उत्पादन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है । 

कम-विरसित देशों की अन्य अनेक समस्याओं की तरह प्रायः इस समस्या 
वा समानान्तर पदाहुरण भी संयुक्त राज्य अमरीका की गरीबी की समस्या में 
हद है। गन्दी बस्तियों के मिवासतियों की छोटे पैमाने पर ठगाई जारी है---इन 
लोगों से बहुत ऊँची दर पर किराया लिया जाता है और इसी प्रकार अन्य सेवाओं 
के लिए इन्हे ऊँचा दाम चुकाना पड़ता है बौर मिठाई की दुकानों आदि पर इन्हें 
इनके श्रम का कम 2 मिलता है। और स्पष्ट भेदभाव बरता जाता है, 
विशेषकर नीग्रो लोगी के प्रति ) 

अमरीका की शहरी और ग्रामीण गन्दी बस्तियों के विशाल निम्न वर्ग को 
बुनियादी कठिनाई यह है कि उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्था में होने वाली माँग 
के प्रभावशाली ढंग से अनुरूप बनाने के लिए शिक्षा तथा अन्य कुशलताएँ और 
व्यक्तित्व के गुभ प्राप्त नहीं हुए है। उक्त समानान्तर उदाहरण और अधिक 
समीप आ जाता है: निम्न वर्ग के लोगो के काम की प्रभावशाली माँग में निरन्तर 
५३३ प्रवृत्ति है, जिसके परिणामस्वरूप ये लोग अधिकाधिक फालतू होते जा 

॥ क्र 

यदि संयुक्त राज्य अमरीका में गन्दी बस्तियों के बेरोजगार और अर्द्ध- 
बेरोजगार नदारद हो जायें, हाँ, यदि गन्दी बस्तियों के समस्त निवासी नदारद 
हो जाये, तो कुछ संक्रमणकालीन फेरबदल करनी होगी पर राष्ट्रीय अथेव्यवस्था 
को कोई बड़ी क्षति नही पहुँचेगी | इस फेरददल के बाद, अधिसंद्य अमरीका पहले 
की तरह ही समृद्ध बना रहेगा--वास्तव में इसकी समृद्धि और बढ़ जायेगी 
बयोकि गन्दी बस्तियों और इनके निवासियों के साथ रहने के कारण जो इनके 
ऊपर व्यव आता है उससे छुटकारा मिला जायेगा। यह भयंकर सत्य है, चाहे 
सामान्य अमरीकी इसका सामना करने के लिए तेयार न हो । 

इस समस्या को सुलझाने के लिए अमरीका को बहुत बड़े पैसाने पर और 
बहुत लम्बी मदधि के लिए अपने निम्म-बर्म के लोगों की शिक्षा और सामान्य 
भलाई के लिए पूँजी निवेश करना होगा ताकि इस वर्ग के लोगीं को राष्ट्रीय 
जीवन और श्रम की भुद्य घारा में लाया जा सके । इन लोगों की योग्यता में 
वृद्धि करके इनकी प्रभावशाली माँग को बढ़ाया जा सकता है। मैंने इसे अमरीका 
का गरीबों के प्रति ऋण कहा है। इस ऋण को चुकाना होगा यदि राष्ट्र को 
विस्फोट और विधटन से बचाना है । 

मुझे इस बात में सन्देह नही है कि ये विशात्न पूँनी निवेश लाभदायक सिद्ध 
होंगे-- पर बहुत लम्बी जवधि में । और अमरीका इन निवेशों की स्थिति में भी 
है। लेकिन छोटी अवधि में महू इसकी वापिक आय पर भार होगा । 

जब साधारण अमरोकी, जिनमें उदारतावादी मोर प्रतिक्रियाददी दोनो 
शामिल हैं, अपने देश की अमीरी की डोंग हांकते हैं---और'/ ऐसे अनेक प्रकार के 
सावेजनिक व्यय के लिए स्वयं को स्वतन्त पाते है जिसका इसकी आबादी की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई मूल्य नहीं है--तो यह स्पष्ट हो 
हर: ३ अभी तक अपने ऊपर गरीबो के ऋण का सच्चा लेखा-जीया 
नही लिया है । हि 

स्वयं कम-विकसित देशों के भीतर और उनके चर्थी विकसित देशों के मध्य -- 
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इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका के भीतर भी-- असमानता के प्रश्न को न्याय 
के नतिक दृष्टिकोण और पुनवितरणात्मक सुधारों की आवश्यकता के रूप मे 
निश्चय ही देखा जा सकता है। 

कम-विकसित देशो के भीतर अधिक समानता के आत्तरिक प्रश्न के सन्दर्भ 
में सम्पूर्ण आर्थिक प्रणाली को बदल डालना चाहिए, भू-स्वामित्व और काश्त- 
कारी के सम्बन्ध में यह कार्य विशेषरूप से किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय 
समानता के प्रश्न के सम्बन्ध मे, विकसित देशों को अधिक सहायता देनी चाहिए 
और उन्हें कम-विकसित देशो के प्रति भेदभाव बरतने के स्थान पर ऐसी वाणिज्य 
नीतियाँ शुरू करनी चाहिए जो कम-विकप्तित्त देशो के हित में हों । 

प्रथम तो यह कार्य मानव एकता और करुणा के आधार पर किया जाना 
चाहिए | विशपकर आन्तरिक समानता के प्रश्न के सम्बन्ध में, श्रम और भूमि 
की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। 

न्याय, एकता और उत्पादकता के आधार पर सुधार लागू करने की नितान्त 
आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। सम्बन्धित प्रश्नो को बस उलझा दिया 
गया है, और इसके साथ ही यह दे्शाने की कोशिश की जाती है कि इन्हे सुलझाना 
बड़ा आसान है । अतिरिक्त मूल्य और शोषण के पुराने वेदान्ती सिद्धान्त का 
जामा पहनाकर यह काम किया जाता है ! 

उदाहरण के लिए कम-विकसित देशो में पूंजी लगाने वाल्ले विदेशी अक्सर 
यह कह सकते हैं कि वाजार की चालू दर की तुलना में वे ब हु ऊँचे वेतन दे 
रहे हैं। पर यह मुद्दा साफ किये बिना ही उक्त बात कही जाती है कि क्या पूँजी 
लगाने वाले विदेशियों की मौजूदगी और उनके कार्य सचमुच कम-विकसित देशों 


के लिए लाभप्रद है । 


इस पुस्तक के आरम्भिक अध्यायों में विस्तार से इन विषयों का प्रतिपादन 
हुआ है। मेरी प्रमुख मान्यता यह है कि विकास की परिभाषा परस्पर निर्भर 
परिस्थितियों की एक सम्पूर्ण प्रणाली की ऊध्ब गति के रूप में दी जा सकती है, 
जिसमें से 'आथिक प्रगति' समोगवश परस्पर निर्भर परिस्थितियों की अनेक 
श्रेणियों मे से एक है, बशर्ते इसकी उचित रूप से परिभाषा दी जा सकती हो और 
पंमाइश की जा सकती ही ।९ अन्य परिस्थितियों, जिन्हें सामान्यतया सामाजिक 
परिस्थितियाँ' कहा जाता है, का सुधार रुक जाने से और इनमे सचमुच ग्रिरावट 
आने से इन नवीदित राष्ट्रों के विधटन की प्रवृत्ति शुरू हो जायेगी। यदि वतंमान 
प्रवृत्तियों को जारी रहने दिया जाता है तो जल्दी या देर से समस्त विकास 
प्रक्रिया वेहद धीमी और अव्यवस्थित हो जायेगी तथा अन्ततः सामान्य प्रतिगमन 
शरू हो जायेगा । 
 क्रम-विकसित देशों की विकास समस्याओं के बारे से वैवपहपरस्त ६ दूसरे 
भहायुद्ध के बाद के दृष्टिकोण के उपयोग के द्वारा इन्हीं बातों को छिपाने का 
प्रयास किया गया है (देखिए, अध्याय-) ! हाल में स्टॉकहोम मे संयुक्त राष्ट्र की 
एक विशपक्ष समिति की बैठक मे प्रस्तुत रिपोर्ट मे? यह तर्क दिया गया है मौर मै 


अध्याय ; 74 
दक्षिण एशिया में राजनीतिक गलिशीलता 


अध्याय-3 में कम-विकसित देशों में आथिक और सामाजिक परिवतंनों का 
ध्यापक सर्वेक्षण हुआा है। विभिन्‍न देशों के बीच बहुत अधिक अन्तर है। इसके 
वावजूद, मेरा विश्वास है कि मैंने जिन विकासो का चित्रण किया है, वे मोटे तौर 
पर ऐसे विकास हैं, जिन्हें कम-विकसित देशों का एक बहुत बड़ा बहुमत आजकल 
अनुभव कर रहा है---और यदि बुनियादी रूप से परिवर्तित नीतियो के द्वारा इस 
प्रवृत्ति में परिवर्तत नहीं किया जाता तो यह अनुभव इसी रूप में जारी रहेगा । 

यद्यपि आथिक और साम्राजिक भ्रवृत्तियाँ तथा परिस्थितियाँ अधिकाशतया 
समान है, राजनीतिक घटनाओं के इस प्रकार समान होने की अपेक्षा नही की जा 
सकती । एशियन ड्रामा मे, दक्षिण एशिया के अनेक देशो के राजनीतिक विकासों 
के अपने सर्वेक्षण मे, मैंने यह देखा है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में राजनीतिक 
विकासों के सन्दर्भ मे अन्तर कहीं अधिक बड़े हैं ।! मैंने भारत में राजनीतिक 
विकास के अध्ययन के लिए जो नमूना अपने सामने रखा, वह इस क्षेत्न के 
अन्य का के इसी किस्म के विकास के विश्लेषण से केवल वहुत कम साम्य 
रखता है। - 

मोटे तौर पर यह कहा जा सकंता है कि कम-विकसित देशों में राजनीतिक 
विकास के अध्ययन के लिए अत्यन्त सरलीकृत सामान्य नमूनो का प्राय' कोई 
उपयोग नही था, जिन्हे राजनीतिक वैज्ञानिकों के एक नये सम्प्रदाय ने अर्थ- 
शास्त्रियों का अनुसरण करते हुए तैयार किया था। 

इन नमूनो की भविष्यकथन की दृष्टि से कोई कीमत नहीं है। मैं पहले ही 
अपनी सुविचारित राय व्यक्त कर चुका है कि यह भविष्यवाणी करना सम्भव नही 
दा का अब से पाँच वर्ष बाद किस कम-विकसित देश मे किस प्रकार की सरकार 
होगी । 

इन देशों में भावी राजनीतिक विकास सम्बन्धी विचारों में इसके स्थान पर 
विविध प्रकार की वैकल्पिक सम्भावनाओं को ध्यान मे रखना होगा और इस 
वात पर भी विचार करना होगा कि इनमें से किस सम्भावना के साकार होने के 
क्या परिणाम हो सकते हैं। यह सच है कि कुछ सामान्य प्रवृत्तियाँ भी हैं-- 
उदाहरण के लिए, सैनिक संस्थानों का निरन्तर बढ़ता हुआ महृत्त्व। लेकिन यह 
प्रवत्ति, सामाजिक और आशिक क्षेत्रों की प्रवृत्तियों की तरह विभिन्‍न देशो मे 
अमल में लायी जाने वाली नीतियों के अनुसार भिन्‍न प्रभाव उत्पन्न करेगी । 


। उन्होंने ज्स 

पदिशा के गले उधार होने चाहिए राष्ट्रीय 

प्रेस की वनियाल पार जाहने काली शाया सहित इन उधार को 
# अत्ताके | स्वीकार में सफलता मित्री 

बोर गति नेहरू पैमय काम्रेस र्टी में फूट वह “नि का खतरा 
पक उठते 7 कैवल अपने मायणों # ही वामूल परिवत भादशों का 
निरन्तर विवरण मस्तुत करने भर से सन्‍्तोष भाप्त ने कर लेते और से जक 
और भाधिक फान्ति को भे करते जे।ते, कल्कि इसके स्थान पर इचस्च कान्ति 
को साकार करने के: लिए तेज अभाषशात्री राजनीतिक कार ; 
परहास कुछ है। होता |३ 


छ और 
यदि त्मा गाषधी की हत्या भारत के स्वतन्त्रता के युग के प्रमारम्भ क 
बाद मे को दी जाती और यदि टनमें अपनी हले जैकी किति मौजूद 
'हैती तो कप होता, यह भी विचार के विषय है। इसी अकार हम इस प्रश्त 
के बारे के भी केक्ल कते सा 
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इनसे मुख्यतया राजनीतिक क्षैत्र में सक्षिय लोगों के लिए ही समस्याएँ उत्पसत 
होती है, भयवा इनसे उनकी सम्भावित उपलब्धि १२ अंकुश लगता है या इसकी 
सीमा निर्धारित होती है। 

मैंने इन सब चेतावनियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना आवश्यक संमझा। 
जिस श्रमुख मुद्दे धर जोर देने की आवश्यकता है, वह यह है कि राजनीतिक 
गतिशीलता के क्षेत्र मे कम-विकसित देशों के बारे में समस्त साधारणीकरण का 
स्वरूप अत्यन्त भंगुर है । 


इस पुस्तक के विश्लेषण का एक निष्कर्ष यह है कि समस्त अथवा अधिकांश 
कम-विकसित देशों मे आमूल परिवर्तनेवादी सुधारों की आवश्यकता है और 
यदि गाँवों और शहरों की गन्दी बस्तियों में रहने वाले निर्धन जन-समुदाय के 
श्रम के अल्प-उपयोग की बढती हुई खतरनाक प्रवृत्ति को बदलना है, तो यह 
तात्कालिक आवश्यकता है कि इन सुधारों को अंगीकार किया जाये ओर तेजी से 
लागू किया जाये। हु 
आवश्यक सुधारों को इस पुस्तक के दूसरे भाग में विस्तार से बताया गया 
है। ये सुधार असमानतावादी और कठोर आधिक तथा सामाजिक स्तरीकरण 
को तोड डालने पर केन्द्रित है कुषि के क्षेत्र में भूमि-सुधार सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण प्रश्न है। जन-समुदाय में सन्‍्तति-निरोध का अ्रसार करना होगा | शिक्षा की 
दिशा को बुनियादी तोर से फिर निर्देशित करना और वयस्क शिक्षा का सशक्त 
अभियान चलाना आवश्यक होगा । भ्रष्टाचार को मिटाना होगा और कठोर 
सामाजिक अनुशासन लागू करना होगा । स 
इस दिशा भे सुधार नीति सम्बन्धी तकंसम्मत विकल्प ही होंगे । इन विकल 
को तेजी से लागू करने का अर्थ, आथिक और सामाजिक कान्ति होगा । 
नीति के क्षेत्र में क्या वास्तविक विकल्प मौजूद हैं, इस बात पर टिप्पणी 
करने से पहले, तथ्यों और तथ्यगत सम्बन्धी की संद्धान्तिक समस्या पर विचार 
करना आवश्यक होगा : एक परम्परावादी सर्मोर्ज पंरिवर्तनों के समक्ष क्‍या 
आचरण करता है, जब ये परिवर्तेन उत्तके ऊपर थोप दिये जाते हैं तब क्या 
होता है ? विकास के समस्त त्कंसम्मत आयोजेन में इस प्रश्व का उत्तर निर्णायक 
महत्त्व का होगा । 
अधिक सुक्ष्म रूप में यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्‍या वर्तमान दुष्ट 
कोणों और संस्थाओं के विरुद्ध बडे पैमाने पर और तेज कारेवाई इतना शक्ति* 
शाली और निरन्तर कायम प्रतिरोध उत्पन्न करती है कि केवल छोटे और धीरे 
धीरे होने वाले सुधारों को लागू करना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है ?” 
दुरभाग्यवश, इस महत्त्वपूर्ण समस्या के सम्बन्ध में अब तक प्रायः नहीं के 
वरावर अनुभवजन्य अनुसन्धान हुआ है। कुछ आधुनिक नृवंश विजानी यह कार्य 
करने की तैयारी कर रहे हैं, वे एक ऐसे पुराने' सम्प्रदाय के विरुद्ध काये कर रहे 
हैं जिसने एक गतिहीन दृष्टिकोण का उपयोग करने की प्रवृत्ति दिखायी और 
परिवतंन को कायम सन्तुलन को भग करने का ही माध्यम माना। 


देक्षिय एशिया मे राजनीतिक ग 


35 
बेजामिन हीपिन्स ने गरयरेट मीछ के उद्वरण देते ए एडमिरेलिट 
कि हे । की हीप की ५4५ बार यात्रा 20 2854 को सर में 

कया है | म। बड़े पंगाने +र अमसीऊ ँ 

रही। मारगरेट मीट कहना 

पगक्त हो को 


श्म 
रच 


रन द्ीफ़ों १२ बना 
7 है कि यदि “गरधनिकीकरण >7 अ्वाह पर्याप्त 
परम्परागत गे को बहुत तैजी से और उसके लाभ के लिए 
पंत क्रिया पकता है ओर इस कार्य मे प्रतिरोध और प्रतिक्रिया 
लोकप्रिय थक्तियों का पामना मे करना होगा |? 
ही।गिन्स का अपना विचार हैः 
#हमें 


या को 
ऐसी का क्षान है, ऊपर 
हैं स्पष्ट होता ही कि ५ » जितमें शिक्षा आर बह के 
प्र शामिल है सफल रहेगा, अथवा यह किसी < लिए विशेष 
से सिद्ध होगा / दैसरी ओर, से आशय का अमाण है 
पीरे-क्षीरे परिक्‍त॑न रहेगा और यह अनेक 
में बहुत कैप्टप्रद कया थसिद्ध ग़रैयी : "विकास प्रक्रिया 
वाले अर्थ को ऐसे अत्येक तक टकर विरोध 
भाधार पर विकास नीति के आधार 
को स्वीकार फरने को आशं ! 
की प 


में घुसने 
तो सुधासे लिए क्या नीतियां उपलब्ध जाती है ? 
दृढ़ संकल्प के साथ उनका प्थाओं को बदलकर, जिनके चोग रहते और 
मे करते है, बडे अधिक तीर परि लाये जा सकते है पह कार्य उस 
तमय पत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उपायों के दृष्टिकोणो 
के प्रयास के दर] नही किया जा सकता 
के भनुतार स्वयं लए 
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अथवा प्रलोभन, उपदेश अथवा घमकी के द्वारा उत्पन्त अप्रत्यक्ष प्रभावों पर 
अधिक भरोसा किया गया हो । उस स्थित्रि में प्रतिरोध करने वाली शक्तियाँ 
अधिक पुष्ट और उम्र हो जाती हैं । ॥॒ 

इससे भी बुरी बह कार्य-प्रणाली है, जो कम-विकसित देशों में सामान्य रूप 
से अपनायी जाती है और जिसके अन्तर्गत यह नाटक रचा जाता हैं कि वे आमृूल 
परिव्तेनवादी सुधार लागू करने के उपाय कर रहे हैं, यह घोषणा की जाती है कि 
वे बड़े पमाने पर संस्थागत सुधारों के लिए कानून बना रहे हैं, और कभी-कभी ये 
कानून बताये भी जाते है, लेकिन इन्हें लागू नही किया जाता | इससे दूसरों के 
कष्टो के प्रति भयंकर उदासीनता को जन्म मिलता है, इस सम्बन्ध में 
अनिश्चितता उत्पन्न होती है कि वास्तव में संस्थापित कानून क्‍या है और सुधार 
लागू हा और उन्हें जारी रखने के समक्ष और अधिक प्रतिरोध उत्पन्न हो 
जाता है। 

इस संक्षिप्त विवेचन के वाद मैं बड़े तेज परिवर्तनों के मुकाबले धीरे-धीरे 
होने वाले छोटे परिवर्तनों के प्रश्न को ओगे नहीं बढाऊँगा। पर इस प्रश्न पर 
और आगे अध्ययन की आवश्यकता है | इस अध्ययन में परिवर्तनों के स्वरूप, 
सम्भव अग्रिम---सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक---तैयारी, सुधार लागू 
करने की बात कहने वाले नेतृत्व के स्वरूप आदि का ध्यान रखा जाता चाहिए) 


सिद्धान्त रूप में, खतरनाक प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए आवश्यक 
आमूल परिवर्तनवादी सुधारों को शान्तिपूर्वक लागू किया जा सकता है। 

आमूल परिवतंनवादी सुधारी को लाग्रू करने की आवश्यकता को प्रायः संब 
स्वीकार करते है---पर एक अमूर्त प्रस्ताव में रूप में | वास्तव में, राजनीतिक 
और विचारघाराओं के नेता प्राय: प्रत्येक कम-विकसित देश में--व्राजील में और 
भारत मे भी---सामाजिक ओर आधिक क्रान्ति की आवश्यकता के बारे में खुलकर 
बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं । वें अक्सर उन नीतियो को भी यही जामा पहनाते 
की कोशिश करते है, जो वास्तव में वे लागू करते हैं । 

इस पुस्तक के अध्याय-3 में हमने उस शब्दावली के बारे में विचार किया है, 
जिसका इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए किया जाता है और जिसमें आमूल 
परिवर्तन चाहने वाले सुधारों के बारे में बड़ी-बड़ी बार्ते कही जाती हैं। सब 
सरकारें यह दर्णाती है कि वे अधिक समानता की हामी हैं, जबकि वास्तव में 
विकास दूसरो दिशा में ही होता है। थ 

सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि मैंने भयावह प्रवृत्तियों को उलदने 
के लिए आवश्यक जिन सुधारों की बात कही है, उन्हे उस दृढ़ता से लागू करने - 
का कम-विकसित देशों में प्रयास नही किया जाता, जिस वृढ़ता की आवश्यकता 
है--इस सम्बन्ध में इनमें ऐे कुछ देशों में सन्‍्तति-निरोध को जन-सामान्य में 
फैलाने के कार्यक्रम को एक आंशिक अपवाद कहा जा सकता है । यद्यपि सामान्य 
घोषणाएँ आयगूल परिवर्ततवादी और अक्सर क्रान्तिकारी होती हैं, लेकिन जिन 
नीतियों कौ अपनाया जाता है उनके अन्तर्गत बहुत धीरे-धीरे और दुकड़ो में 
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नही है और यह वर्ग इस कारण से यथास्थिति कायम रयता चाहता है, क्योंकि 
जन-समुदाय की तुलना में इसे विभिन्‍न सीमाश्रों तक विशेषाधिकार प्राप्त हैं और 
अधिकाश कम-विकसित देशो में हाल के दशकों में इसकी स्थिति और बेहतर हुई 
है, विशेषकर शहरी इलाको में | सामान्यतया जन-समुदाय के हितों की किस , 
प्रकार उपेक्षा की जाती है, इस बात की ओर इस जन-समुदाय का ध्यान प्रभाव- 
शाली ढग से आक्ृष्ट नही किया जाता । 


लेकिन, जैसाकि अध्याय-3 में कहा जा चुका है, इस उच्च वर्ग का उच्चतम 
स्तर आधृनिकीकरण के आदर्शों को लाने में सहायक बना है, जिनमें समानता 
की स्थापना का प्रयास भी शामिल है। धीरे-धीरे, यह आदर्श उच्च वर्ग के 
निचले स्तरों पर भी पहुंचा, यद्यपि गाँवों के बड़े आदमियो' पर इसका सबसे 
कम प्रभाव हुआ है। इन आदर्शों पर, विभिन्‍त सीमाओ तक, सब 'शिक्षितो' ने 
विश्वास प्रकट किया है और इन देशों मे शिक्षा ही विभिन्‍न वर्गों को अलग करने 
वाली प्रमुख विभाजन रेखा है । 

उच्च वर्ग के वे बड़े लोग जो अपने नीति सम्बन्धी दृष्टिकोणों को बौद्धिकता 
का जामा पहनाने की कोशिश करते हैं, उनमें दो अत्यन्त विरोधी दृष्टिकोण एक 
साथ दिखायी पड़ते हैं। एक ओर तो वे आमूल परिवर्तनवादी सुधारो की 
आवश्यकता को देखते हैं, जो अत्यन्त दूरगामी होने चाहिए और जिन्हे तुरन्त 
लागू किया जाना चाहिए। इससे सामाजिक और आशिक क्रान्ति के लिए मचांये 
जाने वाले सामान्य शोर का स्पष्टीकरण मिल जाता है। दूसरी ओर, वे इस 
विश्वास का भी सहारा लेते हैं कि परिवतेंन भत्यन्त सतर्कता के साथ आना 
82० ताकि सामाजिक सम्बन्धों के विरासत में प्राप्त स्वरूप में गडबड़ न हो 
जाये ।? 
अपने इस बाद के विचार को स्पष्ट करने के लिए, जो उनके वास्तविक 
नीति सम्बन्धी विकल्पों पर छाया रहता है, वे जन-समुदाय के परम्परागत 
कट्टरपन्थी दृष्टिकोण और घामिक निषेधों का उल्लेख करते है। इस सम्बन्ध में 
वे उस विचारधारा से चिपके रहते हैं, जिसे उपनिवेशी शक्तियों ने उन सामाजिक 
ओर आधिक परिस्थितियों के समर्थन में अपनी निर्बन्ध नीति के आधार पर 
प्रतिपादित किया था, जो अब परम्परागत बन गयी हैं। वास्तव में यहू एक 
प्रकार का 'तव-उपनिवेशवाद' है। यद्यपि इस नव-उपनिवेशवाद का अनुसरण 
इन देशों के उच्च वर्ग के समूह कर रहे हैं, जो अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग 
से व्यक्त कर सकते है और जिन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति के, बाद सत्ता पर 
अधिकार कायम रखने मे सफलता प्राप्त की है। 

सिद्धान्त रूप में आमूल परिवर्तनवादी सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार 
करने और व्यवहार में इन्हे लागू करने की आवाकानी के बीच मौजूद विरोधाभास 
को एक आवश्यकता से अधिक आशावादी मान्यता के आधार पर पाठा जाता है। 
यह आशावादी मान्यता आधुनिक उद्योगों मे होने वाले विकासों हे परिणाम- 
स्वरूप बड़े पैमाने पर और तेज़ी से फैलने वाले प्रभावों के बारे में है ।!? इस 
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त्तक नहीं । ऐसे कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए भी प्रयास नही किये 
गये, जिनकी घोषणा की जा है थी और इन्हे लागू करने के प्रयाप्त के अभाव को 
बिना किसी खास आलोचना के चुपचाप स्वीकार कर लिया गया। 

उदाहरण के लिए, पश्चिमी संसार भ्रप्टाचार पर अपनी आंखें बन्द रखने के 
लिए अपनी आँखों पर पट्टी बाँध लेता है। जेसाकि हम देख चुके हैं कि यह अवसर- 
वादी उदारता अधंशास्त्रियों और अन्य समराज-विज्ञानियों के लेखन तक को 
अभावित करती है। 

इससे भी अधिक सामान्य रूप से इस तथ्य का उल्लेए किया जा सकता है कि 
समस्त ऋ्‌ रता, मनमाने आचरण ओर व्यक्तिगत सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद 
कम-विकसित देशो में ऐसे सामाजिक नियन्त्रणों को लागू करने के प्रति आश्चयं- 
जनक सोॉमा तक उदासीनता है, जिनका पश्चिम के लोकतन्तों में बहुत खुलकर 
भोौर सफलतापूर्वक उपयोग किया गया हैं । एक दृष्टि से 'तरम राज्य की 
परिभाषा यह हो सकती है कि प्रभावशाली ढंग से लागू किये गये नियमों का अपेक्षा- 
कृत अभाव इन राज्यों का लक्षण है, जिसके परिणामस्वरूप लोग अधिकाशतया जी 
है के लिए और अपनी शक्ति के अनुसार जो चाहें करने के लिए स्वतन्त्र 
होते हैं । 

तात्कालिक आवश्यकता और महत्त्व के आमूल परिवर्तनवादी सुधारों के 
अभाव को किस प्रकार तर्कंसम्मत बताया जाता है और विचारधारा के माध्यम से 
किस प्रकार इस स्थिति का समर्थेव करने का प्रयास किया जाता है, इसका 
विवेचन करने में मैंने प्रमुख रूप से दक्षिण एशिया को ही अपने समक्ष रखा है, 
जहाँ कम-विकसित देशों की अधिकांश जनता रहती हैं भौर जिनकी परिस्थितियों 
का मैंने अधिक गहराई और व्यापकता से अध्ययन किया है। लेटिन अमरीका की 
अपेक्षाकृत भिन्‍न परिस्थितियों पर परिशिष्ट में विचार हुआ है । 


मैंने उच्च वर्ग के अधिक विचारशील सदस्यों के मन-मस्तिष्क में पठे 
सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी दो परस्पर विरोधी चिंचारों का उल्लेख किया है: 
आमूल परिवर्ततवादी विचारों को लागू करने की तात्कालिक आवश्यकता और 
अध्यन्त सतकाता से आगे बढ़ने की आवश्यकता । कुछ लोगों के सम्बन्ध में तो इन , 
दोनों विचारों ने--क्रान्तिकारी और धीरे-धीरे परिवर्तत सम्बन्धी विचारों मे-- 
अन्तराबन्ध (शाइजोंफ्रेनिया) जैसा स्वरूप तक ग्रहण कर लिया है । 

उदाहरण के लिए ( 0. ' ' *' «एणए.एए 
होगी, विशेषकर वबदिव. ' '*-* 5 
इस देश को विकास ' ' ' व * 
इस बात का उसके राजनीतिक आचरण पर कोई असर नहीं पड़ता और वस्तुतः 
इसके साथ ही यह बात उसे धीरे-धीरे परिवर्तन के दर्शन का विवेचन करने और 
स्वतन्त्र तथा हस्तक्षेप से मुक्त निजी व्यापार की आवश्यकता का बखान करने से 
भी नही रोकती । नहीं 

भारत भे, जहाँ दक्षिण एशिया में ही नहीं, वल्कि वस्तुत. कम-विकसित 


्व्नचाक बा. 


? और / संसद हे भी ऐसे 
अत्ताकों को स्वीकार कराया गया, जो वास्तविक मीतियोे है बहुत आगे क- थे। 
ईस सामान्य विचारधारा सम्बन्धी गतिविधि में, नेहरू के युग मे और आज भी, 

प्रवृ / आम्रल परिवतंनवादी पषनो की) ओर अधिक थी, जमकर 
व्यावहारिक नीतियां पयाय॑कादी और अक्थर: उरातनपन्थी दिशा मे ही पचातित 
रही। 
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फिलहाल भारत की कागग्र स पार्टी--कम-से-कम फिलहाल--दी भागो में 
विभाजित हो गयी है, जी अप्रत्याशित नही था ।** जनसंख्या का वह वर्ग जो 
अपने विचारो को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता रखता है, बड़ी 
जबदेस्त बहस में लगा हुआ है भौर भारतीय समाचारपत्नो में विस्तार 
से इसके समाचार दिये जा रहे हैं । देश में कया हो रहा है इस बात की जानकारी 
देने की दृष्टि सेये समाचार बड़े उच्च कोटि के हैं | यह बहस किस बात पर 
केन्द्रित है ? है 
कांग्रें स पार्टी की प्रधानमन्तों श्रीमती इन्दिरागांधी की शाखा अधिक मामूल 
परिवरतंनवादी दृष्टिकोण का दावा कर रही है। इसके प्रतीक रूप में वेको के 
राष्ट्रीयकरण का उल्लेख किया जाता है। लेकिन काग्र स पार्टी के दो भागों में 
विभाजित हो जाने से पहले ही इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार हो चुका था । 
व्यवहार में हो सकता है कि इससे कोई विशेष अन्तर न पड़े | श्रम-शक्ति के 
अत्प-उपयोग और जन-समुदाय की गरीबी को समाप्त करने के लिए भारत को 
जिन बड़े आमूल परिवर्तनवादी सूधारों की आवश्यकता है, वेक राष्ट्रीयकरण की 
गणना उनमें मुश्किल से ही की जा सकती है। 
विरोधी गुट, जिसका नेतृत्व तथाकथित 'सिण्डीकेट' करती है, सिद्धान्त रूप में 
इस बात के विरुद्ध नही था कि बँकों के ऊपर और अधिक प्रभावशाली नियन्त्रण 
लगाये जायें, लेकिन उसने जल्दबाजी-में कोई कारंवाई करने के विरुद्ध सलाह दी 
थी। अन्य दृष्टियों से यह गुट भी जवाहरलाल नेहरू की परम्परा में व्यापक 
आमूत परिवतंनवादी घोषणाओ मे दूसरे गुट से होड़ करने मे लगा है। 
कांग्रेस के इन दोनों प्रतियोगी गुटों के पास भूमि-सुधार के बारे में अधिक 
कहने को कुछ भी नही है। ये इस समस्या पर ठोस और व्यावहारिक तरीके से 
विचार करने की नाममात्त की इच्छा भी प्रकट नही करते। कोई भी व्यक्ति 
अधिक करों, विशेषकर भूमिकर, अथवा करों की चोरी अधवा टैक्स न देने के बारे 
में बात ही नहीं करता । 
सन्‌ 966 में शिक्षा आयोग ने जो सच्चे अर्थों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट 
दी थी, उसके प्रस्तावों को चुपचाप दफना दिया गया है और इन दोनों में से कोई 
भी गुट इन प्रस्तावों को लागू करने की बात नही कहता। इसी प्रकार सार्वजनिक 
सिकित्सा व्यवस्था में मुधार के हक प्रस्तावों को भी भूला दिया गया है। 
सार्वजनिक विचार-विमर्श में परिवार नियोजन तक अब महत्त्वपुर्ण बिषय नहीं 
रह गया है | यद्यपि इस क्षेत्र में जिन लक्ष्यों को प्राप्त करते की घोषणा की गभी 
थी, उन्हें पुरा नही किया जा सका और उनमे सब्भीर कमी रही । 
राजनी तिज्ञों और अधिकारियों के मध्य भ्रप्टाचार के जिन मामलों का पता 
चलना है, दोनों गुट बढी ठत्परता से अपने राजनीतिक शत्रुओं का नाश करने 
के लिए उतका उपयोग करने में लग जाते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर कुछ करने 
और भ्रष्टाचार को विधिवत समाप्त कर डालने की इच्छा मर चुकी है, जो 
सन्‌ 964 की ध्रप्टाचार निवारक समिति की बहुत अच्छो रिपोर्ट के परिणाम- 
स्वरूप कुछ समय के लिए सार्वजनिक दिलचस्पी का विषय बनी थी | न्‍ 
सन्‌ 966 से भारत के आयोजन की स्थापित परम्परा की प्रामः समाप्ति 
किसी भी गुट की चिन्ता का विषय नहीं दिखायी पड़ती। विरोधी ग्रुट में चोगी 
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इसके विपरीत यह एक उत्तेजनापूर्ण नाटक की भूमिका भर निभाता है, जो इस 
समय भारत के समक्ष मोजूद वस्तुतः महत्त्वपूर्ण समस्याओं से ध्यान बेटाता है । 
इसके परिणामस्वरूप स्थगित विकास कार्यों को भुला देना सम्भव हो जाता है 
और विकास के अभाव का साहसपूर्ण मौर तकंसम्मत योजनावद्ध राजनीतिक 
कार्रवाई के द्वारा सामना करने की बात को भुला देने से भी यह स्थिति अधिक 
सहायक बनती है । 


इस सम्बन्ध में यह स्मरण करना महत्त्वपूर्ण है कि एक राष्ट्र के रूप में * 
भारत का अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से पेश करने वाला समुदाय कितना 
छोटा है और यह मुख्यतया उच्च वर्ग तक ही सीमित है, जिसके अन्तर्गत तथा- 
कथित मध्यम वगे भी आता है। स्वीडन जैसे अत्यन्त समृद्ध और अत्यन्त एकीकृत 
देश में, जिसकी आबादी भारत की आबादी के एक प्रतिशत से कुछ ही अधिक 
है, सम्भवत. राजनीतिक दृष्टि से प्रबुद्ध लोगों की संख्या भारत के ऐसे लोगों की 
सख्या के बरावर है। और स्वीडन में ये लोग इससे अत्यन्त बड़े पैमाने पर 
प्रभावशाली ढंग से गठित हैं और इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक कार्यों मे 
उहँ श्यपूर्ण हिस्सा बेटाते है। 

भारत भे इस बात की कमी है कि सामान्य जन-समुद्ाय का नीचे से 
संगठित दवाव नही पड़ता, जो स्वयं अपने हितों को रक्षा और अपने हितों को 
आगे बढ़ाने की दिशा में प्रभावशाली ढंग से संचालित हो । इसके परिणाम- 
स्वरूप एक ऐसी राजनीतिक स्थिरता सम्भव हुई है, जो तात्कालिक आवश्यकता 
और महत्त्व के आथिक और सामाजिक सुधारों की दृष्टि से गतिहीनता के समान 
है ।!९ हाल में जो घटनाएँ घटी हैं, और जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, 
उनके परिणामस्वरूप इस' राजनीतिक स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो सकता है, 
लेकिन आमूल परिवर्ततवादी सुधारों के युग का समारम्भ नही होगा । 

दक्षिण एशिया के अन्य देशों में जिस प्रकार को राजनीतिक 'करान्ति' के 
परिणामस्वरूप अधिक निरंकुश सरकारे सत्तारूढ हुई है, वैसी ही किसी सरकार 
की भारत में स्थापना की सम्भावना को नंज़रअन्दाज नहीं किया जा सकता। 
लेकिन अनेक कारणों से ऐसी सरकार की स्थापना की बहुत कम सम्भावना है : 
संसदीय लोकतन्त्र का सम्मान और अब तक पर्याप्त व्यवधान के विता इसके 
“चालू रहने' मे सफलता; सेवा का विशेष स्वरूप, विशेषकर इसका राजनीति 
से कम सम्पर्क (उदाहरण के लिए यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेता 
भारतीय सेना से राजनीति से कही अधिक घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित रही): 

अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में अधिक विकसित राष्ट्रीय मजदूर संघ श्रणाली; 
ओर, वास्तव में, देश का आकार और विविधता, कम-से-कम उस समय तेक 
जब तक यह विभिन्‍न क्षेत्रों में विभाजित नहीं हो जाता । के 
सद्दि संसदीय प्रणाली समाप्त हो जाती है और भारत में अधिक निरंकुश 
सरकार की स्थापना होती है, तो यह कृषि के क्षेत्र में ओर शहरों की गन्दी 
वरितियों मे रहने वाले विशाल निर्धन वर्ग के संगठित और केख्वीमूत राजनीतिक 
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है कि धामिक उन्माद अथवा जातीय ईर्प्पा के आधार पर दंगे शुरू हो जाते हैं 
और इन दंगो के पीछे अपने पडोसी का माल चुरा लेने के अवसर का लाभ 
उठाने की भावना भी मौजूद रहती है । 

अंग्रेजों के अधीन भारत के भारत संघ और पाढठिस्तान में विभाजन के 
परिणामस्वरूप दोनो देशो में बड़े पैमाने पर हृत्याओं और लूटपाट की लहर 
822 । इसके बाद, हाल के वर्षों में भारत में इस प्रकार के सामूहिक दंगे, 
जिनमें हिन्दुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता है, कुछ अधिक हुए 
हैं। हाल में भरुजरात में ऐसे ही धामिक दंगे हुएं, जिनमें कई सौ लोगों की 
जानें गयी । 

मलयेशिया में चीनियो के विरुद्ध भलय लोगो के दंगे भी इसी प्रकार के है। 
मलय और अन्य जाति-समूहों के आकार के मुश्किल से कायम सन्तुलन के 
कारण तथाकथित गठबन्धन समाप्त ही गया है। यह गठवन्धन मलगेशिया के 
तीन प्रमुख जातीय समूहों के अमीर नेताओं का है, जिसने इस समय तक चुनावों 
पर आधारित शासत-प्रणाली को चलने दिया। अबें यह देश ययार्थ में एक 
निरंकुश सरकार के अधीन है और सत्ता मलय लोगों के हाथों में है ।?* 

अफ्रीका के स्वतन्त्न देशों मे सब लक्षण निरन्तर विद्रोह और जातीय आधार 
पर युद्धों की ओर संकेत करते हैं और अफ्रीका महाद्वीप के अनेक भागों में 
लम्बे अरसे तक ये राजनीतिक विकास को पूरी तरह से प्रभावित करते रहेंगे। 

वर्तमान सन्दर्भ मे, प्रमुख मुद्दा यह है कि जन-समुदाय की इस किस्म की 
राजनीतिक गतिविधि केवल विवेकपूर्ण नीति सम्बन्धी लक्ष्यों से ही रहित नहीं 
होती, वल्कि इससे जन-समुदाय का वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटता है और वे 
अपने वास्तविक और सामान्य हितों के लिए कार्य नही कर पाते । 


पर ऐसी अनेक भ्रवृत्तियाँ हैं, जिनके परिणामस्वरूप जन-समुदाय द्वारा 
अपने हितों के लिए उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से दवाव डालने के लिए 
एकता में वृद्धि होनी चाहिए। एक ऐसी ही प्रवृत्ति या वस्तु शिक्षा का प्रसार है। 

श्रीलंका ओर मताया जैसे देशों में, जहाँ अब प्रायः ऐसी स्थिति आ गयी है 
कि प्रायः सब बच्चों को कम-से-कम प्राथमिक शिक्षा मिलती है'', युवा पीढ़ी में 
प्रायः सावंभौम साक्षरता आ चुकी है और यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे जन-समुदाय में 
चेतना उत्पन्त करने में सहायक बनेगी; विशेषकर उस स्थिति में यदि वयत्क 
शिक्षा पर भी जोर दिया जाये । लेकिन भारत और इससे भी अधिक पाकिस्तान 
अब इस स्थिति में नही पहुँच पाया है। जैसाकि ग्ध्याय-6 में बताथा जा चुका है, 
इन दोनों देशों में शिक्षा-प्रणासी विभिन्‍न घर्गों के बीच की खाई को कायम रखने 
में सहायक वन रही हैं. और शायद इसमें वृद्धि करने में भी । ॥॒ 

सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर संसदीय प्रणाली का संचालन, 
जैसाकि भारत और श्रीलंका में है, अपने-आपमें एक शिक्षा-प्रक्रिया सिद्ध होना 
चाहिए और इसके परिणामस्वरूप राजनीति पर प्रत्यक्ष रूप से ध्यान केन्द्रित 
होगा ॥ प्रीधन ने कहा था कि जन-सामान्य को बोटद को अधिकार देना, 
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विचार-विमर्श मे ओर अथंशास्त्रियों के मध्य भी मृत हो गया है ।* यदि 
सामान्य जन-समुदाय के लिए बुनियादी महत्त्व के प्रश्नों मे राजनीतिक आमूल 
परिवतंनवाद बड़े और लोकप्रिय पैमाने पर वास्तव में प्रभावशाली हो उठे, तो 
इससे एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, जहाँ अधिक निरंकुश सरकार 
सत्ता से आ जाये और उस स्थिति मे चुनावों को ही समाप्त कर दिया जाये जब 
ये उच्च वंगं के लिए खतरनाक बन जाये। 

लेकिन ऐसा जोश कही भी नजर नहीं आता। यदि ऐसा होता है तो यह * 
इस क्षेत्र मे एक अपवाद ही होगा । हि 

। एक और प्रशन उठाना आवश्यक है: क्या शहर की गन्दी बस्तियो में निम्न 

वर्ग के लोगों की विशाल संख्या समानतावादी सुधारो की माँग को जन्म देगी ? 

यह भी दिखायी नहीं पडता । यह निम्न वर्ग अपनी निरन्तर बढती संख्या के 
बावजूद देहाती इलाको से आनेवाले विस्थापित मरीब लोगों का समुदाय ही 
बना रा है और इसका उन शहरों से एकीकरण नही हुआ है, जहाँ यह 
रहता है। 
युद्ध के बाद कुछ दंगो के अलावा देहाती इलाकों में भूमि-सुधार का कोई, 
लोकप्रिय आन्दोलन नही हुआ”, अतः शहरों की गन्दी बस्तियाँ आश्चर्यजनक 
सीमा तक शानन्‍्त बनी रही । उदाहरण के लिए, पुरानी दिल्‍ली की गन्दी वस्तियों 
के निवासियों के एक अध्ययन से यह पता चला कि इनकी बहुत बड़ी संख्या, 
जिसकी औसत मासिक आय प्रति व्यक्ति लगभग 30 रुपया है, अपनी वर्तमान 
स्थिति को 'सुरक्षित' मानती है ।7* ॒ - 


इसके बावजूद भविष्य के लिए ऐसी अनेक अनिश्चितताएँ है, जिनका विशेष 
रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। इस बात की कल्पना की जा सकती है कि 
कोई राष्ट्रीय नेता अथवा कई राष्ट्रीय नेता भारतीय राजनीति के छोटे विचारों 
पर आधारित स्वरूप से ऊपर उठकर ऐसे व्यावहारिक लेकिन आमूल परिवर्तन- 
वादी सुधार कार्यक्रम तैयार करेंगे, जिसकी भारत को अपनी श्रम-शक्ति के 
निरन्तर वढते हुए अल्प-उपयोग और निरन्तर बढती हुई व्यापक गरीबी से वचाने 
के लिए आवश्यकता है।..  ' ४2 

इनकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे नेताओं को उच्च कोर्दि का 
राप्ट्रव्यापी सम्मशन प्राप्त हो। | वर्तमान राजनीतिक निराशा की स्थिति में यह 
सम्मान प्राप्त करना आसान नहीं है । ः है 

उच्च वर्ग के समूह ऐसे नेताओं को समर्थेन नहीं देंगे अथवा यहाँ तक कि 
इन्हें वर्दाश्त तक नही करेंगे, कम-से-कम उस समय तक जब तक ये नेता नीचे से 
पर्याप्त दबाव उत्पन्न करने में सफल नहीं होते | सामान्य लोगों तक पहुंचना और 
इसके साथ ही उच्च वर्ग के समूहों में अपने अनुयायियों को कायम रखता, आज 
के किसी भी राष्ट्रीय नेता के लिए गांधी की तुलना में कही अधिक कठिन होगा, 
क्योकि स्वतन्त्रता के संघर्ष के दौरान मुद्दा एकदम स्पष्ट था और शत्रु को स्पप्ट 
रूप से देखा जा सकता था। डर 0) » ' १० 
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सम्भवतः एक जवाहरलाल नेहरू यह कर सकते थे, स्वतस्वता के बाद के 
पहले वर्षों में जब समय अत्यन्त अनुकूल था। लेकिन उन्होंने सामाजिक और 
आधिक कात्ति को स्थगित रखना बेहतर समझा । 
युद्ध के बाद के आधिक दृष्दिकोण के जबर्देस्त प्रभाव के अन्तर्गत वे 
आधिक! विकास के प्रसार सम्बन्धी प्रभावों के ऊपर आवश्यकता सेन अधिक 
निर्भर रहे। “आंथिका विकास के प्रसार-प्रभावों का अर्थ आधुनिक बड़े उद्योगों 
की स्थापना और प्रसार तथा आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग है। अन्य लोगों 
की तरह बहुत बड़े पैमाने पर आबादी की बुद्धि से वे आए्चर्यचकित रह गये और 
इसके सम्पूर्ण प्रभावों को वे नहीं समझ सके। उन्होंने गाँवों के आधिक और 
सामाजिक स्तर के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के गम्भीर महत्व को नहीं समझा । 
५ कई चन्3 हु णण 4 कक पी भी या और 
ही. हज कल मं हक अकए चाप अनावश्यक 


इन बन. । 


बया वे आज भी यह कर सकते थे ? नेहरूजी इस समस्या से चिन्तित नहीं 
थे कि उनके बाद बया होगा ? उनका विश्वास था, और उनके सब भिन्न भी यह 
जानते थे, कि जब बडी-बड़ी कठिनाइयाँ सामने आती हैं, ती इन कठिनाइयों पर 
विजय पानेवाले स्वी-पुरुप भी सामने आ जाते हैं। इससे भी अधिक गहुरा उनका 
विश्वाप्त अत्यन्त कम-विकसित देश में लम्बी अवधि में लोकतन्वीय संस्थाओं के 
विकास पर था और उन्हें माशा थी कि कालान्तर में मरीब लोग भी अधिकाधिक 
आवाज उठायेंगे और स्वयं अपने हितों की जबर्दस्त माँय करने के लिए शिक्षित 
ही जायेंगे। 
मेहरूजी के जीवन के अन्तिम वर्षों में और उसको मृत्यु के बाद भी जो 
मास्तविक राजनीतिक घटनाएँ घटी, उनसे यह बात और भी अधिक सघ्पष्ठ हो 
गयी कि सामान्य जन-संमदाय का राजनीतिक कार्यों में हिस्सा लेना कितना 
आवश्यक है। ऐसे किसी परिवतन का माध्यम कौन अब बन सकता है ? 
विचारधारा सम्बन्धी प्रश्नों और व्यक्तिगत दावपेंच में व्यस्त कम्युतिस्ट 
पार्टियों ने माँवों और महाँ तक कि शहरों के निर्धन वर्ग को संगठित करने में 
आश्चर्यजनक सीमा तक उदासीनता अथवा अयोग्यता दिखायी है। जब देश के 
कुछ भागों में कम्युनिस्ट पार्टी याँचों मे पहुँची तो उसने भूमि-सुधार का सवातत 
उठाकर एक वर्गगत मोर्चा बताने का शायद हो कभी प्रयात्त किया और अक्सर 
जाति की राजनीति खेलने और अपनी आवाज उठाने में अधिक सक्षम 'मष्यम 
वर्ग' के क्षमृहीं की शिकापतो को समर्थन दिया ) पर हो सकता है कि अब इस 
स्थिति में परिवर्तेत था रहा हो । 
इसके अलावा, यह सम्भावना भी है कि स्थानीय नेता सामने आयें और वे 
रखनात्मक प्रश्नों के आधार पर अपने आन्दोलन का संचालन करते हुए माँविहपी 
जटिल झौर निष्क्रिय अणु में विस्फोट उत्पन्न कर दें। मन्ततः विद्वोहियों के बीच 
व्यापक क्षेद्न में सहयोग स्थापित ही और इसमें उच्च वर्ष के विद्रोही नेता भी 
शामिल हो जायें । भारत में इस प्रकार के स्थानीय आन्दोलन सदा हुए है और 
हो सकता है कि अब इनमें वृद्धि हो जाये। 
यह कल्पना की जा सकती है कि विश्वविद्यालय कुछ ऐसे युद्धिवादियों को 


366 विश्व निर्धतता की चुनौती 


जन्म दें, जो अपने व्यक्तिगत शान्त आचरण अथवा जन-सामात्य की स्थिति के 
प्रति 34808 तथा गाँववालों और उनके विषम जीवन के प्रति वितृष्णा को 
त्यागकर गाँवों में जायें और जन-समुदाय को राजनीतिक कारंबाई के लिए तैयार 
करे। बमब तक--गृह-युद्ध की अवधियों को छोड़कर जैसाकि हाल में इन्दोनेशिया 
में हुआ--दक्षिण एशिया के देशों के विद्याधियों ने राजनीतिक गतिविधि के क्षेत्र 
में अपना विद्रोह नहीं किया और न ही कुछ स्पष्ट रूप से व्यक्त लक्ष्यों को सामने 
रखकर विद्रोह किया ।* 

दक्षिण एशिया के विद्याथियों द्वारा किये जानेवाले दंगे अधिकांशतया झूठे 
और नगरण्य कारणों के आधार पर ही हुए हैं: सरल परीक्षाओं अथवा बस के 
कम किराये की मांग करते हुए अथवा नस्ल और जातिगत शत्रुओं को लेकर 
एक प्रकार से ये दंगे स्वरूप की हे से वैसे ही दंगे हैँ, जितका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है | लेकिन यह हो सकता है कि यह स्थिति सदा न बनी रहे। 

लेकिन इस बात की बड़ी स्पष्ट सम्भावना है अथवा यह भी कहा जा सकता 
हैं कि इस बात की सम्भाव्यता है कि भारत में अथवा दक्षिण एशिया के अधिकांश 
भाग में न तों अधिक क्रम-विकास होगा और न ही क्रान्ति । 


यदि सुधार के क्षैत्ष मे कोई प्रभावशाली कार्य नही किया जाता, तो इसके 
राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, जबकि इसके साथ ही श्रमशक्ति का अल्प-उपयोग 
बढ़ता जाये और इसके साथ ही जन-सामान्य की गरीबी में भी निरन्तर वृद्धि 
होती जाये, मेरी विश्लेषण-क्षमता के बाहर की बात है। इस सन्दर्भ में जनगणन- 
विशेषज्ञों की इस उक्ति का उल्लेख किया जा सकता है कि आबादी की वृद्धि त 
4 मालथूसियनवादी अंकुशों के फिर सक्रिय होने की सम्भावना उत्पन्त ही 
जाती है। 

क्या मिर्धन और कप्टपूर्ण जीवन की ऐसी कोई सीमा है, जिसके भीतर मरुष्य ' 
विद्रोह किये बिना परिस्थितियों को बर्दाश्त करता रह सकता है ? अथवा ऐसी 
कोई सीमा नही है ? गाँवों में और अनेक शहरी इलाकों में लोग जिन अत्यन्त 
कप्टपूर्ण परिस्थितियों मे जीवननिर्वाह कर रहे हैँ, उन्हें देखकर यह लगता है कि 
शायद ऐसी कोई सीभा नही है! 

लेकिन क्या यह स्थिति उच्च वर्ग के कुछ समूहों की आत्मा को आन्दीलित 
करेगी, विशेषकर विद्याथियों और बुद्धिवादियों की ? क्‍या वे आमूल १रिवर्तन- 
वादी सुधारों के लिए और कृतसंकल्प आवाज़ उठाने को प्रेरित होंगे ? क्या वे 
अपनी माँगों को प्रभावशाली बनाने के लिए गरीब लोगों के मध्य काम करने के 
लिए बाहर निकलेंगे, ताकि इन लोगों को शिक्षित वनाया जा सके और संगठित 
किया जा सके ? इसमे उन्हें वया सफलता मिलेगी ? मैं नही जानता । __ 

इसके अलावा मुझे ऐसे व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूही के आत्म-प्रेरित, 
अप्रत्याशित और अनुमान की परिधि के बाहर के दत्त्वों के सामान्य व्यवहार कै 
विपरीत आचरण पर जोर देने की आवश्यकता है। मैं ऐसी वैकल्पिक राजनीतिक 
घटनाओं को देखता हूँ, लेकिन मैं यह भविष्यवाणी करने के लिए तैयार नही हूँ 
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किया कि उनके सैनिक हस्तक्षेप ने इस जागृति को किस प्रकार प्रेरित किया है। 
संयुक्त राज्य अमरीका ने, एक के बाद एक राष्ट्रपति के शासनकाल मे, दक्षिण 
विएतनाम की कठपुतली सरकारों पर भरोसा रखा, जबकि इन सरकारों को 
मुख्यतया विशेषाधिकारप्राप्त उच्च वर्ग के समूहो से ही समर्थन प्राप्त था । 
जब संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने, अपने प्रतिद्वन्द्रियों के उदाहरण 
का अनुसरण करते हुए, -भूमि-सुधार के लिए दबाव डालना और आध्थिक तथा 
सामाजिक क्रान्ति की शब्दावली में बोलता शुरू किया, जैसाकि आइजनहावर 
ओर दिएम के शासनकाल में हुआ था, दक्षिण विएतनाम सरकार और इसके 
अफसरों तथा समर्थकों ने इस कार्य में नियमित रूप से बाधा डालना शुरू कर 
दिया--भौर वास्तव में, दक्षिण एशिया के देशों में अन्य सत्तारूढ समूहों ने भी 
यही किया | लेकिन विएतनाम मे ऋुद्ध राष्ट्रवाद के प्रभाव के अन्तर्गत अब जन- 
सामान्य निष्क्रिय नही रह गया था । 
पश्चिमी हस्तक्षेप, विशेषकर जब यह सैनिक कार्रवाई का रूप ले लेता है, 
किसी कम-विकस्ित देश में जन-सामान्य में उच्च स्तर की राजनीतिक चेतना 
और गतिविधि का प्रेरक बन सकता है। राष्ट्रवाद, पश्चिम के विरोध और, 
वस्तुतः, श्वेत लोगों के विरोध का स्वरूप घारण कर लेता है। शीतयुद्ध की 
स्थिति में, जहाँ इन देशों को केवल कम्युनिस्ट देशों से ही सहायता मिल सकती 
है, राष्ट्रवाद आसानी से साम्यवाद से भी सम्बद्ध हो जाता है । हि 
इंदोनेशिया में भी एक ऐसी ही प्रक्रिया हुई थी, जहाँ से डच लोग शान्तिपूर्ण 
तरीके से नहीं गये थे। सन्‌ 965 की वसनन्‍्तऋतु के भयंकर नरसंहार में इसे 
कुचल डाला गया था, जिसे पश्चिम के समाचारपतों में बड़ी शान्ति के साथ 
साम्यवाद के ऊपर विजय बताया गया था । 
इंदोनेशिया के भावी राजनीतिक विकास के बारे मे सन्देह की स्थिति के 
अनेक कारण हैं ।!* यदि जन-सामान्य में जागृति फैलाना कठिन है, तो एक बार 
इनके जागृत हो जाने के बाद इन्हें शान्त कर देना भी उतना ही कठिन है। सब 
लोगों को न तो मारा जा सकता है और न ही सदा के लिए जेलों में डाला जा 
सकता है । 
अतयों के दक्षिणी क्षेत्र में--दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका, 
रोडेशिया और पुतंगाली उपनिवेशों में--एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जहां 
बहुसंख्यक अश्वेतों की श्वेत अल्पसंख्यकों ने बलपूर्वक दबा रखा है और उन्हे इस 
कार्य में संयुक्त राज्य अमरीका और प्रायः पूरे पश्चिमी संसार से समर्थन मिल 
रहा है । इस स्थिति पर अध्याय-3, अनुभाग-2 में विस्तार से विचार हुआ है । 


कुछ कम-विकसित देशों में श्वेत-विरोधी ओर पश्चिम-विरोधी भावनाओं का 
यह विकास, अन्य ऐसे कम-विकसित देशों में फैलता हुआ दिखायी पड़ता है, जो 
मधिकांशतया अश्वेत हैं ॥ इन भावनाओं का विकास श्वेत लोगों की सैनिक और 
पुलिस शक्ति के प्रहार के अनुभव और इस शक्ति को प्राप्त पश्चिम के समर्थन के 
कारण हुआ इस पुस्तक मे मूल्यों सम्बन्धी जिन मान्यताओं का अनुशीलन किया 
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गया है, उन्हें घ्शत में रखते हुए यह अत्यन्त भयावह बात लगती है कि विकसित 
ओर फम-विकसित देशों के पारस्परिक सम्बन्ध चमडी के रंग के आधार पर 
दधित हो जायेंगे 
पश्चिम के दृष्टिकोण से, कम-विकप्तित देशों का सास्यवाद के प्रति रुझान 
और साम्यवादी देशों से सहयोग इसी प्रकार दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, भऔर इसमे उस 
घीतयुद्ध मे एक नया आयाम और एक अन्य कारण जुड जाता है, जो विधाल 
पैमाने है हथियारों पर खर्च का कारण बना है और शान्ति के लिए भी खतरा चन 
भ्ुका है । 
प्रयोधन काले की महान्‌ उदारतावादी परम्परा के एक विद्यार्थी के नाते मेरे 
लिए यह और अधिक बुनियादी तौर पर धृणापूर्ण अनुभव है कि मुझे यह निष्कर्ष 
निशालने के लिए बाध्य होता पड़े कि जन-सामान्य की जायूति और उनका अपने 
हितों के प्रति जागरूक होना तथा विकास के लिए आवश्यक आमूल परिवतंनवादी 
मुघारों के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार होना एक ऐसी विश्व-शजनीतिक 
स्थिति में होगा, जहाँ इन लोगों को राष्ट्रीय साम्पवाद के एक आन्दोलन के रूप 
में प्रदर्शित किया जायेगा । 
इस विकास का बुनियादी कारण पश्चिमी देशों और, सबसे पहले, संयुक्त 
राज्य अमरीका द्वारा तथ्यों को अत्यन्त गलत रूप में समझता और मपने आदर्शो 
के माथ विश्वायपात है। यदि हम अधिक दुरदरशिता से काम लेते, और हमें 
मधिक सही जानकारी प्राप्त होती मोर यदि हम अपने आदशों के प्रति अधिक 
निष्ठावान होते तो--दक्षिण अफ़ीका अथवा विएतनाम में--यह स्थिति उत्वन्त ने 
होती । अध्ययनों और कुछ राजनीतिक अनुभव ने मुझे इस बात को अधिक 
स्पप्टता में सममने का अवत्तर दिया है कि उक्त घटनाक्रम के लिए मूर्खेता और 
विश्व-इतिहास का अज्ञान किस सीमा तक उत्तरदायी सिद्ध हुआ। ये खामियाँ 
शुद्ध बज्ञान पर भी आधारित नही हैं, इन्हें निहित स्वार्थों वाले लोगों ते अवस्र- 
बादी तरीके से प्रयुक्त किया है और मह हित अवसर अपेक्षाकृत मामूली और 
कम अवधि के हित रहे हैं। 'यथार्यंवादी' मोर विनम्र अनुसन्धान के ५्रति पुर्वा- 
अहीं के कंगरण ये प्रभावित हुए हैं। यही कारण है कि हमे अपनी विचारधारा के 
पूर्वाप्रहों को समाप्त कर देने के प्रयास की सर्वाधिक महत्त्व देवा चाहिए । 
यह एक कंटितापूर्ण विचार है कि विश्व-इतिहास के व्यापक परिप्रेंक्य मे 
संयुक्त राज्य अमरीका और पश्चिम की अन्य सरकारों ने जो दमनकारी और 
शन्नताएूर्ण रवैये अपनाये है, उतके परिणामस्वरूप जन-सामान्य में अपने हिल के 
प्रति जागृति उत्पन्न हुई है। यह जागृति युधार की एक बुनियादी शर्ते है और, 
लम्बी अवधि में, विकास को भी । क्या संसार के अमीर और विकसित देश इन 
लोगों को अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सहायता देने के लिए इससे अधिक प्रभावशाली 
और कम-विनाशकारी साधन ढूँढ़ निकालने में सफल नहीं हो सकते थे ? 
यह प्क्‍पन ऐतिहासिक है, जिस प्रकार किसी समाज-विज्ञानी के प्रश्न अवसर 
होते हैं) विकसित्त देशों और, विभेषकर, संयुक्त राज्य अमरीका का लक्ष्य यह 
नहीं रहा कि जन-धमुदाय में जागूति उत्पन्त हो ताकि सच्चे लोकतन्त की 
स्थापता हो सके और आवश्यक आमृल परिवर्तेतवादी सुधारों को लागू किया जा 
सके । इतकी सहानुभूति सदा कम-विकृसित देशीं के विशेषाधिका रप्राप्त वर्गों के 
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प्रति रही, भयंकर गरीबी से ग्रस्त सामान्य जन-समुदाय के प्रति नहीं। वे कप- 
विकसित देप्ों में सुधारो को लागू करने के प्रति घडी तत्परता से आँय बन्द करने 
फो तैयार रहते थे अथवा सुधारो को विकृत रूप से लागू करने के प्रयासों के प्रति 
भी उनका यही दृष्टिकोण रहता था। वे स्थिरता को अधिके महत्त्व देते ये--- 
वास्तव में, वे उपनिवेशी तौर-तरीकों को जारी रखने में सहायक बनते थे । 


अन्त मे, मैं एक और बात पर जोर देना आवश्यक समझता हूँ। जैस/कि 
एशियन ड्रामा में स्पप्ट किया गया है मौर इस पुस्तक के अध्याय-3 में भी इस 
बात पर चर्चा हुई हैं, मैं अपने अध्ययन के फलस्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि 
आमूल परिवर्तनवादी सुधारों की तैयारी के सम्बन्ध में, इस वात में विशेष 
अन्तर नही है कि भारत जैते देश में, जहाँ सार्वभौभ मताधिकार और व्यापक 
नागरिक स्वतन्त्रताओं पर आधारित संसदीय प्रणाली की सरकार मौजूद है और 
एक ऐसे देश में, जहाँ अधिक निर्रकृश शासन है, कोई खास अन्तर नहीं है। दोनों 
मामलों में उच्च वर्ग के समूहों ओर गुटों के हाथ में सत्ता है और इसके साथ ही 
जन-समुदाय में निष्क्रिय बने रहने की प्रवृत्ति है! 

यह बात तथ्यों पर आधारित है। इसी प्रकार यह भी हो सकता है--पर 
यह आवश्यक नहीं है--कि किसी निरकुश शासन का नेतृत्व ऐसे सुधारों को लागू 
करने को तैयार हो जाये, जिनके बारे में 'लोकतन्त्नी' शासन के अन्तगंत कानून 
नहीं बनाये गये थे। मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं के दृष्टिकोण से, यह स्थिति उस 
समय अधिक ग्राह्म होगी । 

मेरे अनुसन्धान के ये निष्कर्ष मेरे मन के विरुद्ध हैं, यद्यपि इन्हे स्वीकार 
करने के अलावा मेरे समक्ष कोई चारा नहीं है । जहाँ तक लोकतन्त्र का सम्बन्ध है, 
मैं इस सम्बन्ध में कभी तटस्थता का अनुभव नहीं कर सकता** और मेरे मत मे 
दक्षिण एशिया के देशों में आम चुनावों और स्वतन्त् विचार-विमर्श के कुछ 
सम्भावित लाभों पर जोर देने की सदा व्यग्रता रही है । हु 

लोकतन्त्न और, विशेषकर, चुनाव कालान्तर में जन-समुदाय को अधिक सतर्क 
ओर अधिक शिक्षित बनाने में सहायक हो सकते हैं ! एक लोकतन्त्ीय शासन-प्रणाली 
में अपने विचार व्यक्त करने और कार्यों की स्वृतन्त्ता उच्च वर्ग के कुछ व्पक 
और समूहों को आमूल परिवर्तनवादी सुधारों का समर्थन करने और जन-समुद्राय में 
चेतना पौलाते का प्रोत्साहन दे सकती है। कम-से-कम इन लोगो और समूहो को 
पह कार्य करने से रोका तो नही जायेगा। न के 

इतना ही नहीं, निरंकश शासनवाले देशों में सार्वजनिक विचार- ग 
अभाव सरकार को उपयोगी जानकारी से वंचित कर सकता है। उदाहरण के 
“लिए, मेरा यह विश्वास है कि वर्मा की सैलिक सरकार को अपनी सामाजिक और 
आधिक नीतियों मे किस कारण से कोई भी उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली, 
उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण सरकार की आलोचना से सुरक्षा थी ।९ 


अध्याप : उद्ठ 
अथद्याास्त्र का दायित्व 


सम्बन्धित है और यह इस बात का निर्धारण करता है कि वास्तव में किन नीति 
को चुना जायेगा 


मस्या आयाम एक-दसरे से पम्बन्धित है । समाज-विज्ञानी 
विवेकसम्मत और वास्तविक: नीति सम्बन्धी विकल्पों के बीच की भुख्य कड़ी का 
प्रतिनिधित्व करते है। इन विज्ञानियों मं हम अर्थशास्त्री, योजनाकारे प्रथा 
जनता और उनकी सरकारों के पलाहकारों के रूप मे, इनके परस्परिक सम्बन्धों 
को प्रभावित करते है । 

एक ओर हम लोग स्वयं अपने देशों की 'पंजनीतिक शक्तियों से प्रभावित 
होकर कम (वि शो की विकास पम्बन्धी समस्याओं के प्रति पर्वाग्रहग्रस्त 
दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित हुए है । 

अप पुस्तक के अध्याय- ! में मैंने इस पृर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण के सामान्य स्वरूप 
के बारे में नताया है। आग्रे के अध्यायों में मैने निरन्तर पह दर्शाया है कि थे 
पर्वाग्रह किस भकार अनेक विशिष्ट समस्याओं में प्रकट हुए। 

इसके साथ ही, हम अथंशास्त्री +स्तिविक राजनीति और नीति सम्बन्धी 
विकल्पों पर निःसन्देह अभाव डालते हैं। जॉन मेनाड कन्स के यह प्रेक्षण कि 
लोग ऐसे सिद्धान्तो से अ्रभावित हो जाते हैं, जिनके अस्तित्व का लोप हो चुका 

के शकृत सिद्धान्तो 


नये 

से भी प्रभावित हीते है, केम-से-कम आशिक जप से और कुछ समय के बाद, जो 
बहुत हो । 

क «सता में कीन्स को मुद्रा और सम्बन्धित मिला पं के को में संसार-भर 

/ अधिकाशतया मृत्यु के बाद, जो सफलता पिले / बह इस बात का अमाण 

की है। इससे पहले स्वीडन मे, इन्ही क्षेत्रों में वास्तविक: नीतियों की इसी प्रकार 

और उनके अनुयायियों न्नचों 


के > विकसेल और अनुयारि २४48 
व्यावहारिक की पुष्टि की । सेल और ऊमके ययों ने कीन्स 
कही पहले यही विदा, भकेट किये थे। मु 
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इससे आगे बढ़ने से पहले, मैं अत्यन्त निष्ठापूर्वक एक बात याद दिलाना और 
इस बात पर विशेष रूप से जोर देना चाहता हूँ । जब मैं अपने साथी अर्थशास्त्रियों 
के ऊपर परम्परागत विचारधारा का अनुसरण करते हुए, कम-विकसित देशों के 
विकास की समस्याओं के प्रति अत्यन्त पूर्वाग्रहप्रस्त दृष्टिकोण अपनाने का आरोप 
लगाता हूँ, तो मेरा तात्पयं उनको व्यक्तिगत बेईमानी से नहीं होता । 
अपनी युवावस्था से ही मैं अध्येताओं के विश्वव्यापी समाज का सदस्य रहा 
हूँ। अनेक देशों में मुझे अ्थंशास्त्त के अध्येताओं के मध्य संकड़ों लोगों की 
घनिष्ठता और मित्नता भ्राप्त करमे का अवसर मिला है। इनमें कुछ गिने-चुने 
लोगों ने ही अपने काम में दूसरे लोगों के कप्टों के प्रति संवेदनहीनता का 
दृष्टिकोण अपनाया था । इससे भी कम लोग ऐसे थे, जिन्हें मैंने जान-बूझ्कर 
अपने लेखन की अपने स्वार्थों के अनुरूप ढालते हुए देखा । 
नर ष्टि से मेरा विश्वास है कि हमारा समस्त पेशा, और विशेषकर वे 
लोग जिन्‍्होने महत्त्वपूर्ण योगदान किया है, संस्थापित अर्थशास्त्रियों की महान्‌ 
परम्परा का अनुसरण करते रहे हैं, जिनके सम्बन्ध में एक बार एलफ्रेड मार्शल ने 
इन शब्दों में अपनी भावनाएँ व्यक्त की थी: हि 
“वास्तविकता मह है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रायः सब संस्थापक भर 
और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाववाले व्यक्ति थे, और मानवता के प्रति उनके मन में 
उत्साह का भाव था। स्वर्य अपने लिए धन बटोरने के प्रति उन्हें प्रायः कोई 
चिन्ता नही थी; वे व्यापक जन-समुदाय में सम्पदा के अधिकतम बेंटवारे के प्रति 
चिन्तित रहते थे **“इन लोगों ने, बिना किसी अपवाद के, इस बात पर जोर दिया 
और इस सिद्धान्त के प्रति निष्ठा प्रकट की कि व्यक्तिगत प्रथली और सार्वजनिक 
नीति का अन्तिम लक्ष्य सब लोगों की भलाई होना चाहिए***इन महान्‌ 
बुद्धिमान लोगों ने, जिन्होंने अर्थशास्त्त को जन्म दिया, सम्पति के अधिकार के 
प्रति कोई श्रद्धा नही दिखायी ।/? 
पर मार्शल ने इन महान्‌ अर्थेशास्त्रियों की उत्त उदासीनता का भी उल्लेख 
क्रिया, जो उन्होंने वितरणात्मक सुधारों को अपना समर्थत देने में दिखायी और 
इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि ये अर्थशास्त्री गरीबों की आवश्यकताओं के 
अति 'संवेदनाहीन' दिखायी पड़ते थे। उन्होने इस बात को इस प्रकार 
समझाया : “उस युग के महानतम मनी५षियों के विचारों की उदारता और 
व्यापकता कुछ दृष्टियों से आधुनिक युग के सर्वाधिक शिक्षित लोगों के विचारों 
से संकीर्ण थी ।” हे 
यहाँ मार्शल इस वात की ओर संकेत कर रहे हैं कि डेढ शताब्दी पहले 
इंग्लैण्ड की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों से प्रभावित होने के कारण संस्थापित 
अ्थंशास्त्र में पूर्वाप्रह उत्पन्त हो गये थे । मेरे मन में इस सम्बन्ध में कोई सम्देह्‌ 
नही है कि यदि ये अर्थशास्त्री अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते और पूर्वाग्रहों से 
दूर रहते, ती इसका व्यावहारिक राजनीति पर पर्याष्त प्रभाव पड़ता । 
काले माकसे ने स्वये को रिकार्डो की पूर्वाग्रहग्रस्त असफलता से मुक्त किया 
और इसी कारण से वे स्वयं अपने मूल्य-स्रिद्धान्त में विहित आमूल परिवर्ततवादी 
निष्कर्षों पर पहुँच सके । और निश्चम ही मांक्स का कक के राजनीतिक 
विकास पर भमहान्‌ प्रभाव पड़ा, और इसे प्रभाव में उनके अधिशंव-मूल्य और 
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शोषण के सिद्धान्त का बहुत बड़ा स्थान रहा। 

अब क्योंकि संस्थापित मूल्य-सिद्धान्त, मास और रिकार्डो दोनों के 
तत्सम्बन्धी प्रतिपादनों मे, मैसगिक नियम के दर्शन से प्रभावित होने के कारण 
बुनियादी तौर पर परिणामपरक सिद्धान्त जैसा वेदान्ती विचार बन गया, अतः 
हम उनके दृष्टिकोणों का कोई खास लाभ नही उठा सकते और यही बात मार्क्स 
के अन्य अनेक सिद्धान्तों पर लागू होती है। इस कथन का यह अभिप्राय नही है 
कि मार्क्स और रिकार्डो की रचनाओं में ऐसे प्रेज्षण और विश्लेषण के अंश 
मौजूद नहीं हैं, जिनका आज भी महत्त्व है । 

और आज भी हमें उनकी रचनाओं की इसलिए जानकारी होना जरूरी 
है ताकि हम स्वयं अपनी विचारधारा के बारे में ऐतिहासिक दृष्टि से समालोच- 
नात्मक दृष्टिकोण अपना सकें । मैंने पिछले अध्यायों में अक्सर यह बताया है कि 
आज के अथंशास्त्नरी किस प्रकार उस समय अपने ज्ञान के अभाव का प्रदर्शन 
करते हैं, जब वे गेर-विवेचनात्मक तरीके से और अक्सर निहित अर्थ के रूप में, 
माक्‍से द्वारा दिखाये गये रास्ते पर आगे वढते है। 


आज के परम्परावादी अर्थंशास्त्री जब पूर्वाग्नहप्रस्त दृष्टिकोणों को व्यवहार 
में लाते हैं, तो वे सापेक्ष दृष्ठि से आरम्भिक युग्मों के अपने पूर्व॑ंवर्तियों के समान 
ही निष्ठाहीन नहीं होते । लेकिन स्वयं अपने अनुसन्धान की ताकिकता के बारे 
में उनमें बचकानापन है। 

एक दृष्टि से और एक सीमा तक, अपने पीढ़ियों पहले के पूर्ववर्तियों से वे 
अधिक बचकानापन प्रदर्शित करते हैं। जब एफ० आई० एजबर्थ ओर हैनरी 
सिजविक जैसे लोगों ने अपने कल्याण-सिद्धान्तों का प्रद्धिपादन किया, तो उनमें 
निरपेक्ष मूल्यों में विश्वास करने की क्षमता थी ओर वे मूल्य सम्बन्धी 'मान्यताओं 
के रूप में इनके ऊपर अपने सिद्धान्तों को आधारित कर सकते थे। उन्हें एक ऐसे 
आधार से, ऐसी नीव से अलग हटने की आवश्यकता नही थी जैसाकि 
आधुनिक कल्याण-सिद्धान्तकार करते है ।* इस दृष्टिकोण ने निःसन्देह 
एजबर्थ और सिजविक की ताकिकता को कम जटिल और कम तकेंविहीन 
बनाया ।* 

परम्परावादी अथंशास्त्रियों और सामान्यतया समाजविज्ञानियों के मध्य 
व्यापक बचकानापन, जो दो पीढ़ियो से बढ रहा है, समाजविज्ञान और समाज- 
विज्ञानियों के समाजशास्त्र के प्रेतिपादब की आवश्यकता को अधिक महत्त्वपूर्ण 
और तात्कालिक आवश्थकता की वस्तु बना देता है ।* अर्थशास्त्रियों के समक्ष 
यह खतरा बना रहता है कि वे इस बात से अनभिज्ञ रहकर कि अपने चारों ओर 
के समाज से दे किस प्रकार प्रभावित होते हैं, अपने अनुसन्धान जारी रखते है--- 
जौर उनके अनुसन्धानों पर परम्परा का तथा उनके व्यक्तिगत झुझानो का क्‍या 
प्रभाव पडता है, वे इस बात से भी इसी प्रकार अनभिन्न रहते हैं। 

हमारे काये को आधार बनाकर यह सामाजिक अनुसन्धान किया जा 
सकता है । अन्य लधिकांश सामाजिक अनुसन्धान से यह बनुसन्धान अपेक्षाकृत 
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आसान होगा । अनुसन्धानकर््ता के समक्ष पूरी विपयवस्तु को प्रस्तुत किया 
जा सकता है। यह विपयवस्तु हमारे प्रकाशित लेख ओर पुस्तकें ही हैं। 

तकंसम्मत आलोचना के द्वारा इस कार्य को आगे बढाया जा सकता है 
ओर इस प्रकार असंगत तथा मनमानी मान्यताओं को दर्शाया जा सकता है। 
इस आलोचना को बहुत व्यापक और अन्तभूत बनाना होगा, क्योकि अधिकाश 
मान्यताओं को अन्तनिहित मानकर छोड़ दिया जाता है । जब ताकिकता सम्बन्धी 
इन खामियो को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता हुआ देखा जाये, तो इसे इस 
बात का संकेत समझ लेना चाहिए कि कार्यकारण की शब्दावली मे उस सामाजिक 
प्रभाव को समझाने के लिए सामाजिक अनुसन्धान की आवश्यकता है, जिसका 
यह परिणाम हुआ है ) 

इस समाजशास्त्नीय अनुसन्धान का निर्देशक सिद्धान्त वह प्रमुख प्रश्न होता 
चाहिए, जिसे प्रत्येक जासूसी के कार्य में पूछा जाता है : की बोनो ? इस कार्य 
से किन निहित स्वार्थों को लाभ हुआ ? ये हित शायद ही कभी सम्बन्धित 
अनुसन्धानकर्त्ता के हित होते हैं अथवा ऐसा भी होता है कि ये स्वयं उसके हित 
नही होते, बल्कि उन शक्तियों के हित होते हैं जो उसके चारों ओर व्याप्त समाज 
में प्रभावशाली बनी हुई हैं । 

यदि अनुसन्धान पूर्वाग्नहों से मुक्त नहीं होता, तो यह सामूहिक सत्ता के 
हितों की सेवा करनेवाला अवसरवादिता पर आधारित अनुसन्धान बन जाता 
है और इस अनुसन्धान में उन्ही हितों का ध्यान रखा जाता है, जिन्हें यह 
सामूहिक सत्ता अपना हित मानती है और जो इसके नोति सम्बन्धी विकल्पी का 
निर्धारण करते हैं। इस कार्य का क्या परिणाम होगा, यह बात अनुसन्धानकर्त्ता 
के सचेतन ज्ञान की परिधि से बाहर ही रहती है। जैसाकि मैं पहले कह चुका हैं, 
अनुसन्धानकर्त्ताओं ने जान-बुझकर पूर्वाग्रहों को नही अपनाया है ! 

अधिक गहन विश्लेषण से यह प्रकट हो जाता है कि सामूहिक सत्ता के 
हितों की जो कल्पना की जाती है, वह अधिकांशतया ताकिकता पर आधारित 
नहीं होती | विशेष रूप से, ये हित लम्बी अवधि के न होकर छोटी अवधि के 
होते हैं और अवसर छोटी अवधि के हितों की दृष्टि से भी अविवेक पर आधारित 


होते हैं । 


विज्ञान और वेशानिकों के समाजशास्त्र की माँग इस आवश्यकता से श्रेरित 
है कि अनुसन्धानकर्त्ता को स्वयं अपने कार्य के प्रति कम अबोध बनाया जा सके 
और उसे इस वात के प्रति अधिक सजग किया जा सके कि अनुसन्धान कितनी 
आसानी से अविवेक से प्रभावित हो जाता है। इस पुस्तक में जिस प्रकार तक- 
सम्मत समालोचना की गयी है, उसे इस दिशा में सहायक बनता चाहिए । 

यह बात उस स्थिति में अधिकतम सीमा तक प्रभावशाली होगी, यदि यह 
अनुसन्धानकर्त्ता को उन मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं की स्पष्ट रूप से व्याख्या 
करने के लिए प्रेरित करे, जो उसके दुष्टिकोण को निर्धारित करती हैं भर्यात्‌ 
अनुसन्धान में प्रयुक्त उसका दृष्टिकोण मया है, वह क्या प्रशा उठाता चाहता 
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है ओर वे संकल्पनाएँ क्या, हैं, जिनका वह अपने विश्लेषण मे उपयोग करता है। 
आधिक अनुसन्धान मे पूर्वाग्रह के कारणों और विज्ञान और वज्ञानिकों के 
समाजशास्द्ध तथा विज्ञान की ताकिकता के नये और व्यापक विश्लेषण की 
आवश्यकता पर विचार को राजनीतिक गतिशीलता के अध्याय के बाद विशेष 
उद्देश्य से रखा गया है। इस बात में सन्देह नहीं है कि आथिक अनुसन्धान का 
राजनीति के विकास पर प्रभाव होता है और उन नीति सम्बन्धी विकल्पों पर 
भी, णिन्‍्हें कम-विकसित और विकसित दोनों प्रकार के देशो में अपनाया जा 
रहा है। अतः राजनीतिक विकास के लिए एक ऐसा नमूता अपनाना, जिसमे 
इस बात की उपेक्षा की गयी हो कि हम अ्थंशास्त्रियों की रचनाओं का क्‍या 
प्रभाव हो रहा है, यथार्थ से पूरी तरह मेल नही खायेगा। 
मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि आथिक अनुसन्धान से पूर्वाग्नह की 
समाप्ति के परिणामस्वरूप, ऐसे नीति सम्बन्धी निष्कर्ष निकलेंगे, जिनमें कम- 
विकसित देशों में आमूल परिवर्तंनवादी सुधारों और विकसित देशो में सहायता 
और व्यापार सम्बन्धी नीतियों मे आमूल परिवर्तन की माँग होगी | इन परिवर्तनों 
का विशेष रूप से उल्लेख इस पुस्तक के पहले के अध्यायों में हो चुका है। 
कम-विकसित और विकसित देशो में जो हजारो अर्थशास्त्री अनुसन्धान कर 
रहे हैं, यदि उसकी दिशा को इस प्रकार पुर्नानर्देशित किया जाता है तो इस 
अनुसन्धान का राजनीति पर निश्चय ही असर होगा। यह तथ्य भी सामाजिक 
यथार्थ का एक अश है कि लोग अपने नीति सम्बन्धी चुनावों में विवेकपूर्ण और 
तकंसम्मत बनना चाहते हैं ॥ 
कम-विकसित देशों की विकास सम्बन्धी समस्याओं का मुल्य सम्बन्धी 
मान्यताओ के दृष्टिकोण से अध्ययन करना काल्पनिक ओर राजनातिक दृष्टि से 
'अयधथार्थवादी' दिखायी पड़ सकता है, यद्यपि ये मान्यताएँ अन्यत्र व्यक्त आदर्शों 
के अनुरूप होती है। इन आदर्शों के प्रति सत्तारूढ ब्यक्तियो की वास्तविक 
आस्था और सहमति नही होती और वे इन आदर्शों को व्यवहार में लाने के लिए 
बलिदान करने के लिए तैयार नही होते। और यह वात कम-विकसित और 
विकसित दोनों देशों के बारे में सही है । 
इस सम्बन्ध में इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर जोर देना आवश्यक है कि इन आदर्शो 
को लागू करने की दिशा में आगे बढने का प्रयास करना भी थाछनीय है। इसी 
प्रकार, विपरीत दिशा में आगे बढ़ना अवांछित है। इस समय जो तवृत्ति मौजूद 
है, उसे बदलने के लिए प्रयास करना और आदर्शों को अधिक बेहतर तरीके से 
व्यवहार मे लाने की दिशा में आगे बढने की गति को तेज करना राजनीतिक 
दृष्टि से एकदम “अव्यावहारिक' करार नही दे दिया जाना चाहिए। वास्तव में, 
एक ऐसे परिवर्तन के लिए प्रयास करना नीति सम्बन्धी अध्ययन का स्पष्ट उद्दं श्य 
होना चाहिए और यह अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टि से तकेसम्मत तरीके से किया 
जाना चाहिए। 
इसके अलावा यह मानकर चलना कि आज जो स्थिति है, जिसमें सामाजिक 
परिवतंन के प्रति लोगों का है 58 भी शामिल है, वही कायम रहेगी, एक 
यथार्थवादी विचार नही है। लोगों के दुष्टिकोण बदल सकते हैं, और इसी प्रकार 
संस्थाओं और सत्ता के स्वरूप को उनके दृष्टिकोणो से जो समर्थन मिलता है, 
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उसमे भी परिवर्तत हो सकता है। और इन दृष्टिकोणों को बदलने के लिए 
प्रेरित भी किया जा सकता है! कुछ विशेष परिस्थितियों में वडे और अचानक 
किये जानेवाले प्रेरित परिवर्ततों को छोटे और धीरे-धीरे लाग्र किये जानेवाले 
परिवर्तनों से कम लोकप्रिय प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। (देखिए, 
अध्याय-]4) । ४ 
नीति सम्बन्धी समस्त आवश्यकताओं के अलावा इस बात पर जोर दिया 
जाना चाहिए कि स्पष्ट रूप से परिभाषित मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं के दृष्टिकोण 
से कम-विकस्ित देशों की समस्याओं का अध्ययन बुनियादी तौर पर एक ऐसा 
तकंसम्मत कार्य है, जो आथिक, सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ के अध्ययन 
को पृर्वाग्रहभ्रस्त हीने से बचायेगा और इस प्रकार दोयपूर्ण होने से भी । तथ्यों 
मल के सन्दर्भ में इस प्रकार पूर्वाग्रह और दोषपूर्ण निष्कर्पों से बचा जा 
सकेगा । 
एशियन ड्रामा मे व्यक्त विचारों को अवसर मिराशाबादी' कहा गया है और 
इन्ही विचारो को इस पुस्तक में भी फिर दोहराया गया है। मैं इस आलोचना 
को स्वीकार नही करता । इसके विपरीत मैं यह दावा करता हूँ कि मेरे इन और 
अन्य अध्ययनों में कार्यविधि सम्बन्धी जिस सिद्धान्त को अपनाया गया है,-वह 
ताकिकता द्वारा प्रस्तुत एकमात्र ऐसा तरीका है, जिसके आधार पर यथार्थ की 
प्राप्ति हूं। सकती है । हि 
अधिकाश आधिक साहित्य में पदर्थित अधिक' 'आश्वावाद' अनुसन्धान के 
प्रति उनके दृष्टिकोणों के अत्यधिक पूर्वाग्रहप्रस्त होने का परिणाम है--मंही 
आशावाद सरकारी संस्थाओं के आथिक सचिवालयों के अनेक अध्ययनों 
में ही नही दर्शाया गया है, बल्कि अन्तरसरकार-संगठनों में भी इसे प्रकट 
किया गया हैं जौ इन विभागों और संगठनों के अन्तर्गत काम करनेवाले 
विशेषज्ञों की विशेष रिपोर्टों में भी यह आशावाद प्रकट हुआ है। 
यह तथ्य इस पुस्तक के पिछले अध्यायों में पर्याप्त स्पष्ट कर दिया गया है । 
परम्परागत अर्थशास्त्री अपने पूर्वाग्रहों के प्रति सजग नही है। वह यह विश्वात्त 
करता है कि वह “निरपेक्ष' तरीके से और (तथ्यों पर आधारित' तरीके से काम' 
करता है। इस कारण से वह पूर्बाग्रह की समस्या पर विचार करने के लिए भी 
एकदम राजी नही होता। इस कारण से मैंने इस पुस्तक में इस कत्तेव्य की 
अपने समक्ष रखा है कि सामान्य पूर्वाग्रहों पर चर्चा करू और इन्हें स्पष्ट रूप से 
व्यक्त करूं । - * बे श 
“ अथंशास्त्र की दिशा के इस प्रकार पुनर्निर्देशित होने के का में मैं 
निराश नहीं हूँ । आजकल व्याप्त पूर्वाग्रहों से ग्रस्त अनुसन्धानकत्ताओं में पूरी 
चेतना उत्पन्न होने से' पहले ही और इस स्थिति से पहले भी कि वे अपनी मूल्य 
सम्बन्धी मान्यताओं को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करके मूल्यांकव करने के लिए 
तैयार हों, आंशिक रूप से यह परिवर्तन आयेगा । ' 
एक सीमा तक, समस्त निष्ठापूर्ण अनुसन्धानों के भीतर अपने-आपका 
स्वस्थ बनाने अथवा अपनी खामियों को दूर करने की क्षमता होती है।* ज॑साकि 
एक बार नुद्‌विकसेल ने कहा था कि वैज्ञानिक स्व अपने द्वारा श गये दृष्टि- 
कोण से श्र प्ठ होता है। उसके समक्ष ऐसे सत्य आ घड़े होते हैं, वह सत्यों का 


यह काये अक्तर वितरण तम्बन्धी पहलू ओर इससे भी केप्र उन अन्य 'गैर- 
आधिक! किये बिना ही किया "वा है, जो कम- 
विकसित देशों क) विकासअक्रिया में सहायक होते हैं। यह चापरवाही इर्वाग्रह की 
अपृत्ति के पहें श्य करे बैति करती है, अन्यथा उस रूप के आंकड़ों के इ्तेमात 

' सम्भव नहीं हो पेकता जिस रूप में अक्सर रैना इस्तेमाल किया जाता है। 
ते घिक सामान्य रूप से, आकड़ो का प्रेक्षण और सग्रह ऐसी) 


378 ' विश्व निर्धनता की चुनोती 
आँकड़ो की खामियाँ सामान्यतया अवसरवादी धुर्वाग्रहग्रस्त दृष्टिकोण के 
अनुरूप होती हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य, उदाहरण के लिए, भू-स्वामित्व और 
काश्तकारी सम्बन्धी तथ्य, केवल दोपपूर्ण ही नहीं हैं, वल्कि अक्सर इन 
तथ्यों को एकत्न करने के मार्ग मे बाधा डाली जाती है, अथवा जब इन्हें एकत्र 
कर भी दिया जाता है, तो इनकी जानकारी नहीं दी जाती और यह कार्य शक्ति- 
शाली निहित स्वार्धों के प्रभाव के द्वारा होता है । 
जैसाकि मैंने (इस पूरी पुस्तक मे, पर विशेषकर अध्याय-6 में कहा है, अन्य 
आँकड़ें भी, उदाहरण के लिए, साक्षरता ओर स्कूलों में भर्ती सम्बन्धी आँकड़े, 
आलोचनाविहीन' दृष्टि से तैयार और इस्तेमाल किये गये। अब क्योकि इन 
आँकड़ों में शिक्षा सम्बन्धी उपलब्धियों को सामान्य रूप से बढ़ा-चढाकर दर्शाया 
गया है, ये आऑकड़े 'आशावादी' पूर्वाग्रहों के उ्द श्यों की भी पूर्ति करते हैं । 
यूनेस्को सन्रिवालय ने इन आँकडों की जाँच करने अथवा इममें सुधार करने 
का कोई गम्भीर प्रयास भी नहीं किया है, यद्यपि यह काये बहुत अधिक कठिन 
नही होता । यूनेस्को कुछ चुने हुए जिलो में वास्तविक साक्षरता की स्थिति और 
वास्तव में स्कूल जानेवाले बच्चों की संख्या की गणना करके, इसका गहराई से 
प्रेज्षण करके और इनकी तुलना जनगणनाओं और हा सम्बन्धी आंकड़ों में दी 
गयी संख्याओं से करके सही निष्कप॑ निकाल सकता हैं। अन्तरसरकार-संगठनो 
के किसी भी सचिवालय ने ओर इन आँकड़ों का उपयोग करमेवाले अध्येताओं में 
से भी किसी ने यह सुझाव नही दिया है कि यूनेस्को यह कार्य करे! इन आँकड़ों 
को जैसे-का-सेंसा स्वीकार कर लेने से, इनकी वैधवा अथवा सहीपन के वारे में 
शंका उठाये अथवा जाँच किये बिना ही इनका उपयोग करने से उनके सामान्य 
और पूर्वाग्रहग्रस्त उद्देश्यों की पूति होती रही है ! 
हम लोगों ने विकसित देशों से कम-विकसित देशों को प्राप्त होनीवाली 
सार्वेभनिक सहायता अथवा पूंजी के आगमन सम्बन्धी आँकड़ों की सचमुच भयंकर 
गड़बड़ की अनुमति' दी है ओर यह कार्य इस तथ्य के बावजूद हुआ है कि कम- 
विकसित देशों की तुलना में विकसित देशों में आँकड़े कही अधिक सही और एर्ण 
रूप से उपलब्ध हैं और तथ्यों के बारे में ईमानदारी पर आधारित और सही 
विवरण दे पाना सम्भव होना चाहिए । इससे विकसित देशों में यह अनुभव करने 
का।अवसरवादी हित दिखायी पडता हैं कि उन्होने बहुत अधिक बलिदान दिये हैं, 
जबकि वास्तव में उन्‍होंने कम-विकसित देशो को उनके विकास के लिए सहायता 
देने' में वास्तव में इस सीमा तक बलिदान मही किया। 
हम लोगों ने अक्सर अपनी वैज्ञानिक शब्दावली के ऊपर लोकप्रिय, और 
राजनीतिक दृष्टि से|प्रभावित विचार-विमशे में प्रयुक्त अभिव्यकितियों का हमला 
होने दिया है। धदाहुरण के रूप में इन अभिव्यंक्तियों के अन्तर्गत प्रयुक्त “विकास- 
शील देश' और 'स्वक्षन्त्र संसार' जैसे शब्दों का उल्लेख किया जा सकता है । जब 
हमारा अभिप्राय एक कम-विकसित देश से होता है तब हम “विकासशील देश का 
इस्तेमाल करते हैं अपवा जब हम गैर-कम्युनिस्ट संसार का उल्लेख करना चाहते 
हूँ तो 'स्वतन्त्र संसार जैसी अभिव्यक्ति का प्रयोग करने लगते हैँ। मुझे यह महत्व- 
हीन और अनजाते|मै किया गया भाषा सम्बन्धी कार्य दिखायी नही पड़ता, बल्कि 
मुझे इसमें एक ६ गहन पूर्वाग्रह्द का संकेत दिखायी पड़ता है। और तर्क के 


॥ 
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माधार पर भी ऐसी अभिव्यक्तियों का भ्योग चिस्ताजनक होना घाहिए। 

मैं इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकता कि आज कम-विकसित देशों की 
समस्याओं के बारे में तथा विकृप्तित देशों से इनके सम्बन्धों के बारे में जो बड़े 
पैमाने पर अनुसन्धान-कार्य हो रहा है, एक के बाद एक मुद्दे पर अर्थशास्त्र की इन 
अत्यन्त बड़ी घामियों को देख-समझ नहीं सकता और इसमें सुधार नहीं किया 
जा सकता । किसी कम-विकृसित देश में शिक्षा की समस्या के किसी भी गहन 
अनुभवनन्य अध्ययत से मनुष्य में नियोजन की शब्दावली में इस समस्या फे 
प्रति वित्तीय दष्टिफोण मे जो सतही और गलत धारणाएँ प्रदर्शित की ग्रयी है, मे 
स्पष्ट हो जायेंगी। 

और क्पि-समस्या का कोई भी गहन अध्यपत--कृषि में लगी श्रम-शक्तधि का 
अल्प-उपयोग और यह खतरा कि आबादी में हक और कृवि-टेबनोलॉजी की हाल 
की प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप इसमे और वृद्धि होगी --भूमि-सुधार की समस्या 
को स्पष्ट रूप से प्रकट करेगा, जिसे हाल में विकसित और कम-विकसित दोनो 
देशो मे प्रायः पूरी तरह भुला दिया गया है! 

जब एक के बाद एक अरथशास्त्री उन गलतियों के प्रति सजग हो जायेगा, जो 

बह स्वर्य और मन्य अर्थशास्त्री देख और सुधार रहे हैं भौर जब यह स्पष्ठ हो 

जायेगा कि ये गलतियाँ विधिवत्‌ और एक सामान्य हित के अनुरूप होती हैं, तो 
प्रत्येक अर्धास्तरी यह सवाल पूछने के लिए बाध्य हीगा : क्यों और कैसे ? उस 
समय प्रत्येक अरयशास्त्री उन पूर्वाग्रहों को देखने और उनकी जाँच-पड़ताल करने की 
स्थिति में पहुँच जायेगा, जो अब प्रेरक शक्ति बने हुए हैं। 

इसके बाद मूल्यांकन सुपप्ट रूप से मैदान में आ जायेंगे । भर एक अनुसन्धान- 
कर्ता के रूप में अर्थशास्त्री मपनी स्थिति की धार्किकता से प्रेरित होकर यह 
पूछने के लिए बाध्य होगा कि स्वर्य उसकी मूल्य सम्बन्धी मान्यताएँ क्‍या है ? यह 
अर्थशास्त्र और सामान्यतया समागविज्ञानों की सच्ची और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
'मूल्य' सम्बन्धी समस्या है । 

यह हो जाने के बाद, वह ऐसा प्रकाश प्राप्त कर चुका होगा जो उसे 
अर्थशास्त्र की खामियों का पता लगाने और इन खामियो को सुधारने की दिशा में 


+_ 
थ्ृ 





कि मैंने अध्याय-! में सामान्य दार्शनिक समालोचना तक ही स्वयं को सीमित नही 
रखा, बल्कि इस समालोचना को अनेक समस्याओं की दिशा से आगे बढ़ाया और 
एक के बाद एक समस्या को उठाया । 


में विशेष रूप से कम-विकसित देशों में आँकड़ों में सुधार करने की' 
आवश्यकता पर जोर देता चाहता हूँ। इस कार्य के लिए, हम अर्थशास्त्रियों को 
प्रायमिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए; क्योंकि हम दही अपने विश्लेषणों 


है. 
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में इन आँकडों के प्रमुख उपभोक्‍ता है ओर संकल्पनाओं की परिभाषा करनेवाले 
लोग भी हम ही है और इसी प्रकार प्रश्न उठानेवाले व्यक्ति भी हम ही हैं। 
परम्परावादी अर्थशास्त्रियों के विरुद्ध मेरा आरोप यह है कि उन लोगों ने प्रभाव- 
हीन आँकडों से अपनी पुस्तकों को भर डाला है और इन आकड़ों के आधार पर 
ही अपने निष्कर्ष तिकाले है और यह कार्य इन आँकड़ों की समालोचनात्मक जाँच 
के बिना ही किया गया है, जबकि वैज्ञानिक होने के नाते हमें यह जाँच मवश्य 
करनी चाहिए थी। 

जब हम मात्ता की बात पर आते है, तो हमारा ज्ञान अत्यन्त कमजोर सिद्ध 
होता है। ऐसा कोई भी गम्भीर अनुसन्धानकर्त्ता, जो प्रकाशित आँकड़ों को तैयार 
करने के तरीकों की जाँच करेगा, इनकी अत्यन्त अविश्वसनीयता को देखे बिना 
नही रह अकता । यह बात भारत जैसे देश के बारे में भी सही है, जहाँ, अत्यन्त 
छोटे वुद्धिवादी विशिष्ट वर्ग के मध्य, अत्यन्त स्वतन्त्न रूप से और अत्यन्त 
ऊंचे तथा परिष्कृत स्तर पर विचार-विमर्श होता रहा है। ये आँकड़े विश्वास- 
योग्य नही है। 

आँकड़ों सम्बन्धी अपूर्णता का एक कारण यह है कि प्रेक्षण और आँकड़ो 
को एकत्न करने का कार्य उन श्रेणियों के आधार पर किया जाता है, जो कम- 
विकसित देशो के यथार्थ के अनुरूप नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप जो आँकड़े 
एकत्र होते है, वे अत्यन्त भ्रामक होते है अथवा निरथंक | दूसरा कारण प्रश्नों की 
परिभाषा मे प्रदर्शित अत्यन्ते असावधानी है और वास्तविक बुनियादी प्रेक्षणों को 
पूरा करने में भी यही असावधानी दिखायी गयी है। 

कम-विकसित देशों में प्राथमिक आवश्यकता बहुत बडी संख्या में अत्यन्त 
सूक्ष्म किस्म के साब्यिकी सिद्धान्तकारों की नही है, क्योकि यह कार्य तुरन्त एकत्र 
किये जानेवाले आँकड़ों की सीमा के बाहुर दिखायी पड़ता है । आवश्यकता ऐसे 
अच्छी तरह प्रशिक्षित लोगों की है, जिन्हें कम-विकसित देशों की परिस्थितियों 
का ठोस ज्ञान हो और जो इन देशों के सामाजिक यथार्थ के अनुरूप तत्त्वो के बारे 
में प्रश्न निर्धारित करने की विवेचनात्मक क्षमता रखते हों। उन लोगों को यह 
जानना चाहिए कि किस प्रकार वे अपने प्रेक्षणो को : प्रभावशाली ढंग से निर्देशित 
और संगठित कर सकते हैं और इसके साथ ही उन्हे आँकड़ों की जाँच करने के 
तरीकों और कुछ अन्य साधारण सांख्यिकी सम्बन्धी तरीकों का प्राथमिक शान 
होना चाहिए। 

कम-विकसित देशों में ऐसे पेशेवर प्रशिक्षित कमंचारियों को तैयार करने में 

हायता देना एक ऐसा कार्य है, जिसे विकसित देशों को तकनीकी सहायता के 

अन्तगंत उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। यह बात स्वाभाविक होगी यदि संयुक्त 
दाष्ट्रसपुह के अन्तरसरकार-मंगठनों की सांख्यिकी सेवाओं को यह विश्वव्यापी 
तकनीकी सहायता देने का कार्य प्रमुख रूप से सौंपा जाये। इन संगठनों की यह 
निर्देश दिया जाना चाहिए कि ये--सम्वन्धित सरकारो के अनुरोध पर--आँकड़ो 
को एकत्न करने के कार्य के गठन, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों को इन 
देशों में भेजेंगे। और उन्हें इन कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक घनराशि 


भी दी जानी चाहिए। 
पर यह कार्य करने और इन नयी माँगों को पूरा करने का प्रयास करने से 
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पहले, इन्हें स्वयं अंपने धर की सफाई करना जरूरी होगा। इन लोगो को यह 
अनुभव कराना होगा कि कम-विकसित देशों के बारे में फिलहाल इन संगठनीं ने 
स्वयं जो आँकड़े तैयार किये हैं, वे अक्सर पुराने, अनुपयोगी और दोषपूर्ण हैं । 

इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह संगठन उस समय तक बअथे- 
शास्त्र के अपेक्षित मानकों के अनुरूप कार्य करने का नाटक नही रच सकते, जब तक 
वे सरकारों से प्राप्त आँकड़ों को बिना किसी विवेचन के स्वीकार करते रहेंगे और 
इन्हें जसे-का-सैसा ग्रे स्प करते रहेगे । कम-विकसित देशों में आँकड़ों में सुधार 
करने का प्रयास करने के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास करने की पहली 
शर्त यह है कि वे उन आँकड़ों की आलोचना शुरू करें जो उन्हें दिये जाते हैं। और 
इन संगठतों को उस आपसी भाईचारे को भी त्याग देता चाहिए, जो इन्हें एक-दूसरे 
के प्रकट रूप से दोपपुर्ण आँकडों को ज॑से-का-तैसा प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है 
ओर इससे भी अधिक अक्सर यह होता है कि वे स्वयं अपने संगठनों के महत्त्वपूर्ण 
विभागों को अपने विश्लेषणों मे इन्हीं आँकड़ों का उपयोग करने देते है (देखिए, 
अध्याय-0) । 

मुझे इस बात में सन्देह नहीं है कि इन संगठनों की सांख्यिकी सेवाओं में इस 
बात का अधिकाधिक अहसास कि विज्ञान आलोचना ही है' और विशेष रूप से 
आँकड़ों में सुधार करने के वास्तविक प्रयासों के परिणामस्वरूप दे सांश्ियकी के 
कार्य में उच्च योग्यताप्राप्त व्यक्तियों को अपने यहाँ भर्ती कर सकेंगे। इसके 
परिणामस्वरूप कम-विकसित देशों में आँकडों में सुधार का कार्य गतिशील होगा, 
जिसके लिए मैं मनिर्तर बनुरोध कर रहा हूँ । 


में यह कह चुका हूँ कि हम अर्थशास्त्री विवेकसम्मत नीति सम्बन्धी विकल्पों 
ओर बास्तविक विकल्पों के बीच की प्रमुख सम्पर्क-कड़ी हैं । और हमारे ऊपर 
विश्लेषणकर्ताओं तथा नीतिनिर्धारण के क्षेत्र के परामर्शदाताओं के रूप में प्रमुख 
निम्मेदारी आती है । 

लेकिन हम लोग बीद्धिक शून्य में कार्य नहीं कर रहे हैं। हम सोग विकसित 
और कम-विकसित देशों के अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता रखनेवाले 
लोगों का एक हिस्सा-भर हैं। थे लोग ही उस वौद्धिक पर्यावरण का निर्माण करते 
है, जिसमे हम रहते और कार्य करते हैं। ये लोग भी, हमारी तरह ही, कार्यकारण 
की शब्दावली में, लक्ष्यों और साधनों की शब्दावली में तर्क करते हैं। विज्ञान 
नस उच्च ताकिकता पर आधारित सासात्य सुझवुझ के अलावा अन्य कुछ भी 
नहीं है | 

ये लोग, जो निश्चय ही हमारे विधारक्रम का अनुसरण करते हैं, कम- 
विकप्तित देशों के शासक वर्ग के सोग हैं ओर इवमें इनके पीछे चलने वाले लोग 
भी शामित्ष हैं। मोर यह समूह उन समस्त विचारशील लोगों का समूह है, जो 
शासन से सम्बन्धित है, चाहे इनका वर्तमान प्रभाव कुछ भी क्यों न हो । विकसित 
देशों में ये लोग मतदान करते हैं, कानून बनाते और शास्तत करते हैं। जनमत को 
स्वष्प और अभिवषणक्ति प्रदान करते हैं, और यह जनमत अपने विचारों को .. 


382 विश्व निर्धनता की चुनौती 


व्यकत करने की क्षमता रखनेवाले लोगों के भावों ओर विचारों से ही निर्मित है । 

जो अर्थशास्त्री नीति सम्बन्धी विकल्पों को प्रभावित करना चाहता है, उसे 
अन्ततः जनसामान्य को अपने विचारों से आश्वस्त करना होगा, अर्थशास्त्र के अपने 
सहयोगियों भर को नहीं । यही कारण है कि मैंने इस पुस्तक को यथासम्भव सरल 
शब्दावली में लिखा है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि सरलता के लिए मुझे 
ताकिक कठोरता का बलिदान नहीं करना पड़ा। 

में इस बात के प्रति भी सजग हूँ कि अर्थशास्त्र में जो पुर्वाग्रह हैं, उनके 
विरुद्ध संघपं उस स्थिति में अधिक सफल हो सकेगा यदि बुद्धिमान लोगों के मध्य, 
चाहे वे अर्थशास्त्व से सम्बन्धित हों अथवा नही, हमारे सोचने के तरीकों पर 
विचार करने तथा उनकी आलोचना करने में तेजी से सफलता प्राप्त होगी । जो 
सामाजिक शक्तियाँ आथिक अनुसन्धान को प्रभावित करती हैं भौर इन्हे पूर्वाग्रह 
के गते में धकेल देती हैं, वे उस स्थिति में पर्याप्त रूप से कमजोर हो जायेंगी | 


ह परिशिष्ट 


लेटिन अमरीका की विस्फोटक स्थिति 


एशियन ड्रामा पूरे संसार के कम-विकसित देशों की विकास की समस्याओं पर 
लिखी गयी पुस्तक नही थी | जैसाकि मैंने ब स्‍र-बार दोहराना अपना कतेव्य 
समझा, इसका सम्बन्ध दक्षिण एशिया से रहा; क्योंकि कम-विकसित ससार का 
यही एकमात्र ऐसा भाग था जिसका मैंने बड़ी” गहराई से अध्ययन किया । 

लेकिन जब प्रस्तुत पुस्तक के उद्देश्य सेःमुझे अन्य क्षेत्रों की परिस्थितियो 
की ओर ध्यान देना पडा, तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि समस्त प्रकट 
बन्तरों के बावजूद, जिनमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सम्बन्धी अन्तर भी महत्त्वपूर्ण 
था, आथिक और सामाजिक 20338 | अपेक्षाकृत समान थी और इनके 
परिणामस्वरूप नीति सम्बन्धी समस्याएं भी समान रूप से उत्पन्न हुई थी। 

“अधिकांश कम-विकसित देशों में अत्यन्त सामाजिक और आधिक 
असमानताओं का समान स्वरूप दिखायी |पडता है और यह लगता है कि प्रायः 
सर्वत्त असमानताएँ वढ रही हैं। इन अधिकाश देशो का शासन, चाहे इनकी 
सरकार का स्वरूप कैसा भी क्‍यों नहीं, छोट-छोटे यद्यपि बदलते रहनेवाले 
समूहों के हाथ में है | प्रायः बिना किसी अपवाद के ये सब नरम राज्य हैं, भ्रप्टा- 
चार व्याप्त है और सामान्यतया इसमे वृद्धि हो रही है । 

भूमि-सुधार को प्रायः नियमित झूप से नाकाम बना दिया जाता है। उन 
स्थानों पर भी, जहाँ इसकी घोषणा नीति के एक बड़े लक्ष्य के रूप में की जाती 
है। समस्त कम-विकसित देशों के | समक्ष आबादी की एक-सी ही समस्या है । 
इन सब देशों को कक 94260 नीति की ओर बढते हुए देखा जा सकता 
है, यद्यपि ये देश इस कार्य को एक निश्चित सरकारी कार्यक्रम का रूप देने की 
दृष्टि से भिन्‍न-भिन्‍न स्थितियों में हैं । 

शिक्षा के क्षेत्र में भी, समस्याएँ आश्चयंजनक सीमा तेक समान दिखायी 
पड़ती हैं। गैर-कम्युनिस्ट संसार 'में प्रौढ़ शिक्षा की बड़े अविवेकपूर्ण तरीके से 
उपेक्षा की गयी है। शिक्षा के प्रसार अर्थात्‌ मात्रा पर बहुत अधिक जोर दिया गया 
है अर्थात्‌ कितने अधिक बच्चे ओर युवक स्कूलो मे पढ़ते हैं, इस वात पर अधिक 
जोर दिया गया है और शिक्षा के स्तर और प्रकार की उपेक्षा कर दी गयी है। 
प्रायः सर्वत्ने बीच मे ही पढ़ाई [छोड़ देमेवाले और परीक्षाओं मे असफल होने- 
वाले विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा की प्रभावशालिता को गम्भीर रूप से क्षति 
पहुंचा रहे हैं। सामान्य रूप से जिन कार्यक्रमों को विज्ञापित किया जाता है, 
उसके विपरीत, माध्यमिक और कालेज शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के ऊपर 
तरजीह दी जाती है, यद्यपि माध्यमिक स्कूलों ओर कालेज की शिक्षा कही 


ब्+ 
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अधिक व्ययसाध्य है। सब स्तरों के स्कूल आवश्यकता से अधिक '“शास्त्रीय' और 
सामान्य है, और इनकी शिक्षा व्यावहारिक, विभिन्‍न व्यवसायों अथवा पेशों की 
आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है । 

का मूलभूत समानताओ के समक्ष विभिन्‍न देशों के बीच और इससे भी 
अधिक विभिन क्षेत्रों के बीच असमानताएँ मौजूद हैं। ये समानताएँ विशेषकर 
राजनीतिक विकास से सम्बन्धित हैं । 


लेटिन अमरीका में राजनीतिक विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान देना 
आवश्यक है। यह क्षेत्र 20 से अधिक भिन्‍न देशों में विभाजित है, इनमें से कुछ देश 
बहुत छोटे है, तो कुछ काफी बड़े । पूरे लेटिन अमरीकी क्षेत्र की आबादी भारत 
की आबादी की आधी है। लेकिन वर्तमान सन्दर्भ में इसका महत्त्व अधिक है। 

एक बात तो यह है कि लेटिन अमरीका में राजवीतिक विकास एक ऐसे 
चरण में प्रवेश कर गया है, जहाँ विचारों ओर कार्यों दोनों के स्तर पर उग्र 
मुठभेड़ होती है। इससे उस राजनीतिक स्थिरता की अपेक्षा नहीं की जा सकती, 
जो राजनीतिक स्थिरता गरीबी से भ्रस्त भारत, कम-सेन्‍्कम अब तक, दशशााने मे 
सफल हुआ है। 

इसके अलावा लेटिन अमनीका के देश भोगोलिक दृष्टि से संयुक्त राज्य 
अमरीका के समीप है। एक शताब्दी से अधिक समय से संयुक्त राज्य अमरीका 
इन देशों से अत्यधिक विशेष सम्बन्ध स्थापित करने की घोषणा करता रहा है और 
उसे ये सम्बन्ध स्थापित करने मे सफलता भी मिली है। लेटिन अमरीका की अधि- 
कांश राजनीतिक मतिशीलता, इन्ही सम्वन्धीं के आधार पर निर्धारित हुई है। 

इन देशों में आथिक परिस्थितियों और जातीय गठन को दुष्टि से बहुत 
बड़े अन्तर हैं। इन देशों के निर्धनतम लोगों के रहव-सहन का आधिक स्तर 
सामान्यतया भारत के प्रायः किसी भी राज्य से ऊँचा है, सम्भवतः पंजाब इसका 
अपवाद हो सकता है। लेकिन लेटिन अमरोका के अधिकांश _ देशों की गाँवों और 
शहरों की भन्दी बस्तियों की गरीबी भयावह है। ! 

सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि असमानताएँ भारत की तुलना मे 
यहाँ कही अधिक है। अनेक नगरों के कुछ हिस्से समृद्धि और आधुनिकता का 
विशिष्ट उदाहरण दिखायी पड़ते है । और यहाँ पूरो तरह से जमे-जमाये उच्च- 
उच्च वर्ग के ऐश्वर्य पूर्ण जीवन और संघर्ष शील 'म्रध्यम वर्ग' के पर्याप्त आरामदेह 
जीवन के दर्शन होते हैं--इन दोनो समूहों का जीवन गन्दी वस्तियों के उत 
निवासियों के जीवन से अत्यन्त भिन्‍न है, जो इनके चारों ओर रहते हैं और _ 
जिनकी संख्या निरन्तर बढ रही है। इस वात मे ' सन्देह है कि लेटिन अमरी का 
के अधिकांश देशों मे गरीबों के तिहाई, अथवा पूरे देश के आधे हिस्से की स्थिति 
में हाल के दशकों मे कोई खास सुधार हुआ है अथवा किसी भी रूप में इतके 
रहन-सहन में बेहतरी आयी है--या इनके “जीवन के प्रकार और स्तर में 
सुघार हुआ है। यह एक ऐसी अभिव्यक्ति है, जिसका प्रयोग रॉकफेलर रिपोर्ट! 
मे किया गया है। सर 


॥ 
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कम लेटिन अमरीका के यदि सव नहीं तो अधिकांश देशो में, विशेषकर कुछ बड़े 

देशों में, भारत की तुलना में अधिक आधुमिक उद्योग हैं, जो उपभोक्ता माल 
बनाते हैं । लेकिन ये उद्योग और इनकी अर्थव्यवस्थाओं का समस्त आधुनिक 
क्षेत्र इससे भी फही अधिक अलग्र-धलग पडा है! 

मुख्यतया उपभोक्‍ता माल और सेवाओं का उत्पादन और विक्रय उक्त क्षेत्त 
के भीतर होता है, यह इसके विकास की माँग और इसके भीतर रहनेवाले 
लोगो की आवश्यकताओ को ही पूरा करता है और क्षेत्र के बाहर इसका कोई 
खास विकासात्मक प्रभाव नही पड़ता । इससे भी अधिक कमी इस बात की है कि 
उद्योगीकरण को शेप अर्थव्यवस्था के लाभ की दृष्टि से संचालित करने के लिए 
कोई तकंसम्मत आयोजन नहीं किया गया है। अतः यह आश्चयें का विषय 
नही है कि लेटिन अमरीका के सम्बन्ध में विशेषज्ञता प्राप्त अमरीकी अर्थशास्त्री 
असन्तुलित विकास' के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने लगे ।? 

श्रम-शक्ति के अल्प-उपयोग और शहरों तथा गाँवीं की गन्दी बस्तियों में 
गरोबी मे वृद्धि की जिन भयावह सामाजिक और आशिक प्रवृत्तियों का विवरण 
अध्याय-3 मैं प्रस्तुत किया गया है, वे प्रवृत्तियाँ लेटिन अमरीका मे अधिक तेजी 
से बागे वढ रही है। 

आबादी में वृद्धि अधिक तेजी से हो रही है, और कुछ निरर्थक और 
अधिकाशतया निजी प्रयासों के अलावा जन-सामान्य में अत्यधिक तेजी से बढती 
हुई जन्म-दर के नियन्त्रण के लिए कोई ग्रम्भीर प्रयास नहीं किया जा रहा है। 
इसके साथ ही बड़े-बड़े खेतों में मजदूरों के स्थान पर मशीनों का इस्तेमाल और 
अधिक बढा है। भूमि-सुधार की प्रभावशाली तरीके से लागू नही किया जा रहा है 
(अध्याय-4, अनुभाग-2 ) । 

शहरीकरण और अधिक हुआ है और इसकी गति फिलहाल तेज हो रही 
है। लेटिन अमरीका के अनेक देशों में अब आधे से काफी कम आबादी खेती में 
लगी है। और इसके बावजूद गाँवो की आबादी अभी भी बढ़ रही है, यद्यपि 
यह वृद्धि भारत से कही अधिक कम तेजी से हो रही है । 


लेटिन अमरीका के अधिकाश आथिक जीवन पर विदेशी, अधिकाशतया 
अमरीकी व्यापारियों का प्रभाव है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, संयुक्त 
कम्पनियों अथवा अन्य व्यवस्याओं के द्वारा, संयुक्त राज्य अमरीका के बड़े 
व्यापारिक प्रतिष्ठानों का लेटिन अमरीका के 70 से लेकर 90 प्रतिशत तक कच्चे 
माल के साधनों पर नियन्त्रण है अथवा नि्ायिक प्रभाव है। और सम्भवतः 
इसके आधे से अधिक आधुनिक उत्पादक उद्योगों, बेकी, वाणिज्य और विदेश- 
व्यापार तथा इसकी सार्वजनिक सुविधाओं पर भी इनका नियन्त्रण है। यह 
अनुमान मोटे तौर पर दिये गये है, पर ये सम्भवतः सच्चाई से अधिक दूर नही हैं। 
रे यह बात विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है कि लेटिन अमरीका को अर्थव्यवस्था 
में जो भी गतिशीलता है--अथवा आधिक और सामाजिक व्यवस्था में मूलभूत 
परिवर्तनों के बिना हो सकती हैं--वह मुख्यतया उद्योगीकरण और 
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खनिज साधनों के उपयोग के परिणामस्वरूप हुई है और इस कारण से इस पर 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विदेशियों का नियन्त्रण कायम हो जाता है, 
अधिकांशतया संयुक्त राज्य अमरीका का। इतना ही नही, पुराने किस्म के 
बागानों का संचालन भी, जिनका उत्पादन निर्मात के लिए होता है, विदेशियों के 
मुनाफे के लिए ही हो रहा है | यूनाइटड फ्रूट कम्पनी का ही विदेशी आय 
के आधे से अधिक भाग पर नियन्त्रण हैं और इस प्रकार लेडिन अमरीका के छह 
देशों के सम्पूर्ण आधिक जीवन पर भी इसका नियन्त्रण कायम हो जाता हैं । 

कृषि उपज और खनिजों के रूप में उत्पादित प्राथमिक पदार्थों का लेटिन 
अमरीका के निर्यात में 90 प्रतिशत हिस्सा है। लेटिन अमरीका के उन देशों मे 
जहाँ पूरक अर्थव्यवस्था नही है, वहाँ इन वस्तुओं की खपत निश्चय ही बहुत कम 

| 


इसके अलावा आधुनिक उपभोक्ता उद्योग का विकास संरक्षण के आधार 
पर हुआ है और इसमे केवल वही सामान बनता है, जिसकी खपत सम्बन्धित देश 
में होती है। आज भी इस क्षेत्र के विभिन्‍न देशों के बीच व्यापार नगण्य है। 

आधुनिक उपभोक्‍षता उद्योग ही केवल ऐसा क्षत्र है जिसका स्वतन्त्र व्यापार 
संघ अथवा साझा बाजार बनाने भें प्रबल हित है, जिसके परिणामस्वरूप एक 
3० सुरक्षित बाजार में इसके माल की बिक्री की सुविधा प्राप्त हो सके । अब 
कि इस क्षेत्न पर विदेशी हिंतों का प्रभुत्व है, स्वयं लेटिन अमरी कियो के मध्य 
आथिक एकीकरण के प्रति अधिक उत्साह नही रहा। केवल उन लेटिन 
अमरीकियों को छोडकर, जो विदेशी हितों से सम्बन्धित रहे | बतंभान राष्ट्रवादी 
युग में एकीकरण का आन्दोलन अधिक आगे क्यो नही बढ़ सका, इसके स्पप्टी- 
करण का यह एक अंश है । 

लेटिन अमरीका के किसी भी देश मे ऐसी कोई वस्तु नही है, जिसे बहुमुझखी 
अर्थव्यवस्था से मिलती-जुलती बात कहा जा सके । इनमे से अधिकाश देशो मे केवल 
एक वरतु कुल निर्यात व्यापार का 40 प्रतिशत या इसके भी अधिक होती है । 

लेटित अमरीका के अधिकाश देश दामों में वृद्धि के विरुद्ध असफल संघर्ष कर 
रहे हैं । एक वर्ष में दामों में 20 से 30 प्रतिशत तक और यदाकदा इससे भी 
अधिक वृद्धि हो जाती है। इसके कारण समस्त आधिक गणनाएँ अत्यधिक कठिन 
हो जाती हैं, व्यापार में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है और इसका 
कम आयवाले वर्ग पर बुरा असर पड़ता है । 


लेटिन अमरीका में आरम्भ में बड़े पैमाने पर अमरीकियों ने जो कम्पनियाँ 
शरू की थी और जो निर्यात के लिए कृषि और खनिजों का उत्पादन करती थी 
ओर जिनमे तेल भी शामिल था, उन्होंने अत्यधिक अनुचित व्यापार के तरीको की 
स्मृति यहाँ छोड़ी हैं । इन कम्पनियों ने लेटिन अमरीका के इन देशों में भूमि और 
अन्य सियायतें प्राप्त करने के सम्बन्ध में जो अनुचित लाभ उठाये, उनकी कदु 
स्मृति आज भी बनी हुई है। ' की 

इस बात का निरन्तर कायम रहनेवाला महत्त्व है, क्योंकि इस प्रकार 
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प्राप्त सम्पत्ति का अधिकार विदेशियों और मुख्यतया अमरीकियों के हाथ में ही 
रह जाता है । इन अधिकारों और रियामतों को पहले चुनोती दी गयी है, आज- 
कल भी दी जा रही है, और इस बात की पूरी सम्भावना है कि भविष्य में इससे 
भी अधिक दी जायेगी । 
लेडिन अमरीका में व्यापार करनेवाले एक अमरीकी व्यापारी ने अमरीका 
के समाचारपत्न 'यू० एस० न्यूज एण्ड वल्ड रिपोर्ट के प्रतिनिधि को बताया : 
“इस समस्या का एक हिस्सा यह है'*'कि विदेशी कम्पनियों को बह 
कहा जा रहा है कि वे उस्त बात का स्पष्टीकरण दें, जिसे लेटिन अमरीका के 
बे ३0% अमरीका के आआपार का भयंकर बृट्मारवात्ाा इतिहास! 
गा । 73 
इस बात में सन्देह नहीं है कि इस इतिहास ने एक ऐसी परम्परा का निर्माण 
किया, जो आज भी लेटिन अमरीका में संचालित कुछ ममरीकी व्यापार 
प्रतिष्ठानों की व्यापार सम्बन्धी नीतियों को सचारूढ़ लोगो से ऐसी सांठ्याँठ 
फेरने के लिए प्रेरित करती है, जो किसी भी परख के समक्ष टिक नहीं सकती । 
इस हानिप्रद विरासत का आशिक स्पष्टीकरण यह है कि लेटिन अमरोका 
देश बहुत अधिक समय पहले स्वतन्त्न हुए, पर स्वतस्त्नताप्राप्ति के पहले इसके 
ऊपर स्पेन और पुर्तगाल का एक ऐसे दौर में शासत था, जब ये दो कैथीघिक 
राष्ट्र पिछड़ते जा रहे थे और यूरोप में उदारताबाद तथा सशक्‍त ओर भ्रष्टाचार 
भें मुक्त राज्य की स्थापना की दिशा में व्यापक विकास हो रहा था। लेटिन 
ममरीका के इन देशों को, भारत की तरह, ब्रिटिश शासन के प्रगतिशील उत्त्वों 
के लाभ प्राप्त नही हुआ । 
उपनिवेशवाद के सकारात्मक योगदान को देखने के लिए यह आवश्यक नहीं 
है किट्गए ,.,, '" '“>-+- कर दी जाये, जैसाकि भारत में विटिश 
५५ दर “ अध्याय में मैं भारत की तुलना लेदित 
जम २१क! से करूंगा, क्याक भारत कंग-विकसित संधार का ही एक हिस्सा है। 
स्वतन्व्ताप्ाप्ति के बाद भारत को सार्वभौम मताधिकार बोर व्यापक 
नागरिक अधिकारों के आधार पर संसदीय सरकार बनाते में सफलता मिली और 
कठिनाइयों के बावजूद वह लेटिन अमरीका के प्रायः अधिकांश देशों की तुलना 
मे इसे राजनीतिक संस्थाओं को कही अधिक दृढ़ता से कायम रख सका। 
आशिक रूप से इसका कारण वे बातें है जो भारतीयों मे अपने अग्रेज शासकों से 
भीजी । और भारत छोड़ने से पहले जिन्हें अंग्रेजों ने अमल में लाना भी शुरू कर 
दिया था । इस बात को प्रत्येक्ष विचारशील भारतीय बुद्धिवादी उत्परता से 
स्वीकार करेगा चाहे बह ब्रिटिश शासन का कैसा भी आलोचक क्‍यों ने हो । 
इतना ही नही, प्रायः आरम्भ से और विशेषकर उन्‍नीसवी ओर 20वीं 
शहाव्दियों की अवधि में ब्रिटेन की उपसितेशी सरकार और भारतीय सिविल 
सविस, जो निश्चय ही ब्रिटेन के व्यापारिक हितों की उपेक्षा नही करती थीं, यह 
मनुभव करने लगी कि स्वयं ब्रिटेत के और अन्य देशो के व्यापारियों कै अत्यन्त 
आपत्तिजनक व्यापारिक तरीकों को रोका जाये । 
लेदिन अमरीका के देशों को उपनिवेशी शासत का यह अच्छा प्रभाव प्राप्त 
भही हुआ। अपना अभाव निरन्तर बढ़ानेवाले अमरीकी व्यापारी पतिष्ठानों 
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ओर संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार का प्रभाव सेटिन अमरीका की संस्याओं 
में व्याप्त इस कमजोरी को समाप्त करने में सहायक नही वन सका, क्योंकि स्वयं 
संयुक्त राज्य अमरीका ब्विठेन और उत्तर-पश्चिमी यूरोप के देशों की तुलना मे 
व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सरकारी अधिकारियों के बीच व्याप्त भ्रप्टाचार और 
धाँघली से कम मुक्त था और भाज भी है (देखिए, अध्याय-7) । 


लेटिन अमरीका में 'मध्यम वर्ग' की वृद्धि को 'स्पायित्व” की शक्ति के एक 
विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यह स्थायित्व इस शब्द के अमरीकी अर्थों 
में है (व्याख्या के लिए आगे देखिए), जिसमें सतकंतापूर्ण और धीरे-धीरे संचालित 
आन्तरिक सुध।र की गतिविधि भी सम्भवतः शामिल है, अथवा इसे राष्ट्रवादी 
विद्रोह की एक शक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। सम्भवतः सच्चाई यह 
है कि यह इनमे से कुछ भी नही है--अथवा यह कहा जा सकता है कि विभिन्‍न 
परिस्थितियों में इसके कुछ हिस्से इनमें से कोई रूप धारण करते हैं। 

,, अधिकांश अन्य कम-विकसित क्षेत्रों की तरह लेडिन अमरीका में भी 'मध्यम 
वर्ग' आवश्यकता से अधिक विभिन्‍नता से भरा है और विभाजित है। कही भी 
यह दिखायी नहीं पडता कि यह वर्ग सामुदायिक हितो का अनुभव करनेवाले, 
समान विचारोवाले संगठित और आत्मचेतना से युक्त लोगों का समूह हो । 

मध्यम वर्ग' के लोग आश्चर्यंजनक सीमा तक व्यक्तिवादी हैं। समग्र दृष्टि 
से यह कहा जा सकता है कि वे संयुक्त राज्य अमरीका की तुलना में भी अधिक 
व्यक््तिवादी हैं । इन लोगों का स्वाभाविक रुझान एक साथ मिलकर अपने सामान्य 
हितों की रक्षा करना नही है । 

'सध्यम वर्ग! का अधिकांश भाग, विशेषकर पुरानी पीढ़ी के लोग, व्यकवितगत 
रूप से' अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने और सामाजिक तथा आधिक दृष्टिसे 
आगे बढने के काम में प्री तरह से जुटे हुए हैं। ये लोग जमीदारों ओर देशी 
उद्योगपतियों अथवा ब व्यापारियों के उच्च-उच्च वर्ग से ईर्ष्या करते है, यद्य पि 
इन्हें इस उच्च-उच्च वर्ग की सेवा करनी पड़ती है, ताकि अवसर इनके हाथ से न 
निकल जाये और अक्सर ये लोग बड़ी वफादारी की भावना से यह सेवा करते हैं । 

अवेस र इन्हें यह देखने को मिलता हैं कि अमरीकी कम्पनियाँ अथवा अधिकाश 
अमरीकी पूँजीवाली कम्पनियाँ इन लोगों को आथिक और सामाजिक दृष्टि से 
आगे बढने की इनकी महत्त्वाकाक्षा पूरी करने में सहायता देती हैं और अवसर 
प्रदान करती हैं। इस कथन का यह अभिप्राय नही है कि इन कम्पनियों में काम ' 
करनेवाले लेटिन अमरीकी आकोशपूर्ण राष्ट्रवाद से सहमत नही हैं अथवा इसमें 
हाथ मही बेंठाते। लोगों का मस्तिष्क यदाकदा ही तकंसम्मत तरीके से काम 

करता है। 

कम उम्र में “मध्यम वर्ग' के सदस्य विद्रोहपुर्ण विचारों का अनुसरण करते 

हैं और यह बात विश्वविद्यालयों में निरन्तर बढ़ते असन्तोष से प्रकट होती है। 
में युवा जीविका कमाने और व्यक्तिगत रूप से आगे बढते के संघर्ष में फँसने से 
पहले इन विचारों का अनुसरण करते हैं। स्वयं इन आन्दोलनों पर इन लोगों के 
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व्यक्तिवाद का प्रभाव दिखायी पड़ता है। 

सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि लेटिन अमरीका में कही भी 
मध्यम वर्ग! के लोगो ने शहरी अथवा देहाती गन्दी वस्तियों मे जाकर जन- 
समुदाय को अपने हितो को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक गतिविधि में शामिल 
होने के लिए प्रेरित और संगठित करने की इच्छा अथवा योग्यता प्रदर्शित नही 
की। जो लोग शहरी अथवा देहाती ग्रुरिल्ला टोलियों में शामिल होते हैं, उनकी 
संब्या बहुत थोड़ी है । 

आधुनिक उत्पादक उद्योग में काम करनेवाले श्रमिकों की एक छोटी-सी 
संख्या, जो श्रम सघन नही है, अन्य कम-विकसित देशों की तरह “मध्यम वर्ग' से 
सम्बद्ध रहती है और इनकी आय शहरी गन्दी बस्तियो में रहनेवाले गरीव जन- 
समुदाय से पर्याप्त ऊँची होती है। लेटिन अमरीका के अनेक देशों में इन लोगों 
ने शहरीकरण की प्रायः सब व्यायहा रिक सम्भावनाओं का लाभ उठाया है। इन 
लोगो को अपने हि6तो के लिए लड़ने के लिए तैयार किया जा सकता है हा लेकिन 
ये देहाती और शहरी गन्दी वस्तियों के वास्तविक निर्धन लोगों के हितों से एक- 
जुठता का भरायः कभी अनुभव नहो करते । 

यही बात खनिज निकालनेवाले विशाल उद्योग के श्रमिकों के बारे मे भी 
कही जा सकती है, अन्तर केवल इतना है कि ये श्रमिक कृषि बागानों के श्रमिकों 
की तरह, अक्सर एक वास्तविक सर्वहारा वर्ग के रूप में, “मध्यम वर्ग के स्तर से 
बहुत नीचे रहते हैं । 


यदि लेटिन अमरीका में 'मध्यम वर्ग' के लोगों को बड़ी संख्या मे विद्रोह करने 
अथवा यहाँ तक कि कान्तिकारी तरीके से सोचने तक के लिए तैयार किया जा 
सके, तो यह कार्य केवल आक्रोशपूर्ण राष्ट्रवाद के प्रसार और उम्रता के परिणाम- 
स्वरूप ही होगा । लेटिन अमरीका में आक्रोशपूर्ण राष्ट्रवाद का अर्थ संयुक्त राज्य 
अमरीका का विरोध मात्र होता है । हु 

इस प्रकार के राष्ट्रवाद से उच्च-उच्च वर्ग भी पूरी तरह से सुरक्षित नही 
हैं। कुछ लोगो का यह समझना उचित हीं दिखायी पड़ता है कि अमरीकी 
प्रतियोगिता उनके हितों के विपरीत है, यद्यपि ये लोग विशाल अमरीकी 
व्यापारिक प्रतिष्ठानों से सहयोग करने की कोशिश करते हैं ओर इससे उन्हें 
लाभ भी होता है। सामान्य रूप से ये लोग राजनीतिक 'स्थिरता' मे अमरीकी 
दिलचस्पी से भी सहमत होते हैं और इस स्थिरता की उनकी व्याख्या अमरीकियों 
जसी ही होती है। इसके बावजूद, उच्च-उच्च वर्ग के विशाल हिस्सों मे अमरीका- 

वरोध की भावना व्याप्त है। 

मिरन्तर बढते अमरीका-विरोध पर विचार (कम करने से पहले, यह उल्लेख 
करना आवश्यक होगा कि लेटिन अमरीका के देशों में अक्सर जो ऋन्तियाँ 
होती है, और हाल के वर्षों में जो नियमित रूप से सैनिक गुटों द्वारा सरकार का 
तख्ता उलटने और सत्ता पर अधिकार करने की कार्रवाइयाँ रही, और अब 


नमी 


निरन्तर बढ़ती हुई हिंसा की प्रवृत्ति, उससे हमें इस घोखे में नह्ीं पड़ जाना चाहिए..." 
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कि जन-समुदाय अधिक सक्रिय हो गया है अथवा सक्तिय हो रहा है। पश्चिचम 
यूरोप और संयुक्त राज्य अमरीका के, उम्र कान्तियों के प्रति रूमानी उत्साह 
रखनेवाले, वामपन्थी बुद्धिवादियों में वहुत-से लोग इस भ्रान्ति से ग्रस्त हैं। 
. _ शुरू में ही यह कहा जा सकता है कि जन-सामान्य का राजनीतिक गतिविधि 
मे हिस्सा लेना आश्चर्यंजतक सीमा तक कम है। यद्यपि कुछ सीमा तक राज- 
नीतिक लोकतन्‍्ते कायम हो चुका हैं और चुनावों का आयोजन किया जाता हैं । 
यह वात मानकर चला जा सकता है कि जो लोग मतदान मे हिस्सा नहीं लेते, 
उनमें अधिकांश निर्धत वर्ग के लोग होते हैं । 
अक्सर मतदाता-सूची मे नाम लिखाने के लिए साक्षर होना जरूरी होता- 
है । इसके अलावा शहरों की गन्दी बस्तियों में रहनेवाले लोगों का कोई पत्ता 
भी नहीं होता। मतदाता-सूची में नाम दर्ज कराने का तरीका बडा जटिल है। 
लेकिन यह स्पष्ट है कि अधिकाश गरीब लोग वोट डालने की चिन्ता नही करते ! 
जब कभी वे मतदान करते हैं तो उन पाटियो के उम्मीदवारों के लिए जिनके 
ऊपर कुछ लोगों का आधिपत्य है और जो भ्रप्ट हैं और जिन्हें मरीवो के हितों 
की कोई चिन्ता नही है। 
गाँवों में अक्सर वे जमीदारों के हुक्म के अनुसार वोट डालते हैं, क्योंकि वे' 
उन जमीदारों पर निर्भर रहते हैं। ये जमींदार लोग मतदाताओं को डराने- 
धमकाने और पूरी तरह से अपनी आज्ञा का पालन कराने के लिए भारत की 
तुलना में कही अधिक नृशंस तरीके अपनाते हैं। पर इन कार्यो के विरुद्ध शायद 
ही कभी कोई विरोध-आन्दोलन छेडा जाता हो । 
अपवाद अवश्य हैं। लेकिन सामान्यत्या चुनावों के समय निम्न वर्गों के 
लोगो का आचरण इस मान्यता को गलत प्रमाणित नही करता कि जन-समुदाय' 
अपने राजनीतिक हितो और गतिविधि के प्रति सजग नही हुआ। चैसे लेटिव 
अमरीका मे स्वयं चुनाव भी दुलंभ होते हैं। ः 
अनेक गुरिल्ला आन्दोलनों का जन-समुदाय में व्यापक रूप से फैलने में 
असफल रहना -- आजकल कोलम्विया, वोलीविया, ग्वाटेमाला और वेनेजुएला में: 
विशप रूप से और यदाकदा भर्जनदीना, ब्राजील, पेरू और इकुवाडोर मे ये 
गुरिल्ला आन्दोलन हो रहे हैं--केवल यह कहकर स्पष्ट नहीं किया जा सकता 
कि अमरीका द्वारा समर्थित और अक्सर अमरीकी अफसरों के नेतृत्व में संचालित 
सेनाएँ और पुलिस संगठन बड़े प्रभावशाली हैं, जैसाकि विएतनाम का अनुभव 
स्पष्ट कर देता है । 
यह बात सच है कि मजदूरों और अत्यन्त छोटे-छोटे किसानों ने वेहतर 
परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए अपने संघ बनोने का छिटपुट प्रयास किया 
है । मजदूर सघ गठित करने में बुनियादी कठिनाई श्रम के अल्प-उपयोग और 
श्रमिकों की बड़ी संख्या प्रस्तुत करती है। पर इसके बावजूद ऐसे प्रयास उत्त र- 
पूर्वी ब्राजील के अत्यन्त निर्धन जिले तक में हुए हैं । दे 
अक्सर नेतृत्व पादरियों से प्राप्त होता है। कैथोलिक पादरियों की एक 
छोटी-सी संख्या, जिसमें वृद्धि हो रही है, सामाजिक और आशिक दृष्टि से 
आमूल परिवर्तन की माँग कर रही है और कभी-कभी तो ये क्रान्तिकारी भी हो 
उठते हैं। आगे चलकर यह प्रवृत्ति लेटिन अमरीका ओर शेष संसार में भी: 
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महत्त्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि रोम से भी घटनाक्रम के इसी दिशा में आगे 
बढने के संकेत मिल रहे है। 

लेकिन मुख्य आभास नि.सन्देह यही मिलता है कि शहरी और देहाती गन्दी 
बस्तियों में रहनेवाले निर्धन वर्ग में जबर्दस्त निष्कियता है। इनमें से अधिकाश 
लोगों को उपयोगी साक्षरता का लाभ प्राप्त नही है, ये लोग पौष्टिक आहार से 
वंचित और शारीरिक दृष्टि से कमजोर हैं, और उन लोगों का लालन-पालन 
अत्यन्त पाशविक दमन के अघीन हुआ है और वे आज भी इन्ही परिस्थितियों मे 
रह रहे हैं। अतः उनकी इस उदासीनता और तिष्क्रिता पर अधिक आशएचय॑ 
नही किया जाना चाहिए। 


भारत से भी कम सीमा तक लेटिन अमरीका में क्या इन अनुभवों का यही 
अनिवार्य अर्थ होता है कि किसी भी परिस्थिति में जन-समुदाय को बिद्रोह के 
लिए प्रेरित नही किया जा सकता ? लोकतन्त्नी तरीके से विद्रोह का सुत्रपात 
और संचालन करना सम्भव नही होगा, क्योकि इस प्रक्रिया को बलप्रयोग द्वारा 
रोक दिया जायेगा । 

कई दशक तक डोमिनिकन रिपब्लिक पर 'राफेल तुजिलों का भयंकरतम 
किस्म का तानाशाही शासन रहा। संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने बडी 
संजीदगी से अन्त तक इसका समर्थन किया । यह समर्थन उसी समय बन्द हुआ, 
जब यह स्वयं अमरीका के हितों के लिए खतरा वन गया । इसके बाद डोमिनिकन 
रिपब्लिक से आयात होनेवाली चीनी पर विशेष तटकर लगाया गया और सन्‌ 
960 मे संयुक्त राज्य अमरीका सरकार ने त्ुजिलों शासन से अपने सम्बन्ध 
तोड़ लिये । इस समय तक अमरीकी सरकार गुप्त रूप से गतिविधि करनेवाले 
विपक्ष से सम्पर्क कायम कर चुकी थी। अगले वर्ष तुजिलों की हत्या कर दी गयी । 

उस समय से संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार इस देश के मामले मे प्राय' 
हर सम्भव तरीके से उलझी रही। राष्ट्रपति जॉन एफ० कंनेडी के शासनकाल में 
संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने जुआन बोश को समर्थन का प्रस्ताव किया, 
जो सन्‌ 962 में एक सुधार पार्टी के नेता के रूप में सत्तारूढ हुआ था । लेकिन 
उसे सांत महीने के भीतर ही अपदस्थ कर दिया गया। 

जब सन्‌ 965 की वसन्‍्त ऋतु में सैनिक गुट की सरकार के विरुद्ध विरोध 
संगठित हो रहा था, तो इसे राष्ट्रपति लिडन बी० जॉन्सन के आदेश पर 
अमरीकी सेना के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के द्वारा कुचल डाला गया। जुआन वोश 
पेरिस में बंठा हुआ एक पुस्तक लिख रहा है और उसने अपने अनुभवों के आधार 
पर यह निष्कर्ष निकाला है कि लेटिन अमरीका की वर्तमान परिस्थितियों से 
आम चुनाव और विधिवत्‌ संचालित लोकतन्त्र सुधार का रास्ता नही कहा जा 
सकता। मह इसके स्थान पर जनता द्वारा समथित तानाशाही शासन की 
सिफारिश करता है ॥५ 

इस प्रस्ताव तक का महत्त्वपूर्ण अंश और निष्कर्ष यह है कि सामान्य जन- 
समुदाय एक ऐसे राजनीतिक आन्दोलन के समर्थन के लिए उठ णडा होने मे 
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अधिकाशतया आवश्यकता से अधिक निष्क्रियता दिखाता है, जो आन्दोलन स्वयं 
जन-सामात्य की मदद और भलाई करने को कोशिश कर रहा हो। कम-से-कम 
आरम्भ में तो यही होता है । 

क्यूबा की क्रान्ति को जन-सामान्य के विद्रोह के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
नही किया जा सकेता । पर यह क्रान्ति यह बात सिंद्ध कर सकती है कि एक 
सफल क्रान्ति के बंद, यदि इसे तुरन्त कुचल नही दिया जाता, सुधार ल्ाग्‌ 
करनेवाली सरकार क़ो व्यापक जन-समर्थन प्राप्त हो सकता है, यदि जन- 
सामान्य से प्रभावशाली अपील की जाय और उनके हित के लिए नीतियाँ घोषित 
की जाये और उन्हे लागू किया जाय । 

स्पपष्टतः इस शव न में यह मातकर चलता होगा कि नयी सरकार का 
देश की प्रतिदवन्द्दी शक्तियों और/अथवा अमरीकी हस्तक्षेप द्वारा आरम्भ में ही 
तख्ता न उलदढ दिया जाय!। क्रान्ति हो जाने के बाद जन-सामान्य का समर्थन प्राप्त 
करने की सम्भावना अधिक होगी, यदि जनता अपेक्षाकृत कम गरीब है। 


॥ 


क्यूबा लेटिन अमरीका के समृद्धतम देशों में था, यद्यपि हाल के दशको मे 
इसकी अथ्थंव्यवस्था का विकास धीमा,हो गया था। भत्यधिक असमानताओं के 
बावजूद निम्न स्तर के लोगों को भी शिक्षा और स्वास्थ्य युविधाएँ प्राप्त होने 
लगी थी । क्यूबा में लेटिन अमरीका के किसी भी अन्य देश से अधिक सशक्त 
और बेहतर सगठित मजदूर संघ आन्दोलन था ! 
जव फीडल कास्त्रो का आन्दोलन शुरू हुआ तो उन्हें 'मध्यम वर्ग! का पर्याप्त 
समर्थन प्राप्त नही था। यह अत्यधिक विभाजित्त था जैसाकि लेटिन अमरीका में 
अक्सर होता है । कास्त्रो को आरम्भ में संगठित मजदूरों का भी समर्थन प्राप्त 
नहीं था। मजदूरों ने उनकी आम हड़ताल की अपील पर कोई ध्यान नही दिया 
था। कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो-लेटिन अमरीका के अन्य किसी भी देश की 
कम्युनिस्ट पार्टी से अधिक शक्तिशाली ओर बेहतर संगठित थी, केवल तभी 
अपना समर्थन देना शुरू किया जब कास्त्रो की विजप्र होने लगी थी । 
आरम्भ मे उन्हें किसानों और खेत-मजदूरों अथवा शहरों की गन्दी बस्तियों 
के लोगों के अपंगठित निम्न वर्गों से भी कोई संगठित समर्थन नही मिला चाहे 
उनके गुरिल्लाओ को उन देहाती इलाकों के गरीब लोगों ने भोजन दिया और 
मदाकदा छिपते की जगह दी, जिन इलाकों में ये गुरिल्ला सबसे पहले काम शुरू 
किया था | जन-सामान्य के परिणामस्वरूप कास्थधों की क्राम्ति नही थी। 
उनके गुरिललाओं की संख्या कभी भी दो सौ से अधिक नही हुई, जिनमें अधि- 
काशतया विद्यार्थी और बुद्धिवादी के तथा गिते-चुने श्रमिक थे।ये सब लोग 
अपने ज्यक्तिगत आधार पर कास्तो से आ मिले थे उनके उद्देश्यों के व्यापक 
आकर्षण के कारण नही। इन लोगों की विचारधारा, ओर कास्त्रों की भी, अस्पष्ट 
थी लेकिन इसे सामान्यतया आमूल परिव्तंनवादी उदार विचारधारा की कोटि 
में रघा जा सकता था । - 


+्० 


कास्‍्त्रो बहुत बाद में समाजवादी खेमे में शामिल हुए। इस समय तक 
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क्रान्ति सफल हो चुकी थी। कास्त्ो और संयुक्त राज्य अमरीका की नीतियों के 
परिणामस्वरूप जो पारस्परिक प्रतिक्रिया हुई और इस स्थिति में सोवियत संघ 
से जो समर्थन प्राप्त हुआ उसके सामूहिक श्रभावों के परिणामस्वरूप कास्त्रो 
'समाजवादी खेमे ' मे शामिल हुए थे। सोवियत समर्थन एक ऐसे समय प्राप्त 
हुआ था जब संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा क्यूबा की नाकेबन्दी के कारण इसकी' 
अत्यन्त आवश्यकता थी। वास्तव में बातिस्ता शासन की समाप्ति पर आरम्भ में 
अमरीका में बहुत सहानुभूति प्रकट की गयी थी ! 

इस विलम्ब के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका क्यूबा की कान्ति को 

जन्म लेते ही समाप्त करने में असफल रहा। एक आरम्भिक दोर में यह बात 

असम्भव नही थी, क्योंकि गशुवान्टानामों की खाडी में अमरीका की सेना तैनात 
थी। आगे चलकर सी, आई. ए. द्वारा निर्देशित और भट्ट तरीके से तैयार थे आफ 
पिगज़ (सूअरों की खाड़ी) का आक्रमण असफल रहा क्योकि इस समय तक 
कास्त्नो अपने शासन को मजबूत बना चुके थे । 

क्यूबा की क्रान्ति आधुनिक इतिहास की एक सर्वाधिक विलक्षण घटना के 
रूप में सदा स्मरण की जायेगी। मुझे इस वात में सन्देह है कि संयुक्त राज्य 
अमरीका अथवा अन्यत्न कही भी किसी भी व्यक्ति ने इसकी पर्वकल्पना की हो 
अथवा इसकी पूर्वकल्पनां की जा सकृती हो। पर एक बुनियादी परिस्थिति 
निस्सन्देह यह थी कि संयुकत राज्य अमरीका के आधिक और राजनीतिक प्रभुत्व 
के परिणामस्वरूप व्यापक राष्ट्रवादी रोप उत्पन्न हुआ था और यह लोगो को 
एकता के सूत्र मे बाँधने की शक्ति बना था। इसके परिणामस्वरूप उच्च वर्ग द्वारा 
किया जाने वाला प्रतिरोध कमजोर पड़ गया था, शासन का मनोबल दूट गया था 
और अमरीका से मिलने वाला सम्भावित समर्थन भी कमजोर पड़ गया था। ये 
बहुत विशेष परिस्थितियाँ थीं और मुझे सन्देह है कि आज लेटिन अमरीका के 
किसी अन्य देश में एक ऐसी ही क्रान्ति का आसानी से अनुसरण किया जा सकता 
है। फीडेल कास्त्रो और उनके कुछ साथियों के असाधारण व्यक्तिगत गुणों ने भी 
सचमुच एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। 

ऊपर जो बातें कही गयी हैं उन्हें क्यूबा की क्रान्ति, कठिनाइयो अथवा 
आयोजित आधथिक परिवतंनो और दूरगामी सामाजिक सुधारों के सन्दर्भ मे इसकी 
उपलब्धियों का क्रम-विकास नही समझना चाहिए । इस सन्दर्भ मे मेरी दिलचस्पी 
केवल इस वात तक सीमित थी कि आरम्भ में क्रान्ति किस प्रकार संयोगवश 
सफल हुई । 


संयुक्त राज्य अमरीका सरकार ने क्यूबा की घटनाओं से अनेक निष्कर्ष 
'काले । ये अंशत: परस्पर विरोधी थे। ८ 

राष्ट्रपत्ति जॉन एफ कैनेडी और उनके उदारतावादी सलाहकारो के नेतृत्व मे 

5 ओर तो यह अनुभव किया गया कि संयुक्त राज्य की सरकार को लेटिन 

उ_रीका की सरकारों को उन सुधारों के लिए तैयार करने के लिए अपने प्रभाव 

' इस्तेमाल करना चाहिए, जिनके द्वारा लेटिन अमरीका के देशो के अत्यधिक 


394 विश्व निर्धंनता की चुनौती 
असमान सामाजिक और आधथिक स्तरीकरण छो बदला जा सके | जैसाकि 
अध्याय-4 में कहां गया है, भूमि-सुधार और अधिक समान तथा प्रभावशाली 
कराधान पर जोर दिया गया, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधारों को 
भी उच्च नीति सम्बन्धी प्रायमिकता दी गयी। ऐसे सामाजिक और आधथिक 
सुधारों को अधिक सम्भव बनाने के” लिए अमरीका को सहायता नीतियों में 
चाछित परिवर्तन करना था। इसके परिणामस्वरूप प्रगति के लिए सन्धि तामक 
कार्यक्रम का जन्म हुआ, जिस पर लेटिन अमरीका की सरकारों ने 96। में पुन्ता 
देल एस्त के घोषणापत्र में अपनी सहमति दी । 

प्रगति के लिए सन्धि के घोषणापत्न में जिन सिद्धान्तों को अंगीकार किया 
गया था, लेटिन अमरीका की अधिकांश सरकारों ने आधे मन से उनका पालन 
किया । यहाँ तक हुआ कि इन देशों के शासक गुटों के कुछ सदस्यों ने तो कैमेडी 
को “कम्युनिस्टों से प्रेरित' तक बताया। भूमि-सुधारो को किस्र प्रकार प्रभाव- 
शाली ढेंगसे भीतर धात के द्वारा असफल बना दिया गया उस पर अध्याय-4, 
अनुभाग-3 मे विचार किया गया है। अन्य क्षेत्रों मे भी कोई खास प्रगति नहीं 


[ 
ज लेटिन अमरीका में व्यापार कर रही अमरीकी कम्पनियों को भी इन नये 
उदारतावादी इरादों में कोई दिलचस्पी नही थी, विशेषकर इस कारण से कि 
सुधारों की माँग के प्रति शासक समूहों का अच्छा रुख नही था भौर अमरीकी 
कम्पनियों को इन्ही शासक संमूहों से सहयोग करना पड़ता था। अंशत: इसके 
परिणामस्वरूप गौर इस स्थिति के प्रभाव के कारण, संयुक्त राज्य अमरीका की 
संसद सहायता के उन बरचनों को पूरा नहीं कर सकी जो सब्धि के घोषणापत्न में 
निहित थे । ग बॉ 
राष्ट्रपति जॉनसन के शासनकाल में उन सामाजिक और आधिक सुधारों का 
निरन्तर कम से कम उल्लेख हुआ जिन पर घोषणापत्र में जोर दिया गया था। 
प्रगति फे लिए सन्धि को असफलता ही अधिक समझा जाने लगा। रॉकर्फेलर 
रिपोर्ट में घोषणापत्न के लक्ष्यों के अनुरूप जो अस्पष्ट प्रस्ताव किये गये उनमें 
स्पष्ट रूप से प्रगति के लिए सन्धि का उल्लेख नही हुआ | इसके अलावा ये प्रस्ताव 
ऐसे भी नहीं हैं कि इन्हें सक्रिय रूप से लागू करने की निकसन सरकार से आशा 
की जाय । हि 
क्यबा की घटना के परिणामस्वरूप जो गहरा भावनात्मक आपात पहुँचा 
था उसके आधार पर निकलने वाले अन्य निष्कप उस उदारतावादी विचारधारा 
के अनुरूप नही थे जिसने अमरीकी सरकार को प्रगति जा लिए सन्धि के लिए 
मलतः प्रेरित किया था। पे विपरीत, ये निष्कर्ष सन्धि की मसफलता के 
दापित्व में भी हिस्सा बटाते हैं । 
घयूबा की घटनाओं से अमरीका के इस रुझान की पुष्टि मान ली गयी कि 
एक कट्टरपन्थी अथवा शुद्ध रूप से प्रतिक्रियावादी सरकार के विरुद्ध सब विद्रोहों 
का परिणाम 3४७5७ है--+इतना ही नही इन सब विद्वोहों को शुरू से ही 
कम्युनिस्टो की प्रेरणा ॥ 
हर: कि अमरीका किसी भी ऐसी सरकार के विश्दध 


ह इसके अलावा संयुक्त राज्य अ 
हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो गया जिसके साम्यवाद की तरफ झुकने की 


+ 
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आशका हो सकती थी। सुधारों में अमरीका की अवसर घोषित दिलचस्पी के 
बावजूद 'स्थिरता' को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त थी, और स्थिरता का अक्सर 
अर्थ स्पष्ट प्रतिक्रिया होता था । 
ये विचार धक ते राज्य अमरीका के लिए नये नही थे, यद्यपि इन्हें क्यूबा के 
अनुभव से और अधिक बल मिला । सन 954 में संयुक्त राज्य अमरीका सरकार 
ने गाटेमाल। में संबंधानिक तरीकों से निर्वाचित ओर सुधारो में विश्वास रखने 
वाली सरकार क। तछ्ता उलटने की व्यवस्था की, जबकि इस सरकार ने विचारों 
और समाचारपत्रों की स्वतन्त्ता प्रदान की थी, कानून सम्मत मजदुर-संघ बनाने 
की अनुमति दी थी और भूमि-सुधारों की घोषणा की थी। गाटेमाला की सरकार 
का तख्ता उलठने के लिए गुप्त तरीकों का इस्तेमाल किया गया था और पड़ौसी 
देशों को इन ग्रुष्त गतिविधियों और गाठेमाला के विरुद्ध कार्रवाई का अड्डा 
बनाया गया था। युनाइटेड फ्रूट कम्पनी ने बेहद बरेशर्मी से इन कारंवाइयों में 
मदद दी थी, यद्यपि भूमि-सुधार से इस कम्पती की उस थोडी बहुत जमीन पर 
असर पड़ता जिसमें खेती नहीं हो रही थी | जेसाकि पहले कहा जा चुका है, सन्‌ 
965 में संयुक्‍त' राज्य अमरीका सरकार ने अत्यन्त साधारण कारणों को बहाना 
बनाकर डोमिनीकन रिपब्लिक में सैनिक हस्तक्षेप किया । 
लेटिन अमरीका के देशों के आन्तरिक मामलों मे संयुक्त राज्य अमरीका के 
हस्तक्षेप के इन अत्यन्त स्पष्ट प्रमाणों के परिणामस्वरूप समस्त लेटिन अमरीका में 


, अमरीकाविरोधी राष्ट्रवादी रोप उत्पन्य हुआ और निरन्तर उम्र होता गया । ये 


प्रमाण उन अनेक कम नाटकीय हस्तक्षेपों और दबावों को भी उजागर करते थे जो 
संयुक्त राज्य अमरीका सरकार और अमरीका की बड़ी-बड़ी व्यापारी कम्पनियाँ 
अक्सर साथ मिलकर, लेटिन अमरीका के सब देशों में करती थी । 


संयुक्त राज्य अमरीका को पूरे संसार मे और विशेषकर पश्चिम यूरोप में 
यह महान प्रतिष्ठा और अत्यधिक सच्ची लोकप्रिय सहानुभूति एक ऐसे महान्‌ 
और सहुदय लोकतन्ती देश के रूप में प्राप्त थी, जिसने संत्ार को फा्सिस्ट 
आक्रमण से बचाया ओर मार्शल योजना के माध्यम से पश्चिम यूरोप के पुनर्तिर्माण 
में सहायता दी । सदभावना की नैतिक पूंजी तेजी से बर्बाद होने लगी और लेटिन 
अमरीका में संयुक्त राज्य अमरीका की नीति इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण थी। 
यह विचार फैलने लगा कि संयुक्त राज्य अमरीका साम्राज्यवादी है और उसे इस 
बात की परवाह नही है कि वह कमजोर देशों में अपने व्यापारिक हिंतो को आगे 
बढ़ाने के लिए क्या तरीके अपनाता है। है 

थास्तव में गाटेमाला और आगे चलकर वियतनाम में संसार-भर में अमरीका 
के विरुद्ध जन-सामान्य के शत्रुभाव में वृद्धि की। अब क्योंकि अधिकाश सरकारें 
वित्तीय और सैनिक दृष्टि से अमरीका पर निर्भर थीं अतः अमरीती जनता को 
जनमत मे हुए इस परिवतेन की अधिक जानकारी प्राप्त नद्ठी हो सकी । अमरीका 
के उन बहुत अच्छे पत्रकारों ने, जिनका अमरीका की जनता और सरकार वे 
विदेशी समाचारों से अवग॒त कराने पर एक सीमा तक एकाधिकार है, इस ओर 


न्‍ 
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अन्य क्षेत्रों मे जनमत में परिवर्तेन की जानकारी देने में स्पष्ट अकार्यकुशलता 
प्रदर्शित की । 
इसका यह कारण नहीं था कि इन्हे जान-बुझकर यह काम करने से रोक दिया 
गया था। यह तो उनकी आश्चर्यजनक सीमा तक इस दिलचस्पी के अभाव का 
परिचायक है कि विदेशों भे अधिकारियों के अलावा अन्य लोग क्या सोचते है, 
और अन्य अमरीकी भी इसी तरह विदेशों के जनमत के प्रति उदासीन हैं। वे 
लोग जिन पूर्वाग्रहग्रस्त लोगो से बात करते हैं और लोगों का यह दायरा अक्सर 
अग्रेजी बोलने भे सक्षम लोगों तक ही सीमित रहता है अतः वे समालोचनात्मक 
मूल्यांकन नहीं कर पाते। मैंने एशिया के देशों से भेजी गयी वडी विचित्न रिपोर्टों 
का देखा है, उदाहरण के लिए भारत में क्‍या 'जनेमत' है और ' थाई राष्ट्र” 
विभिन्‍न मसलों पर कया सोचता है। इसी प्रकार मैंने पश्चिम यूरोप के देशों में 
अमरीकी नीतियो के प्रति जनता की प्रतिक्रिया के बारे में ऐसी ही बिचित्न रिपोर्ट 
पढ़ी है, जबकि इन देशो के लोग समग्र रूप से राजनीतिक दृष्टि से प्रयुद्ध हैं । 
पश्चिम यूरोप में जिस पीढ़ी को दूसरे महायुद्ध में फासिस्ट विजय के भय की 
व्यक्तिगत स्मृतियों और इस विजय को असफल बनाने मे संयुक्त राज्य अमरीका 
के योगदान का परिचय नही है वह अमरीका विरोधी भावनाओं से सबसे अधिक 
प्रभाचित हो जाती है। इस पीढी में ये भावनाएँ आसानी से सैद्धान्तिक पूंजीवाद 
विरोध और विशेषकर, अमरीकी पूंजीवाद के विरोध मे बदल जाती हैं । इस 
पीढ़ी के लोग यह देखते हैं कि वडी-बड़ी व्यापारिक कम्पनियों के हित संयुक्त 
राज्य अमरीका की सरकार की विदेश नीति की दिशा निर्धारित करते हैं, और 
इस ध्म्बन्ध में गाठेमाला एक बड़ा मामिक उदाहरण सिद्ध हुआ। पर वियतनाम 
इस दृष्टि से इतना बड़ा उदाहरण सिद्ध नहीं हुआ । 
सातवें दशक के मध्य में अमरीका के उत्तरी नगरो मे जो जातीय दंगे हुए 
उनके परिणामस्वरूप अमरीका विरोधी भावनाओं में और वृद्धि हुई और इसका 
प्रसार प्रायः हर स्तर के लोगों में हुआ ।* इस बार भी इसका दोप सामानन्‍्यतया 
अमरीकी पूंजीवाद को दिया गया पर इस समस्या के सम्बन्ध में यह एक संदिग्ध 
सिद्धान्त लगता है । 
संयुक्त राज्य अमरीका अब कभी भी लेटिन अमरीका की आन्तरिक और 
इससे परस्पर सम्बन्धित समस्याओं के बारे मे अमरीकी गोलादँ की समस्याओं 
के रूप में कारवाई नहीं कर पायेगा। इनका विश्वव्यापी प्रभाव होना 
अनिवार्य है । दोनों 
अधिकांश अमरीकी जिनमें उदारतावादी ओर क्ट्टरपन्थी दोनों शामिल हूँ, 
इससे बचकानेपत की सीमा तक अनभिन्न हैं। रॉकफेलर रिपोर्ट समस्याओं को 
अमरीकी गोलाद तक सीमित रखने की सम्भावना में उक्त विश्वास का एक 
विशिष्द, अथवा आवश्यकता से अधिक विशिष्ट उदाहरण हैं । 
अत्यधिक आलंकारिक भाषा के प्रयोग की प्राचोव अमरीकी परम्परा के 
अनुसार, जो हाल के दशओं में दूसरो की ओर से लिखने वाले गुप्त लेखकों के 
उपयोग के परिणामस्वरूप और अधिक बेलगाम हो गयी है, रिपोर्ट का समारम्भ 
इस करुणाजनक घोषणा से होता है : “हम पड़ोसियों से भेंट करने गये ओर हमें 
अपने भाई भिल गये। हमे अपने सहयोगी गणराज्यों के प्रववताओं के विचार 
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सुनने गये और हमें एक गोलार्डद की आवाजें सुनने को मिली ।” इस बात को ध्यान 
मे रखते हुए कि गवर्नर रॉकफेलर ओर उनके साथियों का लेटिन अमरीका के 
देशों मे जो स्वागत हुआ था, इस तरीके से बात कहना केवल निष्ठाहीन ही नही 
बल्कि हास्यास्पद तक लगेगा । यह प्रतिक्रिया केवल लेटिन अमरीका में ही नहीं 
बल्कि संसार के शेष भाग में इससे भी अधिक होगी । 

समस्त 'स्वतन्त् संसार में आश्रित सरकारो द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका 
सरकार से अपने सम्बन्ध बिगाडने की समझे जाने योग्य अनिच्छा और स्वदेश भे 
तात्कालिक महत्त्व की समस्याओं से उलझे रहने के कारण अमरीकी जनता और 
सरकार की यथार्थवादी तरीके से यह नहीं समझने देगी कि लेटिन अमरीका के 
देशो के प्रति उसकी नीतियाँ किस प्रकार लोगों के मन मे संयुक्त राज्य अमरीका 
के बारे मे भावताओं और विचारों को प्रभावित करती हैं । 

“इस बात का सम्बन्ध विदेशों में संयुक्त राज्य अमरीका की 'तस्वीर' से है। 
एक ऐसा देश जिसे विश्व नेतृत्व प्रदान करना चाहिए और जो यह करना भी 
चाहता है, वह एक निश्चित सीमा तक विदेशों की जनता की आस्था और सद- 
३०९३४ निर्भर करता है। यह बात अध्याय-[ के अन्त में जोर देकर कही 
गयी थी । 


लेटिन अमरीका के देशों में क्रुद्ध राष्ट्रवाद का उदय एक प्रकार से वियतनाम 
में घटी घटनाओं और अब दक्षिणी अफ्रीका में घट रही घटनाओ का समानास्तर 
रूप है, यद्यपि लेटिन अमरीका में पश्चिम विरोधी प्रायः कोई भावना नहीं है 
और श्वेत विरोधी भावना तो एकदम ही नही है । यह अधिक सरल और निश्चित 
रूप से अमरीका विरोधी है। 

इसी प्रकार शीत युद्ध से भी इसका अधिक प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही है, यद्यपि 
ऋद्द राष्ट्रवाद का किसी-न-किसी भ्रकार के साम्यवाद से सम्बन्ध जोड़ा जाता 
है। क्यूबा को समर्थन देने में सोवियत संघ पर बहुत भार आ पड़ा है और यह 
मामला बड़ा व्ययसाध्य सिद्ध हुआ है। सोवियत संघ को किसी भी वामपत्वी 
विद्रोह की सम्भावित सफलता में प्रकट रूप से कोई विश्वास दिखायी नही पडता, 
कम-से-कम निकट भविष्य में ॥ सोवियत संघ को इस बात की भी आशंका हो 
सकती है कि ऐसा कोई विद्रोह अमरीका को आवश्यकता से अधिक चिन्तित कर 
सकता है और इसके परिणामस्वरूप एक ओर महायुद्ध का खतरा उत्पन्न हो 
सकता है । सोवियत संघ लेटिन अमरीका में सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी सरकारों 
« तक से राजनीतिक और व्यापारिक सम्बन्ध कायम करने में अधिक दिलचस्पी 
लेती हुई दिघायी पडती है। उसकी यह दिलवस्पी किसी ऐसी सरकार के विरुद्ध 
ऋन्ति को समर्थन देने से अधिक दिखायी पड़ती है । लेटिन अमरीका की अत्य- 
घिक कमजोर कम्थुनिस्ट पार्टियाँ कुछ देशों में गुरिल्ला आन्दोलनों से दुर रहने 
अथवा इनके प्रति सहानुभूति तक दिखाने से बचने के लिए सामान्यतयां वी 
सावधानी दिखाती हैं ॥ नव 

तीसरा और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि अमरीका विरोधी 
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भावनाएं मुख्यतया उच्च वर्ग तक ही सोमित हैं । फिलहाल ये भावनाएँ शहरों 
और गाँवों के सामान्य लोगों में प्रभावशाली ढंग से और गहराई से नहीं पहुँच पा 
रही है, जो सामान्यतया बड़े उदासीन और निष्किय है। लेकिन संसार के दुसरे 
हिस्सों से प्राप्त जानकारी के आधार पर हम यह जानते हैं कि कुद्ध राष्ट्रवाद' 
जासानी से सामान्य लोगों में फेल सकता है । 

सेटिन अमरीका में सवंत्र और सब वर्गी में अम रीका-विरोधी भावनाएँ---- 
मूक निम्न वर्ग के विशाल हिस्सों को छोड़कर--अब इतनी उग्र हो गयी हैं कि 
लेदिन अमरीका की कोई भी सरकार इन भावनाओं का आदर न करने का साहस 
नहीं कर सकती | यू० एस० न्यूज़ एण्ड वर्ड रिपोर्ट, जिसके ऊपर अमरीका के 
जे होने का सन्देह नहीं किया जा सकता, का एक और उद्धरण समीचीन 
होगा . - 

“आजकल लेटिन अमरीका मे संयुक्त राज्य अमरीका के व्यापारियों का बुरा 
हाल है --वाम और दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञो, सेगा और यहाँ तक कि पादरियों 
तक का प्रहार इन पर हो रहा है ।*“'अमरीकी कम्पनियों के अधिकारों इस 
सम्बन्ध मे स्पष्ट रूप से चिन्तित हैं॥'"' (कोलम्बिया की) राजधानी बोगोटा 
स्थित एक अमरीकी कम्पनी का अधिकारी स्पष्ट रूप से कहता है कि इस देश में 
निजी व्यवस्ताय को बुरी नजर से देखा जाता है। “और हम इस सम्बन्ध में 
चिन्तित हैं।“*'ब्राजील और समस्त लेटिन अमरीका में अमरीकी कम्पनियों के 
अधिकारियों में यह भय बेठा हुआ है कि उन्हें संयुक्त राज्य अमरीका सरकार 
अथवा उसके प्रति अत्यन्त मित्रभाव रखने वाली किसी स्थानीय सरकार की 
कारंवाइयों के लिए बदले की कार्रवाइयों का सामता करना पडेगा ।* 

निकसत प्रशासत की ओर से लेटिन अमरीका की हिसा के कारण असफल 
यात्रा के वाद लौटने वाले गवर्नर नेलसन ए० रॉकफेलर और उनके विशेषज्ञों तथा 
सलाहकारों ने यह निष्कर्ष निकाला : 

“पश्चिमी गोलादे्ध के अन्य देशों से का वत राज्य के ऐतिहासिक दुष्टि से जो 
विशेष सम्पन्ध थे उन्हें बुरी तरह विगड़ने दिया गया है।*“*राष्ट्रवादी भावनाओं 
में सामान्य वृद्धि हो रही हैं।'*“यदि वर्तमान संयुक्त राज्य अमरीका विरोधी 
प्रवृत्ति जारी रहती है तो उस समय की पूर्वकल्पना की जा सकती है जब संयुक्त 
राज्य अमरीका राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से पश्चिमी गोला्द्ध के एक हिस्से 
अथवा अधिकांश हिस्से से अलग-यलग पड़ जायगा ।*''पश्चिमी गोलाद्ध के 

राष्ट्रो के बहुत अधिक और सम्मवत: अधिकांश नागरिक संयुक्त राज्य अमरीका 
के निजी पूँजी निवेश को एक प्रकार का शोषण अथवा आध्थिक उपनिवेशवाद 
समझते हैं ।***संयुकत राज्य अमरीका की कम्पनियों के प्रभुत्त की आर्शका 
अवसर ब्यवत की जाती है” 

यह मानकर कि लेटिन अमरीका के निवासियों के ये विचार “गलत हैं-- 
और यह मानकर कि जब संयुक्त राज्य अयरीका का पूँजी निवेश लेटिन अमरीका . 
में और अधिक बढ जायगा तो इन विचारों में सुधार हो जायगा--रिपोर्ट में 
सिफारिश की गयी है कि 'संयुकत्र राज्य अमरीका को पूरे गोलाड मे निजो पूँजी 
निवेश को अधिकतम प्रोत्साहन देना चाहिए! ।* दे ह 

राजनीतिक दुष्टिकोण से यह एक विचित्र निर्णय दियायी पड़ेगा | अध्याय- 
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0, अनुभाग-3 में मैंने केवल यही तर्क नही दिया कि भूमि, प्राकृतिक साधनों 
और सावंजनिक सुविधाओं में लगी विदेशी पूँणजी का और अधिक राष्ट्रीयकरण 
होने की आशा की जानी चाहिए, बल्कि यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका 
को अपने हित की दृष्टि से विनिर्माण उद्योग में लेटिन अमरीका में नये पूंजी 
निवेश की गति धीमी कर देनी चाहिए। इसके साथ ही उन अन्य देशों के पूंजी 
निवेश का स्वागत किया जो लेटिन अमरीका के लोगों के मन में विदेशी प्रभुत्व 
का ऐसा भय उत्पन्न नही करते। 

सम्भवतः यह रिपोर्ट अन्य किसी भी दृष्टि से संयुक्त राज्य अमरीका सरकार 
और इसके व्यापारिक प्रतिष्ठान की राय अधिक निश्चित रूप से प्रकट नही 
करती । यहाँ हम एक महान्‌ देश को एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ते रहने के लिए 
कटिबद्ध देखते हैं जो इसे पहले ही एक प्रायः विनाशकारी भोड़ पर पहुँचा 

चुका है । 

अपने समस्त अन्तरों के बावजूद यह दिखायी पड़ता है कि लेटिन अमरीका 
मे पूँनी निवेश को तेजी से बढ़ाने का संयुक्त राज्य अमरीका का निर्णय 965 
के आरम्भ में उस समय वियतनाम युद्ध को तेज करने के अमरीका सरकार के 
निर्भय से भिन्‍ने नही है, जबकि वियतनाम युद्ध बुरे दौर से ग्रुजर रहा था। 
अमरीका सरकार यह बात नही देख पायी अथवा इसने इस बात के पूरे महत्त्व 
को नहीं समझा कि सँगौन सरकार के विरुद्ध विद्रोह किस सीमा तक उसके 
अमरीका के सँनिक समर्थन पर पूरी तरह निर्भर रहते के कारण है । 


लेटिन अमरीका के देशों के आथिक जीवन पर अमरीकी कम्पनियों का 
अत्यधिक प्रभाव और उन्हें अमरीका सरकार से प्राप्त समर्थन ही इन देशो में 
अमरीकी शक्ति का एक मात्र माध्यम नही हैं। पाँचवें दशक के अन्त में शीतयुद्ध 
के समारम्भ और तीब्र होने के समय से सैनिक सहायता संयुक्त राज्य अमरीका 
की विश्वव्यापी विदेश नीति का महत्त्वपूर्ण अंग रही है। के 

सैनिक सहायता के एकदम सटीक आँकडे बता पाना कठिन है लेकिन हाल 
में अन्तर्राष्दीय विकास संस्था ने यह पुष्टि की है कि 'सैनिक सहायता, भ्रतिरक्षा 
समर्थन और आन्तरिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए अन्य सम्बन्धित व्यय 
सन्‌ 950 से 967 त्तक सब देशों को दी गयी सहायता के बजट का एक बड़ा 
हिस्सा था ।* सैनिक सामान की खरीद के लिए निर्यात-आयात बेक द्वारा दिये 
गये ऋणों की राशि भी इसी अनुमान में जोड़ी जानी चाहिए और सी ०आई०ए० 
पर होने थाला खर्च भी इसमे निश्चय ही जोड़ा जाना चाहिए, जिसकी राशि 
सम्भवत्त: 3 अरब डालर प्रतिवर्ष है। - कक 

दूसरे महायुद्ध के दौरान लेटिन अमरीका के देशों को सैविक सहायता दी 
जाने लगी। हाल के वर्षों में इसमें कमी हुई है। लेटिन अमरीका के देशों की 
सरकारों को और परिपष्कृत तथा आधुनिक हथियार देने के प्रति प्रगतिशील 
अमरीकी संसद सदस्पो ने वाशिंगटन में विरोध प्रकट किया है और संसद ने तो 
यहाँ तक शर्ते लगाने की बात कही है कि इन देशों को अन्य प्रकार की सहायता ... 
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तभी दी जाये जब ये पश्चिम यूरोप के देशों से हथियार खरीदने पर अपने साधन 
बर्बाद करना बन्द करें 
से सन्‌ 96! में प्रगति के लिए सन्धि पर सहमति हो जाने के बाद से सोलह 
क विद्रोह हुए हैं और इनके परिणामस्वरूप सैनिक सरकारों को स्थापना हुई 
जो लेटिन अमरीका के अधिकांश लोगों के ऊपर शासन कर रही है। संयुक्त 
राज्य अमरीका से इन देशों को मिलने वाली सैनिक सहायता ने, जिसमें चाहे 
इन्हें दूसरे महायुद्ध के समय के अथवा दूसरे तत्काल बाद बने हथियार ही क्यों 
नही दिये गये, सैनिक भरुटो द्वारा सत्ता हथियाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 
यह तथ्य स्पष्ट और निविवाद है। 
इसके बावजूद, निक्‍्सन प्रशासन यह कहुकर इसके विरुद्ध तक॑ पेश करने की 
कोशिश कर रहा है!", कि यह सैनिक सहायता संयुक्त राज्य अमरीका के अन्य 
सब विषयों के अनुरूप है : सामाजिक और आधथिक सुधार जिनके परिणामस्वरूप 
हमारे लेटिन अमरीकी पड़ोसियों का जीवन बेहतर और अधिक सुखमय हो 
जायगा? ) 
उक्त दोनों प्रकार की सहायताओं के बीच यह सम्बन्ध बताया जाता है कि 
सैनिक सहायता 'लिटिन अमरीका की राष्ट्रीय क्षमताओं को कम्युनिस्टों द्वारा 
संचालित अथवा समर्थित विद्रोहों का मुकाबला करने के लिए मजबूत बनाकर, 
अस्थिरता' को समाप्त करने में सहायक बनती है?? | प्राय: बचकानेपन से आचरण 
करते हुए इस सम्बन्ध में जरा भी सन्देह प्रकट नही किया जाता कि इस प्रकार 
की 'ह्थिरता' संयुक्त राज्य अमरीका की व्यक्त चिन्ता के विषय सामाजिक और 
आर्थिक सुधार को रोकने में भी सहायक वन सकती है। + 
अमरीकी सँनिक सहायता के अनेक स्वरूप हैं । जहाँ तक लागत का सवाल 
है, हथियार देने और संयुक्त राज्य अमरीका में इनकी खरीद के लिए सुविधाएँ 
प्रदान करने पर जो व्यय होता है वह वास्तव में सबसे छोटा है। लेटिन अमरीका 
के अफसरों को संयुक्त राज्य अमरीका में अथवा पनामा नहर क्षेत्र में फोर्ट 
गुलिक में स्थित संयुक्त राज्य दक्षिणी कमान स्कूल में प्रशिक्षण देना सैनिक 
सहायता की एक और मद है। इस प्रशिक्षण को हाल के वर्षों में अमरीका के 
वियतनाम सम्बन्धी अनुभव का लाभ उठाते हुए लैटिन अमरीका की सेनाओ और 
पुलिस की विद्रोहियों के विरुद्ध कारंवाई करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए 
सचालित किया जा रहा है। रे हु 
लेटिन अमरीका के' बड़े_ देशों में संगृक्त राज्य अमरीका ने स्वयं अपनी 
सेनाओं की सहायता और प्रशिक्षण के लिए नियमित सैनिक सेवा मिशन स्थापित 
किये। लेटिन अमरीका के सब देशों में --जिस प्रकार संसार-भर में अन्य देशों 
मे यह हो रहा है--ग्रुप्त रूप से काम करने वाले संगठन संक्रिय हैं जो 
सी० आई० ए० के अधीन काम करते हैं। कभी-कभी यह कार्य विदेश विभाग 
और इसके मन्त्ालयों तथा पेंटागन (अमरीका का सर्वोच्च सैनिक संगठन) तक 
की जानकारी के बिना किया गया। लेटिन अमरीका में ये संगठन राष्ट्रीय 
सरकारों के, समर्थन, अथवा जहाँ आवश्यक हुआ इनका विरीध, करने के लिए 
अत्यधिक सक्रिय रहे | सामान्यतया ये गुरिल्लाओं के खिलाफ लड़ाई में अधिक 
महत्त्वपूर्ण प्रिद्ध हुए हैं। हर * 


| 
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अमरीका के शिक्षाजगत में एक नयी और निरन्तर बढती प्रवृत्ति यह दिखायी 
पडी है दि सैनिक सं गठन विदेश विभाग, अथवा सी० आई० ए० विशेष इकाइयों 
द्वारा लेटिन अमरीका की समस्याओ के बारे मे अनुसन्धान के लिए धन देता है । 
ये अनुसन्धान विश्वविद्यालयों में अथवा उनके बाहर होते हैं।ग्रे! अनुसन्धान 
घाहे लेटिन अमरीका के देशों मे अथवा संयुक्त राज्य अमरीका मे किये जायें पर 
इनका लक्ष्य अमरीकी हितों की रक्षएं और विशेषकर, उस क्षेत्र में 'राष्ट्रीय 
सुरक्षा" के बारे में होते हैं। अवसर इस अनुसन्धान कार्य का इन देशों में 
सी० आई० ए० की गतिविधियों से धनिष्ठ सम्बन्ध होता है! 
जनवरी 969 में संयुक्त राज्य अमरीका स्थित लेटिव अमरीकी विशेषज्ञों 
को एक तदथे समिति ने एक घोषणा की जिस पर 273 प्रोफेसरों, अनुसन्धान- 
कर्त्ताओं, और लेटिन अमरीका सम्बन्धी अध्ययन के स्नातक विद्यार्थियों ने हस्ता- 
क्षर किये। इस घोषणा में स्वतन्त्र वैज्ञानिक और विद्वत्‌ कार्य के इस प्रकार भद्दे 
दुरूपयोग के विरुद्ध विरोध प्रकट किया गया । इन लोगों ने कहां कि यह अनुसन्धान 
सम्बन्धी मतिविधि अमरीका के विद्वत्‌ जगत के आदर्शो के विरुद्ध है, और “उस 
समय तक लेटिन अमरीका और संसार के अन्य भागों में अमरीकी बुद्धिवादियों 
के प्रति अविश्वास समाप्त नहीं होगा जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि 
अमरीकी विद्वानों और उनके व्यावप्ताथिक संगठनों ने संगुबत राज्य अमरीका 
कक के संगठनों की हस्तक्षेपपर्ण गतिविधियों से स्वयं को पुरी तरह अलग कर 
लगा है।/!2 > 
यह हो सकता है कि लेटिन अमरीका के देशों की सरकारों ने, विशेषकर 
सनिक सरकारों ने, इन सैनिक, पुलिस और अतुसन्धान सम्बन्धी प्रकट अथवा 
गुप्त अनुसन्धानों का स्वागत किया हो जिनके बारे में संयुक्त राज्य सरकार की 
दिलचस्पी अवसर विद्रोह के दमन के बारे मे थी, विद्रोह के बारे मे नही | पर 
अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता रखने वाले वर्गों मे 
नि सन्देह अमरीका विरोधी भावनाओं में वृद्धि हुई । 
अन्त में, अमरीका द्वारा दी जाने वाली विकास सहायता आती है। प्रगति 
के लिए सम्धि के घोषणापत्न मे यह माना गया था कि इस विकास सहायता का 
लक्ष्य बड़े पैमाने पर आन्तरिक सुधार, विशेषकर कराधान और भूमि-सुधार होंगे 
ओर सहायता को इनसे समन्वित भी किया जायेगा । 
| लेटिन अमरीका मे प्रभावशाली शक्तियों, जिनमें वहाँ व्यापार करने वाली 
अमरीकी कम्पनियाँ, संयुक्त राज्य अमरीकी सरकार और संसद भी शामिल है, 
के बीच होने वाली खीचतान से प्रगति के लिए सन्धि किस प्रकार तेजी से प्रभाव- 
हीन वन गयी, इसके बारे में ऊपर टिप्पणी की जा चुकी है। ; 


रॉकफलर रिपोर्ट में, जिसका मै लेटिन अमरीका की स्थिति के समग्र मूल्या- 

* कन के सबसे हाल के उपलब्ध अधिकृत अमरीकी प्रयास के रूप में उद्धरण दे 

रहा हूँ, लेटित अमरीका की वर्तमान घटनाओं के बारे मे बडा भयावह दृष्टिकोण 
अकट किया गया है: ' 


के 
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ग “अमरीका महाद्वीप में अराजकता, आतंक और तोड़-फोड़ की शक््तियाँ 
सक्रिय हैं ।"*' पश्चिमी गोलार्ड के स्वतन्त्न राष्ट्रों की प्रणालियों के शब्रुओ को 
जो हथियार उपलब्ध हैं उनमे भुद्रा स्फीति, शहरी आतंकवाद, जातीय संघर्ष, 
अत्यधिक आबादी, गरीबी, हिंसा और गाँवों में विद्रोह शामिल हैं। ये शक्तियाँ 
अपने हितसाधन के लिए लोकतस्त्री सरकारों के द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताओं का 
तुरन्त अनुचित लाभ उठाती हैं। “५ 5 

खेदजनक तथ्यों के बारे में यह रिपोर्ट सही है, यद्यपि 'शक्तियो', *राष्ट्रो', 
और लोकतन्‍्त्ी सरकारों द्वारा प्रदत्त 'स्वतन्त्रताओ' के सन्दर्भ मे जो विश्लेषण 
प्रस्तुत किया हैं, वह बड़ा गड़बड़ है । इस रिपोर्ट में यह चितावनी दी गयी है : 

/इस समय गोलार्द्ध के छब्बीस राष्ट्रों मे केवल एक कास्त्रों है, भविष्य में 
और भी हो सकते हैं । और मुख्य भूमि पर स्थित कोई कास्त्रो, जिसे कम्युनिस्ट 
संसार का सैनिक और आशिक समर्थन प्राप्त हो, पश्चिमी ग्ोलाद्ध की सुरक्षा के 
लिए गम्भीश्तम खतरा और संयुक्त राज्य अमरीका के लिए अत्यधिक कठिन 
समस्या उपस्थित करेगा [7 

इन परिस्थितियों में रिपोर्ट यह “भविष्यवाणी” करना सम्भव होने के कारण 
कि 'सेना द्वारा सत्ता अपने हाथ मे लेने की प्रवृत्ति जारी रहेगी'/९, आश्वासन 
प्राप्त करती है यद्यपि, भविष्यवाणी सम्बन्धी, कठिनाइयों को ध्यान में रखते 
हुए कुछ शर्तों के साथ यह बात कही गयी है। कोई भी अमरीकी गम्भीर आत्मिक 
दुविधा के बिना सैनिक तानाशाही कायम होने की प्रवृत्ति का स्वागत नहीं कर 
सकता, और इस रिपोर्ट मे भी सही ढंग से, और मैं समझता है ईमानदारी से, यह 
बात जोर देकर कही गयी है: 

“प्रतिनिधि उत्तरदायी लोकतन्त्री सरकार के प्रति निष्ठा अमरीकी जनता 
की सामूहिक राजनीतिक चेतना में गहराई से पंठी हुई है । हम आदर्शेवादी और 
व्यावहारिक दोनो कारणों से गोला के अन्य राष्ट्रो मे शक्तिशाली प्रतिनिधि 
सरकारों की स्थापना हीते देखना पसन्द करेंगे। 77 

इस रिपोर्ट मे भी अमरीका विरोध की बढती हुई प्रवृत्ति” की पूर्वकल्पना 
की गयी है और निश्चय ही यह बात अमरीका के नीति निर्माताओं के समक्ष 
सर्वाधिक कठिन समस्या प्रस्तुत करेगी । हे 


संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा और अधिक मात्रा में पूंजी चिनियोग के अलावा, 
जिसके वारे में मैंने गम्भीर सन्देह प्रकट किये हैं, रिपोर्ट में उन प्रस्तावों का 
सुझाव दिया गया है जिनके द्वारा लेटिन अमरीका में बने सामान की अधिक आसानी 
से अमरीकी वाजारो में निर्यात किया जा सके 7?” यह ठोस संलाह है विशेषकर 
उस स्थिति में यदि विश्वव्यापी पैमाने पर यह कार्रवाई की जा सके और अन्य कम 
विकसित देशों के निर्यात को भी इसी प्रकार तरजीह दी जाय,* तो यह एक सही 
दिशा में कदम होगा (देखिए अध्याय-9) ।- यदि संयुक्त राज्य 2४0008 0 हैं 
इस सलाह के अनुसार काम करने को तैयार हो जाती है तो उसे स्वदेश में शवित- 
शाली निहित स्वार्थों का सामना करना होगा । यह विश्वास कर याना सम्भवें 
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नहीं है कि निकट भविध्य में कम-विकसित देझ्ों के प्रति संयुक्त राज्य की वाणिज्य 
नीतियों में कोई परिवर्तन होगा । 
रिपोर्ट का तीसरा प्रस्ताव लेटिन अमरीका के देशों को विकास सहायता में 
वृद्धि करने, इस कार्य के लिए बहुदेशीय आधार पर सहायता देने वाली संस्थाओं 
के अधिकाधिक उपयोग, ऋणी के लिए ब्याज की दर में कमी और ऋण परिशीघन 
की अवधियों और अन्य आवश्यकंताओं के बारे मे सहमति के बारे में है ।7" ये सब 
बहुत अच्छे प्रस्ताव हैं, लेकिन इस बात में सन्देह है कि अमरीका सरकार और 
संसद किस सीमा तक इन्हे लागू करेगी। 
जहाँ तक सैमिक सहायता” का सम्बन्ध है, रिपोर्ट मे वर्तमान रवैये को उलट 
देने की सिफारिश करते हुए कहा गया है कि सुरक्षा सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए 
अधिक सहायता दी जानी चाहिए और इस प्रशिक्षण को निरन्तर बढ़ रही तौड़- 
फोड़ की कारंवाइयों से सुरक्षा की निश्चित दिशा में निर्दशित किया जाना चाहिए । 
इसके साथ ही इस रिपोर्ट में कुछ देशों मे मौजूद स्थायी सैनिक मिशनों को 
हा की सिफारिश को “आवश्यकता से अधिक जाहिर कार्रवाई” बताया 
गया है । 
यद्यपि इस रिपोर्ट मे, संयुबत राज्य अमरीका के सामान्य रुझान के अनुसार, 
लेटिन अमरीका के देशों की सेनाओं को बुनियादी तौर पर आन्तरिक तोड-फोड 
के विरुद्ध कार्रवाई करने का साधन ही समझा गया है पर लेटिन अमरीका के 
सैनिक प्रतिष्ठानों की आधुनिक, परिष्कृत हथियार, ज॑से जेट विमान और ऐसे 
ही अन्य उपकरण, प्राप्त करने की महत्त्वाकांक्षा के प्रत्ति वहुत उदारता दियायी 
गयी हैं। यद्यपि यह प्रस्ताव और अन्य सैनिक सहायता देने की इस रिपोर्ट की 
माँग मिक्‍सन सरकार के इरादों के अनुरूप है, पर संसद का वर्तमान स्वरूप 
रहते इसका सम्भवतः विरोध होगा। 
यह प्रस्ताव अपने-आपमें ठोस है कि संयुक्त राज्य सरकार यह नाटक करना 
छोड दे कि वह केवल लोकतन्त्री सरकारों से ही राजनयिक सम्बन्ध कायम करना 
चाहती है। “इसे यह समझ लेना चाहिए कि राजनयिक सम्बन्ध व्यावहारिक 
सुविधाओं का माध्यम भर हैं, नैतिक मूल्याकन के उपाय नही ।/ यदि संयुक्त 
राज्य अमरीका अपनी संसारव्यापी राजनयिक गतिविधियों के लिए इस प्राचीन 
सिद्धान्त को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाय जो नैपोलियन से हुए युद्धों के 
बाद वियना सम्मेलन में स्वीकार हुआ था, और आज भो जिसका पालन ब्रिटेन 
और अमरीका जेँंसी अधिक कंट्ररपन्थी सरकारें कर रही हैं, तो इससे अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ध बहुत सरल हो जायेंगे। जहाँ तक लेटिन अमरीका के देशो से इसके 
सम्बन्धों का प्रश्न है, इसके परिणामस्वरूप वर्तमान नीतियों मे कोई परिवर्तन 
ये होगा--केवल संनिक शासक गुटों को और खुल्लमखुल्ला समर्थन दिया जाने 
लगेगा । 
रॉकफेलर रिपोर्ट की नीति सम्बन्धी सिफारिशों पर नज्वर डालते समय और 
यह विचार करते समय कि किस सीमा तक इनके लागू होने की सम्भावना है, यह 
विश्वास कर पाना कठिन हो जाता है कि ये सिफारिश निराशापूर्ण भ्रवृत्तियों को 
समाप्त कर डालेंगी जबकि रिपोर्ट में पर्याप्त यंधाथेवादी तरीके से इन प्रवृत्तियों 
का मुल्याकन किया गया है । 
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रिपोर्ट की यह भविष्यवाणी कि सैनिक-सरकारों की स्थापना कौ प्रवृत्ति 
जारी रहेगी, विशेष रूप से सही सिद्ध होते को सम्भावना है । 

. सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में हर देश में सैनिक 
संस्थान की शक्ति बहुत विशाल है और नये-नये हथियारों के निर्माण और सैनिक 
टेक्नोलॉजी के विकास के साथ इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है । 

लेटिन अमरीका में प्रायः कहीं भी सच्चे लोकतन्त्र अथवा सेना पर असैनिक 
नियन्त्रण की दुढ़ परम्परा नहीं है। अतः सैनिक संस्थान की राजनीतिक शक्ति 
का उपयोग बहुत कम निषेधों और व्यवधानों के बिना किया जा सकता है । 
इतना ही नहीं, सरकारें और राजनीतिक पा्ियाँ सामान्य रूप से अ्कायं- 
कुशल हैं और अक्सर भ्रष्ट भी होती हैं। इस दृष्टि से सेना द्वारा सत्ता अपने हाथ 
में लेने का समर्थन करना आसाम है कि प्रभावशाली और भ्रप्टाचार से मुक्त 
सरकार बनाना त्तथा सामाजिक अनुशासन कायम करना ज़रूरी है। पर अक्सर 
यह परिणाम प्राप्त नही होगा, यह दूसरी बात है। 
जन-सामान्य के निष्क्रिय रहने के कारण यह सम्भव दिखायी पड़ता है कि कम्- 
से-कम निकट भविष्य मे छिठपुट चलने वाले गुरिल्ला आन्दोलन प्रभावहीन बने 
रहेंगे । पर उनका अस्तित्व मात्र चाहे यह छोटे पैमाने पर ही क्‍यों न हो, भशान्ति 
ओर अनिश्चय की भावना पैदा करेगा। और इससे सैनिक सरकारों की स्थापना 
की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा । 
जसाकि अक्सर देखा जाता है, लेटिन अमरीका के कुछ देशों में शहरी 
जिलों में गुरिल्ल। गतिविधियों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है। किसी शहर 
का आकार और आबादी की घनता तथा इसके जीवन की जदिलता ऐसे “जंगल 
उपलब्ध कराती है, जिनकी आड़ में गम्भीर क्षति पहैचायी जा सकती है और 
भयंकर दंगे शुरू किये जा सकते हैं। 
यह स्थिति ब्राजील में पूरी तरह विकसित हो चुकी हैं और लेटिन अमरीका 
के दूसरे देशों मे भी इसमें वृद्धि हो रही है। छोटे-छोटे गिरोह जिनका आपस में 
सहयोग नही है, बंको को लूठकर अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाते है । 
सार्वजनिक सुविधाओं को नप्ठ कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ 
समय के लिए अव्यवस्था फल जाती है। यहाँ तक हुआ कि सम्बन्धित देशो अथवा 
अमरीका के अधिकारियो को ये गिरोह उड़ा ले जाते हैं और उनकी रिहाई के 
लिए धन भगते हैं अथवा उन्हें मार डालते हैं । 
इसका एक प्रायः निश्चित प्रभाव यह हुआ है कि पुलिस और सुरक्षा सेनाएँ 
गुरिल्लाओं के विरुद्ध कार्रवाई में विवेक से काम नही लेती | कम-से-कम ब्राजील 
में पुलिस और सुरक्षा सेनाओं को कुछ ऐसी टुकड़ियाँ वन गयी है, जो गुरिल्ला 
गुटों अथवा उन लोगो का अत्यन्त ऋूरता से पीछा करती हैं जिनपर सन्देह भर है। 
उतने का रवाइयों में ऐसे तरीके अपनाये जाते हैं जिन्हें सामान्यतया क्षम्प नहीं 
मना जाता अथवा जिनका आदेश उनके वर्रिष्य अधिकारी अथवा सरकार 

नही देती | ४ दे ह 

' . पुलिस ओर सुरक्षा सेनाओं तथा इन गुरिल्ला गिरोहों के बीच एक ऐसी 

लडाई की पुर्व-कल्पना की जा सकती है, जो धीरे-धीरे गम्भीर रूप धारण कर 

सेमी और जिसके परिणामस्वरूप नागरिक जीवन पर असाधारण प्रतिबन्ध सगाये 
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रॉकफेलर रिपोर्ट सुझाव देती है ओर न ही निक्‍्सन प्रशासन इरादा रखता है। 
संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा खुला सैनिक हस्तक्षेप भी असम्भव नही है--यद्यपि 
वियतनाम के अनुभव के वाद ऐसी कारंवाइयों के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमरीका. 
में विरोध बढ रहा है । 

सुधारों के लिए कृतसंकल्प एक सैनिक सरकार का तछ्ता उलटने के लिए 
यही नियमित तरीका अपनाया जा सकता है कि सैनिक प्रतिष्ठान मे फूट के बीज 
बोये जायें । इसका बस यही अर्थ होगा कि एक और सैनिक विद्रोह होगा-- 
हे केवल इतना होगा कि इस बार यह एक अर्सनिक सरकार के विरुद्ध मही 

गा) 

यह कार्य जन-समुदाय को अथवा नागरिक आवादी को छेड़े बिना ही किया 
जा सकता है । इसका परिणाम होगा सुधार के मोचें पर पीछे हटना--यदि बढते 
हुए दवाव के समक्ष पहले ही यहू काम भही हो चुका है । 


संयुक्त राज्य अमरीका और पश्चिम यूरोप में अमरीकी नीतियों के: 
आलोचकीं के मध्य व्याप्त एक अन्य किस्म की प्राभक कल्पना कि लेटिन 
अमरीका में सरकारों ओर शासक समूहों के विरद्ध सामान्य जन-समुदाय विद्रोह- 
करेगा, उसी प्रकार अव्यावहारिक है, जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका की- 
सरकारी नीति। यह कल्पना हिंसा को विचित्र तरीके से गौरवशाली बात मानने - 
से सम्बद्ध हो गयी हैं । * 

कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति केवल हिसा के _लिए हिंसा को 
उचित नहीं बता सकता। दूसरी ओर यदि लेटिन अमरीका में शासक समूहों 
का तख्ता हिसा के द्वारा उलटा जा सकता है, त्तो इसके लिए. आवश्यक हिसा - 
का औचित्य यह कहकर सिद्ध किया जा सकता है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
यह हिंसा जछहरी थी । कुछ दशक पहले मेक्सिको की क्रान्ति में दस और बीस - 
लाख के बीच लोगों की जान गयी थी। दोसौ वर्ष पहले अमरीका की क्रान्ति- 
भी हिंसा के बिना नहीं हुई थी। 

इतना ही नहीं, लेटिन अमरीका की वर्तमान स्थिति में गरीब लोगो को - 
दबाकर रखने के लिए उनके विशद्ध लगातार भयंकर हिसा की जाती है। श्रम' 
का अल्प-उपयोग जारी रखने और जन-सामान्य को गरीबी के गर्त में डाले रखने - 
वाली समस्त आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को उचित रूप से 'संस्थाकृत हिंसा 
कहा जा सकता है।  «» 

कुछ चर्ष पहले प्रकाशित एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक 'सोशल ओरिजिन्स ऑफ - 
डिक्टेटरशिप एण्ड डेमोक्रेसी: लार्ड एण्ड पेजेंट इन दि मेकिग ऑफ दि माडने - 
बल्ड' में, जिसका मैं एशियन ड्रामा में उपयोग नही कर सका, बैरिंगटन सुर 
जूनियर ने यह विचार प्रकट किया है: "जिस रूप में प्रायः समस्त, इतिहास 
लिखा गया है वह क्रान्तिकारी हिंसा के विरुद्ध असीम पूर्वाप्रह को जन्म देता 
है-* दलित लोगों द्वारा अपने भूतपूर्व मालिकों 'के चिरुद्ध बल भ्रयोग प्रापः 
सार्वईभौम भर्त्सना का लक्ष्य बना है। जबकि 'सामान्य” समाज का दिन-प्रतिदित- 
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का दमन इतिदास की अधिकाश पुस्तकों में पृष्ठभूमि में ही पड़ा रहता है ।/४ 
और वे आगे यह दर्शाते हैं कि 'क्रान्ति के अभाव में” मनुप्य के जीवन और गुप 
के रूप में कितनी विशाल कीमत चुकानी पड़ती है। यही तक रॉबर्ट एस० 
हीलब्रोनर और अन्य लेयकों ने भी प्रस्तुत किया है । 
पर सब बुछ इन दो प्रश्नों पर निर्भर करता है: क्या जन-सगुदाय विद्रोड 
करेगा और क्या इसके सफल होने की गुजाइश है । हिसा का उदात्तीकरण, जो 
लेटिन अमरीका सम्बन्धी वामपन्‍थी लेखन में अब बहुत लोकप्रिय बन घुक़ा है, 
यह मानकर चलता है कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक ही है। दुए 
समय लेटिन अमरीका के अनेक देशो में जो गुरिल्ला आन्दोलन श्रत रुड्े हैं, 
उनके महत्त्व को जिस प्रकार अगावधानी और उत्साह से बढ़ा-घढ़ाकर दशा 
जाता है, उसमे यह बात सर्वाधिक स्पप्टता से प्रकट हो जाती है। हर 
- इन दो मुद्दों पर मेरी सहमति नहीं है । पहली बात तो यढ़ ॥ै दि #सत्ट 
बहुत उदासीन और निष्क्रिय है। इससे भी महत्त्वपूर्ण तथ्य यह हैदिफवटरओई 
सक्रिय बनाने के प्रत्येक प्रयास को आरम्म में ही सता और पुद्धिम दर करदीदा 
शक्ति या मुफाबला करना होगा, जिसे अपने प्रभावशाली 7ऋद्न दर्र $ 7 साक्ओों 
कौर मंयुक्त राज्य का समयंन प्राप्त है। संबृकत सयज्य द्मरीदा छत कदर 
करता है कि वह क्यूदा के बनुमव से सबक सीख चुका |ै । 
मुझे लेटिन बमरीका के देगों के कविऊ, सामाड़िद 7 उस्ब्लीलिलकर 
के वर्तमान ढाँच के विद छिस्ी मी वड़े और सकल विडीड की सलडा छिटार: 
नहीं पड़ठी। केवल ऐसे अपदाद हो सउते हैं, पर इतठवी ऋडिद उप्माकदा ८ 
है, दि होई सैनिक सरदार छापने देस हक प्रमावशारी हफ्तों >> म्फ+्ट- 
इन्परनियों---ठया उत्दी ही छमरीझा सरकार शे ९... >क-_ द्रट > 
और जनता को छपने सन्त के लिए फाग्रव छूट दे। काज्थद उछल कच्छज 
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5, हु संचान्ित दल ऋित्त दिट्रार 5: *ट ६... >:, 

हे चलरब मे खाल ईट्य् 4 लटा 5 52 ८८ सर द्वाश््ड ण्ख्र्जण रह #ंड-%०:/] पल 
*०#- थी हर आर अआकः 


जे 
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घीरे स्थापना के लिए कृतसंकल्प हो । 

अजेन्टीना जैसे अपेक्षाकृत अमीर देश मे, अथवा चिली जैसे आम चुनावों की 
पूर्व परम्परा जैसे देश में अथवा में विसको जैसे सन्‍यी क्रान्ति की पृष्ठभूमि वाले 
देश में, जहाँ भव इस क्रान्ति की गतिशीलता समाप्त हो गयी है, ऐसी घटना 
सम्भव हो सकती है । किसी ऐसी घटना के अन्तर्गत किसी खास चरण में जनता 
का विद्रोह भी उपयोगी भूमिका निभा सकता है। हर स्पिति में इसके लिए नीचे 
से ओर अधिक दवाव फी आवश्यकता होगी, जो इन तथा कुछ अन्य देशों में 
सम्भव हो सकता है | ४ 

तीसरी ओर सम्भवतः सर्वाधिक सम्भावित बात यह हो सकती है कि 
यर्तमान 380 त्तियाँ जारी रहें । दक्षिण एशिया की तरह इसका यह अर्थ होगा कि 
ने तो क्रम- होगा ओर न ही क्रान्ति । जैसाकि पहले कहा जा चुका है, कुछ 
और शायद अनेक देशों में, अथवा यहाँ तक कि इन सब देशों से, किसी-न-किसी 
प्रकार के लेटित अमरीको फासिस्टवाद का उदय होगा, जिसकी रक्षा के लिए 
एक प्रवल पुलिस और सैनिक शक्षित सन्‍नद्ध रहेगी ! 

इसे संयुक्त राज्य अमरीका सरकार भी अपना समर्थन देगी--अमरीकी 
नीति में मूलभूत परिवत्ततन होने पर ही इसके विपरीत स्थिति हो सकती हैं। 
लेटिन अमरीका में फासिस्ट सरकार्र ही संग्र॒क्त राज्य अमरीका को साम्यवाद का 
एकमात्र विकल्प दिखायी पड़ेगा | 

यूरोप में दिव्त बसी लिसी, फ्रांकों और सलाजार के प्रति यही आकर्यण 
रहा । जैसाकि हम याद है, इनके शासनों को कुछ सीमा तक अच्छा 
समर्थन और पर्याप्त विश्वसनीयता प्राप्त हुई, विशेषकर संगुक्‍्त राज्य ममरीका 
में--जैसाकि आज ग्रीस की सैनिक सरकार को प्राप्त हैं। हमें यह भी याद है 
कि किस प्रकार फासिस्ट सरकारों को प्रशासन की कुशलता का श्रेष दिया गया 
और किस प्रकार यहाँ तक कहा गया कि वे जनहित में प्रगतिशील सुधार लागू 
करने के लिए कृतसंकल्प हैं--पह वात रॉकर्फेलर रिपोर्ट की लेटिन अमरीका 
की सैनिक सरकारों के प्रति उत्साहपूर्ण आशावादिता गैसी ही थी।, * 

जब फ्रेकलिम डी० रूडवेट्द और अन्य उदारतावादियोी को अमरीकी जनता 
को यूरोप में फासिस्दवाद के प्रति इस अत्यन्त सरलीकृत भावनाओं से मुक्त 
करने में सफलता मिली, उस समय तक मैकार्थी-डलेस युग का आज भी प्रभाव 
कायम नही हुआ था । और उन्हे इस कार्य में इस निरन्तर बढ़ती चेतना से 
सहायता मिली कि फॉसिस्टवाद के परिणामस्वरूष महायुद्ध होगा---और अन्ततः 
यह हुआ भी । * 

ह लेटिन अमरीकी फासिस्टधाद का लेटिन अमरीका के भीतर चाहे 
कितना भी प्तनकारी प्रभाव वर्यों न हो, पर इसके परिणामस्थरूप उस उप- 
महाद्वीप के बाहर युद्ध की प्रायः कोई सम्भावना दिखायी नहीं पड़ती, विशेषकर 
इस कारण से क्योंकि सोवियत संघ इसका विरोध करने की कोई रुचि नही 
दिश्वा रहा है। इन परिस्थितियों में संयुक्त राज्य अमरीका के उदारतावादियों 
के लिए यह अत्यन्त कठिव कार्य होगा कि वे लेटिन अमरीका के फासिस्ट शासनों 
. को सहयोग देना बन्द करने के लिए अपनी सरकार को राजी कर सके । 
पर मैं इस सम्भावना की पुरी तरह उपेक्षा नद्दीं कर देना चाहता कि 
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अमरीकी राष्ट्र की प्रिय उदारतावादी परम्पराओं के अनुरूप लेटिन अमरीका 
के देशों के प्रति संयुक्त राज्य अमरीका की नीतियों की पुनर्व्याख्या करनी 
होगी। हमें इसके लिए संघर्ष भी करना है। 

नीतियों फी यह पुनर्व्याख्या उस नयी “व्यावहारिकता' के प्रायः एकदम 
विपरीत होगी, जो अमरीकी प्रशासन का आशादीप बनी हुई है। इसका अर्थ 
सेटिन अमरीका के अनेक देशों की प्रगतिशील शक्तियों से सहयोग ओर प्रतिगामी 
सरकारों की उपेक्षा होगा । इसका अर्प प्रगति के लिए सन्धि के सिद्धान्तों को 
अंगीकार करना होगा, जिसमें इसकी सफलता के लिए अधिक बलिदान करने की 
तत्परता शामिल है। 

इसका अर्थ लेटिन अमरीका के देशों को हथियार और इनके अफसरों को 
ट्रेनिंग देने की संयुक्त राज्य अमरीका की नीति पर कठोर ओर सूक्ष्म नज़र 
डालनी होगी । सी. आई, ए. के माध्यम से गुप्त गतिविधियाँ और दतावासों द्वारा 
अनावश्यक हस्तक्षेप अन्ततः सब लोगों के मन में अमरीका विरोधी भावनाएँ 
भड़काने का निश्चित साधन हैं। इस तरीके से केवल वे ही लोग विरोधी नही 
बनते जिन्हें इस प्रकार के समर्थन से प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। संयुक्त राज्य 
अमरीका की सुरक्षा की दृष्टि से अनुसन्धान कार्यों का दिशा निर्देश करना, 
जिसका ऊपर उदाहरण दिया गया है निश्चय ही उल्टा अध्वर करता है। 

नीतियों की इस पुनर्व्याख्या का यह भी अर्थ होगा कि लेटिन अमरीका 
में संयुक्त राज्य अमरीका के पूँजी निवेश की समस्या पर एकदम नये सिरे से 
विचार किया जाये। संयुक्त राज्य को बड़े पैमाने पर अमरीकी प्रतिष्ठानों के 
राष्ट्रीयकरण की बर्दाश्त करने के लिए तैयार होता होगा, विशेषकर भूमि, 
प्राकृतिक साधनों, सार्वजनिक सुविधाओं और कुछ विनिर्माण उद्योगों तक के 
राष्ट्रीकरण की । 

वस्तुतः से शत राज्य अमरीका को अस्तर्राष्ट्रीय पुनिर्मोाण और विकास 
देक के सहयोग से ऐसे राष्ट्रीयकरणों को वित्तीय दृष्टि से सम्भव बनाने के लिए 
सक्रिय होना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप मुआवजा देने की बात पर इस' 
प्रकार सहमति हो सकेगी जो स्थायी द्वेष को जन्म नही देती । 

उदारतावादी दृष्टिकोण से यह आवश्यक नही है कि लेटिच अमरीका में 
राजनीतिक विकास अमरीका-विरोध की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के प्रबल प्रभाव के 
ही अन्तगंत हो | बस्तुतः संयुक्त राज्य अमरीका के लिए नीति का निर्धारण 
करना सम्भव है जो अप्षह्मय बलिदानों के बिना ही समान लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 
घरनिष्ठ और भिन्‍ततापूर्ण सहयोग की स्थापवा कर सके । 


यहाँ लेटिन अमरीका की राजतीतिक गतिशीलता पर विहंगम दृष्टि डालने 
का प्रयास किया गया है । अपने विवेचन के अन्त में भविष्य के बारे मे अत्यधिक 
अनिश्चिदता पर जोर देवा आवश्यक है हि 

सम्भवत: मेरे अस्थायी निष्कर्ष नकारात्मक होते समय अधिक विश्वसनीय 
हैं। यह कहते समय कि क्या ने होने की सम्भावना है ये अधिक विश्वसनीय है । 
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सकारात्मक दृष्टि से वैकल्पिक सम्भावताओं का एक क्रम हमारे समक्ष मौजूद 
रहता है, जिनमे से केवल कुछ को ही पूरी तरह से असम्भावित कहा जा सकता 
है। लेटिन अमरीका के कई देशों में अन्तिम परिणाम बहुत भिन्‍न हो सकता है । 

मेरे अन्वेषण की मूल्य सम्बन्धी प्रमुख मान्यता, दक्षिण एशिया सम्बन्धी 
प्रध्याय-24 की तरह, आभूल परिवर्ततनवादी सुधारों की तात्कालिक आवश्यकता 
रही है। यदि इन सुधारों को लागू नहीं किया जाता तो मैं यह भविष्य कथन 
करूँगा कि केवल सामान्य विकास में ही ठहराव नही आ जायगा बल्कि, विशेष- 
कर, असमानता और गरीबी और बढ़ेंगी। 

अपेक्षाइत लम्बी अवधि में राजनीतिक दृष्टि से इसके क्‍या प्रभाव होगे यह 
मेरी मृल्याकन क्षमता के बाहर की बात है--उन्हीं कारणों से जिनका मैंने दक्षिण 
एशिया सम्बन्धी अध्याय-]4 के अन्त मे उत्लेख किया है | 

लेटिन अमरीका के देशों के राजनीतिक विकास का अ्रध्ययन राजनीति 
विज्ञानियों को न्यूनतम अवसरवादी पूर्वाप्रह के साथ करना चाहिए--अर्थात्‌ इस 
सम्बन्ध में उन प्रचलित और सरकारी विश्वासों के अनुरूप अनुसन्धान कार्य को 
सही ढालना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमरीका और इन देशों के शासक समूहों 
के हित वया हैं । 

इस बीच, हमे अर्थशास्त्रियों को इन देशों की राजनीतिक गतिशीलत्ता के 
मोटे तथ्यों से अवगत कराने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा इन देशो की 
वित्रास समस्याओं का अध्ययन करने का प्रत्येक प्रयास निश्चय ही पर्णतया 
सतही और भ्रामक होगा इस परिशिव्द ओर दक्षिण एशिया सम्बन्धी अध्याय 
लिखने का यही कारण है | 


सम्भवतः यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि कैथोलिक धर्मावलम्बी 
फिलीपीन, स्पेन के उपनिवेशी शासन की कई शताब्दियों की विरासत और 
आधी शताब्दी के संयुक्त क्त राज्य अमरीका के प्रभुत्व के कारण अनेक कारणों से 
दक्षिण एशिया की अपेक्षा लेटिन अमरीका का देश अधिक है । पर इसका विकास 
लेटिन अमरीका की अनेक वर्तेमान प्रवृत्तियों से एक पहले के युष का है ।/* 

अमरीकी थुग में नियमित चुनावों ओर इन चुनावों के परिणामों के भाधार 
पर भविष्य की सरकार के निर्णय फिलीपीन में लटिन अमरीका के प्रायः किसी 
भी देश सर अधिक दृढ़ता'से कायम हो गया। यद्यपि अब तक इन चुनावों मे उन 
मुद्दों को नही उठाया गया है जो जन-सामान्य के लिए बस्तुतः महत्त्वपूर्ण हैं, 
पर इसका यह निश्चित अर्थ नही होता कि इस दिशा में परिवतंन नही हो सकता। 
इसके बाद सुधार, और आमूल परिवत्तनवादी सुधार, शान्तिपूर्ण “तरीके से हो 
सकते हैं । पर यह निश्चित नही है। ५ पे 
. लेटिन अमरीका की तरह ही अमरीका विरोध बढ़ रहा हैं और मोदे तौर 
* पर इसका वही आधार है, यद्यपि अभी तक यह बहुत कमजीर है। हा 
बार फिर एक ऐसे अमरीकी साप्ताहिक---यू? एस० न्यूज़ एण्ड वर्ड रिपोर्ट-- 
का उद्धरण देना आवश्यक होगा जिसके ऊपर अमरीका के व्यापारिक प्रतिष्ठानों 
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अथवा वतंमान प्रशासन का आलोचक होने का सन्देह नही किया जा सकता : 

"ऐसे लक्षण अधिकाधिक मात्ता में दिखायी पड़ रहे हैं कि एशिया में पूर्व 
ओर पश्चिम की सर्वाधिक चिरस्थायी साझेदारी--फिलीपीन और संयुक्त राज्य 
अमरीका के धनिष्ठ सम्बन्ध--समराप्ति की ओर बढ रही है। * “अब आपको 
शप्ट्रपति फडिनाण्ड माकोस से लेकर छोटे-से-छोटा फिलीपीनी नेता यह कहता 
हुआ सुनायी पड़गा कि अमरीकियों को यहाँ अपने वायुसेना और नौसेना के 
अड्डे छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो सन्‌ 945 से एशिया में अमरीका 
की सैनिक का रंवाइयों के लिए अत्यन्त महत्त्वपुण रहे हैं। * “कुछ अधिकारी तो 
संयुक्त राज्य अमरीका से हुई सब सन्धियों की सूक्ष्म समीक्षा करने की माँग 
कर रहे हैं, जिनमें फिलीपीन द्वीप समूह में विशाल अमरीकी निजी पूँजी निवेश 
की सुरक्षा की सम्धियाँ शामिल हैं ।7 

पर अमरीकी सैनिक अड्डों और वहाँ तैनात सैनिको से फिलीपीन की कुल 
राष्ट्रीय आय का लगभग पाँच प्रतिशत प्राप्त होता है, जो इसकी निर्यात आय 
का लगभग अद्ठारह प्रतिशत है। - 

अतः: यह सम्भव दिखायी पड़ता है कि कम-से-कम निकट भविष्य में फिली- 
पीन सरकार निरन्तर बढ़ रही अमरीका विरोधी भावनाओं का उपयोग संयुक्त 
राज्य अमरीका सरकार के ऊपर इस दृष्टि से दबाव डालने के लिए करेगी कि 
यह फिलीपीन को और अधिक लाभ पहुंचाने में उद्दरता बरते । 
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प्रावकथन 
इस पुस्तक में दक्षिण एशिया और जिन अन्य क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है, 
उनकी परिभाषा के लिए देखिए एशियन ड्रामा: एन इन्कवायरी इन टू दि 
पावर्टी आफ नैशन्स (एलेन लेन दि पेनगुइन प्रेस एण्ड पेनगुइन बुक्स, 
968 ), अध्याय-], अनुभाग-, पृष्ठ 4] 


अध्याय । 
दृष्टिकीणों को पूर्वाश्नहों से मुक्त करने का प्रयास 


- पिछड़ेपन और विकास की परिभाषाओं के लिए, देखिए, एशियन ड्रामा, 


परिशिष्ट-[ (पृष्ठ 839 और आगे) तथा परिशिष्द-2, अनुभाग 5-7 
(पृष्ठ 859 और आगे), 2 (पृष्ठ 878 और आगे) । विकास के लिए 

आयोजन की समस्याओं पर अध्याय-5 और परिशिष्ट-2, खण्ड-3 और 4 में 

विचार किया गया है। 

इस पहले अध्याय के विचार के पृर्ण विवेचन के लिए देखिए, एशियन ड्रामा, 

आमुख, अध्याय-2 

मिडल, आब्मेक्विटी इन सोशल रिसच (न्यूयार्क : पोन्थियन बुक्‍्स, !969) 

ओर वे अन्य सन्दर्भ जिनका इस पुस्तक में उल्लेख हुआ है। 

एशिपन ड्रामा, अध्याय-2!, अनुभाग 6-7 (पृष्ठ 977 और आगे) 

बही, आमुख, अनुभ।ग-2 (पृष्ठ 8 और आगे) 

वही, अध्याय-2!, अतुभाग-8 (प्रृष्ठ 984 और आगे, विशपकर पृष्ठ 989) 

वही, आमुख, अनुभाग 3-4 (प्रृष्ठ 70 औौर बागे) 

वही, परिशिष्ट-। (पृष्ठ 839 ), 'शब्दावली के माध्यम से राजनम' । राज- 
नग्रिक शब्दावली का यही एकमात्र उदाहरण नही है । कभी-कभी आवश्य- 
कता से अधिक बोझिल, 'स्वतन्त्त संसार' जैसे प्रचारात्मक शब्द वैज्ञानिक 

साहित्य में घुस आते हैं; देखिए, एशियन ड्रामा, आमुख, अनुमाग-व (पृष्ठ 
2 और आगे ) 


9, एशियन ड्रामा, आमुख, अनुभाग-5 (पृष्ठ ।6 और आगे) 


* ]0. बही, आमुख, अनुभाग-7 (प्रृष्ठ 24 और आगे) 


, एशियन ड्रामा मे मैंने “आधुनिक दुष्टिकोण' शब्द का इस्तेमाल किया है 


(अध्याय-2।, 4० -, प्रृष्ठ 957 और आंग्रे) और इसका प्रयोग यही 
भाव प्रकट करने के लिए किया गया है। 
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2, वही, अध्याय 2] और परिशिष्ट-6 

3, एशियन ड्रामा, आमुख, अनुभाग-5 (पृष्ठ 6 और आगे), अनुभाग-8 
(पृष्ठ 26 और आगे); परिशिप्ट-2, अनुभाग 8-]] (प्रृष्ठ 870 ओर 
आगे ), अनुभाग 9-20 (पृष्ठ 90। और बागे) ; परिशिष्ट-3, अनुभाग-3, 
(पृष्ठ 946 ओर भागे) 

4. बही, परिशिप्ट-2, अनुभाग-2] (पृष्ठ 39]2 और आगे) 

5. चही, आमुख, अनुभाग-6 (पृष्ठ 20 ओर आगे) 

6. वही, परिशिष्ट-2, अनुभाग 20-2] (प्रृष्ठ 903 और आगे) 

7. बही, परिशिष्ट-2, अनुभाग 2-]5 (पृष्ठ 878 और आगे ); परिशिष्ट-3, 
विशेषकर अनुभाग-8 (पृष्ठ 496] ओर आगे ) 

8. बही, अध्याय-2]; परिशिष्ट-6; परिशिष्ट-2, अनुभागं-9 (प्रृष्ठ 90] 
ओर आगे) 

9. वही, अध्याय-2, अनुभाग 0-3 (पृष्ठ 995 ओर आगे) 

20. वही, अध्याय-2!, खण्ड-3 

2, वही, आमुख, अनुभाग-8 (पृष्ठ 26 और आगे) 

22. वही, परिशिष्ट-2, अनुभाग-20 (पृष्ठ (903 और भागे) 

23, वही, अध्याय-24, अनुभाग-7-9 (पृष्ठ 84 और आगे); अध्याय-25, 
अनुभाग-5, (पृष्ठ 7225 और आगे) 

24 वही, अध्याय-2], अनुभाग 7-9 (पृष्ठ 98] और आगे, 989 भर आगे ) 

25. वही, अध्याय-4, अनुभाग-2 (पृष्ठ 677 और आगे ) परिशिप्ट-0 

26. वही, परिशिष्ट-2, अनुभाग 9-20 (पृष्ठ 90। और आगे ) " 

27. मिडंल, इकानामिक थ्योरी एण्ड अण्डर डिबेल्प्ड' रिंजन्स (डकवर्थ एण्ड 
कम्पनी 957) संयुक्त राज्य अमरीका में रिंचलेंड्स एण्ड पुअर (न्यूयार्क : 
हार्पर एण्ड रो, 958) शीरप॑क से प्रकाशित, प्रृष्ठ 729 और आगे (यह 
ओर बाद के पृष्ठों के उद्धरण इंग्लण्ड में प्रकाशित सस्करण की पृथ्ठसंख्या के 
अनुसार दिये गये हैं ।) | 

28, एशियन ड्रामा, भूमिका; आमुख, अनुभाग-8 (पृष्ठ 25 और हे 

29, एशियन ड्ामा में दो ऐसी बातों पर विशेष रूप से जोर दिया गया है, जिनसे 
इस पुस्तक का अध्ययन कुछ कठिन हो सकता है। लेकिन ये ऐसी बातें थी, 
जो लेखक के लिए अनिवार्य थी और इनमें संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण और 
उपलब्ध आँकड़ों की आलोचना प्रस्तुत की गयी है; ये दोनों बातें उन कारणों 
से जिनका पुस्तक में उल्लेख किया गया है, एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। 
उदाहरण के लिए, देखिए, वही, अध्याय-]], अनुभाग !-4 (पृष्ठ 474 और 
आगे); अध्याय-2, अनुभाग [-2 (पृष्ठ 529 और आगे); अध्याय-3, 
अनुभाग-] (पृष्ठ 58। और आगे); अध्याय-]4, अनुभाग-[ (पृष्ठ 674 
और बभागे); अध्याय-7, अनुभाग -3 (पृष्ठ 799 और आगे); अध्याय- 
8, अनुभाग-] (पृष्ठ 849 और आगे); अध्येग-9, अनुभाग- (पृष्ठ * 
902 और आगे); अध्याय-2; अध्याय-27, अनुभाग-] (पृष्ठ 387 और 
आगे); अध्याय-29, अनुभाग-] (पृष्ठ 533 और आगे); अध्याय-30; 
अनुभाग-ी (553 और आगे); और परिशिष्ट -8 
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30. सामाजिक अनुसन्धान में निरपेक्षेता, अनुभाग-8 

3, एशियन ड्रामा, आमुख, अनुभाग-8 (प्रृष्ठ 26 और आगे) 

32. वही, अध्याय-29, अनुभाग-4-7 (पृष्ठ 540 और आगे) 

33. श्र परिशिष्ट-4; देखिए, परिशिष्ट-2, अनुभाग-22 (पृष्ठ 99 और 
आगे 

- 34. वही, परिशिष्ट-2, खण्ड-2 

35, वही, परिशिष्ट-2, विशेषकर अनुभाग 5-॥, 9-24 (पृष्ठ 859 और 
आगे 90] ओर आगे ) 

36. वही, आमृख, अनुभाग-8 (पृष्ठ 3) और आगे) 

37. देखिए, वही, परिशिष्ट-2 और 3 

38. वही, परिशिप्ट-2, अनुभाग-9 और 20 (पृष्ठ 90। और आगे); परि- 
शिप्ट-3, विशेषकर अनुभाग-3 (पृष्ठ 946 और आगे) 

39. वही, आमुख, अनुभाग-9 (पृष्ठ 3] और आगे); अध्याय-2, अनुभाग -2 
(पृष्ठ 50 भौर आगे) । मैंने सामाजिक अनुसन्धान मे निरपेक्षता में निहित 
प्रमुख विचारों को विशेषकर अनुभाग ]-4 में सरल शब्दावली मे प्रस्तुत 

/ 32 हा प्रयास किया है और अपनी पहले की रचनाओ का हवाला 

या है! 

40, एशियन ड्रामा, अध्याय-2, अनुभाग 3-4 [पृष्ठ 54 और आग) ; खण्ड-4 

4[. अपने व्यक्तिगत मुल्यांकती के आधार पर लेखक को यह चिन्ताजनक लगता 
है कि उसके निष्कर्ष के अनुसार 'राजनीतिक लोकतन्त्र आधुनिकीकरण के 
आदर्शों का एक आवश्यक तत्त्व नही है। अन्य मूल्य सम्बन्धी मान्यताओं के 
विपरीत यह आदर्श एक ऐसी' प्रणाली के लिए अनिवाय नही है, जिसमे अन्य 
सब आधुनिकीकरण आदर्श मौजूद हो । लेकिन इसका यह अभिप्राय नही 
है कि लोकतन्ती शासन के स्थान पर एकतन्त्ी शासन की स्थापना इस बात॑ 
का अधिक आश्वासन प्रदान करती है कि नीतियो को इन आधुनिकीकरण 
आदर्शों की प्राप्ति की दिशा में निर्देशित किया जाब्रेगा अथवा इस प्रकार 
निर्देशित होने की स्थिति में ये अधिक प्रभावशाली हो सकेंगे। देखिए, 
एशियतन्न ड्रामा, पृष्ठ 67 और आगे। 

-42, एशियन ड्रामा, अध्याय-2, अनुभाग-3-( पृष्ठ 54 और आगे) 

43. वही, पुनश्चः अनुभाग-2 (पृष्ठ 7834 और आगे) 

44. मैंने सामान्य शब्द “मूल्य' का उन कारणों से प्रयोग नहीं किया है, जिनका 
स्पष्टीकरण एशियन ड्रामा, पृष्ठ 32, पाद टिप्पणी-2 में दिया गया है । 

45. एशियन ड्रामा, अध्याय-3, अनुभाग-] (पृष्ठ 7] और आगे 

46. वही, अध्याय-3, विशेषकर अनुभाग-2 (पृष्ठ 74 और आगे) 

-47. वही, अध्याय-3, अनुभाग-3 (पृष्ठ 8। और आगे ); अध्याय-33, अनुभाग- 
3, 4, 6 (पृष्ठ 4728 और आगे, 743 और आगे, 768 ओर आगे ) 


! 3 कं; अध्याय ट 
परिस्थितियों का अन्तर 
3. 'नियेध” और 'अवरोध' की परिभाषा के लिए और विकास के किसी नमूने 
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में इन दोनों संकल्पनाओं के योगदान के लिए देखिए एशियन ड्रामा, अध्याय- 
3, अनुभाग-] (पृष्ठ 7] और आगे); परिशिष्ट-2, अनुभाग-2 (पृष्ठ 
878 और आगे) * 

2. एशियन ड्रामा, अध्याय-4, अनुभाग-5 (पृष्ठ 688 और आगे) 

3. चही, अध्याय-4, अनुभाग-9 (पृष्ठ 700 और जागे) 

4. वही, अध्याय-4, अनुभाग-2 (पृष्ठ 676 और आगे ); अध्याय-][, अनुभाग- 
7 (पृष्ठ 50 और आगे) 

5. चही, अध्याय-4, अनुभाग-2 (पृष्ठ 677 और भागे); परिशिष्ट-0 

6. वही, अध्याय-4, अनुभाग-3 (प्रष्ठ 68] और आगे ) 

7. वही, अध्याय-27, मनुभाग-2 (पृष्ठ 389 और आगे); परिशिष्ट-[] 

8. वही, अध्याय-28, अनुभाग--3 (प्रृष्ठ [464 और आगे ) 

9, इसके लिए देखिए, एशियन ड्रामा, अध्याय-4, अनुभाग-4 (पृष्ठ 682 और 
आग्रे); अध्याय-3, विशेषकर अनुभाग , 5, 6 (पृष्ठ 58] और भागे, 
595 और आगे, 603 और आगे) | 

0. एशियन ड्रामा, अध्याय-0, अनुभाग 7-8 (पृष्ठ 442 और आगे) 

]]. बही, अध्याय-3, अनुभाग 2-5 (प्रृष्ठ 640 ओर आगे ) 

]2. वही, अध्याय-3, अनुभाग-4 (पृष्ठ 649 और आगे) 

3. वही, अध्याय-3, अनुभाग-6 (प्रृष्ठ 66। और आगे) 

4. वही, अध्याय-3, अनुभाग-7 (पृष्ठ 6659 और आगे); अध्याय-9, 
अनुभाग-7 (पृष्ठ 926 और आगे); अध्याय-24, अनुभाग-2 (विशेषकर 
58 और आगे परिशिष्ट-8, खण्ड-]) - 

5. वही, अध्याय-44, अनुभाग 6-7 (पृष्ठ 69 और आगे) 

6. वही, अध्याय-[4, अनुभाग 8-9 (पृष्ठ 697 और आगे) 

7 वही, अध्याय-4, अनुभाग 9 (पृष्ठ 700 और आग) * 

8., वही, परिशिष्ट-2, अनुभाग 9-20 (पृष्ठ 90। ओर आगे ) 

9. घही, अध्याय-4, अनुभाग-। (पृष्ठ 674 और आगे) 

20. वही, परिशिष्ट-2, अनुभाग-3 (पृष्ठ ।847 और आग ) 

2. वही, आमुख, अनुभाग-6 (पृष्ठ 22) 

अध्याय 3 
समानता का प्रश्न दम 

. एशियन ड्रामा, अध्याय-6, अनुभाग-0 (पृष्ठ 769 और आगे) 

2. दक्षिण एशिया की परिस्थितियों और प्रवृत्तियो के सम्बन्ध मे देखिए एशियन 
ड्रामा, अध्याय-(2 विशेषकर अनुभाग 7-8 (पृष्ठ 563 और आगे), परि- 
शिप्ट-4, अध्याय-5, अनुभाग-8 (पृष्ठ 737 और आगे), अध्याय-6, 
अनुभाग 6-0 (पृष्ठ 756 और आगे ), अध्याय-8 विशेषकर अनुभाग-82 
(पृष्ठ 883 और आगे), अध्याय-9, अनुभाग 6 (पृष्ठ 926 और बागे ), 
अध्याय-22, अनुभाग-5 (पृष्ठ 052 और आगे ), अध्याय-26, अनुभाग [2- 
20 (पृष्ठ 30] और आगे), अध्याय-33, अनुभाग-7 (पृष्ठ 790 और 

- आगे - हम 2 


$ 
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3. मैंने इस विपय पर विस्तार.से विचार 'दि पालीटिकल एलीमेंट इन दि 
डेवेल्पमेण्ट ऑफ इकानामिक थ्योरी' (रुटलेज एण्ड केगनपाल, 953, संयुक्त 
राज्य अमरीका में !965 में हार्वड 38437 प्रेस द्वारा प्रकाशित), और 
इकानामिक थ्योटी एण्ड अण्डर डिवेल्प्ड रिजन्स के खण्ड-2 (डकबर्थ एण्ड 
कम्पनी, 957, संयुक्त राज्य अमरीका में 4969 में हापेर एण्ड रो द्वारा 
रिचलेड्स एण्ड पूअर नाम से प्रकाशित) में किया है। देखिए, आब्जेक्टिविटी 
इन सोशल रिसर्च, अनुभाग 7-23 

4 (जियांड दि वैलफेयर स्टेट डकबर्थ एण्ड कम्पनी, 960), खण्ड-] 

4क. गुस्ताव आर० पापानेक, पाकिस्तान डेंवेल्पमेण्ट : सोशल गोल्स एण्ड प्राइवेट 

इन्सेंटिव्स (आवसफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, [968), पृष्ठ 778, 242 

5. एशियन ड्रामा, अध्याय-6, अनुभाग-3 (प्रृष्ठ 745 और आगे) 

6. वही, अध्याग्र-6, अनुभाग-! (पृष्ठ 74। और आगे ) 

7, वही, अध्याय-5, अनुभाग-2 (८5 7]2 और आगे) 

8. वही, अध्याय-6, अनुभाग-2 (प्॒र॒ष्ठ 743 और आगे) 

9, जवाहरलाल नेहरू, दि डिस्केवरी आफ़ इंडिया (चौथा संस्करण, मेरीडियन 
बुबस, 956), पृष्ठ 503  * 

0, 'स्ट्रेटेजी आफ दि थे प्लान, प्राब्लम्स इन दि थर्ड प्लान--ए किटीकल 
मिसलेनी (नई दिल्‍ली, !96), पृष्ठ 50 

[[. ऊपर उद्धत 

[2. एशियन ड्रामा, परिशिष्ट-4, अनुभाग -2 (पृष्ठ 2005 और आगे ) 

43. वही, अध्याय-6, अनुभाग-3 (पृष्ठ 745 ओर आगे ) 

4., वही, परिशिष्ट-2, अनुभाग-2] (पृष्ठ 92 ओर आगे) 

5, 'रिसेन्ट सोशल द्रेंड्स एण्ड डेवेल्पमेण्ट्स इन एशिया, इकानामिक बुलेटित 
फार एंशिया एण्ड दि फार ईरुट, खण्ड-9, संब्या- (जून !968), 
पृष्ठ 58 

' 46, एशियन ड्रामा, अध्याय-22, अनुभाग-5, !0 (पृष्ठ [052 और भागे, !083 
ओर आगे ) 

27. एशियन ड्रामा, अध्याय-2, अनुभाग-7 (पृष्ठ 567 और आगे) 

8. वही, पृष्ठ 806 

9. वही, अध्याय-3, अनुभाग 5-7 (पृष्ठ 93 और री 

20. वही, अध्याय-6, अनुभाग -2 (प्रष्ठ 74] और 

2।. 'रीसेण्ट सोशल ट्रेड्स एक डेवेल्पमेण्ट्स इन एशिया' ऊपर उद्धृत, प्रृष्ठ 57 

22. एशियन ड्रामा, अध्याय-6, अनुभाग-9 (पृष्ठ 765 और आगे) 

23, दक्षिण एशिया में विकास के लिए देखिए एशियन ड्रामा, अध्याय-]2, अनु- 
भाग 7-8 क्य 563 और भागे); अध्याय 6, अनुभाग (पृष्ठ 756 
ओर आगे); ओर स्वेत्र; देखिए, इस अध्याय की पाद टिप्पणी संख्या-2 

24. वही, अध्याय- 6, अमुभाग-8 (पृष्ठ 763 झोर आगे) 

25. उदाहरण के लिए देखिए एशियन ड्रामा, अध्याय-6, अनुभाग-6 (पृष्ठ 756 
ओर आगे); अध्याय-22, अनुभाग-5, पृष्ठ 052 और आगे ) 

26. उदाहरण के लिए देखिए एशियन ड्रामा, अध्याय-26, अनुमाग-8-20 ( पृष्ठ 
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334 और आगे); देखिए “रीसेण्ट सोशल ट्रेंड्स एण्ड डेवेल्पमेण्ट्स इन 
एशिया', ऊपर उद्धृत, विशेषकर पुष्ठ 49 और आगे है 

27. एशियन ड्रामा, अध्याय-6, अनुभाग-9 (पृष्ठ 765 और आगे) 

28. बही, अध्याय 6, अनुभाग 7-9 (पृष्ठ 76), 765 और आगे) 

29. वही, अध्याय-6 

30. वही, अध्याय-26, अनुभाग-2, (पृष्ठ 30] और आगे) 

3[. वही, अध्याय-] 6, अनुभाग-3 (पृप्ठ 779 और आगे) 

32. वही, अध्याय-8, अनुभाग 3-6, (पृष्ठ 35 और आगे) 

33. देखिए, गुस्ताव एफ० पापानेक, पाकिस्तान्स डेवेल्पमेण्ट : सोशल गोल्स एण्ड 
प्राइवेट इनृसेण्टिव्ज़ 

34, जोसिफ लेलीवेल्ड, 'डिफीकल्टीज इन पाकिस्तान काज़ रिएसेसमेण्ट आफ 
हर "सकसेस”,/ न्यूयार्क टाइम्स, 9 भार्च 969 

35. एशियन ड्रामा, अध्याय-8, अनुभाग-9 (पृष्ठ 338 ओर बागे) 

36, वही, अध्याय-8, अनुभाग-3 (पृष्ठ 35 और आगे) 

37. वही, अध्याय-8, अनुभाग-9 (पृष्ठ 338 और आगे) 

38. वही, अध्याय-4, अनुभाग-2 ( पृष्ठ 469 और आगे); अध्याय-5, अनुभाग- 
आगे। पृष्ठ 22] ओर आगे); अध्याय-9, जनुभाग-6 (पृष्ठ 398 और 
ञञा ! 

39, वही, अध्याय-4, अनुभाग-4, 5, 7, 3 (पृष्ठ 38 और आगे, 49 और 
आगे, 73 ओर आगे ) 

40, वही, अध्याय-7, अनुभाग 3-7, (पृष्ठ 273 और आगे); देखिए अध्याय-4, 

4, वही, अध्याय-4, अनुभाग-4 (पृष्ठ 62 और आगे) ; अध्याय-5, अनुभाग- 
-2 (पृष्ठ 2(3 और आगे); अध्याय-9, अनुभाग-9-0 (पृष्ठ 373 
ओर भागे] 

42. वही, अध्याय-9, अनुभाग-0 (पृष्ठ 376 और आगे) 

43. ब्रॉन फेन ब्रेनर, 'दि अपील आफ कनफिसकेशन इन इकामामिक डेवेल्पसेण्ट', 
इकामसामिक डेचेल्पमेण्ट एण्ड सोशल चेंज, अप्रैल 955 

44, एशियन ड्रामा, परिशिप्ट-9, (पृष्ठ 22 भौर आगे) 

45, न्यूज़ घीकू, 30 दिसम्बर 968 

46, एशियन ड्रामा, अध्याय-7, अनुभाग-9, विशेषकर पृष्ठ 823, पाद टिप्पणों-4 

47. वही, अध्याय- 6, मनुभाग-, 2, 4, 5 (पृष्ठ74। और आगे, 749 और 
कागे 

48. बे अकेले 6, अनुभाग-6 (पृष्ठ 756 और आगे) 

49, मिडेल, इकानाभिक थ्योरी एण्ड अण्डर डेवेल्प्ड रीजन्स, खण्ड-2 

50. आब्जैविटविंदी इन सोशल रिस्े, अनुभाग 3-5 

5. दक्षिण एशिया के सम्बन्ध में उदाहरणों के लिए देखिए एशियन ड्रामा, 
अध्याय-6, जनुभाग-7 (पृष्ठ 76॥ 'और जागे) देखिए 'रीसेण्ट सोशल 
ट्रेंड्स एण्ड डेवेल्पमेण्द्स इन एशिया”, ऊपर उद्धत, पृष्ठ 49 और आगे 

52. एशियन डामा, अध्याय-6, अनुभाग-9 (पृष्ठ 765 और आगे) 
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अध्याय 4 
खेती 

. जहाँ त्तक दक्षिण एशिया का सम्वन्ध है, इस अध्याय की पृष्ठभूमि एशियन 
डामा, अध्याय-22, 26 में मिल सकती है। 

2. वही, अध्याय-0, अनुभाग-2 (प्रष्ठ 47 और आगे) 

3. खाद्य और कृषि संगठन, दि स्टेट आफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर (रोम, 968) 
रेखाचित्न 3-3, पृष्ठ 78; खाद्य और कृषि संगठन की अन्य वर्षों की रिपोर्ट 
भी देखिए जो इसी नाम से प्रकाशित हुई हैं । 

4. एशियन ड्रामा, अध्याय-]], अनुभाग 5-6 (पृष्ठ 546 और आगे ) ; अध्याय- 
0, अनुभाग 7-8 (पृष्ठ 442 और आगे); अध्याय-7, अनुभाग-3 (पृष्ठ 
808 और आगे) 

5. बही, अध्याय-26, अनुभाग-8 (पृष्ठ 7278 और आगे) 

6. वही, अध्याय-26, अनुभाग-2 (पृष्ठ 244 और कषगे) 

7. वही, पृष्ठ 245, पाद टिप्पणी-5 

8, खाद्य और कृषि संगठन, दि स्टेट आफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर (968 ) , पृष्ठ 
9 और आगे 

9, वही, पृष्ठ 75 और आगे 

0. वही, 

]. दक्षिण एशिया के लिए देखिए एशियन डामा, अध्याय-2, अनुभाग 3-4 
(पृष्ठ 568 और आगे, अध्याय-30, अनुभाग-, पृष्ठ !602 और आगे) शेप 
कम-विकसित संसार के लिए दि स्टेट आफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर के विभिन्‍न 
वर्षों की रिपोर्टो के अलावा खाद्य और क्रपि संगठन के अन्य अनेक प्रकाश 
देखिए विशेषकर थर्ड वल्ड फूड सर्वे (रोम, 963 और अमरीकी राष्ट्रपति 
की विज्ञान सलाहँकार समिति द्वारा तैयार अत्यधिक उपयोगी रिपोर्ट द बल्डे 
फूड प्राब्लयम, वाशिंगटन, 967) जो एशियन डामा के लेखन के समय 
उपलब्ध नही थी । 

2, एशियन ड्रामा, अध्याय-3, अनुभाग -3 (पृष्ठ 7602 और आगे) 

3. वही, अध्याय-3, अनुभाग-5 (पृष्ठ 93 और जागे); अध्याय-30, बनुभाग- 
]!, 3 (पृष्ठ 602 और आगे, 66 और आगे) 

4, मिर्डल, 965 के मेकडोगल स्मारक भाषण में उद्धत। यह भाषण 24 
नवम्बर 965 की रोम में खाद्य ओर कृषि संगठन के सम्मेलन में हुआ था । 

5. दि स्टेट ऑफ फूड एण्ड एग्रीकहंचर (968) पृष्ठ 78 और आगे 

6. एशियन डमा, अध्याय-26, अनुभाग 4-3 (पृष्ठ )24 और थागे, 25॥ 
और आगे) अध्याय-0, अनुभाग 3-5 (पृष्ठ 447 और आगे) 

]7, श्रम के कम उपयोग ओर यहाँ वणित अन्य संकल्पनाओ की परिभाषा के 
लिए देखिए एशियन ड्मा, अध्याय 2!, विशेषकर अनुभाग-5 (पृष्ठ 02 
ओर आगे), वही, परिशिष्ट-6 

8., एशियन ड्रामा, अध्याय-2] और परिशिष्ट-6 


भी 


9. वही, अध्याय-22 


422 विश्व निर्घधनता की चुनोती 


20, बही, परिशिष्ट-2, अध्याय-। और 2 

2]. वही, अध्याय-29, अनुभाग-3 (पृष्ठ 725] और आगे) 

22. वही, अध्याय-2], अनुभाग-]4 (पृष्ठ 4007 और आगे); परिशिष्ट-6, 
अनुभाग-6-7 (पृष्ठ 2050 और आगे ); अध्याय-26, अनुभाग-3, ] (पृष्ठ 
25 और भागे, 294 और आगे) । ह 

23, वही, अध्याय-26, अनुभाग-2[ (पृष्ठ (356 और आगे) 

24. बही, अध्याय-26, अनुभाग- और अनुभाग 6-]0 (पृष्ठ /294 ओर भागे, 
26! और आगे) 

25. लेटिन अमरीका आधिक आयोग, इकार्नोमिक सर्वे श्रॉफ लेटिन अमरीका 
966 (संयुक्त राष्ट्र संघ, न्‍्यूयार्क, [968), खण्ड-3, विशेषकर पुष्ठ 35] 
और 352 हे 

26. एशियन डूमा, अध्याय-26, अनुभाग -25 (पृष्ठ 294 भर भागे, 
377 और भआगे) 

27. वही, अध्याय-26, अनुभाग-6-4/ (पृष्ठ 7264 और आगे ) 

28. वही, अध्याय-24, अनुभाग-] (पृष्ठ 50 और आगे) 

29. वही, परिशिष्ट-] 

30. 8०. अध्याय-24, अनुभाग-2, ! (पृष्ठ 55 और आगे, 202 और 
ञा 

3« ही अध्याय-!7, अनुभाग-6-0, 44, 5 (पृष्ठ 75 और आगे, 840 
और आगे) 

32, बही, अध्याय-24, अनुभाग-। (पृष्ठ [53 और आगे); परिशिष्ट-6, 
विशेषकर अनुभाग-0 (पृष्ठ 206) हि 

33, बही, अध्याय-24, अनुभाग-, 5 (पृष्ठ (53 और आगे, 872 और आगे] 

34. वही, अध्याय-24, अनुभाग-5, 0, [4_ 

35, चही, अध्याय-24, अनुभाग-6; अध्योय-2, बंनुभाग-] 

36. वही, अध्याय-40, अनुभाग-[ 

37 वही, अध्याय-8, अनुभाग-4; अध्याय-23, अध्याय-459; अध्याय-26 
अनुभाग- - 

38. वही, अध्याय-23, अनुभाग-4-5 (पृष्ठ 82 और आगे) 

39. इकानामिक सर्वे ऑफ लेटिन अमरीका, 966, तालिका 283, पृष्ठ 326 

40, एशियन डामा, अध्याय-26, अनुभाग-2 [पुष्ठ 444 और आगे ) ; परिशिष्ट- 
4, अनुभाग-2 (पृष्ठ 2008 और आगे) ह 

4. वही, परिशिष्ठ 2, अनुभाग-8, 20 (पृष्ठ 897 और आगे) 

42, वही, अध्याय-24, अनुभाग-4 (पृष्ठ 68 और आगे); अध्याय-4, अनु- 
भाग-6 (पृष्ठ 69] भौर आगे) है 

43, घही, अध्याय-25, विशेषकर अनुभाग-3, 5-9 (पृष्ठ 2[7 और आगे, 225 
ओर आगे | 

44, चही, अध्याय-26, अनुभाग-] (पृष्ठ 24 और आगे) 

45, वही, अध्याय-4, अनुभाग-7 (पृष्ठ 696 ओर भागे); अध्याय-26, अनु- 
भाग-3 (पृष्ठ (25 और आगे) 
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46. 


थ7. 
48, 
49. 
30. 
+, 


$2, 


53, 
54. 
53. 
56, 
37. 
58. 


59. 
60, 


6. 
62. 


63, 
64. 
65. 
606. 
67. 
58. 
59. 
70. 
4. 


72. 


73. 
य4. 
75. 
46. 


वही, अध्याय-26, अनुभाग-3 (पृष्ठ 253 और आगे) ; अध्याय-4, अनु- 
भाग 7-8 (वृष्ठ 696 और आगे) 

वही, अध्याय-2; अध्याय-22, अनुभाग 7-9 (पृष्ठ [070 और आगे) 
वही, अध्याय-26, अनुभाग-]0 (पृष्ठ (288 और आगे) 

वही, अध्याय-22, अनुभाग-4 (पृष्ठ 047 और आगे) ! 

वही, अध्याय-22, विशेषकर अनुभाग-5, [[ (पृष्ठ [052 और आगे) 
“रीसेण्ट सोशल टूं ड्स एण्ड डेवेल्पमेण्ट्स इन एशिया, इकानामिक बुलेटिन 
फार एशिया एण्ड दि फार ईस्ट, जिलल्‍्द 9, संख्या-] (जून 968 ),, पृष्ठ 5] 
इकानामिक सर्वे ऑफ लेटिन अमरीका, 966, खण्ड-3 (संयुक्त राष्ट्र, 
न्यूयार्क, 968) 

वही, पृष्ठ 32 

एशियन डूमा, अध्याय-26, अनुभाग [2-]7 (पृष्ठ (30] और आगे) 
इकातामिक सर्व आफ लेटिन अमरीका 967, पृष्ठ 334 और आगे 

वही, पृष्ठ 338 

बही, पृष्ठ 353 और आगे 

एशियन ड्मा, अध्याय-26, अनुभाग 8-20 (पृष्ठ 334 और आगे); 
देखिए अध्याय-8 भी, विशेषकर अनुभाग-2-3 (पृष्ठ 883 और आगे) ; 
देखिए “रीसेण्ट सोशल ट्रेंड्स एण्ड डेवेल्पमेण्ट्स इन एशिया, पृष्ठ 52 
सोशल ट्रूं डूस एण्ड डेवेल्पम्ेण्ट्स इन एशिया, पृष्ठ 52 

एशियन ड्रामा, अध्याय-8, विशेषकर अध्याय-!2 (पृष्ठ 883 और आगे) ; 
अध्याय-26, अनुभाग 8-49 (पृष्ठ 334 और आगे) 

एशियन ड्रामा, अध्याय-26, अनुभाग-9 (पृष्ठ (339 और आगे) 

भारत सम्बन्धी कुछ अनुमानों के लिए देखिए एशियन ड्रामा, पृष्ठ 344, 
पाद टिप्पणी-4 

एशियन डूामा, अध्यायय-26, अनुभाग-25 (पृष्ठ !377 और भागे) 

वही, अध्याय-22 , .' 

वही, अध्याय-9 

बही, पृष्ठ 7352, 382 और आगे 

वही, अध्य|य-26, अनुभाग 22-24 (पृष्ठ (366 और आगे) 

घही, अध्याय-26, अनुभाग-20 (पृष्ठ 346 और आगे) 

वही, अध्याय-26, अनुभाग-4 (पृष्ठ 4255 और आगे) 

वही, अध्याय-2] और प्रिश्िष्ट-6 

वही, अध्याय-2, अनुभाग-]2-4 (पृष्ठ (00। और आगे) ; परिशिष्ट-6, 
अवुभाग 8-9 (पृष्ठ 2055 और आगे) 

वही, अध्याय-25, अनुभाग-] (पृष्ठ ।200 और आगे) अध्याय-26, अनुभाग- 
2[ (पृष्ठ 356 और आगे) हि 

वही, अध्याय-26, अनुभाग 22-24 (पृष्ठ 356 ओर आगे) 

वही, अध्याय-26, अनुभाग-2 (पृष्ठ 304, पाद टिप्पणी-2) 

वही, अध्याय-26, अनुभाग-4 (पृष्ठ 7255 और आगे) 

वही, अध्याय-26, अनुभाग-5$ (पृष्ठ 259 और आगे) 
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77. यही, अध्याय-26, अनुभाग-4 (प्रृष्ठ ।257 और आगे) और अध्याय-22, 
अनुभाग-6 (पृष्ठ 064 और आगे) 
78, दि स्टेट ऑफ फूड एण्ड एग्रीशल्चर (969) , पृष्ठ 8 और आये 
79. ऊपर उद त 
$0, “अब तक विभिन्‍न किसानों द्वारा बीज के चुनाव पर निर्भरता का यह आर्य 
होता था कि एक ही फसल उगाने वाले आसपाग के खेतों में एक ही फसल 
पी दो या इससे अधिक किसमें उगाई जाती पी। एक ही फसल की शिस्मो 
यी यह विविधता पौधों के व्यापक रोगों से स्थाभाविर सुरक्षा प्रदान 
फरती थी, क्योंकि पौधों की संब किस्मों पर एक ही रोग का समान 
प्रभाव नही होता । लेकिन जहाँ कही एक ही जिस्म के पौधे बहुत बड़े इलाके 
में लगातार बोपे जाते हैं, वहाँ रोग के फैसले का बहुत अधिक खतरा मोजूद 
रहता है *” एक ऐसे किसी भी बड़े रोग के लिए दोप भाग्य को नहीं, वल्कि 
अद्भुत बीज उगाने बालों और इसे वोने की सिफारिश करने वालों को 
दिया जायेगा जो हजारों किसानों को फसल को बर्बाद कर डाले । इस 
स्थिति में कृषि विकास अनेक दशक पीछे पड़ जायेगा ।” (विलेपटन आर» 
ब्हाटंन, जूनियर, "दि ग्रीन रिवोल्यूशन, श आ203 ः ओर पण्डोरोज 
बाक्म' फारेन अफेयर्स, अप्रैल ]969, प्रंष्ठ 468 और आगे) 
80%, दि स्टेट ऑफ फूड एण्ड एग्रोकल्चर (968), पृष्ठ $। और आगे 
8. हेरोशी कितामरा 'इक्ामामिक सिचुएणन इन एशिया' इकानामिक बुलेटिन 
फार एशिया एण्ड दि फारइस्ट, खण्ड-9, अंक-] (जून 968 ), पृष्ठ 4! 
82. लेस्टर आर ब्राउन, 'न्यू डायरेक्शन इन. वल्ड एग्रीकल्चर,' स्टडीज़ इस 
फँमिली प्लानिंग अंक-3] (जूब 968) लीले शंरदंज चैलेन्ज ऑफ दि 
सवेनटीजे : इम्प्रूव एश्रीकल्चर इन दि लेस डिबेल्प्ड कन्टरीज, संयुक्त राज्य 
सरकार का कृषि विभाग (पृष्ठ 435-69) ॥। फरवरी 969, 
साइवलोस्टाइल प्रति । न 
83, 'दि एप्रीफल्चरल रिवोल्यूशन इन एशिया', फारेन एफेयर्स, जिद 46, अंक- 
,4, जुलाई 968 
84, एशियन ड्रामा, अध्याय-26, अनुभाग-9 (प्रृष्ठ (342 और आगे) 
85. वही, अध्याय-26, अनुभाग-9 (पृष्ठ 3445 और आगे). * हे 
86, इस सम्मेलन में पढे गये लेखो को डेवेल्पमेण्ट एण्ड घेंज इन ट्रेडिशनल 
एग्रीकल्चर : फोकस आन साउथ एशिया (साइकलोस्टाइल प्रति) शीपंक 
से प्रकाशित किया गया है (ईस्ट लासिंग, मिशिगन, नवम्बर 968 ) 
87, वही, पृष्ठ 59 । 
88. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्‍्या, प्राइमर आन टाइटिल-9 ऑफ दि युवाइटेड 
स्टेटस फारेन असिस्टेन्स एक्ट वाशिंगटन, 958 ५. - ु 
89, दि रोल आफ पापुलर पादिसिपेशन इन डवेल्पमेण्ट, अस्तर्राष्ट्रीय अध्ययन 
- केन्द्र, मेसाचूसेट्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेकक्‍नालॉजी (कम्ब्रिज, मैसाचूसेट्स) : 
नवम्बर 968 के 
90. वही, पृष्ठ । 8 
9, गुन्तार मिर्डल, चेलेंज ऑॉफ एफ्लूएंस (न्यूयार्क : पानथियन बुवस, 963;- 
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बिनटेज बुक्स संस्करण, 965), अध्याय-]0, विशपकर पृष्ठ (44 ! यह और 
बाद की पृष्ठ संख्याएँ विंटेज संस्करण के अनुसार हैं । 

92, देखिए, रिपोर्ट आफ दि वर्ल्ड लैण्ड रिफाम कास्फेंस, 966, संयुकतराष्ट्र 
968, विशेषकर भाग 3, “एन एनेलाइसिस ऑफ दि मेन इशूज़ आफ दि 
कान्फ्रेंस' लेखक इरिंच एच० जैकोबी और जान हिग्ज़ । 

93, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन, प्रीविजनल, इन्डीकेटिव बल्डे 
प्लान फार एग्रीकल्चरल डेवेल्पमेण्ट ए सिन्येसिस एण्ड एनीलासिस ऑफ 
फैक्ट्स रेलीवेंट टू वल्ड, रिजनल एण्ड नेशनल एग्रीकल्चरल डेवेल्पमेण्ट, रोम, 
अगस्त, 969, 3 खण्ड | प्रमुख रिपोर्ट के अलावा पश्चिम एशिया, लेटिन 
अमरीका, सहारा के दक्षिण के अफ्रीका के देश, और दक्षिण तथा पूर्व एशिया 
के बारे मे प्रायः इतने ही वहद चार और अध्ययन भी । 

94. 965 रे आन दि वल्डे सोशल सिचुएशन (संयुक्तराष्ट्र, न्यूथार्क 
966 

95, वही, पृष्ठ 79 और आगे 

96. संयुक्तराप्ट्र, ।963, साइक्लोस्टाइल प्रति, ए।7248, ई । सी एन० 547 


अध्याय 5 
आबादी 


» देखिए, एशियन ड्रामा, अध्याय-27 और 28) आबादी की सम्भावनाओं 

ओर आबादी सम्बन्धी नीति के लिए 

एशियन ड्रामा, अध्याय-, विशेषकर अनुभाग-! (पृष्ठ 474 और आगे) 

वही, अध्याय-2, अनुभाग -2 (पृष्ठ 529 और आगे) 

अध्याय-2। और परिशिष्ट-6 

वही, अध्याय-27, अनुभाग-! (पृष्ठ 387 और आगे) 

वही, अध्याय-27, अनुभाग-2 (पृष्ठ 389 और आगे ) 

वही, अध्याय-27, अनुभाग-3 (प्रष्ठ [(448 और आगे) 

वही, अध्याय-27, अनुभाग-4-6 (पृष्ठ 402 और आगे) । अध्याय-30, 

अनुभाग 5-6 (पृष्ठ 567 और आगे) 

« वही, अध्याय-27, अनुभाग-4 (पृष्ठ 7402 और आगे) 

0. वही, अध्याय-27, अनुभाग-5 (पृष्ठ 408 और आगे ) 

[], वही, अध्याय-27, अनुभाग--] (पृष्ठ 7422 और आगे) 

42. वही, अध्याय-27, अनुभाग-2 (पृष्ठ 443 और आगे ) 

3, बही, अध्याय-27, अनुभाग-2 (पृष्ठ 39! और आगे) 

4, वही, अध्याय-28, अनुभाग-3 (पृष्ठ !470) 

[5. वही, अध्याय-30, अनुभाग-! (पृष्ठ 4554 और आगे) 

6. वही, अध्याय-28, अनुभाग-9 (पृष्ठ 496 और आगे ) 

7. उदाहरण के लिए देखिए जान टिनवर्जेन, दि डिज़ाइन आफ डेवेल्पमेण्ट 
(बाल्टीमोर, जान हापिकन्स प्रेस, 7958 ), पृष्ठ 4 

]8. एशियन ड्रामा, परिधिष्ट-7, अनुभाग-] (पृष्ठ 2063 ओर आगे) 

9, पापुलेशन ग्रोध एण्ड इकानामिक डेवेल्पमेण्ट इन लो इनकम कंट्रीज (आवस- 
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426 विश्व निर्धनता की चुनौती 


फोड़ यूनीवर्सिटी प्रेस, 958 

20, एशियन डामा, अध्याय-28, अनुभाग-] (पृष्ठ 464 और जागे) 

2]. वही, अध्याय-28, अनुभाग-2 (पृष्ठ 465 और आगे) 

22. चही, पृष्ठ 7469, पाद टिप्पणी | 

23. 968 एनुअल भीटिंग आफ दि बोर्ड ऑफ गवर्नस, समरी प्रोसीडिग्स 
(वाशिंगटन, [969] 

24, एशियन ड्रामा, अध्याय-28, अनुभाग-3 (पृष्ठ !467 और आगे) 

25, चही, परिशिप्ट-]] 

26. वही, अध्याय-28, अनुभाग-4 (पृष्ठ 47] और आगे) 

27. चही, परिशिष्ट 7, अनुभाग-3 (पृष्ठ 2066 और आगे) 

28, वही, अध्याय-28, अनुभाग-4 (पृष्ठ 453 और आगे) 

29. वही, अध्याय-28, अनुभाग-5 (पृष्ठ 4473 ओर आगे) (९४ 

30, चही, अध्याय-28, अनु भाग-4 (पृष्ठ (523) 

3], वही, अध्याय-28, अनुभाग-5 (पृष्ठ 473 और आगे ) 

32. वही, अध्याय-28, अनुभाग-2 (पृष्ठ 505 और आगे) 

33 बही, अध्याय-28, अनुभाग-5 (पृष्ठ 474 और आगे ) 

34. वही, अध्याय-28, अनुभाग-3 (पृष्ठ 507 और आगे) 

35. वही, अध्याय-28, अनुभाग-4 (पृष्ठ 55 और आगे) ; परिशिष्ट-2 

36. घट्टी, अध्याय-28, अनुभाग-3 (पृष्ठ 52 और आगे) 

37. बही, अध्याय-28, अनुभाग-4 (पृष्ठ 588 और आगे) 

38, इन्टरनेशनल प्लाड 7५४ ड फेडरेशन, फैमिली प्लानिंग इन फाइव कांटीमेंट्स 
(लन्दन : अगस्त 969 

39, एशियन ड्रामा, अध्याय-28, अनुभाग-5 (पृष्ठ 47226 और आगे); 
परिशिष्ट-।2, अनुभाग-4 (पृष्ठ 2/6) 

40. बही, अध्याय-28, अनुभाग-5 (पृष्ठ 45726 और आगे); पुनश्चः, 
अनुभाग- (पुष्ठ 783। और आगे) ह 

4. वही, अध्याय-3, अनुभाग-8 (पृष्ठ 582 और आगे, विशेषकर पृष्ठ 
593 और आगे) हे 

42, बही, पुनश्चः, अनुभाग-] (पृष्ठ 83) | देखिए सजलवसु और शंकरराय 
भी, इमपैक्ट ऑफ इन्द्रा-यूटेरीन कम्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज़, इकानामिक एण्ड 
पालिटिकल वीकली (8 जून 968 ) 

43. एशियन ड्रामा, अध्याय-28, अनुभाग-5 (पृष्द 473 और आगे] उपनिवेशी 
युग के लिए देखिए, अनुभाग 6-8 (पृष्ठ 480 और आगे) 

44. वही, अध्याय-28, अनुभाग-5 (पृष्ठ (475 और जागे) 

45. बही, अध्याय-28, - अनुभाग-8 (पृष्ठ 489-95, विशेषकर पृष्ठ 494 
और आगे) 

46, वही, अध्याय-28, अनुभाग-3 (पृष्ठ 4507-83), विशेषकर पृष्ठ 509 

47. कार्ल ई० टेलर, 'हेलथ एण्ड पापुलेशन', फारेन एफंयर्स (अप्रैल [965) 
और 'फाइव स्टेजेज़ इन “ए प्रैक्टिकल पापुलेशन पालिसी,” इन्टरनेशनछ 

- डेबेल्पमेण्ट रिव्यू (दिसम्बर,968) द 
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अध्याय 6 
शिक्षा 


[. एशियन ड्रामा, अध्याय-32, अनुभाग-4 (पृष्ठ !670 और आगे) 

2. वही, अध्याय-32, अनुभाग-4 (रेखाचित 32--2, पृष्ठ 7677 और पृष्ठ 
67[, पाद टिप्पणी-2) हैं 

3. बही, अध्याय-32, अनुभाग-4 (पृष्ठ 67, पाद टिप्पणी-3) 

4. वही, अध्याय-33, अनुभाग-2 (पृष्ठ [74 मौर आगे) 

5 वही, अध्याय-33, अनुभाग-2 (पृष्ठ 75, पाद टिप्पणी 4 और 6) 

6. वही, अध्याय-[], अनुभाग [-2 (विशेषकर तालिका 4-], पृष्ठ 477) ; 
परिशिष्द 3, (पृष्ठ 265 और आगे) 

7, बही, अध्याय-29, अनुभाग-4 (विशेषकर पृष्ठ 2७ 

8. वही, अध्याय-29, अनुभाग 4-7 (पृष्ठ (540 और आगे) 

9, वही, परिशिष्ट-3, अनुभाग-7 (पृष्ठ 7956 और आगे ) 

0, वही, अध्याय-29, अनुभाग-5 (पृष्ठ 567 और आगे) 

][. इन अध्यायों के 250 से अधिक पुष्ठों में मैंने दक्षिण एशिया में शिक्षा की 
समस्याओं के नये विश्लेषण का प्रयास किया है। ये अध्याय मेरे अध्ययन का 
एक ऐसा अंग हैं, जिनके बारे में मेरा विचार है कि मैंने कोई "सिद्धान्त! 
प्रस्तुत करने ओर एक भिन्‍न दृष्टिकोण का प्रतिपादन करने से कही अधिक 
गहराई से इस विपय का अध्ययन किया है। यदि शिक्षा विशेषज्ञों का ध्यान 
इस ओर नही जाता, तो मुझे निराशा होगी । यदि उनका ध्यान केवल इस 
कारण से इस ओर नहीं जाता कि यह हिस्सा एव ऐसी पुस्तक का अन्तिम 
भाग है, जिसकी विपयवस्तु अधिक सामान्य है और जिसका शीष॑क भी 
इसी प्रकार व्यापक अर्थ रखता है, और जिसका लेखक एक अथंशास्त्री है, 
तो मुझ निराशा होगी । 

2, एशियन ड्रामा, अध्याय-3, अनु भाग-3-4 (पृष्ठ /632-]650) 

3. वही, अध्याय-3, अनुभाग-3 (पृष्ठ 632 और आगे) 

4, वही, अध्याय-3|, अनुभाग-3 (पृष्ठ 64) और अनुभाग-4 

45. वही, अध्याय-33, अनुभाग-5 (पृष्ठ [757 और आगे ) 

6. वही, अध्याय-0, अनुभाग-9 (पृष्ठ 454 और आगे ) 

7. वही, अध्याय-3!, अनुभाग-3 (पृष्ठ 640 और आगे); अध्याय-33, 
अनुभाग-7 (पृष्ठ [806 और भागे ) 

8, वही, अध्याय-32, अनुभाग-2 (पृष्ठ 653 और आगे ) 

9. वही, अध्याण-32, अनुभाग-3 (पृष्ठ 659); अध्याय-33, अनुभाग-8, 
(पृष्ठ ।880 और आग) 

20. बही, अध्याय-33, अनुभाग-] (पृष्ठ [703 और आगे; विशेषकर तासिवा 
33+2 * 

2[. वही, अध्याय-33, अनुभाग- (पृष्ठ 703 और आगे ), विशेषकर तालिशा 
33-3 

22. वही. पोज अनुभाग (पृष्ठ 670 और आगे, विशेषकर तालिका 
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32-3, पृष्ठ 4672 पर ) 

23. वही, अध्याय-], अनुभाग 4-2 (पृष्ठ 474-492) 

24, इस पुस्तक में मैंने निरन्तर मलाया का हाल में निर्मित एक कही बड़ी इकाई 
मलयेशिया के एक अधिक हमवार भाग के रूप में उल्लेख किया है। 

25, एशियन ड्रामा, अध्याय-32, अनुभाग-2 (पृष्ठ 655 और आगे) 

26, वही, अध्याय-32, अनु भाग-3 (पृष्ठ 4657 और आगे) 

27. वही, अध्याय-32, अनुभाग-4 (पृष्ठ 666 और जागे) 

28, वही, अध्याय-32, अनूभाग-5 (पृष्ठ 687) 

29. वही, अध्याय-32, अनुभाग-3 (पृष्ठ 657 और जागे) 

30, वहीं, अध्याय-32, जन भाग-5 (पृष्ठ 685 और आगे) 

3. वही, अध्याय-33, अनुभाग-2 (पृष्ठ [724 और आगे) और अमन्‌ भाग-7 
(पृष्ठ 380) और जागे) 

32. डब्लू एस वोयतिन्स्की, इण्डिया : दि अवेकनिंग जार्येंट (न्यूयार्क : हार्पर 
एण्ड रो, 957, पृष्ठ 37) 

33. एशियन ड्रामा, अध्याय-23, अनुभाग-6 (पृष्ठ /24-3॥) 

34, वही, अध्याय-32, अनुभाग-5 (चिशेंपकर पृष्ठ 4690 और आगे) 

35. वही, अध्याय-32, अनुभाग-3 (पृष्ठ 4657 और आगे) 

36, वही, अध्याय-32, अनुभाग-3 (विशेषकर तालिका 32-], पृष्ठ 660); 
अध्याय-33, अनु भाग-4, 6 (पृष्ठ 743 और जागें, 708 और भागे, 
विशेषकर पृष्ठ 778 की तालिका), और 7 (पृष्ठ 803 और आगे) 

37. बही, अध्याय-32, अनुभाग-3 (पृष्ठ [666) 

38. वही, अध्याय-32, अनु भाग-3 (पृष्ठ 665 गौर आगे) 

39, वही, अध्याय-33, अनुभाग-2 (पृष्ठ 772 मौर आगे, विशेषकर तालिका 
33-4 पृष्ठ 78 पर) देखिए अनुभाग 4, 6 (पृष्ठ 7743 भौर आगे 
[768 और आगे) 

40, बही, अध्याय-32, अनुभाग-3 (विशेषकर पृष्ठ 659) 

4], वही, अध्याय-33, अनुभाग-2 और 7 (पृष्ठ 79] और आग) 

42. भारत के लिए देखिए नयी दिल्‍ली विश्वविद्यालय के कृषि अर्थ शास्त्र 
अनुसन्धान केन्द्र का प्रकाशन प्राइमरी एजुकेशन इन रूरल इण्डियन: 
पार्टीसीपेशन एण्ड वेस्टेज, नयी दिल्‍ली, मई 968 (साइक्लोस्टाइल प्रति) 

43, एशियन ड्रामा, अध्याय-33, अनुभाग-2 (विशेषकर पृष्ठ 724 और आगे) 

44. बही, अध्याय-33, अनुभाग-] (पृष्ठ 7702 और भागे) और 2 (पृष्ठ 725 
और आगे) 

45, वही, अध्याय-33, अनुभाग-3 (पृष्ठ ।728 और आगे] म 

46. वही, अध्याय-33, अनुभाग-3 (पृष्ठ 730 और आगे) और 5 (पृष्ठ 766 
और आगे) देखिए, अध्याय-3], अनुभाग-8 (पृष्ठ 644 और आगे) 

47. वही, अध्याय-33, अनुभाग-3 (पृष्ठ ।744 और आगे ) ; अध्याय-3, अनुभाग- 
3 (पृष्ठ 8। और आगे) 

48. वही, अध्याय 3, अनुभाग 3 (पृष्ठ 8 और आगे) 

49, बही, अध्याय-32, अनुभाग-2 (पृष्ठ 6555 औौर आगे) और अध्याय-33, 
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अनुभाग-3 (पृष्ठ 7737 ओर आगे) 

50. वही, अध्याय-33, अनुभाग-4 (पृष्ठ 743 और आगे ) 

54. वही, अध्याय-33, अनुभाग-5 (पृष्ठ 756 और आगे] 

52. वही, अध्याय-3, अनुभाग-3 (पृष्ठ 7642 और आगे) 

53. 'शिक्षित बे रोजगारों' की सामाजिक समस्या के बारे में देखिए एशियन ड्रामा, 
अध्याय-23, अनुभाग-6 (पृष्ठ 24 और आगे) 

54. एशियन ड्रामा, अध्याय-33, अनुभाग-6 (पृष्ठ 768 और आगे) 

55. बही, अध्याय-33, अनुभाग-6 (पृष्ठ 78) और जागे ) 

56. घही, अध्याय-33, अनुभाग-6 (पृष्ठ 784 ओर आगे) 

57. वही, अध्याय-33, अनुभाग-6 (पृष्ठ 774 और आगे ) 

58. वही, अध्याय-33, अनुभाग 6 (पृष्ठ 7776 और आगे ) 

59. वही, अध्याय-33, अनुभाग 6 (विशेषकर रेखाचित्न 33-5, पृष्ठ 778) 

60, वही, अध्याय-33, अनुभाग-5 (पृष्ठ 760, अन्यत्न भी) अनुभाग-6 
(पृष्ठ 7776 और आगे) अनुभाग-7 (पृष्ठ [792 और आगे) 

6). वही, अध्यांय-9, जनुभाग-5-9 (पृष्ठ 360) 

62, वही, अध्याय-30, अनुभाग-4 (पृष्ठ 565 ओर आगे); अध्याय ३१, 
अनुभाग-3 (पृष्ठ 4633 और आगे ); अध्याय-32, अनुभाग-5 ([प्रृष्ठ 469] 
और आगे); और अध्याय-33, अनुभाग-3 (पृष्ठ [739) 

63. बही, अध्याय-33, अनुभाग-7 (पृष्ठ 798 और आगे) हि 

64, वही, अध्याय-33, अनुभाग-6 (पृष्ठ 774 और आगे) 

65, वही, अध्याय-35, अनुभाग-7 (पृष्ठ 80। और आगे) इसी अध्याय के 

” पहले अनुभागों में अन्यत्न भी । 

66. वही, अध्याय-3, अनुभाग-8 (पृष्ठ 3 और आगे); अध्याय-5, 
अनुभाग-6 (पृष्ठ 730) अध्याय 6, अनुभाग-3 (पृष्ठ 78 और आगे) 
तथा अनुभाग-9 (पृष्ठ 796) 

67. वही, अध्याय-35, अनुभाग-8 (पृष्ठ 827 और आगे) 

68, वही, अध्याय-33, अनुभाग-8 (पृष्ठ 880 और आगे) 

69, वही, अध्याय-33, अनुभाग-8 (पृष्ठ 8।] और आगे ) 

70, वही, अध्याय-33, अनुभाग-8 (पृष्ठ 83 और आगे) 

7], वही, अध्याय-32, अनुभाग-3 (पृष्ठ 4658 और आगे) और अध्याय-33, 
अन्यत्र भी, विशेषकर अनुभाग-8 (पृष्ठ 84 और आगे) 

72. वही, अध्याय-33, अनुभाग-८ (पृष्ठ 86 और आगे) 

73. वही, अध्याय-33, अनुभाग-8 (पृष्ठ 84 और आगे तथा पृष्ठ 826) 

74. वही, अध्याय-32, अनुभाग-5 [प्रृष्ठ 7685 और आगे) और अध्याग-33, 
अनुभाग-8 (पृष्ठ 809) 

75. वही, अध्याय-33, अनुभाग-8 (पृष्ठ 822 और आगे) 

76. वही, अध्याय-33, अनुभाग-8 (पृष्ठ 820 और आगे ) 

77. वही, अध्याय-33, अनुभाग-8 (पृष्ठ 7824 और आगे ) 

78. वही, अध्याय-32, अनुभाग-3 (पृष्ठ 659 पाद टिप्पणियों सहित) 

79, चही, अध्याय-3] , अनूभाग-] (पृष्ठ 622 और आगे] 
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भध्याय 7 
नरम राज्य 


. एशियन ड्रामा, अध्याय-2, अनुभाग-4 (पृष्ठ 66 और आगे) ; अध्याय-3, 
अनुभाग-8 (विशेषकर पृष्ठ !27 और आगे); अध्याय 6, अनुमाग-3 
(पृष्ठ 779 और आगे); अध्याय-]8, अनुभाग-3 और विशेषकर 
अनुभाग-4 (पृष्ठ 895 और आगे) ; परिशिप्ट 2, अनुभाग-20 (विशेष- 
कर पृष्ठ [908 और आगे) 

2. बही, परिशिप्ट-2, भाग 2 (पृष्ठ 859 और आगे) 

3. वही, अध्याय-8, अनुभाग-4-9 (पृष्ठ 3]9 और 3823, 

4. वही, अध्याय-9, अनुभाग 7-8 (पृष्ठ 365 और आगे ) 

5. वही, अध्याय-]6, अनुभाग 2-3 (पृष्ठ 775 और आगे), विशेषकर 
पृष्ठ 780 

6. वही, परिशिप्ट-2, अनुभाग-6 (विशेषकर पृष्ठ 866) , अन्यत्न भी 

7. वही, अध्याय-8, अनुभाग-5 (पृष्ठ 859 और आगे), अनुभाग-१४ 
(पृष्ठ 8995 और आगे), देखिए अध्याय-22 और 23 भी (तथा अन्यत्त भी ) 

8. वही, अध्याय-]8, अनुभाग-]4 (पृष्ठ 897 और आगे) 

9. वही, अध्याय-8, (अन्यत्न भी) , देखिए, अध्याय-2, अनुभाग-2, (पृष्ठ 5] 
और आगे) 

0. बही, अध्याय-9, अनुभाग-3 ( विशेषफर 9]0 और आगे), विशेषकर 
(पृष्ठ 7982 और आगे) 

][. बही, अध्याय 6, अनुभाग-7 (पृष्ठ 76 और आगे) ; अध्याय-26, अनु- 
भाग-8-20 (पृष्ठ 334 और भागे ); अन्यत्र भी 

2. वही, अध्याय-8, अनुभाग-2 (पृष्ठ 883 और आगे) 

3. वही, अध्याय-8, अनुभाग-3 (पृष्ठ 89 और आगे ), विशेषकर (पृष्ठ 894 
और आगे) 

4. वही, परिशिष्ट-2, अनुभाग-20 (पृष्ठ 903 और आगे, विशेषकर पृष्ठ 
8909 और आगे) 

85. बही, अध्याय-]6, अनुभाग-8 (पृष्ठ 763 और आगे) ; अध्याय-7, 
अनुभाग-5 (पृष्ठ 292 और आगे) । 

6. वही, अध्याय-26, अनुभाग-]2 (पृष्ठ 303 और आगे) ; अध्याय-22, 
अनुभाग-5 (पृष्ठ 052 और आगे ) 

7. बही, अध्याय-26, अनुभाग 2-7 (पृष्ठ 30! ओर आगे) हु 

8. वही, परिशिष्ट-8, अनुभाग-8 और 9 (पृष्ठ 2096 और आगे), विशेषकर 
(पृष्ठ 2098 ओर बागे) 

9. वही, अध्याय-5, , अनुभाग-8 (पृष्ठ 737 और आगे); अध्याय -6, 
अनुभाग 7-8 (पृष्ठ 76। और आगे) ; अध्याय-26,- अनुभाग 2-20 
(पृष्ठ 30] और आगे) तथा अध्याय-8, अनुभाग-]2 (पृष्ठ 883 और 
आगे ; 

20. बंदी अंक, ]6, अनुभाग-3 (पृष्ठ 780 और आगे ) 
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2!. वही, अध्याय-9, अनुभाग-4 (पृष्ठ 986 और आगे) ; अध्याय-23, 
अनुभाग-3 (पृष्ठ 03 और आगे) 

22. वही, अध्याय-)0, अनुभाग-7 (पृष्ठ 445) ; अध्याय-, अनुभाग-5 (पृष्ठ 
506 और आगे) 

23. वही, अध्याय-4, अनुभाग-9 (पृष्ठ 52। और आगे ) 

24. सकारात्मक नियन्त्रणो--अथवा प्रलोभनो--और नकारात्मक नियन्तरणों--- 
अथवा प्रतिवन्धों और कटौतियों के बीच अन्तर करता है। नियन्त्रण अधि- 
कारियों के विवेक पर आधारित हो सकते हैं। यह उस स्थिति में होगा, जब 
प्रशासनिक अधिकारियों के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर ही उन्हे लाग्र 
करने अथवा लागू न करने की बात हो। थे नियन्त्रण उस समय किसी के 
विवेक पर आधारित नहीं होंगे, जब किसी निश्चित नियम के अनुसार इनका 
स्वतः पालन करता अनिवाय हो अथवा दामों में प्रेरित परिवतंनों, तठकर 
अथवा उत्पादतशुल्क लगाकर यह कार्य किया जाना हो अथवा इस सम्भावना 
के बिना कि किसी खास कम्पनी के साथ पक्षपात किया जायेगा, उद्योग की 
किसी शाखा को सहायता दी जाये। यह अन्तिम अन्तर समग्र दृष्टि से, 
प्रत्यक्ष अथवा 'भौतिक' के बीच तथा नियन्त्रणो ओर 'अप्रत्यक्ष' नियन्त्रणों 
के बीच है, जैसाकि सम्बन्धित साहित्य में विवरण दिया गया है। देखिए, 
एशियन ड्रामा, अध्याय-9, अनुभाग-] (पृष्ठ 903 और भागे) । 

25. एशियन ड्रामा, अध्याय-9, अनुभाग-2 (पृष्ठ 905 और आगे) 

26. वही, परिशिष्ट-5 (पृष्ठ 203) 

27. वही, अध्याय-!9, अनुभाग 5-6 (पृष्ठ 99 और आगे, अन्यतते भी र 
परिशिप्ट-8 (पृष्ठ 2077 और आगे) ; परिशिष्ट-5 (पृष्ठ 203] अ 
आगे 

28. बह वन 9, अनुभाग-4 (पृष्ठ98 और आगे) . 

29. बही, परिशिप्ट-2, अनुभाग-23 (पृष्ठ 923 और आगे ) 

3], बही, अध्याय-9, अनुभाग-7 (पृष्ठ 926 और आगे); परिशिष्ट-8 (पृष्ठ 
2077, अन्यत्र भी 

32. वही, अध्याय-3, अनुभाग-7 (पृष्ठ 669 और आगे) तथा अध्याय-24, 
अनुभाग-2, (पृष्ठ !58 ओर आगे) 

33. देखिए, विशेषरूप से बही, अध्याय-!9, अनुभाग-7 (पृष्ठ 930, पाद टिप्पणी 

ह 6 5 

34. बी, अध्याय-20, (पृष्ठ 937 और आगे) 

35. वही, अध्याय-20, अनुभाग-! (पृष्ठ 939) 

36. वही, अध्याय-20, अनुभाग-5 (पृष्ठ 95] और आगे) 

37. सैंकेण्ड पब्लिक संविसेज इन्टरनेशनल एशियन रिजन॑ल कास्फरेंस, 4 नवम्बर, 

' 968, साइक्लोस्टाइल प्रति 
38. एशियन ड्रामा, अध्याय-20, अनुभाग-2 (पृष्ठ 940 और आगे] 
39. वही, अध्याय-20, अनुभाग-3 (पृष्ठ 942 और आगे) 
40. वही, अध्याय-20, अनुभाग-4 (पृष्ठ 947 और आगे) 
4!. बही, अध्याय-8, अनुभाग-5 (पृष्ठ 869 और आगे, विशेषकर पृष्ठ 86 ) ; 
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अध्याय-20, अनुभाग-3 (पृष्ठ 949, पाद टिप्पणी-3 

42. वही, अध्याय-20, अनुभाग-2 (पृष्ठ 94] ) 

43. वही, अध्याय-20, अनुभाग-5 (पृष्ठ957 और आगे). ' 

44. वही, अध्याय-20, अनुभाग-5 (पृष्ठ 953 और आगे] 

45. बही, अध्याय-20, (पृष्ठ 937 और आगे) 

46 वही, भामुख, अनुभाग-9 (पृष्ठ 3] और आगे) । 

47 मिर्डल, एन अमरीकन डीलेमा, दि नीश्री प्राब्लम एण्ड भाडने डेमोक्रेसी, 
लन्दन (हापेर एण्ड रो, 962) , अध्याय-, अनुभाग 6-2 /पृष्ठ 22 और 
आगे) मैंने दूसरे अध्यायों में भी इस समस्या पर फिर विचार किया है। - 

48. मिडेल एन इन्टरनेशननल इकानामी, प्राव्लम्स एण्ड प्रासपेक्ट्स | उटलेज एण्ड 
केगनपाल, 956 ), पृष्ठ 204 और आगे, बियांड दि वैलफेयर स्टेट (न्यू 
हावेन : येल यूनीवर्सिटी प्रेस, 960) , पृष्ठ 99 और आगे 

49. मिर्डेल, चैलेंज ट्‌ एपलुएँस (न्यूयार्क : बिटेज बुक्स, 955), पृष्ठ 98 
झा) आगे ; देखिए अमेरीकन डीलेसा, अध्याय-33 (पृष्ठ 709 और 
ञआ 

50, एशियन ड्रामा, अध्याय-, अनुभाग-4 (पृष्ठ 502 और आगे) ; अध्याय- 
23, अनुभाग-9 (पृष्ठ ((45 और आगे) ; अन्यत्र भी 

5]. चही, अध्याय-20, अनुभाग-5 (पृष्ठ 953 और आगे) 

52. एशियन ड्रामा, अध्याय-20, अनुभाग-6 (पृष्ठ 955 और आगे) 


अध्याय 8 
अन्यत्न,स्थिति की दलील नहीं वल्कि एक चुनौती 


]. एशियन ड्रामा, अध्याय-30 (पृष्ठ 4553 और आगे) 
2. वही, अध्याय 24-25 (पृष्ठ 49 ओर आगे) 
3. चही, परिशिष्ट-2, खण्ड-2, विशेषकर 5 (पृष्ठ 859 और आगे) और 
अनुभाय-7 (पृष्ठ 7866 और आगे ) 
4, वही, परिशिष्ट-2, अनुभाग-7 (पृष्ठ 868 और आागे) 
5, बही, अध्याय-], अनुभाग-] (पृष्ठ 447 और आगे) : 
6. वही, अध्याय-! ), अनुभाग 3-4 (पृष्ठ 392 और आगे ) 
7. वही, अध्याय-2, अनुभाग-2 (पृष्ठ 530 और आगे) * 
8, ही, अध्याय-, अनुभाग-] (पृष्ठ 482); परिशिष्ट-3 (पृष्ठ 2(65 
और आगे ) ध हैं 
9. चही, आमुख, अनुभाग-8 (पृष्ठ 30 और आगे ) 
0. वही, अध्याय-27, अनुभाग-] (पृष्ठ 387 और जागे) 
. मोर्येनस्टने, आन दि एक्रेसी ऑफ' इकानामिक आब्यरवेशन्स (ट्ूसरा 
संस्करण ; आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, ।965 ) | 
2. बही, पृ प्ठ 282 ; 


3. ३५208 पड प्ठ 300 हे स्‍ 
[4. 'क सोशल रिसर्च इन दि यूनाइटेड नेशन्स' कंम्पेयरटिय नेशन्स: दि 


ग्रूज आफ बवांटिटिव डाटा इन क्रास-नेशनल रिसर्च, सम्पादन मेरिट ओर 
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] 


4. 


० 


हक 


किन. 


् 


रोवकन (लन्दन : येल यूनीवर्सिटी प्रेस, 966) पृष्ठ 528, 535 


अध्याय 9 
व्यापार और पूंजी का प्रवाह 


यहां जो अत्यधिक सरलीक्ृत तक दिया गया है, उसे मेरी पुस्तक इकानामिक 
ध्योरी एण्ड अण्डर डेवेल्प्ड रीजन्स (डकबर्थ एण्ड कम्पनी, 957) में अधिक 
विस्तार से विकसित किया गया है ! अमरीका मे इस पुस्तक का प्रकाशन 
रिचल॑ण्ड्स एण्ड पूअर (स्यूयार्क : हापर एण्ड रो, 958) शीपक से हुआ 
है! विश्ेषरूप से देखिए, अध्याय-] (पृष्ठ 3 और भागे) और 77 (पृष्ठ 47 
और आगे) | यहाँ और इसके बाद पाद टिप्पणियों में जो पृष्ठसख्या दी 
गयी है, वह अग्रेजी संस्करण के अनुसार है। 

इकानामिक थ्योरी, अध्याय-0 (पृष्ठ 35 और आगे) 

वही, अध्याय-। और ] 

वही, अध्याय-3 (पृष्ठ 23 और आगे) 

वही, अध्याय-2 (पृष्ठ )। और आगे) और विशेषकर अध्याय 5 (पृष्ठ 
50 और आगे) 

एशियन ड्रामा, अध्याय-5, अनुभाग-4 (पृष्ठ 88 और आगे) 

एशियन ड्रामा, में वस्तुतः दक्षिण एशिया के सम्बन्ध में अधिक विशिष्ट 

प्रेज्षण किये गये हैं। देखिए, विशेषकर अध्याय-0, अनुभाग-7-9 (पृष्ठ 

442 और आगे) 


» कैम-विकसित देशों के विदेश व्यापार का सयुक्‍त राष्ट्र के विश्व आथिक 


सर्वेक्षणों, क्षेत्रीय आथिक आयोगों, व्यापार और तठकर सम्बन्धी सामान्य 
करार और इधर संयुक्त राष्ट्र के विकास और व्यापार सम्मेलन के 
सचिवालय द्वारा किये गये अनेक अध्ययनों में विस्तार से विश्लेषण किया 
गया है। 

निर्यात और आयात, अन्य आ्िक संकल्पनाओ, जैसे राष्ट्रीय आय अथवा 
उत्पादन, बचत आदि की तुलना में कही अधिक स्पष्ट संकल्पनाएँ हैं । इनके 
बारे में सांख्यिकी सम्बन्धी प्रेक्षण भी अधिक सही और व्यापक हैं । देखिए, 
एशियन ड्रामा, अध्याय-3, अनुभाग-] (पृष्ठ 583) : ही 

दक्षिण एशिया के देशो के व्यापार के विकास और उसकी सम्भावनाओं 
के बारे में देखिए, एशियन ड्रामा, अध्याय-3 (पृष्ठ 558 और आगे) 
विशेषकर अनुभाग-5 (पृष्ठ 595 ओर आगे) और अनुभाग 2-5 
(पृष्ठ 640 और आगे ) 


- एशियन ड्रामा, अध्याय-3, अनुभाग-5 (पृष्ठ 595 और आगे); अनुभाग- 


42 (पृष्ठ 640 और आगे) 


दक्षिण एशिया के लिए देखिए, एशियन ड्रामा, अध्याय-3, अनुभाग- 3, ! 4, 


5 (पृष्ठ 643 और आगे ) 


» एशियन ड्रामा, अध्याय-3, अनुभाग-7 (पृष्ठ 669 और आगे); अध्याय- 


24, अनुभाग-3 (पृष्ठ 60 और आगे ) ; , परिशिष्ट-8, अनुभाग-3 


« वही, अध्याय-3, अनुभाग-9 (पृष्ठ 62! और आगे) और अनुभाग-6, ... 


अ34 
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36. 
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] 


49. 


20. 


2॥, 


22. 
23. 
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पृष्ठ 66 और ५ 
उदाहरण के लिए देखिए, मंयुक्त राष्ट्र, प्रावलम्ज आफ पासीमीज् ऑफ 


फाइनेंसिंग, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, दूसरा अधिवेशन, 
नयी दिल्‍ली, पण्ड-4 (न्यूमार्क, 968, पृष्ठ 28 और भागे) 

वही, क 33, देखिए, एशियन ड्रामा, अध्याय-3, अनुभाग-6 (पृष्ठ 
664 और आगे) हर 

मिडंल, एन इन्टरनेशनल इकानामी : प्राब्लम्स एण्ड प्रासपेव्ट्स (स्टलेज 
एण्ड केगतपाल, 956), अब ह्ारपर टार्च बुक द्वारा प्रकाशित ([969] 

अध्याय-3, (विशेषकर पृष्ठ 288 और आगे) 

मिर्डल, जियाण्द दि वैलफेयर स्टेट (डकबर्थ एण्ड कम्पनी, [960), , 
अध्याय-5 (पृष्ठ77 और आगे); देखिए इकानामिक थ्योरी एण्ड अण्डर 

डेवेल्प रीजन्स भी, अध्याय-4, (विशेषकर पृष्ठ 47 और आगे) 


- मिल, वियांड दि वैज्लफेयर स्टेट, अध्याय-]0 (पृष्ठ 77 और आगे), 


अन्यत्न भी 

मिर्डल, चलेंज टू एपलूएंस; (स्यूपार्क : विस्टेज बुक्‍्स, 965), अध्याय-7, 
(पृष्ठ 95 और आगे); मिड्डल, एन अमेरिकन डीलेमा (लम्दन : हारपर 
एण्ड रो 962 रा अध्याय 33 

संयुक्त राप्ट्र, दि सिगनीफिकेंस आफ दि सैकण्ड सेशन आफ दि यूनाइटेड 
नेशन्स कास्फरेस आन टे ड एण्ड इवेल्पर्मेंट, सम्मेलन के महामन्त्री की रिपोर्ट 
(न्यूया्क 968, पृष्ठ ) 

बही, पृष्ठ 20 

परिणाम के सक्षिप्त चिवरण के लिए देखिए वही और ग्रामिह्लाव गोसोविक, 
संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन : नार्थ-साउथ एनकाउण्टर, 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए कारनेगी संस्थान की अन्तर्राष्ट्रीय सदभाव 
अनीता के अन्तगंत प्रकाशित (मई ]968) , संख्या 568, (पृष्ठ 5) और 
आ 

7 ड्रामा, अध्याय-3, अनुभाग-5 (पृष्ठ 6566 और आगे) ५० 

संयुवत राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन्य कान्फरेंस आन ट्रंड एण्ड डिवलेपमेंट, दूसरा 

अधिवेशन, नई दिल्‍ली, खण्ड-], रिपोर्ट और परिशिष्ट ' [न्यूयार्क 968 ), 


 भ्रस्ताव 23 (2), पृष्ठ 5] 


24. 
25. 
26. 
27. 
28. 


्। 


29. 


वही, प्रस्ताव 27 (2), पृष्ठ 38 

वही, प्रस्ताव 29 (2), पृष्ठ 40 और आगे 

बही, प्रस्ताव 30 (2) और 3 (2), पृष्ठ 42 और आगे / 

वही, प्रस्ताव 32 (2) - 

एल्विन हानसेन, दि डालर एण्ड दि इन्टरनेशनल मानीटरी सिस्टेम 
(स्यूयार्क : मैवग्रा-हिल बुक कम्पनी, 965); विशेषरूप से देखिए, गुन्नार 
मिडल द्वारा लिखित भूमिका (पृष्ठ 9 और आगे; देखिए मिर्डल, 965 
भैकडागल मेमोरियल लेक्चर, रोम : खाद्य और क्रषि संगठन 965) १ पृष्ठ 


]0 ओर आगे ५9 धड #र इवेसप्मेंट 
संयुकतराष्ट्र, यूनाइटेड नेशन्ज कान्फेंस आन एंड एण्ड डिवेसप्मेंट, दूसरा 
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30. 


32 


33. 


3 


> 


कत्ल 


५» 


9 मे 


अधिवेशन, ऊपर उद्धृत प्रस्ताव 46 (2), 77 (2), 8 (2), ॥9 (2), 
20 (2), पृष्ठ 34 और आगे 
वही, प्रस्ताव 2 (2), 4 (2), पृष्ठ 45 और आगे 


- वही, प्रस्ताव 9 (2), पृष्ठ 30 


दि सिगनीफीर्केस आफ दि सँकण्ड सैशन आफ दि यनाइटेड नेशन्ज़ कास्फेंस 
आन ट्रंंड एण्ड डिवलेपमेंट, सम्मेलन के महासचिव की रिपोर्ट, ऊपर उद्धृत 
पृष्ठ 3 

संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन्ज कान्फ्रेंस आन टूंड एण्ड डिवलेपमेंट, दूसरा 
अधिवेशन, ऊपर उद्धृत प्रस्ताव 2] (2), पृष्ठ 38 


. जब संसद के चनाव के दौरान यवक-यवतियों की एक टोली ने प्रधानमन्त्री 


और अन्य पार्टियों के नैताओं से इस सम्बन्ध में सवाल पूछा तो यही उत्तर 
दिया गया, डाजेन्स नीहेतेर, 6 सितम्बर 968 
अध्याय 40 
सहायता सम्बन्धी आँकड़ों का अवसरवादी उपयोग 
वित्तीय प्रवाहीं का प्रश्न 


- स्टाकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टीट्यूट (एस० आई० पी० आर० 


आई) एस० आई० पी० आर० आई ईयर बुक आफ वबलडे आममिद्स 
एण्ड डिस आर्मामेंट्स 9669 (स्टाकहोम : आक्विस्ट एण्ड' विकसेल्ण, 
969) 

आर्गाताश्जेशन और इकानामिक कोआपरेशन एण्ड डेवेल्पमेंट, डेवेल्पमेंट 
असिस्‍्टेंठ कमेटी, स्टेटिस्टीकल टेबल्स फार दि 969 एनुअल एंड रिव्यू, 
पेरिस, ।7 जलाई, 969 


, स्वीडन के वित्त मन्त्रालय का समाचारपत्नों को भेजा गया समाचार, 4 


फरवरी, 969 
वही, 


« विकास सहायता 22. 69) 32, पेरिस, 4 जून 969 


स्वीडन--और स्विट्जरलेड ने भी,--लम्बे अरसे तक विकास सहायता 
समिति में हिस्सा नही लिया। स्वीडन इस सिद्धान्त पर कायम था कि 
विकास सहायता की समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय और विश्वव्यापी 
संगठनों के अन्तर्गत किया जाना चाहिए, जहाँ स्वयं कम-विकसित देश 
अपनी आवाज उठा सकते हैं। इसने विकास सहायता समिति की 
गतिविधियों की आलोचना की और विशेषकर उन आँकंडो की जिनका 
संकलन समिति का सचिवालय करता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, 
स्वीडन ही एकमात्र ऐसा देश है, जहाँ विकास समिति के आँकड़ों की 
आलोचना की जाती है। यह आलोचना लोकप्रिय पत्रिकाओं और दैनिक 
समाचारपत्नों में भी होती है। इस प्रकार और अन्य दृध्टियों से भी, स्वीडन 
एक अपवाद है। 

विकास सहायता समिति के आँकड़ों के अति कम-विकसित देशों की 
प्रतिक्रिया के लिए आगे देखिए। 
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7. मिडंल, दि इन्टर गवर्नमेंटल आर्गानाइजेशन्स एण्ड दि रोल आफ देयर 
सेफ्रेटेरियट्स,' कैनेडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 969 

8. इस ख्यू यला के अन्तिम प्रकाशन में जिसे इम्टरनेशनल पलो आफ लागटमं 
कंपीटल एण्ड आफिशियल डोनेशन, 2962-966 (न्यूयार्क !968) 
उपशीर्षक से प्रकाशित किया गया है, एक अध्याय 'उलटे प्रवाह की समस्या 
शामिल किया गया है, देखिए, पृष्ठ 50 और आगे । 

9. यूनीवर्सिटी आफ मेरीलेड समर स्कूल में 22 जुलाई, 969 को सिनेटर 
चाल्स मैक मेथियाज जुनियर का भाषण हुआ। 

0. संयुक्त का व्यापार और विकास सम्मेलन, व्यापार और विकास 
मण्डल, रिपोर्ट ट आफ दि कमेटी आन इनविजिवल्स एण्ड फाइनें सिंग रिलेटेड 
ट्रेड, परिशिष्ट सख्या 2 (संयुक्त राष्ट्र, न्यूयार्क, 969) , परिशिष्ट डी, दो, 
पृष्ठ 20 

, जाज डी० बुड्स, संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के समक्ष 
भाषण, 9 फरवरी 968, पृष्ठ ]2; देखिए, एशियन ड्रामा, अध्याय-3, 
अनुभाग-9, (पृष्ठ 623 और आगे) 

2, संयुक्त राष्ट्र, संयुवत राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन, दूसरा 
अधिवेशन, नई दिल्‍ली, खण्ड |, रिपोर्ट और परिशिष्ट (न्यूयार्क, 968), 
प्रस्ताव 33 (2, पृष्ठ 44 और आगे) 

3. सयुक्‍त राष्ट्र पैनल आन फारेन इनवेस्टमेंट इन डेवेल्पिग कन्द्रीज़, एम्स्टर्डम 
6 (20) फरवरी 969 (न्यूयार्क 969) 

4, चार्स्स ए मीयर, 'लेटिन अमरीका, व्हट आर योर प्रायरटीज ?, दि 
डिपार्टमेट आफ स्टेट बुलेटिन, खण्ड-60, संख्या 56] (26 मई 969), 
पृष्ठ 442 

5. पैनल आन फारेन एनवेस्टमेट इन डवेल्पिग कन्टरीज़, पृष्ठ 5 

]6. एशियन ड्रामा, अध्याय-3, अनुभाग-9 (पृष्ठ 62। और आगे) 

7. मीयर, लेटिन अमरीका, व्हट आर योर धायरटीज ? ऊपर उद्ध,त, पृप्ठ 
440 ; 

8, क्वालिटी आफ लाइफ इन दि अमेरीकाज़, पश्चिमी गोलाद सम्बन्धी 
अमरीकी राष्ट्रपति के एक प्रतिनिधिमण्डल की रिपोर्ट, नेलंसव ए० 
'रॉकफेलर, 969 (साइवलोस्टाइल प्रति, पृष्ठ 80) 

9. मिडल, एन इन्टरनेशनल इंकानामी, प्राब्लम्स एण्ड प्रास्पंकद्स (रूटलेज 
एण्ड केगनपाल, 965, पृष्ठ 7) 

20, हाल में पाल स्ट्रीटन ने 'सेरीज,' खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित 
पत्चिका, खण्ड-2, संख्या, 2 (मार्च-अप्रैल 969) में 'इम्प्रूविग दि क्लाइमेट, 
शीर्धेक लेख में इस बात पर फिर विचार किया है| 

2. उदाहरण के लिए देखिए, भारत के योजना आयोग के तत्कालीन उपध्ययक्ष 

-< प्रोफेसर डी० आर० माडगिल का चक्‍तव्य, एशियन ड्रामा, अध्याय-7, 
अनुभाग-9 (पृष्ठ 823 और आगे, पाद टिप्पणी 4) 
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अध्याय ॥ 
सहायता 


. इस अध्याय में लेखक मे जो दृध्टिकोण अपनाया है और जिन समस्याओं 
पर विदार किया है, उनका विस्तार से अनुशीलन 'एन इन्दरनेशनल इका- 
नामी . प्रॉब्लम्स एण्ड प्रास्पेक्ट्स (इटलेज एण्ड केगनपाल, 956) में 
किया गया है । यह पुस्तक 954 में लिखित एक प्रबन्ध पर आधारित है। 
हापर टाचंबुक के रूप में ।969 में इसका पुनरप्रकाशन हुआ। देखिए, 
पृष्ठ !] और आगे; 9 और आगे । दि अमेरिकन स्कालेर, खण्ड 26, 
अंक 2 (वंसन्त 957), में प्रकाशित लेख ट्रेंड एण्ड एड' भी देखिए पृष्ठ, 
(37 और आगे; देखिए, “चेलेन्ज टू एस्फ्लुएन्स' (स्यूयाकरे; विप्टेज बुक्स, 
965 ), पृष्ठ 93 भौर आगे 

2. गुन्नार एुडलर-कालेसन, वेस्टर्न इकानामिक वारफेयर 947-967 ए केस 
स्टडो इन फारेन इकानामिक प्रालिसी (स्टाकहोम : आमक्विस्ट एण्ड 
विकसेल, !968 ), भूमिका, पृष्ठ , अन्यत्न भी 

3. बही 

4. वही 

5. दक्षिण एशिया के सम्बन्ध में देखिए, एशियन ड्रामा, अध्याय-3, अनुभाग 
0-04 (पृष्ठ 625 ओर आगे), अन्यत्र भी । एन इन्टरनेशनल इकानामी, 
अध्याय-9 [पृष्ठ 9 और आगे) भी देखिए | 

6. मिल, एवं इन्टरनेशनल इकानामी, अध्याय-9 (पृष्ठ 724 और आगे); 
एशियन ड्रामा, अध्याय-3, अनुभाग-] (पृष्ठ 635) भी देखिए । 

4. टेलर, दि स्ट्रगल फार मास्टरी इन यूरोप, 498-[948 (ऑवक्सफोर्ड : 
क्लारेनडन प्रेस, 7954 ) 

8. एशियन ड्रामा, अध्याय-9, अनुभाग-7 (पृष्ठ 398 और आगे), देखिए, 
अध्याय-4, अनुभाग-2 (पृष्ठ 69 और आगे) और अध्याय-5, अनुभाग-3 

(पृष्ठ 22] ओर आगे) 

9, गूजीन स्टेली, दि एयूचर ऑफ अन्डर डेंवेल्प्ड कन्ट्रीड (लम्दन : हर्पर एण्ड 

रो, 96]) , पृष्ठ 362 और आगे 

0. एडली ई० स्टीवेनसन, कॉल टू ग्रेटनेस (न्यूपार्क * हार्पर एण्ड रो, 7954), 

पृष्ठ 92 

]. एशियन ड्रामा, अध्याय-9, अनुभाग-76 (पृष्ठ 398 और भागे | 

2. मिडंल, एन इन्टरनेशनल इकानामी, अध्याय-9, पृष्ठ 27 

43. वही, पृष्ठ 329 

१4. देखिए, मिर्डल एन इस्टरनेशनल इंकानामी, अध्याय-8 (पृष्ठ !2 और आगे) 

5, सेरीस, खाद्य और कृषि संगठन की समीक्षा, खण्ड-2, अंक 2 (मार्च-अप्रैल 
969 

6. हाल 5 बीना देल मार, चिली में मस्ती-स्तर पर एक बेठक हुई, जिसमे 
जलेटिन अमरीका के पंव्तिमों ने यह निर्णय लिया कि थे संयुक्त राज्य अमरीका 
की वाणिज्य और वित्त नीतियों फे प्रति समान रूप से विरोध प्रकट करेंगे 
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देखिए, दि लेटिन अमेरिकन कन्सेन्सस ऑफ वोना देत मार, 7 मई 969, 
माइवलोस्टाइल प्रति। 

7. डेवेस्प्मेण्ट एसिस्टेन्स इन दि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, रिपोर्ट ऑफ दि प्रेम्तिडेन्ट्स 
जनरल एडवाइज्री कमेटी ऑन फॉरेन एसिस्टेन्स प्रोग्राम्स, 25 अवतूबर 
968, अन्दर्राप्ट्रीय विकास संस्था द्वारा पुनमुंद्रित (चाशिगटन, 969) 
पृष्ठ ]। जेम्स ए पकिन्स इस समिति के अध्यक्ष थे । 

8. “डेव्रेल्पमेण्ट--ए बैलेन्स शीट', विदेश विभाग की बुलेटिन, यण्ड-59, अंक 
540 (30 दिप्तम्बर $968 ), पृष्ठ 705 

9. विलियम एस० गाड, 'फारेन एड : ब्हूट्‌ इट इज; हाउ इट वर्क्स; ब्हाई 
थी प्रोवाइड इट', विदेश विभाग की बुलेटिन, खण्ड-59, अंक-537 (9 
दिसम्बर ]968), पृष्ठ 605 

20. डेवेल्पमेण्ट एसिस्टेन्स इन दि न्यू एडमिनिस्ट्रेंशन, पृष्ठ 

2. वही, पृष्ठ 6 

22. विलियम एस० याड, 'फारेन एड ; व्हट इट इज़; हाउ इट वक्‍से; व्हाई. 
वी प्रोवाइड इट', ऊपर उद्ध त, पृष्ठ 603 

23. डेवेल्पमेण्ट एसिस्टेन्स इन दि न्यू एडमिनिस्ट्रेंशन, पुष्ठ 6 

24. न्यूज बुलेटिन, यूनाइटेड स्टेट्स इन्समेंशन सर्विप्त, स्टाकहोम कार्यालय, 2 
जून ]969 

25. ओवरसीज् डेवेल्पमेण्ट (नवम्बर 768) में प्रकाशित, पुष्ठ 9 

26. सर्वे आफ इन्टरनेशनल डेवेल्पमेण्ट, खण्ड-6, अंक-] (]5 जनवरी ॥969) 

27. संग्रक्‍्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के समक्ष 9 फरवरी 968 
को नई दिल्‍ली भे विश्व बेक समूह के अध्यक्ष जाजे डी० वुड्स का भाषण । 

28, एशियन ड्रामा, परिशिप्ट-2, अनुभाग-8 (पृष्ठ 897 और आगे); अनु- 
भाग-3 (पृष्ठ 847 और आगे) भी देखिए - 

29. टुअर्ड ए प्रिडामिनेण्दली मल्टीलेटरल एण्ड प्रोग्राम (वाशिंगटन, डी सी : 
दि ब्रुकिग्स इंस्टिट्यूशन, मार्च 969), साइक्लोस्टाइल भ्रति 

30. मिडंल, एन इन्टरनेशनज्ष इकानामी, पृष्ठ (33 और आगे 

3. स्वीडन सरकार का विधेयक संख्या $00, स्टाकहोम, 962 

32. एशियन ड्रामा, अध्याय-9, अनुभाग-6 (पृष्ठ 398 और आगे) , 

33, यूनाइटेड नेशन्स कान्फेरेस्स आन द्वंड एण्ड डेवेल्पमेण्ट, दूसरा अधिवेशन, 
नई दिल्‍ली, खण्ड-], रिपोर्ट और परिशिष्ट [न्यूयार्क : यूनाइटेड नेशन्स, 
968) , प्रस्ताव-24 (2), पृष्ठ 54 े 

34. अन्तर्रष्दीय पुर्नानर्माण और विकास बंक, 968 की संचालक मण्डल की 
बैठक, संक्षिप्त विवरण (वाशिंगटन, 968) , पुष्ठ ] 

35. विकासशील देशो में सबसे कम-विकसित देशों का पता लगाने की समस्या : 
संथुकत राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के सचिवालय की रिपोर्ट 

(टी डी/7/परिशिष्ट-) , दूसरा अधिवेशन नई दिल्‍ली, खण्ड-5, स्पेशल 
प्राब्नम्स इन दि चल्ड एण्ड डेवेल्पमेणष्ट (न्यूपार्क : संमुक्त 'राप्टू, 4968) 

36, विकासशील देशो मे से सवते कम विकसित देशों के हित के लिए की जाने 
वाली विशेष कार्रवाई : संयुक्त राष्ट्र के व्यापार ओर विकास सम्मेलन के . 
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सचिवालय की रिपोर्ट; दूसरा अधिवेशन, नई दिल्‍ली, खण्ड-5, स्पेशल 
प्राब्लम्स इन बल ट्रेड एण्ड डेवेल्पमेण्ट (न्यूयार्क : संयुक्त राष्ट्र, 7968) 

37. दू बुड्स ए प्रिडोमिनेण्टली मल्टीलेटरल एण्ड प्रोग्राम, पृष्ठ 2 

38. अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक, थूजीन आर० ब्लैक का विश्व 
बेक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के संचालक 
मण्डल समक्ष 28 सितम्बर 962 को वाशिंगटन में भाषण, पृष्ठ 8 

39. जे० विलियम फुलब्राइट, दि एरोगेन्स आफ पावर (जोनायन केप, 967), 
पृष्ठ 238 भर आगे 

40. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्िर्माण और विकास बेक की 968 की संचालक मण्डलो 
की धापिक बठक, संक्षिप्त विवरण, वाशिगटन (968) , पृष्ठ 98 और 
आगे 

4. मिर्डल, च॑लेन्ज टू एफलुएन्स, पृष्ठ 3] और आगे 

42. मिडल, एन इन्टरनेशनल इकानामी, पृष्ठ 30 और आगे 

43. ट्वर्ड ए प्रिडोमिनेण्टलो मल्टीलेटरल एड प्रोग्राम, पृष्ठ ] 

44. मिडंल, एन अमेरिकन डिलेमा: दि नीग्रो प्राब्यम एण्ड माडने डेमोक्रेसी 
(स्यूयार्क : हापंर एण्ड रो, 944) , पृष्ठ !020 

अध्याय 42 
एक बोझिल भ्रान्ति 


. एशियन ड्रामा, अध्याय-6, अनुभाग-9 (पृष्ठ 795 और आगे ) 

2. चही, अध्याय-3, अनुभाग-8 (पृष्ठ 4 और आगे) ; अध्याय-6 अनुभाग- 
]9 (पृष्ठ 795 और आगे) ; अन्यत् भी 

3. बही, अध्याय-6, अनुभाग-3 (पृष्ठ 780 और आगे) 

4, वही, अध्याय-6, अनुभाग-9 (पृष्ठ 796 और आगे) 


अध्याय 3 
एक निर्णायक घटना 


]. एरिच एच० जैकोबी इन दिनों इसी दृष्टिकोण से स्टाकहॉम विश्वविद्यालय 
की अन्तर्राष्ट्रीय अथे शास्त्न अध्ययन संस्था में एक अध्ययन में लगे है। मैन 
एण्ड लैंण्ड, दि की इश्यू इन डेबेल्पमेण्ट शीर्षक से इसका प्रकाशन लन्दन में 
आनद्रे दुयुत्य करेंगे। उनका इरादा लेटिन अमरीका की परिस्थितियों पर 
विशेष ध्यान देंने का है | 

2. वही, अध्याय-24, अनुभाग-9 (पृष्ठ 96 और आगे), अन्यत्र भी 

3. मिडंल, दि पॉलिटिकल एलिमेण्ठ इन दि डेवेस्पमेण्ट ऑफ इकानामिक थ्योरी 
(रुटलेज एण्ड केगनपाल, !953), अध्याय-3 (पृष्ठ 6! और आगे) 

4. मिडंल, चैलेन्ज द्‌ एफलुएन्स के : विण्टेज' बुक्स, [965 ), अध्याय-3 
(पृष्ठ 40 और आगे ), अन्यत्ञ भी, ओर एन अमेरिकन डिलेमा रिविज़िटेड : 
दि रेशियल क्राइसिस इन परसंपेक्टिव (न्यूयार्क : पान्थियन बुक्स, 970) 

5. एन अमेरिकन डिलेमा रिविज़िटेड 

6. वही, परिशिष्ट-2, भाग दो (पृष्ठ 785 और आगे) 
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7. यूनाइटेड नेशन्स, साम्राजिक नीति और आयोजन के विशेषज्ञ मण्डल की 
बंठक की रिपोर्ट, इककीसवाँ अधिवेशन, जिनीवा, 4-0 सार्च 970 (ई/ 
सी एन 5/445, 2] अक्टूबर 969) , साइकलोस्टाइल प्रति 


अध्याय 4 
दक्षिण एशिया में राजनीतिक गतिशीलत्ता 


* एशियन ड्रामा, अध्याय 7-9 (पृष्ठ 257 और आगे) 

* वही, अध्याय-7, अनुभाग-3 (पृष्ठ 280) 

- वही, अध्याय-7, अनुभाग-3 (पृष्ठ 273 और आगे); अनुभाग-6 (पृष्ठ 

296 और आगे) 

चही, अध्याय-8, अनुभाग-7 (दष् 325 और आगे) 

वही, अध्याय-8, अनुभाग-9 (पृष्ठ 338 औौर आगे) 

* वही, अध्याय-3, अनुभाग-8 (पृष्ठ 5), परिशिष्ट-2, अनुभाग-8-20 

(पृष्ठ 7897 और आगे; विशेषकर पृष्ठ 790, पाद टिप्पणी-] ) 

बेजामिन हिगिन्स, इकानामिक डेवेल्पमेण्ट : (्रिसिपल्स, प्राब्लम्स, एण्ड 

पालिसीज़, संशोधित संस्करण (कान्स्टेवल एण्ड कम्पनी, 968), पृष्ठ 
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- यही, पृष्ठ 265 और आगे हि 

« एशियन ड्रामा, अध्याय-3, अनुभाग-8 (पृष्ठ 6 ओर आगे ) 

0. चही, अध्याय-24, अनुभाग-7 (पृष्ठ (84 और आगे); अन्‍्यत्न भी 

]]. वही, अध्याय-24, अनुभाग 7-9 (पृष्ठ [84 औौर आगे); अन्यत्न भी 

]2. वही, अध्याय-8, अनुभाग-4 (पृष्ठ 895 और आगे) 

3. चही, अध्याय-]8, अनुभाग-2 (पृष्ठ 885, पाद टिप्पणियाँ 3 और 4) 

]4. वही, अध्याय-7, अनुभाग-6 (पृष्ठ 296 और आगे) 

5, वही, अध्याय-7, अनुभाग-7 (पृष्ठ 30। और आगे); पुनश्च;, अनुभाग-] 
(पृष्ठ 83] और आगे ) 

6. वही, अध्याय-, अनुभाग 3-7, (पृष्ठ 273 और आगे, विशेषकर पृष्ठ 295 
ओर आगे) 

[7. वही, अध्याय-22, अनुभाग-5 (पृष्ठ 706 ओर आगे) 

8. बही, अध्याय-9, मनुभाग-! (पृष्ठ 38] और आगे ) 

9. बही, अध्याय-33, अनुभाग-7 (पृष्ठ 79] और आगे ); देखिए अनुभाग-2 
(पृष्ठ 776 और आगे) ॥ 

20. वही, अध्याय-7, अनुभाग-6 (पृष्ठ 86 और आगे); देखिए अनुभाग-5 
(पृष्ठ 5] और आगे) 

2]. वही, अध्याय-7, अनुभाग-6 (पृष्ठ 299 और आगे) 

22. वही, अध्याय-26, अनुभाग-2 (पृष्ठ 30] और आगे) 

23. वही, अध्याय-26, अनुभाग-2 (पृष्ठ 330। और आगे) ; देखिए, अनुभाग- 
4 (पृष्ठ 3] और आगे) 

24, बही, अध्याय-23, अनुभाग-5 (पृष्ठ 72[ और आगे) 

25. वही, अध्याय-7, अनुभाग-3 (पृष्ठ 273 और आगे ); अन्यत्न भी _ 
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26. बही, अध्याय-33, अनुभाग-6 (पृष्ठ 7787 और आगे) 

27. वही, अध्याय-4, अनुभाग-42 (पृष्ठ 69 ओर आगे); अध्याय-5, 
अनुभाग-3 (पृष्ठ 22। और आगे); अध्याय-9, अनुभाग-6 (पृष्ठ 389 
और आगे 

28. वही, अध्याय-4, अनुभाग-]8 [पृष्ठ 62 और आगे); अध्याय-5, 
अनुभाग-2 (पृष्ठ 2)7 और आगे ) ; अध्याय-9, अनुभाग 9-0 (पृष्ठ 374 
और भागे, विशेषकर पृष्ठ 379 और आगे) 

29. वही, अध्याय-2, अनुभाग-4 (पृष्ठ 65, पाद टिप्पणी 2) 

30. बही, अध्याय-9, अनुभाग-8 (पृष्ठ 3659 और आगे, विशेषकर पृष्ठ 374 
ओर आगे) 


श्रध्याय 75 
अर्थशास्त्र का दायित्व 


]. मिडंल, इकानामिफ थ्योरी एण्ड अण्डर डेवेरूप्ड रीजन्स (डंकवर्य एण्ड' 
कम्पनी, [957), पृष्ठ 720; संयुकत राज्य अमरीका में रिच लैंण्ड्स एण्ड 
पूअर शीर्षक से प्रकाशित (न्यूयार्क : हापर एण्ड रो, 958) 

2. मिडल, दि पालिटिकल एलिमेण्ट इत दि डेवेल्पमेण्ण ऑफ इकानामिक 
थ्योरी (रटलेज एण्ड केग्रनपाल, '953; कैम्बिज, मैँसाचूसेट्स : हार्वर्ड 

- यूनिवर्सिटी प्रेस, 954), अध्याय-3 (पृष्ठ 56 और आगे, विशेषकर पृष्ठ 78 
और आगे); देखिए इकानामिक ध्योरी एण्ड अण्डर डेवेल्प्ड रीजन्स, भाग-2 
(पृष्ठ 007 और आगे, विशेषकर पृष्ठ ।4 और आगे) 

3. मिर्डल, दि पालिटिकल एसिम्रेण्ट इन इकानामिक थ्योरी, अध्याय-4 (पृष्ठ 
80 और आगे) 

4. एशियन ड्रामा, परिशिष्द-3, अनुभाग-2 (पृष्ठ 944, पाद टिप्पणी 3); 
परिशिष्ट-7, अनुभाग- [पृष्ठ 2063, पादट्िप्पणी ) $ देखिए, परिशिप्ट-2, 
अनुभाग-]4 (पृष्ठ 884 और आगे) 

5. वही, जामुख, अनुभाग-] (पृष्ठ 5 और आगे) 

6. मिर्डल, आब्जेक्टिविंटी इन सोशल रिसर्च ([च्यूयार्क : पान्थियन बुक्स, 

]969 ), अनुभाग-8 (पृष्ठ 39 और आगे) 


परि शिष्ट 
लेटिन अमरीका की विस्फोटक स्थिति 


. नेलसन ए० रॉकर्फलर, क्वालिटी ऑफ लाइफ इतस अमेरिकाज़, अमरीकी 
राष्ट्रपति की ओर से भेजे गये एक प्रतिनिधि मण्डल की पश्चिमी गोचार्द्धे के 
बारे में रिपोर्ट (वाशिंगटन, 969), साइक्लोस्टाइल प्रति । 

2. एशियन ड्रामा, परिशिप्द-2, अनुभाग-24 (पृष्ठ 932 और आगे) 

3. यू० एस० न्यूज़ एण्ड बल्ड रिपोर्ट, 4 जुलाई 969, पृष्ठ 68 

4. जुआन बोश, पेंटागनिज्म : ए सब्सटिट्यूट फार इम्पीरियलिज्म, अनुवादक 

-  हेलेन आर० लेन [न्यूयार्क  ग्रोव प्रेस, 969) 
5. मिर्डल एन अमेरिकन डिलेमा रिविजिटेड : दि रेशियल क्राइसिस इन 
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पसंपेक्टिव (न्यूयार्क: पान्थियन चुक्स, 970) 

6. यू० एस० न्यूज एण्ड वल्ड रिपोर्ट, 4 जुलाई 969, पृष्ठ 68-9 

7. क्वालिटी आफ लाइफ इन दि अमेरिकाज़, पृष्ठ 5, 4, 25, 80 

8. वही, पृष्ठ 80 

9. रिचर्ड जे० वानेट, इण्टरवेंशन एण्ड रिवोल्यूशन : दि यूनाइटेड स्टेट्स इन 
दि थर्ड वल्ड (न्यूयार्क : दि वल्ड पब्लिशिंग कम्पनी, ]968), पृष्ठ 9, 
पाद टिप्पणी-8 | 

0. उदाहरण के लिए देखिए, अन्तर-अमरीकी मामलों के सहायक मन्त्री, चाल 
ए० मोयर की विदेश सम्वन्धों की सीनेट समिति की पश्चिमी गोला के 
मामलों सम्बन्धी उपसमिति के समक्ष 8 जुलाई, 969 को दी गई साक्षी, 
जिसे दि डिपार्टमेण्ट ऑफ स्टेट बुलेटिन, खेण्ड-59, अंक-57], में 'यू० 
एस० मिलिटरी एसिस्टेन्स पॉलिसी टुवर्ड लेटिन अमेरिका” शीर्षक से 4 
अगस्त 969 को प्रकाशित किया गया। 

. वही, पृष्ठ 00 

2. वही, पृष्ठ 0] 

3. डेक्लेरेशन ऑफ लेटिन अमेरिकन स्पेशलिस्ट्स आवब प्रोफेशनल रेसपोन्सि- 
विलिटी, जनवरी 969, साइक्लोस्टाइल प्रति। यह उल्लेखनीय है कि 
'अमरीका की विदेश नीति और धिदेशों भें तोड-फोड़ की कारंवाइयों से 
समाज विज्ञानियों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध केवल लेटिन अमरीका तक ही सीमित 
नही है। भारत की सरकारी पत्निका, इण्डियन एण्ड फारेन रिव्यू, खण्ड-6, 
अंक-0, मार्च 969 में 'एकेडेमिक इम्पीरियलिज्म' शीपक से एक 
हस्ताक्षरित और सम्भवतः सम्पादकीय लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें भारत 
में इसी प्रकार की शिकायतों के बारे में बड़ी कड़ाई से विचार प्रकट किये 
गये थे । न 

4. वंवालिटी ऑफ लाइफ इन दि अमेरिकाज़, पृष्ठ 49 

[5. वही, पृष्ठ 25 ' 

6. वही, पृष्ठ 2] 

7. वही, पृष्ठ 45 न्‍ 

8. वही, पृष्ठ !4 और 22 

9, वही, पृष्ठ 6। और आगे 

20. वही, पृष्ठ 72 और आगे 

2॥, वही, पृष्ठ 42 और जागे.' 

22. चाल्स ए० मीयर, 'यू० एस० असिस्‍्टेंस पालिसी टुवर्ड लेटिन अमेरिका, 

ऊपर उद्ध त, पृष्ठ 02 ' - 

23, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दि अमेरिकाज़, पृष्ठ 46 है, 

24. वही, पृष्ठ 8 ह । 

25. वही, पृष्ठ 77 और आगे 

26. बही, पृष्ठ (! और आगे 52 ' हि 

27. बैरिंगटन मूर, जूनियर, सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एण्ड डेमो- 

' ऋ्रेसी : लाडे एण्ड पेजेण्ट इन दि मेकिंग ऑफ दि माने वल्ड (एलेन लेन 


बन 


दि पेन्गुइन प्रेस, 967 ), पृष्ठ 505 

28. मेरे लिए यह सम्भव नही हुआ कि मैं वेज्ञानिक विश्लेषण में एक तकनीकी 
शब्द के रूप में 'मावर्सवाद का उपयोग करूँ (एशियन ड्रामा, अध्याय-5, 
अनुभाग-5, पृष्ठ 726, पादटिप्पणी ।, अन्यत्न भी) । अनेक प्रकार के 
सिद्धान्तो और विचारधाराओं को अभिव्यक्ति देने के लिए सामान्यतया इस 
शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनमें से अनेक सिद्धान्तों और 
विचारधाराओं को अस्पप्ट छोड़ दिया जाता है। 

() “माक्संवाद' का एक स्पष्ट अर्थ निश्चय ही स्वयं मार्क्स की अपनी 
संकल्पनाओं में निहित होगा। यदि इस शब्द का यही एकमात्र अर्थ लिया 
जाय, तो मैं उदरण चिह्न हटा देने के लिए तैयार हो जाऊँगा। कुछ दृष्टियों 
से भाकस के अपने विचारों को मूर्ंरूप देना कठिन है, और कालान्तर में 
इनमें कुछ परिवर्तत भी हुआ है। लेकिन माकस ने जो कुछ लिखा उसे ध्यान 
में रखते हुए, सिद्धान्तरूप में, 'माक्संवाद' का विश्लेषणात्मक अ्रध्ययन से 
स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। समकालीन लेखन मे 'माक्संवाद' का शायद 
ही कभी यह अर्थ दिया जाता है अथवा कभी भी यह अर्थ नही दिया जाता, 
केवल कुछ ऐसे लोगों को छोड़कर जो स्वयं को माकसंवादी कहते हैं; 
नीचे (5) देखिए । 

(2) ज॑साकि मैंने इस पुस्तक में ओर अपनी अन्य रचनाओं मे अक्सर 
कहा है, पश्चिम के भर्थशास्त्रियों ने बहुत अधिक सीमा तक मावर्स के सिद्धान्तों 
को अंगीकार किया पर उन्होने इसके उद्गम की बात नही कही अथवा उन्हें 
इस बात की जानकारी ही नहीं थी ।॥ अब क्योंकि यह कार्य अनजाने मे और 
अक्सर माउस की रचनाओं के'अधिक ज्ञान के बिना हुआ, इन सिद्धान्तों 
को उस रूप में परिष्कृत और स्पप्ट नही किया जा सका जिस रूप में मार्क्स 
इनका अथे लेते थे। अक्सर इन्हें अन्तनिहित मान्यताओं के रूप में छोड़ 
दिया गया। जब अन्त त समालोचना के द्वारा इनका स्वरूप स्पष्ट किया 
गया तो ये माक्स के विचारो का भदेस स्वरूप दिखायी पडे | इसी कारण से 
इन सिद्धान्तों को स्वयं पर्श्चिम के लेखक अथवा अन्य कोई भी मावसेवाद के 
रूप में स्वीकार नहीं करता । इस छिपे 'माक्संवाद' को ढूँढ निकालना और 
इसकी सैद्धान्तिक विरासत को उजागर कर देना अनेक शोध-प्रबन्धों का 
विपय बन सकता है| 

(3) इसके अलावा कम्युनिस्ट देशों के लेखकों और पश्चिम के देशों की 
विभिन्‍न कम्युनिस्ट पाटियों से सम्बद्ध लेखकों ने भी अपने लेखन में 
सिद्धान्तों और विचारघाराओ का प्रतिपादन किया है। ये लेखक स्पप्ट रूप 
से ओर जोर देकर अपनी रचनाओं को 'मावसंवादी घोषित करते हैं। 
और वे यह सिद्ध करने के लिए कठोर अध्यवसाय करते हैं॥ पर वास्तव में 
इन लोगों का “'माक्सेवाद” अनेक दृष्टियों से पश्चिम के अर्थशास्त्रिमो के 
छिपे 'माक्संवाद' से कही अधिक मार्क्स की अपनी विचारधारा से दूर है। 

(4) संयुक्त राज्य अमरीका में विशेषरूप से “गैर माक्संवादी' अत्यधिक 

विस्तृत और व्यापक अर्थों में हर प्रकार की वामपन्‍्थी विचारधारा को 
दर्शाने के लिए 'मार््सवाद' का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कम-विकसित 


44 विश्व निर्धनता की चुनौती 


देशों मे भी यह प्रयोग होता है, उदाहरण के लिए एशिया के देशों में 
“मास वाद' के धारे में जो साहित्य उपलब्ध है उसका अधिकांश भाग इसी 
कोटि के अन्तर्गत' आता है, विशेषकर अमरीकी साहित्य । यह सर्वाधिक 
अस्पष्ट संकल्पना है । 

(5) अन्त में अनेक वामपन्‍्थी लेखकों की विचारघारा हमारे सामने 
आती है जो स्वयं को मावसंवादी बताते हैं, पर ये जरूरी नही कि वे कम्यु- 
निस्ट पार्टी की नीतियों का अनुसरण करते हों । इनमें से कुछ ही लेखकों के 
विचार स्पष्ट और स्थिर हैं। जब कभी यह होता है तब अनेक दृष्टियों से 
उनकी विचारधारा स्वयं मावर्स की अपनी विचारधारा से बहुत भिन्‍न 
होती है। इनमें से कुछ लेखक इस बात को समझते हैं और अपने प्रति- 
पादनों को मावर्स के विचारों का चिकसित स्वरुप बताते हैं । 


इस तथ्य के कारण इस विचार की आवश्यकता हुई क्योकि लेटिन 
अमरीका के प्रति संयुक्त राज्य अमरीका की साम्राज्यवादी नीतियों के वे 
आलोचक जो यह कल्पना करते रहते हैं कि जनता ओर संयुक्त राज्य 
अमरीका द्वारा समथित शासक समूहों के बीच मुठभेड़ किसी भी क्षण होने 
वाली है, स्वयं को मार्क्मवादी कहते हैं। 
मैं उनकी इन आशाओं से सहमत नही हूँ कि लेटिन अमरीका में जनता 
जह्दी विद्रोह करेगी । लेकिन मैं यह भी ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि 
पंजीवादी समाज की 'गतिशीलता के नियमो' के अमूर्त नमूने त॑यार करने 
मे अपनी समस्त दिलचस्पी के बावजूद बुनियादी तौर पर अनुभव के 
अनुसार काम करने में आस्था रखते थे । अतः वे यथार्थ के स्वरूप के बारे 
में निष्कर्ष निकालने के लिए किसी भी व्यक्ति के अधिकारिकता के विरुद्ध 
थे। अपनी रचनाओं में कम-से-कम दो बार उन्होने अपने युग के 'माक्स- 
वादियों' के खिलाफ घृणा प्रकट की। यह सम्भव दिखायी पडता है कि सो 
वर्ष बाद वे अपने विचारों क व्याख्याकारों की कही कड़ी भत्सेना करते । 
यदि आज मार्क्स जीवित होते तो वे उन सब बातों पर विचार करते 
जितकी अब हमें जानकारी है पर एक शताब्दी से अधिक समय पहले जिन 
बातों की जानकारी उन्हें नहीं हो सकती थी। यह भी निश्चय है कि वे 
 हीगल और अन्य जमेन दर्शनिको के ऊपर निर्भरता से मुक्त होते जो प्राय: 
उनके समकालीन थे । हि | 
मेरा विश्वास है कि यह बात कही अधिक महत्त्वपूर्ण होती कि वे स्वयं को 
परिणाम-परक सिद्धान्त के नेसगिक-नियम दर्शन की शक्तिशाली परम्परा 
के प्रभाव से मुक्त कर लेते जिसके प्रभाव के अन्तर्गत वे स्वयं और उनके 
प्रतिद्वन्द्री (संस्थापित उदारताबादी विचारक) कार्य कर रहे थे यद्यपि 
. भावर्स ओर उनके प्रतिद्वन्द्रियों दोनों मे सिद्धान्तरूप में इनका खण्डन 
- किया था। यह अन्तिम और प्रमुख दाशंनिक 8 0 मास सम्बन्धी लेखन 
. * में शायद ही कभी दिखायी पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ी सख्या में “मास 
विरोधी और “मावसंवादी' भी आज तक इसके प्रभाव में हैं । 
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यह निश्चित है कि मार्क्स आजकल के 'मार्क्सवादियो' की विभिन्‍न 
कोटियों में से किसी भी कोटि में न होते। मास किस प्रकार काम करते थे 
उसका अध्ययन करने के बाद में यह॑ विश्वास करने के लिए कारण देखता 
कि लेटिन अमरीका के सम्बन्ध में वे जो निष्कर्ष निकालते, वे इस परिशिप्ट 
दिये गये निष्कर्षों से अधिक भिन्‍न न होते, पर जैसाकि स्पष्ट है मैं यह्‌ 
बात निर्णायक रूप से नही कह सकता। 
मार्क्स और 'माकसंवाद' के बारे में यह संक्षिप्त विवेचन एक मतिरिकत 
टिप्पणी के रूप में दिया गया है। इन विचारों को सूक्ष्म बनाने और प्रमाणित 
करने के लिए बहुत अधिक विस्तृत विवेचन की आवश्यकता होगी । 
| 29, एशियन ड्रामा, अध्याय-4, अनुभाग-6 (पृष्ठ 747 और आगे); अध्याय-9, 
अनुभाग-2 (पृष्ठ 386 और आगे ) 
30, यू० एस० न्यूज़ एण्ड वल्ड रिपोर्ट, 27 जनवरी 969, पृष्ठ 63 


